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दूसरे संस्करण की भूमिका 


भारतीय श्रथ॑शास्त्र की रूपरेखा--भाग दूसरे के द्वितीय संस्करण को लेकर 
उपस्थित होते हुए. लेखकों को हार्दिक हर्ष है। हिन्दी में मारतीय अर्थशास्त्र पर 
कोई प्रामाणिक अन्य न होना अ्रथंशास्त्र के विद्यायियों को खब्कता था । उत्ती 
श्रभाव को पूरा करने के उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई थी | लेखकों को ह है कि 
पुस्तक का अमूतपूर्व स्वागत हुआ । देश के सभी हिन्दी भाषा भाषों प्रान्तों में इस 
पुस्तक की सराहना को गई है | द्वितीय संस्करण में लेखकों ने आ्राधुनिकतम आकड़ों 
और तथ्यों को देने का प्रयत्न किया है। पंचवर्षीय योजना के श्रन्तिम स्वरूप का 
विशद्‌ वर्णन किया गया है और उन सभी आर्थिक सम्स्याश्रों का वैशानिक दृष्टि- 
कोण से अध्ययन किया गया है कि जो आ्राज देश के सामने उपस्थित हैं । 


हमें विश्वास है कि अ्रव पुस्तक और भी अधिक उपयोगी रिद्धु होगी। 
पुत्तक केवल विद्यार्थियों के लिए, हो नहीं प्रत्येक शिक्षित भारतीय के लिए, उपयोगी 
होगी जो देश की आधिक समस्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं। 


३१ अश्रगत्त १६५३ 
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निवेदन ह 

मारतीय ग्र्थशास्त्र की रूपरेखा के द्वितीय! भाग को लेकर उपस्थित 
होते हुए लेखकों को अत्यन्त हर्ष है। पाठकों ने पुस्तक के प्रथण भाग का नैता 
श्रभूतपूर्व स्वागत किया--कुछ महीनों में हो उसका प्रथम संस्करण समाप्त हो 
गया--यह इस बात का चोतक है कि भारतीय अशथंशास्त्र के अ्रध्यापकों तथा 
छात्रों को पुस्तक उपयोगी प्रतीत हुई । 

द्वितीय भाग में उद्योग-धंधों, भारतीय श्रम की समत्यात्रों, वातायात के 
साधनों, व्यापार, सुद्रा साख और बैंकिंग, राजस्व और आर्थिक योजना का 
विशद्‌ विवेचन किया गया है | पुस्तक लिखने मेँ इस बात का विशेष ध्यान 
रक्‍खा गया है कि भारतीय अर्थशास्त्र के विद्यार्यियों को भारत की श्राथिक 
सप्त्याश्ों के संबंध में केवल श्राधुनिकतम तथ्य ही अवगत नहीं किन्तु वे 
आर्थिक समध्याश्रों पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विचार कर सकने की भी योग्यता 
प्राप्त कर सके | इसी उद्देश्य से उन समी आधिक तमस्थाश्नों, जिन पर आज देश 
में गहरा मतभेद है और जिनके सम्बन्ध में ठीक दृष्टिकोण अ्रपनाने से ही देश के 
आर्थिक निर्माण की नींव रखी जा सकती है, पर भिन्न-मित्र श्रथशा स्त्रियों 
के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करके लेखकों ने अपने-अपने मृत का 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रतिपादन किया है| 

श्राज भारत के आर्थिक निर्माण के प्रश्न को ल्षेकर प्रत्येक देशमक्त 
भारतोय चिन्तित है, सरकार की श्रर्थ-नोति बहुत व्पष्ट नहीं है और सम्मवतः 
इसी कारण अधिक प्रभावशाली और हृढ्ढ भी नहीं है। आज देश मैं इस बात 
पर दो मत हैं कि देश बड़ी मात्रा की यांत्रिक खेती को स्वीकार करे अथवा छोटी 
मात्रा की अत्यन्त गहरी खेती को प्रोत्साहन दिया जावे, ग्राम्य और गह-उद्योगों 
का देश के भावी श्रथिक संगठन मैं क्‍या स्थान हो, बड़ी मात्रा के उत्पादन में 
व्यक्तिगत साइस को रहने दिया जाबे अथवा उनक्य राष्ट्रीयकरण कर लिया जावे, 
सरकार की औद्योयिक नीति क्‍या हो, रुपये के अवमूल्यन की आवश्यकता थी 
अथवा नहीं और क्या रुपये को विनिमय दर में परिवतेन करने का समय 
उपस्थित हो गया है, इडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन तथा रिजर्व बैंक की साख 
सम्बन्धी नीति क्‍या होनी चाहिए; अ्रध्जीवी आन्दोलन, पूजीपति-अमजीबी 
संधष तथा सरकार की श्रम-नीति न्यूनतम वेतन तथा सामाजिक बीमा के सर्वंध 
में सरकार का दृष्टिकोश क्‍या होना चाहिए, सरकार की वर्तमान कर-नोति और 
राजल व्यवस्था क्या दोषपूर् है, उसमें क्या सुधार होना चाहिए हत्यादि विवाद- 


ह हे | 


अस्त विषयों का विशद्‌ एवं गम्मीर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है | पंचदरषीत 
योजना, अन्‍्तरांट्रीय मुद्राकोप तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और भारत, सरकार की 
ओद्योगिक नीति रुपये का अवमूल्यन इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर प्थक्‌ 
परिच्छेद लिखे गए हैं | 

लेखकों ने पुस्तक लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रक््त़ा है कि 
पुस्तक को अनावश्यक लम्बी ( आंकड़ों की) तालिकाओं से बोमिल्न न किया 
जावे | साथ डी इस वात का विशेष ध्यान रक्खा गया है कि आधुनिकतम तथ्य 
और निर्णवात्मक आंकड़े दिए जादें छझितते आशिक समत्याओं का ठीक-ठीक 
अध्ययन करने में सहायता मिलें | 

मारत के स्वतंत्र हो जाने पर देश आज एक मबंकर आव्िक संकट में ते 
निकल रहा है | आज देश एक कगार पर खड़ा हुआ है, अ्र्थ-नीति को नि्धरित 
करने में तनिक मी भूल होने पर गम्भीर संकट उपस्थित हो सकता है। 
ऐसी दशा में प्रत्येक भारतीय, राजनैतिक व्वक्ति और देशभक्त का यह क्तंच्य 
है कि वह देश की आर्थिक समस्याओं का गम्भीरता पूवंक अध्ययन करे | देश 
के असंख्य निवासी अंग्रेजी न जानने के कारण भारत की आशिक समत्यात्रों पर 
अथंशास्त्रियों के विचार जानने से वंचित रह जाते हैं। इसी कमी को पृरा करने 
के लिए लेखकों ने इस पुत्दक को लिखने का प्रयास किया है । 

यों भी राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपरान्त देश की आत्ना एक 
विदेशी भाषा की दासता को तिलांनलि देने के लिए छुव्पठा नहीं है। ब्चपि 
अधिकांश विश्वविद्यालयों में टी, ए तथा दी, कॉम, परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम 
स्वीकार कर लिया गया है किन्तु छ्विन्दी में भारतीय अथशात्त्र पर कोई यामाणिक 
अन्य न होने के कास्ण विद्यार्थी इस सुविधा ते लाम उठाने से वंचित रहते हैं । 
लेखक पिछले दीस वर्षों से हिन्दी द्वारा उच्च शिक्षा दिए जाने के समर्थक और 
अचारक रहे हैं | इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने अथशात्त्र ठंवंधी साहित्य का हिन्दी 
में निर्माण किया हैं और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वे इस पृत्तक को हिन्दी 
जगत के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं । 

लेखकों को विश्वास है रि पुस्तक दी. ए, तथा दी. कॉम, के दिद्या्थियों 
लिए तो दिशेष उपयोगी सिद्ध होगी ही, परन्तु जो मी भारतीय अपने देश 
आधिक समत्याओं क्री जानकारी आ्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए मी एस्दक 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी । 
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*. मजदूर संगठन और औद्योगिक सम्बन्ध--मारत में मजदूर संगठन-न्रेंड 
यूनियन एक्ट १६३६--श्द्योगिक संघष--श्रौद्योगिक शान्ति के प्रयत्न--केन्द्रीय 
औद्योगिक संघर्ष कानूत--इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स श्रॉ्डीनिन्स--इणड्ड्रिसल 
डिस्प्यूट्श्न ( एपिलेट ट्रिब्यूनल ) एक्ट १६४०--इण्डश्ट्रियल एस्प्लॉयमेंड (स्टेडिंग 
आऑडर्स) एक्ट १६४६--राज्यों के औद्योगिक सम्बन्धी कानून--हृड़ताल विरोधी 
कानूत--द्रोड यूनियन और मजदूर सम्बन्धों सम्बन्धी पस्तावित कानूत--एस्पलॉईज 
प्रॉवीडेंट फंड्स एक्ट---अन्तर्साष्ट्रीय तथा दूसरी समितियों और सम्मेलनों में भारतीय 
मजहूर,का प्रतिनिधित्व--भारतीय मजदूर सम्मेलन । 


[ है ।ै 


परिच्छेद ७ _ 

संगठित उद्योग-धन्धे २०६--२६७० 

चूतीयस्र-मिल्न उद्योग : प्रारम्मिक इतिदास, प्रथम मद्दायुद्ध, थुद्वोत्तर 
श्रभिदृद्धि, संकद काल १६२३, संरक्षण-प्रार्म्म, विश्व-संकट, १६२४- 
३७, प्रगति की और, द्वितीय मद्दायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌, 
भविष्य--पटसन ( लू ) मिल--ऊनी. मिल--रेशम--रैयोन--शकर--लोहा 
श्रौर इध्यात--फ्ोयला--इञ्ञी नियरिंग--श्रौद्योगिक प्लान्ड--ऐश्लिन--मोढरू-- 
हवाई जद्दाअ--मशीन टूल्स - सिलाई की मशीनैं--बाइसिकिल--हरीकेन 
हेन्टन--विजली का सामान--डीजिल ऐसिन--पावर . प्लान्ट्स--रेडिश्रो 
रिसीवर्स--टेलीफोन इक्विपमेंट--राखायनिक पदार्थ--चमड़ा-तेल का मिल-- 
घनत्पति घी--कागज--दियासलाई--काँच--सौमेंट--अलोड ( नॉन-फेरस )' 
धातुर्एँ--एलूमीनियम--जद्दाज निर्माण । 


परिच्छेद ८ 

व्यापार २६८--२२६ 
4 पद का कमी योर स्वेज नहर का निर्माण, भारतीय बाजार 
के लिए प्रतिस्पर्धा, प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ , द्वितीय मद्दायुद्ध और उसके 
/ 'श्वात्‌, आज की हिथति--आरयात दी ियात के असम निर्यात के मुख्य पदार्थ--विदेशी 

व्यापार और सरकार का नियन्त्रण--विदेशी व्यापार के प्रचार और प्रसार के 
साधन--विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति और द्वितीय व्यापारिक समभौते--विदेशी 
व्यापार की भावी दशा--स्थल द्वारा विदेशी व्यापार--भारत का एम्ट्रीपो व्यापार 
--भारत का आस्तरिक व्यापार । 


परिच्छेद ६ 
यातायात « ३३०--१७२ 
” यावायात॒ का मद्दत्त--यातायात के प्रमुख साधन--रेल यातायात 
आरमभ्भ, पुरानी गारंटी व्यवस्था, राज्य द्वारा निर्माण और संचालन---नई गारंधी 
व्यवस्था, बच लाइन कम्पनीजू, तत्कालीन देशी राज्यों में रेल निर्माण, प्रथम महा- 
युद्ध के पूर्व, प्रथम मद्दायुद्ध का समय, एकपर्थ कमेटी, प्रथम मह्दायुद्ध के बाद आज 
तक, पंचवर्षीय योजना, रेलवे के स्वामित्व और प्रबन्ध का प्रश्न, रेलों का शासन 
प्रबन्ध, रेलवे घित्त-व्यवस्था, रेलवे की आर्थिक स्थिति, रेलवे जॉच कमेटियाँ 
रेल-भाड़ा नीति, रेलवे द्वारा आगमन की स्थिति, रेलवे का फिर से समूहदीकरण, 


[ ४ ] 


रेलों का आर्थिक प्रमाव--सड़क यात्ायात : सड़कों का वर्गीकरण, खड़कों का 
विकास, नागधुर योजना, पाँच-साला योजना---मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण-- 
नृदी यातायात--समुद्रतवद्यीय यादायात ४ मरकैन्दाइल भेरीन कमेटी, समुद्रतटीय 
यातायात के भारतीयकरण का प्रश्न, द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्‌ , पंचवर्षीय 
योजना--यातायात के साधनों का समन्वय | 


परिच्छेद १० 
बैंकिंग व्यवस्था ३७३--५०७ 
(१) देशी बैंकर : उनके कार्य, देशी वबैंकरों की अवनति के कारण, देशी 
चैंकरों तथा उनके ग्राहकों का सम्बन्ध, देशी बैंकरों का व्यापारिक बैंक से सम्बन्ध, 
देशी बैंकरों के संगठन के दोष और गुण, देशी बैंकर और रिजर्व बैंक का सम्बन्ध-- 
मिश्रित पूँली वाले बैंक या व्यापारिक वैंक (२) प्रेसौडेन्सी बैक, मिश्रित पूंजी वाले 
चैंक, मिश्रित पूजीवाले बैंकों के कार्य--भारतीय बैंकों के ,दोष तथा उनकी 
कठिनाइयाँ--बैंकों का वर्गीकरण (३) विनिमय बैंक या एक्सर्चेज बैंक : उनका 
भारतीय द्वव्य-वाजार में प्रभाव, उनके कार्य, एक्सचेंज बैंकों के विरुद्ध आरोप-- 
क्षेन्द्रीय मैंकिंग कमेटी का मत--भारतीय एक्सचेंज बैंक (४) इम्पीरियल बैंक ऑफ 
इशिडिया--प्रवन्ध, १६३४ के पूर्व का कार्य, इम्पीरियल बैंक के कार्य, वतमान स्थिति, 
इम्पी रियल बैंक को रिजर्व बैंक में क्यों न परिणत कर दिया जाय, इम्पीरियल बैंक 
का भविष्य में महत्व (५) रिजर्व बैंक ऑव इस्डिया ः बैंक हिस्सेदारों का हो अथवा 
राज्य का; रिजर्व बैंक का विधान, प्रबन्ध, स्थानीय वो्ड और उनका का, रिजर्व बैंक 
का राष्ट्रीयकरण, रिजव बैंक के कार्य, रिजवे बैंक को अ्रन्य विशेषताएं; रिजव बैक 
का लाम और रक्षित कोष, रिजर्व बैंक संशोधन एक्ट १६५४१, रिजर्व बैंक और द्वव्य- 
चाजार, रिजर्व बैंक और साख का नियंत्रण, रिजर्व बैंक और इम्पीरियल बैंक, रिजय 
बैंक और बाजार मार्केट, साख के निय्ंध्ण के उपाय, रिज बैंक का राष्ट्रीयकरण, 
देश की बैंकिग व्यवस्था को रिजवे वैंक'से सहायता (३) पोस्ड ऑफिस, ऋण 
कार्यालय निधि तथा चिट फंड, पोल्ट ऑफिस सेदिंस्ख बैंक--उनमें सुधार--पोस्ट 
ऑफिस कैश सर्टी फिकेट तथा नेशनल सेविंग्न उर्टीफिकेठ, निधि तथा चिट फंड, 
ऋण कार्यालय (७) भारतीय समाशोघन बद्द श्रर्यात्‌ क्नीयरिंग द्वाउस ; सदस्यता, 
उय-खद्रय, प्रवन्ध, निरीक्षक बैंक, कलकचा क्लीयरिंग हाडत्त (८) मारतोय द्रव्य 
वाजार £ द्रव्य बाजारों में यृद की दर; बैंक डिपाँज़ियों पर चढ़ की दर, मुद्दती 
जमा पर सूद की दंर, विनियोग पर भिलने वाले सूद की दरें, खुले त्राजार की 
दरँ, भारतीय द्ब्बं-बाजार में अस्थिस्ता तथा अधिक उतार-चढ़ाव का होना, रिंबवं 


[४५ ] 


मैंक के दर में वृद्धि, व्यापारिक बिलों का अमाव, बिल बाजार और रिजर्व बैंक की 
योजना--(६) भारत में बैंकिंग सम्बन्धी कामूत : रिजर्व बैंक का बैंक एक्ट बनाने 
का प्रस्ताव, १६५४६ का बैंकिंग एक (१०) द्वितीय मद्दायुद्ध का भारतीय बैंकिंग 
पर प्रभाव--देश के स्वतन्त्र होने तथा विभाजन का प्रमाव (११) श्रन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य 


कोष-- अन्तर्राष्ट्रीय द्रृव्य-कोष और विनिमय दर का स्थायित्तु: और विनिमय दर का स्थायित्र--अन्‍्तर्राष्ट्रीय वंक : 
पूँजी, प्रवन्ध, काय-- भारत और अन्तराष्ट्रीय मुद्रा-कोष तया बैंक मुद्रा-कोष तथा बैंक- भारत _के 


गाँवों में बैंकिंग का विस्तार बैंकिंग का विस्तार | 


परिच्छेद ११ 
मुद्रा और विनिमय, ४०८--५४० 
रुपया पूर्ण कानूनी सिक्का-स्वर्एघाव की मॉग--रुपया पूर्ण कानूनी झा 


नहीं रद्दा--फाइल्लर कमेटी व उसकी सिफारिशे--सरकार की कार्रवाई--स्वरमात्र 


मे स्व विनिमय भान की श्रोर-स्वर्ण मुद्रा के चलन का प्यत्न--स्वर्णमान कोष , 


--बौंसिल ड्राफ्ट-स्वरण विनिमय मान पद्धति के प्रमुख लक्षणु--वेम्बस्लेन कमी- 


शन--प्रथम महायुद्ध--वेविंगटन श्मिय कमेटी, भ्री दल्लाल का मतभेद, सरकार 


का निर्णय--२ शि० खोने की विनिमय दर की अ्रत्तफलता, उसके कारणु--विनि- 


(रु केश निल पगल खेत दर का $ शि० ६ पैं० तक पहुँचना-- हिल्टन यंग कमीशन, स्वण विनिमय 
मान के कोष गोल्ड बुलियन स्टेंडर्ड, विनिमय दर की समस्या, कमीशन की रिपोर्ट 
की कार्रवाई---विनिमय दर १६२७-३११--१६३१ का संकट--रुपया 


स्टलिंग सम्ब्ध--सोने के निर्यात की संमस्या--विनिमय दर की परिवर्तन की 


मोग जारी - ०7 के हि नकासन बता कागजी मुद्रा : प्रारम्भिक इतिहास, १६१४.के पूर्व की 
पड चार १६१४-१८ को स्थिति, प्रथम महायुद्ध के बाद | 
“करूं + है 
| हल, श्र ( 
इतीय महायुद्ध और मुद्रा [१५$ ए “८३१ 446, ५५५ 
मुद्रा का विस्तार--स्टर्लिंग सिक्‍्यूरिटीज्ञ. का जमा होना--रुपया 
सिक्‍्यूरिटीज--रुपया और रेजगारी की मॉग में इृद्धि--विदेशी विनिमय 
की स्थति, और उसका नियन्तरण--आयात-निर्यात नियन्तण--एम्पायर 
डालर पूल । % पे पु 
द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतीय मुद्रा का वित्तार--स्थलिंग सिक्यू- 
रिटीज़--रुपया सिक्‍यू रिटीज़--विदेशी विनिमय का नियन्त्रए--स्टर्लिग पावने 
की समस्या--रुपये का अ्रवमूल्यन--क्या रुपये का पुनः मूल्यन किया जाय--अब- 


अिनल नमन. 


नी 


[ ६ ] 
मूल्यन नहीं करने का पाकिस्तान का निर्णय--विदेशी विनिम॒स सम्बन्धी नीति 
क्या हो--विनिमय दर में कब पूरिवर्तन करना चाहिए ! 


परिच्छेद १३ 
आर्वैजनिक वित्त ४६८--५६४ 


सावजनिक वित्त का मद्च्त--भारत के सावजनिक वित्त की विशेषताएं -- 
केन्द्र और राज्य का वित्त सम्बन्ध--पहले की रियासतों के वित्त का एकीकरणु--- 
केन्द्र और राज्यों में आय के साधनों का विभाजन--'वी? राज्यों के साथ समभौता- 
ऋण के सम्बन्ध में अधिकार--संचित निधियाँ और लोक लेखे तथा आकस्मिकता 
निधि--केन्द्र और राज्यों के वित्त सम्बन्ध का इतिहास : १६१६ के सुधार के पहले 
तक का इतिहास, १६१६ के सुधार और विंच सम्बन्ध, १६३५, का विधान और 
वित्त सम्बन्ध, निमियर रिपोर्ट, निमियर निर्णय में परिवर्तन, देशमुख निरय--मारत 
सरकार और राज्यों के वजठ। 

* केन्द्रीय वित्त : भारत संरकार की आय : सीमा-शुल्क, आय-कर, निगम- 
कर, अतिरिक्त लाम-कर, व्यापार लाभ-कर, पूँजीगत लाभ-कर, संघोच उत्पादन- 
शुल्क, नमक-शुल्क, व्यापारिक विभागों से आय, आय के अन्य साघन---भारत 
सरकार का व्यय : रक्षा व्यय, राजत्व संग्रह पर होने वाला व्यय, नागरिक 
व्यय, पूंजीगत व्यय--भमारत सरकार का सार्वजनिक ऋण : ऋण का चुकारा, 
्टर्क्षिण ऋण का 'रिपेट्रिशन', देश का विभाजन और सार्वजनिक ऋण, 
मुद्रा-चानार में ऋण मिलने में कठिनाई | 

: राज्यों की आय: भूमि राजस्व, आबकारी शुल्क, 
सिंचाई, जंगलात, रजिस्ट्रेशन, स्टेम्प्स, विकव॒-कर, कृषि आय-कर, मनोरंजन-कुर, 
पण लगाने, ( वेटिंग ) पर कर, मोटर गाड़ियों.प्र कर, आाब-कर, केन्द्र से सहा- 
यता--राज्यों का व्युय: राजस्व पर प्रत्यज्ञ माँग, तिंचाई, शान्ति-व्यवश्था, 
सामाजिक सेवा कार्य, ऋण सेवाए', पूजीगत खर्च, वी” राज्यों का खच--राज्या 
का सार्वशनिक ऋण--केन्द्र और राज्य को वित्त व्यत्रस्था की वर्तमान स्थिति 

स्थानीय वित्त : नगरपालिका “वित्त : प्रत्यक्ष-कर, अप्रत्वज्ञ-कर, व्यापारिक 
कार्यों से आस--जिला बो्डों की वित्त व्यवस्था : भूमि उपकर, स्थिति और 
सम्पत्ति पर कर, टोल्स, जुर्माना, किराया और फौस, अनुदान--ध्यानीय वित्त 
में सुधार की आवश्यकता । 

राजस्व और व्यय के वजट : भारत सरकार का बढ (१६५३-४४)-- 
उत्तर प्रदेश का चलट ( १६३३-४४ )--मध्य प्रदेश का वब&--बम्मई का बजढ-- 
राजस्थान का बजट ( १६४३-४४ ) ! 
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हे 5 * परिच्ललेद १४ 
मूल आर्थिक समस्या--मेहगोई और उत्पादन वृद्धि ५६६--६४४ 
द्वितीय महायुद्ध और मँँहगाई--युद्ध के बाद महंगाई की स्थिति--मैंहयाई 
को रोकने के सरकार के प्रयल--उत्पादन इद्धि--स्थिति में परिवर्तन के लक्षण-- 
में मूल्यों में हास--मार्च १६४२ का संकट उपसंहार | 


* परिच्छेद १५ 
आर्थिक योजना ६४५--७१० 

हमारा बीवन-दर्शन क्या हो--हमारा सामाजिक लक्ष्य--सही अर्थ-रचना 
का स्वरूप--गांधी जी के अर्थ-रचना सम्बन्धी विचार--भावी श्र/-सचना, गांधीवाद 
और सप्ताजवाद्‌ का समन्वय--भारत में आर्थिक योजना के प्रयतन--कोलम्नो 
योजना | 

पंचवर्षीय योजना :--योजता श्रायोग का दृष्टिकोण और हंच्य-- 
योजना की कार्य-पद्धति--जनतंत्रीय प्रणाली--राज्य का योजना को कार्यान्वित 
करने में योग--मिलीजुली श्रथ-व्यवस्था--राजकीय और निजी क्षेत्रों के पारस्परिक 
सम्बन्ध--संगठनात्मक परिवर्तत-- अन्य उपाय--प्राथमिकताओ्ं की समस्या-- 
राष्ट्रीय साधनों का उपयोग--योजना की रूप रेखा--बोजना का कुल व्यय और 
उसका विमिन्न क्षेत्रों मैं बंधारा--आवश्यक साधनों की व्यवस्था--कुल व्यय 
का राज्यों और केन्द्रों मैं वेंटबारा--योजना का वित्तीय आधार--योजना के 
परिणामों का मूल्याइन--योजना का राष्ट्रीय आय और काम की दृष्टि से परिणाम | 

पंचवर्षीय योजना सें कृषि :--वर्तमान स्थिति--कृषि सुधार की हृष्टि 
-“लहकारिता पर जोर--भूमि-नीति--बड़े भू स्वामी--छोटे और बीच के भू-स्वामी 
'शिकमी काश्तकार--भूमिहीन मजदूर--सहकारी खेती । 

सहकारी ग्राम प्रबंध ; कृषि-मजदूर ; खाथ नीति ; सामुदायिक विकास 
योजनायें ; कृषि-विकास सम्बन्धी अन्य सुझाव । 

पंचवर्षीय योजना में भ्रामोद्योग तथा छोटे पैसाने के उद्योग : 
आमोदोगों का महत्व और विकास--छोटे पैमाने के उद्योग और दस्तकारियाँ-- 
दस्तका रियॉ---छोटे पैमाने के उद्योग | 

पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और शक्ति : 


पंचवर्षीय योजना में संगठित उद्योग :--उचद्योग नीति का आधार--- 
ओऔद्योगिक दिकाल की प्राथमिकतायें--राजकीय क्षेत्र-व्यक्तिगत व्यवसाय का 
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क्षे्॑र--विदेशी पूजी--उत्पादन में संधार और वैज्ञनिक अनुसंधान--ओऔद्योगिक 
व्यवस्था 

पंचवर्षीय योजना में खनिजःपदा्थ :-. 

पंचवर्षीय योजना: में: यातायात :--रेल -यातांबात--अर्हाजरानी-८ 
सड़क याताबात--हवाई यातायात ॥ 

पंचवर्षीय योजना में विदेशी-व्यापार और व्यापारिक नीति * 

. पंचवर्षीय योजना की समालीचनो :--मुल्यांकन की हृष्टि क्या हो-- 
कॉनसी दृष्टि सही है--इस प्रश्न की जटिलता--यूछना आयोग''को दृष्टि और 
सिफारिशों में दोष--त्यष्ट समाज-दशन का योजना आयोग को.<हंप्टि में अमाव-- 
यौजना की मर्यादा में योजना के गुण-दोष--प्रांथमिकताओं का क्रम--साधनों की' 
पर्याप्तता-- कार्य-पद्धति । 

योजना की अगति और उपसंहार . 

सामुदायिक योजनाओं की समालोचना :--सामाजिक विचारधारा 
का अभाव--वर्तमान आ्यिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं---विदेशी अंभाव--- 
अत्यंत खर्चीली योजना--ऊपरं से लादी हए| योजनायें--उपसंहार 4 


भारतीय श्रथशास्र की रूप रेखा 


परिच्छेद १ 
उधोग-पन्धे : साधारण विवेचन 


झाज के कल और कारखाने के युग में भी श्रीय्ोगिक दृष्टि से भारत एक 
पिछड़ा हुआ देख है श्रीर उसके आर्थिक जीवन में खेती फ्री प्रधानता है। देश 
के आर्थिक जीवन के इस वर्तमान खेती-प्रधान स्वरूप को देख कर यह कहपना 
नहीं होती कि कभी इस देश के उद्योग-धन्धे मी उन्नत श्रवत्था में थे शरीर मारे 
आर्मिक जीवन में उनका मध्य था। पर झौद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट से 
लिया गया निम्नलिखित अंश इस संबंध में वल्लु-ल्थिति पर समुचित प्रकाश 
डालता है। श्रौधोंगिक कमीशन का कहना है ;-- उस समय, जबकि पश्चिमी 
यूरोप में जो कि झ्राथुनिक श्रौद्योगिक व्यवस्था का जन्मस्थान है, श्रतभ्य लोग 
निवास करते थे, भारत अपने राज-नवात्रों की सम्पत्ति और अ्रपने कारीगरों के 
कौशल के लिए चिख्यात था| श्रीर इसक्ले बहुत समय बाद भी, जबकि परिचम के 
व्यापारी पहले पहल वह्ों आए, यद्र देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से पश्चिम 
के जो अधिक उन्नत राष्ट्र हैं उनसे यदि श्रागे बढ़ा हुआ नहीं तो किसी प्रकार 
कमर तो नहीं था ।?? 

अत्यन्त प्राचीन काल से भारतवासी अपने विभिन्न अ्रकार के कला- 
कौशल, जैसे सुन्दर ऊनी वल्नों के उत्पादन, अलग-अलग रंगों के समन्वब, घातु 
और जवाहरात के काम तथा दच्च थ्रादि श्रक्नों के उत्पादन के लिए संसार- 
प्रसिद्ध रहे हैं । इस बात का प्रमाण मिलता है कि सन्‌ ई० पृ० ३०० में भारत 
श्रौर वेब्वीलोन में व्यापारिक सम्बन्ध थे। सन्‌ ६० १-२००० तक की पुरानी मित्र 
की क्रत्रों में जो 'ममीज्! ( शव ) हैं, वे भारत की बहुत बढ़िया मलमल में लिपटे 
हुए पाए गए हैं। लोहे का उद्योग भी प्राचीन भारत में बहुत उन्नत श्रवस्था में 
था। उसके द्वारा केवल देश की आवश्यकता द्वी पूरी नहीं दोती थी, बल्कि उसमें 
उत्रन्न माल विदेशों को भी भेजा जाता था। लगभग दो हजार वर्ण पुराना 
दिल्ली के पास जो मशहूर लोदे का स्तम्म दे; उससे मालूम पड़ता है 
कि उस समय की कारीगरी कितनी उच्च थी जिसे देखकर आज का 
इलीनियर भी आश्चये में पढ़ जाता है। भारत का इस्पात फारस, अ्ररव 
और इ गलैए्ड तक की मेजा जाता था। सारांश यह है कि बहुत प्राचीन काल 
में ही भारत का लोहे ओर इस्पात का उद्योग श्रत्यन्त उन्नत अ्रवस्था को प्राप्त कर 
चुका था। बाह्ष्तव में यह भारतीय उद्योग का ही प्रताप था कि उस समय 
भारत से व्यापार करना बहुत लामग्रद माना जाता यथा और यूरोपीय देशों में 


र्‌ भारतीय अर्थशात्र की रूपरेखा 


भारतीय माल की बड़ी मांग थी। यूरोप के व्यापारी भारत में इसी व्यापार 
से आकर्षित होकर के आएं। पहले वेनिंत और जेनोआ के निवासियों के हाथ 
में मारतीय व्यापार का एकाघिकार था । उनके पतन के वाद डच और पुर्तगाल 
पनवासी सामने आए | इससे इ गलैंरड के व्यापारियों में प्रतित्पद्धां पेंदा हुई। 
परिणाम यह हुआ कि भारत के तैयार माल को यूरोप ले जाकर व्यापार करने की 
दृष्टि से 'इंस्ट इडिया कंपनी! स्थापित की गई ! 
यद्याप आज्-कल के आंकड़ों से तुलना करने का तो प्रश्न नहीं है, फिर 
भी उस पुराने समय में भारतीय आथिक जीवन में विदेशी व्यापार का बढ़ा 
महस्व था । विदेशी व्यापार के क्षेत्र में फारस की खाड़ी, वर्मा, मलाया प्रायद्वीप 
और चौन से जो व्यापार होता था उसका अपेक्षाकृत अधिक महत््व था । यह 
व्यापार पहले अरव के तोगों के हाथ में या। धर्मचुद्दों के फलखरूप परिचमी 
यूरोप में भास्तीय माल पहुँचा और वमी से भूमन्यत्ञायर के पूर्वी तठ के साथ 
जल और थल दोनों ही मार्गों से यथेष्ट व्यापार द्ोने लगा। व्यापार मुख्यतः 
मसाला, रेशम, जवाहरात और चूतौ घतल्न नेंसी कीमती चीजों का होता था। 
पस्द्रहवीं शताब्दी में मारतीब विदेश्ञौ व्यापार का यह भूसध्यसागर का मार्ग, 
जो अफगानिस्तान और फारञ७ में होता हुआ छेवेनान-तट तक जाता था, तुर्कों 
द्वारा बन्द कर दिया गया । इसके पश्चात्त्‌ दूसरा मार्ग हाँद् निकालने के लिए 
यूरोपीय राष्द्रों में होड़ चल पढ़ी । परिशाम यह हुश्ना क्रि पंद्रहवीं शताब्दी के 
अन्त में केप होते हुए मारत जाने का मार्य द्वँढ़ निकाला गया। 
इस समय के मारत के विदेशी ध्यापार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यदद 
था कि मारतीय माल के वदले में विदेशों से भारतवर्ष को बहुव-ता सोना- 
चाँदी प्राप्त होता था | यूरोप के लिए मारतीय ब््याधार का यह लदूए ८7 चिन्ता 
का विषय वन यया | कारण यह था कि उस समय यूरोप में 'मर्केन्टिलित्ट' नाम 
की एक ऐसी विचारधारा का प्रद्ुख या जिसके अनुसार किसी भी राष्ट्र की 
सम्पन्नता उस राष्ट्र के पाल जितना सोना-चाँदी है उस पर से ही आंकी. जा 
* छकती थी । ईल्ड इंडिया कंपनी ने इस वात का प्रयत्न किया कि भारत में 
विदेशी माल का प्रचार दो, पर यह अ्रयत्त विशेष सफल नहीं हुआ ! विवश 
होकर कंपनी को अपनी पूँजी का उपयोग मारद में उत्ताइन करते और उतके 
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उद्योग-घन्धे : साधारण पिवेचन डे 


भारतीय उद्योगों के जिस महत्व फा ऊपर उल्लेख किया गया है वह 

बहुत समय तक क्लायम नहीं रह सका। यद्यपि श्रासमभ में दरस्ट इंडिया कपनी' ने 
भारतीय उद्योग-ध्धों को प्रोत्साहन दिया क्‍योंकि उसका निर्यात व्यापार इसी 
चात पर निर्मर था, पर थोड़े समय के पश्चात्‌ ही ब्रिटिश पूंजीपतियों के विरोध 
के कारण कंपनी को श्रगनी यह नीति छोड़नी पड़ी | ब्रिटिश पूजीपति बढ चादते 
थे कि कंपनी ब्रिट्श कारखानों के लिए आवश्यक कच्चे माज्न फो भारत से 
निर्यात करने पर जोर दे। अल; बाद में भारतीय उद्योग-धधों फा कया सशिप्य 
हुआ यह सर्दविदित दे | ईस्ट इ'डिया कंपनी को जब राजनैतिक सा ग्रात हुई 
तो उसका उपयोग भारतीय उद्योगों को नंप्य करने में किया गधा। हमारे 
उद्योगों के हास के श्रन्य झारण भी थे । सन्‌ १८५४८ में भारत का शासन जब सीधा 
ब्रियेश सरकार के द्वाथ में श्रागया तब भी भारतीय उद्योगों के प्रति जो कंपनी 
की जान-बूक कर उदासीनता दिखाने श्रीर उनको नप्द करने की नीति थी उमसमें 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ | वद्दी नौनि चलती रही, वर्गराव श्रव उसने श्रद्स्तक्षेप 
सिद्धान्त का श्रावरण पहन लिया | यह बह समग्र था जबकि इ'गर्लैद में श्राथिक 
जीवन में राज्य द्वार कम से कप्त इस्तत्तेप करने का सिद्धान्त सर्वमान्य 
था। इंग्लैंड अपने श्राथिक विकात की जिल धबध्था में था उसमें श्रहस्तक्तेप- 
का यह सिद्धान्त उसके लिए उपलुक्त था। ये वे दिन थे जबकि पृ जीवादी विस्तार 
के लिए इं गर्लॉंड के सामने पूरा मौका था, उसके तैयार माल के लिए संसार फे 
बाजार का द्वार खुला पढ़ा था, ओर देश श्रथवा विदेश कहीं के बाशाएों में 
उसका कोई प्रतिदन्द्री नहीं था। इसलिए अहस्तत्तेप-सिद्धान्त से इ'गलैंड को 
लाभ द्वी लाम था । किन्तु भारत की ट्थिति सर्वथा भिन्न थी। इस पर भी वह्दी 
श्रदस्तज्षेप का सिद्धान्त उस पर भी लादा गया । यद्द राजनैतिक पराधीनता की 
कीमत थी जो इस देश ने उस समय चुकाई और बाद में भी घहुत वर्षों तक 
उराचर चुकाता रद्दा | भारत जब तक इ 'गलैंड के अधीन रहा आशिक मामलों 
» में बह कमी भी शअ्रपनी स्वतंत्र नीति नहीं अपना सका। उसका भाग्य अपने 
विदेशी शासकों के साथ वंघा रहा शौर उनका एकमात्र लक्ष्य श्रपनी माहृभूमि-- 
इंगलेंड के त्वार्थो की रक्षा करना रहा। परिणाम यह हुआ कि तत्कालीम 
सरकार ने भारत के नप्ट द्वोते हुए उद्योग-बन्धों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं 
दिया | इसके विपरीत सरकार ने इस विचार का लगातार प्रचार 
भारत की उपजाऊ भूमि ओर घट्दों की जलवायु हवी ऐसी है कि वह्दों कच्चे गाल 
मे बेसादन हा और उसके बदले में बाहर से तैयार माल मगाया ज्ञाए | यह 


उहा जाता था कि भारतीय मजदूर तहुत ही अगोग्य हैं, वहों की गर्म जलवायु 


किया कि 
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सलु॒ष्ये को शिथिल बनाती है, और लोगों में साइस की कमी है, इसलिए 
इस देश में आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हो सकता ! जनता में यह्द विश्वास 
पैदा किया गया कि भारत ओ्रौद्योगीकरण की दृष्ठि से अनुपयुक्त है। ब्रिव्शि 
सरकार के हाथ में शासन आने के वहुत पहले से द्वी, ईस्ट इ'डिया कंपनी मी 
इसी नीति पर हक रही थी | उदाहरण के लिए कंपनी ने मारत में कपास की 
खेती के विस्तार और उन्नति में वड़ी दिलचस्पी ली। उन्नीसवीं शत्ताव्दी के 
आरंभ में कम्पनी ने भारतीय नील-उचद्योय को युनर्जीवित करने का निश्चय 
किया और पश्चिमी दीप-समूह से इस कार्य के लिए. कुशल व्यक्तियों को लावा 
गया | चांव के बाणों का उच्चोग, जो भारत का इस प्रकार का प्रमुख उद्योग 
रहा, सरकार द्वारा ही आरंभ किया गया था। कॉफी के वास भी कंपनी के 
कहने से ही कायम किये यए। चारांश यह है कि ओद्योगिक उन्नति के प्रति 
सरकार की उदालीनता होने से तथा कुछ अन्य सहायक कारणों के उपध्यित 
होते रहने से, उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ ले ही मारत का औद्योगिक महत्त्व 
समाध होने लगा और वह्द केवल एक कृषि-प्रधान देश बना दिया यवा। 
इस प्रकार मारत का आर्थिक पतन अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। 
आधुनिक उद्योगों का प्रारस्थ :---अठारइरी शताब्दी के अन्त तक ब्रिटेन 
में ओघुनिक फैक्टरी उद्योगों की पूंरी तौर पर स्थापना हो चुकी थी। उन्नीसवीं 
शताब्दी के मध्य तक इंगलैंड संसार का कारखाना वन चुका था। इस समय 
तक प्राचीन मारतीब उद्योगों का भी हास हो चुका था और घीरे-धीरे एक- 
दो आ्रधुनिक उद्योगों का आरंभ भी होने लगा था। जहाजों में माप का उपयोग 
करने वाले उद्योग ही सचसे अधिक सफल नए भारतीय उद्योग मालूम पढ़ते ये | 
मारत में एक कोयले की खान में, नौकाअ्रय ( डॉक्त ) में, एक कागज की निल 
में, रुपये की टकसोल में, आटा पीसने में, रेशम की रील दैवार करने में और 
सूती कपड़े के छापने और छुनने में तथा यूत कातने में भी माप के इजनों का 
प्रयोग होने लगा था। ये तमाम आधुनिक उद्योय कल्कत्ते के आस-पास में 
स्थित ये, क्योंकि यूरोपीय व्यवसायी इसी ग्रदेश में सवसे अधिक थे | कर्नल शीय 
नाम के ईस्ट इंडिया कंपनी” के एक कर्मचारी ने मद्रास में आरक्ठ नाम के 
स्थान पर सबसे पहला लोहे का कारखाना स्थापित किया। आधुनिक ढंय के 
थे उद्योय अधिक दिनों जीवित नहीं रह तके, क्योंकि इनको मशीनें, मशीनों के 
विभिन्न भाग और दूसरी आवश्यक सामग्री जह्दाज्ों में केप के रात्ते से मैंगानी 
पड़ती थीं। इंजीनियर, फोरमैंन और कमी-कमी तो मजदूर वक इग्लैंड से 
बुलाने पड़ते ये | भारत में कोचला निकालने का उद्योग सन्‌ श्८१४ तक नियमित 


$ 
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रूप से श्रारंम नहीं हुआ था| सन्‌ १८४३ तक रेलवे नहीं खुली थी। इसी साल 
एक छोटी-सी लाइन बंबई से आरंभ की गई और दूसरे वर्ष सन्‌ १८५४ में एक 
और लाइन हावड़ा से रानींगंज के कोयले की खानों तक शुरू हुईं। इसके बाद 
रेलवे लाइनें जल्दी-बल्दी खोली जाने लगीं श्रौर इसके परिणाम स्वरूप कोयले 
के उद्योग का प्रसार भी हुआ | सन्‌ १८६० तक भारत में कोयले का कुल उत्पागन 
२० लाख टन से भी भ्रधिक होगया । 

कोयले के उद्योग के विकास और रलवे के विस्तार होने से भारतीय फैक्टरी- 
उद्योग के मार्ग की कुछ प्रारंभिक कठिनाइयाँ समाप्त हुई | कलकते के पास 
जो वाओरेह मिल्स' १६ वीं शताब्दी के आरंभ में स्थापित हुई वह तो सफल 
नहीं हुई, पर सन्‌ १८४१ में सी० एन० डावर नाम के एक पारसी सजन ने 
सबस्ते पहली सफल दूती कपड़े की मिल की स्थापना की । शुरू शुरू में मिलों की 
उंख्या धीरे-धीरे बढ़ी ! सब्‌ १८६० में कपात के व्यापार में आरंभ द्वीने वाली 
'तेबी जब समाप्त होगई तो कपड़े के मिलों की संख्या काफी बढ़ पाई। पटसन 
कातने की सबसे पहली मिल एक अंग्रेज ने सन्‌ १८४४ में सिरामपुर ( कलकत्ता ) 
के निकट रिशरा नामक स्थान में स्थापित की। इसके ठीक चार वर्ष बाद 
कलकते के प्रात ही शक्ति से चलने वाली पहली बुनाई की फैक्टरी भी कायस 
हुई। इस प्रकार १६ वीं शताब्दी के मध्य तक विदेशियों के प्रयत्न से भारत में 
एक-दो आधुनिक उद्योग का श्रारंभ हुश्रा किन्तु प्रगति बहुत घीमी और 
श्संतोपजनक थी | 

औद्योगिक अवनति की ओर देश का ध्यान :--१६ वीं शताब्दी की 
पिछली दो दशाव्दियों में राजनैतिक चेतना के साथ-साथ देश के नेताओं और 
श्र्थशात्रियों का ध्यान हमारी श्रौद्योगिक अवनति की ओर भी गया। दादा 
भाई नौरोबी और रानाडे ने तो यहाँ तक कहा कि हमारी ओऔद्योगिक 
अवनति का ही कारण है कि देश को प्रायः श्रका्लों का सामना करना पड़ता 
है श्रोर आम जनता निर्धनता की चको में पिसी जा रही है। सन्‌ श्य८० के 
अकाल कमीशन ने भी यही राय दी कि भारत में बार-बार अकाल पड़ने का 
एक मुख्य कारण यह है कि उसका आर्थिक जीवन एक मात्र खेती पर आश्रित 
है। सन्‌ १६०१ के अकाल कमीशन ने भी इसी विचार पर जोर दिया और 
देश के औद्योगीकरण पर श्राग्रह किया | मारतीय अर्थशार्रियों मे इस विचार 
की कि प्रकृति ने भारत को एक कृषि-प्रघान राष्ट्र ही बनाया है, असत्यता प्रकट 
करना आरुम की | थोड़े से समय में जातान में जिस तीज गति से औद्योगिक 
विकाल हुआ उसने भी हमारे आ्थिक जीवन की कमजोरी को स्पष्ड कर दिया। 
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जनता के आर्थिक जीवन के लिएं जन-द्वित का ध्यान रखने वाली सरकार क्‍या 
कर सकती है, इसका जापान ने एक अच्छा उदाहरण उपस्थित किया और 
भारत की सरकार ने भारतीय उद्योगों के प्रति जो अक्ष॒म्य उदासीनता दिखाई 
वह जापान से सर्वथा प्रतिकूल और दुःखद उदाहरण था। रानाडे ने भारतीय 
पूँजीपतियों से अनुरोध किया कि वे अपनी अधिकाधिक पेजी उद्योग में लगाएँ 
ओर शिक्षित नवयुवर्कों से कह्दा कि हाथ के काम कै प्रति अपनी परम्रागत 
अरुचि का त्याग करें और उद्योय-धर्घों में काम करने योग्य अपने आप 
को बनाएँ | 

देश में राजनैतिक असंतोर्ष के साथ साथ यह आर्थिक असंतोष भी घर 
करता जा रहा था। और जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय महात्मा (कांग्रेस ) के 
सहयोग में सन्‌ १६०४ में भारतीय औद्योगिक सम्मेलन कीं स्थापना से विदित 
होता है, असंतोप की इन दोनों धाराओं का पारस्परिक सम्पर्क होना कोई 
आश्चर्य को बात नहीं थी | बंगाल के विभानन को रद्द कराने के लिए जो देश- 
व्यापी आन्दोलन हुआ उसने मी इस आपसी संपर्क को पुष्ट ही किया। सन्‌ १६०५ 
का स्वदेशी आन्दोलन इसी का परिणाम था, और प्रिटिश माल के बहिष्कार का 
आन्दोलन मी इसी का नकारात्मक स्वरूप था। देश में एक बहुत बड़ी उथल- 
पुथल फैल गई थी। भार्तवासियों ने अनेकों नई फेक्टरियाँ स्थापित कीं जिन 
में कपड़े साबुन, दियासलाई, पेंसिल, कॉँच और छुरी-चाकू (कट्लरी ) 
की फैंक्टरियों मुख्य थीं। कई स्वदेशी भंडार भी कायम हुए जहाँ इन फेक्टरियों 
का माल बेचा जाता था पर इन नए उद्योगों में से अधिकांश अधिक दिन नहीं 
चल सके | व्यवह्ारिक शिक्षा और व्यापारिक अनुभव का अ्रभाव तथा राज्य 
की डदासीनता व लापरवाद्दी इस असफलता के भुख्य कारण थे। बहुत समय 
तक राज्य ने सिवा अधूरीसी टेकनीकल और श्रौद्योगिक शिक्षा की व्यवत्था 
करने, कुछ व्यापार और उद्योग सम्बन्धी जानकारी एकत्रित और ग्रचारित करने 
कछु औद्योगिक प्रदर्शिनियों का आयोजन करने और भारतीय उद्योग-धंधों के 
विषय में कुछ साहित्य प्रकाशित करने के और कुछ नहीं किया | सच १६०६ में 
ला्ड कर्जन के सुझाव पर केन्द्र में व्यापार उद्योग का एक प्रथम सरकारी विभाग 
कायम किया गया ; पर यह सब कुछ नहीं के बराबर था। यदि कमी किसी 
आत्त ने जैसे मद्रास अथवा संयुक्तप्रान्त के उदाहरण सामने श्राए मी, श्रौद्योगिक 
उन्नति के संबंध में कोई विशेष क्रियात्यक रुचि दिखाई, तो उच्च सचाधारियों 
ने उनके उत्साह को मंग कर दिया। सारांश यह है कि देश में स्वदेशी-आन्दोलन 
कै कारण श्रौद्योगिक उन्नति के लिए, जो श्रनुकूल वातावरण बन गया था, सरकार 
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मे उसका कोई लाभ नहीं उठाया। यहां तक कि विभिन्न रेलवे कंपनियों के 
माल को लाने-लेजाने के जो अलग अ्रलग दर थे उनमें भी सरकार ने कोई 
परिवर्तन नहीं किया; यद्यपि दर उद्योग-धन्धों की प्रगति में बाधक ये। सरकार 
ने विदेशी माल की प्रतिहन्द्धिता रोबने के लिए न तो रक्ात्मक कर लथाए ओर 
न और कुछ दी किया | इस सत्रसे भारतीय जनता का यद्ट विश्वात और भी 
होगया कि राज्य कौ क्रियात्मक सहायता श्रोर संरक्षण के त्रिना, खासतोर 
से प्रारंभिक अवस्था में, देश के उद्योग-वन्धों की उन्नति संभव नहीं ६ | 
उपयक्त विवरण का सार यह है कि तन १६१४ के पहले तक मारत 
श्रौद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछंडा हुश्वा राष्ट्र था। हमारी इत धीमी श्रोद्योगिक 
प्रगति का एक कारण श्रारंम में लोगो फा अजश्ञान और उनमें व्यवत्ायिक साहस 
का अभाव, तया श्व॒ तक भी उनमें दूरदशिता और प्रतिभा की कमी बताया 
जाता है | इस बारे में यह अवर्य ध्यान रखने की बात है कि यदि किसी हद 
तक भारतवासियों में उक्त गुणों का श्रभाव रहा है या श्राज भी पाया जाता 
है तो उसका प्रमुख कारण देश की पराधीनता श्रीर उससे उद्यन्न विपरीत 
परिस्थितियों को ही मानना होगा। देश की स्वतंत्रता के साथ-साथ श्रौद्योगिक 
क्ञेत्र में भी भारतीय प्रतिमा व्यक्त होगी, इसमें कोई संदेद नद्दों। प्रथम युद्ध से 
पहले तक भारत में व्यवस्थित और बड़े पेमाने पर चलने वाले केबल निम्न- 
लिखित उद्योग ये :--बंबई का सूती कपड़े का उद्योग, बंगाल का पटसन का 
उद्योग, चिहार, उड़ीसा और बंगाल का कोयज्षे का उद्योग, वर्मा मे तेल का 
उद्योग श्रौर श्रासाम में चाय का उद्योग | सूती कपड़े फे उच्योग को छोड़कर बाकी 
सब उद्योग विदेशियों के हाथ में थे। प्रथम महायुद्ध के पहले लोहे-इस्पात श्रौर 
सीमेण्ड के उद्योगों की शुरुआत हो चुकी थी | सन्‌ १६०७ में जमशेदपुर में 
स्थापित राग आइरन एण्ड स्टील कंपनी! भारतीय औद्योगिक उन्नति के 
इतिद्दास में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी और बड़े पैमाने पर इस्पात उत्पन्न करने 
चाला देश का यह प्रथम कारखाना था। यह पूर्णतया भारतीय उद्योग था। इसी 
काल में एक और उद्योग की प्रगति के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे थे--यह था शक्ति 
और रोशनी के लिए बिजली पैदा करने का उद्योग | इस उद्योग की प्रगति टाटा 
के ही प्रयत्नों से बाद में हुई। उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त छोटे-मोटे और 
उद्योगों का आरंभ भी देश में हुआ, जैसे पट्सन और कपास के पेच, कागव की 
'मिलें, चावल और शकर के उद्योग, चमड़े के उद्योग, इ'जीनियरिंग के कारखाने 
आदि । पर इन उद्योगों की संख्या कम थी और इनका फोई विशेष महत्त्व 
नहीं था | 
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प्रथम सहायुद्ध-काल में ओऔद्योनिक उन्नति :--प्रथम मदायुद्ध के समय 
भारतीय उद्योग-घंघों को अपनी उन्नति करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर 
मिला। शज्नु राष्ट्रों से और विशेषतवा जर्मनी से माल का आना बिल्कुल बन्द 
हो गया । मित्र राष्ट्र मी मारत को माल भेजने में असमर्थ थे, क्योंकि एक तो वे 
चुद्ध-सामग्री उत्पन्न करने में लगे हुए थे; और दूसरे शत्रु राष्ट्रों के आक्रमण दया 
युद्ध के कारण बढ़ी हुई माय के फलस्वरूप माल को लाने ले जाने वाले बहादओों 
की मी कठिनाई थी। इसके अतिरिक्त चुद्ध के लिए आवश्यक चीजों की विशेष 
माँग भी इस समय पेंदा होगई थी। सारांश यह है कि भारत के सामने अपना 
उत्पादन बढ़ाने का एक बहुत बढ़ा अवसर आया। परन्तु भारत इस अ्रवसर 
का लाभ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था | भारत में तो मशीन-उत्तादन 
करने वाले कोई उद्योग ये नहीं और चिदेशों से मशीन अथवा क्या माल 
मंगराना कठिन था। और भी कई श्रकार की कठिनाइयाँ हमारे मार्य में थीं, 
जैसे टेकनिकल विशेषज्ञों की बढ़ी कमी थी, तथा रेल के डिब्बों, समुद्र-तरतीय 
जद्दान, कोयला शुद्ध करने की मशीन ( कोकिंग प्लास्ट ) और कुशल मददूरों 
की भी कमी थी | सदा की भाँति सरकार की उदासीनता मी काणम थी ही । 
इन तमान कारणों से चुद्ध के समव मार ओद्योचिक इष्टि से कोई विशेष प्रगति 
नहीं कर॒ सका और हूमारे देखते-देखते जापान तथा श्रमेरिका आदि विदेशी 
राष्ट्रों ने मारत के साथ अपना व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ा लिया, तथा हमारे वाबारों 
पर अपयना श्राधिपत्य कायम कर लिया | - 

इतना सब होने पर भी चुद्ध ने सरकार श्रोर चनता को लावघान अवश्य 
कर दिया | जनता ने पहली वार वह अदुमव किया कि जीवन के लिए आवश्यक 
पदार्थों के मामले में विदेशों पर निर्मर रहने का ्रर्थ क्या है? अंग्रेजी सरकार 
ने भी देखा कि यदि भाख एक ओद्योगिक राष्ट्र होता तो पूर्वीयर युद्ध-क्षेत्रों में 
उससे अधिक सहायता मिल सकती थी। अर ु ; तरकार को भी देश की 
औद्योगिक उन्नति के लिए कुछ न कुछ करना श्रनिवार्य जान पढ़ा | सन्‌ श्धशृद 
में सरकार ने औद्योगिक कमीशन की नियुक्ति की। कप्तीशन ने भारत की 
आद्योचिक उन्नति के व्यापक प्रश्न पर, और सरकार किस ग्रकार इसमें सहायक 
हो सकती है इस विषय पर पूरी तौर से विचार किया। कम्रीशन की रिपोर्ट 
१६१८ में प्रकाशित हुई! उसमें कम्तीशन ने इस वात पर विशेषतया जोर दिया 
कि देश के औद्योगीकरण में सरकार को अधिक क्रियात्मक लहयोग देना चाहिये 
ताकि देश अधिक स्वावलंबी बन सके । कमौशन ने यह मी राय दी कि इब 
प्रश्नों पर सरकार को सलाह देने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिये | 
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कमीशन का यद्द भी सुकाव था कि प्रान्तीय मंडलों ( बोहों ) की स्थापना की 
जावे । इसी बीच में १६१७ में सरकार इणिडियन म्यूनिशन्स बोर्ड की स्थापना 
कर चुकी थी। उसका उद्देश्य युद्ध की दृष्ठि से भारतीय साधनों का पूरा-पूरा 
उपयोग करना था। इस बोर्ड ने स्वयं भारत में आवश्यक माल खरीद कर, 
इ'गलैण्ड तथा वूसरी जगहों से खरीदा जाने वाला माल भी प्राथमिकता और . 
नियंत्रण के आधार पर भारत से खरीदवा कर, और नए उद्योग आरंभ करने 
वालों को आवश्यक सलाह और जानकारी देकर, भारतीय उद्योग-धंघों की 
उन्नति में सहायता पहुँचाई ! इस ग्रकार कई उद्योगों को यथेष्ठ प्रोत्ताहन मिला | 
उनमें से ज़ास-खाल नाम ये हैं :--सूती कपड़े, पटसन, लोदे-इस्पात, चमड़े और 
इन्जीनीयरिंग के उद्योग, तथा कागज, काँच, सीमेण्ट, छुरी-चाकू, खाद, रंग, 
वानिश, डाक्टरी ओऔौजार, रासायनिक पदार्थ (केमिकल्स ) और मिनरल 
एसिड्स तैयार करने वाले_ उद्योग। औद्योगिक कमीशन की सिफारिश के 
अनुसार केद्ध तथा प्रान्तों में सरकारी श्रोद्योगिक विभागों की स्थापना भी हुई। 
युद्धकालीन सरकारी व्यय की पूर्ति करने के लिए आयात-करों में भी वृद्धि की 
गई। पर इन छोटी मोटी बातों से कोई बच्चा परिणाम आने वाला नहीं था, और 
युद्ध के कारण जो अवसर आया था भारत उसका लाभ न उठा सका 
तथा श्रौद्योगिक दृष्टि से वह एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र ही बना रहा | 

युद्धोत्तर तेजी और मंदी :--युद्ध के समाप्त दोते ही थोड़े समय के लिए 
व्यापार-व्यवसाय में तेजी श्राई। इस आशा से कि यझुद्धकालीन मुनाफे कायम 
रहेंगे और युद्ध के समय जो मांग दबी रही उसे पूरी करने का अब समय आया 
है, कई नए-वए उद्योग-धे आरंभ किए गए.। सन्‌ १६१६ से १६२१ तक यह 
प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई पड़ी | परन्ठ थोड़े समय के पश्चात्‌ ही व्यापारिक 
मंदी के लक्षण दिखाई पड़ने लगे) म॒दी के इस युग का आरंभ होते ही बहुत 
सी कस्तनियाँ और फर्म अपना काम बन्द करती दिखाई पढ़ने लगीं। इस मंदी 
के कई कारण थे। ऊँची कीमतें और बढ़ती हुई मांग संबंधी आशाएँ पूरी नहीं 
हुईं | कारण यह था कि लड़ाई से जो विनाश हुआ था उसके फलखरूर संसार 
के राष्ट्री की कमर दृठ गईं थी, उनमें माल खरीदने की शक्ति बची द्वी नहीं थी। 
इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं को युद्ध के पूर्व की स्थिति 
में पहुँचने की दृष्टि से जो मुद्रा संकुचन नीति अपनाई, उसका भी जनता की ऋ्य- 
शक्ति को कम करने का प्रभाव हुआ । खाथ ही साथ १५२०-२१ में भारत के 
रुपये का विनिमय दर बहुत गिर गया जिससे उन आयात के व्यातारियों के 
सामने, जिन्होंने ऊँचे विनिमय-दर की श्राशा लगा रखी थी, एक संकट उपस्थित 
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हो बया और जहाँ तक निर्यात के व्यापारियों का सम्बन्ध था पहले के झँचे 
विनिमय-दर का पूरा अभाव उनको भी अब नालूस पढ़ा। बाद में सच १६२४ 
में जब उपये का विनिमय-द्र फिर बढ़ यया तो उसका अतर मौ मंदी छो बढ़ाने 
का ही हुआ, क्योंकि उपये के विनिमय-दर के चढु॒ जाने से मार के बावाएों में 
: विदेशी माल की ग्रतिदृन्द्िता बढ़ गई । जब सन्‌ १६२६ में विश्दव्यायी आर्थिक 
मंदी की शुरूआवद हुईं तों भारतीय आयिक जीवन पर माच्च के कृपि-प्रदाव 
देश होने के कारण अपेक्षाकत अधिक छुरा अलर पढ़ा[ कृपि-ण्दार्शे की करते 
गिर जाने का मसाव सारतीय उद्योयों पर भी अच्छा नहीं हुआ । विदेशी राष्ट्रों 
की अपनी-अपनी बुद्राओं के मूल्य घटाने की और दूसरे देशों में कृत्रिम सस्ते 
भावों पर साल बेचने की नीति के कास्ण मी सान्दीय उच्चोगगों को विदेशी 
प्रतिद्वन्द्ठित और कठिन सनव का सानना करना पढ़ा। अत्छ; कुल मिलाकर 
यह कहना यलव न होया कि प्रथम महाडुढद के एश्चात्‌ भारदीय 
में जो उन्‍्दी आरंम हुई वह तन्‌ १६२६ के संसारूयापी ननन्‍्दी तक वरावर चलती 





रही । इसका चह अर्थ लयाना तो ठीक नहीं होगा कि इस दारे 
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में १६२६ की-मन्दी का आरम्भ हो गया। 





इस प्रथम महाबुद्ध के वाद के लनव सें हनारे देश के औद्योगिक इतिहात 
की एक महत्वपूर्ण घवना मात्त की दत्कालीन उरकार द्वारा अच्छवर १६२६ में 


स्थापित अर्थ आयोग (फिल्कलल कमीशन ) की दिफारिश 
आद्योगिक संस्छुण ( डिल्कीमिनेटिंय प्रोटेद्शन ) की नीति का 
चुद्ध के पूर्व की सरकार की अहस्दक्षेप की नीति में इत प्रकार 
ही औद्योगिक पयति की दृष्ठि से कहाँ तक पर्वात था वह एक अलग अश्न है, 
जिस पर आये उल कर विचार किया दावया। यहाँ दो 
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का णरिवतन 


ठो इृतदना-वा संकेत कर 
देना वयेष्द होया कि संरच्ण की इत नीति के फललरूप कुछ  उचद्योयों को 

ररि ्ते ्े मम ज थे का सानना ऋरने में सहायता 
चरण मिला और उततसे उनको युद्धोंचर मन्‍्दी का सानना करने में सद्दावठ 


.- ५- | का 


सिली | इस प्रकार के उद्योगों में लोहे और इल्याव का उद्योग, उठी कपड़े क 





पर 


उद्योग, शकर का उद्योय, कायद का उद्योग ओर दिवातलाई का ड््योग विश्येप 
रूप से उल्लेखनीय हैं| - कक 

मन्दी के उपरान्त स्थिति में छुधार तथा बिगाड़ :--£६२६ मे श्रारन 
होने वाली आर्थिक नन्‍दी ने उमत्त लंसार और ठत्के साथ-दाथ मारत के 
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आदिक जीवन को पूरी तौर से अस्त व्यस्त कर दिया । सन्‌ १६३२ में और उसके 
बाद इस मंदी के समाप्त होने के चिह्न दिखाई पढ़ने लगे। भारत इस दृष्टि से 
कोई अपवाद नहीं था | लोदे और इस्पात, त्ती कपड़े, सौमेश्ट, शकर, पटसन 
और कागज के उद्योग-धंधों का उत्पादन बहुत कुछ बढ़ा | जैसा कि पहले लिखा 
जा चुका है, इस प्रगति में संरक्षण का बड़ा हाथ था। सन्‌ १६३१ से भारत का 
बहुत-सा सोना विदेशों को जाने लगा और उसके बदले में जो रुणया प्राप्त हुआ 
पह उद्योग-घंधों में लगाया जाने लगा। इसके अलावा देश में स्वदेशी की जो 
भावना जाग्रत हो चुकी थी उससे भी हमारी श्रोद्योगिक उन्नति को बहुत सदायता 
मिली । कृषि-पदार्थों के मूल्य बढ़ने से देश की ग्रामीण जनता की क्रय-शक्ति में 
वृद्धि हुई और इस कारण से उनमें श्रौद्योगिक पदार्थों की मांग भी बढ़ी | इन 
सब बातों का असर श्रौद्योगिक दृष्टि से अच्छा हुआ और देश के स्कंध बाजार 
( स्टाक एक्सचेंजों ) के लेन-देन में इस श्रौद्योगिक उन्नति के चिह्न स्पष्ट दिखाई 
पड़ने लगे | इतना ही नहीं, सारी स्थिति श्रति की ओर जाने लगी और श्रत्यघिक 
श्राशावाद के कारण सट्टे तथा बिना सोचे समके व्यापार करने की परद्ृत्ति को 
प्रोत्ताइन मिलने लगा । इसका स्वाभाविक परिणाम यदद होने वाला था कि देश 
के आर्थिक जीवन को फिर धक्का लगे। सन्‌ १६३७-३८ में जब सारे संसार को 
इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा तो भारत भी उससे न बच सका। 
जब सन्‌ १६३६ में दूसरा विश्व युद्ध झ्ारंभ हुआ तो स्थिति ने पलटा खाया। 
भारत इस स्थिति का वास्तव में कितना लाभ उठा सका इस विषय में अब 
विचार किया जायगा। हे 
दूसरा महायुद्ध ओर हमारी औद्योगिक उन्नति--जैसा कि स्वाभाविक 
था, दूसरे मद्दायुद्ध के कारण भारतीय उद्योग-धन्धों के विकसित होने का एक 
अच्छा अवसर फिर इस देश को प्राप्त हुआ। इस बार की स्थिति प्रथम महायुद्ध 
की अपेक्षा भी कुछ अंशों में श्रधिक अ्रच्छी थी। जापान के युद्ध में शामिल होने 
से और चर्मा तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया तक उसके बढ़ आने से पूर्वी युद्ध-चेत्र को 
अपने आप में स्वावलंबी होना आवश्यक था, और पूर्वी युद्ध-क्षेत्र में भारत का 
महत्त्पूर्ण स्थान था । इस सबका परिणाम यह द्ोना चाहिये था कि भारत कै 
उद्योग-घंघों में जल्दी से जल्दी श्र अ्रधिक से अ्रधिक प्रगति की जाती; पर 
वास्तव में ऐसा हुआ नहीं । भारत की विदेशी सरकार का अरब भी वही पुराना 
संकुचित इष्टिकोण था। भारत में १६४० में 'स्टने अप कान्फेंस! का आयोजन 
इस उद्देश्य से किया गया था कि पूर्व के देशों को यथासंभव युद्ध-सामग्री के 
मामल्ले में स्वावलंबी बनाया जा सके | इसी प्रकार ड० ग्रेडी के नेतृत्व में अमरीफन 


श्र भारतीय अयेशाल्र की रूपरेखा 


टेकतिकल मिशन माच १६४२ में भारत आया और उसने मांख में नए उद्योग- 
धन्धों की स्थापना के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की | पर बावजूद इन सबके 
युद्ध के प्रारंम में भात-सरकार ने देश की औद्योगिक प्रगति के लिए. कोई 
विशेष प्रयत्न नहीं किया । भारत सरकार की इस नीति के कई प्रमाण दिये था 
सकते हैं| भारत सरकार का उस समय केवल यह इृष्ठिकोश था कि भारत में 
केवल उन चीजों का उत्पादन बढ़ाया नाये जो सीधे सैनिक उपयोग में आती हैँ, 
और जो दूसरे देशों से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। उन उद्योगों को स्थापित 
करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया जो भावी और- औद्योगिक उन्नति की दृष्टि से 
महत्त्व के ये, चादे उनसे तत्काल थोड़ा नुकसान ही हो | भारत मंत्री तिल्कालीन) 
के ब्रिटिश पालियापेंठ में नवम्बर १६४० में कहे गये नीचे लिखे शब्द इस दृष्टि से 
उल्लेखनीय हैं | “सेना के लिए आवश्यक वस्तुओं के लगभग ६ ०० भाग के लिए 
भारत स्वावलंबी हो जायगा।” इस भीति का यह परिणाम था कि युद्ध के 
प्रथम दो वर्षो में भारत सरकार ब्रिठेन को उपलब्ध तैयार माल और कन्या माल 
भेजती रही । रेलवे नष्ठ करके डिब्बे, रे लकी लाइनें और इंजन वाहर बहाँ भी 
आवश्यकता होती थी भेजे बाते थे और उनके मारत में उत्पादन वा कोई प्रवन्ध 
नहीं किया जाता था | इसके मुक्ावल्ले में आस्ट्रेलिया और कनाडा ने जो युद्ध के 
शुरू द्वोने के दो वर्षों के अन्द्र प्रयति करली थी, बद उल्लेखनीय थी । शआ्रास्ट्रेलिया 
ने दो वर्ष के अन्दर हवाई जहाज, वायरलेस आदि वस्तुओं का सरकारी प्रबल 
- से उत्पादन आरंभ कर दिया था | कनाडा की सरकार ने मी सात सरकारी कारपोरे- 
* शन्स स्थापित किये | इनमें सै चार हवाई बहाज़, गोले, रायफ़्लें और ओऔज्ञार 
चनाने के लिये ये और शेष तीन आवश्यक युद्ध-खामग्री और मशीन दृल्स खरीदने 
के लिए थे। तत्कालीन भारत सरकार की इसी अबुदार 'नीति का एक और 
उदाहरण यह था कि डसने ओदोमोबाइल” और एजिंन ( लोकोमीठिव्ज़ ) 
उद्योयों को खड़ा करने का प्रयत्व नहीं किया। इजिन-उद्योग के बारे में एक 
विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिश मौजूद थी और योजना की रूपरेखा भी ऐैवार होगई 
थी; पर आखिरी वक्त इस आधार पर कि बाहर से ही ए'जिन मंगाना ज्यादा अ्रच्छा 
है, वह योजना रद्द करदी गई ! मोटर भ्रादि के उद्योग के बारे में १६३६ में ही 
भारत सरकार के सामने योजना उपस्थित करदी गई थी; पर भारत सरकार ने 
पाँच वर्ष के पश्चात्‌ दिसम्बर १६४० में, जब उस योजना के संचालकों ने 
बहुत कुछ तैयारी भी करली थी, उच् पत्वाव को नामंजूर कर द्या । कार्य 
यह बताया गया कि युद्ध के कारण कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं | यह 
निर्णय भारत सरकार ने उस ८मय किया जब कि वह विदेशों से वड़ी संख्या में 
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मोटर श्रादि मंगा रही थी। सारांश यद्द है कियुद्ध के आरमभ्म में भारत की 
विदेशी सरकार की नीति देश में बढ़े-बढ़े उद्योगों को, जो भारतीयों द्वारा 
संचालित और व्यवस्थित डॉ, प्रोत्ताहित श्रौर विकसित करने की नहीं थी। 
१६४१ के अन्त तक रासायनिक भ्रौर धातु संबंधी तथा दूसरे भारी उद्योगों का 
बहुत ही छोटे पैमाने पर आरंभ मात्र दो सका था। श्रौद्योगिक विकास में 
उपयुक्त मशीनों श्रोर टेकनीकल लोगों की कमी के फारण बराबर कठिनाई 
होती रही श्रौर उनको इल करने का फोई विशेष प्रबल नहीं किया गया | 
यातायात की कठिनाई भी रहीं | 

द्विठीय मद्दाबुद्ध के समय भारत के औद्योगिक विकास के मार्ग में जो 
कुछ प्रमुख कठिनाइयों उपस्थिति हुई! उनका हमने ऊपर उल्हेख किया है। इस 
कारण से जितनी झश्ोगिक उन्नति इस देश में हो सकती थी उत्तनी अवश्य नहीं 
हो तकी | पर फिर भी किसी दृद तक युद्ध ने झोग्योगिक उन्नति में सहायता 
पहुँचाई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता । कई उद्योग-धरन्धों में--जो पहले 
से ही मौजूद ये--अधिक से अ्रधिक संभव उत्पादन होने लगा और प्राय: 
एक से अधिक पाली में काम होने लगा | जिन पुराने उद्योगों को प्रोत्साहन मिला 
उनमें से खास-खास के नाम ये हईं--बल्न-उद्योग, जूड-उद्योग, कागज का उद्योग, 
चाय का उद्योग, शकर फा उद्योग, लोदे श्रीर इस्पात का उद्योग, कोयले का 
उद्योग, सीमेण्ट का उद्योग | शनमें से कुछ ठद्योगों की स्थिति इतनी अ्रच्छी नहीं 
रही जितनी दूसरे उद्योगों की । उदाहरण के लिए! कोयले तथा शकर के उद्योगों 
को कई कठिनाइयों रहीं। कई उद्योगों में नई मशीनें लगाई गई और कुछ 
आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई। छोटे पेमाने पर चलने वाले उद्योगों का 
मी काफ़ी प्रतार हुआ और अनेकों प्रकार का सामान तैयार होने लगा। कई नए 
उद्योगों का भी, या ऐसे उद्योगों का जो सर्वथा प्रारंभिक अवस्था में थे, युद्ध-काल 
में विकास हुआ । जैसे--हवथाई जहाज तैयार करने वाली हिन्दुस्तान एयरनफ़्ट 
फैक्टरी की १६४० में स्थापना हुई। इसी प्रकार एलूमिनियम उद्योग की शुरूआत 
भी इसी समय हुई । म्यूनिशन्स ( युद्ध-सामग्री ) और शज्रों के उद्योग को युद्ध 
के समय काफी प्रोत्साहन मिलना विल्कुल स्वाभाविक था। रोजर मिशन ने, जो 
१६४० में भारत में आया, युद्ध-सामग्री संवधी उद्योग-धन्धों के विकास की 
सिफारिश की, जिसके परिणामखरूप कई करोड़ रुपये खर्चे करके मौजूदा 
फारदानों का विस्तार किया गंया और कई नए कारखाने बन्दूकों, गोलों, 
काखूसों, बम गोलों और अन्य चीजों का उत्पादन करने के लिए स्थापित किये 
गए | रासायनिक पदार्थ, जैसे सल्फ्युरिक एसिड, . क्लोराइन, बोरिक एसिड और 
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अल्काली पदार्थ जैसे सोढ़ा आदि के उत्पादन को भी युद्ध के समय में प्रोत्साहन 
मिला | कई प्रकार की दवाइयों के बारे में मी यही कहा जा सकता है। युद्ध के 
पहले भारत में बड़े पेमाने. पर व्यवस्थित दंग से मशीनरी या मशीन और द्र्ह्त 
का उत्पादन नहीं होता था, यद्यपि कहीं-कहीं मशीनरी के थाग अथवा हल्के 6ंग 
की कृषि और शकर की मशीनरी का उत्पादन अ्रवश्य होता था| कुछ कारदानों 
में अपने ही काम के लिए मशीन और टूल्स भी तैयार होते थे और बाजार में 
बिकने के लिए सादे खराद ( लेथ ) तथा ड्रिलिंग, शेपिंग और ष्लानिंग मशीनें 
भी बैयार होती थीं। युद्ध के कारण मशीन और दल के कारखानों को प्रोत्साहन 
मिला, पर पेचीदा मशीनरी का उत्पादन फिर भी आरंम नहीं हुआ । बाइसिकिल 
के उद्योग भी इस देश के लिए नए थे और उनका भी इसी युद्ध-काल में आरंभ 
हुआ । लोहे के रॉड, वायर, और वायरनेल्स का उत्पादन भी घढ़ा और इस 
प्रकार का उत्पादन करने वाले नए कारखाने भी खुले | कई प्रकार की नई चीजें 
भी इन कारखानों में पैदा की जाने लगीं | 

डपयु क्त विवरख से यह अवश्य स्पष्ट होता है कि सरकार की घीमी नीति 
तथा दूसरी कठिनाइयों के द्ोते हुए भी मद्दायुद्ध. के कारण भारतीय डलद्योगों का 
विश्वार हुआ । निम्नलिखित तालिका से इस विस्तार की सीमा का अनुमात 
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उद्योग-धन्धों के विकास सम्बन्धी उपयुक्त तालिका से यह साफ हो जाता 
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है कि द्वितीय महायुद्ध का औद्योगिक उन्नति की दृष्ठि से बहुत लाभ नहीं उठाया 
जा सका। और इस श्रसंतोपजनक स्थिति का मूल कारण एक ही था, और वह 
था हमारी पराधीनता | 
दूसरे महायुद्ध के उपरान्त--गत मदयुद्ध ने किस हद तक देश की श्रौद्योगिक 
प्रगति में सहायता दी, यद हम ऊपर लिख चुके है | युद्ध के पश्चात्‌ देश की 
जाधथिक व्यवस्था का पुन्निर्माण किया जाय ओर पत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीय विकात 
की योजनाएं लागू की जाएँ, इस चाप्त की श्रावश्यकता श्रनुभव होने लगी यी। 
युद्बोत्तर पु्निर्माण की केन्द्रीय और तत्कालीन प्रान्तीय सरकारों ने योजनाएँ 
तैयार कीं । शौद्योगिक उन्नति से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ रीस्सरकारी योजनाएं भी 
प्रकाशित हुई --जैसे बिड़ला योजना जिसे वोम्बे योजना भी कहा जाता है, 
गांधीवादी योजना, जनवा योजना । इसी बीच में भारत त्वतन्त्र हो गया श्र देश 
का विभाजन कर दिया गया | 
भारत के विभाजन का प्रभाव--गत मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ इस देश के जीवन 
में देश के स्वतन्त्र होने और उसके विभाजन की ऐसी दो ऐतिद्वासिक श्रौर मद्चत्त्पपूर्ण 
घटनाएं घटी हैं जिनका असर इमारे आ्राथिक और श्रौद्योगिक जीवन पर बहुत 
गहरा पढ़ा है और श्रागे पढ़ेगा भी। जहाँ देश की स्वतख्रता के कारण हमारे 
भाग्य के हम स्वयं निर्माता बन गए हूँ और अपनी इच्छानुसार राष्ट्र की प्रगति 
कर सकते है, बहों देश के विभाजन के कारख हमारे राष्ट्रीय जीवन की बड़ी हानि 
हुई है और उसकी प्रकृति-दत्त संपूर्शता को भारी घक्का लगा है। देश के विभाजन 
से मारत के आर्थिक जीवन पर क्‍या क्या असर पढ़ा दे इसके बारे में हम यहाँ 
कुछ मोटी-मोटी बातों का संकेत मात्र करेंगे । विभाजन के कारण लाखों श्रादमी 
एक देश से दूसरे देश को अत्पन्त अशांति और विवशता की द्वालत में श्राये। 
इसका असर दोनों ही देशों की जनसंख्या के पेशेवार बठवारे पर पड़ा और 
लाखों मनुष्यों को आशिक बर्बादी का सामना करना पड़ा। स्पष्ड है, इसका असर 
श्राथिक और ओद्योगिक दृष्टि से बहुत घुरा पड़ा। देश के बटवारे का दूसरा 
चुरा असर यह पड़ा कि कपास तथा जूट जैसे महत्त्वपूर्ण कब्ने माल के लिये मारत 
पाकिस्तान पर बहुत निर्भर होगया । जूट की सब मिलें हिन्दुस्तान में आगई' पर 
जूह पैदा करने वाली अ्रविभाजित भारत की केवल एक चौथाई भूमि हिन्दुस्तान 
को मिली | इसी प्रकार अ्रविभाजित भारत की ६६% सूती वस्त्र की मिलें भी 
हिन्दुस्तान में है पर १० लाख वेल लम्बे तथा बीच के रेशे के कपास के लिए. 
भारत पाकिस्तान पर निर्भर है। पश्चिमी पंजाव और सिंध के पाकिस्तान में होने 
से सिंचाई की कई बढ़ी-बड़ी नहरें भारत में झ्राज नहीं रहीं और सिंध और 
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पश्चिमी पंजांब जैसे खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले प्रदेशों के मारत से श्रलग होबाने 
का असर हमारी खाद्यत्यिति पर धुरा. पढ़ा । खनिज पदार्थों के उत्पादन का जहाँ 
तक सम्बन्ध है उसका ६७१, भारत और केवल ३% पाकिस्तान में होता है। पाकि- 
स्तान में कोयले ओर लोहे का चढ़ा अमाव है। सारांश यह है कि देश के 
बँब्वारे से भारत के श्रौद्योगिक विकास के लिए कई ग्रश्न उपल्थित हो गए। 
देश के इस वटवारे की पृष्ठभूमि में यदि हम ह्वितीय महायुद्ध के बाद मारब 
की ओद्योगिक प्रगति का विचार करें तो हम देखेंगे कि युद्ध के समय जो उद्योग- 
धन्धों को प्रोत्ताहइन मिला वह बाद में स्थायी नहीं रह सका। कई ऐसे कारण 
इकट्ठे होगए जैसे यातायात क्री कठिनाई, उद्योग्रपतियों और मजदूरों के आपसी 
सम्बन्धों में खिंचाव और जिगाड़, कच्चे माल की कमी और उसके आप्त करने 
और बॉटने के तरीकों में पाए जाने वाले दोष, मशीन श्रादि पूँजी-बत्ठुओं को 
प्राप्त कनें ओर इमारत के सामान मिलने की कठिनाई तथा टेकनीकल लोगों 
की कमी, जिनका परिणाम यह हुआ कि देश में धीरे-धीरे एक औद्योगिक 
संकट पैदा होने लगा | इसी बीच में १५, अगस्त १६४७ को हम स्वतन्त्र हुए 
ओर राष्ट्रीथ सरकार का निर्माण हुआ | उस समय देश की ओद्योयिक स्थिति 
अच्छी नहीं थी और दिसस्वर १६४७ में जो उद्योग-धन्धों का सम्मेलन हुआ 
उसने यह अनुभव किया कि देश में चांरों ओर उत्पादन-क्रिया में शिथिलता 
आरही है | इस सम्मेलन ने इस अ्श्न पर विचार किया और राष्ट्रीय सरकार 
कै सामने कुछ सुक्काव भी प्रस्तुत किये | राष्ट्र के नेतान्नों और मंत्रियों ने जो 
वक्तब्य समय-समय पर दिये और राष्ट्रीयकरण का जो वातावरण पैदा किया 
जाने लगा उससे भी देश के आर्थिक जीवन में एक प्रकार की अ्रस्थिरता ञ्रा गई 
थी ] विनियोग वाज्ञार में मन्दी का साम्राज्य था और आर्थिक तथा औद्योगिक 
प्रगति का मार्ग झक्ू-सा गया था । उद्योग-पन्धों सम्बन्धी सम्मेलन ने इतलिए 
यह सिफ़ारिश की कि सरकार को अपनी ओऔद्योगिक नीति की स्पष्ट घोषणा 
करनी चाहिये और र/जकीय तथा व्यक्तिगत उत्पादन के क्षोत्रों को छुनिश्चित 
कर देना चाहिये | इसी उद्देश्य को लेकर ६ अग्रेल, १६४८ की भारत सरकार 
ने अपना ओद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव प्रकाशित किया | 
भारत सरकार की औद्योगिक नीति:--देश की भावी ओद्योगिक उन्नति 
की दृष्टि से इस अस्ताव के महत्व को देखते हुए इसके सम्बन्ध में थोड़ा बित्तार 
से लिखना आवश्यक है। इस प्रत्वाव में सरकार ने एक ऐसी सामाविक 
व्यवस्था के आदर्श को स्वीकार किया है जिसमें सब व्यक्तियों को समान रेप 
से स्याव और विकाल का अवसर मिल सक्के । पर दत्काल उनका दद्देंश्व लोगों 
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के रहन-सहन के दर्जे को ऊँचा उठाना श्रीर इस दृष्टि से देश के प्राकृतिक 
साधनों का समुचित उपयोग करना, उत्तादन बढ़ाना और सब को राष्ट्र की 
सेवा में काम देना है। सरकार ने इसके लिए आर्थिक योजना के मद्तत्त को 
त्वीकार किया श्र एक प्लानिंग कमीशन नियुक्त करने के अपने विचार का 
प्रकाशन किया। सरकार ने हल बात पर भी ज्ञोर दिया कि देश की मौजूदा 
अवस्था में उत्पादन बढ़ाने का शोर खास तौर से उत्पादक वस्तुओं श्रीर 
निर्यात की वस्तुओं की उत्तादनल्द्धि का बड़ा महत्व दै | साथ ही साथ न्यायपूर्ण 
बय्वारे की झ्रावश्यकता को भी स्वीकार किया गया। सरकार ने यह भी माना 
कि भर्िष्य में श्रीद्योगिक उन्नति के सम्बन्ध में उसको श्रधिकाधिक क्रियात्मक 
भाग लेना पढ़ेगा; पर शज्य के पास जो धन झ्रोर बन सम्बन्धी साधन हैं 
उनका इस मामले में बराबर ध्यान रखना दोगा। बहों तक राजकीय शरीर 
व्यक्तिगत उलादन ज्षेत्रों फ्रे बदवारे का म्श्न है, उद्योग-धंधों को तंन ओ्ेणियों 
में घाटा गया है। पहिली श्रेणी में वे उद्योग श्राते हैं जो केवल राज्य द्वारा ही 
संचालित किये जाएँगे--जैसे शस्त्र श्रीर सैनिक सामग्री (एम्यूनिशन_] संबंधी 
उद्योग, एडोमिक शक्ति का उत्माइन और नियंत्रण, तभा रेलवै-यातायात । 
संकट-काल में राज्य को हमेशा यह श्रधिकार होगा कि राष्ट्रीय रक्चा के लिए 
महत्वपूर्ण किसी भी उद्योग को वह अपने अ्रधिकार में करले | दूसरी श्रेणी में 
उन उद्योगों की गिनती द्वोती है जो जहाँ तक उनके क्षेत्र में नए कारखाने 
खोलने का प्रश्न है राज्य के लिए ही सुरक्षित हैं, यद्यपि राज्य को, यदि राष्ट्र के 
हित में आवश्यक मालूम पड़े तो, आवश्यक नियंत्रण के साथ व्यक्तिगत उत्पादन 
का सहयोग लेने का मी अ्रधिकार होगा | कोयला, लोदा, इस्पात, हवाई बहाज़- 
निर्माण, जहाज निर्माण, टेलीफ़ोन, टेलीआफू श्रौर वायरलेस एपेरेड्स का 
उत्पादन [रेडियो रिंसीविंग सेट के श्रलावा] , और जमीन में से निकलने वाले 
तेल्न सम्बन्धी उद्योग इस श्रेणी में आ्राते हैं। इन उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले 
वो मौजूहा कारखाने आदि हू उनका दत वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा 
और उनको भल्ली प्रकार चलने और उचित विस्तार के लिए सब प्रकार की 
सुविधाएँ दी जायेगी । दस वर्ष के बाद इस बारे में विचार किया जाएगा और 
यदि सरकार किसी कारखाने का राष्ट्रीयररण करेगी तो उचित मुझावजा 
दिया जायगा। राजकीय उद्योगों के प्रबन्ध के लिए शज्य के कानूनी नियंत्रण 
में पब्लिक कारयोरेशन स्थापित किये जाएँगे जिन पर सरकार का आवश्यक 
नियंत्रण होगा | बिजली की शक्ति का उत्पादन और - वितरण इस सम्बन्ध सें 
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चने कादूत के अनुत्तार होदा| इस काूूद्न के अन्दर्मद्र सेन्द्रल इलेक्ट्रिसिटी 
कमीशन कायम किया या चुका हैं। दीतरी श्रेणी में वाकरे के दव उच्चोच्न शानित 
हैं और व्यक्तदियत उल्तादन के लिए उनमें पूरी ल्वतन्दता है; पर राज्य भी इस 
क्षेद्र में अधिकादिक भाग लेया और ददि उद्योन-४ंघों की सावी उनृत्ति के लिए 
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आधारबू 
ऋआऋयोचनन नच्ड> आर 'दिवंत्रण और अर ऋ2+++57 सरकार द्वारा --- आदश्यक 
आयोजन और प'दिवत्रर राष्ट्रीय हिंद मे केल्तनीब सरकार छारा होना आदइश्बक 





उनका 
सें रहकर निश्चय करना चाहिये। नमक, सोडर-ट्रेक्तलर, 
मशौन-द्लत, झारी रातावनिक्त पदार्थ, खाद, ऊरी-उती वत्त-उच्चोग, सीदेल्ड, 
शकर, कायज. खनिब ज्दार्थ, रक्षा से उन्त्रन्ध रखने वाले उद्योग, 
उचुद्री बादावात, अलोह घाहु आदि ठल्योयों क्षा समावेश इस श्रेणी में होदा 
है। इन उद्योयों के तन्वन्ध में मारत सरकार राज्य की तखपरों. तथा उच्योग- 
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उद्योय ' घंघों डे जणसव्व रथ किया यया कि... पल ०. मल अमन. जय 
उद्चोग-घधा के ऋहत्त्व को स्वीकार किया सवा ओर कऋचश्टसे जअह-उद्याय सडदल 
> फ्िया ण्या जे 


: कट डक पान लानक. जद ््ल्च््सचिल घर हज 
स्थापित करने का विचार किया झया। देश परर में सहकारी आधार पर ले 


प्‌ 
किन 4-० २३० प्र डे >> 45२० स्या जल की मालिक >- मे सन्वन्द 
छोठे उच्योच स्थापित करने पर ओर दिव्य यथा। सददूर ओर नालिक के धन्दत्व 
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डद््ड्न्टि डुड ओयि जिया चया ऋर इ्क्च हित पट £ 
-छो ठीक करने पर मी ओर डदा चंद २ इस हाषप्ठ झ्ू सजदुंओा का उाचट 
बज. लाभ ञ्ऊ हिल्ता जज >> विज. घरह्कार ब्््नोो बतच2 
नहऊदुरा चया खास ने हल्द आर पूजा का उच्चद इुस्कार नल बह ऋदेदरुयत 
उ>्जर जम स्यगदिद इ्ड्ल्प्े डॉ प्रत्वाद ०० 
साना गया । एक केलक्रोय सलाहकार चमिदि स्थतदरेद अऊरुने का प्रत्वावई किया 
० 8 





























के नौचे हर बड़े कास्खाने के सा८छ ण्क आ ् उत्याइन- 
के लात हर चढ़े कास्डान के उछाध छुक चऋलदुसझ-ताब्माद्र ऋार व्यसन 
समिति कायम कम का ऊत्वाद है. अमल सा ० जी हि... राज्य झी सलिसिया 
सिति कायम करने का सत्वाद किया गया | केकीय आर राज्य का चानाठवा 
सरकार उद्योग डे 339 कै जे 2 धिधल 5 32० बाकी ८ छ॑ को सादिसियाँ 

सें सरक » उच्चाग ऋधर मजदरुर दादा दा ऋततावाद अत्र दाका की दे धाचपप दा 
4 | और उत्तादन मु जज 2. ० अल. ब््् दर १: मई 
॥ नवपूरूतनिति खझार उत्ाइन-दादाद / ने साल चाउलका का सच्ट्ूका के 
&.2७..८५. ० > आदत था ! सफिक्ता ८ लिकों अर नज्दरों ढ़ 

घरावर मन्दीनि.धे रहने, छा चिदेच्ंयस किया गंवा + +पदक्क चपादाका आए वन 
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के सम्बन्ध इस तरह से श्रच्छे रह सकेंगे, यह श्राशा की गई। स्थायी इण्डस्ट्रियल 
ट्रिब्यूनल बनाने की कार्यवाई भी की गई। श्रोयोगिक मकान-व्यवस्या में सुधार 
करने पर भी जोर दिया गया। विदेशी पूँजी की देश को आवश्यकता है, यदद 
खीकार किया गया। इस सम्बन्ध में एक कानुन बनाने का प्रस्ताव किया गया 
जिसमें इस बात का अवश्य समावेश हो कि विदेशी पूँडी लगे उद्योगों का 
बात्तविक नियन्रण श्रोर खामित्व भारतीय द्वाथों में रहे । श्रन्तिम बात इस 
प्रस्ताव में टेरिफ नीति के बारे में कही गई कि श्रनुचित विदेशी प्रतित्पर्दा से 
भारतीय उद्योगों को संरच्ण दिया जाएगा श्रोर उपभोक्ताश्रों पर बिना अनुचित 
भार डाले भारत के साधनों का उपयोग किया जाएगा | 


ओद्योगिक नीति सम्बन्धी इस प्रस्ताव को ध्यान से देखने पर मालूम होगा 
कि सरकार के सामने एक शोर तो यद्द उद्देश्य हैं कि देश का उत्पादन बढ़े 
ओर दूसरी ओर पूजीवादी अर्थ व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करके एक मिली- 
जुली अर्थव्यवस्था कायम करने की इच्छा ए। मिली-जुली श्रथंव्यवत्था का 
विचार तो कोई नया नहीं है, वल्कि जो व्यवस्था श्राज चल रही है वह भी मिली 
जुली व्यवस्था ही दै । पर इस प्रस्ताव की विशेषता इस बात में है कि यद्द पहले 
से ही निश्चित कर दिया गया है कि अमुक-अ्रमुक धंधे तो राज्य द्वारा ही 
संचालित होंगे। इस वटवारे के पीछे सरकार का दृष्टिकोण तो यह था कि 
व्यक्तिगत उत्पादन के लिए एक प्रकार की जो श्रनिश्चितता श्रव तक रही है वह 
दूर हो जाय । पर बात्त्तव में ऐसा हुआ नहीं । यद्यपि कुछ उद्योगों के बारे में यह 
स्पष्ट द्वो गया कि उनका संचालन सरकार द्वारा ही होगा, पर दूसरे उद्योगों के 
बारे में यह स्पष्ट नहीं कहा गया कि उनमें राज्य इस्तक्षेप नहीं करेगा। पूली- 
पतियों के लिए अनिश्चितता का यह एक बड़ा आधार बना हुआ है । 


भाख सरकार की श्रौद्योगिक नीति के संबंध में एक बात यह कद्दी जाती है कि 
यह नीति व्यवहार में सुनिश्चित नहीं रही है और उसमें और राज्य की सरकारों 
की नीति में सामझस्य का अ्रमाव रहा है। कमी-कप्ती भारत सरकार के ही 
ब्रिभिन्न विभागों में सामझत्य का अभाव देखने को मिला है। इन बातों के 
उदाहरण खरूप जैसे यह कद्दा जाता है कि यद्यपि मारत सरकार कहने को यह 
कहती रही दे कि सरकार के पास राष्ट्रीयकरण के लिए आज आवश्यक साधन 
नहीं हूँ, पर व्यवहार में कुछ राज्यों की सरकारों ने बिजली उत्पादन करने वाली 
कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में कदम उठाया है। इसी प्रकार सड़क-बाता- 
यात के राष्ट्रीयकरण की वात है। भारत सरकार की योजना में सड़क-यरातायात 


हम भारतीय अर्थशाल्त्र की रूपरेखा 


हम 

कै राष्ट्रीयकरण को स्थान नहीं होते हुए भी राज्यों की सरकारों ने सड़क-यातायात 
- के राष्ट्रीयकररण का कदम उठाया है। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य 
की सरकारों ने सरकारी तौर पर कई उद्योय-घन्चे भी स्थादिद किये ई कर 
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की योजना भी है। जैसे भारत सरकार दो लोहे और इत्पठ के ऋस्कमे 
नशीन-दूल उद्योग का एक कारखाना स्थापित करने की दोच रही है | दिंदर्स खाद 
फैक्टरी की स्थापना भी भारत सरकार ने की है। त्ारांश यह है कि केन्द्रीय 
राज्य की सरकारों की इस नीति के परियान खल्‍ूप व्यक्तियत उत्पादन के 
में एक अकार की अनिश्चितता रही है और उसका अतर देश को झावी औद्योचिक 
उन्नति पर छुरा पड़ रहा है | भारत तरकार ने उद्योग-घन्घों के नियंत्रण के संदंध में वो 
कानूत बनाया है उसे मी व्यवतायी वर्ग ने वहुद आपत्तिजनक व॒ताया है। इसी प्रकार 
मज्दूर-हितकारी कादलों के बारे में भी पूँ लीपतियों का विरोध रहता आया है | उनका 
कहना है कि इस प्रकार उत्पादन की लायत में इंद्धि होती जाती है और उसका 
असर ओऔद्योविक विकास पर छुरा पढ़ता दै। परूठु हमारा ऐसा विचार है कि 
सरकारों के ऊपर इस तरह से दोष डालकर पूलीपति वर्ण अपने दायित्व और 
दोषों से वचने का ग्रथत्त कर्ता है| वाल्वविक्र त्थिति यह है कि इस देश के 
व्यवसायी वर्य ने देश के अति अपने दावित्व को विल्कुल नहीं निमाया है। कमी 
राज्य की नीति की आड़ में और कमी मजदूरों की अदुचित नांगों और उनके कारण 
बढ़ने वाली उल्रादन-लावत की आड़ में उससे अपने कत्तव्य की चरावर अवहेलना 
की है | उन्हेंने अपने कल-कारखानों में नवीनतम मशीनें लगाने और योन्य टेक- 
निकल लोगों की सेवाएँ लेने में वराचर दिलाई की है । आज मभीछइस देश का 
पूं/डीप॑त वैज्ञानिक खोज पर दपया खचे करना अपव्यय तमसतवा है प्रबंध, हिलाव 
, और बिक्री के क्षेत्र में जो नई-नई पद्धतियाँ निकल रही हैं उनका वह उतयोग करने 
की चिन्दा नहीं करता | साहतपूर्वक्त नए-नए ज्षेत्रों में उत्तादन करने का वह कोई 
अबल नहीं करता और अपनी पूजी और लाभ का उपयोग परिकल्पनात्मक् कार्मो 
में करता है | व्ववसायिक मेंतिकदा का उनका तव्वर वहुत ही नीचा है। मडदूरों के 
साथ आज मी वह उदारता और न्याव का व्यवहार नहीं करना चाहते। इन सब 
बातों का अर्थ यह हैं कि भारत का व्यवसायी राष्ट्र निर्माण के काम में अपना 


का 


उचित बोच देने को आज दैवार नहीं है। और उनतंत्रीय शातन में दरकार पर 
ऊन-कल्याण की दृष्ठि से जो बढ़ी हुई लिम्नेदारियाँ आती हैं और जिनके कार्य 
देश के आर्थिक जीवन में उसे अधिकाधिक क्रिया्शाल होना पड़ता है, उठ परिस्थिति 
से ऋमी बह अपना नेल नहीं बिठा सका है । आव तो ऐसा लगता है कि सास्त 
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का व्यदलादी वर्ग अरने लाम को दुरच्तित रहने के लिए छरकार जे एक 'छ 
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हुआ संघर्ष कर रहा है | श्रावश्यकता इस बात की दै कि वद्द श्रपने राष्ट्रीय कर्तव्य 
को समझे और जन-फल्याण और देश के आर्थिक नवनिर्माण में उचित थोग दे | 
इसका यह अ्रथ नहीं है कि सरकार की नीति में कोई दोप ही नहीं रहा है । 
सबसे वड़ी बात तो यह है कि विभिन्न सरकारें देश के आर्थिक जीवन का जहाँ 
तक सम्बन्ध है एक सी नीति बरतें श्रोर उनका आपस में पूरा-पूरा सहयोग हो । 
इसके अलावा विभिन्न कामों के बीच में श्राज हमें प्राथमिकता निश्चित करने की 
बड़ी आ्रावश्यकता है। हमारे सामने काम बहुत हैं और इमारे साधन सीमित 
है | ऐसी दशा में हमें कित काम को पहले करना है श्र किस को बाद मैं 
यह सोच-विचार कर निश्चय करना चाहिये | इस बात की भी श्रावश्यकता दै 
कि सरकार के श्रा्िक निर्णय स्थिर हों । इस बात की श्रभी तक बड़ी कमी रही 
है। देश की निर्यत्रण-व्यव्था अथवा जो वढ़ी-बड़ी बहु उद्देश्यीथ योजनाएँ 
( दामो३२ घाटी योजना, हीराकुड बांव श्रादि ) श्राथ चल रही हैं, उनके संबंध 
में सरकार की नीति में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं | इसका अतर आ्थिक 
जीवन पर घातक पड़ता है| इस बात की भी आवश्यकता है कि 
सरकारी उद्योगों के संचालन का काम साधारण राज्य-कर्मचारी वर्ग के 
लोगों को, जो स्वभाव और शिक्षा तथा अनुभव से केवल यंत्रवत्‌ काम करने के 
अभ्यस्त हैं, न सौंपे , यल्क्ि इस क्षेत्र के जानकार लोगों के हाथ में यह काम दे | 
इसके लिए देश में एक नए; कर्मचारी वर्ग ( इकोनोमिक सर्विस) का निर्माण 
करना होगा । देश में टेकनीकल आदमियों की भी बड़ी कमी है। इध कमी को 
मी पूरा करना होगा और यह देखना होगा कि जो टैकनिकल आदमी तैयार 
होते हैँ वे देश की श्रावश्यकता को ध्यान में रखकर किये जाते हैं | 

उपयुक्त विवरण का सार यद् है कि देश की ओऔद्योगिक उन्नति के लिए 
एक सुब्यवल्थित और सुनिश्चित योजना की आवश्यकता है और उस योजना 
को कार्यान्िवित करने में राज्य, उद्योगपति और मजदूरों का आपस में पूरा-यूरा 
सहयोग जरूरी है | देश को एक ओर तो इस बात की जरूरत है कि उसके निवा- 
सियों की खाने, कपड़े और मकान आदि की प्रारम्मिक्त आवश्यकताओं की तत्काल 
पूर्ति हो, दूसरी ओर ऐसे आधार भूत उद्योग के विकास का प्रश्त है जो आधुनिक 
हंग की औद्योगिक प्रगति के लिए श्रावश्यक है । और यह सब आञआ्राज की आधिक 
स्थिति की पृष्ठभूमि में हमें करना है जब कि विनियोग पूजी का देश में श्रकाल-सा 
है, ठेकनिकल और मशीनों आदि पूँजी-बस्तुओं के लिए हमें विदेशों पर चहुत 
निर्भर रहना पड़ता है, जन-संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और खाने-* 
कड़े का प्रश्न तत्काल हल करने की आवश्यकता है। इन तमाम परिस्थितियों में 


२२- मारतीय अथंशास्त्र की रूपरेखा - 


से.निकल कर सफल - आयिक और- औद्योगिक नीति का निर्माण करना हमारी 
सबसे बढ़ी आथिक आवेश्यकता है| मार्च १६४० में इसी उद्देश्य से मारत सरकार 
ने योजना-आआयोग ( प्लानिंग कमीशन ) की स्थापना की। योबना-आवोग की 
प्रस्ताधित पंचवर्षीय योजना प्रकाशित हो चुकी है। इस सम्बन्ध में हमनी अलग 
परिच्छेंद में विस्तार प्वंक विचार किया है ! योजना-आयोंग कीं रिपोर्ट की देश भर 
में आलोचना हुईं है ओर शीघ्र ही श्रायोग अपनी पक्की रिपोर्ट प्रकाशित करने 
वाला है। देश के भावी आर्थिक विकाल का आघार यही पंचवर्षीय योजनाएं होगीं। 


ओद्योगीकरण से ल्ञास :--प्रायः यह >5इन उपल्थित होता है हि क्या 
भारत के लिए औद्योगीकरण लामग्रद होगा ! यहाँ यह संकेत कर - देना आवश्यक 
है कि औद्योगीकरण से तालय॑ बड़े-बढ़े उद्योग-धन्धों की स्थापना से है। श्रस्तु, हमें 
आधुनिक व्योग-धन्धों और मारत की दृष्ठि से उनका क्या उपयोग है, इस व्यिय 
पर थोड़ा विचार करना चाहिये | ; 


कई वार आधुनिक उद्योग-धन्धों की बिना सोचे-सममके विभिन्न 
कारणों को लेकर चहुत आलोचना होती हुई देखी" गई है। इस प्रकार की 
आलोचनाशं का यदि ध्यानपू्वंक अध्ययन किया जाए तो मालूम होगा क्वि 
विचारों की अस्पष्टता उनका एक वड़ा आधार है। एक उदाहरण लौजिए! 
जो लोग आधुनिक उद्योगों के पक्ष में नहीं हैं उनकी और से एक वात यद्द कही 
जाती है कि भारत में पूँली का अमाव और अम का वाहुल्व होने से बड़े पैमाने 
के उद्योग उसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। यहाँ घ्यान देने की बात दँ कि श्रम 
और पूँजी सम्बन्धी कारणों को इस प्रकार जोड़ना उचित नहीं है। यह एक 
अलग बात है कि चूँकि भारत में श्रम की अधिकता दे इसलिए हम ऐसे उद्योगों 
को प्रोत्ताहन न दें जिनमें अधिकांश काम मशीनों द्वारा ही हो जाता हो और 
जिनमें मजदूरों के लिए. अपेक्षाकृत कम जगह हो। पर भारत जैसे प्राकृतिक 
साधनों से सम्पन्न देश के लिए केवल द्वव्य पूंजी (मनी केपिडल ) की कमी 
के कारण यह राय बनाना कि आधुनिक उद्योगों की दृष्टि से उसके पास साधन 
नहीं हैं, विचार-अ्रम के अतिरिक्त और छुछ नहीं कहा जा सकंता। द्रव्य पूंजी 
की उपलब्ध मात्रा का असर हमारे देश की औद्योगिक उन्नति की गति पर तो 
पड़ सकता है पर उसको देश के लिए आधुनिक उ्योगों की उपयुक्तता अथवा 
अलुपफ्युक्ता का आधार बनाना उर्वथा गलत है। चालू पूँली की स्थिति को 
खुघारने का जहाँ तक सवाल है कई उपाय मौजूद हैं। देश की बैंकिंग और 
साख-ब्यवत्था और उस सम्बन्धी नीति में आवश्यक सुधार करने से, उचित 
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शर्तों पर विदेशों से एँजी उधार ले फसके, तथा श्रनुकूल मुद्रा नीति अपना कर 
देश की चालू पूजी की समस्‍या का इल निकाला जा सकता है । श्रौद्योगिक 
उन्नति स्वयं ही श्रागे के लिए. अधिक पूज्जी प्रात करमे का एक साधन ह। 
तासंश यह है कि श्रम भौर पू जी सम्पन्धी तर्क को एक साथ मिला देना सही 
नहीं दे । 

भारत के लिए श्ौग्योगिक प्रधार की आवश्यक्रता पर विचार करने 
, समय हमारे सामने कई बानें स्प्ठ होनी चाहिये। सबसे मूल बात यद्द दे 
कि किसी भी देश की आर्थिक ब्यव्त्या का श्रन्तिम लद्य फेवल श्राथिक द्वित 
की पूर्ति करता नहीं है बल्कि सम्पूर्ण मानय-हित की, श्राधिक पिन डिलका 


एक अ्रट्ट मात्र है. पूर्ति करना है । हमें झपने समस्त साथनों का इसी इष्टि से 
उपयोग करना है। दसो उप्टि से हमें थे प्रश्न दल करने एँ कि किसी देश में 
क्ृपि, रह-उद्योग और बढ़े उद्योगों को कितना-कितना दशान मिलना चाहिये । 
जिसे हम संपूर्ण मानव-हित कहते दे उससे एक नरक तो इस बात का रूमावेश 
हो जाता है कि जनता के जीवन-बापन का एक स्वस्थ मापदणद हो, और 
दूसरी ओर उससें यद्द बात भी शञ्ञाती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने व्यक्तित्व 
का सर्वत्तोमुखी विकास फरने का समान और चथेप्द अवसर हो। यह तभी 
संभव दो सकता है जबकि देश में एक ऐसी स्यावयुक्त समाज-व्यवत्था हो जिसमें 
अधिकतम उल्मादन, न्यावयुक्त वितरण आर मऊनुप्यत्व के विकास के लिये 
उपयुक्त वातावरण--इन तीनों में समुचित संन्तुलन सभव दो सके । इसीलिए कृषि 
अथवा उद्योग किसी एक के प्रति पकु-विपक्ष का भाव लेकर चलना उच्चित नहीं 
कहा जा सकता | 

दूसरे हमें श्रोद्योगिकवाद और पूलीवाद के भेद को भी स्पष्ट समभना 
चाहिये । एक के दोपों फो दूसरे के दोपों के साथ न मिलाया जाय | पहले बढ़े 
पैमाने पर चलने वाले उद्योग-घन्धों में क्या-क्या दोप हैं इधी पर विचार किया 
जाए | बड़े उद्योगों के विदद्ध एक श्राम शिकायत यह है कि मिल के काम करने 
वाले अधिकांश मबदूरों को ऐसा काम करना पड़ता दे जिससे उनकी रचनात्मक 
शक्ति का विकाल नहीं हो सकता श्र इसीलिए उनका काम उनके व्यक्तित्व 
के विकास में सहायता नहीं पहुँचाता | पर इस सम्बन्ध में कई चाते स्पष्ट करने 
की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि यह दोष केवल बढ़े-बढ़े मशीन- 
उद्योगों में ही नहीं है। दस्तकारी के ऐसे बहुत काम हैं जिनके द्वारा काम 
करनेवाले की रचनात्मक शक्ति का विकास नहीं होता और जो नीरस होते हैं । 
इसके अलावा सशीन पर काम करने वालों में मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाने 
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वाले कुछ गुणों का, जैसे बुद्धि, जिम्मेदारी और सावधानी का, अपेक्षाकृत अधिक 
विकास होता है | उनको इस बात का सी अवसर रहता है कि वर्तमान मशौनों 
में क्या-क्या सुधार हो सकता है इस विषय में विचार करें | इसमें तो कोई 
संदेह नहीं कि आधुनिक मशीन का कई पुरानी हाथ की दक्षताओं और कारीगरियों 
पर घुरा प्रमात्र पड़ा है।पर साथ ही साथ उसने कई ऐसी नई कुशलताओं 
के लिए. रास्ता भी खोल दिया है जिनकी आवश्यकता टेकनिकल योग्यता, 
विभिन्न प्रकार के उद्योगों में काम कर सकने की उपयुक्तता, नए सुधार सोचने 
की शक्ति, और निशुय-बुद्धि के लिए होती है।यह भी सही है कि मशीन के 
काम में एक हद तक नीरसता है, लेकिन इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता 
कि मशीन ने बहुत से थका देने वाले और भारी कार्मों को अपने ऊपर ले 
लिया है ओर एक ही प्रकार की क्रिया को बार-वार ढुद्राने से जो नौरता 
पैदा होती है उसका अ्रन्त कर दिया है। क्योंकि ऐसे कामों को ही मशीन 
आसानी से कर सकती है। यही कारण है कि इस तरह के नीरस कामों से 
छुटकारा पाने के लिए मशीन के उपयोग के क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता 
है न कि उसे कम करने की | मशीन से होने वाले कुछ और भी लाम हें जेसे 
काम का जल्दी हो जाना. भनुष्य में कई प्रकार के नए काम करने की शक्ति 
उत्पन्न दोना, भ्रम को स्थानात्तर करने की ठुविधा बढ़ जाना आदि, जिनको हमें 
भूलना नहीं चाहिये । 

आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों के विरुद्ध सामाजिक हित की दृष्टि से 
एक आपत्ति यह भी उठाई जाती है कि उनके छारा श्राथिक सत्ता का केन्द्रीकरण 
होता है। इस आपत्ति में बहुत कुछ तथ्य है और यह मी किसी हृद तक ठीक है 
कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण सात्र से यह आपत्ति नहीं मिठ जातीं। इसका कारण 
यह है! कि जिन व्यक्तियों के हाथ में आर्थिक सत्ता होगी वे उसका अच्छे अथवा 
बुरे के लिए अवश्य ही उपयोग कर सकेंगे, फिर चाहे यह व्यक्ति स्वतन्त्र व्यवसायी 
हों या समानवादी सरकार के कर्मचारी | यह भी ठीक ही है कि जब तक मनुष्य- 
स्वभाव में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं: हो जाता और मनुष्य राष्ट्र के प्रति 
श्रपने नैतिक कर्तव्य की मावना से पूर्णतया ओतप्रोत नहीं हो जातां ठंब तक 
उसके द्वारा उसके द्वाथ में केन्द्रित सत्ता के उपयोग की श्रपेक्षा दुरुपयोग की 
संभावना अधिक रहेगी। यह ठीक हैं कि समाजवादी व्यवस्था के अन्वर्गत, 
जबकि मुनाफा-इत्ति की जगह समाजं-सेवा की भावना ले लेगी, समत्त समान 
के वातावस्ण सें एक अवश्यंभावी परिवर्तन होगा जिसका कि प्रभाव मनुष्य 
के व्यक्तित्त पर अवश्य ही अच्छा दोगा। इसके साथ-साथ यदि जनतंत्रीय 


- उद्योग-धन्चे : साधारण विवेचन ३५, 


समाज का समुचित नियंत्रण भी रहे तो समाजवादी व्यवस्था के अन्दर केन्द्रित 
झायिक सत्ता से उत्पन्त दोने वाले खतरे अ्रवश्य ही बहुत कुछ कम हो 
सकते हैं । 

- मशीन-उद्योगों के कुछ और दोप भी हैँ। आज के युग में पाए जाने 
वाले श्राथिक शोषण, वेकारी ओर विभिन्‍न राष्ट्रों के आपसी साम्राज्यवादी 
भंगड़ों का कारण भी आधुनिक उद्योगवाद ही बताया जाता है। पर वास्तव 
में ऐसा नहीं है। यह ठीक है कि आरम्म में मशीन-उद्योगौं की स्थापना के साथ 
साथ मजदूर तथा आम जनता के हितों की रक्षा का ध्यान नहीं रखा जा सका। 
आधिक जीवन का आधार किसी प्रकार की योजना नहीं रही । पर जैसे-जैसे समाज 
श्रौर मजदूर-हित के कानून बनने लगे हैं और राज्य ने एक न एक सीमा तक 
श्राधिक जीवन को आयोजित करने का प्रयत्न करना शुरू किया है, मशीन- 
उद्योग के साय-लाथ उत्पन्न श्रार्थिक शोपण और बेक़ारी जैसे दोषों को कम 
किया जा सका है । यह अवश्य है कि उद्योगों की पूलीवादी व्यवस्था जिस हृद 
तक समाज में निर्बाध रूप से रहेगी उस हृद तक उपयुक्त दोष भी मशीन-उद्योग 
के साथ बने रहेंगे । 

मशीन उद्रोगों के बारे में जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है उससे इसी 
विचार की पुष्टि होती है कि यह कहना कि मशीन-उद्योग सर्वथा बुरे हैं अथवा 
सर्वया अच्छे, ठीक नहीं है| श्रच्छाई अथवा घुराई इस बात पर बहुत निर्भर है 
कि किन परित्यितियों और किस घातावरण में कौन से उद्योगों की स्थापना होती 
है। जहाँ तक भारत का संबंध है उसके बारे में भी हम यह नहीं कद सकते कि 
उसे मशीन-उद्योगों का सर्वथा बहिष्कार ही कर देना चाहिये। इसके कई कारण 
हैं। भारत अपने आप को संसार से सर्वथा श्रलग नहीं रख सकता और यहद 
निश्चित है कि दुनियाँ श्राधुनिक मशौन-उद्योगों का बहिष्कार नहीं करने पाली 
है। दूसरे श्राधुनिक जीवन की आवश्यकताएँ, जिनमें देश की रक्षा का प्रश्न मी 
आजाता हैं, ऐसी हैं कि उनकी पूर्ति के लिए भी बड़े पैंमाने के मशीन-उद्योगों 
को अपनाना पड़ेगा | तीसरे, हमारे सामने अपनी बढ़ती हुईं जन संख्या की 
आवश्यकताओं को पूरा करने का अश्न मी' है । मशीन द्वारा उत्तादन थोड़े 
समय में और अधिक मात्रा में होता हैं और“इसलिए बढ़ती हुई माँग को पूरी 
करने में उसकी आ्रवश्यकता स्पष्ट है। भारतीय आर्थिक व्यवस्था में बड़े पैमाने 
के मशीन-उद्योगों को स्थान होगा, यह उक्त विवरण से समम में आर जाता है | 
पक कि समाज के दवित में इन उद्योगों का ययेष्ठ नियंत्रण होना 

। हे 
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जब हम देश के श्रौद्योगीकरण की बात करते हैं तो हमोरा तात्पय॑ केषल- 
घढ़े-बड़े उद्योगों से दी नहीं होता | छोठे और बीच के दर्जे के उद्योगों का भी 
देश के ओऔद्योगीकरण में स्थान है। बढ़े बड़े उद्योगों से मिलने वाले लाम के 
अतिरिक्त, देश के ग्राथिक जीवन को औद्योगिक विकास से, जिसमें सब प्रकार के 
उद्योगों का विकार्स आा जाता है; और भी कुछ लाम हैं जिनका उल्लेख कर देना 
आवश्यक है। |. 

सबसे .बड़ी बात तो यही है कि खेती की भूमि पर श्रत्यधिक जन-संख्या के 
भार को कम करने के लिए देश में नये घंधों के व्वोलने की आवश्यकता है। देश 
का ओद्योगीकररण इल दिशा में सहायक होंगा । इसके अतिरिक्त, देश के श्राथिक 
जीवन की खेती पर जो अत्यधिक निर्भरता आज पाई जाती है उसको कम 
करने का उपाय भी देश का श्रौद्योगीकरण हीं है। औद्योगिक विकास से हमारी 
राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी | इसका असर लोगों के जीवन-यापन के मापदर्ड को 
ऊँचा उठाना और उनकी कर देने की क्षमता को बढ़ाना होगा। इससे राज्य 
की आय भी बढ़ सकेगी ताकि राष्ट्र-निर्माण के कामों में वह अधिक व्यय कर 
सके । उद्योग-धन्धों के विश्तार से मध्यम श्रेणों के लोगों में मी वेकारी क्रम हो 
सकेगी । पे 3३; 

देश के ्रौद्योगिक उन्नति से उपयुक्त श्रार्थिक लाभ तो दोंगे.ही पर उसका 
राष्ट्र के चरित्र: पर भी अच्छा श्रसर * पड़ेगा | विभिन्न प्रकार की योग्यता और रुचि 
के लिए अवसर मिलने के साथ-साथ, देश की जनता में ओोद्योगिक उन्नति के 
फलखरूप और भी कई शुण पैदा हो सकेंगे। उदाहरण के लिए बौद्धिक जागरूकता, 
कार्य और विचार की निश्चितता, और रुढ़िवादिता का ' अमाव कुछ ऐसे गुण हैं 
जो कि औद्योगिक देशों के रहने थालों में साधारणतया पाये जाते हैँ ओर जो प्रत्येक 
राष्ट्रके लिए वांच्छुनीय हैं |. 

देश के औद्योगीकरुण के सम्बन्ध में हमारा अन्तिम निष्कर्ष यही है कि भारत 

को एक मिश्चित योजना के श्रनुखार अपने उद्योग-धन्धों की उन्नति की ओर ध्यान 
देना चाहिए । यह उन्नति न केवल बढ़े उद्योगों के क्षेत्र में बल्कि बीच के और 
छोटे उद्योग़ों के छेत्र में भी दोना आवश्यक है । अब तक राष्ट्र की पराधीनता इस 
दिशा 'में एक बहुत बढ़ी बाघा थी। इस बाघा के हट जाने के पश्चात्‌ ओर भारत 
एक जनतंत्रीय गण राज्य घोषित दो जाने के बाद अब यह आशा रखी जा 
सकती दै कि हमारा देश जीवन के अन्य क्षेत्रों की माँति औद्योगिक क्षेत्र में मी 
प्रगति करेगा। . : - पा 


न 


परिच्छेद -२ 
उद्योग-पन्धे-- अस्तुत प्रश्न 

योजना की आवश्यझता--पिछले परिच्छेद से यद्द स्पष्ट है कि हमारे 
देश की उद्योग-धंधौं संबंधी वर्तमान स्थिति संतोपजनक नहीं है श्रीर देश में 
औद्योगिक विकास की अत्यन्त श्रावश्यकता है। चिना देश के ओद्योगीकरण के 
यह सम्मव नहीं मालूम पढ़ता कि आम जनता की जो दसनीय स्थिति आज़ दे 

उसमें ययेप्ट सुधार हो सकेगा। 
देश का श्रोद्यो गिक विकात सही श्र व्यवस्थित ढंग ते हो इसके लिए 
यह आवश्यक ई कि हमारे पास विकाल की दोई निश्चित योजना हो | जैता कि 
पहले लिखा जा चुवा है, यह संतोष का विपन है कि भारत सरकार का ध्यान इस 
और गया है और उसने देश की श्रार्थिक उन्नति के लिये एक पंचवर्षीय योजना 
का निर्माण किया है | इस योजना के विपय में दिस्तार से अलग एक खतंत्र परि- 
अछेद में विचार किया गया है | यद्टों तो इतना हीं लिखना पर्याप्त होगा कि देश 
में झ्रव तक जो भी उद्योग-धंधे स्थापित हुए उनकी एक बढ़ी कमी यही रही ६ कि 
वे किसी निरिचत योजना के श्रतुसार स्थापित नहीं हुए। कुछ उदाहरण से यह्द 
वात स्पष्ट हो सकती हे, जैसे एक ओर तो हमारे देश में सती कपड़े, शफर आदि 
के उद्योगों का आवश्यकता से ्रधिक विस्तार हुआ आर दूसरी ओर कई उपयोगी 
घन्धीं, जैते-- मशीन और रालायनिक पदार्थ उत्तन्त करने वाले उद्योगों की ओर 
गत मद्दायुद्ध तक देश का कोई ध्यान नहीं गया । आवश्यक्षता से हमारा श्र्थ मांग 
से है। “यदि कोई उद्योग ऐसा है जिससे कि अच्छा मुनाफा कमाना सम्भव है, तो 
उसमें उस समय तक पूँली बराबर लगती ही जाती है जब तक कि उसमें पूँजी 
की मात्रा आवश्यकता से अ्रधिक नहीं हो जाती और उस उद्योग से मुनाफे की 
कोई आशा नहीं रहती ।” हमारे देश में श्रब तक उद्योग धन्धों का जिस प्रकार 
विकास हुआ है उससे यह भी स्पष्ट है कि क्या माल उत्पन्न करने वाले प्रदेश 
और श्रौद्योगिक केन्द्र में कितनी दूरी दे अथवा औद्योगिक केद्र और वाजार, जहाँ 
माल बिकने जाता है, उसमें कितनी दूरी है, इसका भी विशेष ध्यान नहीं रखा 
गया। और स्थानों की मिलों की अ्रपेज्ञा धम्बई की सूती कपड़े की मिलों की 
कठिनाई का यही कारण है कि बिना बाजार की सुविधा को देखे एक ही नगद 
नई मिल्नों का केन्द्रीकरण होता गया। इसी प्रकार की कठिनाई में देश की 
सीमेन्ट की मिलें फँस गई थीं। हमारे श्रष्यवस्थित ओद्योगिक विकास का एक 
अप्राण यह भी है क़ि बढ़े बढ़े उद्योगों का विकास करते समय यह 'बात : बिल्कुल 


श् भारतीय अर्थशाल्त्र की रूपरेखा 


सामने नहीं रखी गई कि उनका सम्बन्धित शह-उद्योगों पर कैला प्रभाव पड़ेगा! 
ऐसे रुह-उद्योगों को कया हानि हो सकती है और उसको किस प्रकार कम किया 
जा सकता है इसका हमारे उद्योगपतियों अथवा तत्कालीन सरकार ने कमी 
विचार ही नहीं किया | इसका परिणाम यह हुआ कि देश में जो थोड़ा बहुत 
ओद्योगीकरण हुआ उसका भी सामाजिक और आर्थिक्र दृष्टि से बुरा श्रसर 
पड़ा | यदि हमारा ओऔद्योगीकरुण किसी योजना के आधार पर होता तो बहुत 
से उद्योगों को नष्ठ होने से बचाया जा सकता था और नए, बड़े पैमाने पर चलने 
वाले उद्योगों का भी एकाँगी विकास नहीं होता। अस्त, भविष्य में सही और 
व्यवस्थित श्रौद्योगिक प्रगति के लिए किसी निश्चित बोजना का दोना अत्यन्त 
आवश्यक है। उद्योग-धंधों सम्बन्धी योजना समस्त राष्ट्रीय योजना का एक 
अविच्छेध अछ्छ होना चाहिये, यह तो स्पष्ट ही है। इसका कारण यह है कि 
देश के उद्योग-धंधों में और क्षि तथा राष्ट्रीय जीवन के दूसरे आर्थिक और 
अन्य पहलुओं में एक न एक प्रकार का संतुलन होना तो आ्रावश्यक है ही। 
राष्ट्रीय जीवन के किसी एक अ्ज्ञ से सम्बन्ध रखने वाली योजना राष्ट्र भर के 
लिए जो संपूर्ण योजना हो उससे मेल खाती हुई तो होनी ही चाहिये । 

निर्बाध व्यापार बनाम संरक्षण नीति:--देश की ओद्योगिक उम्रति से 
सम्बन्ध रखने वाला एक मद्ठत्त्पूर्ण ग्ररन यह है कि विदेशों में वैबार माल के 
आयात निर्यात के सम्बन्ध में राज्य की क्या नीति हो | पूँलीवादी अर्थ व्यवध्या में 
यह नीति दो प्रकार की हो सकती है। एक तो यद्द कि राज्य देश के उद्योगों को 
किन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर संरक्षण दे | दूसरी यह कि इस विषय में राज्य कुछ 
ने करे और विभिन्न देशों से जो व्यापार होता है उसे निर्बाघ छप से होने दे | इसी 
को मनिर्वाघ व्यापार की नीति कहते हैं। देखना यह दै कि निर्वाध व्यापार और 
संरक्षण इन दोनों में से कौन सी नोति सही है । 

निर्वाध व्यापार के पक्ष में सबसे बढ़ा तर्क यह है कि इस नीति के अपनाने 
से प्रत्येक देश के लिए यह संभव हो सकता है कि वह अपने साधनों का उपयोग 
डन चीजों के उत्पादन में ही करे जिनका उत्तादन वह और चीजों की अपेक्षा 
दूसरे देशों से अधिक सस्ता कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक्ष देश वद्दी माल 
पैदा करेगा जिसके लिए बह सत्रसे अधिक आगिक दृष्टि से उपयुक्त है ओर 
दूसरे देशों से श्रपनी आवश्यकता की दूसरी चीजें मंगाएगा और दूसरे देशों को 
झपने यहाँ का तैयार माल मेजेगा। इस प्रकार अन्तरॉष्ट्रीय आधार पर एके 
ऐसा श्रम का विमानन स्थापित किया जा सकता है जिससे प्रत्येक देश को लाम 
होगा और हानि किंसी- को नहीं होगी । व्यवहार में इसका परिणाम यह होगा 
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भौगोलिक तथा अन्य कारणों से खेती के लिए अ्रपेज्ञाकुत श्रधिक 
रे अपने उत्पादन-साधनों का उपयोग खेती के लिए दी करेंगे श्रोर 
अ्रपनी पैदावार के बदले में श्रीर :शॉं से जो श्रौद्योगिक पदार्थों के उत्मादन के 
लिए श्रधिक उपयुक्त हैं, श्रीयोगिक माल प्राप्त करेंगे। ऊपर-ऊपर से देखने में 
निर्बाध व्यापार के पत्त में उपर्युक्त दर्क सद्दी मालूम पढ़ता दै। पर यदि इस तर्क 
का हम गहराई से अध्ययन करें तो हमें उसमें कई अपूर्णताएं मालूम ए्डेंगी 
सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि किसी भी देश की खेती श्रथवा उद्योग-घंचों के 
लिए अ्रपेक्ञाकृत अधिक उपयुक्तता का निर्णय हम कितत श्राधार पर करें | क्‍या 
यह निर्णय केवल उपयुक्त जलवायु, कचे माल शरीर शक्ति की सुविधा श्रादि जैसे 
प्राकृतिक कारणों के आधार पर ही किया जाना चाहिये ? या इसमें ः आर बातों 
का भी विचार करना चाहिये, जैसे श्रम और यातायात सम्बन्धी सुविधा, सरफार 
की मुद्रानीति, और इसी प्रकार की श्रन्य बातें। जीवन के श्रन्य क्षेत्र की 
भाँति आर्थिक छेत्र में भी हम वर्तमान को अतीत से अलग नहीं कर सकते, और 
जब हम किस्ती प्रश्न पर विचार करना आरम्भ करते है तो वर्तमान स्थिति को 
आधार मान कर ही चलते है| श्रोर यही एक क्थिरणीय प्रश्न है। क्योंकि 
किसी भी प्रश्न के सम्बन्ध में जो स्थिति एक समय होती है वह सदा ही नहीं बनी 
रहती । समय के साथ स्थिति में मी परिवर्तत आता है।जो स्थिति आज एक 
देश के अनुकूल मात्रूम पड़ती हे वही कल दूसरे देश के श्रनुकूल बनाई जा सकती 
है। ऐसी दशा में यह कैसे सम्भव हो सकता है कि यदि कोई व्यवस्था आज 
किसी देश के प्रतिकूल है तो चदह सदा के लिए उस व्यवस्था को श्वीकार करले 
और उसे अपने अनुकूल बनाने का कोई प्रयत्न नहीं करे | एक उदाहरण से यह 
बात अधिक स्पष्ट की जा सकती है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, उन्नीसवीं 
शताब्दी के मध्य तक विदेशी शासन ने हमारे देश के उद्योगों का सर्वनाश- 
सा कर दिया था और एक दृद तक इसी सर्वनाश के आ्राधार पर इ गलैंड ने 
अपने उद्योग-धंघों का विकाल किया और औद्योगिक संध्षार के सम्राट का 
स्थान ग्राप्त किया । और इस प्रकार जान बूक कर जो स्थिति उत्पन्न की गई थी 
उस्ती को आ्राधार बना कर निर्वाघ व्यापार के समर्थकों ने इस नीति का प्रतिपांदन 
करना आरम्म किया कि भारत को कृषि-पदार्थों के उत्पादन में अपने साधनों का 
उपयोग करना चाहिये क्योंकि प्रकृति ने भारत को कृषि-प्रधान देश ही बनाया है 
और इ गलैड को उद्योग-धन्धों पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिये, क्योंकि वह 
श्ौद्योगिक विकास की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। यदि भारत अंग्रेजों के अधीन 
देश नहीं होता तो अ्रमेरिका और जर्मनी की मॉति वह भी इस नीति का विरोध 
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>करता। अर्थशाल्त्र के ब्रिद्यार्थी इस धात से मली प्रकार परिचित हैं कि किस 
प्रकार अमेरिका और जमेनी ने निर्वाघ व्यापार के सिद्धान्त को अस्वीकार करके 

अपने उद्योग-धन्धों को विकसित किया और श्ौद्योगिक ज्ञेत्र में इलैंड के प्रति- 
इन्द्दी राष्ट्रों के रूप में आ उपस्थित हुए | और आज औद्योगिक संसार का नेतृत्व 
अमेरिका फे पास है न कि इ गलैंड के पास | निर्वाघ व्यापार के तक की असत्यता 
का इससे अ्रधिक ज्वलंत उदाहरण और क्या हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक 
बात और दे। अन्तर्राष्ट्रीय की कितनी भी वात हम क्यों न करें राष्ट्रों के खतंत्र 
अत्तित्व को भुन्नाया नहीं जा सकता। प्रत्येक राष्ट्र आज -अपने राष्ट्रीय हित 
को सामने रख कर चलता है। यहाँ तक कि स्टेलिन के नेतृत्व में रूस भी अपनी 
अन्तर्राष्ट्रीया। का परित्याग कर चुका है। यह ठीक है कि रूस की यह 
अन्तर्राष्ट्रीय एक सुदूर श्रादर्श के अतिरिक्त और कुछ कमी भी नहीं रही । 

अस्त, यद्यपि कोई मी राष्ट्र राष्ट्रीय खावलंबन के आदर्श का पूरतया पालन 
करना न व्यावहारिक और न उचित ही तममता है, पर किर भी जहाँ तऋ सम्मव 
दो सकता है प्रत्येक राष्ट्र का यह प्रयत्व है कि राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जीवन की 

प्रारम्भिक और आधारभूत आवश्यकताओं और राष्ट्र के प्राकृतिक तथा जन 
साधन का यथोचित उपयोग करने की दृष्टि सें वह अधिक से अधिक खावलम्धी 
बने | इने सब प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार-त्पष्टता कौ बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक 
राष्ट्र को हर कीमत पर अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध तो करना ही होगा। आर्थिक 

हित का कोई मी सिद्धान्त इसमें बाघक हो, यह कदापि स्लीकार नहीं किया जा 
सकता | सारांश यह है कि सुरक्षा से सम्बन्ध रखने वाले जितने उद्योग हैं उनके 
मामले में कोई राष्ट्र दूसरों पर निर्मर रद्दना पसन्द नहीं कर सकवा। इस चारे में 
सापेक्षिक लागत का सिद्धान्त निर्णायक कदापि नहीं हो सकता। जहाँ तक जीवन 
के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं का सम्बन्ध है उनके बारे में भी यही तक लागू 
होता है। इसी के साथ-साथ राष्ट्रीय साधनों के पूरे-पूरे उपयोग का प्रश्न मी 
है। निर्वाध व्यापार-सिद्धान्त का सबसे बढ़ा दोप यह है कि उसक्ने अनुसार सस्ते 
से सस्ते मूल्य पर उपभोग की वस्तुएँ मिल सकना द्वी आर्थिक हित की कतौदी है 

पर सोचने का यह ढंग सही नहीं है। अधिकतम आर्थिक हिंत की स्थिति उ्ता 

समय मानी जाना चाहिये जब समाज में सब काम कर सकने वालों के लिए काम 
की व्यवस्था हो । निर्वाष व्यापार-सिद्धान्त इस प्रकार की व्यवृत्या मौजूद है, यह 

मान कर ही चलता है । अस्त, यदि हम यह मी खीकार करलें कि उठ स्थिति 
में जब सब काम करने चालों के पास काम है, हमारे साधनों का सतमे त्रच्छा 

उपयोग निर्वाध व्यापार-सिद्धान्त के आधार -पर ही हो सकता है, तब भी यह 


उद्योग-धन्चे--प्रस्तुत प्रश्न १ 


प्रश्न तो रह ही जाता हैं कि यदि उपयुक्त स्थिति नहीं है तव इस तिद्धान्त को 
कैसे खीकार किया जा सकता है। और इसमें तो कोई सन्देद्द नहीं कि निर्बाध 
व्यापार के रहते हुए. और उसके परिणामस्वरूप भी मारत जैसे पिछड़े हुए और 
झा्पिक दृष्टि से श्रविकसित देश में बहुत कुछ वेकारों रद्द सकती दै। सारांश 
यह है कि केवल आ्थिक हिंत की दृष्टि से विचार करने पर सी निर्वाध व्यापार 
का सिद्धान्त सत्र परिस्थितियों में सहो नहीं मालूम पड़ता | 
उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि निर्माध व्यापार के समर्थकों 
का सैंद्धान्तिक आधार भी उतना ठोस नहीं है जितना साधारणतया बताया 
जाता है। यही कारण था कि मार्शल जैसे इस सिद्धान्त के समर्थकों को मी कुछ 
अपवाद खौकार करने पड़े--उदाहरण के लिए फ्रोडरिक लिस्ट के “घन उत्पन 
करने की च्मता” और “नए उद्योगों” सम्बन्धी तर्क को मार्शल ने स्वौकार 
किया | “धन उत्पन्न करने की क्षमता” सम्बन्धी तक, जता कि प्रो० पीयू ने मो 
माना है, उन कृपि-प्रधान देशों के बारे में खास तौर से लागू होता है जो श्रौद्यो- 
गिक प्रगति करना चाहते हूँ क्‍योंकि राष्ट्रीय सम्पत्ति को घढ़ाने में ऐसे देशो में 
श्रौद्योगीकरण का प्रभाव श्रौद्योगिक देशों की श्रपेज्ञा कहीं श्रधिक दोता दे | 
यह सही है कि सब देशों के लिए सव समय के वास्ते निर्वाध व्यापार का 
सिद्धान्त उपयुक्त नहीं मालूम पढ़ता | पर इसका यह श्र भी नहीं है कि यह 
घिद्धान्द किसी भी देश के लिए किती समय उपयुक्त नहीं माना जा सकता | उप- 
युक्तता अ्रथवा अनुपयुक्तता का सारा प्रश्न देश को विशेत्र परिस्थितियों पर निर्भर 
रहता है। आर्थिक सिद्धान्तों की इस सापेक्षिकता के कारण ही, हम देखते है कि, 
इं गरलेंड एक समय 'मर्केन्डिलिज़्म! की नीति, को अपनाता है तो दूसरे समय 
अहत्तज्ञेप की नीति का पालन करता है, और फिर श्आांशिक सरक्षण-नीति को ' 
खीकार करता है। इसी सापेक्षिकता का यहद्द प्रभ्नाव था कि लिस्ट और केरे ने 
आरंभ से ही जमेनी तथा श्रमेरिका के लिए, संरक्षण-नीति का प्रतियादन किया | 
“थे दोनों ही व्यक्ति दो ऐसे देशो फे निवासी थे जिनमें औद्योगिक विकाप्त के 
लिए, बहुत क्षेत्र था पर विकास द्ोना बाकी था।” श्रपने देश के लिए. किस 
आशिक नीति को - खीकार करना चाहिये इसका निर्णय हमें भी श्रपनी परि- 
स्थितियों को ध्यान में रख कर ही करना होगा | यह ठीक है कि जब तक भारत 
में विदेशी शासन रहा हमारे देश की आर्थिक नीति का निर्णय देश की आवश्य- 
कता को सामने रख कर नहीं किया जा सका | 
अब तक हमने निर्वाध व्यापार-सिद्धान्त की विवेचना की । पर संरक्षण के 
सिद्धान्त के विषय में भी पक्ष और विपक्ष से बहुत कुछ कहा जा सकता है। भारत 


देर भारतीय अर्थशात्र की रूपरेखा 


के सम्बन्ध में विचार करते समय हम इस तमाम तक-वितर्क का ध्यान रखेंगे। 

भारत की राजकोषीय नीति--यह हम लिख चुके हैं कि पराधीनता के युग में 
भारत की विदेशी सरकार ने देश की औद्योगिक उन्नति के प्रति न केवल 
उदासीनता का भाव रखा बल्कि किसी हृद तक विरोध का भाव प्रदर्शित किया। 
जून १६२१ में प्रात तथाकथित राजकोषीय ( फिसकल ) खतंत्रता के पहले मारत 
में सरकार की नीति विशुद्ध निर्वाध व्यापार की रही | पर इस अर्थ नौति सम्बन्धी 
तथाकथित खतंत्रता के मिलते ही मारत सरकार ने अ्रक्द्वर १६२१ में देश के 
लिए उपयुक्त राजकोषीय ( फ़िसकल ) नीति के विषय में सरकार को सिफ़ारिश 
करने की दृष्टि से एक शाही कमीशन की नियुक्ति की। जैसा कि सर्वविदित है 
पूरी जाँच पड़ताल के पश्चात्‌ इस कमीशन ने सरकार से विवेकशील ( डिस्क्री- 
मिनेटिंग ) संरक्षण नीति ,का अनुसरण करने की सिफ़ारिश की | कमीशन ने 
निम्नलिखित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया ३--- 

(१) संरक्षण चाहने वाला उद्योग ऐसा होना चाहिये जिसे प्राकृतिक 
सुविधाएँ प्राप्त हों--उदाहरुण के तौर पर कब्चे माल, सल्ती चालक शक्ति, ययेष्ट 
श्रम शक्ति और विल्तृत घरेलू: बाज़ार की सुविधाएँ इस श्रेणी में आती हैं । इस 
बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी ऐसे उद्योग को संरक्षण न दिया 
जाए जो एक निश्चित समय के पश्चात्‌ बिना संरक्षण के जीवित न रह सके श्रौर 
बराबरी के आधार पर दुनिया के बाजार में सफलतापूर्वक मुक्काबला न 
कर सके | 

(7) संरक्षण पाने वाला उद्योग ऐसा भी होना चाहिए जो बिना संरक्षण 
के या तो बिल्कुल द्वी विकसित त़हीं हो सकता है वा फिर देश की आवश्यकता 
को ध्यान में रखते हुए जिस गति से दोना चाहिये उससे नहीं हो घकता है। 

(595) तीखरी शर्ते यह है कि संरक्षण प्राप्त करने वाले उद्योग को 
आखिरकार बिना संरक्षण के दुनिया के बाज्ार में खड़ा हो खकना चाहिये। 
उपयुक्त शर्तों के अलावा, कमीशन की यह भी सम्मति थी कि जित उच्योय में 
क्रमागत इद्धि नियम लायू होता हो, या जिसके सम्बन्ध में चद्व संभावना हो कि 
निकट भविष्य में ही पह देश की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा उत्तका 
संरक्षण की दृष्टि से विशेष अधिकार माना जाना चाहिये। कर्माशन ने बह 
सिफ़ारिश भी की कि आधारभूत और स्का सम्बन्धी उद्योगों को तो बिना किती 
शर्त के संरक्षण मिलना चाहिये । 

कमीशन ने उन देशी उद्योगों के संरक्षण के विपय में जिनको विदेशी माल 
की अनुचित प्रतित्पर्दां का सामना करना पड़ रहा हो, अलग से सुझाव दिये। 


उद्योग-पन्घे--प्रस्तुत प्रश्न रेरे 


विदेशों द्वार माल पाठने की नीति अथवा सरकारी सद्दायता प्राप्त विदेशी 


: म्रात्ञ की प्रतिस्पर्धा उपयुक्त श्रनुचित प्रतिस्पद्धा की मर्यादा में आती 


है। फ्िसकल कमीशन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संरक्षण उन उद्योगों 
को ही मिलना चाहिये जो सही आधार पर स्थापित तो हो हक हं 
यद्यपि नए हैं; न कि उन उद्योगों को जो गर्भावस्‍था में हैँ श्रीर जो अपने भावी 
उत्तति का खम निराधार आशाओं पर देखते हैं। कमीशन ने यह भी लिफारिश 
की कि उपयुक्त शर्तों का ध्यान रखते हुण आ्राधारभूत उद्योगों का सरकार को 
प्रमकज्ञ आधिक सहायता देकर संरक्षण करना चाहिये ओर जो दूसरे उद्योग है 
उनका आयात-कर लगाकर संरक्षण किया जाना चाहिये। कमीशन ने एक स्थायी 
देरिफ़ बोर्ड की नियुक्ति की सिफ़ारिश भी की ताकि सरकार संरक्षण की उक्त नौति 
का भली प्रकार पालन कर सक्के और बोर्ड विभिन्न उद्योगों की और से शझाने दाली 
मांगों की बराबर जांच करता रहे श्रीर जिन उद्योगों को संरक्षण मिल चुका है 
उनकी स्थिति का वरावर अवलोकन करता रहे ! 

फ़ित्कल कमीशन द्वारा प्रतिपादित विवेकशौल ( डिस्क्रिमिनेटिंग ) संस्करण 
के सिद्धात्त तथा उसके द्वारा की गई अन्य सिफारिशों को तरकार ने स्वीकार कर 
लिया। फरवरी १६२३ में तत्कालीन केन्द्रीय धारा समा में इस सम्बन्ध का एक 
प्रस्ताव भी पास किया गया | जुलाई १६२३ में टेरिफ़ बोर्ड की स्थापना हुई । इस 
प्रकार माल ने संरक्षण की उस नीति को स्वीकार किया जिसकी बराबर बहुत 
कुछ आलोचना की जाती रही हैं । 

कप्रीशन की वक्त सिफ़ारिश बहुमत की सिंफारिशें थीं। कमीशन के कछ 
तद॒स्‍्य बिवमें कमीशन के अध्यक्ष सर इब्राहीम रहिमतल्ला श्रोर दो के अतिरिक्त 


.. शेष भुखीय सदस्य शामिल ये, इन सिंफ़ारिशों से सहमत नहीं थे | इनकी राय 


में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि मारत में संरक्षण सिंढान्त को इस 
मर्याद्त रूप में स्वीकार किया जाय | इसका यह अर्थ क॒दापिं नहीं लगाना 


: चाहिये किये लोग इस पक्ष में नहीं थे कि संरक्त॒ुण-घ्िद्धान्त का प्रयोग विवेक 


पूरक न किया जाय । पर वे संरक्षण सम्बन्धी भ्रधिक उदार नीति के पत्त में 

अवश्य थे और उनका यह मानना था कि कमीशन ( बहुमत ) ने जितने पतिबंध 

पेरज्षण चाहने वाले उद्योग पर लागू करने की सिफारिश की है वे देश के 

गीकरण में बाधक दोंगे। फ़िलकल कमीशन के बहुमत और अल्पमत-के 

पल अब इम सिद्धान्त तथा वास्‍्तविक अनुभव को ध्यान में रखते हुए 
। 


म कमीशन के बहुमत ने संरक्षण सम्बन्धी जो सिफ़ारिशें की उनका मूल ताफिक 


श्४ भारतीय अर्थशासत्र की रूपरेखा 


आवश्यकता हैं | दूसरे शब्दों में वे 
नए उद्योग जो पुराने और सुसंगठित अपने ही प्रकार के दूसरे उद्योगों का आज 
केवल नए होने से मुक्ताबिला नहीं कर सकते, यद्यपि कुछ समय पश्चात्‌ वे उनके 
समान ही आ खड़े होंगे, संरक्षण के अधिकारी हैं| इससे स्पष्ट है कि कमीशन आम 
तौर पर संरक्षण को अपनाने के पक्ष में नहीं था। उधकी राय तो यह थी कि पत्येक 
उद्योग के विषय में उसकी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय करना 
चाहिये | लिर् के नए उद्योग” सम्बन्धी तक को ठीक-ठीक नहीं समभने के 
कारण ही कमीशन ने इस प्रकार की सिफ़ारिश की | लिस्ड का तर्क किसी एक 
उद्योग पर लागू नहीं होता था। घह तो उस सारे राष्ट्र पर लागू होता था 
जो श्रौद्योगीकरण के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता है | इस सम्बन्ध में लित्ड 
की दृष्टि में ऐसे राष्ट्र थे जिनमें ओऔद्योगीकरण के लिए सब प्रकार के साधन 
मौजूद हैं पर जो दूसरे देशों के मुक्ताबिले में पीछे रह गए हैं। लिस्ट का कहना 
था कि इस प्रकार पिछड़े हुए राष्ट्रों को सरक्षण की नीति श्रपनाकर ही अत्म 
श्रौद्योगिक राष्ट्रों के बराबर लाया जा सकता है। लिस्ट के सामने विशेषतया 
जर्मनी का उदाहरण था जो ओद्योगक प्रगति में इगलैंड से बहुत पीछे रह गया 
था। सारांश यह है कि फ्रित्कल कमीशन के बहुमत ने संरक्षण की जिस सकुचित 
नीति की सिफ़ारिश की उसका श्राघार ही गलत था। आम संरक्षण के विरुद्ध 
कमीशन ने कई तर्क उपस्थित किए जेसे--राजनेतिक भ्रष्डाचार की संभावना, 
झऋौद्योगिक एकाधिकार को प्रोत्साहन, अयोग्य उत्पादन को प्रोत्साहन और 
उपभोक्ताओं को हानि, तथा झ्राम मूल्य-बृद्धि की संमावना। पर कमीशन के ये 
तर्क या तो असत्य थे या असंगत। उदाहरण के लिए संरक्षण से . अ्रयोग्य 
उत्पादकों को प्रोत्ताइन वमी मिल सकता है जब कि संरक्षण का दर अ्रत्यधिक 
हो। और इस बात का कि संरक्षण नीति संकुचित है अथवा नहीं, इससे कोई 
सम्बन्ध नहीं अ ता। इसलिए आम संरक्षण नीति के विरुद्ध अपने आग से यह 
कोई तथी नहीं हो सकता । क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो यह प्रश्न तो संरक्षण 
से सम्बन्ध नहीं रखता | इसका सम्बन्ध तो संरक्षण किस मात्रा में दिया जाता है, 
इस बात से है। उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोक डालने का प्रश्न भी कुछ ऐसा 
ही है । इसका सम्बन्ध भी सरक्षण के दर और समय से है। इसी प्रकार यद्द बात 
भी समर में नहीं श्राती कि संकुचित संरक्षण नीति को अपनाने मात्र से 
राजनैतिक भ्रष्टाचार अथवा औद्योगिक एकाधिकार की संभावना क्योंकर नहीं 
रहती | कमीशन का यह भय कि श्राम संरक्षण नीति को स्वीकार करने से 


उद्योग-धन्वे--प्रश्तुत प्रश्न ३५, 


मुल्य-इद्धि होगी और उसका कुपरिणाम हमारे निर्यात पर पढ़ेंगा जिससे 
विदेशी-ब्यापार का संतुलन हमारे विदद्ध हो जायगा-निराधार ही मानना 
चाहिये। इसके साथ ही साथ थाद रखने की बात यद्द मी है. कि यदि राष्ट्र की 
उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ समय तक विदेशी व्यापार का संतुलन हमारे 
पिरुद्ध भी जाता हो तो उत्तकी चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि फ़िसकल कमीशन के बहुमत ने संकुचित 
संरक्षण के पक्ष में जितने भी तक उपस्थिति किए! उनमें कोई तथ्य हो, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । और इसी बात को लेकर श्रल्पमत का मतभेद था जो आम 
सरक्षण की अधिक उदार नीति के पक्ष में थे । इसका यह अर्थ लगाना भूल होगी 
कि अल्पमत अत्यधिक अ्रथवा अमर्यादित और विवेकशूस्य सरच्ुण के पतक्त में 
था। श्रस्ठ, हमारी राय में अल्पमत का दृष्टिकोण अधिक सही था और संकुचित 
सरक्ुण नीति की श्रसफलता का एक जीवित प्रमाण यह भी है कि इस नीति के 
कार्य-काल में देश के उद्योग-धन्धों का विकास अत्यन्त मन्‍्द गति से हुआ | 

संकुचित संरक्षण नीति का एक मात्र दोष यही नहीं था कि बह प्रत्येक उद्योग 
पर अलग-अलग विचार करने के पक्ष में थी। उस नीति के अनुसार तो टेरिफ़ 
बोर्ड उन उद्योगों के विषय में मी विचार नहीं कर सकता था जिनके भावी 
विकास की संभावना मानी जा सकती हो । फ़िघकल कमीशन ने बहुत स्पष्ट शब्दों 
में यह मत व्यक्त कर दिया था कि जो उद्योग-घन्षे स्थापित ही नहीं हुए! हैं उनको 
किसी प्रकार की सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता | यह नीति कई 5पणोगी 
उद्योगों को विकसित होने से रोकने में सफल हुईं। इसके श्रतिरिक्त कमीशन ने 
उद्योगों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में जिस त्रि-पूत्री प्रतिबन्ध की सिफ़ारिश की है 
बह भी दोषपूर्ण ओर असंगत है । पहली बात तो यह है कि जो शर्तें उसमें कही 
गई हैं वे बहुत कठिन हैं। किसी भी उद्योग को संरूछुण देने का मुख्य आधार 
उत्पादन-लागत होना चाहिये | अगर यह माना जा सकता हो कि कोई उद्योग 
एक उचित समय में अपने उत्पादन-लागत को इस मर्यादा में ला सकेगा कि वह 
उद्योग अपने पॉव पर खड़ा हो जाए तो उसे संरक्षण मिलना चांहिये। 
यह सर्वथा ग़लत है कि सरक्षण पाने के लिए. किसी भी प्रकार के प्राकृतिक 
साधनॉ--जैसे कच्चा माल, आन्तरिक बाज़ार आदि का होना ऑआनिवार्य 
माना जाए, जैसी कि फ़िंतकल कमीशन ने तिफ़ारिश की। इसका यह 
श्र्थ कदापि न लगाया जाय कि इन तमाम सुविधाओं का संरक्षण पाने मं प'ने से 
कोई सम्बन्ध नहीं आता है । तथ्य की बात यह है कि इन बातों का मदच्य वहीँ 
तक है जहा तक ये उत्पादन-लागत पर अखर डालते हैं। पर किसी भी उद्योग को 
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फ़िसकल कमीशन की सिफारिशों के यह सर्वथा विपरीत था। फ़िस्कल कमीशन 
की रष्टि में टेरिफ़ बोर्ड का क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत होना चाहिए, था | व्यवहार 
में टेरिफ़ बोर्ड ने सरकार के प्रस्ताव के बाहर भी काम किया। जैसे टेरिफ़ समा- 
नता और भिदेशी माल से अनुचित ढंग से बाज़ार पाटने के प्रश्नों पर भी टेरिफ़ 
बोर्ड ने विचार किया | फ़िसकल कमीशन ने टेरिफ़ बोर्ड के कार्मों की जो विस्तृत 
कह्पना की थी उसमें बहुत-सी बातों का समावेश होता था, जैसे आय की दृष्टि से 
लगाए गये आयात करों के सरक्षण की दृष्टि से होने वाले प्रभाव पर विचार 
करना, साम्राज्यान्तर्गत मुत्रिधा ( इम्पीरियल परिफरेंस ) और द्विदेशीय समझौते 
( वाइलेटरल एज्रीमेन्ड्स ) के असर पर विचार करना, मूल्य, व्यापार 
और उत्पादन सम्बन्धी प्रश्नों पर संरक्षित उद्योगों के विषय में विचार 
का, भारतीय उद्योगों पर उत्पादन-कर और आयात-निर्यात-कर के 
प्रभाव का अ्रध्ययन करना और उपभोक्ताओं के हित-हष्टि से एकाधिकार सम्बन्धी 
शिकायतों पर विचार करना | इसके अलावा ठेरिफ़़ बोर्ड की कार्य-पद्धति भी 
दोषपूर्ण रही । आरम्म से लेकर अन्त तक टेरिफ़ बोर्ड को सरकार के तत्वावधान 
में काम करना पड़ता था और काम करने की यह सारी पद्धति ऐसी थी जिसमें 
समय बहुत लगता था और अ्रसुविधा भी बहुत होती थी। इसका अपर संरक्षण 
चाहने वाले उद्योगों पर बहुत घातक पढ़ा था। बोर्ड के काम के बारे में अ्रपर्याप्त 
प्रचार होने से जोंच के विषय की ओर जनमत बहुत कम आकर्षित हो पाता था 
और प्रतिहवन्द्दी त्रिडिश उद्योगो को, नाम मात्र की भारतीय उद्योगों को दी गई 
समान सुविधा के नाम पर यह मौका देना, कि वे संरक्षण सम्बन्धी होने वाली 
जॉच के सम्बन्ध में सरक्षण चाहने वाले उद्योग से प्रश्नोत्त कर सकते हैं और 
अपनी गवाद्दी भी दे सकते हैं, ओर भी अनुचित था। बोर्ड का खवयं का स्थायित्व 
नहीं होने से और उत्तके सदस्यों का स्थायित्व संदिग्ध होने से तथा तत्कालीन 
सरकार की इच्छा पर बोर्ड का अस्तित्व निर्भर होने से भी बोर्ड की बहुत कुछ 
उपयोगिता कम हो गई । सारांश यह है कि उक्त मामलों में सुधार की पूरी आव- 
श्यकता थी । बोर्ड के कार्य-क्षेत्र को विस्तृत होना था, उसको एक स्थायी संगठन 
का स्वरूप मिलना चाहिये था, उसके सदस्यों को स्थायित्व सम्बन्धी आश्वासन 
होना चाहिये था और बोर्ड पर सरकारी असर कम होना आवश्यक था। 

अब तक के विवेचन से संकुचित सरच्षण-नीति की अनुपयोगिता :सर्वथा 
सष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक बात यह मी है कि कुछ अपवादों को छोड़ 
कर संरक्षण की हृष्टि से जो आयात-कर लगाए गए वे उद्योग-घन्धों के खम्॒चित 
विकास की दृष्टि से अपर्यात् थे । प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ समस्त दुनिया और 
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उसके साथ भारत भी आर्थिक दृष्टि से एक श्रसाधारण परिस्थिति में से दोकर 
गुजर रहा था। कभी आर्थिक सनन्‍्दी का सामना करना पड़ता था तो कमी विदेशों 
से सस्ते भावों पर बाज़ार पाठने को दृष्टि से मेजे गये माल का। श्रनुचित 
प्रतिस्द्धां और विनिमय-दर के अ्रवमूल्यन के कारण भी कठिनाई श्राजाती 
थी | अस्ठु, संरक्षण की दृष्टि से जो भी आय-कर लगता था उसका प्रभाव तो उक्त 
कारणों से उत्पन्न स्थिति का सामना करने में ही समाप्त हो जाता था और उद्योग- 
श्न्‍्धों के विकास के लिए जो विशेष प्रोत्ताहन चाहिये था वह नहीं मिल सकता 
था | *यदि उपयुक्त असाधारण स्थिति न होती तो या तो हमारे उद्योगों को 
संरक्षण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती या बहुत कम संरक्षण से उनका विकास 
सम्मव हो जाता |” अरख्त, सकीयण संरक्षण-नीति से भी देश के उद्योग-धन्धों को 
जो लाभ पहुँचता वह मी विशेष आर्थिक परिस्थिति के कारण नहीं पहुँच सका। 
सक्रीर्ण सरक्षण नीति के व्यवहार के सम्बन्ध में मी कह दोष पाए गए। 

शरिफ़ बोर्ड ने जो-जो जॉच की और सरकार ने उन पर जो कार्रवाई की उससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने सिद्धान्ततः जिस संरक्षण-नीति को स्वीकारे 
कर लिया था उसकझो व्यवहार में लाने का उसे ' उतना टत्साह नहीं था। सारी 
कार्रवाई में जितना समय लग जाता था और बोर्ड की सिक़कारिशों को सरकार 
जितना महत्त्व देती थी वह यह बतल्लाता था कि वास्तव में सरकार देश के 
ओ्ौद्योगीऊरण और सरक्षण नीति के पक्ष में नहीं थी | भौर भारत और इज्नलैंड के 
हितों में विरोध पढ़ने का प्रश्न तो अ्रन्ततोगत्वा उपास्थित होता ही । यह तो साफ़ 
ही था कि भारत का ्ौद्योगीकरण इज्जलैंड के उद्योगों के लिए हानिकर साबित 
होता | फ़िसकल नीति के सम्बन्ध में मारत को खतनन्‍्त्रता मिलने का यदि कोई 
अर्थ था तो सबसे पहले यह था कि सर्व प्रथम भारत सरकार भारतीय हृप्डि हक 
विचार करने के लिए तैयार श्रौर सवतन्त्र है और अन्य देशीय दृष्टि, जिसमें इज्ञलड 
भी आजाता है, इसके बाद आती है | भारत के स्वतंत्र हुए बिना यह सब कुछ 
असंभव था। अस्त, फ़िसकल नीति सम्बन्धी मारत को दीगई ख्तत्रता नाम मा 
की ही थी | भारत और अ्िटेन में जो हितों का सपर्ष रद्दा उसके सम्बन्ध | 
श्री अडारकर ने अपनी इंडियन फ़िसकल पॉलिसी” नामक पुस्तक र्म लिखा है 
४ (१) जहाँ सरक्षण से मुख्यतः अथवा केवल ब्रिटेन के श्रलावा दूसरे हितों को द्वानि 
पहुँच ने की संभावना रही वहाँ सरकार ने बहुत करके संस्करण स्वीकार किया। 
(२) जहाँ संरक्षण के कारण मुख्यतः ब्रिटिश हितों को हानि पहुँचने की संभावना 
होती वहाँ संरक्षण के प्रति उपेक्षा-नीति बरती गई । (३) जहाँ दोनों बातें सम्मव 
हो सकती थीं, अर्थात्‌ ब्रिटेन के हितों की रक्षा करते हुए ढूसरे राषट्ं से श्रान 
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वाले माल को संस्करण दिया जा सकता था, वहाँ इस प्रकार की समभौता-नीति 
का पालन किया गया और संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया:। (४) बहुह 
थोड़े उद्योगों के मामले में, जैसे कागण, टीन की चादरें, जद्दाज़-निर्माण आदि के 
उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार ने सरक्षण-नीति स्वीकार की, क्योंकि भारत में 
संरक्षण का लाभ उठाने के लिए; ब्रिटिश कारखाने मौजूद थे और विदेशी उद्योगों 
के विरोध का उनके द्वारा निराकरण हो सकता था।?” संकीर्ण संरक्षण नीति 
सम्नन्धी एक वात और रह जाती है जिसका उल्हेख कर देंना भी आवश्यक है। 
इस वात का सम्बन्ध साम्राज्यांतर्गंत मुविधा ( इम्पीरियल प्रिफरेन्स ) से है 
जो कि परिस्थितियों के दबाव से भारत सरकार ने सन्‌ १६३२ में स्वीकार की थी | 
इस समय हम साम्राज्यातर्गत सुविधा-नी ति का सैंद्धान्तिक विवेचन नहीं करेंगे । केबल 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना श्रावस्‍्वक्कत है कि इस नीति के कारण संकी् सरक्षण 
सिद्धान्त को ठीक-ठीक व्यवहार भें लाने में मी अड़चन उपस्थित हुईं | इस कारण 
भी मारत ने जित सरक्षए-वीनि को अपनाया उत्तकी डपरयोथिता कम होगई। 
ह्ितीय महायुद्ध और राजक्रेपीय नीति--द्वितीव महायुद्ध के आरंभ 
होने पर देश के सामने औद्योगिक संसार का एक अच्छा श्रवतर उपस्थित हुआ । 
यद्रपि हम उस श्रवसर से पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सके, पर फिर भी युद्ध की 
दृष्टि से तकालीन सरकार को इस ओर थोड़ा-यहुत ध्यान तो देना ही पड़ा। 
जूत १६४० के एक सूचना-पत्न द्वारा भारत सरकार ने यह घोषणा की किजो 
उद्योग युद्ध के लिए आ्रवश्यक होने ते स्थाय्रित होंगे उनको युद्ध के बाद भी यदि 
जरूरी होगा तो बाहरी प्रतिस्पर्दा से संसक्षण दिया जायगा । नवम्बर १६४४ 
में एक अन्तरिम काल टेरिक बोर्ड की भी निशुक्ति की गई ताकि संरक्षण चाहने 
पाते उद्योगों के बारे में विचार किय्रा जा सके ( विभाजन के पश्चात्‌ नवम्बर 
१६४७ में बोर्ड का दुवारा निर्माण किया गया । उसके कार्य-क्षेत्र को भी पहले 
की अपेज्ञा अधिक विस्तृत किय्रा गया | विदेशी माल के मुकाबले में भारतीय 
माल की उत्पादन-लागत के श्रधिक होने के क्या कारण हैं,और सस्ती से सस्ती 
लायत पर देश में उत्पादन-इद्धि करने के लिए भारत सरकार को क्‍या करना 
चाहिये---ये प्रश्न भी अ्रत्र टेरिक बोर्ड के विचार-स्ेत्र के भ्रन्तर्गत आगए | ठेरिफ 
बोढे में उसके बाद दो सदस्य और बढ़ गए और अगस्त, १६४८ के भारव 
तरक़र के एक प्रस्ताव के अनुसार उसके कार्य-्षेत्र को व्यापक करके उसमें नीचे 
लिखी बातें शामिल कर दी राई :--किसी वस्तु का उत्पादन-लागत मालूम 
करना और उसकी थोक, फुटकर तथा बूसरे मूल्यों का निश्चय करना। विदेशी 
मात्त के राशिपातन [ डम्पिग] से भारतीय उद्योगों का संरक्षण करने के उपाय 
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स॒क्ताना, बूसरे देशों के माल पर ग्रशुल्क ( टेरिफ ) सम्बन्धी रियायतों और 
आयात-कारों के असर का अध्ययन करना, संरक्षित उद्योगों में एकाधिकार के 
बारे में और उनके उत्पादन के हास और कीमतों के क्रायम करने और बढ़ाने 
के सम्बन्ध में होने वाले असर के बारे में रिपोर्ट का और निराकरण के 
आवश्यक उपाय सुकाना, एवं संरक्षित उद्योगों की प्रगति का ध्यान रखना तथा 
संरक्षण की शर्तें पाली जा रही हूँ और कार्य-कुशलता बनी हुई हैं इस ओर मी 
ध्यान देना | भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ मारत सरकार ने अपनी औद्योगिक 
नीति की घोषणा में यह स्पष्ठ कर दिया था कि उसकी प्रशुल्क ( ठेरिफ ) नीति 
का लक्ष्य अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्दा से मारतीय उद्योगों का संरक्षण करना 
आर उपभोक्ताओं पर श्रनुचित मार डाले बिना भाव्तीय साधनों का अच्छा से 
अच्छा उपयोग करना होगा । श्रप्रेल १६४६ में फललकल कमीशन की नियुक्ति की 
गई और १६४० के मध्य में कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित होंगई | इस कमीशन 
' का भी यही निर्णय है कि द्वितीय महायुद्ध के पहले की प्रशुल्क नीति श्रपने 
मर्योंदित क्षेत्र में तो काफी हद तक सफल हुई, पर देश की श्रर्थ-व्यवत्था में 
विभिन्न क्षेत्रों में अमी विकास की बड़ी कमी है, और इस कमी को पूरा करने के 
लिये बड़े प्रयत्न की आवश्यकता होगी । औद्योगिक उन्नति की दृष्टि से प्रशुल्क 
नीति के संबंध में इस कमीशन का भी यही मानना है कि उद्योग-धन्धों का संरक्षण 
देश के संपूर्ण आथिक विकास से सम्बद्ध होना चाहिये नहीं तो संरक्षण का भार 
असमान और उद्योग-घन्धों की - प्रगति असमन्जयित हो सकती है। श्रव 
हम राजकोषीय आयोग की सिफारिशों के वारे सें थोड़ा विस्तार से विचार करेंगे | 
राजकोषीय आयोग की सिफारिशें-भारत सरकार ने श्रप्रैल १६४८ में 
जिस औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, उसमें प्रशुल्क ५ टेरिफ ) नीति के वारे 
में स्पष्ठ कर दिया था कि अनुचित प्रतिदनन्द्विता को रोकने और भारत के प्राकृतिक 
साधनों के सदुपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उल नीति का निर्नाण किया 
जायगा और यह भी ध्यान रखा जायगा कि उपभोक्ता को अजुचित भार डस नीति 
के परिणाम स्वरूप न उठाना पढ़े | इसी घोषणा के अनुतार २० अप्रैल १६४६ 
को भारतीय सरकार ने राजकोषीय आयोग की नियुक्त कौ। इस आबोग की 
रिपोर्ट १- ५० में प्रकाशित की गई । राजकोपीय आयोग का कार्य अन्य बातों के 
साथ-साथ उद्योगों के संरक्षण श्र सहायता तम्त्रन्धी कित नीति को सरकार 
अपनायें और संरक्षित ठद्योगों के क्या कर्त॑व्य-दावित्व माने जावें, तथा इस नौति को 
कोर्योन्चित करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक दै--इस संबंध में भी 
भारत वरकार के सामने अपना श्रमिम्रत प्रस्तुत करना था | 
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संरजु॒ण-नीति का निर्यथ किस आधारभूत दृष्टि से होना चाहिये इस 
सम्बन्ध में विवेचन करते हुए राजकोप्रीय शआरायोग ने लिखा है कि “संरक्षण नीति 
का उद्देश्य केवल अमुक प्रकार के उत्पादन को पोत्लाहन देना न होकर जनसख्या 
तया अर्थ व्यवस्था संबंधी ढाँचे में इस प्रकार का परिवर्तन लाना दे जिससे कि 
देश का तमूचा श्रार्यिक वातावरण ही बदल जाए. और समस्त राष्ट्रीय उत्तादन 
का स्तर ऊँचा हो जाए | इस दृष्टि से संरक्षण एक लद्य का साधन मात्र रह जाता 
है--और वह लक्ष्य दे राष्ट्रीय हित ।” आयोय का यह दृष्टिकोण सबथा वैज्ञानिक 
और प्रयतिशील्ञ है जन्र कि १६२१ के भारतीय राजकोपीय आयोग का दृष्टिकोण 
अत्यन्त संकुचित और एकांगी था | राजकोंपीय आयोग १६४० ने भी इस" 
सम्बन्ध में यही राय इन शब्दों' में व्यक्त की है “वत राजकोपीय आयोग के 
तंरत्षण सम्बन्धी दृष्टिकोण में भी एक मौलिक दोप था । संरक्षण को सामान्य 
आशिक प्रगति के एक साधन झे रूप में न देखकर उद्योग विशेष को विदेशी 
प्रतिधरर्दा का मुकाबला करने में सहायता देने के साधन के रूप में देखा गया 
इसका परिणाम यह हुआ कि आधिक विकास संठुलित रूप में न हो सका। यह 
दृष्टिकोय रखकर आधारभूत उद्योग का विकास करना संभव नहीं था। यह 
मी कहा जा सकता है कि सम्बन्धित और सहायक उद्योगों को स्थापित करने का 
कोई प्रवल्ल किए बिना उद्योग विशेष को संरक्षण देने से आम जनता पर पढ़ने 
पाले भार में भी वृद्धि हुई ।” परत गत महायुद्ध के पश्चात्‌ नवम्बर, १६४४ में 
भारत सरकार ने एक अ्रन्त/कालीन अशुल्क मंडल की स्थापना करते समय 
तंस्तुण प्राप्त करने के वास्‍्ते चिन शर्तों का उल्लेख किया; उन से यह अवश्य 
सब होता है कि बाद में इस सम्बन्ध में भारत सरकार के दृष्टिकोण में सुधार 
हुआ | सरकार ने प्रशुल्क मंडल को उन उद्योगों फो संरक्षण देने की सिफ्कारिश 
करने के लिए कहा जिनका विकास राष्ट्र के हित में हो | इस प्रशुल्क मंडल का 
कार्य-छषेत्र भी व्यापक किया गया, यद्यपि व्यवहार में उसने उसके श्रनुलार पूरी 
वौर से कार्य नहीं किया है | ह॒ 
संर्षण की जिल संकुचित नीति का पराधीन भारत में व्यवहार हुआ 

उत्के द्वारा देश वो क्या आ्िक लाभ हुआ इस सम्बन्ध में रानक्ोषीय आयोग 
का कहना है कि सरक्षण की उक्त नीति से तीन मुख्य लाभ हुए हैं--( १ ) 
आयिक मन्दी के प्रभाव से संरक्षित उद्योग अ्रपेक्ञाकत सुरक्षित रहे |जब अन्य 
उद्योग मन्दी का सामना कर रहे थे, जो संरक्षित उद्योग थे उनका आर्थिक मंदी 
कैयुग में भी विस्तार हो रहा था | (२) संरक्षित उद्योगों का विस्तार 
इत्ना। १६२२ से १६३६ तक के १७ वर्षों में इस्पात पिंडकों ( स्टील इनगांदस ) 
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का उत्पादन आठ शुना, सूती वस्त्र का ढाई गुना, दियासलाई और कागव का 
इ८% और १८०१ तथा शक्कर का उत्पादन १६२९ में २४००० टन से १६३८ 
में ६,३१,००० टन बढ़ गया | इसी के साथ संरक्षण का एक अ्रप्रत्यक्ञ लाभ यह 
भी हुआ कि लोहा-इस्पात, कागज, और सूती घल्त्र के संरक्षित उद्योगों पर जो 
आधारित उद्योग थे उनकी भी स्थापना हुईं | जेसे रासायनिक पदार्थ, स्टार्च आ्रादि 
के उद्योग । (३ ) औद्योगिक जनसंख्या की वृद्धि । यद्यपि इस सम्बन्ध में बहुत 
विश्वतनीय और संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी यह कहा जा सकता है 
कि गत दो दशाब्दियोँ में जनसंख्या के धवेवार बटवारे में गोण और अप्रत्यक्ष 
सेवा सम्बन्धी धंधों ( टेरटियरी ) के पक्ष में थोड़ा सुधार हुआ है । इस विषय में 
साररूप में राजकोषीय आ्रायोग ने लिखा है कि “संरक्षित उद्योगों की प्रगति के इस 
विवरण से यदि हम निष्कर्ष निकालें तो यह कहा जा सकता है कि विवेकपूर्य 
संरक्षण की नीति ने अपने ,मर्यादित ज्षेत्र में पर्यात सफलता प्राप्त की है और 
जनता को मिलने वाले प्रत्यक्ष तथा श्रप्रत्यज्ञ लाभ का यदि ध्यान रखें तो उससे 
उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले भार की पूर्ति हो जाती है ।” गत महायुद्ध के बाद की 
राजकोषीय नीति के परिणामों का पूरा-पूण अ्रनुमान अ्रमी लगाना कठिन है। 
यह सब होते हुए भी विवेकपूर्ण संरक्षण की जो संकुचित नीति अपनाई गई ञसके 
स्थान पर यदि अधिक उदार नीति का पालन किया जाता तो भारत के श्रोद्योगिक 
नकशे में जो आज अपूर्यताएँ और रिक्त विन्हु दिखाई देते हैं वे इतनी मात्रा में न 
दिखाई देते । 
शाजकोषीय आयोग के इस श्रमिमत का हम उल्लेख कर चुके हैं. कि देश 
की औद्योगिक रक्षण नीति का निश्चय राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की भावी रूप- 
रेखा को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये। इसी बात को दूसरे शब्दों में 
आयोग ने यो कहा है कि राष्ट्रीय हित लद्य है और श्रौद्योगिक रक्षण नौति 
उसका एक साधन मात्र । अस्त, राजकोषरीय आयोग ने देश की भावी आर्थिक 
. व्यवस्था की रूपरेखा का एक चित्र अस्तुत किया है जिसकी ४६ भूमि म॑ ही उसने 
देश की भाषी राजकोषीय नीति संबंधी सिफारिशें भी की हू 
राजकोपीय थ्ायोग ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि भारतीय अर्थ 
व्यवस्था में खेती का बड़ा महत्त्व रहने वाला है और उसकी प्रगति पर राष्ट्र को 
एकाग्र चित्त होकर ध्यान देना चाहिये | हमारे क्षि-उद्योग के विकास से सम्बन्ध 
रखने वाली विभिन्न समत्याओं में सबसे विषम समस्या खेती में लगे हुए लोगों 
की जो आज अत्यधिकता में है; उसे कम करने की है। इस समस्त की विपमता का 
अन्दाज़् रानकोषीय आयोग ने जो आकड़े अतुमान के तौर पर दिये हैं, उनसे 
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लगाया जा सकता है| यदि हम कृषि में जो अधिक जनसंख्या दे उसे श्आगामी 
२० वर्षों में दूसरे धंधो में लगाने की योजना बनाएँ तो इसमें बतमान कृषि- 
बनतंख्या में से १५ लाख जनसंख्या प्रतिवर्ष दूसरे धंघों में लगाने की व्यवस्था 
करनी होगी । इसके श्रल्ावा प्रति वर्ष लगमग १० लाख ननभंख्या-इद्धि को भी 
दूसरे उद्योगी में लगाना पड़ेगा। ट्सका श्रर्थ यह हुआ कि २० वर्षों तक प्रति 
वर्ष ४४ लाख जनसंख्या को दूसरे उद्योगों में लगाने की हमें व्यवस्था करनी होगी । 
इस सम्बन्ध में याद रखने की श्रात यह भी है कि दस समय भारत में समस्त बड़े 
पैमाने के उद्योगों में केबल २४ लाख आदमी लगे हुए हैं। इसका फलित यह 
निवलता है कि यदि हम अधिक जननंख्या को फेवल बड़े पैमाने के उद्योग में 
लगाना चाहते हू तो प्रतिवर्ष बरमान उद्योग का लगभग दुगुना औद्योगिक प्रसार 
हो करना पढ़ेया। यह स्थिति असंभव ईं। अन्त, छोटे पैमाने के उद्योगों श्र।र कुटीर 
उद्योगों दा विकास हमारी भावी अर्थन्व्यवत्था के लिए कितना मद्ित्त्वपृर्ण दे, यह 
आतानी से साप्ट हो जाना लाहिते | ऋषि-लद्ायक उद्योगी का भी विकास अत्यन्त 
आवश्यक है । इसी के साथ जो प्रत्यन्ष सेवा-कार्य सम्बन्धी धन्ये हैं उनके विकास 
की और भी यथेप्ठ ध्यान देने की श्रावश्यक्रता ६ । 

कृषि उद्योग के भावी स्वहप का जहाँ तक एम्बन्ध दे, राजकोपीय श्रायोग 
की यह मान्यता है कि इस देश में घढ़े पेमाने की यत्रवत्‌ खेती के लिये बहुत 
युवाइश नहीं है श्रीर श्रधिकांश खेती छोटे पाने पर कृषक स्वामित्र के आधार 
पर ही होगी । 

देश के करौद्योचिक स्वरूप के बारे में लेसा ऊपर लिखा जा चुका है, 
राषकोपीय आयोग का यह मानना है कि उसमें बड़े पमाने के, छोटे पैमाने के 
और कुटीर उद्योग सबको यथोचित स्थान देना द्ोगा। इसका निश्चय निम्न 
चादों को सामने रखकर किया जाना चाहिये--( १ ) उद्योग की प्रकृति श्रर्यात्‌ 
रक्षा उद्योग है, श्राधारभूत उद्योग है अथवा उपभोक्ता-पदार्थ उद्योग है; (२) 
वच्चोग का प्रौद्योगिक स्वरूप अंर्थात्‌ किस हद तक उद्योग का यंत्रीकरण हो 
चुका है श्रौर किस प्रकार की प्रौद्योगिक दक्षता की श्रावश्यकता है; (१ ) पूँ जी 
और भ्रम का सापेक्षिक अनुपात; (४) विक्रेम्द्रीककण की न केबल व्यक्तिगत 
जाम बल्कि सामाजिक छित की दृष्टि से मितव्ययिता, ( ५ ) देश के धंधों सम्बन्धी 
जनसंख्या के वर्तमान बटवारे में किस गति से परिवर्तन करना अमीष्ट है । 

बढ़े पैमाने पर संगठित उद्योगों के भावी चित्र को प्रस्तुत करते हुए 
राबक्रीपीय आग्रोग ने कुछ मूलभूत बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित 
किया है| सबसे पहली बात जो रानकोप्रीय श्रायोग मानकर चला है वह वह है 


डंढड भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


कि देश की भावी औद्योगिक उन्नति एक निश्चित योजना के अनुसार होगी और 
उसमे राज्य का यथेष्ट हाथ होगा। दूसरे उसने उद्योग-घंधों के स्थान सीमन 
( लोकेल्ाइजेशन ) और बड़े उद्योगों ओर कुटीर और छोटे उद्योगों के आपसी 
समन्वय पर बहुत गम्भोरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता क्रो स्वीकार किया 
है । भारत सरकार की श्रौद्योगिक नीति के आधार पर देश के बड़े उद्योग-घन्षों के 
स्वरूप का जो चित्र आयोग ने ग्रस्तुव किया है उसके प्रधान अंग इस प्रकार है:-- 

(क) रक्षा उद्योग-जिनमें अस्त्र-शस्त्र तथा युद्ध-सामग्री से सम्बन्ध रखने वाले उद्योगों 
के अलावा दूसरे बहुत उच्च दक्षता चाहने वाले ऐसे- उद्योग-जैसे हवाई जहाब- 
निर्माण तथा बेतार के तार श्रादि के उद्योग भी शामित्र हैं। (ख) भारी 
आधारोद्योग--जैंसे यातायात के सामग्री सम्बन्धी उद्योग, जहाज-निर्माण का उद्योग 
आदि | ( ग ) भारी अमुखोद्योग ( वेसिक इन्डस्ट्रीज )--जिनके सहारे दूसरे-कई 
पूजी पदार्थों और उपमोग-पदार्थों के उद्योगों की स्थापना की जा सकतीं है, 
जैसे लोहे और इस्पात का उद्योग, अन्त्रोपकरण ( मशीन दल ) उद्योग, मोटर- 
उद्योग आ्रादि । (घ) हल्के प्रमुखोद्योग -जेंसे कास्टिक सोडा, अलोह धातु, कृषि - 
आऔजार आदि | (७ ) आवश्यक उपभोग पदार्थ उद्योग--जैंसे यूती वस्त्र, ऊनी 
वस्त्र, सीमेंट, शकर, कागज, श्रादि । आयोग ने यह भी स्वीकार किया है कि 
देश के श्रौद्योगिक विकास का उपयुक्ति चित्र सम्पूर्ण होने में समय लगेगा और 
उनका मानना है कि इस आदर्श की ओर हमें धीरे-धीरे अग्रतर होना चाहिये | 

इस दृष्टि से उन्होंने राजकीय और व्यक्तिगत दोनों ही क्षेत्रों के लिए प्राथमिक्रता 

की एक शखला विशेष का सुकाव भी दिया है।देश के इस भावी ओऔत्ोशिक 
चित्र को उपस्थित करते हुए सार रूप में राजकोर्षीय आयोग का कहना है कि 
“बड़े उद्योगों के जिस स्वरूप की हम कल्पना करते हैं वह एक प्रकार से अमेरिका 
और ३ गर्लेंड के जैसे बहुत ही पूजी प्रधान उद्योगों और मारत की आस्य प्रधान 
अर्थ व्यवस्था के बीच की सी स्थिति की कल्पना है।? राजकोपीय आयोश ने देश 

के विदेशी व्यापार के बारे में भी थोड़ा वित्वार से विचार किया है और देश के 
आद्योगीकरण के भावी स्वरूप की पृष्ठभूमि में विदेशी व्यापार सम्बन्धी राष्ट्रीय 
नीति का विवेचन किया हैं। राज्य को देश के इस भावी आर्थिक ढाँचे के 
निर्माण और विकास में किस प्रकार और कितना सहयोग देना चाहिये, इस 
विषय में मी राजकीषीय आयोग ने अपने विचार प्रकट किये हैं। सारांश यह दै 
कि देश के जिस आर्थिक स्वरूप को सामने रखकर राबकोषीय श्रायोग ने मास्त 
सरकार के विचारार्थ राजक्रोबीय नीति सम्बन्धी सिफारिश की हैं उनकी एक 
मोटी रूपरेशा आयोग ने उपस्थित करने का प्रयत्न: किया हैं । ठठ्तीं रूपरेश्षा का 


डउय्योग-धन्वे--प्रस्तुत प्रश्न डप, 


उल्लेख हमने यद्दों करना आवश्यक समझा | अत्र देखना यह है कि इस आ्राथिक 
खवरूप को लक्ष्य में रखकर राजकीपीय आयोग ने किस प्रकार की रानकोपीय नीति 
का प्रतिपादन किया दे । 

राजकों पीय श्रायोग ने रक्षण की नई योजना के कुछ आधारभूत सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन कि है | वैसे तो श्रायोग का यह कहना द कि उद्योगों का रक्नण 
आशिक विकास की समृर्ण योजना को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिये, 
झन्यथा उद्योगी के श्रसम्ण्ति विकास ओर उपभोक्ताओं पर असनान बोक 
पड़ने की तग्मावना हो सकनी है । पर जब्र तक कि इस प्रकार फी कोई सम्पूर्ण 
बोजना तैयार ने हो, ड्योग-धन्धों को निम्नल।खित शआ्रधारभृत सिद्धान्तीं के 
अनुतार रक्षण मिलना चाहिये। 

( र ) जहां नऊ स्वीक्नन योज्नात्रों का सम्बन्ध है उनमें तीन प्रकार के वब्योग 
दो सफते हैं-- 

(१ ) स्टा श्र दूसरे सामारिक मद्धत्य के उद्योग, ( २) प्रमुख और 
छाधारोग्ोंग, ( ३ ) झनन्‍्य उयोग | न० १ के भन्धों की स्थापना हर दशा में होनी 
ही चाहिये श्रीर जे। रत्नण और सद्दायता आ्रावश्यक हो वद बिना किसी लागत 
के ब्िचार के गप्ट्र-द्चित में दी बानी चाहिये। नं० २ के उद्योगों फो भी रच्षण 
मिलना चाहिये पर रक्षण का स्वरूप और उसकी प्रमात्रा (कवेत्टम) का निर्णय 
प्रशुल्क अ्धिवारो पर छोड़ा जाना चाहिये | न० ३ के धन्धों को रत्तुण तमी मिलना' 
चाहिये अपर कि उनको जो श्रायिक लाम प्राप्त दे वा प्राप्त हो सकते हैं और उनकी 
वो वात्धविक अयवा सम्भावित उत्पादन-लागत हो सकती हैं, उनको देखते हुए 
यह सम्भव मालूम पहड़ता है कि एक उचित समय में वे बिना रक्षण अथवा 
सहावता के काम चला सकेगे। या वह ऐसा उद्योग होना चाहिये जिसे राष्ट्र के 
हित में सहायता अथवा सक्षण देना आवश्यक है और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभों 
का ध्यान करते हुए. इस प्रकार की सहायता था रक्षण की सम्मावित लागत राष्ट्र 
के लिए अत्यधिक नहीं है। 

(सत्र) जो उद्योग धन्वे स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं उनके' 
रक्षण के प्रश्न पर प्रशुल्कत अधिकारी को उपयुक्त आधार पर विचार करके अपनी 
सिफारिश सरकार के सामने उपस्थित करनी चाहिये ) 

( ग ) जह्दों कोई स्वीकृत योजना नहीं है--( १ ) रक्षा और दूसरे सामारिक 
महत्त के घन्धों को राष्ट्रीय हित में विना लागत का विचार किये रह्षण मिलना 
चाहिये | ( २ ) दूसरे उद्योगों के बारे में ऊपर (क में ) जो आधार बताया गया 
है उसी के अनुसार निर्णय होना चाहिये | 


४६ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


रक्षण सम्बन्धी उपयुक्त मूलभूत सिद्धान्तों के अलावा राजकौषीय आयोग 
ने रक्षण-नीति से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ विशेष प्रश्नों के विषय में भौ अपनी राव 
दी है। कचे माल के बारे में उतचका कहना है कि यदि किप्ती उद्योग को दूसरी 
आर्थिक सुविधाएँ प्रा्त हैं तो कच्चे माल की सुविधा रक्षण देने की आवश्यक 
शर्त नहीं मानी चाहिये। इसी प्रकार रक्षण देते समय भावी निर्यात- 
बाज़ार की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिये। देश की सम्पूर्ण 
मांग को पूरी कर सकना भी रक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं होना 
चाहिये, यद्यपि प्रशुल्क अधिकारी की दृष्टि में यह बात तो होनी ही चाहिये कि 
इस सम्पूर्ण मांग के यवेष्ट अंश की पूर्ति रक्षण चाहनेवाले उद्योग के द्वारा 
अवश्य ही हो सकेगी । इसी प्रकार जो रक्षित उद्योग क्लिसी दूसरे रक्षित उद्योग 
द्वारा तेयार माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है उसे अतिरिक्त रक्षण 
देना आवश्यक हो त्कता है। राजकोपीय आयोग ने यह भी स्व्रीकर किया 
है कि कई उद्योगों को उनकी स्थापना के पूर्व ही रक्षण का आश्यासन देना 
श्रावश्यक हो सकता दहै। जो उद्योग काफ़ी पूँजी-व्यय चाहते हैं, या ।जनको 
काफ़ी ऊँचे दर्जे के विशेषज्ञ चाहियें और साथ ही जिनफो विदेशी प्रतिस्म्द्धां का 
सामना करना पड़े, उनको इस प्रकार के रक्षण की श्रावश्यकता हो सकती है। 
प्रशुल्क अधिकारी को सारी स्थिति की जाँच करके सरकार को सिफारिश करनी 
"चाहिये | इसी प्रकार राजकोषीय श्रायोग की यह भी सिफ़ारिश है कि अगर 
राष्ट्र के हित में आवश्यकता है तो कृषि-पदार्था को भी सक्ण दिया जा सकता 
है | पर ययासम्मव कम से कम पदार्थों को रक्षण दिया जाना चाहिये और यह 
रच्षूणु अल्प काल के लिये ( एक समय में पाच वर्ष से अधिक के लिए किसी भी 
दशा में नहीं ) मिलना चाहिये | रक्तित उद्योग के पदायों पर उत्तादन-कर लगाने 
के विरुद्ध भी रानकोपीय आयोग ने अउनी राय दी है । 

रक्षण-नी ति से सम्बन्ध रखनेवाला एक महत्त्ववूर्ण प्रश्न सक्षण के स्वरूप 
का है | राजकोंषीय आयोग ने निम्नलिखित स्वरूपों के बररे में अयनी रिपोर्ट में 
विचार किया है--(१) प्रशुल्क-दोनों प्रकार के अर्थात्‌ यथामूल्य-कर 
( एडवेलरम ब्यूटी ) और परिणाम-कर (स्पेसिफ़िक ब्यूटी )। (२) मात्रिक प्रति 
बन्ध--अर्थात्‌ सरकार यह निश्चित करदे कि अमुक समर्य में अमुक मात्रा में ही 
आयात हो सकेगा | इसके वारे में आयोग का वह मत है कि साधारण टियिति 
में रज्ञण की इस पद्धति का बहुत कम उपयोग करना चाहिये क्योंकि इस पद्धति 
में केई प्रकार की कमियाँ पाई जाती हैं। (३ ) अर्थ-लादाय्य ( सवसिडी राई 
पद्धति के अनुसार सरकार रक्षिव उद्योग को सीधी आर्थिक सद्यावता देती ६। 
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(४) एकन्रीकरण ( पूलिंग )--श्र्थात्‌ सरकार यह व्यवस्था करे कि देश में जो 
माल उत्पादन हो और विदेश से जो आयात किया जाए वह एकत्रित कर दिया 
जायगा और साग ही माल एक ऐसे निश्चित मूल्य पर बेचा जायगा जोफि देश के 
उत्यादकों की दृष्टि से जो उचित विक्रस-गूल्प ह उसके आर शझायात की देश में 
माल उतारने पर जो लागत हो ( लेन्टेट कोम्द ) उसके बीच में फटी निश्चित 
किया जायया। (४) प्रशुल्फ श्रस्यंश--अर्थात्‌ आयात एक सीमा तक तो 
वधिना किसी कर के हो सकता है और उसके बाद एक निश्चित कर आयात पर 
देना होता है । 
राजकापीय आयोग ने सक्तण के उपयुक्त विभिन्न न्वरधों के पक्ष-विउ्ष 
पर विचार किया है। उसका कददना दे कि बिना स्थिति विशेष का ध्यान किये हुये 
किसी भी एक स्वरूप के मारे में कोट निर्णय करना सम्मब नहीं है। रत्नग चाहने 
वाले प्रत्येक उद्योग की श्रपनी-अपनी विशेषताएँ दंगी भर उनका विचार करते 
हुए. दी निर्णय करना दोगा। अधिकांश उद्योगों फे लिए प्रास्म्म की श्रवस्था में 
देश की आन्तरिक मांग की यथेष्ट पूर्ति करना सम्भव नहीं दोगा। कुछ उद्योग 
विशेष उत्गदन पद्धति के कारण अ्रत्यधिक केन्द्रित और संगठित दो सकते हैं, 
जन कि कुछ उद्योग ऐसे दो ज़्कते है जो कि देश भर में फैले हुये हो और उनके 
उत्पादन श्रार लागत की परिस्थितियों में भी बहुत श्रन्तर दो। कुछ उद्योगों के 
बारे में आन्तरिक मांग और सम्भावित उत्पादन मात्रा का पहले से ही अनुमान 
लगाना झासान हो सकता है। इसके अलावा देश की आशिक स्थितिका 
विचार भी रखना दी होगा। श्रस्तर, राजकोपीय आयोग का यह मानना है कि 
उपयुक्त सच बातो को ध्यान में रखकर दी प्रशुल्क-अ्रधिकारी को यह निर्णय 
करना चाहिय कि अमुक उद्योग को अमुक प्रकार से रक्षण देना उचित 
होगा | 
देश के निराक्राम्यन कस्टम्त ) नियमों का जहाँ तक सम्जन्ध है राजकोपीय 
आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा हे कि इनका उपयोग रक्ुण की दृष्टि से कदापि 
नहीं करना चाहिये। हॉ, जहाँ तक कि रेल-विराया नीति अथवा सरकार की 
सामान खरीदने सम्बन्धी नीति का प्रश्न है उनका उपयोग रक्षुण की दृष्टि से 
किया जाना चाहिये | इस सम्बन्ध में हमने अन्यत्र विस्तार से लिखा है। 
रक्षण सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उसकी प्रम्तात्रा ( क्वेनठम ) का हैं । 
इस सम्बन्ध में उठने वाली विभिन्न समस्याओं का राजक्षोषीय आयोग ने विवेष्चन 
किया है। रक्तण की प्रमात्रा का जहॉ तक प्रश्न है उसकी माप आन्‍्तरिक 
उत्पादन लागत और नित्त लागत पर विदेशी माल आकर उतरे उसके अन्तर से 
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की जाती है | इसी आधार पर रक्षण की प्रमात्रा का सब देशों में निश्चय किया 
जाता है ताकि देश के उत्पादनकर्ता और आयातकर्ता बराबर की स्थिति में रखे 
जा सकें। जहाँ तक कि रक्षण के समय का सवाल है, इसका निश्चय उद्योग- 
विशेष की स्थिति और प्रतिस्फर्दा की स्थिति दोनों का ही ध्यान रखकर करना 
होगा | यह ठीक है कि विकास की दृष्टि से रक्षण अधिक समय के लिए 
आवश्यक होगा, परूठु किसी तात्कालिक कठिनाई का सामना करने के लिए 
यदि रक्षण आवश्यक है तो वह अ्पेक्षाइत कम समय के लिए होगा। पर 
राजकोषीय आयोग का यह निश्चित मत है कि रक्षण के समय के सम्बन्ध में 
सामान्य सिद्धान्त यही होना चाहिये कि उद्योग-घन्धों को पर्याप्त लम्बे समय के 
लिए रक्षण दिया जावे ताकि धन्धों में पूंजी भी आकर्षित हो सके और उनके 
विकास के लिए उचित योजना तैयार की जाकर उसको कार्यान्वित भी किया जा 
सके ; पर्यात समय के लिए रच्षण नहीं मिलने से हसका सारा उपयोग ही नष्ट 
हो जाता है| 
जिन उद्योग-धन्धों को समाथ की ओर से सहायता और रक्षण ग्राप्त हो 
उमर पर इस बात का प्रतिबन्ध भी होना चाहिये कि इस सुविधा के बदले में वे 
किन्हीं कर्तव्यों का पालन भी करें | राजकोषीय श्रायोग का यह मत है कि रकित 
उद्योग पर इस बात का दायित्व होना चाहिये कि वह अपनी प्रतित्पर्शात्मक 
दक्तुता बढ़ावे | किस उद्योग पर क्या दायित्र डालना खाहिये इसका निर्णय तो 
उपयुक्त अधिकारी द्वारा सच सम्बन्धित बातों पर सोच-विचार कर ही किया 
जाना चाहिये | परन्तु फिर भी उचित मूल्य, उत्पादन मात्रा में इद्धि, उत्तादित 
बल्ठु कै गुण, उत्पादन और वितरण की अधिक से अधिक वैशानिक प्रणाली के 
उपयोग, श्रनुतंधान, उच्च श्रेणी के मजदूरों और उम्मीदवार कारीगरों 
( एपेरेंटिसेज्ञ ) के शिक्षण, समाज विरोधी कार्य और देश में उत्तन्न कच्चे माल 
के उपयोग सम्बन्धी कुछ ऐसी बाते हैं जिनके विषय सें रक्तित उद्योगों पर समाज 
- के हित की दृष्टि से आवश्यक जिम्मेदारी डाली जानी चाहिये | इन विभिन्न प्रकार 
की जिम्मेदारियों का पालन कराने का सबसे अच्छा उपाय राजकोपीय आयोग 
की दृष्टि में यह नहीं हैं कि रक्षण सम्बन्धी जोभी काबूनत वने उसमें इनका 
समावेश कर लिया जाए । इससे तो एक अनावश्यक कड़ाई आजाने का भय दै। 
आयोग का यह मानना है कि प्रशुल्क अधिकारी की स्थापना सम्बन्धी जो झानूत 
बने उसमें मार्गदर्शक सिद्धान्तों की तरद, जिनका क़ाबूत द्वारा पालन नहीं कराया 
जा सकता, इस प्रकार के दायित्वों का उल्लेज होना चाहिये | फिर चह उत्त 
अधिकारी पर छोड़ दिया जावे कि वह किस उद्योग पर कौन सी बातों का और 
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किन शर्तों पर दायित्व डालता दे। साथ ही इस अ्रधिकारी का यह भी काम 
होना चादिये कि कीनसा उद्योग अपने दायित्व को कहाँ तक वास्तव में पूरा कर 
रहा है वा नहीं, इसकी बह नियरानी रखे श्र इस सम्बन्ध में वह सरकार कौ 
भी तमस-समंय पर रिपोर्ट पेश करता रहे । यदि सरकार का खनुभव करें कि 
किती स्थिति में कानून हारा ही एस दासित्वी छा पान्तन करासा जा सकता है 
वो वह ऐसा क्रादूत भी पास कर संझती £ | इसे दावित्यों का मदृत््य रक्षित 
उद्योगों पर झिसी प्रकार को अन्यन लगाना नहीं ४, बलि देश के श्रीत्रोरगिक 
विफास की गति को तेज हमसे के उदय से थी इन दावितों दी आवश्यकता 
तमभी गे है 
शाइकोपीय प्रायोग मे श्रशल्ा के अदादा सक्षर झे पलने उपायों पर मी 
विचार किया दे । पू की का संचय, विदेशी प्रजीका मन्‍न्‍्य, ओोग्रोगिक प्रवन्ध 
शद्योगिक अगुनंधाम, प्रमावेदर्ण 6 ख्वेनटएभैेशन ! प्रर गणु-नियंत्रण 
मज़दस्-दच्ता, मज़दुनशिक्त सानाहाय के साधम झौर नसुविधा, तथा 
अधिकेप व्यवत्पा सम्बन्धी प्रर्तो पर भी हीयोशिज बिफासल की पपष्ठि से मिचार 
किया गया है। हमने इन नमो प्रश्नों पर आपने-कपने उम्युक्त स्थान पर 
विचार किया है । 
गरकीपीस छावोग ने देश की स्क््ण-नीति सम्बन्धी प्रश्न का 
श्रत्त्तप्ट्रीय ब्याग़र संब (श्राउ० दी० खो ) की प्रपष्यूमि में भी विचार 
किया है। उसका रह मत है कि अ्रन्तरगष््रीय ब्यापार संबर में शामिल होते हुए 
भी हम देश के श्रीयोगिक विकास के लिए आवश्यक सक्तण-मीत को अपना 
सकते है। अस्त, उसने यह सिफारिश की है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार- 
तंब की सदस्यता स्वीकार कर लेनी चाहिये, सदि झत्व प्रायिक ८ष्ति से महचत्पूर्ण 
देश--जशितमें इदलेंड श्रीर श्रमरीका भी शामिल हाँ--सवस्य होना त्वीकार 
करें तथा देश की उस समय की श्ाथिक उ्थित्ति में ला करना उचित 
तमका जाए। 
रानकीपीय आयोग ने देश की श्रार्थिक मोजना श्रार रक्षण-नीतति के 
प्रथपरिक सम्बन्ध के बारे में मी अपना मत प्रदट करते हुए कहा है कि रक्षण 
योजना एक साधन मात्र है श्र उसके द्वार देश की सेवा उसी दशा से 
हो सकती है जबकि देश के श्राधिक विक्रास के लिए एक व्यापक आर्थिक योजना 
तैयार की जाए और उसको कार्योन्वित करने के अन्य साधनों को उपलब्ध किया 


गए । आधिक नीति से सम्पन्ध रखने वाले केद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों 
है] 
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के समनन्‍्वयीकरण के महत्त्व पर जोर देते हुए, आयोग ने इज्लेंड के उदाहरण 
पर व्यापार-उद्योग-मंडल की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करने का सुझाव 
भी उपस्थित किया है | - 

रक्ण-नीति से सम्बन्ध रखने वाला अन्तिम प्रश्न यह है कि इस नीति 
को कार्यान्वित करने का जिम्मा किसका समझा जाए। राजकोपीय आयोग ने 
इस काम के लिए, 'प्रशुल्क्क आयोग” की स्थापना की सिफारिश की है। यह 
आयोग एकस्थायी संस्था होनी चाहिये जैली कि भारतीय राजकोपीय आयोग 
( १६२२) ने भी सिकफ़ारिश की थी, यद्यपि तत्कालीन भारत सरकार ने उत्त 
सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। रक्षण-नीति में स्थायित्व आर समानता 
के लिए इस प्रकार के स्थायी आयोग की बड़ी आवश्यकता है। इस श्रायोग 
की स्थापना संसद के कानून द्वारा की जानी चाहिये ताकि उसके कार्य के अनुरूप 
उसको प्रतिष्ठा मिल सके | इसमें पाँच सदस्य हों जिनमें से एक अध्यक्ष हो। 
यह संख्या ७ तक बढ़ाई जासके, इसकी कादूत में गुंजाइश होनी चाहिये | विशेष 
काम के लिए सलाहकारों को नियुक्त करने का भी आयोग को अधिकार होना 
चाहिये | सदुुयों की नियुक्ति का एक मात्र आधार योग्यता होना चाहिये और 
किसी मी प्रदेश अथवा छवित विशेष के प्रतिनिधित्व का बिल्कुल ध्यान नहीं 
रखना चाहिये | सदस्यों पर कुछ विशेष प्रतिबन्ध भी होने चाहिएँ जैसे सदस्य 
होने के समय त्वेक व्यक्ति को व्यक्तिगत कम्पनियों में अंशघारी ( शेयर होल्डर ) 
की दैसियत से या अ्रन्य किसी प्रकार के अपने छ्वितों को घोषणा करनी चाहिये 
और सदस्यता समाप्त होने के बाद तीन साल तक बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति 
के किसी व्यक्तिगत उद्योग-धघे में कोई ज़िम्मेदारी का पद न ग्रहण कर सके, 
यह प्रतिबध होना चाहिये | 

प्रशुल्क आयोग के निम्नलिखित कार्य होने चाहियें :-- 

(१) रक्षण और श्राय सम्बन्धी प्रशुल्क की जाँच करना | इस सम्बन्ध 
में रज्लण के लिए. आए हुए आवेदनपन्नां और व्यापारिक समभौतों के श्रतुसार 
आवश्यक प्रशुल्क में रियायतों विषयक जाँच तो श्रायोग को सरकार के कहने 
पर ही करनी चाहिये | परन्तु वस्तु-राशिपातन (डंपिंग ) की शिकायत 
रक्षुण करों में परिवर्तन सम्बन्धी जाँच अशुल्क आयोग अपनी इच्छा से श्रथवा 
सरकार के कहने से भी कर सकता है | 

(२) मूल्यों और देश की अर्थ व्यवस्था- पर रहर के सामान्य प्रभाव 
सम्बन्धी जाँच करना । ये जाँच सरकार के कहने पर ही आयोग को करनी होगी 
ओर इसमें वस्त विशेष के मूल्यों, प्रशुल्क का मूल्यों के समान स्तर पर पमाव, 


उगद्मोग-घन्घे--परस्तुत प्रश्न पू१ 


रन-सद्न के खर्च पर प्रशुल्क का प्रभाव और देश की श्रर्थ व्यवस्था के अन्य 
महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर प्रशुल्क के प्रभाव सम्बन्धी जोंच का समावेश दोगा | 

(३) रह्नण-करों का सिंदायनोकत कंस्ना। इस श्रेणी में प्रशुल्क के 
कार्यान्यिन होने सम्बन्धी पद्धति, रह्ुण-करो का उदत्तादन-लागन, उत्मादन- 
मात, वल॒तन्रों फे सुख झीर उत्तादन-नुद्धि फी संभावना की दृष्टि से उद्योग पर 
पहने बाते प्रभाव, रचित उद्योगी की मृल्ग सम्बन्धी नौति, व्यापार पर किसी 
के रक्षित उद्योगों में पाए जाने वाले प्रतितरन्ध, रहित उद्योगों के दायित्व, श्रीर 
सच्ुण-कर के कारण उत्पन्न श्रन्य फिन्‍्हीं समस्याओं सम्बन्धी जॉच का समादेश होगा । 
केवल मूल्य सम्बन्धी नौति ओर प्रनित्रन्ध सम्बन्धी जोच को छोडकर अन्य 
मानती से प्रशुल्क श्रायोंग जब चाहे तब जांच कर सकता है। इन दो 
मामलों में सरकार के कहने पर ही शायोग दाच करेगा। प्रशुल्क श्रावोग को 
प्रति तीसरे वर्ष रक्गु-मीसि पर एक सिोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करनी 
चाहिये शिंतम श्रन्त घातो के साथ-साथ इसका भी उल्लेख होना चाहिये 
हि रक्षित उग्मोगी ने श्रपने दायित्वी को कहां तक निमावा दे, उसमे ह्िस-किस 
प्रडार के दोप पाए जाते है और उनको और अधिक किसी प्रकार की सहायता 
की शावश्यक्ता है या नहीं। आयोग अपने कार्य की सालाना रिपोर्ट भी 
पेश करेगा | 

जद्दों तक कि प्रशुल्क आयोग की कार्य-पद्ति का ग्रशन है, राजकोपीय 
आयोग खुनी जॉन के पक्ष में है, जेती कि १६२२ के श्रायोग की राय भी थी | 
चॉच के लमात द्वोते ही प्रशुल्क श्रायोय को अ्रपनी रिपोर्ट सरकार के सामने 
प्रलुत कर देना चादिये और सरकार को सावारणतया दो महीने के अन्दर 
अपना नि्गुय दे देना चाहिये । सरकार प्रशल्क आयोग की सिक्रारिशे स्वीकार 
करें या न करे, पर उसकी सिोर्ट प्रकाशित अवश्य दोनी चाहिये और सरकार 
को यदि बह यशुल्क आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती दे तो उसके 
कार्णाी का पूरा स्पप्डीकरण करना चादिये। अ्रशुल्क अव्ोग को रिशोर्ट में 
विस्ताग्पूवंक उन सब बातों को व्यक्त करना चाहिये जिनके कारण बह अमुक 
निष्फ्पों पर पहुँचा ह और उसने अमुक सिफारिश की हैं। राजकोपीय आयोग 
ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रशुल्क आयोग जो अराजफ्रोपीय 
सहायता की सिफारिशों करे उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और 
इस सम्बन्ध में प्रशुल्‍्क आयोग के सामने एक वार्पिक व्योरा भी पेश होना 
चाहिये जिसते यह मालूम द्वो सके कि क्या-क्या अराबफोपीय सहायता वर्ष भर 
में दी गई है| 


कर भारतीय,अर्थशात् की रूपरेखा 


प्रशुल्क री पु 

दर गत आग कई विज 
फ़ारिश की थी कि एक स्थायी 
प्रशुल्क कमीशन की स्थापना होनी चाहिये। भारत सरकार ने १६५४१ में टेरिफ़ 
कमीशन एक्ड पास किया जिसके अनुलार स्थायी प्रशुल्क आयोग की स्थापना 
हो चुकी हे । जनवरी १६५२ से प्रशुल्क आयोग ने बंत्रई में काम करना मी 
आरंभ कर दिया है | | भारतीय प्रशुल्क-इतिद्दास में स्थायी प्रशुल्क्त आयोग की 
स्थापना एक महत्त्वपूर्ण घटना है और गत तीस वर्षों से मी अधिक समय से राष्ट्र 

को जो आवश्यकता अ्रनुभव हो रह्दी थी उसकी इस प्रकार पूर्ति हुई है। 
यह प्रशुल्क आयोग अब तक जो प्रशुल्क मंडल काम करते रहे उनसे 
कई अ्रथों में भिन्न है। सबसे पहला श्रन्तर तो यही है कि प्रशुल्क आयोग की 
स्थापना और उसके कार्यक्षेत्र का निश्वय एक विधि द्वारा हुआ दै और उसका 
स्वरूप एक अ्रद्ध न्याय-संस्था (क्वार्सी-जुडीशियरी ) का हैं। उस पर किसी 
मंत्री का नियंत्रण नहीं होगा। भ्रव तकजों ठेरिफ़ वोर्ड काम करते ये वे मंत्री 
के नियंत्रण में काम करते थे और उनकी स्थापना किसी विधि के द्वारा न होकर 
संबंधित विमाग के आदेश से ही होती थी। दूसरा अन्तर यह्द है कि प्रशुल्क 
आयोग एक स्थायी संस्था है। अब तक टेरिफ़ वोर्ड या तो अस्थायी होते थे 
था फिर द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्वर्कालीन टेरिफ़ बोर्ड क्रायम किया गया 
था | स्थायी संस्था होने से राष्ट्र की प्रशुल्क नीति में स्थावित्व रद सक्रेगा 
जिसकी कि वरड़ी आवश्यकता होती है | तीसरा अन्तर यह है कि इ डियन टेरिफ 
कमीशन एक्ट में प्रशुल्क आयोग के जिन कार्यों का निर्देशन किया गया है वे 
अब तक के ठेरिफ़ बोडों के कार्यों से अधिक विस्तृत हैं। ये कार्य इस प्रकार 
हैं :--.(१) किसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये संरक्षण देने के उद्देश्य से 
जाँच करना और उसकी रिपोर्ट देना, (२) किसी उद्योग को संरक्षण देने के 
उद्देश्य से सीमा शुल्क या दूसरे शुल्कों में परिवर्तन करना, (हे) माल पाठने 
की या संरक्षित उद्योग द्वारा संरक्षण का छुदपयोग करने की स्थिति में उचित 
कारवाई करना. (४) आम मूल्प-स्तर और रहन-सहन के खर्चे पर संसज्ण का 
कया प्रमाव हुआ इसकी जाँच और रिपोर्ट करना, (४) म्रशुल्क संबंधी *्वायतों 
का जो व्यापारिक समझौतों के कारण दी गई हैं किसी उद्योग विशेष पर क्‍या 
प्रभाव पढ़ा है इस की जाँच और रिपोर्ट करना (६) अन्य बातों पर विचार 
करना, प्रशुल्क संबंधी असंगतियों पर विचार करना। इसके अलावा परशुल्क 
आयोग को यद्द भी अधिकार हैं कि वह केवल उन उद्योगों द्वारा की गई संरक्षण 
की माँग पर विचार द्वी न करे जो स्थापित हो छुके दे पर जो उद्योग अब वक 


उद्योग-पन्वे--अस्तुत प्रश्न पर 


स्थापित नहीं हुए हैं श्रीर जो मंसत॒ण के बिना स्थापित होना संमव नहीं मानते 
उनकी माँग पर भी विचार करे | जिन उद्योगों फो संग्ज्षण मिला दुआ दें उनके 
बारे में अपनी इच्छा से ही जाँच करने का अधिकार भी प्रशुल्क श्रायोग को है ! 
अन्तकालीन टेरिफ़ बोर्ट को यद्द अधिकार इस रूप में नहीं था यद्यपि कुछ मामलों 
में ज्ञिनका उल्लेख संत्रंघित प्रत्ताव में कर दिया गया था अनन्‍्तर्कालीन देरिफ बोर्ड 
को भी जिना गवर्नमेंट के हवाले के श्रपनौ मज़ीं से भी जाँच करने का अधिकार 
था | यह ध्यान रखने की बात है कि इस ग्रशुल्क आयोग को भी यह अधिकार 
नहीं है कि वह किसी भी उद्योग क्रो पहले पद्ल संरक्षण देने के मामले में 
बिना सरकार के हवाले के स्वयं ही जॉच आरभ करदे या किन्‍्द्रीं श्रमुक-अ्रमुक 
कमतुओ्नों की कोमतो के बारे में अपनी इच्छा से ही जॉन करना शुरू करदे। 
प्रशुल्क आयोग का यह भी काम द्वोगा कि संरक्षण नीति के श्रसर के बारे में 
वद्द सरकार को एक निश्चित अ्रवधि के बाद नियमित रुप से रिपोर्ट करे। 
संरक्षित उद्योग पर जो विशेष शत लगाई गई हो उनके बारे में जॉच करना 
भी प्शुल्क भ्रायोग का काम होगा। संरक्षित उद्योगों पर लगाई जाने वाली 
शर्तों और प्रशुल्क को निर्णय करने संबंधी सामान्य सिद्धान्तों को तय करने फे 
बारे में भी प्रशुल्क श्रायोग यो काफ़ी अधिकार ठिये गये है। अन्तर्कालीन देरिफ़ 
चोर्ड को तीन साल से अधिक समय के लिये संरक्षण देने का अधिकार नहीं 
था, पर प्रशुल्क आथोग पर समय की कोई मर्यादा नहीं है। प्रशुल्क्र श्रयोग 
एक्ट में यह भी धारा है कि किसी उद्योग के बारे में आयोग की ओर से 
सरकार के पास रिपोर्ट आ जाने के बाद तीन मद्दीने के अ्रन्दर-अन्दर सरकार 
को वह रिपोर्ट पाज्ियामेंट को पेश कर देना चाहिये कि उसने आगोग की रिपोर्ट 
पर क्या कार्रवाई की है | इससे संरक्षण देने म देने संच्ंधी निर्सयों में आवश्यक 
देर होने की गु जाइश नहीं होगी | 

प्रशुल्क आयोग में कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच स्थायी 
सदस्य हो सकते हैं | इस समय जो प्रशुल्क थ्रायोग नियुक्त हुआ दे उसमें तीन 
सदत्य ही हैं। स्थायी सदस्यों के अलावा सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि 
चह अ्रस्थायी आधार पर अतिरिक्त सदस्य नियुक्त कर सकती है] यदि संसद या 
राज्य की विधान परिषद्‌ या राज्य परिषद्‌ का कोई सदस्य प्रशुल्क झ्रायोग का 
सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे एक महीने के अन्दर अन्दर संसद या 
राज्य की विधान परिषद्‌ या राज्य परिषद्‌ से स्तीफा दे देना दोगा । प्रशुल्क आयोग 
के सदस्यों की नियुक्ति तीन साल के लिये होगी और कोई मी सदस्य सदस्यता 
से हटने के तीन वर्ष तक किसी व्यक्तिगत उद्योग में नौकरी नहीं कर सकेगा। 
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भारत की संरक्षण-नीति का औचित्य--इमने दो अब ठक लिखा 
उलका सार यह है कि भारत की औद्योगिक उद्बति के लिए यह आवश्यक था फि 
हमारा देश संरक्षण नीति को स्वीकार करे | लित्ट का 'धन उत्न्न करने की कुमना! 
और 'ज्ौद्योगिक विकाल की दष्टि से सर्ववा नया देश' सम्बन्धी तर्क भारत के 
सम्बन्ध में इसी नीति को अपनाने के पक्ष का समर्थन करते हैं। मा और परयू 
जैसे निर्वाध व्वागर के समर्थकों ने भी इस तर्क को स्व्रीकार किया है! झलु, 
सस्क्षण-के विरुद्ध जो द्के उपस्थित किए जाते हैं और भारत के सम्बन्ध में वे 
कहाँ तक लायू होते हैं इस पर अब हम विचार करेंगे, यद्यपि इस विवेचन का कोई 
व्यवद्यारिक मूल्य नहीं है | 

. संरतय-तिदधान्त के विरुद्ध जो तक उपस्थित किये दाते हैं उन पर दिचार 

करने के पहले दो बातों की ओर संकेत करना आवश्यक है | एक तो यह कि हमें इत 
समत्या पर दी्कालिक दृष्टि ले विचार करना है। दूसरे यह कि देश के साधनों 
का पूर्रतया उपयोग हो. इसके साथ-०यथ यह भी देखना होया कि हमारा राष्ट्र 
आज के हिंसा और प्रतित्यद्धो के युग में दूसरे राष्ट्रों के मुकावले में अपना अत्विल 
कायम रखा सके ! इस इृष्ठि से रक्ा और जीवन की अनिवार्य आधारणूत 
आवश्यकताओं के मामले में हमें स्वावलम्बी बनने का- ध्येष अपने सामले बरावर 
रखना होगा | केवल आदर्श के नाम पर हम चह्ठु-त्थिति की माँग की अवहेलना 
नहीं कर सकते । 

संरक्षण के विपक्ष पें एक बड़ा तक॑यह है कि वह उपभोक्ता को हानि 
पहुँचा कर मी उत्तादनकर्ता को लाम पहुँचाता है। इस ऋर्थ में यह तक रत्य 
पफि संरक्षण नौति के कारण विदेशों से आने वाले आयात पर कर लगने से उनके 
नूल्व में जो इड्धि होती है उतका अतर विदेशी उत्पादनकर्ता यथासंभतर डपभोक्ता 
पर डालने का प्रयत्न करता है। इस द्वानि के मुकाबले में संरद्रण से मिलने 
वाले लाम का हमें विचार करना चाहिये। जहाँ तक चिंदेशी माल की मूल्व- 
इद्धि का सवाल है, यह मूल्य-इछि अल्यकालिक हो तकती है। संरक्षण के कारण 
जत्र राष्ट्रीय उद्योग मली प्रकार विक्तित हो जाएँ गे तो यह सम्भव हो तक्ता है 
कि वे संरक्षण के पहले जिस भाव पर विदेशी नाल विकता था उत्ती या उससे भी 
सस्ते माव पर उस साल को बेच सके। यह ठीक है कि विदेशों के मुकाबले में 
अपने देश में उत्रादन-लायत सम्बन्धी जो स्थिति होगी उत्त पर यह मिमर 
होगा। दूसरे सरक्षण के कारण न केबल संरक्षित किन्तु आम तौर से जो उद्योग- 
अन्धों की प्रगति होगी उससे देश की आय बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बढ़े हुए 
मूल्य से जो भी हानि सम्भव है उसके मुकावले में यह लाम उनकी होगा | उंरदुण 
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से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ यद है कि देश के तमाम खाली साधनों का 
उपयोग हो सकेगा और यदि इस कारण से थोड़ी घहुत मल्य-ब्रद्धि हो तो उसके 
बारे में कोई श्रापत्ति की बात नहीं दो सकती | मरक्षण के कारण बढ़े हुए मृल्य 
के रुप में उपभोक्ताओं को श्रदचित दानि नहीं उठानी पढ़े इस दृष्ठि में सद्र 
देखना होगा छि संस्क्षण सम्बन्धी सथूगा व्यवस्था का आधार एक मुसगढित ओर 
समस्वसित तथा समस्त राष्ट्र को सामने रखकर बनाई राई श्रीक्रोनिक विफ्रास 
की योजना है । ऐसी स्थिति में बदि राष्ट्र के किसी एक अंग को घोड़ा लाग भी 
करना पढ़े तो वह करना चाहिये | 

नरक्षुण॒ के बिदढ़ दूसरी शापति यह दे कि उसका देश की कर-ब्मदल्सा पर 
बुरा असर पढ़ता है । करें का बोक घनवानों की अ्रपेत्षा नि्रन पर अधिक बढ़ 
बाता है । कारण यह दे कि उण्नोग की सन्‍्तुओं पर लगने का परिणाम श्रप्रत्वक्ष 
करों में दृद्धि करता होना ८ और श्रप्रत्यक्ञ रर उपयोग फी बरतुओं पर होने से उसका 
बोक श्राम लोगों पर श्रधिक पदता है । यह तर्क बालव में फिस तमय कितना लागू 
होगा इसका अनुमान तो इसी से लगाया जानकता है कि जिन बल्नुओं को संरक्षण 
दिया जाने बाला है वे आम उप्रोग को ई श्रथत्रा नदों । यदि थे किसी बर्ग- 
विशेष के उपभोग में ही श्ाने वालो हैं तो उनका असर भी आम बनता पर 
न पड़ उस वग विशेष तक ही सोमित रहेगा। पर वात्तव में विचास्थीय प्र 
दो यह दे कि इस तरह का बोभ पहने देना उचित है अ्रथवा नहीं । कर-व्यथस्या 
को प्रगतिशील बनाने का जहाँ तक सम्बन्ध दे बह नए प्रत्यक्ष कर लगाकर भी 
धनाई जा सकती है श्रीर उपभोक्ताश्रों के बोक को भी बाल्तद में हल्का क्रिया 
जा सकता है यदि करों से होने वाली श्राव समाज की भलाई के कार्मो में व्यय 
की जा सके | 

संरक्षण के विपत्ष में एक दलीला यद्द भी है कि सरकार की झाग पर 
उत्तका अपर शअ्रच्छा नहीं पड़ता | यदि वर्तमान श्राय-कर विदेशी माल को ग्राने 
हे रोकने की दृष्टि से बढाया जाना है तो थोड़े समत्र के लिए सरकारी आय पर 
बुरा अश्वर अ्रवश्य पड़ेगा। किन्तु अन्ततोगत्मा संरक्षण राष्ट्र के औद्योगीकरण 
में सहायक होगा और इस प्रकार उसके द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी | जब 
राष्ट्रीय झाव में इद्धि होगी तो सरकारी श्राय के भी कई नए साधन निकल 
आवेंगे। अल्वकाल में भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सरचण 
का परिणाम राज्य की आय कम करना ही होगा | 

सरक्षण के विरुद्ध जितने भी तर्क उपस्थित किए गए हैं उनमें सब में ही 
अलग-अलग से विचार करने पर कुछ न कुछ सत्यता का अ्रंश अवश्य है | पर 
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उनके बारे में इस प्रकार से विचार करना सही नहीं है। इसमें राष्ट्र के सम्यू्ण 
हित की दृष्ठि से, न कि केवल आर्थिक दृष्टि से ही, इन बातों पर विचार करना 
चाहिये | यदि राष्ट्र के सम्पूण ह्ति की दृष्टि से सरक्षण-नी ति को अपनाना 
आवश्यक हैं तो उसे अपनाना चाहिये, फिर चाहे किसी एक दृष्टि अथवा दूसरी 
दृष्टि से ऐसा करना उचित न मालूम पढ़ता हो | संरक्षण के विरुद्ध एक बहुत बढ़ी 
आपत्ति यह भी उठाई जाती है कि उसके कारण आर्थिक स्थिर हित और 
रामनेतिक भ्रष्टाचार उत्तन्न होते हैं | हमें यहाँ यह बात नहीं भूलना चाहिये कि 
आर्थिक स्थिर स्वार्थ पूं जीवादी व्यावस्या के श्रवश्यम्भावी परिणाम है। संरक्षण 
इन ट्थिर स्वार्थों का कारण इस वजह से समझा जाता है कि वह श्रौद्योगीकरण 
को प्रोत्साहन देता है । यह दोष तो है पर उसका इलाज यह नहीं है कि 
श्रौद्योगीकरण ही न क्रिया जाए ! इस दोष को यथाशक्ति कम से कप करने का 
प्रयत्न किया जाना चाहिये | इसका एक उपाय यह है कि जनता के हितों की र्ज्ञा 
करने के उद्देश्य से सरकार सरक्षित उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखे | इतना ही 
नहीं, राज्य का नियंत्रण उन उद्योगों पर भी होना चाहिये ज़िनको संरक्षण प्राप्त 
नहीं है, यदि राष्ट्र के हित में ऐसा करना आवश्यक है। ट्रस्ट” और कायल! 
का जन्म केवल संरक्षण के कारण ही होता हो, ऐसी बात नहीं है। उनके जन्म 
का जो कुछ भी कारण हो, पर साव॑जनिक हित की दृष्टि से उसका नियंत्रण भ्रवश्य 
होना चाहिये | प्रो० ग्यानचन्द की राय में उद्योग-धन्धों को उत्पन्न करने का 
संरक्षण कोई श्रच्छा उपाय नहीं है | उनकी दृष्टि में संरक्षण का मूल श्राघार यह 
है कि उत्तकी आड़ में अनियंत्रित आर्थिक प्रतिदवन्द्रिता का बोलबाला रहे | 
व्यवसायी वर्ग यह तो चाहता है कि विदेशी प्रतिदृन्द्रिता से राज्य उनकी रक्षा 
करे, पर वे यह्द नहीं पसन्द करते कि राज्य मज़दूर, उपभोक्ता और समाज की 
उनके द्वारा होने वाले आशिक शोषण से रक्षा करे | अस्त प्रो० शानचन्द की 
यद्द सम्मति है कि श्रौद्योगिक , विकास के लिए संरक्षण के स्थान पर दूसरे उपायों 
को काम में लाना चाहिये--जैसे 'कोटा सिस्ब्म' ( माल के आयात की मात्रा 
निश्चित करना ), विनिमय दर नियंत्रण, ओर द्विराष्ट्रीय व्यापारिक सममभोते । 
इसमें कोई शंका नहीं कि इन दूसरे उपायों को काम में लाने से संरक्षण-नीति 
को व्यवहार में लाने के कारण जो कई पेचीदरगियाँ उत्पन्न हो सकती हैं उनसे 
बचा जा सकता है। यह पेचीदगियाँ माल के मूल्यांकन करने श्रथवा इुगुनी, 
तिगुनी, या कई गुनी टेरिफ़ की सूची तैयार करने से पेदा द्ोती हैं। इस हृद तक 
सरक्षस-पद्धति की अपेक्षा ये दूसरे उपाय अधिक उुविधाजनक हैं | यह सब होने 
पर भी प्रो० शानचन्द का यह मानना तो है द्वी कि इस प्रकार जिन उद्योगों को 
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प्रोत्ताहइन मिलता है उनका भी जनद्वित की दृष्टि से राज्य द्वार नियंत्रण 
आवश्यक है | यदि किसी देश में यह सम्भव दे कि राज्य इस प्रकार के उद्योगों 
पर नियंत्रण रख सकता दे तो वह संरक्षण छारा पोषित उद्योगों पर भी नियंत्रण 
रख सकता है| सारांश यह है कि पूजीवाद के दोपों से समाज की रज्ा करने 
का जहाँ तक प्रश्न है वह इस बात पर निर्भर है कि राष्ट्रीय राजनीति में किस 
प्रकार की शक्तियों की प्रधानता है। यदि देश में प्रथतिशील शक्तियों का प्रमाव 
है तो समान के हित में राज्य द्वारा आर्थिक जीवन का नियंत्रण सम्भव होगा 
अन्यथा नहीं | इसका यह अर्थ है कि स्वस्थ और सद्दी आधार पर श्रोद्योगिक 
उन्नति तमी तम्भद है जब कि देश की समाज-व्यवस्था प्रगतिशील हो | पर्तमान 
पूँजीवादी व्यवस्था में तो ओऔद्योगीकरण का स्वाभाविक परिणाम स्थिर स्वायों को 
जन्म देना होगा ही | इस सम्बन्ध में फिर भी इतना अ्रवश्य कहना होगा कि देश 
की ससस्‍्क्षण पद्धति को व्यवद्धारिक रूप देने में जो कई प्रकार की पेचोदगियों उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है उनका ध्यान रखते हुए यह उचित समभका जा सकता है कि 
देश की श्रौद्योगिक उन्नति के लिए; संरचद्षण-पत्नति के स्थान पर दूसरे सरल सीधे 
और श्रघिक फलदायी उपायों को काम में लिया जाय | ये दूसरे उपाय आयात की 
मात्रा निश्चित करना, विनिमय नियतन्रण और द्विराष्ट्रीय सममौते हैं | ये उपाय 
वास्तव में कितने सरल हूँ यह भी एक विवाद का भ्रश्न है । पर जो छुछ भी हो, 
शद्योगिक विकात को प्रोत्साहन देने के लिए संरक्षुण-पद्धति का सर्वथा परित्याग 
नहीं किया जा सकता | 

राजकीय सहायता के अन्य प्रकार--श्रौद्योगिक उन्नति को प्रोत्साहन देने 
के लिए. जिन उपायों का ऊपर विवेचन किया गया है उनके श्रतिरिक्त कुछ बूसरे 
उपाय मी है। उनका संक्षेप में हम यहाँ उल्लेख करेंगे [ 

कच्चे माल को बाहर जाने से रोकने के लिए, ताकि देश के उद्योगों को कचा 
माल आसानी से उपलब्ध हो सके, निर्यात-कर लगाना -भी उद्योग-धन्धों को 
प्रोत्ताहन देने का एक उपाय है | इसके बारे में विचारणीय प्रश्न एक ही है और 
वह यह कि उत्पादन-कर्ता अर्थात्‌ व्यवसायी को थोड़ा-सा लाभ पहुँचाने के लिए 
कच्चे माल को पैदा करने वालों को बहुत हानि तो नहीं उठानी पड़ती है। 
ओऔद्योगीकरण में सहायता पहुँचाने का दूसरा उपाय यह है कि उद्योग-पन्यों के 
काम में आने वाला जो कचा माल श्रथवा मशीन झादि बाहर से आती हैं, उन 
पर आयात-कर न लगाया जाए | 

ओद्योगिक उन्नति में राज्य देश को बैंकिंग व्यवस्था को सद्दी आधार पर 
विकसित होने में मदद पहुँचा कर, रेल और जहाजों के किरायों के सम्बन्ध में 


भर भारतीय अथेशाल्त की रूपरेखा 


उदार नीति बरत कर और बिक्री के- लिये अच्छी व्यवस्था खड़ी करके भी सहा- 
यता पहुँचा सकता है | व्यापारिक और श्रौद्योगिक सूचना प्राप्त करने को 
सुब्यवस्था करने का भी बड़ा महत्व है। पराधीन भारत में इन सब मामलों में 
असन्तोषजनक स्थिति रही | आज भी स्थिति पूर्णतया संतोषप्रद नहीं मानी जा 
सकती । उदाहरण के लिए भारतीय रेलों के किराये सम्बन्धी नीति के वारे में 
फ़िसकल कमीशन का यह कहना है कि अक्टूबर १६३६ से किराये की जो 
संशोधित दरें लागू की गई हैं उनके परिणाम स्वरूप रेलवे की किराये की दरों 
का वैज्ञानिकन तो' हुआ है और फ़ासले के बढ़ने के साथ-साथ किराये में कमी भी 
'की गई है, पर कुछ दूसरी समस्‍यायें खड़ी हो गई हैं। कमीशन ने इस प्रश्न पर 
रेलवे बोर्ड द्वारा दुबारा विचार करने की सिफ्लारिश की दे ताकि उद्योगो के 
विकेन्द्रीकरण और खाद्य या खनिज पदार्थ को अपने ही स्थान तथा प्रदेश में 
तैयार माल में बदलने में अधिक सहायता मिल सके | इसी प्रकार देश की बेंकिग 
ब्यवस्था में भी कई प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, जैसे व्यापारिक बैंक्‌ श्रौद्यो 
गिक पूँजी के बारे में अधिक उदार नीति का व्यवहार करें और विशेष प्रकार के 
बैंक स्थापित किये जायें | व्यापारिक और श्रौद्योगिक सूचना के लिए केन्द्रीय सर- 
कार के व्यापारिक सूचना और अक्छ॒ विभाग के अलावा राज्य की सरकारों के 
ओऔद्यौगिक विभार्गों में मी सूचना सम्बन्धी शाखाएं काम करती है। पर यह व्य- 
बस्था सतोषजनक नहीं है | सरकार द्वारा सूचनाएं पुरानी होती हैं और अ्रपर्यात 
भी होती हैं । मी 
श्रौद्योगीकरण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दृष्टि से शिक्षा का भी 
बढ़ा महत्त्व है। अंग्रेज़ों ने देश में जिस शिक्षा-पद्धति को प्रचलित किया उसके क- 
खरूप हाथ के काम से देश के नवयुवकों में अदचि उतन्न हुई । पुस्तकीय शिक्षा 
पर ज्ञोर होने से विद्यार्थी कोई उपयोगी काम नहीं सील सकते ये। इस स्थिति में 
श्रामूल परिवर्तन की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जो रद्द है। तत्कालीन 
भारत सरकार के निमंत्रण पर नवम्बर १६३७ में मास में दो 2 2: 
ए.. एबट झोर एस. एच. बुड थआाये ये। जूत १६३७ में उन्होंने अपनी रिपोट 
पेश की | उसमें मी इस बात पर ज्ञिेर दिया गयादहै कि भारतवर्ष में 
शिक्षा अधानत: पुस्तक्षीय: है जो अनुचित हे । फिलकल हर 
नेमी यद्द सिफ़ारिश की थी कि सरकार को टेकनिकल शिक्षा है 
ध्यान देना चाहिये। श्रत्य कमीशनों और कमेटियों ने भी इस वात (कप 
उदाइरुण के लिए औद्योगिक कमीशन ( १६१६-१८ )) सकल हो उप 
कमीशन (१६१७-१६), ज्ञाकिर ह॒सेन कमेटी (१६२१), टेकनिकल औए 
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शिक्षा सम्बन्धी बम्बई कमेटी ( १६२१) और मारत सरकार द्वारा टेकनिकल 
शिक्षा पर, विशेषतया खुद्धकालीन आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से, विचार 
करने के लिए, नियुक्त सारजेस्ट कमेटी ( १६४० ) इन सब ने इसी बात पर ज़ोर 
दिया कि शिक्षा पुस्तकीय न होकर अधिक व्यवह्रिक होनी चाहिये। दो बातों 
पर विशेषतया ध्याने देने की आवश्यकता है। प्रारंभिक शिक्षा-अणाली में धन्चे की 
शिक्षा की ओर विशेष क्ुकाव होना चाहिये | वर्धा शिक्षा प्रणाली इस दृष्टि से 
एक प्रशंसनीय प्रयत्न है | इस पद्धति का देश में अधिकाधिक प्रचार होना 
चाहिये । दूसरी बात यह है कि हमारी आ्रावश्यकतानुसार टेकनिकल शिक्षा देने 
वाली संत्याओं की देश में ह्थापना होनी चाहिये। ऐसी सस्थाओं की श्राज मी 
कमी है। ऊँचे दर्ज के काम करने धालौं--जैसे फ़ोरमेन, मैनेजर श्रादि के लिए, 
आवश्यक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। भारत सरकार श्र 
राज्य की सरकारों को मिलजुल कर इस विषय में एक व्यरिथित योजना के 
अनुसार काम करना होगा । देश में ठेकनिकल शिक्षा सस्थाश्रों को स्थापित करने 
के अलावा, छात्रवृत्ति देकर भारतीय छात्रों को शिक्षा के लिए विदेशों में मेजना 
होगा। विदेशी कम्पनियों से भी ख़रीदने की एक शर्ते यद्द लगाई जा सकती 
है कि वे मारतीय विद्यार्थियों को आवश्यक टेकनिकल शिक्षा दें) हमारी केन्द्रीय 
और राज्य की सरकारों का इस ओर ध्यान है श्र इस दिशा में वे प्रयत्नशील 
होने की चेष्ठा भी कर रही हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोड की सिक्कारिश के 
अनुसार १६४५ में मारत सरकार ने श्रखिल भारतीय टेकनकिल शिक्षा कॉसिल 
की स्थापना की जिसका काम उच्च ठेकनिकल शिक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार 
को सलाह देना है। युद्धोत्तर शिक्षा-योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में 
टेकनिकल स्कूलों ओर पोलिटेकनिक तथा औद्योगिक स्कूलों की स्थापना हुई है। 
भारत सरकार ने सी ठेकनिकल शिक्षा के प्रसार की ओर ध्यान दिया है। दिल्ली 
के पोलिटेकनीक का विल्तार किया गया। हाल ही में हिजली ( प० बगाल ) में 
इन्ह्टीस्यूड ऑफ हायर टेकनालॉबी की भारत सरकार ने स्थापना की है। 
दूसरे स्थानों पर मी ऐसे इन्स्टीट्यूड स्थापित करने का विचार है। बंगलोर के 
इ डियन इन्स्टीव्य 5 ऑफ साइन्स के वि्कांस में भारत सरकार योग दे रही है। 
इसके अतिरिक्त मारत सरकार विदेश में शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थियों को 
छानइरत्तियों भी देती हैं। यहाँ एक.बात का उल्लेख कर देना और आवश्यक है 
कि टेकनिकल्ल शिक्षा से पूरा लाभ उसी दशा में संभव होगा जबकि उद्योग-धन्धों 
और शिक्षा-संस्थाओं में निकट का सम्पर्क रहे । 
श्रौद्योगिक अन्वेषण का पश्न मी बढ़ा महत्त्व का है। देश की ओ्रौद्योगिक 
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व्यवस्था को अन्य उन्नत राष्ट्रों की औद्योगिक व्यवस्था के बराबर रखने की दृष्टि 
से तथा उस विषय में बराबर उन्नति का द्वार खुला रखने की दृष्टि से भी यह 
श्रत्यन्त आवश्यक है कि उत्येक राष्ट्र में औद्योगिक अन्वेषण की समुचित व्यवध्या 
हो | बड़े-बड़े व्यवसायों और राज्य दोनों का ही इस सम्बन्ध में बहुत बड़ा करव्य 
है। सरकार का कर्तव्य है कि गैर सरकारी प्रयर्तों को आर्थिक सहायता तथा 
आवश्यक मार्यदर्शन और समन्वय द्वारा प्रोत्साहन दे। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय 
भी ओद्योगिक अन्वेषण के खतत्त्र विमाग स्थापित करके बहुत कुछ काम कर घत्ते 
हैं | विश्वविद्यालयों को उद्योग-धन्धों का पूरा सहयोग मिलना चाहिये | सरकार को 
भी इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएँ स्थापित करना चाहिये। साथ ही इस 
अकार के सरकारी तथा गैर सरकारी सब प्रय॒त्नों में समन्वय की भी बहुत 
आवश्यकता है। एक या दो अपवादों को छोड़कर भारतवर्ष में श्रौद्योगिक 
अन्वेषण का श्रमी तक अमाव ही रहा है। भारत के अधिकांश उद्योग-पन्वे 
छोटे श्रथवा बीच के दर्ज के हैं और अच्छे अ्रौद्योगिक खोज के केन्द्र स्थापित 
करना उनकी शक्ति के बाहर की बात है। इस देश में संगठित श्रौद्योगिक खोब 
का प्रारंभ हुए बहुत समय नहीं हुआ | व्िमिन्न पदार्थों संबंधी समित्रियों, जैसे 
भारतीय केन्द्रीय कपास समिति, भारतीय केन्द्रीय जूट समिति और भारतीय 
केन्द्रीय लाख उपकर ( सैस ) समिति श्रादि की जब स्थापना हुईं तो इनमें से 
प्रत्येक के साथ एक टेकमोलों निकल इन्स्टीव्यूड भी कायम किया गया | इस देश 
में सगठित औद्योगिक खोज़ का यही आरंभ था। पर चूँकि उपयुक्त समितियों 
कृषि-पत्ष से सम्बन्ध रखती थीं, इसलिए इनसे सम्बन्ध रखने वाले टेकना- 
लॉजिकल इन्स्टीव्यू टूछ ने औद्योगिक खोज के क्षेत्र में थोढ़ा काम किया। देश 
के विभिन्न भागों में कुछ खतन्त्र रिसर्च इन्स्टीव्यूशन्स भी कायम हुए हैं, पर उन्होंने 
आधारभूत वैज्ञानिक और टेकनोलोंजिकल प्रश्नों पर अधिक ध्यान दिया है 
तथा उद्योग घन्धों से सम्बन्ध रखने वाली समत्या-विशेष की ओर उनका ध्यान 
कम रहा है। इस कारण से उनसे मी देश के उद्योग-घन्धों को विशेष लाम 
नहीं हो सका है। खास तौर से इसका कारण यह मी रहा है कि उनका उद्योग 
घन्धों से सम्पर्क भी बहुत कम रद्दा है। सरकार ने भी इस दिशा में पिछले वर्षो 
में कुछ प्रयत्न किये हैं और अत्र तो इस ओर विशेष ध्यान दिया चाक है 
पाँचवें औद्योगिक सम्मेलन (१६१४) कौ सिफारिश के १रिणाम स्वल्प इण्डस्ट्रियल 
रिसर्च ब्यरो! की अप्रैल १६३४ में स्थापना की गई जिसकी सद्दावता ओर अं 3825 
के लिए '६ण्डस्ट्रियल रिसर्च कौंसिल' मी स्थापित की गई। पह रिसचे कप 

इश्डियन स्टोर्स डिपार्टमेंट से सम्बद्ध है। इसका काम औद्योगिक जानकारी एकत्रित 
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कला और देना, औद्योगिक खोन में उद्योग-घन्धों का साथ देना और 
श्रौद्योगिक प्रद्शनि्यों के संगठन में सद्दायता पहुँचाना आदि है। सन्‌ १६४० 
में एक नई संस्था बोर्ड ऑफ साइन्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिस्च! नाम 
की स्थापित हुई हैं । इसके तत्वाविधान में देश के विभिन्न मार्गों में कई राष्ट्रीय 
प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। श्रौद्योगिक खोज का क्षेत्र तो बहुत विल्तृत 
है। पर आवश्यकता इस बात की है कि आने वाले कुछ वर्षों में निम्नलिखित 
सम्रत्याश्रों पर ही विशेष ध्यान रिया जाय--उत्पमादन किया, फेक्टरियोँ में काम 
करने की परिस्थतियाँ और उनका काम करने वालों के स्वास्थ्य और कुशलता 
पर प्रभाव, बाजार सम्बन्धी खोज, और पबन्ध सम्बन्धी खोज। इस प्रकार के खोज- 
कार्य के मुख्य उद्दे श्य होंगे कच्चे माल में सुधार करना, तैयार माल में सुधार 
करना, कच्चे माल से तैयार माल की मात्रा में चृद्धि करना, और उत्पादन-क्रिया 
में सुधार करना ताकि प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ा सके | औद्योगिक खोज के सम्बन्ध 
में दूसरी महत्व की जात यह है कि इस कार्य में सरकार और उद्योग-धन्धों को 
सम्मिलित अश्न करने चाहियें। अद्मदाबाद टेक्सटाइल इस्डस्ट्री रिसर्च ऐसोसि- 
येशन द्वारा स्थापित रिसर्च इन्ह्टीव्यूड इस सम्मिलित प्रयत्न का एक अच्छा 
उदाहरण है श्रीर सरकार ने जो इसमें सद्दायता की है वह प्रशंसनीय है | एक 
और ध्यान देने की बात यह है कि खोज सम्बन्धी विभिन्न संस्थाओं के काय-क्षेत् 
का उचित बट्वारा होना चाहिये और उद्योग-घन्धों और सरकार द्वारा जो 
अलग-भ्लग पयत्न हों उनमें उचित समन्वय होना चाहिये। जैसे इस समय 
सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ, टेकनोलोजिकल रिसचचे इस्टीव्य ठ्स 
जो विभिन्न पदार्थ-समितियों से सम्बद्ध हैं, इंडियन इन्स्टीव्यूड ऑरॉफ साइन्स 
( बंगलोर ) जैसी विशेष संस्थाएँ, ओर विश्वविद्यालयों दारा आयोजित खोब- 
कार्य जो देश में चल रहे हैं उनके छोत्रों का समुचित बटवारा होना चाहिये | 
इसके अलावा खोज-कार्य और उद्योग-घन्घों के पारस्परिक स्थायीं सहयोग की 
चड़ी आवश्यकता है | इसी उद्दं श्य से एक राय तो यह्द भी है कि राष्ट्रीय मौतिक- 
शान प्रयोगशाला और रखायन-विज्ञान प्रयोगशाला ( नेशनल्ल फिलिक्रल 
लेबोरेटरी और ने० केमिकल जेबोरेटरी ) के अलावा अन्य प्रयोगशालाओं को 
सरकारी विभाग के तौर पर न चला कर खतन्‍्त्र खोज-संस्थाओं के रूप में 
चलाना चाहिये और उद्योग-घंन्धों पर उनके सम्बन्ध में यथेष्ट दायित्व डाला 
बाना चाहिये | द् 

उद्योग-धन्वों को प्रोत्साहन देने का सरकार के पास एक उपाय यह भी है 
कि बद अपनी आवश्यकता खदेशी माल द्वारा दी पूरी करे। इस विषय में भी 


ध््र्‌ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


पराघीन मारत में सरकार की नीति वरावर आलोचना का विषय रही | यहाँ तक 
कि सरकार द्वारा नियुक्त औद्योगिक कमीशन ने भी इस विश्व में सरकारी फीति 
को असंतोषजनक बताया था। सरकार ने भी स्वोकार किया कि उपयुक्त क्या 
न द्वोने से यह कमी रही किजोमाल भारत में खरीदा वा सकता था वह भी 
इ गर्लेए्ड से मंगाया यया | तत्कालीन भारत-सरकार को स्वीक्षत नीति के मी बह 
विरुद्ध था। औद्योगिक करीशन की सिफ़ारिश के अनुसार इस प्रश्न पर 
विचार करने के लिए १६६१ यें 'स्टोर्स परचेज़ कमेटी' की नियुक्ति की गई । उत्त 


जाने वाली वस्तुओं के निरीक्षण के लिए एक केल्रीय विशेषज्ञ विभाग दी स्थाउना 
होनी चाहिये | अ्त्तु, इण्डियन स्टोसे विभाग की स्थापना हुई | इसको लेवाश्रों का 
लाम केनद्वीव सरकार के श्रलावा राज्य की सरकारों दया व्वायत्त शासन सस्या 
आदि को भी मिलता है | यह विभाग एक सलाहकार के रूप में काम करता है 
ओऔर खरीदने, ओर खरीदे जानें वाले माल की जाँच करने तथा मूल्य बादि 
सम्बन्धी आवश्यक सूचना देने का काम करता है। इध विभाग का यह मी छाम 
है कि भारतीय माल कहाँ ते ग्रात्त हो सकता है इसकी मी जाँच करें । जो माह 
देश में खरीदा जा सकता दे वह विदेशों सेन खरीदा जाय, वह ध्यान ग्लूना मी 
इस विसाग का काम है! देश के दूसरे प्रमुख स्थानों में इत विभाग की क्रब- 
शाखायें (कलकत्ता और वम्बई/ और निरीक्षण शाजाएँ (मद्रास, वम्बई, कानपुर) 
भी स्थापित की गई हैं ” भारतीय उद्योगों को ऑओंत्साइम देने की दृष्छि से स्टोर् 
विभाय जो सामाद खरीदना चाहता है उसके ठेस्दर रुपए में और नाल की 
सुपुदंगी भारत में चाइने की नीति अधिकाविक अपनाता जा रहा है। माल 
खरीदने की पद्धति में चुधार करने से भी देश के उछ्ोय-घन्वों को चद्दाव्ता मिल 
सकती है | उदाहस्ण के तौर पर अकारण ही विम्लि प्रकार के सामान खरतदने 
की अपेक्षा अयर एक दी ग्रकार का सामान छरीदा जाए वो एड प्रकार के सामान 


की माँग बहुत द्दो रूकती स्ि जिलको प्रा करने के लिए नए उच्चोग को खड़ा करना 


भी लाभदायक हो सकता है | 

गंठ महायुद्ध में मारत तरकार के िः 
में उरीदे जाने वाले सामान में यवेष्ड इृद्धि हुई 
वर्तमान भाख सरकार की जो इत विप्रव में न 
कि डायरेक्टर जनरल (इन्डत्ट्री और तप्लाई विनाग) 
बने नियमों के अठुतार खरीद ञ्ञा 
स्पष्ट है चीजों की खरीद इत इष्डि से की जाती 


हि 


नम 
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किफायत और कार्यकमता का “ध्यान रखते हुए, अधिक से अ्रधिक प्रोत्साहन मिले | 
भारतीय माल के बारे में मूल्य सम्बन्धी कुछ रियायत भी दी जाती है जब कि 
सम्बन्धित उद्योग देश के आर्थिक जीवन में किसी महत्वपूर्ण अभाव की पूर्ति 
करता हो, विदेशी स्पद्धां को नियन्त्रित करने की आवश्यकता हो, या ऐसी कोई 
दूसरी विशेष परिस्थिति हो। फिसकल ,कमीशन ने इस' सम्बन्ध में दो सुभाव 
दिये है | एक तो यह है कि मूल्य संबंधी रियायत उन तमाम उद्योग-घन्घों को 
मिलनी चाहिये जो कि ठीक व्यापारिक श्राधार पर चलते हैं और जिनका 
उसादन इगण्डियन स्टेन्डर्डज इन्स्टीव्यूशन की सिक्कारिश पर मारत सरकार द्वारा 
निश्चित विवरण के अनुसार हो। दूसरे यह कि छोटे पैमाने के और कुटौर- 
उद्योग को श्रपेत्ञाकत श्रधिक मूल्य सम्बन्धी सुविधा प्राप्त हो । मारत सरकार और 
राज्य की सरकारों को इन सुझावों पर विचार करना चाहिये | 

उपसंहार--राज्य किस-किस प्रकार से औद्योगिक विकास में सहायक हो 
सकता है यह हम ऊपर लिख चुके हैं। उद्योग-धन्षों के लिए आवश्यक पूंजी की 
व्यवस्था करने के वास्ते राज्य का क्‍या कर्तव्य है यह हम आगे के परिच्छेद में 
लिखेंगे। यहाँ हम इतना अघश्य कद सकते हैँ कि इस कार्य में भी राज्य का पूरा 
सहयाग चाहिये । सारोंश यद्द है कि तिना राज्य के क्रियात्मसक सहयोग के देश 
की श्रौद्योगिक उन्नति संभव नहीं है। प्रथम महायुद्ध ने तत्कालीन मारत सरकार 
के दृष्ठिकोश में थोड़ा परिवर्तन किया था | द्वितीय महयुद्ध ने इस दृष्टिकोश को 
और प्रोत्साहन दिया। विभिन्न राज्यों के औद्योगिक विभागों ने भी टेकनिकल्ल 
और इन्डस्ट्रिवल शिक्षा, औद्योगिक सूचना, उद्योग धन्धों को आर्थिक सहायता 
( छोटे और कुटीर उद्योगों को ) और क्रय विक्रय सटोर्स और प्रदशनियों की 
व्यवस्था करके श्रोद्योगिक प्रगति में सहायता देने का बराबर पिछले कई वर्षों से 
प्रयत्न किया है | जब से देश खतंत्र हुआ है तब से केन्द्रीय और राज्य की सरकारों 
ने इस ओर विशेष ध्यान देना आरंभ किया है । इस सम्बन्ध में, श्रन्यत्न हम विस्तार 
से लिख चुके हैं | यहाँ तो इतना छुददराना ही काफ़ी है कि राजनैतिक खतंत्रता के 
बाद देश की प्रमुख्त समस्या आर्थिक ही है और यह तभी 'शांतिपूवंक हल हो 
सकेगी जब सरकारें, जनता, उद्योगपति और मब्दूखवर्ग सभी राष्ट्र के ध्यापक 
कल्याण को सामने रखकर पूरी शक्ति और लगन के साथ एक निश्चित योजना 
के अनुसार काम करना अपना एक मात्र लक्ष्य बनाए गे | 


नीयत न जन खभभा: 


परिच्छेद ३ 
उद्योग-पन्धे-- अस्तुत प्रश्न 

संगठन की समस्या--्ौद्योगिक विकास से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों में 
एक प्रश्न उद्योग-धन्धों के संगठन के प्रकार का है। यह खेद का विपय दै कि 
हमारी औद्योगिक समस्या के इस पक्ष की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया जा 
सका । शआ्राधुनिक औद्योगिक संसार में व्यापारिक संगठन के ज्षेत्र में मिश्रित पूंजी 
वाली कंपनियों की ग्रधानता है | व्यापारिक संगठन के दूसरे प्रकार जैसे सामेदारी 
अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व का महत्त्व अपेक्षाकृत बहुत कम है। १६ वीं शताब्दी के 
मध्य में ( १८४७ ) भारत सरकार के एक कानूत द्वारा मिश्चित पूँजी वाली कंप- 
नियों को मारत में भी कानूनी स्वरूप मिला । तत्र से हमारे देश में मी नये उद्योग- 
वाद के विकास के चिहृस्वरूप मिश्रित पूँजी वाली कंपनियों का महत्व बरावर 
बढ़ा है, यह संदोष की बात है | फिर भो मिश्रित पूँजी वाली कंपनियों के सबंध में 
कुछ ऐसी कमियाँ रही हैँ जिनकी ओर हमारा ध्यान जाना आवश्यक है | 

पहला प्रश्न कम्पनी की स्थापना से संबध रखता है। यह काम सरल नहों 
है और इसकी समुचित व्यवस्था फे लिए तीन प्रकार के विशेषज्ञों के 
सहयोग की आवश्यकता द्योती है | तीन प्रकार के विशेषज्ञों में पहली 
श्रेणी आर्थिक विशेषज्ञों की है जिनका काम कच्चे माल सम्बन्धी स्थिति, 
बाजार और मजदूरों सम्बन्धी स्थिति तथा प्रस्तावित व्यवताय की आशिक दृष्टि 
से उपयुक्त आकार ( साइज् ) के विषय में सलाद देना है। दूसरी श्रेणी में एंजी- 
नियर आते हैं जिनका काम उद्योग सम्बन्धी आवश्यक सामग्री के लागत का 
अनुमान लगाना, और उपयुक्त मशीनों के बारे में तथा उनको लगाने 
के बारे में आवश्यक सलाह देना है। अन्तिम श्रेणी में वे वित्त विशेषज्ञ 
आते हैं जिनका काम अ्र्थ-प्रबन्ध के विषय में सलाह देना हैं | कम्पनियों 
की स्थापना करने वाले उपयुक्त विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करते हैं 
जितके लिए वे उनको उचित पुरकार देते हैं। चूँकि कम्ण्नी की स्थापना में 
यथेष्ट व्यय होता है और उसमें अनिश्चितता भी रहवी है इसलिए कम्पनी स्थापित 
करने का काम कोई व्यक्ति अकेला अपने पर नहीं लेता। प्रावः कुछ पूँजी- 
पतियों और अधिकौषिकों (3%77878) का एक छोटा-ता-संगठन इस काम को 
करता है | जब कम्पनी का ठीक प्रकार से संगठन हो जाता है तो संगठन करने 
वालों का काम समाप्त हो जाता है और आवश्यक पुरस्कार पाने के बाद वे क्षेत्र 
से बाहर हो जाते हैं। सारांश यह है कि कम्पनियों को स्थापित करने का काम 
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एक वर्ग विशेष के हाथ में रहता है जिनका कम्पनियों के भविष्य से कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता ! संसार के भ्रौद्योगिक राष्ट्रों में कम्पनी-स्थापना का कारये इसी प्रकार 
होता है। इस सम्बन्ध में हमारे देश की स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमारे देश 
में कम्पनी-स्थापना का काम करने वाले कोई विशेष बर्य नहीं हैं। जो व्यापारिक 
संस्थाएँ स्वयं किसी नः किसी व्यापार या दूसरी व्यापारिक संस्थाओं की व्यवस्था 
में लगी हुई हैं वे ही नई कम्पनियों की स्थापना का काम भी करती हैं। इन्हीं 
को दम 'मेनेजिंग एजेन्सी फ़मस” के नाम से जानते हैं । कम्पनी की स्थापना के 
बाद उस कम्पनी से इनका सम्बन्ध विच्छेद नहीं दोता। इसके विपरीत उस 
कम्पनी के प्रबन्ध का दायित्व भी इन्हीं को सौंप दिया जाता है। पहले तो इस 
बात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था कि कोई फ़र्म कितने समय तक किसी कम्पनी के 
मेनेजिंग ऐजेन्ट का काम कर. सकती है, पर अब क्वानूत़ छारा समय की मर्यादा 
तय करदी गई है, और टेपर्काथधिक से अधिक बीस पर्ष है। मेनेजिग एजेन्सी 
प्रथा की अनुपयुक्तता एइसथ्वात, से और भी बढ़ जाती है कि एक ही सेनेजिंग 
ऐजेन्सी फ़र्म मिन्न-मिक्न ध्यकाकृ' की फ़्मों की स्थापना तथा प्रबन्ध का काम करती 
है | वास्तव में उनकी किसी के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं हो सकती। 
कम्पनी की स्थापना का काम' हमारे देश में बिना किन्हीं विशेषज्ञों की राय के 
किया जाता है; यह भी एक दोष है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि 
भेनेजिंग ऐजेन्ट इस बात को पसन्द नहीं करते कि कम्पनी-स्थापना के काम में थे 
ओर किसी का सहयोग ले | यदि वे ऐसा करने लगें तो उनको जो कई अनुचित 
अधिकार उनके द्वारा स्थापित कम्पनियों में मित्र जाते हैं वे नहीं मिल सकेँ। 
दूसरा कारण यह दे कि भारत में इस प्रकार के विशेषज्ञ हैं भी नहीं। पर ऐसे 
विशेषज्ञों की सेवाओं का लाम उठाने का यथासम्भव प्रयत्न होना चाहिये। 
स्थापना सम्बन्धी सम्रुद्धित व्यवस्था न दोने से कई छुरे परिणाम उत्पन्न होगए 
हैँ। भारत में श्रौद्योगिक कम्पनियाँ प्रायः छोटे वैमाने पर काम करने बाली 
हैं। क्योंकि जब कम्पनी-स्थापना का दायित्व किसी एक व्यक्ति अथवा फ़र्म पर 
ही होता है तो वह अधिक बढ़ी कम्पनी स्थापित करने में हिचकती है। जैसा 
, ऊपर लिखा गया है, एक से अधिक यदि कम्पनी के स्थापना-कार्य में भाग ले तो 
, फिर उनमें से करिखी एक को दी भविष्य की प्रवन्ध-व्यवस्था का जिम्मा देना ज़रा 
: कठिन हो। कम्पनी की स्थापना के पहले जितनी जॉच-पड़ताल होनी चाहिये 
; और जैसा अ्र्थ-प्रबन्ध होना चाहिये वह भी नहीं हो पाता है। कई फ़र्मे अपना 
: जीवन आस्म्म करने से पहले दीं असफल होती देखी गई हैं, क्वौकि उनके लिए 
_. आवश्यक अर्थ का प्रबन्ध नृहीं किया जा सका। नतीना यह होता है कि 
क व 
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ह्विस्तेदारों को हानि उठानी पड़ती है और मविष्य में वे शंकाशील बन बाते 
हैं। यह आवश्यक है कि भावी हिस्सेदारों के सामने किसी कम्पनी के बारे में 
जो भी अनुमान अल्युत किए जाएँ वे किसी मान्य संस्था द्वारा प्रमाणित होने 
चाहिये । फ़ितकल कमीशन ने इस वारें में यह सिफ़ारिश की है कि भार 
सरकार को उपयुक्त मंत्रालय में एक 'बुरो ऑफ कनसलरेन्ट्स” की स्थापना कली 
चाहिये जिनकी सेवाओं का उपयोग उद्योगपति कर सकें | 

अब तक हमने स्थापना के सम्बन्ध में विचार किया । दूसरा प्रश्न कंपनियों 
के सुप्रबन्ध का हैं | मिश्रित पूजीवाली कम्पनियों के वास्तविक स्वामी हिल्सेदार 
होते हैँ ) पर संख्या के अ्रधिक होने से, एक विल्वृत प्रदेश में बिखरे होने से तगा 
आवश्यक टेकनिकल जानकारी की कमी से, किसी कम्सनी की वास्तविक प्रतरख 
की जिम्मेदारी उठाना उनके लिए संभव नहीं है । साधारण जनतंत्रीय प्रथा के 
अनुसार हिस्सेदार एक संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। कम्पनी की रीति- 
नीति का निर्णय यद्द मंडल करता है पर वास्तविक प्रबन्ध का काम वैतनिक 
व्यवस्थापक करते हूँ | किन्ठु ध्यान से देखने पर मालूम होंगा कि इस व्यवस्या 
में व्यवहार में कई अकार के दोप हैं । पहली वात तो यह है कि संचालक मंडल 
सही अर्थ में हिस्सेदारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता | वस्तु स्थिति यह है किये 
बैंतनिक व्यवस्थापकों पर बहुत कुछ निर्भर रहते हैं | भारत में, चहाँ कि 
व्यवस्था का काम मेनेजिंग एजेन्सी था पर होता है, यह बात और अधिक लायू 
होती है। इसके अलावा संचालकों को कोई टेकनिकल जानकारी नहीं होती और 
इस कारण से भी वे कुछ अधिक नहीं कर पाते। हिस्सेदारों का यह हाल 
भारत में नहीं दूसरे देशों में मी हैं। इस स्थिति का निराकरण तो यही हो 
लकता है कि संचालकों पर हिस्सेदारों का अधिक नियंत्रण हो तन, १६३६ में 
जो कम्पनी एक्ट पास हुआ उसमें इसे वात का ध्यान रखा गया। इस स्थिति 
में सुधार करने का एक उपाय मत देने की पद्धति में कुछ पखिर्तन करना भी 
है | वर्तमान पद्धति के अ्रद्ुततार अत्वेक हिस्से के पीछे एक मत होता है| 
अमेरिका में जो पद्धति प्रचलित है उसका वहाँ उल्लेख कर देना उचित डोगा | 
अमेरिकन पद्धति के अ्रनुत्तार एक निश्चित संख्या तक प्रत्येक हिस्से के पीछे एक 
मत होता है, उसके पश्चात्‌ कई हिस्सों के पीछे एक मत होता दे ओर इसी के 
साथ किती भी एक हिस्सेदार को अधिक से अधिक कितने मत मिल सकते है, 
इसकी संख्या भी निश्चित रहती है। संचालकों की कम्पनी के काम में अधिक 
रन पैंदा करने का एक उपाय यह मी है कि उनको उचित पुस्लार मिले | 
संचालकों की संख्या चाहे कम करदी जाए पर उनकी पारिभ्रमिक पूरा मिलना 
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बाहिये | उदाहरण के लिए संचालकों को लाभ में साकेदार बनाना चाहिये। 
प्राय: ऐसा,होता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन” में इस आशय की 
एक धारा रहती है कि संचालकों की किसी मामले में फोई ज़िम्मेदारी नहीं मानी 
जायगी, सिधाय उन मामलों के जिनका उन पर व्यक्तिगत तौर से दायित्व आता है। 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि संचालक कम्पनी की देखभाल करने 
में आवश्यक सावधानी नहीं बरतते | क्वानून से इस बात पर प्रतिबंध होना चाहिये 
कि संचालकों को उनके दायित्व से इस प्रकार मुक्त न किया जा सके। १६३६ में 
जो कम्पनी-एक्ट पास हुआ उसमें इस अकार का प्रतिबंध लगा भी दिया है। 
कम्पनियों की व्यवस्था को ठीक करने का एक उपाय यह भी है कि 
पंचालक मण्डल के अतिरिक्त एक व्यवस्था-समिति भी हो जिसके निम्न सदस्य 
हों :--प्रबंध-संचालक, सचालक-मणडल का एक ऐसा प्रतिनिधि जिसे टेकनिकल 
जानकारी हो और मुझ्य-मुख्य विभागों के अध्यक्ष । कम्पनी के कार्मो सम्बन्धी सब 
प्रकार की तफ़्तीली बातों पर इस व्यवस्था-लमिति को विचार और निरंय करना 
चाहिये | यह समिति बड़ी बड़ी बातों पर भी विचार कर सकती है पर॑ उनके 
सम्बन्ध में नि्शंय संचालक मण्डल की स्वीकृति से ही होना चाहिये | 
इस सम्बन्ध में करने का एक आवश्यक सुधार यह भी है कि इस प्रेव्ृत्ति 
को रोका जाय कि एक ही व्यक्ति कई कम्पनियों के संचालक मण्डलों का सदस्य 
हो | क्योंकि इस प्रकार न केवल यही द्ोता है कि संचालक-मण्डल मैनेलिंग 
एजेन्ट्स के प्रभाव में रहे, परन्तु मुद्दी भर बड़े-बड़े उद्योगपति और व्यवसायी 
अनेकों व्यापारिक कम्पनियों को उनके संचालकों की हैसियत से अपने प्रभुत्व में 
रखते हैं। इसका एक परिणाम यह भी आता है कि सचालकों के हाथ में वास्तव 
में कुछ नहीं होता और नियन्त्रण का केन्द्रीकरण होता है। इसलिए यह आव- 
श्यक है कि कानून द्वारा एक है व्यक्ति को कई कम्सनिर्यों का संचालक होने से 
रोका जाय | 
कम्पनियों पर हिस्सेदारों का वास्तव में नियन्त्रण स्थापित करने के लिए 
/ हैं भी आवश्यक है कि ऑडिटरों पर हिस्सेदारों का नियंत्रण हो न कि व्यव- 
स्थापकों का | भारत में हिसावों के निरीक्षण का काम संतोषजनक ढंग से नहीं 
होता | एक बढ़ी आपत्ति की घात यह है कि ऑडिटरों की नियुक्ति तथा उनके 
परश्रभिक और सेवा-काल का निश्चय वस्वुतः व्यवस्थापकों द्वारा ही किया जाता है। 
व्यवहार में यह सम्भव इसलिए हो जाता है कि दिस्सेदारों के मतों को कोई 
अतर नहीं होता | हिलल्‍्सेदारों के हाथों में ही श्रॉडियरों का पूरा नियन्त्रण होना 
चाहिये | इसका एक उपाय तो यह दो सकता है कि ऑडिटरों के चुनाव में 
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संचालक और व्यवत्यापक्कों को मत देने का अधिकार ही नहीं रहे | यदि ऐेपा 
अतिबन्ध बहुत कड़ा माल्ुत पढ़े, तों कम से कम इतना तो होना ही चाहि 
लो नठदाता अनुपस्थित रहने दाले हों उनके मतों को प्रात -करने का 
अंचालकों तथा व्यवस्थापर्कों को न रहे । वास्तव में तो समी जनादों में 
मत देने को हटा ही देना चाहिये । 

सेनेजिय एजेन्सी:--कसनियों की व्यवस्था में छुघार करने के उश्स का 
मेनेलिंग एजेन्ती के शडन से घनिष्ठ सन्वन्ध है। मारत में 
सम्बन्धी एक विशेष पद्धति मैनेजिंग एलेन्ली की है। इस विषय पर कुछ वित्तर 
से लिखना आवश्यक हे | 


। 
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भारत में द्रिटिश व्यवसाय दिन दिशेष परिस्थितियों में पता मैनेश्गि 
छजेन्सी पद्धति उसी का परियणास है| उच्नीसवी शताच्दी के मध्य में ऋंग्रेछ पूँरी, 


पतियों को सास में पूं जी लगाना लाभदायक नालूम पहने लगा। इतठ छान के 
लिए इंगलैंड में कसनिर्यों को स्थापना होने लगी | भारत में औच्योनिक कम्मनियों 
की व्यवस्था कर सकने वाले कुशल व्यव्स्थापक्रों का अमाव-ता था | इत समय 
भारत में कुछ विदेशी फर्म लिनकों एजेन्दा हाउसेज्ञा कहते थे, काम करउठी थीं। 
इन एजेन्सी ह्वाउसेंज्ञ/ का एक कान तो यह था कि विदेशी फर्मो के प्रतिनिधि 
के हम में ये द्विव्श नाल का मारत में आयात करती थीं और भारदीय नाल 
विदेसों को निर्यात करती थीं। इसके अतिरिक्त यह उपये के लेन-देन का काम भी 
करती थीं | जिद्देशी पूलीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों की व्यवृत्वा का कान नी 
इन्होंने अपने ऊपर लेना आरम्भ किया। इन उद्योगों के लिए आवश्यक अथन 
व्यवस्था भी ये एजेन्सी हाउसेल करने लगे, क्योंकि उपये के लेन-देन का कान तो ये 
करते ही थे । उद्योगों-कीं व्यवत्था सम्बन्धी इत नए काम को आरम्न करने से इन 
एलेन्ती हाउसेज को मैंनेजिंयग एजेन्दी फुम्ता के नान से पुकारा जाने दंगा। 
बाद मे इन्होंने मारतीब उद्योगों की स्थापना ओर व्यवत्या का काम ना अआर्म 
कर दिदा | इन विदेशी एजेन्धी हाउसेज्ञ का अनुकरण भारतीय व्याठारा व 
ने भी करना शुरू किया | इत प्रकार भाख्वीय मैनेजिय एडेन्सो इन्त की भा 
स्थाउना हुई ओरर ननेजिंग एजेन्सी की चाह प्रथा आज तक चउलोबत्रा दी द् । 
एजेन्दड को यह काम विशेष रूब से लानप्रद साबित हुआ दे ओर 
दे इसे कदापि छोड़ना नहीं चाहते। मेनेजिय एजेन्ती पद्धति का प्रमुख तक्षश 
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उद्योग-धन्वें--प्रस्तुत प्रश्न, है 


हुआ करती थी। व्यबद्दार में देखने में तो यह आता था ,कि यदि शर्तें- 
नामे में कोई समय निश्चित भी होता तो उसका वास्तव में कोई मूल्य नहीं हुआ 
करता था| मैनेजिंग एजेन्ट्स का जितना प्रभाव होता है उसके कारण शर्त॑नामे 
का समय पूरा हो जाने पर दुबारा जारी करा लेना एक आखान-सी बात 
थी | इसीलिए एक बार यदि कोई फर्म मैनेजिंग एजेन्ट के हाथ में आगई तो फिर 
उसका उनके हाथ से निकलना अप्तम्भव-सी बात थी | मैनेजिंगः एजेन्द्स 
पारिश्रमिक के रूप में उत्पादन, बिक्री या मुनाफे पर कमीशन लेते थे। इसके 
अलावा वे और भी कई प्रकार के कमीशन अनेकों नाम से घसल करते थे | 
१६३६ के कम्पनी एक्ट ने इस स्थिति में कुछ सुधार अवश्य किया है। मशीन 
तथा कच्चा माल खरीदने और बिक्री तथा चल और अचल पूँजी की व्यवस्था 
करने के नाम पर इस प्रकार के कमीशन लिए जाते थे। मैनेजिंग एजेन्ट्स की . 
श्राय के कुछ छोटे-मोटे खाधन और मी थे | मैंनेजिंग एजेन्टस का बराबर यद्द प्रयत्न 
रहता आया है कि जिन फर्मों से उनका सम्बन्ध है वे अथ के मामले में उन्हीं पर 
निर्भर रहें | इसका कारण स्पष्ट है | क्‍योंकि इसी प्रकार उन फर्मों पर मैनेलिंग 
एजेन्दल का पूरा नियन्त्रण रह सकता है। मैनेजिंग एजेन्सी पद्धति का परिणाम 
कम्पनी-व्यवस्था के क्षेत्र में- जैसा कि अर्थ व्यवस्था जैसे दूसरे क्षेत्रों में भी हुआ, 
हानिकर हुआ है । जिन फर्मों का प्रबन्ध मैनेजिंग एजेन्टों के हाथ में होता है 
उनके वे वास्तत्र में सर्वेसर्वां बन जाते हैँ | उनके सामने हिस्सेदारों, संचालकों तथा 
ओऑडिठरों किसी की भी कुछ नहीं चल्लती | नैनेजिंग एजेन्टों को हटाने सम्बन्धी 
धारा को व्यवहार में लाना असम्भव-सा होता है| ऐसा करने में कई प्रकार की 
अड्चनों का सामना करना होता है। उदाहरण के लिए मैनेजिंग एजेन्ड को 
हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव लाने के लिए बहुत लम्बा नोटिस--जैसे एक वर्ष का--देना 
होता है| दूसरे ऐसा प्रस्ताव बहुत मारी बहुमत से दी पास करना होता है । यदद 
भी द्वोता है कि कुल मतों का एक न्यूनतम भाग, जो प्राय: तीन चौथाई दोता है, 
ऐसे प्रस्तावों पर अवश्य ही आना चाहिये। और अन्तिम शर्ते यद्द होती है कि 
एक बार अस्ताव पास हो जाने के पश्चात्‌ कुछ महीनों बाद उसकी दुबारा पुष्टि 
होने पर द्वी वह अमल में आ सकता है। लम्बे नोटिस और दो बार प्रस्ताव 
पास करने की ऐसो शर्तें हैं जिनके कारण सम्बन्धित मैनेजिंग एजेन्ट को श्रपना 
पक्ष ठीक करने के लिए. यर्थेष्द समय और अवसर मिल जाता है | और कोई 
चारा न होने पर वे हिस्से खरीद कर अपने मतों की सख्या बढ़ा लेते हैं| अगर 
इतना सब करने पर भी मैनेजिंग एजेन्टस्‌ को हटना हो पड़े तो उनको काफी 
भारी मुझावक्षा देना होता है। इसका परिणाम यद्द हुआ है कि मैनेजिंग 
एजेन्दस के काम ने कुछ पैठक काम का रूप ले लिया है । 


७० भारतीय अर्थशात्न की रूपरेखा 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि यद्यपि प्रारंभ में 
मैनेनिंग ऐजेन्सी पद्धति ने एक आवश्यकता की पूर्ति की परन्तु अब उसका कोई 
उपयोग नहीं बचा है | बल्कि सुब्यवत्था और अर्थ-प्रवन्ध दोनों ही के मार्स में 
वह एक वड़ी वाघा होयई। श्रस्तु, इस पद्धति का इसी स्वरूप में बना रहना 
किसी दृष्टि से भी आवश्यक नहीं रहा | 

१६४६ का कम्पनी एक्ट:--कम्पनी-व्यवस्था सवन्धी जो दोप ये दे 
धीरे-धीरे सामने आने लगे। विशेषतवा मनैनेजिंग एजेन्सी-पद्धति की हुराइयाँ 
और कम्पनी एक्ट में इसके सम्बन्ध में कुछ मी न होना बहुत ही खटकने लगा | 
अत्तु, कम्मदी एक्ट में श्रावश्यक खुबार करने की माँग बरावर उठने लगी | और 
१६३६ में एक नया कम्पनी एक्ठ पास किया गया । 

१६१३६ के एक्ट में कई प्रकार के सुधार करिए गए हैं। न केवल हिल्से- 
दारों का निबन्त्र० अधिक हृढ़ किया है वल्कि मैनेजिंय एजेन्सी-पद्धति के दोगों 
को भी कम करने का ग्रयत्त किया यया है | 

१६३६ के कम्पनी एक्ट में जहाँ तक हिस्सेदारों का सम्बन्ध है, कई घाराएँ 
ऐसी हूँ जिनके अनुसार उसका कम्पनी और उसके कारोबार के विषय में पूरी- 
पूरी जानकारी मिलना आवश्यक है ) उदाहरण के तौर पर एक्ड के अनुसार वह 
अनिवार्य है कि विवरण पत्रिका ( प्रोत्पेक्टस ) में वें सब दूचनाएँ होनी च्ाहियें वो 
कि किसी हिस्सा खरीदने वाले व्यक्ति को हिल्ता खरीदने या न खरीदने के 
विपय में अरना निर्णय करने के लिए जानना जुरूरी है। इसीलिए जिन कम्पनियों 
में मैंनेजिंग एजेन्ड हैं उनमें मैनेशिंग एजेंटों के नाम और पते के अलावा आर्टिकल्स 
ऑफ एसोलिवेशन' या उनके अहृदनामे में उनकी नियुक्ति और मुश्रावजे तन्दन्दी 
जो धाराएँ हूँ वे सभी प्रकट करना होती हैं। कम्पनी के कारोबार सम्बन्धी पूरी 
पूरी बानकारी हिस्सेदारों को मिल सके इस उद्देश्य से और भी कई घाराएे कम्पनी 
एक्ट में रखी गई हैं। जो हिसाब हि्सेदारों को पेश किए जाते हैं वे तफ़्तील 
में होते हैं और लाम-हानि का द्विसाव, डाइरेक्टर की रिपोर्ट तथा ऑडिडर को 
रिपोर्ट पेश करना मी अनिवार्य है। पहली वार हिल्सेदारों को यह्द हब 
अधिकार मिला है कि विशेष ग्रत्वाव प्रात करके वे डाहरेक्टरों को हटा तेडने 
हैं। मेनेजिंग एजेन्टों की निशुक्ति, उनका वेतन आ्रादि और एक्ड प्रात होने के 
पश्चात उनके साथ किए गए इक्तरार में किया जाने वाला कोई मी परिवतन 
हिल्तेदारों की आम सभा में स्कीक्ष होना आवश्यक है | इसके झदिरिक 
मुआवज्ञें तभ्वन्धी कोई मी शर्ते, जो क्लादूत द्वारा निश्चित नहीं है, कम्सना दी 
स्वीकृति से ही की जा सकती है । 


उद्योग-धन्चे--अस्तुत प्रश्न ७१ 


डाइरेक्टर्स के विषय में एक्ट का कहना है कि हर कम्पनी में कम से कम 
तीन डाशरेब्टर होंगे ओर मैनेजिंग एजेन्ड को डाइरेक्टर्सो .की कुल सख्या के 
एक तिहाई भाग से श्रधिक नामजृद करने का अधिकार नहीं होगा | इसके आगे 
यह भी है कि आर्थिकल्स में जो कछ भी हो, डाइरेक्टरों की दो तिहाई 
हंब्या हिस्सेदारों दारा चुनी हुई होगी | डाइरेक्टरों के अधिकारों पर भी कुछ 
प्रतिबन्ध लगाए गए हैं | उदाहरण के तौर पर कम्पनी से अगर कोई इक़रार 
किया जाता है तो उसके लिए बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है। इसी प्रकार 
दिवालिया घोषित हो जाने पर, कम्पनी में कोई वेतनमोगी अधिकारी का पद 


०... 


, स्ीकार कर लेने पर, या निश्चित समय में डाइरेक्टर के लिए आवश्यक 


हिस्से न प्रात कर लेने पर अ्रपने आप ही डाइरेक्टर को अपने पद से अलग 
होना श्रनिवार्य है। डाइरेक्टर को कई प्रकार के दोषों से जेसे, श्रसावधानी, 
कर्तव्य-पालय न करने अथवा पिश्वासधात ( ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ) से होने 
पाले नुक़ृतान. की जिम्मेदारी से मुक्त करना अब गौरक्रानुनी कर दिया 
गया है। 

अन्त में मैनेजिंग एजेन्टों के अधिकारों में मी कमी करदी गई है। उनकी 
नियुक्ति तथा डाइरेक्टरों को नामजूद करने सम्बन्धी अधिकार के बारे में ऊपर 
लिखा जा चुका है | बाकी के प्रतिबन्धों में से सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतिबन्ध वो हैं 
जो मैनेजिंग एजेन्टों पर, सिवाय उन बातों के जो उनके साथ किए; गए शर्तनामे 
में दी गई हैं, डाइरेक्टरों का नियत्रण स्थापित करते हैं, अथवा उनका कार्य- 
काल अधिक से अधिक बीस साल तक के लिए निश्चत करते हैं, न फेघल नई 
नियुक्तियों के सम्बन्ध में बल्कि वर्तमान नियुक्ति के सम्बन्ध में भी, हालांकि 
कमान नियुक्तियोँ के लिए बीस साल का समय एक्ट के लागू होने के समय से 
उमका जाएगा, जब तक कि उनके साथ हुए. समभौते के अनुल्तार उसका कार्य- 
काल इससे पहले ही समास॒ न द्वोता हो । इसी प्रकार मैंनेजिंग एजेन्टों को मिलने 
पाते मुआवजे के बारे में भी यह शर्त लगादी” गई है कि उनके मुआवजे 
की एक मात्र आधार लाम होया जो कि किसी निश्चित प्रणाली के अनुसार 
82 जायगा | एक फ़र्म द्वारा दूसरी फ़र्म में रुपया लगाने अथवा मैंनेजिंग 
एजेंटों को ऋण देने या ऋण के लिए जमानत देने की बुराइयों को भी रोका 
गया हैं, क्योंकि नए कानून के अनुसार ऐसे काम गैरक्ानूती करार दे दिए 
गए हैं। नए क्ानूत के अनुसार बिना ऐसे तीन चौथाई डाइरेक्टरों की स्तरीकृतिं 
कै जो कि उपस्थित हैं और जिनको मत देने का अ्रधिकार है, कम्पनी के साथ 
कैप-विक्रय अथवा माल के लेन-देन सम्बन्धी किया गया कोई मुआ्राएदा नियमित 
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नहीं माना जा सकता | मैनेजिंग एजेन्ट पर यह प्रतिबन्ध भी है कि बह स्वयं 
कोई ऐसा व्यवसाय न. करे जो कि उस कम्पनी के व्यवसाय से प्रत्यक्ष प्रतिषद्धा 
में आता हो जिसका कि वह मैनेनिंग एंजेन्ट है। इसी प्रकार कोई कथनी किसी 
ऐसी दूसरी कम्पनी के हिस्से अथवा डिबेचर ( ऋण-पत्र ) नहीं खरीदेगी जो कि 
. पहले वाली कम्पनी के संचालकों द्वारा ही संचालित है। ऐसी खरीद तभी हो 
सकती है जबकि संचालन-समिति ( बो्ड ) ने इसके लिए पहले से ही ख्ीकृति 
देदीहो। 

उपयु क्ष॒ विंवरण से इतना तो स्पष्ट ही है कि १६३६ के कम्पनी कानून के 
श्रन्तर्गत यद्यपि मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली तो श्राज भी जारी है पर उस पर कुछ 
प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं | इन प्रतित्रन्धों के बावजूद भी मेनेनिंग- 
एजेन्सी प्रथा के बारे में शिकायतों की कमी नहीं हुई है | आज भी वे अपने 
अधिकारों का दुरुपयोग करते पाये जाते हें। भारत सरकार के सामने यह 
प्रभन फिर विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में आलोचना के लिए उन्होंने 
कुछ प्रस्ताव भी प्रकाशित किए हैं ( देखें इस परिच्छेद के श्रन्त में परिशिष्ट )| 
भारत सरकार के सामने अश्न केवल इतना ही नहीं है।वह तो सूर्य 
कम्पनी एक्ट में सशोधन करने का विचार कर रहो है | यहाँ यद्द बात भी ध्यान 
में खखने की है कि पिछले वर्षों में ऐसी नई फ्र्मों की संख्या बढ़ी है जो कि 
किसी मेनेजिंग एजेन्सी के तत्वाविधान में स्थापित नहीं हुई | यह इस बात 
का सकेत है कि देश में व्यवसायिक नेतृत्व का विकास हो, रहा है।यह 
शुभ चिह्र हैं। क्योंकि व्यवध्था में ईमानदारी और कार्यदक्कषता केवल क्रादूत 
के बल पर नहीं लाई बा सकती | क्वानूत से कुछ सहायता मिल तकती है, 
पर, अधिक जाग्रत जनमत, व्यवसायी वर्ग में अ्रपेज्ाकृत अधिक कर्तव्य-चुढि, 
अनुभवी, विशेषज्ञ, ईमानदार, और साइसी व्यवसायरी-नेतृत्व की भी बड़ी 
श्रवश्यकता है| बिना -इनकी मदद के व्यवस्था और श्रर्थ दोनों ही समस्याश्रों 
के हल नहीं निकल सकते । - जे 

श्रौद्योगिक अर्थ प्रबन्ध :--थद्द बात सर्व बिदित है कि आ्राइनिक उद्ी 
के लिए बहुत बड़ी पूँजी चाहिये । अस्त, आऔद्योगिक श्र्थ-प्रबन्ध के बारे में ययेप्ट 
जानकारी करना आवश्यक दे | हु 

उद्यौग-धंधों को दो प्रकार की पूँली चाहिये । स्थायी ( फ़िक्स्ड ) पूंजी 
और चालू ( वर्किंग ) पूँजी | स्थायी पूँजी की भूमि, इमारत, मशीनरी हर 
दूसरे स्थायी उपकरणों के लिए आवश्यकता होती है | मौजदा उद्योगों मे हे 
विस्तार अथवा प्रतिस्थापना (रिप्लेसमेंट ) के लिए भी स्थायी पूजी 


उद्योग-घन्वे---प्रस्तुत प्रश्न ७रे 


श्रावश्यकता दोती है | चालू पूंजी कौ आवश्यकता “कच्चा माल खरीदने और 
तैयार माल में परिणत करने, चाल सामान खरीदने, तेयार माल को बेचने 
न्धी खर्च की व्यवस्था करने, जो माल आया है उस पर आवश्यक खर्च करने 
और दैनिर आवश्यकताएं पूरी करने के लिए द्ोती है ?” चालू पूंजी का भी एक 
अंश लम्बे समय के लिए आवश्यक होता है | क्योंकि प्रत्येक उद्योग में दैनिक खर्च 
चलाने और कच्चे माल की एक निश्चित मात्रा बराबर बनाए रखने के लिए कुछ 
न कुछ रकम हमेशा ही लगी रहती है | 
भारत में औद्योगिक अर्थ-प्रबन्ध का प्रश्न बहुत पुराना नहीं है। आधुनिक 
अर्थ-व्यवस्था का जब॒ तक इस देश में प्रार्म्म नहीं हुआ, यह प्रश्न ही उपस्थित 
, नहीं दो सकता था। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक उद्योगों के आरम्भ 
हो जाने पर भी, काफी समय तक उद्योग-धन्धों के सामने पूँजी का कोई पश्न 
उपस्थित नहीं था | इसका कारण यह नहीं था कि देश की बैंकिंग व्यवस्था बहुत 
संतोषप्रद थी । वास्तव में बात यह थी कि कुछ अपवादों को छोड़कर देश में 
बहुत थोड़े उद्योग;धन्घे ऐसे थे जिनके आगे विकास की कोई विशेष सम्भावना 
समभी जा सकती थी । उद्योग घन्धों की दृष्टि से यह समय गतिरोध का था | 
विदेशी माल की स्पर्दधा के कारण देशी शह उद्योगों का प्रायः अन्त-सा हो चुका 
था। राजनैतिक पराधीनता के कारण इन शह-उद्योगों की रक्ता का कोई कारगर 
उपाय भी हम नहीं कर सच्ते थे। विदेशी शासन के फलस्वरूप देश को जिस 
आर्थिक विनाश का सामना करना पड़ रहा था उसे हम असहाय व्यक्ति की 
भाँति देखते रहने के अतिरिक्त ओर कुछ कर नहीं सकते थे । किन्तु इस शताब्दी 
के आर्म्म के साथ परिस्थितियों ने थ.ड़ी करवट बदली । सन्‌ १६०५ के स्वदेशी 
आन्दोनन ने भारतीय व्यवसाय के लिए! एक अच्छा अवसग उपस्थित किया । 
अस्तु, श्रौद्योगिक श्र्थ-प्रबन्ध का प्रश्न भी अ्रतर सामने आ्राया | प्रथम महायुद्ध के 
घश्चात्‌ उद्योग-घन्धों से सम्बन्ध रखने वाले अन्य प्रश्नों के साथ-साथ श्रोद्योगिक 
अर्थ-प्रवन्ध का प्रश्न भी अ्रधिक महत्वपूर्ण बन गया। इस सम्बन्ध में विभिन्न 
कमीशनों और कमेटियों ने भी समय-समय पर विचार किया है। और यद्यपि 
इस समस्या को इल करने की दिशा में कुछ प्रवत्त मी हुए हैं और आज भी 
जारी हैं, परन्तु अभी तक इसका कोई संतोषजनक और समुचित हल हो नहीं 
सका है। हमारे देश के मावी आर्थिक विकास की दृष्टि से औद्योगिक अर्थ प्रबन्ध 
का प्रश्न आज भी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ हैं। 
इस प्रश्न की भावी उुव्यवस्था के विषय में विचार करने से पहले यह 
जानना आवश्यक है कि भारतवर्ष में स्थायी (ब्लॉक) और चालू (वर्किग) दोनों ही 
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प्रकार की श्रौद्योगिक पूँली की पूर्तिआज किस तरह से होती है। 

देश के पमुख उद्योग धन्घे स्थायी पूजी की व्यवस्था निम्न लिखित 
उपायों में से किसी एक था अधिक उपायों द्वारा करते हैं :-.(अ) हिस्सों और 
ऋश-पत्रकों ( डिबेंचर्स ) को सार्वजनिक रूप से अथवा सीमित मात्रा में बेच कर, 
(आ) नकद रुपया इवालगी जमा ( डिपोज़िट ) के रूप में प्राप्त कर और ' 
(इ) किसी व्यक्ति अथवा सामेदारी (पार्टनरशिप ) विशेष से रुपया उधार 
लेकर | वैसे तो उपयुक्त उपायों में से अलग-अलग उद्योग-धन्धों के लिए अ्रलग- 
अलग उपायों का विशेष मद्दत्व माना जा सकता है, पर फिर मी कुल मिलाकर 
यह कहा जा लकता है कि आजकल हिस्सों और ऋश-पत्रकों ( डिबेंचस ) को 
बेचकर स्थायी पूँजी प्राप्त करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। साधारण 
हिस्सों के अलावा विशिष्ट हिश्सों ( प्रिफ़रेंस शेयर्स ) तथा ऋण-पत्रकों ( डिब्रेंचर्स ) 
का भी पूँजी प्राप्त करने के लिए उपयोग हुआ है, खास तौर से जूट के उद्योग 
में | इस सम्बन्ध में एक शुम परिवर्तन यह भी हुआ है--कि प्रत्येक हिस्सा कम 
कीमत का रखा जाता है ताकि सामान्य स्थिति का व्यक्ति भी आसानी से खरीद 
सके । ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ स्थायी पूँजी का प्रमुख आधार नकद 
रुपया जमा के रूप में प्राप्त करना ही है। अहमदाबाद का छूती कपड़ा-उद्योग 
इस प्रकार का एक बड़ा उदाहरण है | मिश्रित पूजी वाली कम्पनियों का जब 
तक प्रचार नहीं हुआ था व्यक्ति श्रथवा सामेदारी ( पार्टनरशिप ) विशेष से 
पूँजी उधार लेने के भी कई उदाहरण मिल जाते थे । नए उद्योगों में-जैसे शकर 
के, खान के, कांगज्ञ के और दियासलाई आदि के उद्योगों में श्राब भौ ऐसा 
देखा जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि यह उद्योग अपने अपने क्षेत्र में 
अगुआ रहे हैं | 

चालू पूंजी ( वर्किंग केपिटल ) के सम्बन्ध में मी यह बात देखने को 
मिलती है कि पूँली प्राप्त करे के लिए कई उपाय काम में लिए बाते हैं | 
मुख्यतः: ये उपाय निम्नलिखित हैं--( अर ) जमा के रूप में सव साधास्ष से 
रुपया प्राप्त करना, (आ ) व्यवसायियों, उनके मित्रों अथवा मैनेजिंग एजेन्डों से 
जमा के रूप में प्रात्त करना, (६ ) इन्डजिनिस वैंकर्स से हवालगी के रूप में उपया 
प्रात करना, और (६) मिश्रित पूँजी वाले बैंकों से ऋण लेना | सती 
कपड़े के बम्बई और विशेषतः अद्दमदाबाद स्थित कारखानों में सर्व साधारण से 
ज्ञमा के रूप में रुपया प्राप्त करने का उपाय ही ग्रधानतः काम में श्राता है।ये 
जमा थोड़े समय के लिए, प्रायः एक वर्ष से ज्ेकर छः महीने तक के लिए, प्रात 
होती है | इस प्रशाली का सबसे बढ़ा दोष यद्द दे कि हिली कठिनाई के समय 
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जब रुपये की सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है, अचानक रुपया वापस खींच 
लिया जाए | पिछले वर्षों में अहमदाबाद में यह भी देखा गया है कि इस तरह 
का जमा पाँच से सात वर्ष तक के” लिए हो सकता है। इससे अचानक रुपया 
खिंच जाने का खतरा तो बहुत कम दो जाता है, परन्तु इस प्रशाली की एक बढ़ी 
हानि यह है कि विश्वतनीय औद्योगिक हिल्‍्सों, ऋण-पत्रकों तथा दूसरे प्रतिभूतों 
( पिक्‍योरिटीज्ञ ) की संख्या में कमी आने से विनियोग ( इस्वेस्टमेंट ) के बाज्ञार 
के विकास में बाघा आती है | 

बीच के दर्जे के और “अपेक्ञाकत नए उद्योगों के पूँजी प्राप्त करने का 
एक मात्र साघन उपयुक्त दूसरे नम्बर की प्रणाली है। इस प्रणाली के अ्रनेक 
लाभ भी हैं। वे लोग जो रुपया उधार देते हैँ उसे व्यवृखाय विशेष में अपनी 
जोखम भी मानते हैं और इसलिए अचानक रुपया सखिंच जाने का डर इसमें 
नहीं रहता । इसके अलावा, देश में ऐसे उद्योगों के लिए समुचित बैंकिंग व्यवस्था 
न होने से उनके लिए पूँजी प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय है भी नहीं | इस 
प्रकार के निजी जमा का एक लाभ यह मी -दे कि मन्‍्दी के समय जब बैंक तक 
सुरक्षित उद्योगों के सम्बन्धों में मी थोड़ी सतर्कता की नीति बरतने लगते हैं, इस 
प्रकार की पूँजी से बड़ी सद्दायवा मिलती है। परन्तु उपयुक्त लामों के साथ-साथ 
'इस प्रणाली के कुछ दोष मी हैं । कई घार इस प्रणाली के कारण किसी एक ही 
मैनेलिंग ऐलेन्ट की फर्म पर उस द्वालत में अत्यधिक भार आ पड़ता है जब कि 
उसी एक फर्म की कई उद्योगों की आर्थिक व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके 
अलावा विनियोग ( इन्वेस्टमेंट ) के बाज़ार के विकास में'इस प्रणाली से भी 
“रुकावट उत्पन्न होती है | 

पूँजी प्राप्त करने की तीसरीं प्रणाली जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, 
देसी बेकस (इन्डीजिनस बेंकस) से दवालगी लेने की है| इस प्रणाली का सहारा 
ऐसे पूजी का अभाव अ्रतुमव करने वाले या छोटे उद्योग, जो कागज, शकर, 
दियासलाई के जैसे अपेक्षाकृत नए ज्षेत्रों में काम करते हैं, लेते हैं। ऐसे उद्योगों 
के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं दोता। इस प्रयाली का मद्त्त्य कम दोता 
जारदा है, द्वालॉँकि कुछ उद्योगों के लिए. और कोई चारा नहीं है । उनकी यदद 
विवशता हमारी मिश्रित पूजीवाली बैंकिंग व्यवत्या और पूँजी के बाजार की 
अक्षमता का एक प्रमाण है । 

हमारे उद्योगों के चालू पूँली प्रास करने का श्रन्तिम साधन मिश्रित पूँजी 
चाले बैक हैं जिनमें इम्पीरियल बैंक श्रॉफ इण्डिया को भी शामिल कर लेना' 
चाहिये । इन बैकों के बारे में आम तौर से देश में यह धारणा है कि औद्योगिक 


माखीय अयेशात्त की ज्यरेखा 


के की व्यवस्था में इनकी नीति अनावश्यक रूप से कड़ी और अनुढार रही है। 
ज्ञव बंक ऑफ इरिडिया की स्थापना तक इम्पीरियल वेंक एक हद दक्र केल्‍्रीव 
बैंक का काम मी करता था और इस कारण से उसे कई मकार की मवांदाओं में 
कान करना पड़ता था। आन भी इम्यीरियल वें पर पहले की कुछ मर्बादाएँ तो 
हैं जेंचे छुः नहीते से अधिक समय के लिए ऋण अबबा हवालगी नहीं दे सकता, 
ओर अउने हो हित्सों अथवा अ्रचल सम्पत्ति की जनानत पर ऋण नहीं दे सकन । 
परू्ठु अन्य सब मामलों में अब वह दूसरे व्यापारिक बैंकों की तरह खूदन्त्र है 
स्वभावतः इस दैंक के पाश्त जैंसे साधन और योन्य कर्मचारी है उनको देखते हुए 


आशा की यई | इससे यह अपेक्षित था कि विभिन्न उद्योगों की पूँजी तम्वन्धी 
आवश्यकता की जाँच कराई जायगी और जर्मन बैंकों के उदाहरण पर ब्यात्रित 
और औद्योगिक मिला-जुला बैंकिय का कान शुरू होगा। पर यह आशाएं शर्म 
पूरी नहीं हुई हैं । जो छोटे बैंक हैं, जिनके दाघन तीमिव है और विनके पाठ 
ऊंची वोग्यता के कर्मचारी नहीं हैं उनसे अधिक आशा चैसे भी नहीं कीड़ा 
सकती | साधन सम्पद् और वोग्य कर्मचारी वर्ग की जिनको सेवाएं प्राप्त हैं उन 
मिश्रित पूँजीवाले बैंकों को इस दिशा में पथ-प्रदर्शत करता चाहिये | फ़ितकल 
कमीशन ने मी यह सिह्मारिश की दे कि भार तरकार को रिजर्व नेक की सलाद 
का इस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करता चाहिये | 

इस सम्बन्ध में अर्मन बैंकों की कार्यप्रणाली की दानकारी उपयोगी होगी | 
जर्मनी में उद्योय-धन्धों और ताघारण व्यापारिक वैकों में निकट का सम्बन्ध रहा 
है । १६ वीं शताब्दी के मध्य में लव वर्मनी में श्रौद्योगीकरय आर्न्म हुआ दो 
इस बात की आवश्यकता अनुभत्र को राई | पैसेदाले लोग | उद्योद में 
लगना चाहदे ये और न दूनरों को इस काम के किए पेंदा 
पूँज्ी के इत श्रमाव की पूर्ति चेंदों ने की । जिन के पात उनके 
में दिश्वात था और इसलिए चैंकों में वे अरना उादा जमा करते ये और 
उस उपये का उपवोग उद्योग-धर्घों के लिए करते थे। इस अझार ता श्रौर 
उद्योग-पंधों का आपसी सहयोग आरम्न हुआ । 

बैंकों और उद्योगों का यह तन्व॒न्ध तीन मकार का ६8ै। पहला प्रकार 
चालू झातें का है और साधास्एदवा जर्मन फर्म न केबल चालू रेल, पर 
मै के लिए भी, जन तक क्रि स्थावी पतन नहीं होता, इठ लक पर बहुठ 
वि रहती है । दूसरा ग्रकार का यह है कि बैंक स्वर श्रौद्योगिक 22220 7% 
करे है और उनको पूँजी देते तथा बाद में तर ताघास्य की करना के 


् 
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हिस्से बैंच कर अपना रुपया बापस बदल कर हेते हैं। इस उद्दे श॒य से कई बैंक 
मिलकर जो एक संघ बनाते हैं उतको सिन्‍्डीकेट या 'कनतोरंटियम! का नाम 
दिया जाता है! यह संध आररम्म में उस नई कम्पनी के जो इसके द्वारा चालू 
की गई है, हिस्से खरीद लेता है वो बाद में, जैसा ऊपर लिखा गया है, जनता 
शो बैच दिये जाते हैं। इसका यह श्र्थ भी है कि किसी भी बैंक का किसी उद्योग 
से कोई स्थायी सम्बन्ध क्रायम नहीं होता । उद्योगों में सम्बन्ध रखने का तीषरा 
प्रकार श्रौद्योगिक कसनियों के उचालक मंडलों में बैंक का प्रतिनिधित्व रखना 
है, ताकि बैक अपने हिंतों की रक्षा कर सके और कम्पनी की नीति को इस दृष्टि 
से प्रभावित भी कर सकें | जर्मन बैंकों की इस नीति की सफलता का एक कारण 
यह है कि वे अपने हर ग्रकार के शेन देन का ह्विसात्न श्रपने आ्राप में बराबर 
रहते हैं। उदाहरण के तौर पर थोड़े समय के लिए श्राया हुआ रुपया कभी 
लस्बे समय के लिए किसी काम में नहीं लगाया जायगा |ठसके लिए बैंक की 
पूँजी श्रौर उसके रक्षित कोष का उपयोग किया जावगा। थदि कहीं पूंजी रुक 
भी जाती है दो वह जोखिम करे बैंकों में बटी रहती है श्र इसके अलावा इस 
इष्टि से गुप्त रक्षित-कोष भी रहते हैं| इस जर्मन प्रणाली का एक लाभ तो यह 
है कि श्रौद्योगिक कम्पनियों को विशेषज्ञों से श्राथिक राय मिल जाती है, और 
दूसरे यह कि पूँजी लगाना चाहने वाले व्यक्तियों को बैंक के बीच में पड़ बाने 
से विश्वास भ्रधिक हो जाता है । इस प्रणाली की बुंह्द हानियाँ भी हैं । जो छोठे- 
छोटे ऐजी लगाना चाइने वाल्ते व्यक्ति हैं उनका महत्व घट जाता है भ्रौर 
साधारण दर्जे की जो श्रोद्योगिक कम्पनियों हैं उनकी स्वतन्त्रता भी किसी हृद 
तक कम हो जाती है। बैंकों ने औद्योगिक एकीकरण को भी प्रोत्साहन, दिया 
है। अल्पकालिक साख व्यवस्था और व्यापार की आवश्यकता-पूर्ति पर भी इस 
नीति का असर वांछुनौय नहीं हुआ है क्योंकि राष्ट्र के तुर्त काम में आ सकते 
थाते साधनों का उद्योग में उपयोग होने से जहाँ उनका वात्तव में उपयोग होना 
चाहिये वहाँ कमी श्राती है | प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ और हिटलर-शातन के 
पहले बैंकों की इस प्रदृत्ति में कुछ अन्तर भ्रवश्य श्राया | उद्योग-प्घों की खतन््रता, 
प्रथम महायुद्ध के बाद के मुद्रा प्रसार के कारण उद्यन्न बैंकों की कम्बोर 
स्थिति, और दुहवरी बैंकिंग से होनेवाली हानियाँ का ध्यान, इस परिवर्तन के 
कारण है। फिर भी जर्मन बैंकों की इस नीति से श्रौद्योगिक उन्नति में सद्दायता 
मिली है और मारत को भी इस दिशा में श्रागे आना चाहिये। 

भारतीय भिश्नित पूंजी वाले बैंकों के बारे में एक शिकायत उनके ऋण 
देने की प्रणाली के बारे में मी रही है। शिकायत यद्द रही है कि बेंक व्यक्तिगत 


मल भारतीय अर्थशात्र की रुपरेला 


ज़मानत मात्र पर ठथार नहों देते बैश्वा कि दूसरे देशों में होता है। इसके 
लिए वेंकीं के साथ-साथ उधार लेने वालों को मी अपने तरीकों में ुघार 
करना होगा । 

उधार लेने वालों को उनके बारे में चाहीं जाने बाली सारी बानकारो 
कराना चाहिये | प्रेसीडेन्सी बैंकों और इस्पीरियल बैंक की पर्यरा, बैंकों की 
असफलताओं-का ध्यान और मैंनेजिंग एजेन्टों द्वारा भारन्टी देने की हर समर 
की दैवारी ने भी इस नीति को प्रोत्तादित किवय्य | जिलों के वाज़ार कै विज्ञातत 
और योदानों द्वारा दीगई उनके पास जमा किये यण माल की योदाम-रसीद 
का उधार रुपया लेने के लिए उपयोग दोने से देश की श्रोद्योगिक पूँदी की 
समस्या का हल निकलते में सहायता मिलेगी । 

ओद्योगिक पूजी को वर्तमान स्थिति का पूरा हाल 
विषय में मैनेजिंग एजेन्टों का जो योग रहा है उसे भी जानना श्रावश्यक है। 
ये प्रत्यक्ष और अपरत्वज्ञ दोनों ही प्रकार से आर्थिक सहायता देते हैं। सीधा 
उधार देने के अलावा कन्यनिर्यों के हिस्से और ऋण-पत्रक भी इनके द्वारा खर्रदे 
जाते हैं ! अप्रत्यज्ञ तहायता केम्सनी के उधार लेते तमय बैंक को गार्ड देने 
आर लिस कम्पनी का उनसे सम्बन्ध है उसके हिल्से श्रादि बिकने अथवा सब 
साधारण से सीधो जमा प्राप्त करते में उनके नाम से तहाबता मिलने से 
होती है। मैनेजिंग एजेन्सी का काम करने वाली कर्मों पर इस अकार की 
निर्भरता वाछनीय नहीं है पर दूतरे साधनों के अ्रभाव से यह निमरता तो रहने 


वाली ही है। 


जानने के लिए ए्श्स 





अमी तक हमने ऑ्रौद्योगिक पूजी की व्यवस्था करने वाली मौजूदा वेंकिंग 
संस्थाओं के विषय में विचार किया हे। अन्न हमें दूसरे देशों के उदाहरझ को 
सामने रखकर नई उंत्याए स्थाडत करने के प्रभन पर भी विचार 


करना चाहिये ! 

इस सम्बन्ध में एक सुझाव पूं जा लमानेबालों के मनोविद्धान 
और उनका पथ-प्रव्शन करने वाली उंध्याश्रों को त्थापित करने का 
और अमेरिका के अन्डर-राइड्स! और जननी के सिन्डीकैड इंता 
संत्याएँ हैं और उनको विशेष जानकारों तथा इढ़ आयिक तिथिति 
वालों में एक विश्वास पैदा होता है और उतका 
संत्थापन में आता है। मासत में इत काम के लिए कोई 
बनी ईं, हालाँकि मैंनेविंग ए्जेन्ट करती हद वक इस बनाई 
अतः नई संत्याओं को स्थातित करा आवश्यक है, जैसे स्वतंत्र 


॥ 
तर 
४ 

. थ् 
| 
चय। 


| 
| 
#५* 
| 

| ॥ न 


#ण| 


हे 
| 
है 
| 
43 ४ 
ध्क फड 
2 शि 5 
5 


लत 
दि 
59 

| 
कस, 
हपर की 
बन नं 


उद्योग-धन्वे--अस्तुत प्रश्न छह 


रिक्वर्व बैंक के एक विमाग के रूप में राष्ट्रीय श्नवेस्टमेंट बोर्ड' नाम को संस्था 
की स्थापना की जा सकती है। इसी प्रकार की दूसरी संस्था ब्रिटिश अथवा 
श्रमेरिकन ढंग की इनवेस्टमेंट ट्रस्ट कम्पनी! हों सकती है। ब्रिटेन में इन 
सत्थाओं का १६ वीं शताब्दी की अस्तसियों में विशेष प्रचार हुआ। ये सबे 
साधारण को 'स्टाक' बेचकर उनसे पूंजी एकन्नित करती हैं और फिर ये पूँली 
कई प्रकार की प्रतिभूतों (सिक्‍्योरिटियों) में लगाई जाती है। इस ग्रकार यह क्रम 
बराबर जारी रहता है। इसका मूलभूत आधार जोखम को बाँटना है, यहाँ तक 
कि झठाक' के एक अश के द्वारा विभिन्न कम्पनियों के २० से २००० तक स्टाक, 
हिस्से, बोर्ड, और ऋण-पत्रक (डिबैचस) खरीदे जाते है ।” इसकी सफलता का 
मूल आधार कुशल व्यवस्था है जिसमें इस का बराबर ध्यान रखा बाता है कि 
बाज़ार में कौन कौनसी सिक्‍योरिटीज्ञ बेची और खरोदी जाती हैं। प्रथम 
मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ इनवेस्टमेंट द्रर्ट नाम कीं इन संस्थाओं का हास हुआ। 
आर्थिक जीवन की विषमताओं का आलिरकार मनुष्य अपनी बुद्धि कोशल से 
मुकावला नहीं कर सका । नतीना यह हुआ कि ब्रिटेन में 'फ़िक्सड ट्रस्ट” नाम 
की एक नई संस्था का जन्म हुआ ।* अमेरिका में इस प्रकार की सस्थाएँ थीं। 
इंगलैंड में सन्‌ १६३१ में इस प्रकार की संस्था क्रायम हुई। इनवेस्टमेंट ट्रस्ट की 
भाँति इसमें भी जोखम का बटवारा रहता है पर इसमें व्यवस्था का भार किसी एक 
मैनेजर अथवा मैनेजर्रों के किसी समूह के ह्वाथों में नहीं सौंपा जाता। फ़िवर्ड' 
ट्रस्ट जिन सिक्षयोरियीज्ञ सें पुजी लगाता है उनकी संख्या निश्चित होती है और 
उनके बारे में सर्व साधारण को पूरी जानकारी कराई जाती हैं। जानकार लोग 
कई हिस्सों का एक समूह निश्चित कर लेते हैं और फिर सर्व साधारण को उसमें 
रुपया लगाने के लिए. आमंत्रित किया जाता है। रुपया लगाने वालों को यह 
आजादी रहती है कि वे पूरे समूह में अपना रुपया लगावें श्रथवा उसके किसी 
एक भाग में | द्रह्ट का जीवन दस से बीस वर्ष तक का निश्चित किया जाता है 
और कोई मी बैंक या बीमा कम्पनी निश्चित शर्तों पर अमानतदार ( ट्रस्टी ) का 
काम करती है। हिस्सों के समूह को उडप-समूहों में विमाजित करने का काम 
“ृस्टी' करता है जो मुनाफ़ा मी एकत्रित करता है तथा अत्रग-अलग हिस्सेदारों को 
उनके मुनाक्तो का हिस्सा चॉँठता है। इंगलैंड में इस संस्था का बड़ा प्रचार हुआ 
है और छोटे-छोटे पूजी लगानेवालों को इससे बड़ी सहायता मिल्ली | इन दोनों 
भकार की संस्थाश्रों से भारत को भी लाम होगा। पूली लगाने वालों का पथ- 
प्रदर्शन करके और उसमें विश्वास पैदा करके औद्योगिक उन्नति में ये संस्थाएं 
सहायक हो सकती हैं। इनवेस्टमेंट ट्रस्ट के नमूने की कुछ संस्थाएँ हमारे देश में 
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री प भी हुई हैं, जैसे डाठाज़ इनच्स्टमेंट कॉरपोरेशन, इंड स्ट्रवल इन्वेल्व्मेंट टस्ट 
'जि०, जे० के० इन्वेस्टमेंट ट्रल्ट लि० आदि! बम्बई और कलकत्ते में कु इस्यू एड 
फ़ाइनेन्स द्वाउसेज़” नाम की संस्थाएँ भी स्थापित हुई' हैँ जिनका काम सिक्यरिटीजञ 
के बिक्री का ज़िम्मा लेना अर्थात्‌ अभिगोपन ( अन्डर राइट करना ) है। 
श्रौद्योगिक पूजी की समस्या को सुलमाने के लिंए समय-समय पर यह 
सुझाव भी रक्षा गया कि इस काम के लिए अलग से बैंक कायम किए दाने 
चाहिये । औद्योगिक कमीशन और केन्द्रीय चैकिंग जाँच कमेटी मी इसी राय की 
थीं। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी की यह सिफारिश थी कि पत्वेक प्रान्त में एक 
प्रान्दीय औद्योगिक कॉरपोरेशन की स्थापना होनी चाहिये और उसकी पूँली की 
व्यवस्था प्रारंम में या झिर स्थायी तौर से ही प्रान्तीय सरकारों द्वारा की जानी 
चाहिये | प्रान्वीय सरकारों को इनके द्वारा जारी किए गए ऋशण-पत्रक ( डिबेंचर्स ) 
भी खरीदना चाहिये या उन पर मिलने वाले व्याज की यारूटी देना चाहिये। 
ये कारपोरेशन दीघकालीन जमा--जिनका समय दों वर्ष से कम ने हो--खीकार 
करें। जब तक इनके सम्बन्ध में सरकार का व्याज या किसी दूसरे पकार का 
जिम्मा रहे उनके संचालक मण्डलों पर सरकार को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। 
इनका काम उद्योग-घन्धों को लम्बे समय के लिए पूँलजी उधार देना होना 
चाहिये । किस यकार के उद्योगों को ये कॉरपोरेशन सद्दायता दें. इतका निर्णय 
- बैंकिंग कमेटी की राय सें सम्बन्धित श्रान्तीव सरकार पर ही छोड़ना ठीक होगा | 
केवल इतना ध्यान श्रवश्य रहना चाहिए कि सहायता पाने वाले उद्योग ऐसे हों 
जजिससे “जनता का हिंत होने वाला हो, प्रान्त को उत्पादन शक्ति में इंद्धि हो 
ओर लोगों को काम मिले ।” प्रान्तीय कॉरपोरेशनों के कामों में समन्वय करने 
की दृष्टि से एके अधिल भारतीय ओऔद्योगिक कॉरपोरेशन की स्थापना भी आव- 
श्यक मानी गई। इस प्रकार के अखिल भारतीय कॉरपोरेशन की तरावश्यकता 
» इसलिए भी मानी गई कि जिन उद्योग-धर्न्धों का महत्व सारे राष्ट्र की दृष्टि से है 
उनके जिकाछ ये सहायता देना इस कॉरपोरेशन का काम होगा | इसके अलावा 
और भी कई ऐसे काम हैं जैसे उद्योग-घन्धों के लिए सामान लाने-लेजाने के रेल- 
किराये में स्थायत करवाना; केन्द्रीय सरकार की सामान खरीदने की नीति, 
आयात-निर्यात कर सम्बन्धी नीति तथा दूसरी उद्योग-धन्धों से सम्बन्ध रखनेवाली 
नीतियों का औद्योगिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए निर्णय कराना, विनकों 
अखिल भारतीय कॉरपोरेशन ज्यादा श्रच्छी तरह कर सकता है। 
पिछुल्ले वर्षों में इस अकार की कुछ उंत्थाएँ देश में कायम हुई हैं। 
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में त्यापित हुए. काफी समय होगया | परन्‍ठु इसका उद्देश्य छोटे पैमाने के उद्योगों 
की सहायता करना हैं। अन्य प्रान्तों ( अरब राज्यों ) में भी इस प्रकार के प्रयत्नों 
की बढ़ी आवश्यकता है | 

इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केन्द्रीय सरकार द्वारा 'इण्डस्ट्रियल 
फाइनेन्शियल कॉरपोरेशन! की स्थापना करके किया गया है। फरवरी श्थ४८ में 
तत्कालीन पार्लियामेंट ने इस विषय में आवश्यक कानून पास किया। कॉरपोरेशन 
का उद्देश्य बीच के समय के लिए और दीर्घकालीन ओद्योगिक पूंजी की व्यवस्था 
करना है। कॉरपोरेशन की कुल हिस्सा पूंजी १० करोड़ दपये तक हो सकती है । 
इसमें से ५ करोड़ की पूँ ली के हिस्से फिलहाल जारी किये गये हैं । बाकी के बाद 
में आवश्यकतानुसार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से जारी किये जा सकते हैं। 
पूँजी के वापत करने और हिस्सेदारों को न्यूनतम लाभ मिलने की यारन्टी 
केन्द्रीय सरकार ने दी है। कॉरपोरेशन में ४० प्रतिशत हिस्ता एूँजी भारत 
सरकार और रिजर्व बैंक की होगी | १० प्रतिशत सहयोग बैंक का हिस्सा होगा । 
इसके अलावा इम्पीरियल बैंक, स्वीकृत बैक ( शेट्टल्ड बैंक ) और इन्श्योरेंस 
कम्पनियों को ही कॉरपोरेशन के हिल्से खरीठने का अधिकार है| कोई व्यक्ति 
विशेष कॉरपोरेशन में हिस्से नहीं खरीद सकता । नीति सम्बन्धी मामलों में मास्त 
सरकार को यह अधिकार है कि वह बैक को आवश्यक छिंदायतें दे सके। इन 
सब थतिबन्धों का लक्ष्य यही है कि कॉरपोरेशन राष्ट्र के दवित की दृष्ट्रि से औद्यो- 
यिकर उन्नति के लिए काम कर सके ! 

बेक के कार्य सचालन का अधिकार १२ व्यक्तियों के एक मंडल को है 
जिसमें छः भारत सरकार ओर रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त होंगे। शेष छः अन्य 
हिस्लेदार चुनेंगे | इन बारह में एक मैनेजिंग डाइरेक्टर होगा । कॉरपोरेशन 
अपनी सहायता के लिए सलाहकार समितियाँ स्थापित कर सकता है जो उसे वद्द 
सलाह दें कि अमुक व्यवसाय को ऋण देना ठीक होगा या नहीं। ऋण केवल 
सहयोगी समितियों और आश्रित पू“जी वाली कम्पनियों को ही दिया जा सकता है 
और कोई एक ऋण ५० लाख रुपये से अधिक का नहीं हो सकता | ऋश रुपयो में 
अथवा विदेशी मुद्रा में जैसे मी आवश्यकता समझी जाए दिया जा सकता है। 
ओद्योगिक उन्नति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अमेरिका के 'एक्सपोर्ट एण्ड 
इम्पोर्ट कॉरपोरेशन' से ऋण प्राप्त करने के लिए. भी हमारा यह कॉरंणेरेशन 
मध्यल्थ का काम कर सकता है | कॉरपोरेशन का सारा कार्य-संचालन व्यापारिक 
सिद्धान्वों के आधार पर होगा । जैसा पहले कहा चुका दे इस जात की आवश्यकता 
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हद कि राज्यों में मी इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जाद | इसी दृष्टि से 
भारताय त्सद्‌ ने र८ सितंबर, १६४१ को 'स्टूट फ़ाइनेन्शियल कॉरपोरेशन्स 
एक्ट” पास किया है जो जम्मू और काश्मीर को छोड़ शेष समस्त भारत में लागू है | 
अब हम इस बारे में कुछ विस्तार से लिखेंगे। 

भारत का 'इंडर्ट्रियल फ़ाइनेन्स कॉरेपोरेशन! एक अखिल भारतीय संस्था 
है जो सार्वजनिक मिश्रित पूँली वाली कंपनियों और सहकारी समितियों को जो 
निर्मित उद्योग, खनिन उद्योग या शक्ति के उत्पादन यथा वितरण के काम में लगी 
हुई हैं, मध्यम या दीघकालीन ऋण देता है। राज्यों की सरकारों की यह इच्छा 
थी कि इस अखिल भारतीय संस्था के उपरोक्त काम की पूर्ति करने के लिये 
राज्यों में भी ऐसे कॉरपोरेशन्स क्रायम किये जायें जिनका काम उन बीच के और 
छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योगों को पूँजी उधार देना दो नो केंद्रीय 
कॉरपोरेशन के ज्षेत्र में नहीं आते हैं। "स्टेट फ़ाइनेन्शियल कॉरपोरेशन्स एक्ट 
इसी उद्देश्य से पास किया गया है । 

यह क़ानून किसी भी राज्य में उसी समय में लागू होगा जब केन्रीय 
सरकार उसके लिये कोई तारीख निश्चित करेगी। यह क़ानून राज्यों में स्टेट 
फ़ाइनेन्शियल कॉरपोरेशन” क्लायम करने का अधिकार मात्र देता है | यह लाज़मी 
नहीं है कि राज्यों में ऐसे कॉरपोरेशन्स अवश्य दी क्रायम कर देने होंगे। 

उपरोक्त क्रानून के अन्तर्गत राज्य के फ्राइनेन्शियल कॉरपोरेशन्स को 
निम्नलिखित अ्रधिकार दिये गये हैं :--(१) औद्योगिक फ़र्मों को २० वर्ष में 
चुकाये जाने की शर्त पर ऋण देना या उनके ऋश-एत्रकों [ डिवेंचर्स ] को 
खरीदना ; (२) बाज्ञार से लिये जाने वाले ऐसे ही ऋणों की जो २० वर्ष में चुकाये” 
जाने वाले हों, गारंटी देना, और (३) श्रौद्योगिक फ़र्मों द्वारा जो स्कंघ, हिस्से, 
बॉड या ऋणु-पत्रक जारी किये जायें उनका अभिगोपन [ अन्‍्डरराइट करना ] 
बशर्ते कि ७ साल के अन्दर अन्दर उनको कॉर्पोरेशन वेच दे। कोई स्टेट 
कॉरपोरेशन पहले दो प्रकार की सहायता सरकारी प्रतिभूतियों, सोना-चॉदी या 
चल अथवा अचल संपत्ति की ज्ञमानत पर ही दे सकेगा। इतके अलात्रा किलो 
मी एक फ़र्म को बचूल पूँजी के १०% वा १० लाख उपये, जो मी रक्रस कम हो, 
से अधिक ऋण नहीं दिया जा सकेगा » किसी भी कंपनी के हिल्ते या स्कध 
खरीदने का राज्य कॉरपोरेशन्स को अधिकार नहीं है। कॉरपोंरेशन्स को यह भी 
हक्क है कि वह क्र लेने वाले पर रुपये की सुरक्षा या उसके तमुचित उपयोग 
संबंधी शर्तें लगाये और शर्तों के पालन न होने पर या समय पर रुपया नहीं खुकने 
पर वह उस फ़॒र्म का प्रबंध भ्रपने अधिकार में ले लें और जो संपत्ति ज्ञमानत के 
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. हौर पर कॉर्पोरेशन के पास है, उसे वेच दे। किसी मी उधार लेने वाली फ़र्म 
को उधार का रुपया दुरन्त चुकाने के लिये भी कॉरपोरेशन कद सकता है । 
कोरपोरेशन की हिस्सा पूँजी संबंधित राज्य के द्वारा तय होगी पर यह्द 
कम से कर्म ५० लाख और अधिक से अधिक ५. करोड़ रुपये की होगी । कुल पूँली 
के २५१, रक्रम तक के हिस्से लेने का अधिकार जनता को होगा और बाकी की 
हिस्सा पूँजी राज्य की सरकार, रिज़र्व बैंड, स्वीकृत बैंक, सहकारी बैंक, बीमा 
कंपनियाँ आदि में बॉडी जा सकेगी । इसको- बाँठने का अनुपात राज्य की सरकार 
केन्द्रीय सरकार की सलाह से तय करेगी | 
राज्य की सरकार मूल पूँजी और डिविडेंड के एक निश्चित दर को चुकाने 
के लिये जिम्मेदार होगी। डिविडेन्ड ४५% से अधिक दर से किसी भी हालत में 
नहीं बाँठा जायेगा। डिविडेन्ड के बठने के बाद जो असल मुनाफ़ा बच रहेगा पह 
राज्य की सरकार को मिलेगा। स्टेट कॉरपोरेशन को राज्य की सरकार की 
जिम्मेदारी पर घोन्ड और डिबेंचर जारी करने का अधिकार भी दिया गया है और 
सूद की दर जो राज्य की सरकार केन्द्रीय सरकार की अनुमति से निश्चित करे, चुकाने 
का जिम्मा भी राज्य की सरकार का होगा । 
राज्य कॉरपोरेशन्स जनता से डिपोज़िट भी ले सकते है पर डिपोज़िट की 
अवधि ५ साल से कम नहीं दोगी। वसूल पूजी से अधिक कुल डिपोक़िट की 
रक्रम नहीं होना चाहिये । ४ 
राज्य कॉरपोरेशन का प्रबंध १० व्यक्तियों के एक संचालक मंडल के हाथ 
में देगा | हे संचालक राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त दोंग्रे, ९१ संचालक 
रिज़र्व वैंक के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा, १ संचालक केन्द्रीय श्रौद्योगिक फ़ाइनेन्स 
कॉरपोरेशन द्वारा और १ अ्रबंध संचालक राज्य की सरकार द्वारा निमुक्त 
और ४ संचालक जुने हुए, स्वीकृत बैंक, सहकारी बैंक, दूसरी वित्त संस्थाओं और 
अन्य हिस्सेदारों में प्रत्येक की ओर से एक ,एक होंगे। चुने हुए संचालकों का 
कार्यकाल ४ साल और नियुक्त का नियुक्त करने वाले की इच्छानुतार होगा। 
प्रवथध संचालक पूरे समय का वैतानिक अधिकारी होया जो एक बार में चार साल 
के लिये नियुक्त दोगा पर जो फिर से“नियुक्त हो सकेगा। संचालक मंडल को 
सहायता देने के लिये प्रबंध संचालक और दो दूसरे संचालकों की एक प्रबंध 
सम्रिति की और आवश्यकतानुखार सलाहकार समितियों की व्यवस्था भी की गई 
है। नीति संबंधी मामलों में संचालक मंडल को राज्य की सरकार द्वारा दी गई 
हिदायतों का पालन करना आवश्यक है | अगर संचालक मंडल राज्य की सरकार 
की आज्ञा का पालन न करे तो सरकार को यह अधिकार हैं कि बाक़तायदा मया 


च्य्ड भारतीय अर्थशास्त्र की.रूपरेखा 


संचालक मंडल क्रायम होने तक स्वयं ही संचालक मंडल नियुक्त कर दे. और 
मौजूदा संचालक मंडल को बर्खास्त करदे | 

उपरोक्त क्रानूत में राज्य फ़ाइनेन्शियल कॉरपोरेशन के हिसाव को ऑडिट 
के लिये और राज्य को सरकार और रिज़र्व बैंक क्रो अपने कारोबार के संबध में 
जानकारी देने के लिये भी आवश्यक व्यवस्था की गई है | 

उद्योग-धर्चों को आशिक सहायता पहुँचाने का एक और उपाय जो काम 
में लाया गया है वह हैं उद्योग-धन्धों का राज्य द्वारा सहायता देने सम्बन्धी 
कानून पास करके उनके अन्तर्गत शआ्रावश्यक आशिक सहायता करना! सबसे 
पहले मद्रास ने १६२२ में इस मामले में पहल की और उसके पश्चात्‌ कई प्रान्तो 
ने उसका अनुकरण किया, जैसे तत्कालीन चिहार-उड़ीसा (१६२३), दत्कालीन 
बंगाल ( १६३१ ); मध्य प्रात्त ( १६३४ ) और तत्कालीन पंजाब ( १६३५ )। 
उद्योग धन्धों को इन काबूनों के अन्तर्गत कई प्रकार की सहायता दी गई, जैसे--ऋण 
देना; वेंक से य्राप्त केश क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट और फिक्लड एडवांस की 
गारूटी देना, हिस्से अथवा ऋशपत्रक ( डिंवेंचर्स ) खरीदना, पूँजी के दिसी 
अंश पर न्यूनतम मुनाफा की गारन्डी देना, 'हायर-परचेज' व्यवस्था के आवार 
पर मशीनें उपलब्ध करना, और रियायती दामों पर ज़मीन, कब्चा माल, ईंधन 
पानी, तथा विशेषज्ञों और राज्य कर्मचारियों की सेवाओं की व्यवत्था करना, 
ओर अनुसंघान तथा मशीनें खरीदने के लिए आर्थिक्त लहायता करना | यह 
स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार जो भी सहायता उद्योग-धन्वों को दी गई 
उसका अनुभव कुछ संतोषजनक नहीं रहा | सहायता के बावजूद मी कई उद्योग 
सफलतापूर्वक नहीं चल तके और कइयों ने उधार लिया रुपया नहीं लौठाया । 
इस अलफलता के कारण भी अनेक रहे हैं जैसे--बिंना किसी निश्चित योजना के 
रुपया लगाना, गलत उद्योगों की सहायता कर देना, जोखम का विभिन्न प्रकार 
के उद्योगों में समुचित बैंटवारा न करना, समय पर कर्ज नहीं मिलना, ओर पूरी 
जाँच के ब्राद तद्दायता दी जा सके इसकी समुचित व्यवस्था न होना। इस 
सम्बन्ध में एक बात ध्यान रखने की अवश्य है कि आ्िक सहायता के ये फणेग 
आर्थिक दृष्टि से अत्यन्द संकव्यूर्ण समय में आरम्भ किए यए ये। अल्ठ, 
केवल उपयुक्त अनुभव के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना उचित भी रहीं 
हो सकता । ब 

अब तक औद्योगिक पूँजी के प्रश्न पर हमने केवल इस दृष्टि से विचार 
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किया हैं कि देश में जो पूजी के साधन उपलब्ध हैं उनका अधिक से अधिक 
उपयोग कैसे किया जाए | इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्साघार>ू में विनियोग 
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की बृति का ओर विनियोग की वर्तमान सुविधाओं का पूरा-पूरा विकास कैसे 
संभव हो सकता है, इस विषय में हम ऊपर विचार कर चुके हैं | पर इस प्रश्न 
का एक और पक्ष भी है जो अधिक आधारभूत महत्व का है।इस पक्ष का 
सत्रध लोगो को आय से है। अन्ततोगत्वा यह बात सही है कि जितनी अधिक 
हमारी आ्राथ होगी उप्ती हिलाब से यदि दम चाहेंगे तो रुपया बचा सकेंगे और 
ओ्ौद्योगिक पूंजी में रुपया लगाने की हमारी क्षमता मी इस पर आधारित होगी । 
इसका अर्थ थद्व है कि हमें अपने उन साधनों में भी अभिदृद्धि करनी चाहिये जो 
हमारी औद्योगिक पूँजी का खोत हैं। यहाँ राष्ट्र की श्राय बढ़ाने का प्रश्न आरा 
उपस्थित होता है । पर स्पष्ट है कि इस बारे में तत्काल तो कुछ हो नहीं सकता | 
दूसरी बात विचारने की यह है कि हम में अपने रुपये को खर्च करने की श्रपेक्षा 
पूंजी के रूप में लगाने की दृत्ति बढ़े | इसमें कई प्रकार की जिन कठिनाइयों का 
उल्लेख किया जाता है वे ये हँ--राष्ट्रीयकरुण का भय, श्रत्यघिक आय-कर, मैने- 
जिंग एजेन्टों की बेजा कार्यवाहियों, स्टॉक बाज्ञार में सह्ठा और उसके परिणाम 
स्वरूप सिक्‍योरिटीज़ के मूल्यो में अस्थिरता, राष्ट्रीय आय के बय्वारे में प्रतिकूल 
परिवर्तन और पूँछी जारी करने के बारे में सरकार की पूर्च स्त्रीकृति | इस बात 
की पूरी आवश्यकता बताई जाती है कि जहाँ तक हो सके इन कठिनाइयों को 
दूर किया जाए । पर यह ध्यान रखने की बात है कि इनमें से कई कठिनाइयों का 
वास्तव में कोई बड़ा अ्रसर नहीं है । 
अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ाने और हसका एक अच्छा अंश पूँली की तौर 
पर लगाने के लिए. जो कुछ किया जा सक्षता है वह अवश्य ही किया जाना 
चाहिये | पर्तु औद्योगिक पूँजी को बढ़ाने का एक उपाय और है और वह है 
विदेशी पू ली की व्यवस्था | अब हम विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में थोड़ा विचार 
करेंगे । 
विदेशी पूं जी--देश के श्रौद्योगीकरण के सम्बन्ध में विचार करते समय 
विदेशी पूंजी का प्रश्न भी चराबर सामने रहा है। विदेशी पूजी की हमारे देश 
में जो प्रधानता रही है, और जो इस समय भी समाप्त नहीं हो गई है, उसे देखते 
हुए ठ8का व्यवद्वारिक महत्व श्रोर भी बढ़ जाता हैं। १६ वीं शताब्दी के मध्य 
से द्वी विदेशी पूँजी का आना आरम्भ हुआ और आज हमारे कई प्रमुख उद्योग- 
धर्धों में, जैसे -बैंक, जहाज़ी यातायात की कम्पनियों, रेलवे, बीमा कशनियाँ, चाय 
और काफी के खेत, खनिज उद्योग, चमड़ा कमाने के उद्योग, और पाट बनाने 
के उद्योगों में विदेशी पूंजी ही लगी हुई है और विदेशी पूँजीपतियों द्वारा दी 
ये उद्योग संचालित और नियन्त्रित मी होते हैं। हमारे सामने विचारणीय प्रश्न 
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एक ही है कि विंदेशी पूँजी की सहायता से अपना आर्थिक विकास करना उचित 
है या नहीं ओर इस सम्बन्ध में मारत की स्थिति क्या है ? 

किसी भी देश को आर्थिक उन्नत के लिए विदेशी पूँली की सहायता 
तभी चाहिए जब उस देश के पास अपनी पूँजी अ्रपर्यात्त मात्रा में हो। यदि 
विदेशी पूंजी पर जो व्याजञ देना पड़े उससे अधिक उसके द्वारा आय हो, और 
आन्तरिक पूंजी की अपेक्षा सस्ते आधार पर वह पूँजी मिल सके, तो विदेशी 
पूँजी लेने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती | इस पूज्ी का सत्से बड़ा डग्योग यह 
है कि देश आर्थिक उन्नति अधिक तीत्र गति से कर सकता है। और आर्थिक 
दृष्टि से जैसे-जैसे कोई देश प्रगति करदा जाता है, विदेशी पूंजी की उसकी जरूरत 
भी कम द्वोती जाती है। इस प्रकार एक निश्चित समय में विदेशी पूँज्ी को 
आवश्यकता अपने आप कम हो जाती है । 

विदेशी पूँजी से कुछ लुक्ृसान भी हैं। एक सबसे बड़ा नुक्सान तो यहीं 
है कि देश में निहित स्वार्यों की एक ऐसी श्रेणी बन जाती दै जो आगे चलकर 
राष्ट्रीय हित के विपरीत हो । भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। तारांश 
यह है कि किसी भी देश में विदेशी पूँजी का अरवाध प्रवाह उस देश के द्ित में 
कमी नहीं हो सकता। सरकार को विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में ऐसी शर्ते लगानी 
चाहियें जिससे एक ओर तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो सके और विदेशी पूँ जी को 
देश के श्रारथिक जीवन में कोई प्रभुत्व प्राप्त न हो। दूसरी ओर विदेशी परेंजी 
से मिलने वाल्ले समस्त सम्भावित लाम भी उस देश को मिल सकें। उदाहरण क्ले 
तौर पर जो भी विदेशी कम्पनियाँ मारत में स्थापित हाँ वे भाखत में ही रजिस्टर 
की जानी चाहियें और उनकी पू जी मारतीय मुद्रा--रुपये में होनी चाहिये। हिस्ता 
पूँजी का एक निश्चित अंश भारतीय नागरिकों के लिए मुरक्तित होना चाहिये। 
संचालक-मण्डल में भी भारतीयों के लिए अमुक संख्या में स्थान निश्चित होने 
चाहियें | और अन्तिम बात यह है कि ऐसी कम्पनियों को भारतीयों को शिक्ञा 
देने की व्यवस्था भी करनी चाहिये | उपयु क प्तित्रन्धों का वात्तव में क्या परिणाम 
आने वाला है, इस बारे में पहले से ही कुछ निरचयाक्मक हैः पक ता 
यद्मपि कठिन है, पर फिर भी अनुभव से लाम उठाते हुए इस दिशा में आगे तो 
बढ़ना ही चाहिये | हर 

भारत को श्रपने औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी चाहिये, इतमे 
कोई सन्देह नहीं । विदेशी पूजी की आवश्यकता का केवल यददी एक का दर 
है कि जितनी पूँजी हमें चाहिये उसकी अपेच्ा जो पूँजी हमें श्रपने देश में छा 
उपलब्ध हो सकती है वह कम है। इसका एक दूसरा कास्य भी है। देश की 
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औद्योगिक उन्नति के लिए हमें मशीनों आदि जैसा कई प्रकार का सामान आन 
चाहिये और उध्में से अधिकांश हमें विदेशों से मंगाना' होगा जिसके लिए विदेशी 
मुद्ध की आवश्यकता होगी । देश के आयात-निर्यात की जो आज स्थिति है उसमें 
झ्ावश्यक विदेशी मुद्रा प्रात करने का हमारे पात था तो यद्द साधन है कि जो 
हमारा स्टरलिंग जमा है उसका हम उपयोग करें, या फिर विदेश से पूँजी उधार 
लें । और चूँ कि जो स्टरलिंग हमें उपलब्ध होगा वद्द सारा का सारा ही डालर 
में परिणत नहीं किया जा सकता, इसलिए सिधा विदेश--प्रधानतः अमेरिका 
जैसे दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से पूँजी उधार लेने के और कोई उपाय हमारे पास है 
नहीं । जैसा ऊपर मी लिखा जा चुका है, विदेशी पूँजी से और मी लाम हैं। 
“टेकनिकल ज्ञानः और औद्योगिक अनुसंधान का लाम मिल सकता है। साथ ही 
टेकनीशियनों, मैनेजरों और प्रवन्धकों की आधुनिक ढंग पर ट्रेनिंग की सुविधा मी 
मिल सकती है । 

विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में दूसरा महत्त्व का प्रश्न यह है कि इस॑ पूंजी 
का उपयोग किन-किन कार्मी के लिए. किया जाय। इस बारे में आयः सर्व- 
सम्मति से यद् माना जाता है कि विदेशी पूंजी का उपयोग या तो राज्य द्वारा 
संचालित उन योजनाओं के लिए किया जाए जो विदेशी मशीनों आदि पर 
निर्भर हैं, जेंसे--पानी से जिजली उत्पादन की योजनाएँ , या उन नए प्रकार के 
उद्योगों के वाल्ते जिनकी विदेशी टेक्निकल सहायता के बिना स्थापना नहीं हो 
सकती | व्यक्तिगत उत्पादन के क्षेत्र में भी विदेशी पूंजी का उपयोग केवल ऐसे 
नए ढंग के उत्पादन-कार्यों में किया जाना चाहिये जिनके लिए देश में प्ेजी 
और प्रबन्ध उपलब्ध न हो। फ़िसकल कमीशन (१६५०) इस राय से साधारण- 
तया सहमत है। केवल एक संशोधन उनका है कि जहाँ किसी भी चीज़ का 
देश में उत्पादन उसकी माँग की अपेक्षा कम हे और उसमें तत्काल यथेष्ठ मात्रा 
में इद्धि होने की भी कोई संभावना नहीं है, तो सरकार को उस काम के लिए 
विदेशी पूँजी की, जो वह उचित समझे, उन शर्तों पर व्यवस्था करने की पूरी 
श्राज्नादी होनी चाहिये । - हु 

विदेशी पूँजी से सम्बन्ध रखनेवाला तीसरा प्रश्न यह ।है कि किस रूप 
में यह पूँजी आनी चाहिये। मोठे रूप में दो प्रकार से यह पूँजी आ 
सकती दहै--एक तो सीधे तौर से विनियोग द्वारा और दूसरे अप्रत्यक्ष विनियोग 
( इनवेस्टमेंट ) द्वग । सौधे विनियोग का अर्थ यह दै कि विदेशी पूँजी हिस्से 
आदि की शक्ल में उद्योग-बन्धों में लगाई जाए। इसके कई लाभ हैं। जहा 
पूँची के खाथ-साथ टिकनिकल ज्ञान! ( टेकनिकल नो-हाऊ ) और अनुभव की 
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आवर्यकता है, जैसे नए दंग के उद्योगों में, जिनसे मारतीय व्यवसायी वर्ग 
अपरिचित है, या उन राजकीय योजनाओं में जहाँ ऐसे शान और प्रबन्ध को, 
जो देश में उपलब्ध नहीं है, आवश्यकता है, वहाँ सीधे विनियोग द्वारा विदेशी 
पूं जी प्राप्त करना अधिक उपयोगी होगा। देश के लोगों के लिए. आवश्यक 
ट्रेनिंग की व्यवस्था भी इस प्रकार अच्छी और जल्दी हो सकती है। विदेशियों 
से ऋण सम्बन्धी जो मुश्राहदे किए जाएँ उनमें भी किसी हद तक परिवर्तन की 
मुजाइश इस प्रकार के विनियोग में संभव है। इसके श्रतिरिक्त एक लाम यह 
भी दे कि इस प्रकार से देश के विदेशी मुद्रा के जो साधन हैं उन पर कुछ बोर 
कम हो सकता है, क्‍योंकि सीधे विनियोग द्वारा जो विदेशी पूँजी प्राप्त की जायगी 
श्रौर जिसमें विनियोग के एबज्ञ में मिलने वाले मुआवज्ञे का व्यवताय-विशेष 
की आय से सम्बन्ध होगा, उसके बारे में विदेश उधार देने वालों को उनके 
ऋग के लिए जो कुछ देना पढ़ेगा, वह देश की मुद्रा में ही दे दिया जा सकता 
है, ओर परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा पर से उतना बोर कम हो जाता है। अ्रव 
तक हमने सीधे विनियोग से प्राप्त होने वाली विदेशी पूजी का ही विचार किया 
. है। अप्रत्यक्ष विनियोग का जहाँ तक प्रश्न है दह उन मामलों में उपयुक्त हो 
सकता है जहा विदेशी पूजी की आवश्यकता केवल इसीलिए होती है कि विदेशी 
मशीनों तथा अन्य आवश्यक साधनों और साधारण से साधारण सलाह, नो ऐसे 
साधनों के उत्पादक देते हैं, का चुकारा करना है। विदेशी मुद्रा की कठिनाई होने 
से ही इस प्रकार विदेशी पूँजी की आवश्यकता होती है। सरकारी तौर पर या 
ऐसी अर्द्ध' सरकारी संस्थाश्रों, जैसे--अ्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक या अमेरिका का श्रायात- 
निर्यात बैंक से ही इस प्रकार की विदेशी पूँजी प्राप्त हो सकती है । 

विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में जो कुछ हम ऊपर लिख चुके हैं उसका सार 
यह है कि अपने औद्योगिक विकास के लिए यद्यपि हमें विदेशी पूंजी की सद्ययता 
लेनी द्ोगी पर उस सहायता के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी और मर्यादाओं 
का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना होगा | इसकी श्रावश्यकता का महत्व समभर्ने 
के लिए पिछले वर्षों में हमारे देश में मारतीय नामों की छुत्रछाया में कई विदेशी 
कंपनियों ने भारत-सरकार की भारतीय ट्योगों को संरक्षण देने की नीति से 
लाम उठाने के वास्ते जो अपना विस्तार पैलाना चाद्दा है, उसे हमें याद रखना 
चाहिये । इस प्रकार की कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम ये हैं--लौीवर बादस इंडिया 
लिमिटेड, डनलप रबर कम्पनी इंडिया लि०. वारा श्‌, मेन्यूफेक्चरिंग ईंच्या 
लिं०, गुडइयर रायस॑ एन्ड रबर कंपनी इंडिया लि० | इन सच कंपनियों ने श्रपने 
माम के झागे भारतीय दिखाने के लिए 'इंडिया लिमिटेड” शब्दों का प्रयोग 
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किया है और ये अपने संचालक-मंडल में एक-दो भारतीय को भी स्थान देने की 
होशियारी बरतती हैं | देशी व्यवताय कौ रक्षा के लिए इस पअकार के प्रयलो 
को किसी न किसी प्रकार रोकने की आ्श्यक्ता तो है| 
कम्पती-क्ानून में सुधार 
भारत सरकार के प्रस्ताव 
सन्‌ १६३६ में वर्तमान कम्पनी एक्ट पास हुआ था। उसके पश्चात्‌ गत 
महायुद्ध के समय और बाद में मिश्रित पूंजी वाली कम्पनियों की सख्या में काफ़ी 
वृद्धि हुई। यह अनुभव किया जाने लगा कि वर्तमान कम्पनी-क्रादत में सुधार की 
अत्यन्त आवश्यकता है; विशेष तौर पर मैंनेजिंग एजेन्सी-प्रथा के सम्बन्ध में 
सुधार की आवश्यकता और भी अधिक सामने आरही थी। शअ्रस्वख १६४६ के 
नवम्बर मद्दीने में मारत-सरकार ने कम्पनी-कानून में सुधार करने सम्बन्धी कुछ 
प्रत्ताव आलोचना के लिए प्रकाशित किये। संक्षेप में हम इन प्रस्तावों का यहाँ 
उल्लेख करेंगे | पहले मैंनेलिंग एजेन्सी-प्रथा से सम्बन्ध रखनेवाले प्रस्तावों के बारे 
में लिखना उचित होगा । 
मैनेजिंग एजेन्सी से झुधार-सस्त्रन्धी प्रस्ताव--इन प्रस्तावों में सबसे 
पहले यह कहा गया है कि यद्यपि वर्तगरान कम्पनी एक्ट में मैनेजिंग एजेन्सी 
सम्बन्धो कई धाराएँ हैँ जिनके द्वारा इस प्रशाली को नियंत्रित करने का प्रयत्न 
किया शया है, पर यह प्रयत्न सफल नहीं हो सका है और इस प्रणाली में आज 
भी कई दोष ज्यों के त्यों मौजूद हैं । जिम मुख्य-मुख्य दोषों का इन प्रस्तावों में 
उल्लेख किया है वे इस प्रकार हैं--हालॉक समझता यद्द जाता है फ़ि मैनेजिंग 
एजेन्टप्त कम्पनी के संचालकों के नियंत्रण में काम करते हैं, पर वस्तुत्थिति इससे 
सर्वथा विपरीत है। सचालकों पर मैनेबिंग एजेन्द्स का प्रभाव होता है और दे 
जैसा चाहें वैला संचालकों से करवाते हैं। दूसरी शिकायत यह है कि मैनेजिंग 
एजेन्ट्स अपने स्वार्थ को सामने रखकर--न कि हिंस्सेदारों के हित का ध्यान 
रखकर--कम्पनी के कार्य का संचालन करते हैं । तीसरी शिकायत यह है कि 
कम्पनी की श्राय का एक बहुत बढ़ा हिस्सा मैंनेनिंग एजेम्द्स स्वयं ले लेते हैं 
ओर हिस्सेदारों के लिए, बहुत कम छोड़ते हैं| मारत-सरकार उपयुक्त शिकायतों 
को दूर करने की दृष्टि से मैनेजिंग एजेन्सी प्रशाली पर जो प्रतिबन्ध आज हैं 
उनको और अधिक कड़ा करने की आवश्यकता समझती है। इस उद्देश्य से 
सरकार ने जो प्रस्ताव प्रकाशित किये हैं वे निम्नलिखित हैं--- 
(१ ) प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मैनेजिंग एजेन्ट्स कोई ऐसा व्यापार 
करेंगे जो उस कम्पनी के, जिसके वे मैनेजिंग एजेन्ट्स हैं, व्यापार के समान हैं। 


६० भारतीय अर्थशास्त्र की रुपरेखा 


मैनैजिंग 

(२ ) मैनेनिंग एजेन्ट्स किसी भी ऐसी दो या दो से अधिक कम्पनियों 
के मैनेजिंग एजेन्ट्स नहीं होंगे जो एक ही गरकार का व्यापार करती है । 

(३) आइवेट कम्पनियों में मैनेजिंग एजेन्ट्स नहीं रह सकेंगे । 

(४) कम्पनियाँ मेनेजिंग एजेन्ट्स का कार्य नहीं कर सकेंगी | 

(४) मैनेजिंग एजेन्ट्स को शुद्ध लाम का जो अधिकतम प्रतिशत दिया 
जा सकता है वह निश्चित होना चाहिये और पर्यात लाम न होने दी हालत में 
जो न्यूनतम मुआवज्ञा उनको दिया जाये वह वसूल-पूजी ( पेड अप केपिट्ल ) के 
प्रतिशत के रूप में एक निश्चित श्र खला के अनुसार होना चाहिये 

(६) मैनेजिंग एजेन्द्स को जो मुश्रावज़ा दिया जाए उसमें कार्यालग- 
खर्च के लिए कोई एलाउन्स नहीं होना चाहिये। 

(७) मैंनेजिंग एजेन्ट्स के नियुक्त होने के बाद हिस्सेदारों की प्रयकू 
साधारण सभा में जो मुआवजा उनकी दिया जाए बह खीकृत होना चाहिये | 

(८) नं० ५ में दिये गए मुश्नावज्े के अलावा और कोई मुआवज़ा देने की 
यदि शर्त होगी तो वह कम्पनी पर लायू नहीं होगी। मैनेजिंग एजेन्ट्स या अन्य 
कोई; जिनमें मैनेजिंग एजेन्ट्स का आर्थिक हित है क्रय, विक्रय अ्रयवा उर्नश्रोवर 
पर कोई कमीशन नहीं ले सकेंगे | 

(६) यदि कुप्रवन्ध के कारण श्रथवा उन हिस्सों के मतसे जो मैनेजिंग 
एजेन्द्स के पास अथवा प्रभाव में है, मैनेनिंग एजेन्दस की सेवाएँ समाप्त की 
जाएँगी तो उनको कोई हर्जाना नहीं मिलेगा । 

(१०) प्रथम कार्यकाल के पहले या ठीक उसके समाप्त होने पर 
दुबारा नियुक्ति प्रधान कम्पनी के विशेष प्रत्ताव से हो सकनी चाहिये । प्रथम पुनः 
नियुक्ति का कार्यकाल १० वर्ष का और उसके बाद ५ वर्ष का ही होगा। यदि 
मैनेजिंग एजेन्ट्स तुरन्त समात्त होने वाले किसी कार्यकाल के गल्येक वर्ष में एक 
निश्चित औसत 'ेविडेन्ड? देते रहे हैं तो उनका कार्यकाल साधारण अत्लाब से ही 
४ साल के लिये बढ़ाया जा सकेगा और हर कार्य-काल के बारे में यहीं व्रात लागू 
होगी | पर आगःमी बीस वर्ष तक ही ऐसा हो सकता है | 

(११) मैनेशिंग एजेन्ट्स की परिमापा को भी इस प्रक्रार संशोधित किया 
जाने को है--'मैनेजिंग एजेन्ट्स से तात्यये किती भी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म से द 
लो कंपनियों से हुए किसी शर्तेनामे के अतुस्तार और संचालकों के नियंत्रण और मार्ग- 
दर्शन में कंपनी के कारोबार का प्रवन्ध करने का अधिकारी है--कोई भी च्यक्त 
या फर्म थो इस प्रकार के पद पर काम करता हैं, फिर किसी भी नाम श्र तहां, बढ 
इस परिमाषा के अन्तर्गत माने जावेंगे। 


उद्योग-घंघे--प्रस्तुत प्रश्न ६१ 


(१२) मैनेजिंग एजेन्टों संबंधी प्रत्येक,सद्दमति पत्रक ( एग्मेंट ) रचिस्ट्रार 
के पाल पेश होगा। 

(१३) बिना तीन चौथाई संचालकों की स्वीकृति के मैनेजिंग एजेन्द्स 
ऋण नहीं ले सकेंगे । 

(१४) जो ऋण लिया जायगा, वह वास्तव में वपनी की आवश्यकता से 
दी लिया जायगा न कि किसी दूसरे कारण से | विनियोग के लिए कोई कंपनी 

या उसके नाम पर मैनेजिंग एजेन्ट्स रुपया उधार नहीं लेंगे, यदि घिनियोग 
 इनवेस्टमेंट ) कंपनी के अधिकार में है | 

(१५) संबंधित और समान व्यापार में घिनियोग का सर्वथा निषेध होगा | 
जिस कपनी में मैनेलिंग एजेन्स्स का आर्थिक हित #ै उस कंपनी का कपनी न 
द्विस्सा खरीदेगी और न हिस्से अपने पास ख़खेगी । 

(१६) लेन-देन के लेखे ( वेकेन्सशीट ) के साथ विनियोग सम्बन्धी 
"विस्तृत और निश्चित जानकारी देनी होगी | 

(१७) संबंधित ( अलाइड ) फर्मों को उघार दिया हुआ रुपया यदि वरूल 
नहीं होता है तो वह मैनेजिंग एजेन्ट्स और उनके असमर्थ होने पर संचालकों 
को अपने पास से भरना होगा । 

(१८) मैनेजिंग एजेन्द्स को कंपनी के रुपये का उपयोग कंपनी के काम के 
अलावा दूसरे किसी अनधिकृत कोम जैसे--किसी दूसरी कंपनी की मैनेरजिंग 
ए्जेन्सी ग्राप्त करने में नहीं करना चाहिये । 

(१६) फिसी भावी शर्तनामे में मुनाफे में द्वानि होने पर इर्जाना देने 
संबंधी कोई धारा नहीं होगी । पाँच वर्ष के बाद मैनेनिंग एजेन्दस को हर्जाना 
मिलना पन्द हो जावेगा | 

(२०) मेंनेजिंग एजेन्ट्स को मिलने वाला न्यूनतम मुआवजा वह हर 
महीना वसूल कर सकते हैं, पर शेष भाग हिस्सेदारों की साधारण सभा में लाम- 
हानि का हिसाव और ज्षेन-देन का लेखा ( वेलेन्सशीट ) स्वीकृत होने पर ही 
वसूल किया जा सकता है | 

(२१) संचालकों को मेनेजिंग एजेन्टों पर नियंत्रण रखना चाहिये, खास 

'तौर से निम्न बातों के बारे में :--(क) ऋण, (ले) विनियोग, ० (ग) ऋण और 
हवालगी स्वीकृत करना, (घ) व्यय, फिर चाहे मैनेजिंग एजेन्ठों के साथ हुए 
सहमति-पन्चक में इसके विपरीत ही निश्चय क्यों न हो | इस संबंध में कानून और 
नियम-विरुद्ध यदि कोई काम होगा और कंपनी को कोई दानि होगी तो उसके 

'जिए संचालक और मैनेजिंग एजेन्ड जिम्मेदार होंगे | 


ध्र्‌ भारतीय अथशान्र की रूपरेखा 


(१२) यदि तमाम प्रतिवंधों के होते हुए भी, संचालक, मैनेशिंग एजेन्टी 
या संबंधित कंपनियों को कर्ज़ या हवालगी दी जाठी है तो उनसे अत्यधिक व्याज 
वसल करना चाहिये और इसके अलावा कानून के अन॒धार जो छुछ किया ना 
सकता है वह तो किया ही जा सकता है । 

( २३ ) लाम-हानि के हिलात्र के ताथ मैंनेनिय एजेन्ट को मिलने वाले 
मुझावले के हिंप्ताव का एक ब्यौरा भी होना चाहिये। कंपनी के आ्राडिटर द्वार 
यह प्रमाणित होना चाहिये कि मुआ्रावले का जिस तरह से हिसाव लगाया 
गया ह ब्रद्द कानून और “मैनेलिंय एजेन्ट के मुझ्नावजे सम्बन्धी जो शर्ते हैं उनके 
अनुसार है | 

(२४ ) केल्नीय सरकार को यद्द अधिकार होगा कि वह कित्ती भी समय 
यह घोषणा करदे कि अमुक धंधों और कंपनियों का जहाँ तक सम्बन्ध है मैनेजिंग 
एजेन्सी प्रथा लागू नहीं होगी । हि 

भाख सरकार के उपयुक्त य्रस्तावों की देश के व्यवताबी वर्ण ने कई 
आलोचना की हैं! उनका विचार है कि उक्त प्रस्तावों को स्व्रीकार करने का वो 
एक ही परिणाम आर सकता है कि मैनेजिंग एजेंसी-प्रणाल्री का अन्त हो जाए । 
उनको राव में देश की औद्योगिक उन्नति के लिए यह अत्वन्द घातक निर्णय होगा 
इयोंकि मास्तवर्प को आज इनकी ( मैनेजिंग एजेन्ट ) सेवाओं की आवश्यकता 
है | यह हो सकता है कि कुछ मैंनेजिंग एजेन्ट अपने स्थान और पढ का दुरुपयोग 
करते हो और उनके बारे में कई प्रकार की शिकावते सही हों, पर सत्र के बारे में 
यह स्थिति ठीक नहीं हो सकती | ऐसी दशा में सबके लाथ एकता व्यवहार करा 
स्याय संगद नहीं होंगा | खास दौर से जो आपत्ति उठाई गई है वह एक तो इस 
सुझाव के बारे में है कि एक ही प्रकार का व्यवताय करने वाली ढो वा दो से 
अधिक कंपनियों का एक हीं मैनेजिंग एजेन्ट नहीं हो सकता | यह कहा जाता है 
कि इससे कई प्रकार की हानियाँ होंगी । एक ही मैनेजिंग एजेल्ड जब कई कंपनियों 
का प्रबन्ध करते है तो वे सत्रके लिए मिला जुला बहुठ अच्छा देकनिचल ओर 
दस स्टारू रखते हैं और इससे उनका खर्च मी कम आता है। इता अकाल [हे 
प्रस्ताव भी, कि कोई कम्पनी नैंनेजिंस एजेन्ट नहीं हो सकती. आप चलन हैं | 
कंपनियाँ इस अर्थ में व्यक्तिगत अ्यघार पर नहीं चलतीं कि पिता के पश्चात्‌ उतर 
ही श्रधिकारी होगा, चाहे वह योग्य हो या नहीं। ऐसी दालत में करतों का 
प्रबन्ध बरावर अच्छा रह सझता है। उतको नैनेडिंग एजन्ट बनाने छा नी 

लाम है कि जिस कंपनी की वह मैनेजिंग एजेन्ड हे उतकी दावा का: 
में चरावर रद सकती है ! मैनेजिंग एजेन्द्रत की दुबारा निदुक्त के संघ मे 


उद्योग-धन्वे--प्रस्तुत प्रश्न ध्ड् 


को मर्यादिव करने का जो प्रस्ताव है उसमें दो आपत्तियाँ उठाई गई हैं, एक तो 
यह कि २० वर्ष के बाद की स्थिति अनिश्चित रूप सें छोड़दी गई दे, और दूसरे 
यह कि घुनर्तियुक्ति का समयु बहुत थोड़ा है। इसका असर बड़े-बड़े घंघो को प्रारंभ 
करने में बाघा पहुँचाने वाला होगा, क्योंकि बड़े-बड़े धंधों का परिणाम तो लम्बे 
समय के बाद ही आता है । इंडियन चेम्बर ऑफ कॉम के सभापति ने प्रस्तावों 
के सम्बन्ध में अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किये हैं--“थे प्रस्ताव अलामयिक 
तथा विनियोग और ओऔचद्योगिक उन्नति जो कि आज की हमारी प्रमुख आवश्यकता 
है, की दृष्टि से अनुपयुक्त हैं ।” जो आपत्तियाँ इन प्रस्तावों के बारे में ऊपर उठायीं 
गई हैं उनका यह अर्थ नहीं है कि एन प्रस्तावों में कोई अच्छी बात है दी नहीं। 
मैनेनिंग एजेन्दम के मुआवजे ( पुरस्कार ), संचालकों के दायित्व के बारे में जो 
सुझाव दिये गये हैं वे डचित ही हैं; इसी प्रकार उधार रुपये लेने और विनियोग 
के बारे में जो प्रस्ताव किये गये हैं वे भी ठीक हैं। शुद्ध लाम की जो परिमाषा 
सुझाई गई है वह भी अधिक वैज्ञानिक और न्यायसंगत है | 
इन सबका सारांश यह है कि उपयुक्त प्रस्तावों में जो बातें व्यवसायी वर्ग 
की दृष्टि सें आपत्तिननक मानी गई ह वे वद बातें हैँ जिनका सम्बन्ध मेनेजिंग 
श्जेन्टों के कार्यक्षेत्र और कार्यकाल को सीमित करने से है। इस बारे 
में किसी निश्चित मत पर पहुँचने के पहले हमें इस आधारभूत प्रश्न का उत्तर 
देना चाहिये कि सिद्धान्वत: हम मैनेजिंग एजेन्सी-प्रणाली को देश की आर्थिक 
व्यवस्था में जारी रखना चाहते हैं अथवा नहीं | यदि हम यह चाहते हैं कि यह 
प्रणाली यथावत्‌ प्रचलित रहे और देश के आर्थिक विकास में इसका प्रमुख 
सहयोग हो तब तो जो आपत्तियोँ ऊपर उठायी गई हैं वे अवश्य ही विचारणीय 
हैं। परन्तु यदि हमारी मान्यता यह है कि मैनेजिंग ऐजेन्सी-प्रणाली का देश के 
आधिक जीवन से समाप्त हो जान! ही श्रेयस्कर है तो उपयुक्त आपत्तियों का उतना 
ओचित्य नहीं रहता । यह ठीक है कि जब तक देश में मैनेजिंग ऐजेन्टों का 
स्थान लेने बाली दूसरी आर्थिक सध्थायें उत्पन्न नहीं होतीं तब तक हमें उनकी 
आवश्यकता होगी श्रौर इसलिये हम एक साथ उनका बहिष्कार नहीं कर सकते | 
परउ्तु हमारा प्रथम यही होना चाहिये कि हम एक ओर तो मैनेजिंग 
ऐलेन्टों के कायों पर उचित नियन्त्रण स्थापित करे और दूसरी और उनके कारये- 
क्षेत्र को सीमित करते हुए. उनकी सहायता के बिना आर्थिक प्रगति के कार्य में 
किसी प्रकार की बाधा न हो इसका पूरा-पूरा ध्यान रखें | यह एक स्वस्थ लक्षण हैं 
कि देश में अब बिना मेनेजिंग ऐजेन्टों की सद्दायता के भी नये धन्धों की स्थापना 
होने लगी है। राज्य का कर्तव्य है कि इस प्दृत्ति को अधिकाधिक प्रोत्ताहन दे। 


६४ भारतीय अथशात्त्र की ल्परेखा 


क्योंकि हमारा यह निश्चित मत है कि अन्ततोगत्व। हमारा ध्येब देश के आशिक 
जीवन से मैनेजिंग ऐजेन्सी प्रणाली का अन्व करता हो होना चाहिये । 
सैंनेजिंग एजेन्सी पर छुड्ध नये प्रतिबंचब :--२१ जुज्ञाई, १६५१ को 
राष्ट्रपति ने एक श्रध्यादेश (ऑरडिनेन्स ) जारी किया था जिसका टहदेश्य 
'यह था कि मैंनेजिंग एजेन्सी के अधिकारों का जो अनुचित ह्तान्तरण हज 
है और अच्छी और प्रतिष्ठित पव्लिक कंपनियों के हित्सों का, इस इरादे से दि 
अनुचित लाम के लिये उन पर नियंत्रण कर लिया जाये, जो 'कोरनरिंग' किया 
जाता है उसको रोका जा सके। बाद में इस अध्यादेश की बजाय सितंबर 
१६५१ में इन्डियन कंपनीज्ञ एक्ट के संशोधन के रूप में एक नवा क्वानूत ही पाप्त 
कर दिया गया है | इस क्वाबून की मुझ्य-मुख्य वातें इस प्रकार हैं :-- 
| यह कानून पब्लिक लिमिटेड कपनीज्ञ पर ह्ठी लागू होता है या उन 
प्राइवेट कंपनीजर पर लागू होता है जो पब्लिक कंपनीजञ' की सहावके ह्दं 
बाकी “प्राइवेट कंपनीज्ञ' पर यह क़ानून लायू नहीं होता । किसी पब्लिक कंपनी 
के संचालक मंडल में अब उस समय तक परिवतेन नहीं हो सकता जब तक 
कि केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति न प्राप्त हो जाये। इसका अतर यह होगा 
फि संचालक मंडल में अब ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा जो कंपनी फे 
हितों के प्रतिकूल हो, और जिसके फलस्वरूप अनुचित लोग कंपनी पर श्रपना 
अधिकार जमा लें | दूसरे इस वात पर भी रोक लगादी गई है कि किपी 
मैनेशिंग एजेंसी की फ़्म॑ या कंपनी की आत्तरिक वनावट में केन्द्रीय सरकार की 
स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन न हो । आन्तरिक वनावट में परिवर्तत का क्‍या 
अर्थ दै यह क्रानूत में साफ़ कर दिया गया है | उद्ृंश्य यद्द है कि किती मैनेजिंग 
एजेंसी में अनुचित लोगीं का नियंत्रण न क्लायम हो जाएं और इस प्रकार 
अप्रत्यक्ष तौर पर उस मैनेजिंग एजेंसी के पात जो कंपनी है उत पर उन अनुचित 
लोगों का प्रमुत्व न क्रायम हो जायें। उन आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन' 
या अहमदनामों में जिनका संबंध मैनेशिंग एजेन्टों, मैंनेनिंग डाइरेक्डर या 
डाइरेक्टर की नियुक्ति या उनको मिलने वाले मुआवजे से होया उशोधन करने 
पर भी प्रतिबंध लगाये गये हैं !' न्यायालयों को भी इस बात का अधिकार 
कि वे कंपनी की दुव्येवस्था और अल्पयमत वाले हिल्लेदारों के साथ की गई उयादती 
की स्थिति में कोई कार्रवाई कर सकें। इस कादूत में भारत तरकार को जो 
अधिकार दिये ययवे हैं उतको वह एक सलाहकार आयोग की तलाद से काम में 
ला सकेगी ! 


यह क़ानून कंपनीज्ञ एक्ट के संशोधन के रुप में इस लिये पात किया गया 


उद्योग-घन्वे--प्रस्तुत प्रश्न - 8 थ 


है कि मैनेजिंग एजेंसी संंधी उपरोक्त बुराइयों को रोकने के लिए उल समय तक 
इंतज्ञार न करना पढ़े जब कि कंपनियाँ संबंधी सारा कानून हो नये सिरे से पास 
किया जायेगा । 

'.. कम्पनी क़ानून में दूसरे प्रस्तावित सशोधन--भारत सरकार के व्यापार- 
मंत्रालय ने कम्पनी क्ातून में सुधार करने सम्बन्धी नो दूसरे ( मैनेज्िंग एजेन्सी 
सम्बन्धी प्रस्तावों के अलावा ) प्रस्ताव उपध्थित किये हैं, उनका संक्षिस विवस्ण 
इस प्रकार है | ग्राइवेट कम्पनियों को श्रभी तक अश्रपने काम और स्थिति के बारे 
में सरकार को और जनता को बहुत कम जानकारी देना होता है। अब यह 
प्रस्ताव है कि बैलेंसशीट और लाभ-दानि के हिसाब को ऑडिट कराने, कम्पनियों 
के रजिस्ट्रार के पास सालाना स्टेट्मेंट्ल ऑफ अकाउन्ट्स पेश करने और सब 
हिस्सेदारों के पास उनको भेजने के बारे में प्राइवेट कम्पनियों पर पब्लिक 
कम्पनियों के जैला ही नियंत्रण कर दिया जाए | प्राइवेट कम्पनी अपने रुपए को 
मन चाहे ढंग से उधार न दे सके, इस पर भी नियंत्रण करने का सुमाव है । 
* क्वाबून को लागू करने के बारे में भी कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं ताकि 
क़ानून अधिक कारार रूप में लायू किया जा सके और कानूनी कार्यवाही में 
शोप्रता हो सके | उदाहरण के तौर पर यद्द सुक्ताव है कि कम्पनी कानून का 
पालन करती है या नहीं इसकी जिम्मेदारी कम्पनी के किसी एक पदाधिकारी पर, 
चाददे फिर वह कोई एक संचालक हो, या मैनेजर हो, या मैनेजिंग एजेन्ट हो. या 
मत्री हो, डाली जानी चाहिये। और किसी तरद्द की इस विषय में यदि कमी रहे 
तो बढ उक्त पदाधिकारी की कमी मानी जाएगी। पर दूसरे संचालकों और पदा- 
घिकारियों की जे आन जिम्मेदारों है घह ज्यों की त्यों रहेगी। कम्पनियों के 
कारोबार के जॉच करने के सम्बन्ध में आब सरकार के अधिकार बहुत घीमित 
हैं। इसलिये यह सुकाव है कि जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से बैंकिंग 
कृम्सनी-एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक किसी बैंकिंग कम्पनी का निरीक्षण कर 
सकता है, उसी तरह केद्धीय सरकार के श्रादेश से रजिस्ट्रार को या अन्य किसी 
योग्य इन्सपेक्टर को साधारण कम्पनियों का निरीक्षण करने का अधिकार हो | 
इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को ओर कई आवश्यक अ्रधिकार देने का प्रस्ताव 
भी है| पूजी सस्वन्धी ढाँचे में भी कुछ सुधार आवश्यक समके गए हैं। आज 
तो स्थिति यह है कि अधिकृत पूंजी ( ओथ॑राइब्ड केपिटल ) और प्राप्त पूँजी 
( पेड अप केपिटल ) में बहुत अन्तर रद्ददा है और कुछ श्रेणी के हिल्सेदारों को 
मताधिकार भी अनुचित अनुपात में ग्राप्त दे | अस्तु, इस स्थिति में सुधार करने 
की दृष्टि से मी कई संशोधन करने का प्रस्ताव है | जैसे, किसी भी कम्पनी की 


९ मारतीय अथंशात्त्र की झपरेखा 


वितरित ( सब्सक्राइब्ड ) पूजी अधिकृत पूंजी से आर्घी से कम और प्रात्॒ ( पेड 
अप ) पूंजी वितरित पूँजीसे आधी से कम नहीं होनी चाहिये। हिल्सेदारों ने 
वितरित पूंजी का जितना रुपया चुका दिया है, उसी आधार पर उनको मता- 


घिकार याप्ष होना चाहिये और हिस्से के मकार के कारण इसमें कोई भेद नहीं 
होना चाहिये, यह भी एक सुझाव है | साधारण हिस्सेदारों को लिस दर से लाम 
बॉटा जाम उससे छुगुनी से अधिक दर से ल्ाम डेफ़ड हिल्लेदारों को नहीं 
मिलना चाहिये और पिफ़्रेन्ल हिस्तेदारों को एक निश्चित दर से ही ताम 
'मिलना चाहिये । संचालकों के दायित्व के वारे में संशोधन प्रस्तुत किए गए है 
ताकि सचालक नैनेजिंग एजेन्टों के कठपुतली बनकर ही न रहें और अपने 
दायित्व को मली प्रकार समझे | इसी हृष्टि से यह प्रस्ताव क्रिया है कि मेनेदिंग 
ऐज्ेन्ट के होते हुए भी कादूत की यदि कोई अवदेलना होती है तो उतके सिर 


सचाल्कों को ही ज़िम्मेदार माना जाना चाहिये। इसी प्रकार किती भी कुम्दख 
और अनुचित कार्य के लिये मी संचालकों की जिम्मेदारी सममती जानी चाहिये 
संचालकों के सम्बन्ध में कई खस्थ प्रतिबनन्‍्ध लगाने का भी सुझाव है, जे 

डाइरेक्टर को मिलने वाला पुरूकार आय-कर से नुक्त नहीं होना चाहिये, ७० 
चर्ष से अधिक आयु का संचालक नहीं होना चाहिये, संचालक के णत्त हित्ने 
दिस्ते हैं ओर कितने ऋशपत्रक ( डिवेंचर्स ) इसकी पूरी-पूरी कूचना नहनी 
चाहिये, तथा संदिग्ध आचरण के, अथवा जिसे कम्पदी के निर्माण अयवा 
व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में सज़ा मिल चुकी है ऐसे व्यक्ति को एक निश्चित 
समय तक जो पाँच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये, व सचालर नहीं बनाना 
चाहिये | ऑडिटर के वारे में जो सुझाव प्रस्भुत किये गये हैं उन उद्देश्य 
आॉडिटर को अधिक स्वतत्रवा और सरक्षण देना है ताकि ने दलबन्धी ऊ बडा 
दबाव से चच सकें | जैसे एक सुझाव यह है कि आडिढर को नियुल्दि-सन्वस्धों 


र्ब्न्न्य 


प्रत्याव पर संचालक और नैनेविंग एजेन्ट मत नहीं देंगे। इसी प्रकार दूतरा 
सुझाव यह है कि जन तक कि कोई ऑडिट्र दुबारा नियुक्ति के ई नहीं 


हो, या वह दुबारा नियुक्त नहीं होना चाहता इतकी उतने लिखित दे 
को न देदी हो, या उसके स्थान वर और किम्री की नियुक्ति ने होगई हो. उसकी 
नियुक्ति अपने आप हुई समझी जानी चाहिये वेलन्स शांद ओर लाभ- 
हानि के दिसाव के नए फास के वारे में नी दुकाव है ताकि आज से कहीं 

अधिक सूचना कम्पनी के बारे में उपलब्ध हो सके । अल्पमत से ब्रा हिल्तदार हे 
त्रेहें हाकि 


उनके हिनों की रक्षा करने की दृष्टि से मी कुछ तशोधन मलुद क््यि रा, हूँ 
सो बहुमत में है दे अल्वमंत ऊैसे इस 


५ 


इालों के हितों को आवबात ने पहुँचा लक ' कसे इ 
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सम्बन्ध में एक सुझाव यह दै कि अल्पमत वालों को भी सचालकों की अमुक 
संख्या में नियुक्ति करने का अधिकार होना चाहिये | यदि कम्पनी का एक भी 
सदस्य कम्पनी के कारोबार सम्बन्धी कोई शिकायत करता है तो उस पर आव- 
श्यक ध्यान दिया जाने की समुचित व्यवस्था हो, इस बारे में भी कुछ चुकाव 
उपस्थित किए गये हैं। विदेशी कम्पनी सम्बन्धी भी कुछ प्रस्ताव किये गये 
हैं। इस समय तो उन पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। केवल इतना दी है कि 
प्रत्येक ऐसी कम्पनी को, जो विदेश में रजिस्टर हुईं है और भारतवर्ष में कोई काम 
करती है, उस प्रान्त (राज्य ) के रजिस्ट्रार के पाल जहाँ वह्द काम करती है. 
विधान-संचालकों ओर कम्पनी के पदाधिकारियों के बारे में कुछ जानकारी भेजनी 
पड़ती है। रजिस्ट्रार के पाल विदेशी कम्पनी के हिसाब भी भेजने पड़ते हैं । यदि 
विदेशी कम्पनी भारत में अपने हिस्से बेचना चाहे, तो जिस प्रान्त में हिस्से बेचने 
हैँ वहाँ के रज्निस्ट्रार के पास कम्पनी का प्रोस्पेक्ट्स भी फाइल करना द्ोता है | 
विदेशी कम्पनी का मास्तीय कारोबार भी भारतीय क़ानून के अनुसार ही 
समाप्त किया जा सकता है। श्रव यह सुझाव है कि विदेशी कम्पनियों सम्बन्धी सब 
क्वागज दिल्‍ली में ही रहें और विदेशी कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल 
हों और उनकी नक्कल उन प्रान्तीय रक्तिस्द्वारों के पास, जद्दों कम्पनी का काम है, 
मेजर दी जाय | इसी प्रकार विदेशी कम्पनी के मारतीय शाखाओं के काम को 
समात्र करने सम्बन्धी कार्रवाई भी दिल्ली में ही केन्द्रित करने का सुझाव है। 
न्यूनतम पूंजी वितरण के बारे में अ्रधिक ब्यौरा प्राप्त करने सम्बन्धी सुकाव भी 
उपस्थित किया गया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आवश्यकता से 
कम तो न्यूनतम वितरित पूँजी नहीं रखी गई है। अन्तिम बात इस सम्बन्ध में 
यह है कि कम्पनी क़ानून के संच।ल्न सम्बन्धी सुझावों का भी भारत-सरकार के 
इन प्रस्तावों में समावेश किया गया है। इस समय यह काम पच्छिमी बंगाल 
ओर बम्बई के अलावा अन्यन्र प्रान्वीय सरकारों के द्वारा कराया जाता है। 
वास्तव में केन्द्रीय सरकार की इस एक्ट को लागू करने के लिए कोई एथक्‌ 
व्यवस्था है ही नहीं | इसकी अत्यन्त आवश्यकता है | भारत-सरकार के इन 
प्रस्तावों में रजिस्ट्रार अनर्ल ऑफ कम्पनीज्ञ नाम के एक पदाधिकारी के तत्वा- 
विधान में ऐसी प्रथक्‌ मशीनरी स्थापित करने का सुझाव भी किया गया है। इसके 
अलावा एक सलाहकार बोड, जिसमें उद्योगपति, मज़दूर, स्कत्व, विनिमय 
चाजार ( स्टाक एक्सचेन्ज )) विनियोग करने वाली जनदा आदि के प्रतिनिधि 
दोंगे, की स्थापना का मी सुझाव है । 


छ ब 


ध्द भारतीय अ्रथशात्न की रूपरेखा 


भारत-सरकार के उक्त प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं। कमनी एक्ट में 
आवश्यक संशोधनों पर विचार करने के लिए मारत-सरकार ने नम्बर १६५७ दें 
एक सप्निति नियुक्त की थी | इस समिति ने अपना काम समाप्त कर लिया है 
और समिति की रिपोर्ट भी प्रकाशित हो चुकी है। अब हम समिति की रिपोर्ट 
की मुख्य २ बार्तों पर विचार करेगे | 

कंपनी क़ानून सुधार समिति की सिफ्ारिशें :--सामिति की राग में 
कंपनी क़ानून में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए आवश्यक सुधार की 
आवश्यकता है 4--- 

(१) कंपनियाँ किस प्रकार बनाई जाती हँ-खाल तौर से प्रोस्पेक्टस, न्यूनतम 
हिल्सा-पूँ जी, और हि््सों के बट्वारे (्‌ एल्ोटमेंट ) के सम्बन्ध में क्या क्ादूत है! 

(२) कंपनी के हिस्सेदारों का उसकी व्यवस्था पर कितना और किस प्रकार 
का नियंत्रण है ! 

(३) संचालकों के कार्य और अधिकार क्या हैं और कपनी तथा मैनेडिंग 
एजेन्ट पर उनका कितना नियंत्रण है 

(४) मैनेनिंग एजेन्टों की निश्वुक्ति और उनके काम की शर्तों तथा ठंचा- 
लकों और हिस्सेदारों के मुकाबले में उनके कार्य और अधिकार क्या हैं ? 

(५) कपनी की दुर्व्यंवस्था की हालत में सरकार को जाँच और निरीक्षण 
के क्या अधिकार हैं ! 

(६) कंपनी के हिसाब कैसे रखे और आडर किये जाते हैं! 

(७) अल्पमत में हिस्सेदारों की क्या श्थिति है और उनको क्या संरक्षण 
मिलना चाहिये | 

(८) कंपनी के वनन्‍्दर होने की हालत में हिल्सेदारों और लेनढारों को 
क्या अ्रधिकार हैं ! 

(६) कपनी क़ादून का पालन कैसा होता है और ऐसी किसी संत्या की 
कितनी ज़रूरत है जो विनियोग बाज़ार पर बरावर ध्यान रखे ! 

कंपनी के क़ानूल में सुधार सम्बन्धी समिति ने जो सिफ़ारिशें की हैं वे नीचे 
दिये आधारभूत सिद्धान्तों पर आधारित हैं :-- 

(१) मिश्रित पूँजीवाली कंपनियों का निर्माण और प्रतंध सम्बन्धी क्ानृत 
ऐसा होना चाहिये जिससे कि एक न्यूनतम स्तर की रक्षा हो सके पर अनावरबक 
प्रतिबंध या क़ाबूती कार्यवाई को कोई जगदह्ट न हो । सकी 

(२) प्रोल्पेक्ट्स में सब बातों की पूरी पूरी जानकारों कराई जाये और इत 
सम्बन्ध में कानून के उल्लंघन के लिये कारगार दस्ड-व्यवत्था हो | 
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(३) कंपनी के हिसाब इस तरह से तैयार किये जायें कि उनको देखने 
हें कम्पनी की स्थिति की पूरी जानकारी हो सके | ः 

(४) कंपनी की मीटिंगें इस प्रकार बुलाई जायें और उनका इस प्रकार 
संचालन हो कि हिस्सेदारों को प्रवन्ध करने वालों के कामों के बारे में ठीक-ठीक 
राय बनाने का पूरा पूरा अवसर मिले | 

(४) कंपनी के जाँच करने सम्बन्धी क़ानून में ऐसी शुजाइश होनी 
चाहिये कि किसी अपराध के करने पर ही जाँच हो सके केवल ऐसा न हो, पर यह 
मी संमव हो कि हिस्सेदारों के हित यें अगर कपनी का ग्रवंध नहीं हो रहा हे 
या और किसी कारण से जाँच करना ज़रूरी समकका जाये तो जाँच की जा सके | 

(६) एक ऐसे अधिकारी की क्वानूत द्वारा स्थापना होनी चाहिये जो 
कंपनी क़ानून के पालन कराने का, कंपनी की जाँच करने का और क़ानूत के पालन 
के सम्बन्ध में तामान्व रूप से ध्यान रखने का ओर मौका पड़ने पर सार्वजनिक 
हित में अपने अधिकार को काम में लाने का काम कर सके । 

उपरोक्त सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर समिति ने जो सिफ़ारिशें की हैं 
वे इस प्रकार हैं :--- 

कंपनी की स्थापना और निर्माण के सम्बन्ध में समिति ने यह सिफ़ारिश 
की है कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स में इस समय जितनी जानकारी क्वानूत के अनुसार 
देना आवश्यक दैं उससे श्रधिक जानकारी दी जानी चाहिये। उदाहरण के तौर 
पर संस्थापक्ों ( प्रोमोटर्स ) आदि द्वारा स्थापना के पहले दो वर्ष के अन्दर अन्दर 
अगर कोई इक्करार किये जायें तो उनकी नकल ग्रोस्पेक्सस के साथ प्रकाशित होनी 
चाहिये | अगर किसी कम्पनी की मैनेजिंग एजेन्सी का काम किसी कम्पनी को 
सौंपा जाय तो उस मैंनेजिंग एजेंसी कंपनी की सब्पक्राइब्ड' पूली'कितनी है यह 
प्रोस्पेक्टस में स्पष्ट होना चाहिये । इसी प्रकार न्यूनतम सब्सक्राइन्ड” केपटिल 
के बारे में मी समिति ने अधिक कड़ी शर्तों की सिफ़ारिश की हैं ताकि निरर्थक 
कंपनियाँ स्थापित न हो सके । समिति ने यह सिफ़ारिश भी की है कि अ्रगर 
प्रोस्पेक्टस यें वे सब वातें दर्ज न हों जोकि क्ादूत के हिखाव से होना चाहिये 
तो 'केपिटल इश्यूज़ के कन्द्रोलर को नई पूजी जारी करने की स्वीकृति नहीं 
देना चाहिये । 

कंमसनियों की पूँजी सम्बन्धी रचना के वारे में मी समिति ने दो महत्व- 
पूर्ण सिक़ारिशें की हैं| एक तो यह कि मविष्य में पूँ जी केवल दो प्रकार की हो-- 
साधारण हिस्ता पूँजी ( इक्वीटी कैपिठल ) और विशेष हित्ता पूजी। जहाँ तक 
मत सम्बन्धी अधिकार का सवाल है वह उसी अनुपात में होना चाहिये जिस 
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५53 अल पू जी चुकादी राई रब पूँजी सम्बन्धी मताधिकार 
मम री परित्थितियों में ही काम में लिया जाना चाहिये, यह भी समिति को 
सिफ्लारिश हट है मौजूहा कम्पनियों में डो इस प्रकार की हित्सा पूँजी है डो दाधारण 
हिस्सों की अपेद्या अधिक मताधिकार देती दे उसे, समिति की राय में, झनूत में 
सुधार होने के तीन साल के अन्दर अन्दर साधारण हिस्सों पर मिलने वाले 
मताधिकार के आधार पर हो मताधिकार मिले, इस दृष्टि से उंशोधन कर देना 
चाहिये | दूसरी सिफारिश यह है कि भविष्य में अ्रगर कोई कम्पनी नई पूंजी 
जारी करे तो यह पूँजी मौजूदा साधारण हिस्सेदारों को वर्तमान दिल्सों के 
अनुपात में लेने का प्रथम अ्रधिकार होना चाहिये | वे यदि नई पूँजी लेना स्वीकार 
न करे तो वह दूसरों को दी जा सकती है | 
कम्पनी की मौटिंगों के बारे में समिति ने जो सिफ़ारिशों की हैं उनके 
अनुसार मीटिंग के स्थान, समय, और मीटिंय बुलाने के तरीके और उसके कार्य- 
संचालन के तरीके के बारे में अधिक स्पण्ठ विवस्ण देना आवश्यक होगा | नोटिस 
के समय, नोटिस प्टुँचने के बारे में, मिनिद्स तैयार करने के बारे में, और 
प्रोक्‍जीज्ञ! के प्रयोग के बारे में तथा पोल? ( मतगणना ) की माँग के बारे में 
अधिक विस्तृत घारायें देने की समिति की सिफारिश है। असाधारण पत्तोतों' 
[ एक्सट्रा ऑरडिनेरी रेयूलेशन ] को समिति ने हृठा देने की सिफारिश कौ 
है क्योंकि उसने सब प्रत्तावों के लिये २१ दिन के नोटिस की सिफ़ारिश की है | 
असाधारण प्रस्वावों' की जगह विशेष (स्पेशल ) अल्तावों को देने की तमिति 
की सिफ़ारिश है | मीटिंग सम्बन्धी उपरोक्त सुझावों के पीछे यही दृष्टिकोण है कि 
मीरटियों में हिस्सेदार कारगर भाग ले सकें | 
समिति की सबसे मदतत्तपूर्ण तिफ़ारिशें लंचालकों से संवन्ध रखती दे। 
, समिति यह मानकर चली है कि कम्पनी के संचालक कम्पनी के प्रतिनिधि या 
एजेन्ट ही नहीं होते उसके द्रस्टी! भी होते हैं। समिति का लक्ष्य यह है 
पक संचालक मण्डल में हिस्सेदारों और प्रतन्ध करने वालों का प्रतिनिधित्व तो हो 
पर हिल्सेदारों का प्रभुल्ल रहना चाहिये। संचालक ऐसे लोग होने चाहिये जो 
कम्पनी के काम में योग्य हिल्‍्सा लेने की बोग्वता और फुरतत रुवते हों | तंचालकों 
का मैंनेजिंग एजेंन्टों पर पर्यात नियन्त्रण रहना चाहिये। और तंचालकों के लिये 
अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना सम्मव नहीं होना चाहिये। समिति ने यह 
सिफ़ारिश की हैं कि संचालक व्यक्ति को ही बनाना चाहिये, किती उंत्या की 
नहीं | पब्लिक कम्पनी सें तीन और प्राइवेट कम्पती में दो से कम संचालक नहां 
होने चाहिये | इस बात का विशेष घ्वान रखा गया ई कि संचालक मण्डल ऐसे 
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लोगों का न हो बाय जो मैनेजमेंट के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाव में हैं | समिति ने 
यह सिफ़ारिश भी की है कि६७. वर्ष से अधिक आयु का संचालक नहीं होना 
चाहिये | इसी प्रकार एक व्यक्ति श्रघधिक से श्रधिक बीस कम्पनियों का संचालक 
हो सकता है | भारत की विशेष स्थिति में यह सझ्या इतनी अधिक रखना समिति 
को आवश्यक मालूम पढ़ा | श्रगर संचालक किसी मामले में सम्बन्धित है तो उस 
मामले पर विचार होते समय उसे संचालक मरइल की बैठक में भाग नहीं लेना 
चाहिये । कम्पनी में या उससे सम्बन्धित सहायक कम्पनी ( सब्सिडियरी कम्पनी ) 
या नियामक कम्पनी ( होल्डिंग कम्पनी ) आदि में संचालक के कितने हिस्से या 
डिबेंचर हैं यह मी संचालक को प्रकट करना चाहिये | 
सचालकों और मैनेजिंग एजेंटों के पारस्परिक सबंधों के मामले में समिति 
ने कई ऐसी सिफारिशें की हैं जिनसे कि संचालकों का प्रभाव बना रहे | उदाहरण 
के लिये कई प्रवंध और वित्त संबंधी अ्रधिकार--जेंसे डिबेंचर जारी करने, 
हिस्सेदारों से द्विस्से की बक़ाया रक़्म वयूल करने, एक मर्यादा से अधिक ऋण 
लेने, कंपनी के रुपये के विनियोग करने ओर एक मर्यादा से अधिक ऋण देने के 
अधिकार--समिति ले संचालकों के पास ही रखने की सिफ़ारिश की है। मैनेलिंग 
एजेन्ट को इन अधिकारों के अलावा दूसरे कई अधिकारों को भी उसी समय काम 
में ले सकना चाहिये बत॒ सचालक ऐसा निश्चय कर देँ | समिति ने यद्द भी कहा 
है कि उपरोक्त कई अधिकार कंपनी को जनरल मीटिंग में ही काम में लेने चाहियें । 
मैंनेजिंग एजेंसी के बारे में समिति का दष्किण यह है कि उसे के दोषों 
को मिटाकर उसका उपयोग किया जाना चाहिये। मैनेजिंग एजेन्टों की नियुक्ति 
के बारे में समिति ने यह सिफ़ारिश की है कि मविष्य में अधिक से अधिक १४. 
सात के लिये नियुक्ति होना चाहिये ओर दुबारा नियुक्ति का समय १० साल तक 
का सीमित होना चाहिये। एक ही मैनेजिंग एजेंट की दुबारा नियुक्ति समाप्त होने 
वाले समय के आखिरी चौवीस महीनों के अन्दर ही द्वोनी चाहिये। मौजूदा 
मैनेनिंग एजेंसियों के बारे में समिति की सिफ़ारिश दै कि जिनका कार्यकाल 
१४ अगस्त, १६५६ के पहले समाप्त होता हो उनके अलावा बाक़ी सबका कार्यकाल 
१४ अगस्त १९५६ को समाप्त हो जाना चाहिये | मैनेजिंग एजेंटों को हटाने के 
लिये, समिति की राय में, नालसाज्ी या खयानत (ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ) जैसे अपराध 
करने पर साधारण प्रस्ताव और अन्यथा विशेष प्रस्ताव पा होना चाहिये। यदि 
कोई नोन-वेंलेशुल अपराध में पकड़ा गया दे तो उसे बर्खात्त करने के लिये किसी 
प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। समिति ने मैनेजिंग एजेन्सी 
के अधिकारों में होने वाले अनुचित इस्वान्तरण को रोकने के लिये भी कुछ 
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सिफारिश की हैं। मैनेजिंग एजेन्टों को मिलने वाले मुआवज्ने के संबंध में समिति 
की यह सिफ़ारिश है कि मैनेजिंग एजेन्टों का मिलने बाला कमीशन भविष्य 
में श्रतल मुनाफे के १२४% से अधिक नहीं होना चाहिये। श्रसल मुनाफ़े की 
परिभाषा समिति ने की है। आफ़ित अलाउन्स' भी मैनेजिंग एजेन्टों को नहीं 
मिलना चाहिये | पर श्राफ़ित के सम्न्ध में होने वाला श्सल खरे वसनी ते 
अवश्य वसूल किया जा सकेगा। मुनाफा ने होने या कम होने की हालत में 
कम्पनी की जनरल मीछिंग के निर्णय के अनुसार मैनेजिंग एजेन्ट को न्यूनतम 
मुश्रावजा मिल सकेगा पर यह पचास हजार रुपया से किसी हालत में भी अधिक 
नहीं होगा। मैनेजिंग एजेन्दों को और किसी प्रकार का कोई मुश्रावजा किती 
शक्ल में नहीं मिल सकेगा | मौजूदा मैनेजिंग एजेन्टों की मुझ्रावजे सम्बन्धी शरं 
उपरोक्त सिक्कारिशों के अनुसार नये क्वाबून के लागू होने के दो साल के अ्रदर 
श्न्दर संशोधित की जानी चाहियें। ह॒र्जाना के बारे में समिति ने यह सिफ़ाणि 
की है कि अगर मैनेजिंग एजेन्ट के हटने का कारण उनके द्वारा दिया गया 
स्तीफ़ा, या कोई हृठाने का न्यायोचित कारण, या ऐसा प्रस्ताव यो उनकी सम 
की स्वीकृति से पास हुआ है, तो उन्हें कोई हर्जाना नहीं दिया जायगा | उपरोक्त 
परिर्थितियाँ के श्र॒लावा पाँच साल की श्रौसत श्रामदनी हराने के रूप में देने की 
समिति की सिफ्लारिश है। श्रगर किसी मैनेजिंग एजेंट का कार्य-काल पॉच साल 
से कम है तो उतर कम समय की श्रौसत श्राय के बराबर उसे ह्जाना दिया 
ज्ञायगा | समिति ने यह भी सिफारिश की है कि मैनेमिंग एजेंट सचातकी के 
सामान्य नियन्त्रण में तो रहने ही चाहिये पर इसके अलावा उनके अधिकारों श्रौर 
कर्वव्यों का स्पष्ट निर्देशन होना चाहिये ताकि उतत मर्यादा में वह स्वतस्ततापूर्वक 
काम कर सकें। समिति ने कुछ ऐसे कामों की अनुतूची दी है जैंसे मैनेजर की 
नियुक्ति, और स्टाफ की नियुक्ति निश्चित मर्यादा के बाहर, जो संचालक की 
मंजूरी से ही किये जाने चाहियें | समिति ने यह भी सिफारिश की है हि भविष्य 
में कम्पनी के लिये की गई खरीददारी पर मेंनेजिंग एजेन्टों को कमीशन नहीं दिया 
जाना चाहिये | पर कम्पनी के द्वारा उल्मादित मात्र के वितरण पर इत म क्रो 
करने की कम्पनी की जनरल मीटिंग की स्वीकृति मिलने पर, कमीशन दिया तो 
सकता है। कमीशन कम्पनी को विशेष प्रस्ताव से निश्चित करना चाहिये। कप 
देने या भ्रहदनामे करने के मौजहा अ्रधिकारों के बारे में भी समिति ने वंशोधन 
मुझाये हैं। कमनी से मिलते जुलते व्यवताय के बारे में जो कमनी के समिट से 
प्रतिस्पर्द में आता दे जो श्राज मैनेबिंग एजेन्टों पर प्रतिबन्ध है उनकी भी अधिक 
कड़ा करने की समिति की सिफारिश है। 
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कम्पनी के हिसाब के बारे में भी समिति ने कई सिफारिशें की हैं ताकि 
कम्पनी के बेलेन्स शीट और लाम हानि के द्विखाब को देखकर कम्पनी की 
श्रार्थिक स्थिति का ठीक ठीक द्वाल मालूम हो सके | इसी तरह से ऑडिठरों' की 
स्वतन्त्रता और ईमानदारी को कायम रखने की दृष्टि से भी कई लिफारिशें की 
गई हैं। उदाहरणस्वरूप समिति की राय में कुछ ऐसे लोग जो मैनेजिंग एजेन्टों से 
से सम्बन्धित होते हैं, श्रॉडिटर नियुक्त ही नहीं होने चाहियें। ऑडिटरों की 
नियुक्ति आदि के बारे में हिस्सेदारों का आज से अधिक हाथ रद्द सके और 
ऑडिटर अपनी शिकायत हिस्सेदारों तक ले जा सके इस बारे में मी समिति ने 
कई सुझाव पेश किये हैं । 

समिति ने निरीक्षण और जोंच के सम्प्नन्ध में मी कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशों 
की हैं| इस विषय सें वर्तमान स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक मानी जाती है। 
समिति की सिफारिश है कि कम्पनी कानून का पालन कराने की दृष्टि से एक 
केन्रीय कमीशन [ कोरपोरेट इन्वेस्टमेंट और इनवेस्टीगेशन क्रमीशन ] नियुक्त 
होना चाहिये | इस कमीशन में सभापति के श्रलावा चार दूसरे सदस्य होने 
चाहियें | इस कमीशन को कम्पनी के कारोबार के बारे में न केवल हिस्सेंदारों की 
एक निश्चित संख्या के मॉग करने पर लेकिन अपनी मर्जी से भी जाँच करने का 
अधिकार होना चाहिये | जॉच सम्बन्धी अधिकारों में काफी विस्तार करने की भी 
सिफारिश समिति ने की है। इस कमीशन को कम्पनी के हिस्से या डिबेचरों के 
संबंध में भी जाँच करने का यह अधिकार होना चाहिये कि उन हिस्सों या डिंबेचरों 
का स्वामित्व किन के पास है | कम्पनी कानून का ठीक ठीक पालन कराने का 
जिम्मा तो इस कमीशन का ही होगा, समिति की इस राय का उल्लेख तो हम 
ऊपर कर दी चुके हैं । समिति की राय में इस कमीशन का काम कम्पनी कानून के 
अनुसार द्विसाब सम्बन्धी कर्तव्य ओर अधिकारों को काम में लेना, कपनी के 
बैलेंस शीट और लाम-द्वानि के दिखाबों की जाँच करना आदि तो होना ही 
चाहिये पर इसके अलाबा इस कमीशन को व्यक्तिगत घिनियोग बाजार पर भी 
चराबर ध्यान रखना चाहिये ताकि कम्पनी प्रबन्ध के बारे में कोई भी नई प्रवृत्ति 
हो ठो उका पता लग सके । इस दृष्टि से कमीशन को कंपनियों के प्रोस्पेक्ट्सों, 
नई पूंजी के जारी होने की शर्तों, कम्पनियों के छहिसाबों और कम्पनियों के 
ओऑडिटरों की रिपोर्टो का बराबर अध्ययन करते रहना आवश्यक होगा । 
समिति ने यह सिफारिश भी की है कि कन्ट्रोलर श्रॉफ केपिटल इश्यूज” का 
और स्कंध बाजारों के नियन्त्रण और मिश्रित पूजी वाली फम्पनियों की स्थापना, 
निर्माण और कार्य की देखभाल सम्बंधी काम भी इस कमीशन को सौंपा जाना 
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“वाहिये | इसके अतिरिक्त कमीशन का यह काम भी होना चाहिये कि वह 
ऐसे 'टेकनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ा का निर्माण भी करे जो कंपनियों के 
प्रोस्पेक्ट्सों, हिसाबों और विनियोग की समस्याओं का अध्ययन तथा विश्लेषण 
करने में दक्ष हाँ ओर इसका एक प्रमुख कार्य कम्पनियों संबंधी श्रांकड़ों को 
छुव्यवध्थित और सुसंगठित करना होना चाहिये ताकि इन आंकड़ों के आधार पर 
व्यक्तिगत व्यवसाय संबंधी प्रद्त्तियों का अध्ययन किया जाना संभव हो सके | 
कंपनी कानून के पालन कराने संबंधी व्यवस्था में सुधार करने के लिये देश 
के विभिन्न प्रदेशों में पूरे खमय काम करने वाले कंपनी के रजिस्ट्रार नियुक्त 
किये जाने चाहिंयें। ये रजिस्ट्रार केन्द्रीय कमीशन के नियंत्रण में काम करने बाते 
होने चाहियें। साथ ही साथ उक्त कमीशन के प्रतिनिधि की हँसियत से भी 
इनको काम करना चाहिये | ' 

कंपनी कानून सुधार समिति ने जो सिफारिशें की हैं उनका मोटे रुप में 
घर्णन किया जा छुका है । इन सिफारिशों के आधार पर नया कंपनी कानून जब 
चन जायेगा तो देश के कंपनी कानून में जो कई कमियाँ हैं वे निकल जायेंगी, ऐसी, 
प्राशा करना अनुचित न होगा । 


परिच्छेद ४ 
उद्योग-पन्चे--श्रम 


भारत में श्रसिक वर्ग का उद्य--भारत में पहले आधुनिक अर्थ में अमिक 
वर्ग जैसा कोई पथक्‌ वर्ग नहीं था । जाति-प्रथा जो भारत की विशेषता रही है, 
एक सामाजिक आ्थिक सस्या है और विभिन्न उद्योग-घन्धों में काम करनेवाले 
लोगों का वर्गीकरण भी हमारे देश में जाति के आधार पर ही होता रहा है। 
जब इस देश में आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ तो उसके परिणामस्वरूप 
आज के श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ | 

हमारे णह-उद्योगों के अधःप्तन और खेतों के छोटे-छोटे हुकद्ों में बटते 
जाने की प्रदृत्ति का यह असर हुआ कि खेती में लगे लोगों की या तो आय बहुत 
कम होगई या फिर वे बेकार होगए! | ऐसी दशा में इन लोगीं ने उजरत पर काम 
करना आख्भ कर दिया और एक प्रथक्‌ भूमिहीन अ्रमिक वर्ग पैदा हो गया । 

अंग्रेजों के भारत में आने के साथ ही साथ श्रमिक धर्गण की मांग भी 
उत्पन्न हुई | नील, चाय और काफ़ी के खेतों के लिए बढ़ी संख्या में मजदूरों की 
आवश्यकता अ्रनुभव होने लगी । ब्रिटिश उपनिवेशों में १८३४ में. दास-प्रथा के 
समाप्त होने से भी इन उपनिवेशों में भारतीय मबदूरों की माँग पैदा हुई। रेल, 
कोयले की खानें और सूती कपड़े और पट्सन के कारखानों जेंसे आधुनिक 
उद्योगों की भी स्थापना होने लगी। आर में इन उद्योगों को मज़दूर मिलने में 
कठिनाई हुईं | पर जनसंख्या में जैसे-जेसे इृद्धि हुई यह कठिनाई भी कम होने 
लगी | शुरू-शुरू में कास्वानों के लिए मजदूरों की भर्ती करने के वास्ते 
. कारखानों के प्रतिनिधियों को गाँवों में जाना पड़ता था और तब भी मबदूरों की 
संख्या में बराबर कमी चनी रहती थी | आ्राभ तो यह परित्थिति सर्वथा बदल गई 
है। पर श्रासाम के चाय के खेतों के लिए जो मजबूर चाहियें, उन्हें तो अब भी 
चगह-जगह जाकर भरती करना पड़ता है| बाकी तो आज मज़दूरी करनेवाले 
स्वयं ही मजदूरी की तलाश में कारखानों तक पहुँच जाते हैं | 

ऐसा अनुमान किया जाता है कि संगठित उद्योगों में काम फरनेवाल्ले 
कुल मजदूरों की संख्या भारत में चौबीस लाख के लगभग है। इस मज़दूर 
जनसंख्या का एक वहुत बढ़ा भाग तो वम्बई और कलकत्ते में ही है और 
बाकी का हिस्सा अहमदाबाद, शोलापुर, कानपुर, जमशेदपुर, महुरा, कोइम्बदूर, 
मद्रात, नागपुर और दिल्‍ली जैसे ओद्योगिक केन्द्रों में निवास करता है । खान 
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के मजदूरों के केन्द्र बंगाल और बिद्दार की खानें हैं और आप्ताम वया भारत के 
दछिण के प्लान्टेशन इन खेतों में काम करने वालों के केन्द्र हैं । 

कृषि और श्राम्य जीवन से सम्पक--मारत में मज़दूर-वर्ग प्रधानतः गाँवों 
से श्रात्ा है। पश्चिम के मज़दूर-बर्ग से भारतीय मल़दूर-वर्ग इस अर्थ में मिन्न है। 
पश्चिम का मज़दूर नगरों का रहने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि मार 
का मज़दूर स्वभाव से तो किसान है पर मजबूरी में कारखानों में काम करता है। 
आय: अ्रधिकांश मारतीय मजदूरों का निवास-स्थान शहरों से दूर गोंवों में होता 
है जहाँ से मज़दूरी करने के लिए वे शहरों में आते हैं। उनका यह स्थान 
परिवर्तन स्थायी नहीं होता | इसका यह श्र्थ नहीं कि मारतीय मक़दूर इस श्र 
में पूर्णतया अस्थायी और स्थान बदलने वाला ( माइग्रेट्री ) है कि बह कित्तो 
एक स्थान अथवा कारखाने में जम कर काम नहीं करता (लेबर इन्वेस्टीगेशन 
कमेटी प्रधान रिपोर्ट )। इसका तो केवल इतना ही अर्थ है कि मजदूर शपना 
घर अपने गाँव को ही मानता है। उसकी श्राकां्षा यही रहती है कि वह अपने 
गाँव को वापस लौट जाए। जब तक वह शहर में मज़दूरी करता है तब तक 
भी उसका गाँव में आना-जाना बराबर बना रहता है। अधिकतर मक़दरों का तो 
अपने गाँव से सचमुच सम्बन्ध होता है। बाक्की कुछ ऐेसे भी होते हैं जिमक़ा 
यद्यपि वास्तव में सम्बन्ध नहीं होता पर फिर भी भावना से वे अपना सम्बन्ध 
मानते रहते हैं । 

इसका यह अर्थ भी कदापि नहीं है कि भारतीय मन्दूर मूलतः दग 
किसान है जैसा कि कई लेखक और मिल-मालिक मानते मालूम पढ़ते हैं | वात 
केवल यह है कि उसका पालन-पोषण गाँव में डुआ, उसकी परम्परा ग़ॉव क 
हैं, और गाँव से उसका सम्पर्क बना रहता है। ऐसे मज़दूर बहुत कम हैं जिनका 
स्वयं खेती के काम से कोई सम्बन्ध होता है। यह ठीक है कि ऐसे मजबूर बहुत 
होते हैं जो अपना घर गाँव से उठाते नहीं, जिनका परिवार गाँव में 'हैती ७ 
जो अपनी आय का एक अंश अपने गाँव को मेजते हैं और समय-समय पर ब्दों 
जाते रहते हैं। पर जो कारखाने साल भर न चल कर वर्ष के इछे महनि । 
चलते हैं उनके मज्भदूर खेती के काम से सम्बन्ध रखते हैं । कोयले की खानों में 
काम करने वालों में खेती के काम से सम्बन्ध रखने वालों की संख्या यथेष्ट लक 
है | पर बराबर चलने वाले कारखानों में काम करने वाले मज़दूरो को इक 
से सम्बन्ध नहीं होता। वे गाँव से सम्बन्ध अवश्य रखते है आरउ हिल कं है 
में रहते हैं जब वे अपने गाँव को लौट जावेंगे। ऐसे मज़दूरों की रज्या शक 
कम है जो स्थायी रूप से औद्योगिक शहरों के निवासी बन गए हैं। इस 
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हि. 
कारण यह है कि यहाँ उनके लिए कोई आकर्षण नहीं है। अहमदाबाद, नागपुर, 
मद्रास, और जमशेदपुर कुछ ऐसे उद्योग-केन्द्र हैं जहाँ स्थायी मज्जवूरों की 
अच्छी संख्या है। 
स्थान परिवर्तन के कासण-यगाँत्रों से शहरों में जाने की प्रश॒त्ति के कई 
कारण हैं। सबसे बड़ी वात तो यह है कि जनसंख्या में बराबर वृद्धि होने से 
और ग्रामोद्नोगों के नष्ट होने से गाँवों में खेती करने वालों की संख्या बढ़ती जाती 
है। इन खेती करने वालों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या ओऔ काफी है। 
खेती से यथेष्ट आय न होने से ये लोग शहरों में कारखानों में मक़दूरी करने जाना 
पसद कर लेते हैं । आने-जाने के साधन आज उपलब्ध हैं ही | संयुक्त परिवार- 
प्रशाली भी इसमें सद्दायक होती है, क्योंकि बिना सारे परिवार को घर छुड़ाए 
और थोड़ी बहुत यदि खेती है तो उसे बिना छोड़े दी घर के कुछ लोग शहरों में 
जाकर कारखानों में काम कर सकते हैं | कई बार गाँव के महाजनों से छुटकारा पाने 
के लिए भी शहर में लोग चल्ले जाते हैं। हरिजन आदि जाति के लोग जो गाँव 
में कई प्रकार की सामाजिक असमानताओं के शिकार होते हैं, अपनी स्थिति 
सुधारने की आशा में गाँव से शहर में जाकर काम करना पसंद फरते हैं । गाँवों 
से शहरों की ओर के इस प्रवाह की एक विशेषता यह है कि शहरों में कोई 
श्राकर्षण लोगों को नहीं है | वे तो गाँवों से परेशान होने के कारण शहर में जाना 
पसंद करते हैं, और इसलिए जब काम करने के वे अयोग्य हो जाते हैं तो बरापल 
गाँव को ही लौट आते हैं । 
गाँव से सम्पर्क के ल्ाभ-हानि--मज़दूर का अपने गाँव से जो सम्पर्क 
बना रहता है उसका उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ पर अच्छा असर 
पढ़ता है। आर्थिक दृष्टि से मी यह लाभप्रद है क्‍योंकि मज़दूर बेकारी, बीमारी' 
अथवा हृड़वाल जैसी किसी भी स्थिति में गॉंव को लौद सकता है और वहाँ कुछ 
ने कुछ काम भी उसे मिल सकता है। गाँव को दुनिया के व्यापक जीवन से सम्पर्क 
में आने का अवसर मिलता है और वहाँ के लोगों में व्याप्त अंधविश्वाल और 
रुढ़्प्रियता को मिटाने में इससे सहायता मिलती है। उपयुक्त लाभों के मुकाबले 
में उद्योग धंधों की दृप्ठि से कई हानियाँ भी हैं। मज़दूर को अपने काम में स्थाई 
दिलचस्पी पैदा नहीं हो पाती । इसका उसकी कार्य-कुशलता पर बुरा असर 
पढ़ता है और मज़दूर सगठन की दृष्टि से भी यह वांछुनीय नहीं है। इसके अलावा 
अब॒दूर को स्वयं की दृष्टि से भी कई कठिनाइयाँ उप-स्थत होती हैं। शहरी जीवन का 
उसके स्वास्थ और चरित्र पर बुरा असर पढ़ता है| जुआ और शराब की बुरी 
आदतें उसमें आरा जाती हैं। फारखाने में जो लगातार कड़े अनुशासन में काम 
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करना.पढ़ता है वह मी उसके अनुकूल नहीं पड़ता क्योंकि याँवों में वह इस प्रकार 
के काम करने का अभ्वस्त नहीं होता | ये सब होते हुए मी 'व्हब्ले करीशन! 
का यह स्पष्ठ मत था कि याँवों के इस सम्पर्क से कुल मिलाकर लाभ हैं और बह 
भविष्य में बना रहे ऐसा प्रयत्न होना चाहिये | पर इस सम्बन्ध में लिददर इन्वेल्टी- 
गेशन कमेटी” की राय भिन्न है | उनका सत है कि जहाँ तक आराम के लिए 
याँत्रों से सम्पक रखने का सवाल है, मक़्दूर को मविष्य में मी इस सस्क को 
बनाए रखने के लिए पूरा प्रोत्साहन और सुविधाएं मिलनी चाहियें | पर ज्तोँ 
तक उसकी आशिक उुरक्षा का प्रश्व है उसे याँव पर निर्मर बनाए रखना वाह 
नीय नहीं हैं; और न गाँव की आज ऐसी स्थिति है कि वह मज़दूर की इस अर्य 
में कोई विशेष सहायता कर सकता है ( प्रधान रिपोर्ट ) | इसका अर्थ यह ई ऊछि 
आऔद्योगिक केन्द्रों में मज़दूरों के काम और रहने की परिस्थितियों में सुधार होगा 
चाहिये ताकि मजदूर इन औद्योगिक केद्दों के स्थायी निवासी वन जाएं | 

हाँ, यदि वड़े पेमाने के उद्योय गाँवों म॑ विकेन्द्रित कर दिये जाते हंदो 
कई दूसरे आथिक लामों के लाथ-साथ एक नह लाभ भी होगा कि मबदूर के 
अस्थायी होने की हानियाँ जाती रहेंगी और गाँव के सम्पर्क से होने बाले लाम 
और बढ़ जाएँगे | मकान, श्रोद्योगिक वेकारी और ऐसी ही दूसरी उमत्वाओं का 
हल भी उस हालत में आसानी से निकल आवेगा | 

मजदूरों की भर्ती-मज़बूरों की मर्ती के तम्बन्ध में, जता ऊपर लिखा 
जा चुका है, अब स्थिति वदल गई है और मज़दूरी चाहने घाले लोग खयं ही 
कारखानों तक काम की वलाश में पहुँच जाते हैं | पर मक़दूरों का प्रधाद लोत 
आज मी याँव ही हैं; यद्यपि पिछले वर्षा में मज़दूरों का एक ऐसा धर्य अदबरय पैदा 
हो रहा है जो उद्योग पर ही अपने निर्वाह के लिए निर्भर रहने को तैयार है और 
शहर में स्थायी रूप से वल जाना चाहता हैं । 

मन्नदूरों की मर्ती के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि मिल 
मालिक स्वयं मज़दूरों की सीधी भर्ती नहीं करते | इत काम के लिए उनके आए रा 
मक़दूरों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति रहता है जो “जोचर', अुक्कदन: बरटार ५ 
(टिंडल' 'चौघरी?, कांगरानी' या मिल्त्री के नाम से जाना डाता दै। अवानद: 
यह 'चार्जमेन' होता है जो अपने विभाद के उत्पादन के लिए जिम्मेदार र श्र 
अपने नीचे काम करने वाले मक़दूरों की देखरेख करता है। मर्ती; बर्ड्ाल्गी, 
छुड्टी, तरक्की या किसी अच्छी जंगह पर तबाबला, ये त्तद हल के पे 
में रहते हैं | इसके अतिरिक्त वह नज़दूरों को दपया मी उघार 20 शीश 
रहने के मकान उसके होते हैं, और बह उनके पारिवारिक कपड़ों आदि को निबरटा्न 


' |) 
॥/ 


मल क 
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| भी भाग लेता है | पर उसका सबसे प्रधान काम तो मज़दुरों की भर्ती करा 
ही है। अपने इस काम के लिए वह मज़दूरों से रिश्वत जेता है । यहाँ तक कि 
अ्रत्थायी नौकरी तक के लिए उसे रिश्वत देनी होती है। जोबर के अलावा और 
बाबू लोगों को ( क्लर्क ) भी मज़दूर को रिश्वत देनी पढ़ती दै। रिश्वतखोरी 
भारतीय कारवानों ओर रेल के कारखानों में काफी प्रचलित है। जोबर एक 
तरफ तो मक्दूरों से रिश्वत लेता है और दूसरी ओर मिल-मालिक भी उसे भर्ती 
के काम केः लिए मुआवजा देते हैं। कही-क्दीं तो 'जोवर? मज़दूरों की मासिक 
श्राय में से एक अंश खुद ले लेता है । 

मज़दूरों सम्बन्धी व्हिटले कमीशन ने और बौम्बे ठेक्सटाइल लेबर 
एनक्वाइरी कमेटी ने भी इस प्रश्त पर काफी विचार किया और उन्होंने अपनी 
राय मज़दूरों की मर्ती सम्बद्धी इस पद्धति के विरुद्ध दी | उसकी सिफारिश यह थी 
कि मिल-मालिकों को स्वयं इस काम को सीधे तौर पर अपने हाथ में लेना चाहिये 
और इसके लिए 'लिबर ऑफिसर्स' नियुक्त किए जाने चाहिये ।ये लेबर आफिसर 
जनरल मैनेजर की सीधी मातद्ठती में काम करेंगे। किसी की मी नियुक्ति अथवा 
बरखात्तगी सीधे विभागीय अध्यक्ष द्वारा न होकर लेबर श्राफिसर तक ये मामले 
जाने चाहियें। इसी सम्बन्ध में “कानपुर लेबर इनक्वायरी कमेटी, ने “जोबर्स' 
द्वारा मज़दूरों की मरती की प्रचलित प्रथा के विरुद्ध अपनी राय देते हुए. यह 
सिफारिश की थी कि सरकार के नियंत्रण में एक लेबर एक्सचेन्ज' स्थापित 
करना चाहिये जो मिलों के मॉग करने पर उसके पास नौकरी के लिए जिन लोगों 
के आ्रवेदन-पत्र आए हुए हैं उनमें से भरती करे | 

यद्यपि भरती की यद्दी पुरानी पक्तति श्राज भी अ्रधिकवर प्रचलित है, पर 
पिछले वर्षो में लेबर ऑफिसरों और लेबर बूरो द्वारा सीधी भरती करने की 
व्यवस्था भी कई उद्योगों ने आरम्भ की है। पश्चिमी बंगाल की जूढ़ की मिलों में 
लेबर वूरो द्वास जो लेवर ऑफीसर के चार्ज में होते हैं, मरती होती हैं, और इस 
उम्बन्ध में सरदारों' का कोई हाथ नहीं हैं । १ अप्रैल, १६४८ से ही पश्चिमी 
वंगाल्न जूठ मिलों से ठेकेदारों द्वारा मज़दूरों की मरती बंद कर दी राई हैं। इसके 
अलावा बम्बई मिल-मालिक-सघ ने बदली नियंत्रण प्रथालीः मी जारी 
की है | इस प्रणाली के अनुसार बदली पर काम करने वाले मल्दूरों को 
( सब्सटीव्य टूल ) अर्थात्‌ उन मज़बूरों को जो अस्थायी तौर पर खाली स्थानों 
पर काम करते हैं, कार्ड दिये जाते हैं; और जिनके पास ये कार्ड होते है थे 
व्यक्ति हर रोज काम की तलाश में मिलों के फाठक पर उपस्थित होते हैं। 
ब्येछ्ता के आधार पर उनमें से खाली स्थानों पर अस्थायी नियुक्तियाँ की 


हक भारतीय अरथशात्त्र की रूपरेखा 


ढेर 


प्रशाली से भी यद्यपि जोबर के अधिकारों में कुछ कमी अवश्य हुई है, पर 3 
सर्वथा मुक्ति नहीं मिल सकती है। पश्चिमी बंगाल को जूद कलो में ५ ९? खत 
प्रणाली चालू है। वम्बई के मिल-मालिकों के संघ-ने इस दिशा 9 जय 
गॉफ़िसरों शा में अच्छा करन 
उठाया है | उन्होंने लेवर ऑफ़िसरों की ट्रेनिंग की 2 थक 
ऑफिसरों के कम की वे देखरेख भी हैं मम को है ओर टन सेब 
है कान की में देखरेख भी करते हैं जिनकी नियुक्ति उनके द्वारा की छाती 
| है ॉथ विश्वविद्यालय और इस्डियन जूड मिल्त एसोसियेशन' के सम्मित्ित 
कप 39803 मेवे 32 कह की शिज्ञा क्की व्यवस्था चाल्नू को यई है। 
हे (डया एए एसोसियेशन! ने भी एक 'एमलोयग्रें 
जे की स्थापना की है | सारांश यह है कि मज्द्रों की भरती सम्पस्थो इत 
जई्‌ पद्धति को श्रपनाने का देश में प्रयत्न अवश्य आरस्म्म्‌ हुश्ना हर और यह ब्ात्ा 
रखना अनुचित न होगा कि युरानी पद्धति का स्थान यह नई पद्धति अन्ततोगत्ा 
के लेगी | 
. अब तक हमने मजदूरों की भरती सम्बन्धी प्रश्त का आम तौर पर वियार 
फिया है। अब हम कुछ विशेष उद्योगो--जैसे प्लान्देशन और खानों तथा साई- 
जनिक निर्माण को ल्ञेकर इस बारे में जानकारी करेंगे | 
2 चाय के खेत ( प्लान्टेशन्स )--चाय की खेती मारत में सबसे अ्रधिक 
आसाम में होती है। पहाँ खेतों में काम करने वाले मज्भदूर दूर-दूर के प्रान्तों से 
जाते हैं | श्राज कल्न इन मज़दूरों की मरवी १६३२ में पास किये 'ठी डिस्ट्रिकट्स 
एमिप्रेन्ट लेबर एक्ट? से नियंत्रित होती है। इस क़ानून के पास होने से पहले 
इन खेतों में काम करने वाल्ले मज्भदूर इकरार ( कॉन्ट्रेक्ट ) के आधार पर नौकर 
रखे जाते थे । अब इ व्यवस्था का अन्त हो गया है। 

१६४३२ के कानून के वाद किसी भी व्यक्ति को आसान में जाकर मज़दूरी 
करने का अधिकार है | पर अपने आप से बानेवाले लोगों की उंख्या नगएव दी 
मानना चाहिये | इसलिए आज भी इस वात की आवश्यकता है कि श्राताम के 
चाय के खेतो में मज़दूरी करने के लिए लोगों को भेजा बाए। इत प्रकार मेजे 
जानेवाले मज़दूरों को सह्यायता ग्राप् एमिग्रेन्ट! कहते हैं| इन लोगों को मस्ती 
करने का जो लोग काम करते हैं उन्हें 'तरदार' कद्दते हैं। बहुत थोड़े लोग ऐसे 
होते है जो विना सरदार की मध्यस्थता के अपने आर को भरती कमाने को 
हैयार होजाएँ | जो ज्ोग भरती होना चाहते हैं, चाहे त्वयं और चाहे सरदार 
की मध्यस्थता से; वे मरती के डिपो पर पेश होते हँ। वहां से लाइलेंत प्रात 
फार्र्िज्ञ एजेन्ड उन्हें निश्चित मार्ग से, जहाँ उनके खाने-पीने, ठहरने और 


जाती हैं और उनके रहते हुए. नए मजदूरों की भरती नहीं होती | पर इस 
;] रच 
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दवा-दारू का प्रबन्ध होता है, आसाम मेजते हैं। “६ वर्ष से कम के बालक श्रपने 
माता-पिता के साथ और विवाहित सत्री अपने पत्ति की स्वीकृति से ही आतताम 
मेजी जा सकती है। तीन वर्ष पूरे होते ही और विशेष परिस्थिति में उससे पहले 
भी इस्त श्रकार सहायता देकर भेजे गए मज़दूरों को वापस उनके घर सेजने का 


जिम्मा उनके खेत के मालिकों का है । प्रायः जिन प्रदेशों से मज़दूर जाते हैं, उन्हें ' 


राज्य की सरकार को, केन्द्रीय सरकार के नियन्जण में, १६३२ के कानून के अनुसार 
नियंत्रित भरती के प्रदेश ( कन्ट्रोल्ड एमिग्रेशन एरिया ) घोषित करने का 
अधिकार है--जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, मद्रास और उत्तर प्रदेश , 
इन्हीं में से किसी प्रदेश अथवा उसके किसी भाग को मर्यादित मरती के प्रदेश 
( रेसट्रिक्ठेड रिक्रूटिंग एरिया ) घोषित करने का अधिकार भी राज्य की सरकार 
को है । इन मर्यादिव प्रदेशों में लाइसेंन्स प्रात फारबर्डिंगं एजेन्ट या भरती 
करनेवाले या प्रमाण पत्र प्रात्त 'सरदार' द्वी आसाम के खेतों के लिए मज़दूरों को 
भैजने में सहायता कर सकता है। १६१२ के कानून के अनुसार “कन्द्रोलर ऑफ 
एमिग्र न्‍ट लेबर! नाम का एक अ्रधिकारी नियुक्त है जिसका काम यह देखना है कि 
उक्त एक्ट का ठीक-ठीक पालन किया जारदा है। 

'परदारों' की मध्यस्थता से मज़दूरों की भरती के काम क़े विषय में बहुत 
शिकायतें रही हैं | धोखे से भरती करना, शराब अथवा अन्य किसी नशीली 
चीज़ का मजदूरों को सेवन कराना आदि कई शिकायतें इस बारे में पाई गई हैं। 
१६३२ के कानून के अमल में आने के बाद कुछ सुधार श्रवश्य हुआ है | पर 
वास्तविक सुधार तो तभी होगा जब सरदारी पद्धति! ही समाप्त होजाए और 
स्वतन्त्र रूप से काम करने के लिए. श्रासाम जानेवालों की सख्या इतनी हो जाए. 
कि उससे मजदूरों की माँग पूरी हो सके । 

दक्षिण भारत में चाय के खेतों के लिए मज़दूर आस-पास के प्रदेशः से 
ही आते हैं । भरती करनेवाले मध्यस्थों को वहाँ ( 7 %788707०8 ) कहते हैं | 
मज़दूरों को लाने के जिए इनको रुपया दिया जाता है। कई बार ये लोग पूरा 
रुपया मज़बूरों को नहीं देते | और भी शिकायतें इनके बारे में हैं। जैसे मक्षदूरों 
को ऋणश देना, बाद में हिसाब साफ करते समय उनको घोला देना, मन्नदूरों की 
. उनके द्वारा तय की गई मजदूरी में से अपने लिए कुछ बचा लेना और मजदूरों से 
उनकी मज़दूरी पर १० से १५ प्रतिशत तक कमीशन लेना आदि | 
। जहाज़ों पर काम करनवाले--अ्रमी तक जहाज़ी यातायात पर विदेशियों 
, का ही अभृुत्व रहा है। ये भज़दूरों को भरती गवनमेंठ लाइसेंस प्राप्त शिपिंग 
। ब्रोकरों' द्वारा कराते हैं | इस पद्धति में कई दोष हैं। रिश्वव का खूब प्रचार है। 


११२ भारतीय अर्थशाद्ञ की रूपरेखा 


गे अं हर कर ४ समस्या बेकारी की है | यह अ्रनुमान लगाया गया है 
ऊँल समुद्री म॑ संख्या--जो काम चाहते हैं--३ लाख है, और लगभग 
४० इज्ञार को काम मिलता दे । 

भारत सरकार ने १६२१ में समुद्री मज़दूरों की भरती सम्ब 
करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी ने यह कायल 
कि 'एम्पलोयमेंट ब्यरो' की स्थापना की जाए जो भज्दूरों की रिश्वत और नौकरी 
में अस्थायित्व से रक्षा कर सकें | जहाज़ों के मालिकों के विरोध के कारण १६२६ 
में जाकर सरकार इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने आदेश जारी कर सकी | लाइसेंस 

' प्राप्त ब्रोकरों और दूसरे मध्यस्थों की सर्वथा मनाहदी तो नहीं की गई, पर उनके 
अधिकारों में अवश्य कमी की गई। पर इससे समुद्री मज़दूरों को कोई राहत नहीं 
मिल सकी । 

१६४७ में भारत सरकार ने एक "न्रिदलीय समुद्री मजदूर सलाहकार 
समिति? ( भेरीटाइम लेबर एडवाइजरी कमेटी ) की स्थापना की है जो सरकार 
को इन मजदूरों की समस्याओं पर सलाह देने का काम करेगी। बेकारी के प्रश्न 
को सुलभाने के लिए इस कमेटी की सलाह से समुद्री मक़दूरों के हुबारा रवि- 
स्ट्रेशन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। भरती के सम्बन्ध में सुधार करने की 
इृष्टि से कलकत्ते और बम्बई में 'मेरीटाइम बो्डों? की स्थापना की गई है। इन वोडों 
में मज़दूरों के, जद्दाज़ के मालिकों के और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं । 

खान मजदूर-- यहाँ हम बंगाल और बिट्दार की कोयले की खानों में 
काम करने वाले मज़दूरों कौ मरती के बारे में हीं विचार करेंगे । कुछ जानों को . 
छोड़कर, जो अपने मज़दूरों की भर्ती की व्यवस्था स्वयं ही अपने वेतन भोगी 
जमादार, चपरासी और मज़दूर-सरदारों द्वारा 'करती हैं, अधिकांश खातों में 
आज भी मक़दूरों की भर्ती मध्यस्थ के द्वारा होती है। वे मध्यस्थ (ठेकेदार ) 
दो प्रकार के ईैं--एक वे जो केवल मज़दूरों को लाने का प्रवत्ध करते हैं श्रौर 
बाद में खान के मालिक उनको काम पर लगाते हैं और उनको मजदूरी चुकाते हैं ; 
दूसरे वे जो केवल भरतीं दी नहीं करते पर उनको खान में से कोयला निकालने 
ओर उसे डिब्बों में भरने के काम पर रखते हैं और उनको स्वयं हो मज्ईुरो 
खुकाते हैं । इन दूसरी प्रकार के ठेकेदारों को ही 'रेजिंग कॉन्द्रेक्टर्स! कहते हूँ। 
एक तीसरी प्रकार के ठेकेदार और दोोते .हैं जिन्हें प्रवन्ध-ठेकेदार ( मैनेबिंग 
कॉन्ट्रेक्टर ) कहते हैं जो मज़दूरों की भरती और कोयला निकालने के अलावा 
खानों के विकास और कुछ न कुछ प्रवन्ध के लिए भी ज्विम्मेदार होते हैं। पर 
इन सब में रेलिंग कॉन्ट्रेक्टर का तरीका ही सबसे श्रधिक प्रचलित हैं. (लेगर 
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इन्वेस्टीगेशन कमीशन---अधान रिपोर्ट )। इन ठेकेदारों और मज़दूरों के बीच में 
धद्धार' नाम का एक मध्यध्य और दोता है जो गॉव-गाँव में जाकर मन्नदूरों को 
खाता है, उनको हवालगी रुपया देता है, उन पर निगरानी रखता है और उनको 
काम करने की सुविधाएँ मिलती रहें इसका ध्यान रखता है| मज़दूरों को जो 
ओज़ार आदि काम करने के लिए दिये जाते हैं वे भी इसी की ज़िम्मेदारी पर 
दिये जाते है ॥ इसी के सामने उनको वेतन चुकाया जाता है। उसे अपने इस 
काम के लिए साप्ताहिक अथवा मासिक वेतन मिलता है या फिर एक आना प्रति 
डन या दो आने प्रति टन प्रति मजदूर कोयला निकालने के हिसाब से कमीशन 
मिलता है। 'सरदारः के ज्षरिये ही ठेकेदार मज़दूरों को हवालगी रुपया देते हैं । 

ठेकेदारी की पद्धति से मज़हूरों को भरती करने के कई दोष हैं। रेल५ 
की कोयले की खानों ने इस पद्धति को समाप्त करने का प्रश्न हाथ में लिया है, 
जैसा कि 'कोयले को खान से निकालने सम्बन्धी श्रौद्योगिक समिति! ( इन्डस्ट्रियल 
कमेटी ऑफ कोल माइनिंग ) ने सिफ़ारिश की थी ( जनवरी १६४८ )। कोयले 
की दूसरी खानों के सम्बन्ध में इसी कमेटी ने सितम्बर १६४८ की बैठक में 
विचार किया था और निश्चिय किया था कि कुछ समय तक पतेमान पद्धति ही 
अलने दी जाए और इस समस्या की और जाँच की जाए। खानों में काम करने 
और रहन-सहन की स्थिति में जितना सुधार होगा उतना ही काम करने वाले 
मनदूरों में स्थायित्व आएगा और ठेकेदारी-प्रथा का अन्त द्वो सकेगा । जहों और 
जब तक ठेकेदारी-प्रथा रहे वहाँ उसका उचित नियंत्रण होना अत्यन्त आवश्यक 
है, ताकि उससे होने वाली दवानियाँ कम से कम की जा सकें। 

*.. सावजनिक निर्मास--सरकारी सोर्बजनिक निर्माण विभाग, और 
ज्यूनितिपल कमेठियाँ तथा ज़िला बोर्ड मी निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारी-पद्धति 
से काफ़ी तंख्या सें मज़दूरों की भरती करते हैं। ठेकेदारी-प्रथा के सब दोष यहाँ 
भी पाए बाते हैं और मज़दुरों का शोषण द्वोता है। व्हिट्ले कमीशन ने भी इस 
इस बात का समर्थन किया या और इस पद्धति में सुधार और श्रावश्यक नियंत्रण 
'पर पूरा ज्ञोर दिया था १ 

एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज्ञ--भास्तीय ठद्योग-धन्धों में मज़बूरों की भरती 

की जिस शअ्रप्रत्यकज्ञ प्रणाली की आज मधानता है उसके तथा उससे उत्पन्न दोषों के 

विपय में हम ऊपर लिख जखुके हैं 4 हमने यह भी देखा कि प्रत्यक्ष भंरती के 

अपललन भी--जैसे लेबर ऑॉफीफ़रों दस या फिर बदली नियंत्रण प्रणाली द्वारा हुए 

. ह, पर इन प्रयत्मों का अमी कोई बड़ा महत्त्व नहीं है | लेत्रर इन्वेश्टीगेशन कमेटी 
द्द 
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( १६४६ ) ने तो यहाँ तक लिखा है कि लेबर श्रॉक़ीसरों द्वारा होने वाली ् 
प्रवत्त भरती के पीछे भी अग्रत्वक्ञ भरती काम करती है, क्योंकि आफ़ौसर 
बिना अध्यस्थों की मदद के अपरिशित होने को वज्द्द से गाँवों में जाकर भरती के 
काम में बहुत सकलता प्रांत्त नहीं कर सकते | यही कारण है कि इस कमरे ने 
यह राय व्यक्त की है कि अग्रत्यज्ञ भरती की तमाम बुराइ्यों के बावजूद भी यह 
निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता हैं कि भारतीय मज़दूर ऐसी ट्थिति में 
पहुँच गया है जहाँ मध्यस्थ द्वारा भरतो की प्रणाली का आसानी से त्याग किया 
जा सकता है। इसका यह तात्पय॑ हरगिज्ञ नहीं है कि अपत्यक्त प्रणाली करो 
व्यवस्थित और नियंत्रित ही न किया जाए | 

इतना होते हुए भी इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें भरती की अप्रत्यक्ष 
प्रणाली के स्थान पर अत्यक्ष प्रणाली स्थापित करने» का अयत्न करना चाहिये | 
“एम़्पलायमेंट एक्सचेंजेज़' की स्थापना इसी प्रकार का एक प्रयत्न है | 

हिंटले कमीशन एम्पल्ायमेंट एक्सचेंजेज्न के पक्ष में नहीं था। पर बावजूद 
कम्मीशन की इस राय के इनके पक्कु में राय बढ़ी है और मज़दूर तथा मालिक 
दोनों ही इनकी स्थापना के पक्षुपाती हैं। यह ठीक है कि एम्पलायमेंट एक्स- 
चेंजेज़ किसी देश के वेकारी के आधारभूत प्रश्न का हल नहीं निक्राल सकते, 
यद्यपि मांय और पूर्ति में सामञ्जस्थ स्थापित कर सकने के कारण इस अतामंव्त्य 
से उत्पन्न वेकारी को वे अवश्य कम कर सकते हैं| पर मजदूरों की मरती पे 
सम्बन्ध रखने वाली भारत में प्रचलित श्रप्रत्यक्ष प्रणाली के दोषों को ये अवश्य 
दूर कर सकते हैं और मिल-मालिक़ों “को, भरती के काम में बहुत तहायता दे 
सकते हैं। इस सम्बन्ध में यूझप, अमेरिका और जापान का अलुमत्र भी 
एम्पल्ञायमेंट एक्सचेंजेजु के पक्त में दी है। मारत में सबसे पहला एम्पलायमेंट 
एक्सचेंज १६४८ में कानपुर में उत्तरी भारत एम्पलॉयर्स एसोशियन के दादा 
कायम किया गया था | 

लेचर इन्वेस्टीगेशन कमेटी ने एम्पलायमेंट एक्सचेंजेंज के मुखष काम्र ये 
चताए हैं-““-( १) काम चाहने वालों को और काम के बारे में झानक्रारी देना। 
(२) खाली स्थानों के लिए मजदूरों की मरती करना। (३) महुदूरों की 
हेकनिकल ट्रेनिंग की क्‍या आवश्यकताएँ हैं और क्या प्रवन्ध हे उतको ज्ञानवारी 
करना । (४ ) विभिन्न धन्धों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन कराना। 
(५ ) काम के बारे में ऐसी सामान्य जानकारी ग्राप्त करना ज्ञो निञ्ञ-मातिकों, 
सरकार और जनता के लिए उपयोगी लिद्ध हो । ( ६ ) विभिन्न वर्गों में डिनमें निल- 
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मालिक और मजदूर भी शामिल हैं, सम्बन्ध स्थापित करना और दूसरी सरकारी 
संस्थाओं से सहयोग करना । ४ 
द्वितीय मह्ययुद्ध के समाप्त द्वोने से कुछ पूर्व (जुलाई, १६४५ ) मारत- 
सरकार ने फौज से लौठे हुए लोगों और अन्य युद्ध के सम्बन्ध में काम करने वाले 
बेकार मजदूरों को काम पर लगाने की दृष्टि से एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज का एक 
देशध्यापी सगठन स्थापित किया ) पर बाद में इनके कार्य-क्षेत्र को अधिक व्यापक 
बना दिया गया और अब वे विस्थापित लोगों तथा औ्ौद्योगिक मजदूरों को काम पर 
लगाने का कार्य भी करते हैं । इस सगठन के कैन्द्रीय अधिकारी को 'डायरेक्टर 
जनरल रिसिकलमेंट और - एम्पलायमेंट' कहते हैं। इसके तठीम विभाग हैं और 
. अत्येक विभाग एक डायरेक्टर के आधीन है। (१) एम्पलायमेंट एक्सचेन्जेज्ञ 
विभाग ; (२) ट्रेनिंग डिभाग ; (३) प्रकाशन विमाग । खारा देश ८ प्रदेशों में 
विभाजित है जो 'रीजननल डाइरेक्टर' के अधीन काम करते हैं | जुलाई १६५१ के 
श्रन्त में देश भर में कुल १२४ एम्पलायमेंट एक्सचेन्जेज़ ये | 
मजदूरों क। शिक्षण:--हमारे कारखानों आदि में काम करने वाले 
मज़दूर प्रायः अशिक्षित और टेकनिकल शिक्षा में शूत्य द्वोते हैं । यद्ट एक बड़ी 
कमी है | अभी देश में इस दिशा में कोई संगठित प्रयत्न हुआ ही नहीं है । 
श्रधिकतर होता यह है कि मजदूर नीचे से नीचे स्तर पर काम आरंभ करते हैं 
भर अनुमब के आधार पर उन ऊँचे स्थानों तक पहुँचते हैं जहों कि काम करने 
में कार्य-कुशलता की आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुल उद्योग-घन्धों में मज़बूरों 
को शिक्षा देने की कोई व्यवस्था अवश्य है, खास तौर से उन लोगों की 
ट्रूनिंग की व्यवस्था है जिनको निगरानी ( सुपरवाइजरी ) का काम करना पड़ता 
है। इनीनियरी तथा रेल के कारजानों में एपेरेन्टिसशिप और ट्रेनिंग की समुचित 
योजनाएँ अवश्य चालू हैं।इस तरह के कुछ प्रमुख, उदाहरण के तौर पर 
नमशेदपुर के ठाठा श्राइरन-स्टील वक्‍त, जतालपुर के रेलवे टेकनिकल स्कूल और 
और देहरादून के रेलवे स्टाफ कालेज, के नाम गिनाए; जा सकते हैं । 
युद्ध के समय सन्‌ १६४० में भारत-सरकार ने ठेकमिकल ट्रेनिंग की एक 
योजना जारी की थी, जिसके अन्तर्गत सारे देश में सरकारी और ग़ौर सरकारी 
फारखानों में देकनीशियनों को ट्रेनिंग दी गई थी और बेबिन स्कीम के अन्तर्गत 
ऊँछे भारतीय मज्नदूरों की ट्रेनिंग ब्रिटेन में भी हुई थी | युद्ध समाप्त होने 
बाद प्रशिक्षण की यद्ध योजना समाप्त होगई। 
निंग की लो योजनाएँ इस काफी बढ़े और संगठित पैमाने पर 
चल रही हैं थे डाइरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट और एम्पलायमेंट ( भम मंत्रालय, 
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उद्योग-धन्घे--भ्र्त ११७ 


भारतीय मज़्दूरों में स्थायित्व की इस कमी के भुख्य कारण दो हैं-- 
अस्तीफ़ा और बरखास्तगी | इसका असर मज़बूरों की. उत्पादन शक्ति पर अच्छा 
नहीं पड़ता और इसलिये इसमें कमी लाने का प्रयत्न करना चाहिये ' मरती की 
जो अप्रत्यक्ष प्रणाली इस देश में प्रचलित है उससे भी इसमें प्रोत्साहन मिलता 
है, क्योंकि भग्ती करने वाले जोचर को तो इसमें लाभ द्वी है कि पुराने मज्दूरों 
को निक्राल कर नई भरती की जाए ताकि भरती के समय रिश्वत आदि से होने 
वाली उसकी आय अधिकाधिक हो सके । मज़दूरों की आर्थिक स्थित और सुरक्षा 
में बितना सुधार होगा और जिस वातावरण में उसे काम करना पड़ता है वह 
जितना श्राकर्षक होगा उसी हृद तक उसमें स्थायित्व की मात्रा भी बढ़ेगी । 
भरती की प्रणाली में सुधार होने का भी इस सम्बन्ध में अच्छा श्रसर होगा । 

सज़दूरों में अनुपस्थिति--मारतीय मजदूरों का एक दोष यह भी है कि 
उनकी अनुपस्थिति का श्रनुणत काफ़ी अधिक दे। अनुपस्थिति सम्बन्धी आकड़ों 
की पूरी व्यवस्था अभी हमारे देश में नहीं है और जहाँ ये श्रांकढ़े इकट्ठी किए 
भी गए हैं वहोँ कई प्रकार की कमी देखने में आती है। बम्बई-ध_षरकार सूती 
कपड़ों की मिलों श्रौर इजीनियरी के कारखानों के बारे में अ्रतुपस्थिति के आंकड़े 
लेबर गज़ठ बम्बई में हर महीने प्रकाशित करती है। इसी प्रकार मैसर सरकार 
भी अ्रपने राज्य के सब उद्योग धम्धों के बारे में अ्रनुपस्थिति के आंकड़े श्रगने लेबर 
ग़ज़ठ में प्रकाशित करती है। पिछले महायुद्ध में मार-सरकार ने मिल-मालिकों 
और मज़दूरों के प्रतिनिधियों की सलाद से कई कारखाने के श्रनुपस्यिति के आकट़े 
इकट्ठ करवाने का निश्चय किया था | इसके परिणामस्वरूप लेबर ब्यूरो ( भारत- 
सरकार ) के डायरेक्टर के कार्यालय में कुछ आंकड़े आते हैं और इनके आधार 
पर इंडियन लेवर गज़ठ में अनुपर्थिति सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित भी होते हैं। 
इसी प्रकार उत्तरो भारत के मिल मालिकों का संध सी कानपुर की सूती कपड़ों, 
कनी कपड़ों और चमड़े के सामान की , मिलों में अनुपस्थिति के आंकड़े प्रकाशित 
करता है । ये उत्तर प्रदेश की सरकार के लेबर बुलेटिन में छपते हैं। लेबर 
इन्वेस्टीगेशन कमेटी ने मी इस बारे में जॉच की; जैसे चाय, कॉफी और रबर के 
खेतों तथा अबरक्क ( माइका ) की खानों के बारे में | उपयुक्त आधार पर जो 
जानकारी इस बारे में सामने झाई है उसका सार यह है कि फेक्टरी-उद्योगों सें 
अनुपस्थिति की मात्रा १० से १४ प्रतिशत, प्लान्टेशनों तथा कोंबले की खारनों में 
२४ प्रतिशत तक और अबरक की खानों में ४० प्रतिशत तक भी चली जाती है। 


सा पड़ता है कि अनुपत्यिति उत्तरी मारत की अपेज्ञा दक्षिणी भारत 
में कम है । 


श्श्८ भारतीय अथेशांत्न की रूपरेखा 


इन आंकड़ों के सम्बन्ध में एक कमी तो यह है कि अनुपस्यिति के वह 
, आँकड़े किसी एक परिभाषा के आधार पर एकत्रित नहीं किये गए हैं! ऐसा 
करना बहुत आवश्यक है। अनुपस्थिति की एक सर्व मान्य परिमाषा संबधी छुक्ताद 
भारत-सरकार के श्रम विभाग ने अपने एक परिपत्र में दिया था| इस छुझाव 
के अनुसार जो व्यक्ति पूर्व निश्चित अवकाश पर होता है उसे अनुपत्यिति नहीं 
माना जाना चाहिये । पर जो व्यक्ति विना सूचना के चला जाता है उत्ते 
अनुपस्थित मानना चाहिये ) पर हड़ताल के कारण अनुपस्थित रहने वालो को 
इस अर्थ में अनुपस्थित नहीं मानना चाहिये | पूर्व निश्चित अवकाश के तनव के 
अज्ञावा ओ व्वक्ति छुट्टी चाहता हैं उसे भी अनुपस्थित मानना चाहिये । दूतर 
कमी इन अनुपस्थिति के आंकड़ों के बारे में यह है कि उतको इकट्ठा करने का सत्र 
जगह एक ही तरीका काम में नहीं आता | इन कमियों को जब दक दूर नहीं 
कर दिया जाता, अलग-अलग धंधों के आंकड़ों की आपस में सही ठुलना नहीं 
की जा सकती । 

अनुपस्थिति के कारणों का यदि हम अध्ययन करें तो ये कारण छाल 
तौर से मिलेंगे--१, बीमारी, २. श्रौद्योगिक दुर्घटना, ३. सामाजिक और धानिक 
कारण, ४, याँगों को जाना | रात की पाली में अनुपस्थिति अधिक मिलेगी | कई 
वार नशे अ्रथवा मनोरंजन के कारण भी अजुपस्थिति होती है । 

अनुपस्थति की मात्रा कम करने का यह उपाय है कि काम करने 
वातावरण में सुधार हाँ, मजदूरी वयेट्ट मिले, औद्योगिक दुर्घटनाओं और चौनारी 
से रक्षा का अच्छा उपाय हो, और आराम तथा मनोरंजन के लिए निह्दा 


ञ सप्रवन्ध होने जी 
अवकाश की व्यवस्था हो मजदूरों के रहने के मकानों का छुम्रवन्व हैनि हे ता 
अनुपत्थिति की मात्रा में कमी होगी । हि 

ऋाम के घंटे--ओऔद्योगिक मजदूर से संबंध रखने वाला एक महलइुर 


अश्न उसके काम करने के घंटों का रहा है | किसी मी देश के ओऔद्योगिक विकाल 


मबदरों से बहुत लम्बे समय तक काम लेँ | चौबीत्त घर्टों ने से १८ बंढे तक बन 
कराने के उदाहरण मिलते हैं। भाख की स्थिति और देशों से इठ 

प्रकार भित्र नहीं रही है । मजदूरों से लम्बे सनम तक कान कराने | ष््र 
यहाँ मी देखी गई है | यही कारण हैं कि आज नजदुर कितने धन्दे दाम दर 
इसका काबून से नियंत्रण होता है | की 

हे कि में कानून से मजदूरों के काम करने क्के धन्य | 900 
पहले १६११ के फेक्टरी क्लाजूत द्वारा, उन मच्दूरों के लिए, जो इस हा 


उद्योग-धन्चे--भ्रम ११६ 


अन्तर्गत आने वाले कारखानों ( फेक्टरीज ) में काम करते थे, किया गया। 
इस क़ानून के अनुसार पुरुषों के लिए दिन भर में काम करने के १२ घन्डे निश्चित 
किए गए, थे। इससे अधिक कोई मिल-मालिक कानूनन काम नहीं ले सकता 
था| इसी ग्रकार खानों में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के घन्ठो का 
सबसे पहले १६२३ के खानों सम्बन्धी क्रानून से नियंत्रण हुआ | रेलों सम्बन्धी 
मजदूरों में से जो फेक्टरी क़ानून में नहीं आते, उनके काम के पन्‍्टों का नियन्त्रण 
रेलबे एक्ट के अन्तर्गत होता है । यह नियंत्रण सबसे पहले १८६० के रेलवे एक्ट 
द्वारा किया गया था। चाय, कॉफी और रबर के बागों में काम करने वाले 
मजदूरों के काम के घन्टों का आज भी कोई कामबून द्वारा नियन्त्रण नहीं दोता है । 
हॉ, चाय और रबर के कारलानों पर कारखानों सम्बन्धी कानूत अवश्य लागू 
होता है। उपयुक्त सब. कानों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है और 
यह परिवर्तन काम करने के घन्ठों के सम्बन्ध में भी हुआ है। इस सम्बन्ध में 
मौजूदा स्थिति इस प्रकार हैं । 

कारखानों ( फेक्टरीज ) में काम करने वाले मजदूरों के काम करते के 
पन्‍्टे १६४८ के फेक्टरी एक्ट द्वार निय॑त्रित होते हैं। इस कानूत के अनुसार 
कारखाने के मजदूरों से सतताह में अधिक से अधिक ४८ घने और प्रतिदिन अधिक 
से अधिक ६ घन्ठे काम लिया जा सकता है । कारखाने चलने का ( स्पेड वर ) 
अधिक से अधिक १०॥ घन्दे का समव निश्चित किया गया है | साल भर चलने 
बाले और मौसमी ( सीक्षनल ) कारखानों में इंससे पहले १६३४ के एक्ट में 
जो अन्तर था वह अब हटा दिया गया है। रत्री मजदूर सुबह ६ से शाम के ७ 
घजे के बीच में ही काम कर सकती हैं! १४ वर्ष की पूरी आयु न हो जाने तक 
कोई बालक कारखाने में काम नहीं कर सकता | इसके बाद कोई भी बालक दिन 
में ४॥ घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता और उसके काप्र का समय सुबह ६ 
बजे से शाम के ७ बजे के बीच में दी द्ोना चाहिये । काम के घन्टों के सम्बन्ध में 
कतु-स्थिति भी यही है कि कई कारखानों में ८ घन्दे प्रतिदिन ज़े अधिक काम 
नहीं लिया जाता । जो छोटे-छोटे कारखानें कानून के नियन्त्रण में नहीं आते उनमें 
काम के घन्टे अवश्य अधिक हैं। जैसे रीगे कमेटी, के अनुसार लाख आदि के 
फारखानों में १२ घन्टे प्रतिदिन के हिसात्र से भी काम कराया जाता है। 
नौकाभ्रयों, कई बड़े-बड़े इंजीनियरिंग के कारखानों, और करीब-करीब सभी 
रैल्वे कारखानों में सलाह में ४८ घन्टे काम कराया जाता हैं; पर प्रतिदिन के काम 
के घन्टों में थोड़ा अन्तर दे, जो शनिवार के दिन कितने घन्टे कहाँ काम कराया 
जाता है उससे निश्चित होता है | सूती कपड़ों को मिलों में लगभग 


१२० भारतीय अर्थशालत्र की रूपरेखा 


सभी जगह ८ घंटे प्रतिदिन के हिंसाव से काम लिया जाता है | 

ख़ानों में काम करने वाले मजदूरों का जहाँ तक सम्बन्ध है, जो मजदूर 
जमीन के नीचे काम करता है उसके काम के अधिक से अधिक ६ घन्टे प्रतिदिन 
और ४४ धन्‍्टे प्रति सप्ताह माइनस एक्ट द्वारा निश्चित हैं| खान में काम करने 
का अधिक से अधिक समय (स्प्रेड ओवर ) भी ६ घन्टा दी है। जमीन के ऊपर 
काम करने वाले मजदूरों के लिए प्रतिदिन अधिक से अधिक १० घन्टे और प्रति 
सप्ताद वही ५४ घन्दे निश्चित हैं। स्पेड आऑवर १२ धन्टे का निश्चित है । रीगे 
कमेटी के अनुसार मामूली तौर से खानों में जमीन के नीचे काम करने वाले 
मजदूर प्रतिदिन ६ से १० घंटे काम करते हैं| स्पेइ ऑबर जमीन के नौचे काम 
करने वालों का तो ६ घंटे और ऊपर काम करने वालों का ६ से ११ घंटे 
तक का होता है । 

रेलवे में काम करने वाले उन लोगों के ज्ञो फेक्टरी एक्ट या माइन्स एक्ड 
के अन्तर्गत नहीं आते, काम के घंटों का नियंत्रण श्८६० में पास तथा १६३० में 
संशोधित रेल्बे एक्ट के अनुसार होता है । इस कानून में श्राने वाले लोगों को 
दो अ्रशियों में बाँठा गया है--लगातार काम करने वाले लोग और लगातार 
काम नहीं करने वाले लोग | पहली श्रेणी बालों के लिए ६ घंटे प्रति सप्ताह श्रौर 
दूसरी श्रेणी चालों के लिए ८४ घंटे प्रति सत्ताह का महीने भर का श्रौसत 
अधिक से अधिक काम के समय को निश्चित है। विशेष स्थिति में रेल्ने अधिकारी 
द्वारा थोड़े समय के लिए इस मर्यादा का उल्लघन मी किया जा सकता ह। 
इस एक्ट के अन्दरूुसरकार को नियम बनाने का भी अधिकार है।इन नियर्मो 
का 'रेल्वे सर्वेश्द्स अवर्स ऑफ एम्पलायमेंट रूल्स” कहा जाता है पर एक्ट श्रीर 
रूह्स दोनों को प्रायः 'अवर्स ऑफ एम्थलायमेंट रेथुलेशन्स” भी कहा चाता द्दे। 
शेबर इन्वेश्टीगेशन कमेटी ( रीहों कमेटी ) का कहना है कि थोड़े समय के लिए 
काम के घंटों की मर्यादा उल्लंघन करने, और काम करने वालों को लगातार 
काम करने वालों और नहीं करने वालों की दो श्रेणियों में वॉटने के सम्बन्ध मे 
शिकायत रही है । अखिल मारतीय रेल्वेमेन्स फेडरेशन के मॉग करने पर मास- 
सरकार ने अपेल १६४६ में भी जस्टिस जीं० एस० राज्याध्यक्ष ध्छ कट मत 
का निर्णय करने के लिए निर्थायक नियुक्त किया । इन मामली में काम $ घंटे, 
आराम के समय, छुट्टी और अवकाश के प्रश्न शामिल थे। की राय 
सिफारिश की कि बहुत से रेल्वे-कर्मचारी जो अब वक अवस ऑफ़ हलक 
रेगूलेशन्स के अ्रन्तर्गत नहीं श्राते हैं उनको इसके अन्तगत लेना चाहिए कस 
समस्त कर्मचारियों का निम्नलिखित चार भेणियों में इवारा वगोकसा 5 
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चाहिये--(१) इन्टेन्सिव'--वे लोग जिनका काम अत्यधिक परिश्रम चाहता है,, 
(२) इसेंशियली इन्टरमिटेन्ट--जिनके काम का स्वमाव ही ऐसा है कि उनको 
बीच-बीच में श्राराम मिल जाता है, (२) 'एक्सक्लूडेड'---इसमें कई प्रकार के 
लोग आ जाते हैं, जैसे हल्का काम करने वाले चपरासी श्रादि श्रेणी के लोग, 
विश्वस्त काम करने वाले लोग, सुपरवाइजरी स्टाफ और डाक्टर आदि । 
(४) 'कन्टीनुअ॒तः--उपयु क्त तीनों श्रेणियों के अलावा जो लोग रह जाते हैं। 
श्री राज्याध्यक्ष ने सिफारिश की थी कि न० (१) को ४४ घटे, नं० (४) को ४४ 
घटे और नं० २ को ७४ घटे सप्ताह में काम करना चाहिये। नं० (३) के 
लिए कोई मर्यादा निश्चित नहीं की । रनिंग स्टाफ के बारे में उनकी सिफ़ारिश 
यही थी कि उनसे लगातार १० घंटे से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिये। भारत 
सरकार ने काम के घटों सम्बन्धी इन लिफ़ारिशों को अपने १५ जून १६४८ के. 
श्रादेशानुसार तीन वर्ष के लिए, स्वीकार कर लिया | यह आदेश उन्हीं रेलवे पर 
लागू किया गया जो इस ऋगड़े से संबंधित थे। आराम और छुट्टों के रिजर्कः 
संबधी जो सिफारिश की गई थीं वे भी भारत-सरकार ने मजूर करलीं | 

चाय आदि के बागों में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के घढों 
का क्वानून से कोई नियंत्रण नहीं हैं, यह ऊपर लिख चुके हैं-। वस्त॒ु-स्थिति यह 
है कि पुरुष, ज्री और बालक सभी बराबर समय काम करते हैं। यह अवश्य है 
कि बालकों को श्रपेक्षाकृत हल्का काम दिया जाता है। आस!म और बंगाल के 
चाय के बागों में आम तौर पर 'हज्ञीरा' ( से&छ78 ) के आधार पर काम द्योता 
है। प्रायः ५ या ६ घंटे में मज़दूर अपना इज़ोरा खतम कर लेता है और 
उसके बाद उसकी इच्छा पर निर्मर रद्ता है कि वह अतिरिक्त काम 
करेयान करे | पत्तियाँ चुनने के मौसम में मजदूर १०-११ घंटे तकभी 
काम करते हैं । 

काम के घंटों के संबंध में जो विवरण ऊपर दिया गया है डससे यह 
अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि अनियंत्रित कारखानों के अलावा और जगह स्थिति 
कुल मिलाकर संतोषजनक है | 

आराम'ओऔर अवकाश--काम के धर्टों से मिला-जुला दूसरा महत्त्व कां 
पश्न यह है कि मक़दूरों को काम के घंटों के बीच में आराम करने का समय 
कितना मिलता है और सप्ताह में श्रवकाश मिलता है या नहीं। १६४८ के 
पेक्टरी कानून के अनुसार कोई प्रौढ़ मजदूर ५ घंटे से अधिक लगातार काम 
नहीं कर सकता और ५ घंटे के बाद उसे कम से कम आधा घंदे का विश्राम 
मिल्लना चाहिये । इसी प्रकार उसे सप्ताह में पूरे एक दिन का अवकाश मिलना 


श्र२्‌ भारतीय अथेशास्न की रुपरेखा 


भी अनिवाय है। माइन्स एक्ट में भी यह निर्धारित है कि कोई मी व्यक्ति सप्ताह 
में छः दिन से अधिक खान में काम नहीं कर सकता | विभ्राम के बारे में कानून 
द्वारा किसी प्रकार की श्रनिवार्यता तो नहीं है, पर फिर भी व्यवहार में विभाम 
का समय दिया जाता है, यंत्रपि कहीं-कहीं नहीं भी दिया जाता। जो खान- 
' मज़दूर ठेके पर काम करते हैं उनका कानून द्वारा तो कोई नियंत्रण है नहीं 
और उन्हें कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं'मिलता। चाय आदि के बार्गों में काम 
करने वाले भज़दुरों को दोपहर में एफ घटे का विश्राम देने कौ व्यवस्था तो है, 
पर रीगे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मजदूरों को यह आम शिकायत 
थी कि वास्तव में उन्हें विश्राम मिलता नहीं। काम के स्थान पर ही जल्दी-जह्दी 
में भोजन करने के लिए. ५-१० मिनट का समय अवश्य मिल जाता है | चाव 
और कॉफी के बारयों में सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलता है, तिवा उन 
दिनों के जब काम की अधिकता होती है। रबर के बागों में अवकाश नहीं 
मिलता । रेल्वे-कर्मचारियोँ को कानून के अनुसार ससाह ,में एक वार इतवार 
से कम से कम २४ घंटे का लगातार अवकाश मिलना अनिवार्य है। जो 
(इसेंशियली इन्टरमिटेन्ट' श्रेणी में आने वाल्ले कर्मचारी हैं, या जिनके लिए सरकार 
ने काम और भ्रवकाश का समय निश्चित कर दिया है उनके बारे में २४ घरटे के 
लगातार अवकाश का नियम लागू नहीं होता है। विशेष स्थिति में अवकाश 
संबधी नियमों में रेलवे अधिकारी द्वारा छूट दी जा सकती है। भी राज्या/वक्ष ने 
साप्ताहिक अथवा पाछिक अवकाश के बारे में जो सिफारिशों की थीं वह भी 
सरकार ने तीन वर्ष के लिए ( जून १६५१ ) स्वीकार करलीं थीं। इसके झ्रतुसार 
(इन्टेन्सिब' और “कन्टीनुश्रस” श्रेणी के लोगों को सप्ताह में लगातार ३० घस्टे 
और 'इसेंशियली इन्टरमिमेंट' श्रेणी के लिए लगातार २४ घण्टे ( एक पूरी गत्रि 
सहित ) और “एक्सक्लूडेड” श्रेणी के लिए पन्द्रद दिन में लगातार ९४ घण्टे 
अथवा महीने में लगातार ४८ घण्डे का अवकाश मिलता हैं | की 

कारखानों आदि में काम करने की परिस्थितियाँ--कारखाों श्रादि मे 
काम करनेवाले मजदूरों के सम्बन्ध में एक बात जानने की यह कि जिन 
परिस्थितियों में थे काम करते हैं वे कैसी हैं। रीगे कमेटी ने अ्रपनी रिपोट में 
सिखा है कि काम करने की परिस्थितियों के बारे में अधिकांश मिल-मालिक 
केबल उतना ही ध्यान देते हैं जितना ध्यान देना कानून की निगाह से अनिवार्य 
है। बिक कई लोग तो इतना भी करने से बचना चाहते हूं | काम की 
परिर्थितियाँ के बारे में मुख्यतः तीन दृष्टियों से विचार करना खाहिये--(१) दवा 
(२) ताप और (३) प्रकाश । 
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जहाँ मजदूर काम करते दों वहाँ शुद्ध हवा आने-जाने का अबन्ध होना 
आवश्यक है, खास तौर से सूती कपड़ों आदि के कारखानों में जहाँ काम धूल 
और नम हवा में होता है। इवा के आने-जाने का प्रबन्ध या तो खिड़कियों 
अथवा वेन्टीलेटरों द्वारा द्ोता है या फिर कृत्रिम रूप से पंखों से या दूसरे 
साधनों से हवा बाहर निकालने और अन्दर लाने का अबन्ध किया जाता है| 
इसी प्रकार इस बात की आवश्यकता होती है कि काम करने के कमरों में ताप 
ने बहुत अधिक हो न बहुत कम। यथेष्ट प्रकाश की व्यपस्था अत्यन्त 
आवश्यक है ताकि मजदूरों की आँखों पर बुरा अ्रसर न पड़े | रोशनी के लिए 
लिड़कियों श्रादि का प्रबन्ध होना चाहिये और श्रावश्यकता होने पर दिन में भी 
तथा रात में बिजली आदि की रोशनी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये | रोशनी 
के प्रबन्ध में इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि आँखों 
पर सीघी रोशनी न पड़े । 

रीसगे कमेटी का कहना है कि बड़े-बड़े कारखानों में तो काम करने की 
परिस्थितियों कुल मिलाकर संतोषजनक हैं | पर जो छोटे और अनियंत्रित 
कारखाने हैं, विशेष करके जो पुरानी इमारतों में चलते हैं, उनमें स्थिति संतोष- 
जनक नहीं हे और बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है | कई सूती कपड़ों की 
मि्लों में, जेसे बबई, अहमदाबाद में हवा का ताप-मान ठीक रखने के लिए एयर- 
कन्डिशनिंग प्लान्ट की व्यवस्था है। इसी प्रकार कहीं-कहीं कपास से उत्पन्न धूल 
को यंत्र-द्वारा हटाने की भी व्यवस्था है। पर जूट की मिलों में अपेक्षाकृत स्थिति 
क्रम सतोषजनक है | इंजीनियरिंग के कारखानों में भी हवा और प्रकाश की 
व्यवस्था ठीक-ठीक ही है | छापाखानों की स्थिति मामूली तोर_ पर सतोषजनक 
नहीं पाई जाती है | शीसे का पेट में चला जाना बड़ा भयानक है, पर छापेखाने 
के काम करने वालों को इससे बचाने का कोई खास प्रयत्न नहीं होता है । वास्तव 
में तो इस सम्बन्ध में प्रेस-मालिकों और प्रेस में काम करने वालों की जानकारी 
ही बहुत कम है। खानों के बारे में मी यद्द बात देखने को मिलती है कि फई जगह 
काम. करने की स्थिति संतोषजनक नहीं है, जैसे अबरक की खानों और मेंगनीन 
की खानों में हवा और रोशनी का प्रबंध खास तौर से जमीन के नीचे, ठीक नहीं 
है। १६४८ के फरेक्टरी एक्ट में हवा, ताप-मान और प्रकाश की समुच्चित व्यवस्था 
के संबंध में आवश्यक धाराशों का समावेश कर लिया गया है । इसी प्रकार से 
धूल तथा अन्य बेकार पदार्थों (वेस्ट) आदि से मजदूरों की रक्षा करने संबंधी घारा 
भी श्८४८ के एक्ट में मौजूद है। प्रत्येक मजदूर के लिए. कम से कम कितना 
स्थान होना चाहिये इसका निश्चय भी इस एक्ट में कर दिया गया दहै। सारांश 
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यह है कि १६४८ के एक्ट में कारखानों भें मं में 
करेगी और बदेके लग दिन गा कार्स करने की परिस्थिति में सुधार 
: का रखानों में उपलब्ध अनिक्षार्ये खुविधायें--कारलानों श्रादि में णाम 

करने को जिन परिस्थितियों का ऊपर उल्लेख क्रिया है उनके अलावा कुछ भ्ौर 
सुविधाएँ भी मजदूरों को दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक हैं, ताकि काम करते समय 
उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और उसकी कार्य-शक्ति पर बुरा अतर न पड़े | इन 
आवश्यक सुविधाओं में पीने के पानी, पेशात-घर तथा शौच-गद्द और विश्राम-गृह 
की सुविधायें प्रमुख हैं | 

पीने के पानी की कोई न कोई व्यवस्था तो अधिकांश कारसानों में होती 
है पर उसमें कई प्रकार के सुधार की आवश्यकता है । जैसे गर्मियों में मज्ञरूरों 
को पीने के लिए ठन्डहा पानी प्राय: नहीं मिलता । जिन बतेनों में पानी रखा 
जाता है वें भी स्वच्छ नहीं होते | पानी पिलाने का ठीक से कोई प्रबन्ध नहीं 
होता | कई जगह तो पीने के लिए खारा पानी ही उपलब्ध होता है। कहीं-कहीं 
तो मज़दूरों को नल पर दी पानी पीना होता है | कई कपास छुनने के और बीड़ी 
के कारखानों में तो स्थिति यहाँ तक खराब है कि पीने के लिए पानी ही उपलब्ध 
नहीं होता । अनियंत्रित खानों और कारखानों में पीने के पानी की विशेष 
कठिनाई पाई जाती है | 

मज़दूरों के स्वास्थ और सुविधा की दृष्टि से शौच-शह और पेशाब-बरों 
की समुचित व्यवस्था भी अत्यन्त आवश्यक है | पर इस सम्बन्ध में भी हमारे 
कारखानों श्रौर खानों आदि की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जहाँ शोच-ए्रह 
आदि हैं वहाँ उनकी सकफ़ाई का ठीक प्रत्नन्ध नहीं होता ओर इस रे से 
मज़दूर उनका उपयोग करने में हिचकते हैं। शौच-णह के आस-पाम पर्दे का 
प्रबन्ध भी नहीं होता । श्रावश्यकता इस बात की है कि मज़दूरों की संख्या को 
ध्यान में रखते हुए यथेष्ट सख्या में शौच ग्रह और पेशाब-धरों की अलग-अलग 
व्यवस्था हो ओर उनको साफ़ कराने का अच्छा प्रबन्ध हो साथ ही पढे का 
भी पब॑न्ध होना आवश्यक है| भ्राज तो कई जगह--जैसे श्रनियंत्रित कारखानों में 
या अबरक की खानों में ज़मीन के नीचे तो शौंच-शह आदि की कोई व्यवत्या 
ही नहीं पाई जाती । भा 

मज्ञदूरों को विश्ञाम करने फे लिए और दोपहर की छुट्टी में बैठक 
भोजन करने के लिए हर फेक्टरी अथवा खान पर विश्राम रद्द की व्यवध्या होना 
आवश्यक है। ये विभराम-णह पुरुष और रित्रियों के लिए अलग-अलग हों यह भी 
ज़रूरी है । बैठने के लिए बैंच श्रथवा चबूतरों आदि का प्रबन्ध भी होना चाहिये 
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और उनकी सक़ाई की भी अ्रच्छी व्यवस्था होनी चाहिये | त्राज तो हमारे देश 
में विभाम-ग्रह सम्बन्धी स्थिति भी असतोषजनक है। सूती कपड़ों की अधिकांश 
मिलों में इनकी व्यवस्था है, यद्यपि जूट की मिलों में उनका अमाव है। दूसरे 
चढ़े-बड़े उद्योगों में मी विभाम-णहों की व्यवस्था है। पर छोटे कारखानों में प्राय: 
इनका श्रमाव होता है| मज़दूरों की संख्या की दृष्टि से इन विश्वाम-यहों में स्थान 
की कभी भी रहती है | सफ़ाई का प्रबन्ध नहीं होता और न बैठने का कोई प्रबन्ध 
होता है | खानों में आम तोर से विभशाम-यहोँं का अमाव है | 

१६४८ में फेक्टरी क्राबूत्र में पीने के जल और शौच-गणद् तथा पेशाबघरों 
के बारे में समुचित व्यवस्था करने का भार मिल-मालिकोों पर डाला गया है। 
राज्य की सरकारों को इस सम्बन्ध में आवश्यक नियम बनाने का अधिकार भी 
हिया गया है | २४० से अधिक मज़दूर जहाँ काम करते हों उस कारवबाने में 
शर्मी में उन्डे पानी की व्यवस्था भी फेक्टरी-एक्ट के अनुसार करना श्रनिवार्य 
है। इसी प्रकार फेक्टरी-एक्ट के अनुसार शौच-गह और पेशाब-घरों की 
आवश्यक सक़ाई और स्त्री और पुरुषों के लिए. श्रलग-अलग बद शौच-ण्द्व तथा 
पेशाबधघर बनवाना, उनमें हवा और रोशनी का ठीक प्रबन्ध करना और २५० से 
अधिक भज़दूर जहाँ काम करते दह्वों उन कारख़ानों में एक निश्चित प्रकार के 
शौच-ग्ह तथा पेशाबघर बनवाना अनिवार्य है। 

सफ़ाई--फेक्टरी में काम करनेवाले मज़दूरों के स्वास्थ की दृष्टि से 
क्रेक्टरी का साफ़ सुथरा रहना भी शअ्रत्यन्त श्रावश्यक है | १६४८ के फेक्टरी- 
एज़ट के अनुसार यद आवश्यक है कि काम करने के कमरों आदि में गई ओर 
गदगी नहीं जमा होने दी जावे, फ़श को बराबर धोकर सफ़ाई की जाए 7 
फैक्टरी की पुताई इत्यादि भी बराबर समय-ससय पर होती रहे | 

रक्षा-आधुनिक दंग के कल-कारखानों की एक समस्या मजदूरों 
सुरक्षा की है| जहाँ शक्ति से चलने वाली मशीनों से काम होता है वहाँ 2 
चात का ख़तरा बराबर रहता है कि उन मशीनों पर काम करने वाले म' 
मशीन से कठ न जायें अथवा उनके हाथ पॉव में चोट न आजाबवे। मशीनों 
अतिरिक्त मजदूरों को दूसरी प्रकार के खतरे मी रहते हैं। उदाहरण के '* 
फारखानों में बहुत-सी दुघथ्नाएँ सीढ़ियों श्रथवा खिड़फियों आदि से. गिरने 
होती हैं | यदि कारखाने की इमारत ठीक तरह से बनी हुई नहीं हैतो « 
कारण से भी कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आग लग जाने का डर भी क रख्ष 
में रहता है । कई वार तुर्त आग पकड़ लेने वाली धूल, गैस श्रथवा भाष 
उत्पादन क्रिया में अनिवार्यतः उत्पन्न होती है अयवा काम में आंती है, उससे - 
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इंघंवनाएं होती देखी गई हैं । लैंसे कोयले की घूल जल्दी ले आग पकड़ लेती है 
और कोयले की खानों में इससे बहुत-सी दुर्घटनाए' होती देखी गई हैं| कई बार 
आटा, शकर आदि जैसी रोज काम में आने थाली चीजों की घुन्ध भी आग 
पकड़ती हुईं पाई गई है | इसी अकार कई ऐसे खतरनाक 'फ्यूम्स” होते है दो 
यदि किसी कमरे आदि में अधिक मात्रा में हों और उसमें कोई आदमी चला 
जाए तो उसका दम घुट सकता है| कुछ ऐसी फफ्यूम्सः होती हैं जो आग भी 
पकड़ लेती हैं | अत्यधिक वोक उठाने से मजदूर को नुक्ृत्ान पहुँचता है। 
कई औज़ार ठीक नहीं होते और उनका प्रयोग करने से आँखों को नुकसान 
पहुँचता है, क्योंकि उन ओज्ञारों से लो घातु के कश अथवा टुकढ़े निकलते है दे 
आँखों में जाते हैं ओर उससे श्राँखों को नुकपान होता है। सारांश यह है हि 
आधुनिक कारखानों में अनेक प्रकार से मक़दूरों को जोलम पहुँचने की संभावना 
होती है और उससे उनकी रक्षा करना आवश्यक है | 

१६४८ के फेक्टरी-एक्ट में उपयुक्त सत्र जोखमों से मजदूरों कीरता 
करने के सम्बन्ध में मिल-मालिकों पर ज़िम्मेदारी डाली गई है। इस श्रर्थ में यह 
एक्ट १६३४ के फेक्टरी-एक्ट की अ्रपेज्ञा कहीं अधिक आगे बढ़ा हुआ है क्योंकि 
१६३४ के एक्ट में फेक्टरी इन्सपेक्टर पर यह. जिम्मा था कि वह आगे बढहुकर 
यह बताबे कि मिल-मालिक फो मजदूरों की रक्षा के लिए क्या-क्या कला 
चाहिये | अव तो मिल-मालिकों को एक्ट में दी गई बातों का अ्रपनी डिम्मेदारी 
से पालन करना आवश्यक है. इस एक्ट में रक्षा सम्बन्धी कई नई डिम्मेदारियोँ 
मी मिल-मालिक पर डाली यरई हैं। जैसे खतरनाक मशीनरी पर बालकों को 
काम करने से रोका गया है और अत्यधिक वोक उठाने से होने वाले नुक्ृतान 
से, खतरनाक 'क्यूम्स! से तथा बल्दी आय पकड़ने वाली धूल से मजदूरों की 
रद्या करने की व्यवस्था मी की गई है। कई वात जो पुराने एक्ट के अड॒हार 
नियमों में शामिल की यई थीं, अत्र एक्ट में ही शामिल करली गई हूँ | रक्षा- 
सम्बन्धी जो दूवरी मुख्य-मुख्य बातें इस नए एक्ट में दी गई हैं उनमें अल 
की घेरेबंदी ( फेन्तिंग ) करने, नई मशीनरी को सुरक्षित रखने (इन अत 
करना ) और होइस्द्त, और लिफ्ड्त, क्रेन्स तथा प्रेशर प्लान ५2003 
नियमों को खास स्थान दिया गया है| इन्डियन माइन्त एक्ड और उत्तक अत्तवत 
प्रकाशित रेयूलेशन्स और रस में भी रक्षा सम्बन्धी आवश्यक घाराए है| 
इसके अलावा चीफ इन्सपेक्डटर अथवा इन्सपेक्टर को मी बह झआवडार 
बह इस सम्बन्ध में आवश्यक हिंदायतें खान के मालिक अयबा ननञर री 


सकता है | 


#7' का 
शक शी 


॥ै 


है; 
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रक्षा के महत्व को समझने के लिए ओर उसके लिए आवश्यक उपाय 
काम में लाने के लिए मक़दूरों में प्रचार करने की बड़ी आवश्यकता है। इस 
विषय ये पोस्टरों तथा छोटी-छोटी सचित्र पुस्तिकाओं के छारा भी बहुत कुछ 
प्रचार किया जा सकता है, जैसा कि खब रेलवे कम्पनियाँ करती हैं। बम्बई के 
मिल-मालिक-संघ ने, भी इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। भारत की 
सेफ्टी फरट एशोसियेशन की सद्दायता से मिल-मालिक-संघ ने एक सेफ्टी कोंड 
प्रकाशित किया है। कई मिलों में सेफ्टी-फस्ट कमेटियोँ भी स्थापित हुई हैं । भारत 
सरकार ने भी पिछुले दिनों इस विषय में अधिक ध्यान दिया है और चीफ 
एडवाइज़र फेक्टरी के कार्यालय से रक्ता के सम्बन्ध में समय-समय पर साहित्य 
भी प्रकाशित होता रहता दै। मज़ंदूर-संघों का भी यद्द कर्तव्य है कि वे इस काम 
में मिल-मालिकों और सरकार की सहायता करें । 

मजदूर-हितकर कार्य--पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था का यद्द लक्षण है कि 
उद्योगपति श्रौर मिल मालिक मज़दूरों का दर प्रकार से शोषण करना चाहते 
हैं । यही कारण है कि राज्य को क़ाबून बना कर मज़दूर के द्वितों की सका 
करनी होती है | जिन परिल्थितियों में मज़दूर कारखाने में काम करता है, जो 
दूसरी श्रत्यन्त आवश्यक सुविधाएँ उसे मिलनी चाहियें, और उसकी रक्षा की 
जो व्यवस्था आवश्यक है, इन सब घातों का हम ,ऊपर उल्लेख कर चुके हैं । 
हमने यह भी देखा कि राज्य ने कानून बनाकर इन सब मामलों में मज़दूरों के 
हितों की रक्षा करने का प्रयत्न किया है। और यदि हम व्यापक दृष्टि से देखें तो 
इन सब बातों का समावेश मज़दूर-द्वितकर कार्यों में द्वो जाता है। पर मक़दूर- 
दवितकर कार्यों में उपयुक्त बातों का समावेश न करके मक़ादूरों के हित में किए 
जाने वाले दूसरे कार्यों की गिनती दी की जाती है । उदाहरण के तौर पर मजदूरों 
के लिए जल-पान-गह (केन्टीन्च ) और बच्चों के लिए शिशुणद्व ( क्रेचेज्ञ ) 
की व्यवस्था, मजदूरों के स्नान आदि की सुविधा, उनके मनोरंजन, शिक्षा और 
चिकित्सा की व्यवस्था, मकान की व्यवध्या; अच्छे स्वच्छ भोजन का प्रबन्ध, 
सवेतन अन्रकाश और सामाजिक सुरक्षा के अ्न्वर्गत आने वाली सुविधाओ्ं--जैसे 
बीमारी और प्रसूति के समय दी जाने वाली सहायता, प्रोविडेन्ड फन्‍्ड, अ्रेच्यूटी 
और पेंशन की व्यवस्था इन सब कामों की गिनती मजदूर-हित के कार्यों में की 
जाती है | इन कामों की अब तक एक विशेषता यह भी रही है कि मबदूर- 
कानून में इन बातों का समावेश नहीं था। इसीलिए मजदूर-द्ितकर कार्यों में 
प्राय: उन कामों की गिनती होती रही है जो कानून से बाध्य न होने पर भी 
मज़दूरों की मलाई के लिए किये जावें। पर अ्रब यह मर्यादा उपयुक्त नहीं हो 
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सकती, क्योंकि उपयुक्त कार्मों में से कई के लिए कानून में भी व्यवस्था को जा 
चुकी है । १६४८ के फेक्टरी एक्ट को यदि हम लें तो देखेंगे कि मजदूर हिन्त के 
कार्यों पर एक अलग परिच्छेद है जिससे जलगरान-गरह, शिशुरह, विभाम-णद 
आओर नहाने धोने की झुविधा, प्राथमिक चिकित्ता की सुदिधा, तथा काम 
करते-कर्ते मौका मिलने पर मजूदूर बैठ सके इस बात को छुविधा के विजय 
में आवश्यक धाराओं का समावेश किया गया है | इसी प्रकार कुछ और कानून 
भी बने हैं जिनका सम्बन्ध मजुदूर-हितकर कार्यों से है। जैसे माहन्स मेटरनिटी 
चेनिफिट एक्ट ( १६४१ ), साइका माइन्स लेबर बेलफेयर फन्‍्ड एक्ड ( १६४६ ) 
कोल माइन्स लेबर वैलफेयर फन्‍ड एक्ट (१६४७), कोल माइन्स प्रोविदेत्ठ फर्ड 
एम्ड बोनस रुकीम्स एक्ट (१६४८), एस्पलोईज स्टेट इ श्योरेन्स एक्ट (१६४८) 
और एम्पलोइज प्रोविडेन्ड फन्‍्ड एक्ट इसी प्रकार के कानूत है । 

मजदूरों के स्वास्थ्य और काये-कुशलता की दृष्टि ले मजदूर-हितकर कारक 
का बड़ा महत्त्व है। उनमें अपने कार्य के प्रति तत्गसता और लगन पैदा कजे, 
उनके मानसिक स्वास्थ को ठीक रखने और उनयें संतोष्र उततन्न करने की दृष्टि 
मे भी इन कार्यों की बड़ी आवश्यकता है। जलपान-गद्द को ही लीजिए | मन्दूर 
सुबह मिल में काम करने जाता है। प्राय: वह अपने साथ रात का वाली खाना 
स्ले जाता है जो दोपहर की छुट्टी में वह खा लेता है। इत्तका असर उसके स्वास्थ्य 
पर अच्छा नहीं पड़ता | यदि कारखानों आदि में अच्छे जलपान-शह की व्यवस्था 
हो, जहाँ मम्दूर को सस्ता और ख्स्थ मोजन मिल सके तो उमक़े स्वात्प्य ब्रौर 
कायंशक्ति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और अ्न्ततोगला उतकी लाभ मिल्ल- 
मालिकों को मी मिलेगा । इसी तरह शिशुरूद की आवश्यकता भी स्वयं तिद्ध है। 
मजदूर स्त्राँ जब मिलों में काम पर आती हैँ तो शिशुग्रद के श्रमाव में के अपने 
बच्चों- को या तो अपने साथ ले आती हैं और मशीनों के पास ही ते टनको ही 
रखती हैं, या फिर वे घर पर अकीम खिलाऋर उनको छोड़ त्राती हैं | दोनो हा 
स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य और विकाल पर घातक असर पड़ता है| यदि 
कारखानों आदि में ऋच्छे शिशुणदों की व्यवस्था हो, जहाँ वच्चों थे वा 
के लिए किसी नर्स आदि की व्यवस्था हो, श्रौर उनके खेलने शाप 
हो तो मौजद्रा स्थिति में बहुत सुधार हो सकता दै । जो बात बलपान-एद ओर 
शशिशुयह के बारे में कही जा सकती है वही मनोरंजन के बारे में मी । कास्खानों 
के थका देने वाले काम के वाद मजदूर को स्वत्थ मनोरंजन की आावरवर वी एप 
होती है । उसकी जब व्यवस्था नहीं दोती तो बह कई प्रकार की बुराइयों में हे 
जाता है। मदपान करने लगता है। आवश्यकता इत जात की दे क्‍िप्रसने 
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काम से लौटने के पश्चात्‌ उसको खेलने आदि का समय और साधन प्राप्त 
हाँ, रात्रि में अच्छी फिल्में उसे देखने को मिलें, भजन आदि अच्छे गायन का 
उसके लिए प्रबन्ध हो तथा दूसरे मनोरंजन के साधन मी उपलब्ध हों | चिक्रित्सा 
और शिक्षा की उचित व्यवस्था के भ्रमाव में भी मजदूरों की कार्यशक्ति पर बहुत 
बुरा असर पड़ता हैं। चिकित्सा की दृष्टि से तात्कालिक चिकित्सा ( फस्टे एड ) 
का बड़ा मद्दत््व है | प्रत्येक कारखाने में तात्कालिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी 
चाहिये और इस काम को कर सकने वाले व्यक्ति होने चाहियें। भारत की 
मिज्ञों में मजदूर प्रायः अशिक्षित आता है। आ्रावश्यकता इस बात की है कि 
उसकी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाए ताकि अशिक्षित होने से जो अनेक प्रदार 
की हानियाँ द्ोती हैं उनसे बचा जा सके। प्रौदों के अलावा मनदूरों के बच्चों 
की शिक्षा का मी प्रबन्ध होना आवश्यक है । मजदूरों के स्वास्थ्य की दृष्टि से इस 
बात की बड़ी आवश्यकता है कि कारखानों तथा काम करने के श्रन्य स्थानों 
पर नह्दाने धोने की पूरी सुविधा हो ताकि छुट्टी के समय मजदूर नहा धो सके 
और जरूरत पड़ने पर काम करने के बाद अपने हाथ-याँव साफ कर सके। प्रायः 
मजबूर को इतना समय नहीं रहता कि वह काम पर जाने से पहले अथवा बाद 
में स्वान करे | इसलिए काम करने के स्थान पर यह सुविधा आवश्यक है | पानी 
के साथ-साथ साबुन-तौलिया आदि का प्रबन्ध भी होना चाहिये । मजदूरों के 
हित में सामाजिक सुरक्षा की सभुचित व्यवस्था का होना भी अत्यन्त आवश्यक है | 
बीमारी के दिनों में उच्चित चिकित्सा का प्रबन्ध होना ही यथेष्ठ नहीं है, पर यह 
भी जरूरी है कि उस समय का मुझ्रावजा मी मनबदूर को मिले | इसी तरह से जब 
मजदूर घेकारी की श्रवस्था में हो उसे कुछ मुआवजा मिलना चाहिये, ताकि 
उसका जीवन-निर्वाह्द द्ोता रहे और बेकारी की अवस्था में उसकी कार्य-शक्ति 
क्षीण न दो | अचूति के समय मबदूर स्त्रियों को आर्थिक सहायता मिलना उसी 
तरह आवश्यक है जेसे बीमारी के समय। बृद्ध श्रवस्था में श्रौर परिवार में 
कमाने वाले की मृत्यु दो जाने पर भी मजदूर की पुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। 
ओविडेन्ड फरड, भेच्यूटी, और पेंशन मिलने की व्यवस्था इस दृष्ठि से श्ावश्यक 
है। सारांश यह है कि मजदूर-हितकर कार्य श्रनेक प्रकार के हो सकते हैं और 
मजदूरों के जीवन को सुखी ओर संतुष्ड “बनाने के लिए तथा उनकी कार्य-शक्ति में 
सुधार करने के लिए इन कार्यों का बहुत महत्त्व है | 

मजदूर-हितकर कार्यों की हमारे देश में जो आज स्थिति है उस पर यदि 
हम विचार करे तो मालूम पड़ेगा कि स्थिति संतोषजनक बिल्कुल नहीं है । इस 
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सम्बन्ध में थोड़ा विस्तार से लिखना श्रनुचित न होगा | सबसे पहले हम जलपान 
शह के बारे में ही विचार करें। अधिकांश मिलों और फैक्टरियों में तो 
ध । इस तरह 
की कोई व्यवस्था ही नहीं है, और नहाँ है भी तो उनकी दशा और व्यवस्था 
अच्छी नहीं है| न वहाँ सफाई की कोई खाल व्यवस्था होती है और न इक वात 
का अबवन्ध है कि जो खाने आदि का सामान बेचा जावे वह अ्रच्छा और उचित 
दामों पर बिक्रे। मौजूदा फैक्टरी एक्ट के श्रनुसार राज्य की सरकार को यह 
अधिकार हैं कि २४० से अधिक व्यक्ति जिस क़ारखाने में काम करते हैं, उसके 
मालिक को जलपान-गह की व्यवस्था करने के लिए बाध्य किया जाए | श्ती 
प्रकार जिस कारखाने में १५० व्यक्ति काम करते हों उसमें फैक्टरी एक्ट के श्नुततार 
आराम करने और मोजन करने के उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना अनिवार्य 
कर दिया गया है | पिछले वर्षों में, खास तौर से द्वितीय महायुद्ध के समय मै, इस 
दिशा में कुछ प्रयत्न अवश्य हुआ है और मारत-सरकार तथा राज्य की तरक़रों . 
ने भी ध्यान दिया है। उद्योगपतियों में बम्बई की ई. डी, सेछूत कम्पनी, 
जमशेदपुर की ठाठा आइरन एन्ड स्टील कम्पपी, और इडियन टी मारकेट 
एक्सपान्शन बोर्ड ने भी अच्छा काम किया है । 
शिकुपालन-य्रह के बारे में मी इमारे देश की स्थिति बहुत पिछड़ी हुईं 
है। जिन उद्योगपतियों पर क्लानूती बंदिश नहीं है थे तो इस बारे में कोई ध्यान 
देते ही नहीं, पर जिनको क्रादून की दृष्टि से शिशुणद् की व्यवस्था करनी चाहिये 
थे मी अपनी ज़िम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। जहाँ शिशुगद्र हैं उनकी 
द्ालत अच्छी नहीं है । न बालकों को देखने-भालने की उचित व्यवत्या द्वोती है, 
न उनको रखने का स्थान स्वच्छ ओर हवादार होता है और न वालों के 
खेलने आदि की कोई व्यवस्था होती हैं। पर कुछ उदार उ्ग्योगपतियों ने इत 
ओर भी अपना कर्तव्य किसी हृद तक पूरा करने की चेष्ठा की हैं। इनमें टाटा, 
बकिंघम और कर्नाटक मिल्स, मद्रात्त और म्रहुरा मिल्‍स के नाम खास तौर से 
गिनाए जा सकते हैं। १६४८ के फैक्टरी एक्ट के अनुसार प्रत्येक ऐसे कारखाने 
में जहाँ ५० से अधिक स्त्रियाँ काम करती हैं, शिशुश्ह की व्यवस्था अनिवार्य कर दी 
गई है और इस सम्बन्ध में कुछ विशेष सुविधाओं की व्यवत्था कराने का अधिकार 
राज्य की सरकारों को दे दिया गया है । 
मनोरंजन, शिक्षा व चिकित्सा आदि संबंधी अन्य हितकारी कार्यों का डा 
तक सवाल है उनमें भी बहुत कुछ करने को वाकी दे । यह ठीक हे कि पिछने 
कुछ वर्षों में मारत-सरकार, और राज्य की सरकारों ने भी इस ओर ब्यान दिया 
है। बृछ्ु मिल-मालिकों और उद्योगपतियों ने भी अपने मज़दूरों फे लिए 
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चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजन की व्यवध्या करने का प्रयत्त किया है। जहाँ तक 
मिल-मालिकों द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था का प्रश्न है यह व्यवस्था तात्कालिक 
चिकित्सा और छोटी-छोटी डिस्पेन्सरी से लेकर अच्छे और बड़े-चढ़े अस्पतालों 
तक की है। उदाहरण के तौर पर टाटा कम्पनी, दिल्‍ली क्लाथ मिल्स, बर्किघम 
और कर्नाटक मिल्स, मंद्रास, तथा आसाम ऑयल कम्पनी, डिगबोई ने काफ़ी 
भ्रच्छे और सुतंचालित अ्रत्मवालों की व्यवस्था कर रखी है| जितनी मी प्रथम- 
श्रेणी की रेलवे हैं उन सबने अपने कर्मचारियों की चिकित्सा का अच्छा प्रबन्ध 
कर रखा है | ठाठा कमनी ने कई स्कूलों की व्यवस्था भी कर रखी है और 
जलिमनाज्ियम तथा क्‍लबों का, जिनमें कई प्रकार के मनोरंजन के साधन उपलब्ध 
हैं, प्रबन्ध भी है। दिल्‍ली क्लाथ मिल्स, बकिंपम और कर्नाटक मिल्स, मद्रास, 
ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन कानपुर, बेग सदर लेंड अप ऑफ मिल्स कानपुर, 
जे, के, इन्डस्ट्रीज़ कानपुर, एम्मेंस मिल्स नागपुर, मदुरा मिल्स, कोलार गोल्ड 
फ़ील्ड की कम्पनियाँ, डालमियों सीमेंट कम्मगी, डालमियाँ नगर, इंडियन जूट 
मिल्स एसोसियेशन तथा ठाठा ऑइल कम्पनी तातापुरम ( एरनेकुलम के पास 
ट्रावंकोर-कोचीन में )--ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने-अपने मज़दूरों के लिए 
विभिन्न प्रकार के द्वितकारी कार्मों की व्यवस्था क्री है। इन कामों में शिक्षा, 
चिकित्सा, सनोर जन और कहीं-कदीं बीमारी, वीमा, पेंशन, ग्रेच्यूटी, प्रोविडेन्ट फन्‍ड, 
शिशुगह, जलपान यह, अनाज की वूकानें, सहकारी समितियाँ, मातृणद, शिशु- 
हितकारी केद्ध और विधवाणद आदि कई प्रकार की प्रवृत्तियों का समावेश होता 
है। इंडियन जूट मिल्त एसोसियेशन की सब मिलों ने जनवरी १६४६ में प्रोविडेंट 
फंड की योजना चालू की | इन मिर्लों में प्रोविडेंड फ्रंड के साथ भ्रेच्यूडी की 
व्यवस्था भी की गई है। प्रथम श्रेणी की रेलों और चाय आदि के बाशों में 
काम करने वाले लोगों को भी इस तरह की कोई न कोई सुविधा देने की ओर 
ध्यान दिया गया है। भज़दूर-द्वितकारी कार्यों में नद्वाने-घोने की सुविधा का भी 
मह काफ़ी है। १६४८ के फैक्टरी क्ाबूत के अनुसार प्रत्येक फैक्टरी सें इस 
प्रकार की सुविधा होनी चाहिये | पर वास्तव में ऐसी सुविधा बहुत कम है क्योंकि 
अधिकांश कारखानों में दाय-पोंव धोने के पानी का प्रबन्ध तो फिर भी द्वोता है, 
पर साधुन, तौलिया आदि की व्यवस्था नहीं होती । नहाने की सुविधा तो बहुत 
कम होती है | 

मज़बूर-हितकारी कार्यों के बारे में राज्य तथा मज़दूर-सभाश्रों द्वारा जो 
प्रयत अब तक हुए, हैं, उनका मी संक्षेप में उल्लेख कर देना शआआवश्यक है। 
थोड़े समय पहले तक तो मारत-सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयत्न किया नहीं 
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दृष्ठि से | जो मकान उच्योगपतियों ने बनाए हैं वें भी सब एक दें के नहीं हैं, 
कुछ अच्छे हैं तो कुछ अच्छे नहीं हैं।पर जो अन्य व्यक्तियों द्वारा बने हुए 
मकान हैं, जिनरें कि अधिकांश मजूदूर वर्ग रहता हैं, उनकी हालत तो एक दम 
दयनीय है | न मकानों में हवा आने की सुविधादैे और न धूप की | शौच 
आदि की व्यवस्था का पहले तो प्रश्न ही क्या, और यदि कहीं है भी तो वह ऐसी 
कि वह न होने के वरात्र है | पानी आदि की व्यवस्था का भी यही हाल है। 
मक नो में मीड़ का तो कहना ही क्या । एक ही कमरे में एक से अधिक परिवार 
के लोग, जिनमे धुरुष-स्त्री-वच्चे सभी द्वोते हैं, रहते हुए. मिलेंगे | अधिकांश मकान 
एक ही कमरे के मिलेंगे। इस एक कमरे में अलग-अलग परिवारों के अलग- 
अलग चूल्दे मिल्न जाएंगे, और यदि कोई स्त्री गर्ममती है तो उसकी प्रसूतति का 
प्रबन्ध भी वहीं होता हुआ मिल्ल जाएगा। एकान्त की तो इस एक कमरे के 
मकानों में कल्मना ही क्या हो सकती है | और यदि धूल और धूप से बचने का 
प्रवन्ध करना है तो वह प्रचन्ध फटी बोरियों के चिथड़ों श्रथवा कनस्टर के टुकड़ों 
से ही किया जाता है। कुछ उद्योगपति यह कहते नहीं थकते कि गाँव में जिन 
मकानों में मजुदूर रहदढा, वह भी कोई अच्छे नहीं होते; किन्ठु वह ऐसा कहते 
समय यह भूल जाते हैं कि यद्यत्रि गाँव के मकानों में हवा का पूरा प्रबन्ध नहीं 
होता और गाँव की गलियों इत्यादि गन्दी रहतीं हैं, फिर भी उनमें जो आँगन 
होता है, उसमें धूप, रोशनी और हवा यथैष्ट मात्रा में रहती है। फिर किसान 
खेती क्ले स्वास्थ्य युक्त वातावरण में काम करता है, जबकि मजदूर को नगर और 
कारखाने के दूषित भर श्रत्वस्थ वातावरण में रहना पड़ता है । 
मजदूरों के रहने के मकानों की जिस शोचनीय स्थिति का वर्णन ऊपर 
दिया गया है उससे अनेकों प्रकार की बुराइवॉ पैदा होती हैँ। उनके स्वाध्थ्य 
आर चरित्र पर इसका अत्यन्त घातक अ्रस्तर पड़ता है। मजृवूर नगरों को, जहाँ 
वे कान करते हैँ, अपना स्थायी घर नहीं मानते, और इसका बुरा अ्रसर उनके 
स्थायित्व और उपस्थिति पर भी बिना पढ़े नहीं रहता । अ्रत्र॒ हम कुछ प्रमुख 
ओद्योगिक नगरो की मजदूरों के मकानों सम्बन्धी समस्‍या पर सक्तेत्र में 
विचार दरेंगे । 
इस्जई:--भारत का एक बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र है वहां के मजदूर 
जिन मक्ानों में रहते हैं उनको “चालें” कहते हैँ। “चाल” एक लम्बी कोठरियों 
की पक्ति को कहते हैं, जिसके सामने पतला बरामदा होता है। बह दो-तीन 
मंजिल की होती है, और एक-दूसरे से सटी हुई बनी द्ोती हैं| मकानों की दो 
'क्तिओं के बीच में एक गज से अधिक जगह नहीं होती | इससे कमरों में हवा 
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और रोशनी का श्रभाव-सा रहता है। अधिकांश चालों में शौच-गरह नहीं 
होते। दो चालों के बीच में जो पतली-सी गली होती है उसमें ही टट्टियाँ होती 
हैं। इन टृष्टियों में सफाई को प्रबन्ध ठीक न होने से बड़ी गन्दगी रहती है 
जिसका अतर आख पास मी पड़ता है | कुछ समय पहले बम्बई-सरकार ने कक 
लेडी डाक्टर को मजदूर स्त्रियों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए 
नियुक्त किया, था। उसने एक मकान के सम्बन्ध में लिखा है “मैं चाल की दूसरी 
* मंजिल के एक कमरे में गई, जिसकी लम्बाई १४ फ़ीट और चौड़ाई १२ फ़ीट 
थी | उस कमरे में ६ परिवार रद्द रहे थे। उनका भोजन पकाने के लिए उत्त 
कमरे में ६ चूल्दे थे | उन परिवारों में स्त्री-पुरुष-बच्चे सभी मिलाकर ३० प्राणी 
थे और ये सब उसी एक कमरे में रहते थे | छत से डोरियाँ वाँधकर, उनमें 
बाँस बांधकर उन पर ठाठ और कम्बल डाल दिये गये थे, जिससे कि प्रलेक् 
परिवार एथक्‌ रह सके। उनमें से तीन स्त्रियाँ गर्भवती थीं और उनके शीघ्र ही 
बच्चा होने वाला था। मेरे पूछने पर मुझे एक कोने में चार फ़ीद लम्बी और 
तीन फ़ीट चौड़ी जगह दिखलाई राई जिस पर पर्दा कर दिया गया था। इसी 
जगह में बच्चा उत्पन्न होने की व्यवस्था थी। यह इस तरह का श्रकेला कमरा 
वहीं था। ऐसे बहुत-से कमरे मेरे देखने में आए |!” उपयुक्त वर्णन से बम्बई 
की चालों के नारकीय जीवन का अन्दाज़ लगाया जा सकता है। श्रषिकांश 
चालों की इमारतें जर्जर अवस्था में हैं । नीचे के मं ज़िल में वेदद सीलन होती है। 
कहीं-कह्ीं तो चाल की इमारत सड़क के धराठल से ही खड़ी कर दी गई है, 
उसकी कुर्सी होती ह्वी नहीं | मतीजा यहद्द होता है कि वर्षा की ऋतु में सद़क 
का पानी कमरों में झा जाता है। सीलन का तो कहना ही क्या? इन चालो 
के अहातों में कूड़ा-कचरा और यहाँ तक कि मल के ढेर लगे रहते हैं, जो कि 
वर्षा के दिनों में बड़ी सड़न और दुर्गन्ध पैदा करते हैं। प्रत्येक चाल में एक 
स्थान पर पानी के नल की थोड़ी सी टॉटिया होती है । चाल के सभी लोग 
उन्हीं नल्ों पर नहाते-धोते भी हैं । ये चालें व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति होती ईँ 
और उनका ध्येय ऋृधिक से श्रधिक किराया घसूल करना होता है। कहीं-कहाँ - 
जाबर भी चाल को पट्टे पर ले लेता है और अपने अधीन मक़दूरों को उत्तर 
रखकर मनमाना लाभ उठाता है | हि कि 
मज़दूरों के रहने के मकानों की उपयुक्त श्रवस्था में छुघार ि का 
बम्बई सरकार, बम्बई सिटी इम्प्रवमेंड ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट और कुछ मिल्ञों ने हओआ। 
किया है| प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ वम्बई-सरकार ने एक विशेष बंवलपताड 
बाग स्थापित किया था और उस विभाग ने २०७ कंकरीट की चालें बनाई । 


उद्योग--घन्धे भम १३५ 


प्रत्येक चाल में ८० कमरे ( एक ६४ कमरे की को छोड़कर ) हैं । इन चालों में 
कुल १६२२४ रहने के कमरे और ३०० डुकानें हैं। १६३७-६८ में जब कांग्रेंस- 
सरकार शासन में आई तो उसने भी इस बारे में काफ्की ध्यान दिया! इन चघालों' 
में कमरे बड़े हैं, रोशनी और हवा की सुविधा है। साथ ही फ़्लश, बिजली की 
रोशनी, पानी की सुविधा है । इन चालों में स्कूल अस्पताल तथा दूसरे मज़दूर 
द्वितकारी कार्मो का भी स्‍्यूनिसिपैल्टी और दूखरी परोपकारी संस्थाओं दारा 
प्रबन्ध किया गया है | बम्बई-सरकार ने हाल में एक 'हाउपिंग बोर्ड' की स्थापना 
की है जिधका मुख्य काम मज़दूर आदि कम वेतन पाने वाले लोगों के रहने के 
भकानों की सुविधा करना है। इसी योजना के श्रन्तगंत प्रान्त भर के औद्योगिक 
नगरों में १२९५००० मकान बनाने का कारय-क्रम है। मकान सरकार स्वयं तो 
बनाएगी ही, पर व्यक्ति विशेष भी बनाएँगे और स्रायत्त शासन की संध्थाओं 
को सरकार से सद्दायता मी मकान बनाने में मिलेगी । मिल-माल्िकों श्रथवा 
सहकारी समितियों को कर्ज दिया जाएगा। १६४७ के नवम्बर में बम्बई-सरकार 
ने यह योजना स्त्रीकार को थी। पोर्ट ट्रस्ट ने भी अपने मक़्दूरों के लिये मकान 
बनवाये हैं। हर कपरे में हवा और रोशनी का अच्छा प्रबन्ध है। स्तानागार, 
“और शौचणद की व्यघस्था कई मकानों के बीच में है | मज़दूरों की मलाई की 
देख-रेख के लिस्ने एक वेलफ़ेयर सुपरिन्टेन्डेन्ट है। बम्बई इस्पृवरमेंट टृसट और 
बम्बई स्थूनिश्िपेल्लिटी के भी कुछ चालें हैं। इसके अ्रलावा लगभग ३० मिलों 
ने भी अपने मक्षदूरों के लिए एक कमरे की चालें बनवाई हैं । इसमें सन्देद नहीं 
कि यह चालें उन चालों से, जो व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति होती हैं, अच्छी हैं, फिर 
भी उनमें स्थान की कमी है। 
कलकत्ते--में भी मज़दूरों के रहने के मकानों की समस्या बड़ी विकट 
है। श्रधिकांश मज़दूर बस्तियों में रहते हैं। ये बस्तियों अधिकतर सरदार या 
अन्य व्यक्यितों की होती हैं। सरदार भूमि को पट्टे पर ले लेता दे और जो 
मजुदूर रहने के लिये मकान चाहते हैं, उसे बांस तथा फू'स इत्यादि देकर स्थान 
बतला देता है और मजुद्र उसी स्थान पर एक का मॉपड़ा खड़ा कर लेता है । 
कलकतें की ये बस्तियों इतनी गंदी और खराब होती हैं कि उसकी कोई कल्पना 
ही नहीं कर सकता | हवा, रोशनी और स्वच्छु पानी का अभाव होता है। 
बस्तियों में जाने के मार्ग दलदल और गंदगी से भरे रहते हैं। हावड़ा की 
चतल्तियों की स्थिति तो और मी भंयकर है| जूट-मिलों ने अपने मजदरों के लिए 
कुछ कुली-लाइनें बनवाई हैं। इन कुली-लाइनों में एक एक कमरे के लगभग 
४०,००० क्वार्टर हैं। कमरों के सामने बरामदा होता है। ये लाइनें पक्की हैं 


श्श्६ भारदीय अधशात्त्र की ढपरेखा 
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मिल्-मालिकों ने भी अपने नज़दरों के लिए नकानों की व्यदत्वा की है। पोड 
ट्रस्ट ने भी सकान बनाये हैं। परिचमी वंचाल की सरकार से नी प्रातीय 
हाउसिंग बोई की स्थापना की है । 

मद्रास--में मी मकानों को समत्या इतनी ही भंदौर है। 
इतनी भयंकर कमी है कि सैकड़ों मज॒ुदुर्रों को मकान तहत नहीं मिलते 
के किनारे अपना सामान रखकर पड़े रहते हैं दा वंदरयाह के कित 
मालयोद्यम वेने हुए है, उनके वरामदों में रहते है । रहुद्य में 


5 


भी भवानक्र है। यही हाल कोयन््रदर तथा वृतीकोर का 


* 
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अधिकांश मज़दूर एक कमरे के नकादों में रहते है डिनमें हद 
समुचित प्रबंध नहीं होता | प्राव: कमरों में खिड़डी था रोशनदान 





ञ् 


एक मकास में कई कमरे होते हैं| शोचदइ मकान के सब हे 
एक-एक होते हैं । ये मकान व्यक्ति विशेष की संप्रचि होते हैं । 


की कुर्सी सामने की यली से नीचे होती है आर इस कारण दप्ी 
में चला जाता है | मकानों की कनी के कास्ण नह्ाव शहर 
स्थानों पर अस्थावी औपडे या कची-पक्की प्रेठरियाँ खडे कर 





है. अकल ज्ञर छरादा न च्न्य्र 
उन जउमीनों के मालिक ज्ञराव का किसदा हदुध # कट 








वक्त 
न चले जाते >- अत्यायी खल्लियों क्ष्द््ते 
उठहर दसरी जमीनों पर चले जाते हं। इन अत्याया दाल हो खरा १8 
5 23. पर इन हे श्र स्चाधमधा जल होती ै। हरदा कोर रोपना धर 

हैं। सफाई आदि का इनसे कोई टंड45 4 नहीं होती । हदा ऋः; हक नर 
कोई सनज्ाहइस नहीं जे होती ४ अर फियद ही ओई चादस्पा 
प्रवेश के लिए कोई सु बाइश नहां हादा ] पघादी और शन्‍न्‍न्‍यद का रू 9 
2० ३ आज चछ हब 4. फज टः पनद छोडी होनी 

नहीं होती | इन डैरियों को कोठरियों ६ फांड लम्चार करा | भाड़ हू 
यॉँ ठिपुल्दी 0 ......+... +|> 3 चनड़े पानी भे ना, 
हैं। जो चैरियाँ तरकार था न्यूनितिपल्दी की ज्ानोन प्रई इन मा 
है द्वि श्र खैस्सिों नर इनका 


अमाव है | के 

मद्रात-सरकार के नज़दर विभाग तथा एकदों तइऋर ट 
ने कुछ मकान नवृदूरों के लिए वनाद हैं। वकिंदन वाट नितचद 
१०% अबने-मजदूरों के लिए. मकाना की अच्छा प्रचंध किया 
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उद्योग-घन्वे--अ्रम १३७ 


चार आदर्श मजदूर-ग्राम बसाये हैं । प्रत्येक मकान में एक कमरा, सामने बरामदा 
एक रसोई घर, एक स्नानागार और आंगन होता है। पक्की सड़कें बनाई गई * 
हैं जिन पर बिजली की रोशनी का प्रबंध है | पानी के लिए नल का प्रचन्ध है । 
सड़कों की रोशनी, पानी और सफाई का खर्च कंपनी उठाती है। परिचमी 
बंगाल की माँति मद्राल-सरकार ने भी एक थ्रोविशियल हाउसिंग बोर्ड? 
की स्थापना की है । 

कानछुर--के तीन चौथाई मजदूर बस्तियों या अरह्मतों में रहते हैं| यह 
अट्ठाते व्यक्तियों की सम्पत्ति हैं | लगभग २०० अहातों में यहाँ की अधिकाश 
मबदूर-बनसंख्या निवास करती है। इन अह्ातो में एक कोठरी और कहाीं-कह्ीं 
सामने बरामदे वाले बहुत से मकान होते हैं | फोठरियाँ १० फीट लम्बी और 
८ फीद चौड़ी होती हैं। हवा श्रौर रोशनी तथा सक़ाई का अबन्ध अस््यन्त 
असंतोषजनक दोता है । पानी और शौच के लिए. आम पानी के नलों श्र 
शौचयदों की व्यवस्था होती है जो अत्यन्त नाकाफ़ी और स्वास्थ्य तथा सफाई की 
दृष्टि से अतंतोपजनक होती है । ! 

कानपुर में मजूदूरों के लिए; अच्छे मकानों की सुविधा का प्रबंध' सबसे 
पहले ब्रिटिश इंडिया कौस्रोरेशन ने किया इस कंपनी ने एलनगंज और 
मैकरावर्टगज में दो वड़े मजृवूर-उपनिवेश बचाये हैं । इन उपनिवेशों में १६६० 
क्वारटर्स हैं | मैकरातरटंगन दोनों उपनिवेशों में अच्छा है। मकानों की हालत 
श्रच्छी है, आस-पास सफाई हैँ और चिकित्सा और शिक्षा का भी प्रबंध है । 
पानी और शौचणद की भी व्यवस्था है। खेलने के लिए मैदान भी हैं। इसके 
अतिरिक्त कानपुर इम्मरवमेंट ट्रस्ट ने भी मनज्ञवूरों के लिए कुछ क्वार्टर बनवाए 
हैं। कुछ अन्य मिल-मालिकों ने भी इस ओर प्रयत्न करमा चाहा है पर जमीन 
की कमी से उनका प्रयत्त बहुत सफल नहीं हुआ है । संयुक्त प्रान्त की सरकार ने 
भी इस ओर ध्यान दिया है । 

अहमदाबाद--की भी ठीक ऐसी ही दयनीय दशा है। अधिकांश 
मजदूर एक कमरे के मकानों में रहते हैं| हवा, पानी का अमाव, गंदगी, पानी 
और शोौचण्ह की खराब व्यवस्था, ये इन मकानों की विशेषता है! मिल-मालिकों 
ने अहमदाबाद मिल्स हाउसिंग कंपनी लिमिटेड”, के द्वारा मजदूरों के मकानों की 
व्यवस्था की है। मकान में एक कमरा, एक रखोईधर और एक बरामदा है | 
इन मकानों की सफाई, प्रानी सम्बन्धी व्यवस्था और मस्म्मत के बारे में काफ़ी 
शिकायत है | कुछ मिल-मालिकों ने श्रपनी मिलों के मिकट दी चालें' बनवाई 
हैं, पर एक-दो को छोड़कर उनकी व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अहमदाबाद की 


रद्द भारतीय अ्र्थशात्र की रुपरेला 


लेबर एसोलिवेशन ने भी एक मह्दूर-उपनिवेश का दिर्माण किया है। हर 
मकान में दो कमरे, एक वरानदा और एक आंगन है। इस बोडना के अनुत्तार 
अन्तदोगत्वा २० दर्ष में मजदूर मकान छा स्वयं मालिक हो सक्केया और हर महीने 
उसे एक निश्चित रक्षम देनी होती है। 

सायपुर-में भी रकानों की व्यवस्था उतनी ही डुसी है क्ठिती दूसरी 
उयह | परन्‍्ठु एम्पेंल मिल्स माणपुर ने नबदूर-उपतिवेश बनाने की के यरोल्ता 
हाथ ने ली है वह उल्लेजनीय है। मिल ने सरकार से इन्दोरा के तमीर २५० 
एकड़ सूमि लन्‍्बे पद्टे पर ली है और उत्त जनह कंपनी २५ लाऊ राया ब्य 
करके १३६०० सकाम वनवा रही है। मकान कंपनी दनदाती है पर मल्दूर मातिक 
किश्तें' देता है; अन्टवोग्त्ला मकान उसका हो जाता है। प्रत्येक पर में 
शौचरह और पादी के नल की व्यवस्था होती है। मच्दूर ऋच्चे नक्वान भो कहा 
सकता है, पर मकान का नक्शा कन्नी देती है। कसनी मजदूर को नकान वराने 
के लिए पेशयो रुपया दे देती है और मजदूर मातिक ढिएतों में वरुण डुच्न देदा 
है | इस उपनिदेश में सार्वजनिक उद्यान, वाजार, अत्पताल, स्कूल, मन्‍्दूरी दो 
इन्ह्टीय्यड तथा दूसरी संत्यात्रों के लिए ऊद्रीन निश्चित कर दी गई है । 

चाय के बागों--में ( आताम-बंगाल ) भी मकानों दी ठमला ंदें5 
डनक नहीं है ! ऋधिकांश मकानों में एक ही कमरा होता है। मकानों को कुती 
नीची होने से सीलन रहती है, हवा और घूप की कमी म्नादों ने रहती है) 
सबसे घड़ी कठिनाई इन मकानों के बारे में यह है कि जहाँ यह बने है वह ब्मीन 
चूँकि बायों के झालिकों की है इसलिये वहाँ किती बाहर के आदनी को इत मय 
से नहीं जाने रिया जाता कि वह मबदूरों को भडकावेगा । वहाँ के मजदूर 
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की-सी अवस्था में रहते आ रहे हैं | 

खानों--में काम करने वाले मजदूरों के रहने के कानों को उनतः 
उतनी ही बिल है जितनी कारखानों के नब्दूरों की। वंगान 
खानों में महदूरों के रहने के नकानों को 'घौदा' कहते हैं! इन बोरों' 
१० १० का कमरा होता है और एक कमरे में दो-दो तीव-तीन परि हर रह 
हैं| हवा. पानी, सहाई, शौचरद, नहाने-घोने का स्थान सभी की व्यवस्ता सैएे 
जमक नहीं है। 

जमशेद्एुर--में मबदरें के मकानों की सम्त्या को हल ऋरने वा अच्छी 
प्रयत्न किया गया है। जिंत 'मूमि पर जमशेदपुर नगर बना हुआ है वह दाद 
कम्पनी की सम्पत्ति है। नगर का अबन्ध कम्पनी के देख-रेत में ही हवोदा है। 
रोशनी, वालियोँ और सड़कों को सक्ााई, शिक्षा विशित्सा दया हेते 
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व्यवस्था का व्यय कंपनी ही करती दहै। मजदुरों के रहने के लिए भी कम्पनी ने 
मकान बनवाये हैं । मकान के चारों ओर छोटठा-सा बगीचा होता है और साफ़ 
शौचग़हों की भी व्यवस्था की गई है। मजदूरों को भी कंपनी रुपया कर्ज देकर 
मकान बनाने के लिए उत्साहित करती है| ४ 

कोयले की खानो पर काम करने वाले मजदूरो' के लिए भारत-सरकार 
ने जो कोल माइन्स वेलफेयर फन्‍्ड स्थापित किया है उसका एक उद्देश्य मज्दूरो' 
के लिए मकानों को व्यवस्था करना भी है। ये मकान बिद्दार, बंगाल श्र 
मध्य प्रदेश'और बरार की खानों के मजदूरों के लिए बनेंगे । कुल ५०,००० मकान 
बनाने की योजना है। ये मकान उपनिवेशों की शक्ल में बनेंगे। खानों के 
मालिकों को भी अपनी जमीन पर मकान बनाने की स्वीकृति है। मकान बनाने का 
खर्च फन्‍ड देगा और जमीन मिल-मालिक | इस योजना के श्रनुसार जो प्रगति हुई 
है पह बहुत दी असंतोषजनक है | 

मनदूँरों के रहने के मकानो की समस्या कितनी विकट है, यह उपयुष्क्त 
वर्णन से सष्ट होगया होगा । देश के बटवारे ने इस प्रश्न को और मरयंकर रूप 
दे दिया है । इस समस्या का इल देश की आर्थिक उन्नति के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है | इस सम्बन्ध में जमीन की कमी का भी एक अश्न है, यद्यपि सरकार 
उचित मुझ्रावजा देकर मज़दूरों के रहने के मकान बनाने के लिए क़ानून से 
( लैन्ड एक्वीज़ीशन एक्ट ) ज्ञमीन आ्र॒प्त कर सकती है। यदि मकान मिलों से 
बूर बनाये जायें तो यातायात का अच्छा प्रबन्ध द्यो, यह अत्यन्त आवश्यक है 
ताकि मज़दूर को मकान से मिल आने-जाने में कठिनाई न हो | उन श्रौद्योगिक 
केन्री में, जो पहले से ही घने आबाद हैं, नए. कारखाने जहाँ तक संभव हो, नहीं 
खोलने दिये जाये । पर इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्व की बात यह है कि इस 
सेमक्ष्या का इल् एक देशव्यापी नीति के आधार पर हो हो सकता है। भारत- 
सरकार और राज्य की सरकारों तथा उद्योगपतियों और मज़दूरों समी के सहयोग 
की इसमें आवश्यकता होगी! केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक निवास योजना 
१६३०-४१ से लागू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत मारत-सरकार राज्यों को 
भक़दूरों के लिये मकान बनाने को ऋण देती है। ये योजना पहले 'ए' श्रेणी के 
राज्यों पर ही लागू थी। पर अरब बी!” और “वी? श्रेणी के राज्यों पर भी यद्द 
योजना लागू कर दी गई है। पर हाल ही में भ्रम मन्त्रालय ने इस योजना के 
उपान पर एक नई योजना सोची है। इसके श्रनुक्वार केन्द्रीय सरकार राज्यों और 
एमलोयर्स को ऋण न देकर जमीन के मूल्य के २०% तक की सबतसिडी देगी | 
ये योवना राज्य की सरकारों और-एम्पलोयर्स के विचार जानने के लिये ( जनवरी- 


१४० भारतीय अथशास्त्र की रूपरेखा 


*९ ) प्रकाशित की गई है। प्लानिंग कमीशन ने अपनों प्रश्वावित योजना में 
(१४००० ( पत्चील हजार ) मकान प्रतिवर्ष बनाने कां सुझाव दिया है , इस योजना 
को थे कार्यान्बित करने के लिये एक राष्ट्रीय निवास मण्डल ( नेशनल हाउसिंग 
बोड ) और राज्य निवास मण्डल तथा राष्ट्रीय निवास कोप स्थापित करने की 
सिफारिश की गई है। इस कोष में मजदूर, मिल मालिक और केन्रीय तथा राज्य 
की सरकारों का रुपया जमा होगा | 

सामाजिक सुरक्षा :-मक़दूर-वर्ग के लिए सामाजिक सुस्क्षा का प्रश्न 
भी बहुत महत्त्वपूर्ण है | हम देखते हैं कि मज़दूर को अनेकों प्रकार की अनिश्चिन- 
ताश्नों और खतरों का सामना करना पड़ता है; जैसे वेकारी, बीमारी, इद्धावध्या, 
मृत्यु, दुर्घटना जिसके कारण अस्थाई अथवा स्थाई तौर पर मज़दूर काम करने 
के अथोग्य हो जप्ता है, और वच्चा पैदा होना [ रित्रियों के लिए ]। प्रत्येक 
आद्योगिक इृष्ठि से उन्नत रुष्ट्र में इस प्रकार की क़ानून से व्यवस्था है कि जब 
भी मज़दूर को डपयुक्त खतरों में से क्रिसी एक या अधिक का सामना करने 
का अवसर आये तो उसकी आर्थिक तथा दूसरे प्रकार से सहायता की जा सके। 
उपयुक्त खतरों में से. किसी एक के लिए, जैसे बेकारी, वीमारों श्रादि, अलग पे 
व्यवस्था हो सकती है श्रोर यह मी द्वोवा है कि कई मिल्ले-जुले खतरों की एक 
साथ व्यवस्था हो, जैसे बीमारी, वच्चा पैदा होना, और चोद लग जाना | इन 
में चिकित्सा और डाक्टरी सद्दायता की आवश्यकता होती है और सबकी एक 
योजना के अन्तर्गत ही व्यवस्था की जा सकती है। वास्तव में देखा जाब दो 
सामाजिक सुरक्षा का सीधा साधा श्रर्थ यह है कि आज के आधुनिक समान में 
कुछ खतरों का समय-समय पर प्रत्येक व्यक्ति को सामना करना पड़ता है जिनके 
लिए व्यक्तिशः वह जिम्मेदार नहीं है और इसलिए समाज का कत्त व्य है कि वद 
व्यक्ति विशेष की इन खतरों से सुरक्षा करे। यहाँ यह बात अवश्य घ्यान में 
रखने की है कि सामाजिक सुरक्षा का यह ध्येय कदाएि नहीं है कि समान्र में 
उत्पादक श्रम और काम का महत्त्व कम हो जाए और व्यक्तिशः लोंग यही लोचने 
लगें कि जब बीमारी, वेकारी, अथवा इद्धावल्था में सहायता मिल ही जाबगी तो 
अब फाम करने की और उत्पादन की चिन्ता क्यों की जाए | तमाज के व्यक्तियों की 
उुरक्षा का मार लेने का यह अर्थ कदापि नहीं लगाया था घकऊता है । बालव में 
बात तो इससे सर्वया विपरीत है। जिस्त राष्ट्र में उप्तादव और राष्ट्रीय श्राव 
जितनी अधिक होगी उतना ही सामाजिक सुरक्षा काग्रएन आताती मैं हे हे 
सकेगा । क्योंकि सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर जो व्यय होगा कल 


क्षमता उन्नत और साधन-सम्पन्न राष्ट्र में ही हो सकती है। सामाजिक इुस्ता हे 
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सम्बन्ध में दूसरी विचारणीय बात यह है कि यद्यपि प्रारम्भ सामाजिक सुरक्षा के 
अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग योजना बनाकर किया दा सकता है, पर 
अन्तिम ध्येय यह होना चाहिये कि राष्ट्रव्यापी सामाजिक सुरक्षा की एक सम्पूर्ण 
योजना हो जो राष्ट्र के सब लोगों पर लागू हो और जिसका एक आधारभूत 
पिद्धान्त यह हो कि जब एक व्यक्ति काम करने के योग्य किसी कारण से नहीं 
रहता है तो उसकौ आय का ऐसा निश्चित साधन उसे प्राप्त होना चाहिये कि 
बह अपना शेष जीवन आराम से व्यत्तीत कर सके | चचिल के शब्दों में---/“अ्रनि- 
बार्य बीमा सब लोगों के लिए और सब कार्मी के लिए--अन्म से मृत्यु तक! । 
'पव्रिठेन की वेवरिज सुरक्षा योजना का मी यही आधारभूत छिद्धान्त है कि कार्य 
ने कर सभने की द्वालत में व्यक्ति को एक निश्चित आय मिल सके जिससे साधा- 
रणतया वह अपना निर्वाह करले | सामाजिक सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पहल्लू 
उस पर झेने वाले खर्च की व्यवस्था करना है। इस सम्बन्ध में मूलतः दो आधार 
अचलित हैं--एक सामाजिक बीमा का जिसके अनुसार जिन व्यक्तियों फो लाम 
मिलता है वही प्रधानतः खर्चे के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, दूसरी सामाजिक सहा- 
यवा का जिसके अनुसार खर्च का ज़िम्मा समण्ज अर्थात्‌ राज्य पर होता है। 
आज तो सामाजिक सुरक्षा की देशव्यापी योजनाओं में इन दोनों आधारों का 
समुचित समन्वय होना 'प्रावश्यक है। न्यूज्ञीलेए्ड, डेनमार्क, स्वीडन तथा दूसरे 
कुछ देशों में ऐसा है मी । ' 

भारत में सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में अमी कोई विशेष प्रयत्न नहीं 
हुआ है | इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि भारत में श्रभी उद्योग-धन्धों का 
चहुत विकास नहीं हुआ है | रौयल कमीशन (लेबर ] ने बेकारी सम्बन्धी बीमा 
तो भारत के लिए व्यावद्दारिक नहीं समझा और बीमारी के बारे में उसने यह 
सिफ़ारिश की कि इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये और इस दृष्ठि से एक 
योजना मी प्रस्तावित की | इस प्रश्न पर बौम्बे टेक्सटाइल लेबर इनक्वायरी 
कम्रेटी ने भी विचार किया | और अम मंत्रियों के प्रथम तीन सम्मेलनों में भी इस 
बारे में विचार हुआ | आखिरकार भाख-सरकार ने मार्च १६४३ में प्रो० बी० 
पी० अडारकर को औद्योगिक मज़दूरों के लिए स्वास्थ-बीमा की एक योजना 
तैयार करने के लिए. नियुक्त किया। १६४४ में प्रो” अडारकर रिपोर्ट प्रका- 
शित् हुईं। भारत-सरकार के निमंत्रण पर अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-संघ ने सर्व श्री 
स्टॉक और राव नाम के दो विशेषज्ञों को इसलिए; “नियुक्त किया कि वे भी प्रो० 
अडारकर की रिपोर्ट पर विचार करके छापनी राय भारत-सरकार को दें। 
उन्होंने आवश्यक जाँच-पड्ताल और विचार “विनिमय “के बाद अ्रडारकर-रिपोर्ट 
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पर कुछ उम्राव दिये जो मारत-चरकार द्वारा अद्राशिव किये गये। इसी आधार 
पर फ़िर भारत-सरकार ने नवम्बर १६४७ में एक बिल उपत्यित किदा और १६ 
अप्रैल १६४८ की वह क्लादूत वन यवा | इसी का नान “इम्प्लोईज स्टेट इन्ट्यो 


रेंच एक्ड' है | सितम्बर-अक्टूवर १६४६१ में इस क्ादून में तंशोघन करने जात्ना 
एक नया क्रानूत वात किया गया है | इस संशोधन का उद्देश्य यह ई कि देश हे 
उन तमाम एम्यल्लोचस से मी अब विशेष लेदी वयन्न की ज्ञाव्यी डिनके काग्हारें 
पर चह् क्नूत चादे तत्काल लावू न किया जावे। इतका कास्श बह है दि किट 
कारदानों पर बह कानून तत्काल लासू होना के मालिक दूसरों च्टी तषेछा ठेव 


के कारण अधिक आशिक वोक से न दवे । चह एक्ट उस सत्र छास्वातोंपर हे 
मौझनो कारखाने नहीं हैं, लागू होता है और ४०४) ८० मत्तिक दह पादे दारे 
लोय इसके क्षेत्र में आते हैं। एनप्लोईज स्टेट इन्ध्योरंत कोसोरेंशन” नाम 
एक च्वतन्त्र उंध्था को इस एक्ठ के अनुसार काय-संचालन का भार दिया 
है | एकक्‍ड के अन्वरंत मज़इरों को लो लाग, निल सकते हैं वे ये ह-बीमारी दान 
प्रचत्ति-ल्याम, कार्य शक्तिहाल-लाम, आश्रिव-लाम और चिकित्सा-लान। द्िल्दी 
और कानखुर में यह योजना फ़रवरी १६४२ में लायू कर दी गई है | छुलाई १६४, 


तक यह कानून समत्व देश में लागू हो बावगा | मारत में सामाजिक उम्दा 
क्षेत्र में उठाया यया चद् पहला महत्वपूर्ण कम है। इतके अचावा वहनेन्त 
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कम्पेनलेशन एक्ष्ठ भेटरनिदी वेनिक्रिट्त एक्ट, ओर कोल नाइनत ओदविदेन्द 
एन्ड बोनस स्क्रीम्स एक्ड के अन्दर्यत नी सामाविक उुन्दा की छुछ व्यव्त्या 

की गई हे | व्वाक्तेयतव उद्यायपातदा आर मिलों ने भी कह्दी-कईी अपने च्क््ट 
के लिए रिवापरमेंठ वेनिक्रिद स्क्रीन्त मित्र लीपर दस, ग्रेलूड़ स्क्रीम | टाटा 
आयरन एन्ड स्टील कसनी ] और शओोविडेन्ड फन्‍्डों हो व्यवत्या की है। रेत्दे 
एून्ड आदि की व्यवत्था कर 





विवरण माइठ न] हु 
3 22 याद हआ है और करने को चहन झुछ वाह दे देश 
के क्ेत्र में अनो प्रास्मम नाव हुआ है और करने को चुत छुछ वादों ई ) छ 
न ३२ 55. बाध्य से > अर नध्यों तथा ब्द्टा 
की नि्रनता, नक्वदूरों का आयक दृष्ठि से अदानब्य और दब्यां 54 2४ 7॥ 
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उद्योग-धन्वे---प्रस्तुत प्रश्न १४३ 


भ्रधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उतकी आय का है जिस पर उनके रहन-सहन का र्द्जा 
भी बहुत कुछ निर्मर है। इस सम्बन्ध में भारतीय मज़दूर की क्या श्थिति है इस 
पर अब हम संक्षेप में विचार करेंगे । 

मज़दूरी के कई आधार होते हैं। दो आध।र *जो सबसे अधिक प्रचलित हैं 
दे ये हैं--समय का आधार और काम का आधार | अम्ुक समय तक काम करने 
पर अ्रमुक मजदूरी मिलेगी, यह समय का आधार है। और अ्रमुक काम की श्रमुक 
मज्ञदूरी मिलेगी, यह्द काम का आधार है। मारत में अधिकांश धर्ों में समय के 
अनुप्तार मज़दूरी दी जाती है । परत कुछ धवे ऐसे भी हैं जिनमें काम के. अनुलार 
मज़दूरी देने की प्रथा बहुत प्रचलित है, जैसे --वस्त्र-व्यवसाय, इंजीनीयरी सम्बन्धी 
उद्योग तथा कपड़ा सोने के कारखानों में | कहीं-कहीं उपयुक्त दोनों पद्धति र्यों 
का सम्मिश्रण मी कर दिया जाता है। भारत में ऐसा बहुत कप है। वास्तव में तो 
होता यह है कि न केवल भिन्न-भिन्न उद्योगों में परन्तु एक दी प्रक्तार के उद्योग में 
एक ही स्थान श्रथवा श्रलग-अलग स्थान में मित्र-मित्र मज़दूरी को पद्धति देखने 
को मिल जाती है| 

मजदूरी के सम्बन्ध में दूसरा सवाल मज़वूरी-के दरों का दै। इस बारे में 
एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे महायुद्ध के कासण मारत के श्रौद्योगिक 
मक़दूरी के ढाँचे में बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है। युद्धकाल में केन्द्रीय 
तथा राज्य की सरकारों फा बराबर यद्द प्रयत्न रहा कि उत्पादन अधिक से श्रधिक 
हो और इस दृष्टि से मज़दूरों को उनकी आय को बढ़ाकर, बराबर संतुष्ट रखने 
का प्रयत्त किया गया। मद्भदूरों के वेतत सम्बन्धी ऋणगढड़ों को सुलभाने के लिए 
औद्योगिक पचायतें ओर कचहरियाँ नियुक्त की गई' और उन्होंने जो फैसले दिये 
उनसे मक़दूरों को अवश्य लाम भी हुआरा । श्रौद्योगिक पचायतों के निर्णय के लागू 
करने के पहले बहुत-से उद्योगों में आधार भूत मज़दूरी बहुत कम थी। और कई 
स्थानों पर महगाई-मत्ता मूल वेतन से चार से पॉच गुना तक था। पर भारत- 
सरकार द्वारा केन्द्रीय वेतन कमीशन की सिफ़ारिशें मान लेने, से और औद्योगिक 
पंचायतों के निर्णंयों को लागू करने से, देश के औद्योगिक मज़दूरों का एक श्रच्छा 
अंश आज से कुछ वर्ष पहले जो मूल वेतन पाता था उससे कहीं 
अधिक मूल वेतन पा रहा है। इसी प्रकार सन्‌ १६४७ में जब बोर्ड ऑफ 
कन्सीलियेशन की तलिफारिशं सरकार ने स्वीकार करलीं तो कोयले के 
खानों के मज़दूरों की मज़दूरी में भी ययेष्ट इद्धि हुई | रीगे कमेटी ने 
अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अधिकांश संगठित उद्योगों में मजदूरों के मूल वेतन 
में बहुत थोड़ा परिवर्तन हुआ पर जो उद्योग संगठित नहीं हैं श्रथवा जो युद्ध के 
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अउद्योग-घन्धे---अ्रम १४१, 


मक़दूरी पाने वाले जो अनस्किल्ड केबरए हैँ, उनको मंहगाई के कारण बहुत 
नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। कुछ संगठित उद्योगों “जैसे जूठ, बाग, खान, 
में मज़दूर की वास्तविक आय निश्चित रूप से कम हुई है| जो श्रच्छी श्रेणी के 
मजदूर हैं उनके बारे में कुछ अपवादों को छोड़कर जहाँ मंहगाई के अनुपात में 
मंहगाई-मचा मिलता है, साधारणतया यह कद्दा जा सकता है कि उनकी वास्तविक 
आय में कमी हुई है । मजदूरों की आय का मूल वेतन और मंहगाई के अलावा 
एक साधन और है। वह है बोनस? मिलने का | बोनस मुनाफ़ें के आधार पर 
मी दिया जाता है, उपस्थिति के ग्राधार पर भी दिया जाता है, और काम के 
आधार पर भी दिया जाता है। बोनल का छविसाब मासिक वेतन के आधार 
पर लगाया जाता है, अर्थात्‌ ४ मदीने के बेतन जितना उपया साल भर में बोनस 
के रूप मे मित्रेगा । कई भारतीय उद्योग-धंधों द्वारा अपने मज़दूरों को 'नोनस' 
भी दिया जादा है। मक़दूरों की आय का एक और साधन लाभ में हिस्सा 
मिलना है। मारत-सरकार ने इस विषय पर विचार करने के लिए एक कमेटी 
भी नियुक्त की थी जिसने कुछ सिफ़ारिशें भी कीं। परन्तु सरकार ने इस बारे 
में कोई निर्णय नहीं किया । फिर भी ठाठा कम्पनी जैसे प्रगतिशील उद्योगपतियों 
ने अपने मजदूरों के लिए. लाभ-विमाजन की योजना जारी की है जिसके श्रनुखार 
कम्पनी के सालाना शुद्ध लाम का २७३ प्रतिशत मज़दूरों को उनके द्वारा कमाई 
'गई भज़दूरी के अनुपात में बाँठा जाता है 
मज़दूरों को अपने काम के लिए उचित मज़दूरी मिले इसकी क्रानूत द्वारा 
भी व्यवस्था की जा सकती है। औद्योगिक दृष्टि से उन्नत कई राष्ट्रों जैसे इंगलैंड 
श्रमेरिका, श्रास्ट्रेलिया आदि में ऐसे क्रानूत हैं। भारत में भी १६४८ में न्यूनतम 
मज़बूरी एक्ट पाल किया गया जिसके अनुसार खेती तथा ऐसे दूसरे उद्योगों 
में जहाँ मक़दूरों का अत्यधिक शोषण होता है, सरकार द्वारा न्यूनतम मज़दूरी 
निश्चित की जा सकती है | इस एक्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 
निश्चित की जा चुकी है | 
मज़दूरी के सम्बन्ध में विचार करते समय एक और ग्रश्न प्रस्तुत होता 
है और वह यह है कि मज़दूरी समय पर चुकाई जाती है या नहीं और उससमें 
से जुर्माना आदि-के रूप में कोई अनुचित कठौतरी करली जाती दया नहीं। 
भारतीय मक्दूरों को इन बातों के बारे में काफ़ी शिकायत थी। सम्‌ १६३६ में 
जब मज़दूरी चुकारा क्ानूत पास कर दिया गया तो इस बारे में सुधार हो गया 
है । श्रव मज़दुरों को वेतत समय पर मिल जाता है। मज़दूरी चुकारा क्ानूत 
2० 


१४६ भारतीय अर्थशाद्ञ की रुपरेखा 


( पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट ) में यह भी प्रतिबंध लगाया सया है कि केवल डी 
अपराधों के लिए जुर्माना किया जा सकता है जिनके बारे में पूर्व घोषणा की छा 
चुकी है| जुर्माना दपये में दो पैसे से अधिक नहीं किया जा सकता और १५ वर्ष 
से कम आयु के बालक पर जुर्माना नहीं किया जा सकता। 

* झब तक हमने भारतीय मजदूर की आय के सम्बन्ध में विचार किया है। 
परन्तु केवल इतने पर से ही उसके रहन-सहन के दर्ज का अनुमान नहीं लगाया 
जा सकता | उसके लिए. ओर भी कई बातों का विचार करना श्रावश्वक है। 
सब से पहली बात तो रहन-सहन खर्च के बारे में है। दूसरे शब्दों में, श्रगर 
मैँहगाई है तो उसी आय में रहन-सह्न का दर्जो नीचा होगा जिसमें कि सस्ताज 
अगर होता तो रहन-सद्दन का दर्जा ऊँचा हो सकता था। दूसरी बात किछक़ा 
रहन-सहन के दर्जे से सम्बन्ध आता हैं वह यह है कि परिवार में कितने लोग 
हैं और उनमें कमाने वालों की संख्या क्या है। तीसरी बात जिसका रहन-सहत 
के दर्ज पर असर पढ़ता हैं वह यह है कि श्राय के अ्रन्य कोई सहायक साधन हूँ 
या नहीं और जो काम व्यक्ति करता है उसमें वेतन के अलावा श्रौर किसी 
प्रकार की सुविधा जैंसे--मकान, शिक्षा, चिकित्सा आ्रादि भी प्राप्त है या नहीं। 
और श्रन्तिम बात जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मीं है वह है खर्च सम्बन्धी 
आदतों की, कि मज़दूर श्रपनी आय किन बातों में खर्च करता है श्रौर वह 
सममभ-सोचकर खर्च करता है या नहीं ! क्योंकि केवल इसी बात से किसी ध्यक्ति 
के रहन-सइन के दर्जे का पता नहीं लग सकता कि वह खर्च कितना करता है, 
पर साथ में यह भी देखना होगा कि ख़चे किन चीजों पर किया जाता है। 
उपयुक्त तमाम दृष्टियों से यदि हम भारतीय मक़दूरों की स्थिति पर विचार करे 
दो इमें इस नतीजे पर आ्लावा पड़ेगा कि उसके रहन-सहन का दर्जा सम्वोपननंक 
नहीं है। उसकी आय और उसके मुक्तावले में रहन-लहन के खर्च का विचार 
करने पर हमने देखा कि छुल मिलाकर कुछ नीचे की श्रेणी के मजदूँगे को 
छोड़कर दूसरों का जहाँ तक उम्बन्ध है, श्राय की अपेज्ञा व्यय अधिक पढ़ा है। 
दूसरे महायुद्ध के बाद से रहन-सइन का खर्च तीन बने ते लेकर कह कहें 
छः गुने तक बढ़ा है। ज्ञाहिर है इस अलुपाव में आय नहीं बढ़ी ई हक 
इसका असर रहन-सहन के दर्जे पर हुरा पढ़ा है। जहाँ तक परिवार के लोगो की 
संख्या और उनमें कमाने वालों की संख्या का प्रश्त है, उपलब्ध आँफड़ी ह ता 
चलता! है कि परिवार की संख्या ५ से ७ व्यक्तियों तक मादी जाता वा! आर 
उनमें कमाने वालों की संख्या ग्रायः !ई से २ आदमी के वरावर है हर 
चाहिये | इन परिवारों के मासिक आय सम्बन्धी ओॉकड़ों से पता उरहतो की 
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यह आय प्रायः ६० और ७० रु० मासिक के आस-पास है । यद्यपि बम्बई और 
जमशेदपुर जैसे स्थान में १०० र० मालिक के श्रात-पास और श्रद्मदाषाद 
जैसे स्थान में १३४ र० मासिक तक भी यह आय पाई जाती है| अ्रहमदाबाद 
में चूँकि परिवार के लोगों की संख्या मी ५ से कुछ कम है ओर उनमें कमाने 
बालों की संख्या भी १३ से कुछ अधिक ही है और रहन-सद्दन का खर्च भी 
लगभग ३३ गुना बढ़ा है [युद्ध के पूर्व समय से], इसलिये यह कहा जा सकता है 
कि अहमदाबाद में मज़दूरों को स्थिति सब जगह से अच्छी है। जहाँ तक विभिन्न 
चीजों पर होने वाले खर्चे का सम्बन्ध है, यह पता चलता है कि परिवार की 
आय का ५० अतिशत से अधिक और प्रायः ६० अ्धिशत और कहीं-कहीं तो 
७० प्रतिशत और ८० अ्तिशत के आस-पाध्ष तक मोजन पर खर्च हो जाता है | 
ई'घन पर प्रायः ७-८ प्रतिशत और कहीं कहीं १०-१२ प्रतिशत तक व्यय होता 
है। हाँ, करिया के खान-मज़दूरों का खर्चा ६ प्रतिशत से भी कम आता है। 
मकान पर व्यय ३ प्रतिशत के लगभग से ७ प्रतिशत तक जाता है। प्राय: 
३ प्रतेशत से ५ प्रतिशत खर्च माना जा सकता है] कपड्डों पर अधिकतर खर्च 
१० प्रतिशत से १२ प्रतिशत के आप-पास' है | प्रायः १५ प्रतिशत से २० प्रतिशत 
खर्च दूसरी बातों पर माना जाना चाहिये। मज़दूर-परिवारों के ख़र्चों के 
उपयुक्त चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज भारतीय मज़दूर अपने जीवन 
की अ्रनिवाय आवश्यकताओं पर द्वी श्रपनी श्राय का एक बहुत बड़ा माग व्यय 
करता है। इससे उसके रहन-सदन के दर्ज पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और 
यह ह्पष्टठ हो जाता है कि उसका रहन-सहन का दर्जा संतोषजनक नहीं है। 
यह अ्रवश्य है कि मजदूरी बढ़ने के कारण कहा-कद्दीं मजदूरों ने पहले को अ्पेद्धा 
कुछ ऊँचे दर्ज का अ्रनाज और कपड़ा आदि काम में लाना आरम्भ कर दिया 
है, पूर इससे उसके रहन-सइन के स्तर यें कोई मौलिक श्रन्तर आ्राया हो ऐसा 
नहीं माना जा सकता | उसकी मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, और मनोरजन सम्बन्धी 
स्थिति का हम पहले वर्णन कर चुके हूँ कि कुल मिलाकर पद् बढ़ी अ्रसंतोष जनक 
है। निम्त प्रकार का भोजन करने को उसे मिलता है। वह भी स्वास्थ्यप्रद नहीं 
है। प्रायः एक बार तो वह बासी भोजन ही करता है; दव और साग-सब्जी 
जैसे पौष्ठिक पदार्थों का उसके भोजन में अमाव-सा है | मोजन बनाने का ढंग 
अच्छा नहीं है। इसके अलावा दिन भर की अपनी थकान उतारने के साधन 
स्वस्थ मनोर॒जन के स्थान पर शराब पीना या श्रश्लील घिनेमा देखना मात्र है | 
मज़बूर के जीवन की इन तमाम वातों की जब हम एक साथ कल्पना करें तो 
समझे सकते हैं कि वास्तव में उसके रहन-प्तदन का दर्जा कैसा है और 
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उतमें कितने सुधार की आवश्यकता है। आज तो भारतीय मजदूर का रहन-सहन 
का दर्जा अत्यन्त अस्वास्थ्यकर और नीचा दै, इसमें कोई संदेह मही। 
ऋषणु--भारतीय मजदूर के आशिक जीदन के चित्र को पूरा करने दे 
जिए उसकी ऋण सम्बन्धी स्थिति का भी थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक $ । भारतीय 
मजदूर और विशेषतया जो कारखानों में क्राम करते हैं, प्रायः कदर होते है ! 
आय की अरर्याप्तता दी इसका एक मात्र कारण नहीं है क्योंकि जिनकी आग 
अपेत्ञाकत अच्छी हैं, वे अधिक ऋशप्रस्त मी हैं। उदाहरण के तौर पर श्रहमद- 
चाद जेसे स्थान में जहाँ आय अच्छी है, ऋण में कोई कमी नहीं है । मजररों के ऋ्य 
सम्बन्धी जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे पता लगता है कि बम्बई में ६४-१२ प्रतिशत, 
जलगाँव में ६००७ प्रतिशत, शोलापुर में ८५०७ प्रतिशत, क्लक्षत्ते में ४१-५७, बम- 
शेदपुर में ६२०२ प्रतिशत, और भरिया में २२१३ प्रतिशत परिवार कज़ेदार हैं और 
झसत क़ज्ञ प्रति परिवार बम्बई में लगभग १२५ <०, जलगाँव में ३२७२०, 
कलकते में ११७ रु०, जमशेदपुर में २३५, रु० और मररिया में २८ रु० पाया गया। 
रीगे कमेटी का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि मजदूर की बुरी और फ़मूल तर्च 
करने को आदत भी उसके क़जंदार होने का एक कारण है, पर मूज कारण 
उसकी अश्रपयाप्त आय ही है। जहाँ तक कि प्रथागत खर्चों का प्रश्न है, रंगे 
कमेटी का कहना है कि मजदूर को ये खर्चे करने ही पड़ेंगे और इसलिए श्रच्छा 
यह है कि उनको सामने रखकर ही उसकी आय के बारे में निर्णय करना 
चाहिये । 'जौतर' पर मजदूर की निर्भरता भी उलके ऋण की समस्या को थोड़ा 
पेचीदा बनाती है। रोगे कमेंटी ने तो यह भी लिखा है कि यदि मजदूर को ऋण- 
मुक्त करने के प्रयत्त किये जाये तो वे उसमें सहयोग देते हैं. यदि उनको इतकी 
आवश्यकता अच्छी तरह से समझकाने 'का प्रयत्त किया जाये। सरकारी साथ- 
समितियों के प्रचार, उचित शिक्षण और उचित क्ाबूनी संरक्षण से इस समत्या 
का हल हो सकता दे यदि इसी के साथ साथ मजदूरों की आय सें आवश्यक मृद्धि 
करने के प्रयश्न भी किये जायें । दे 
सारतीय सज़दूर की कार्य-कुशलता:--मारतीय औद्योगिक मबदूंर के 
विषय में प्राय: यह कहा जाता रहा है कि दूसरे देशों के मकुदूरें की अपेक्षा 
उसमें कार्य-ज्मता कम है। अ्रधिकांश मारखीब उद्योगपति तो उसे इन वैंतन 
देने का यद्दी औचित्य उपस्थित करते हैं। भारतीय मजदूर की कार्य-कुशलता री 
कमी के बारे में अब तर जो कुछ कहा और लिखा जाता रहा है उससे सारनोंड 
मजदूर के प्रति बहुत बड़ा श्रन्याय हुआ है। यदि हम टनजदूर जो काम डुसतत 
का अनुमान प्रति मजदूर पर द्ोने वाले उत्पादन से लगाते हैं, तो सबसे पहले तो है 
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यह ध्यान रवना चाहिये कि उत्पादन का परिणाम किन-किन बातों पर निर्भर 
रहता है । उतके लिये केवल मजदूर द्वी ज़िम्मेदार नहीं होता | जिन परिस्थितियों 
में मजदूर काम्त करता है, जिस तरद्द का सामान काम करने के लिये उसे मिलता 
है, जैती मशीनों पर उसे काम करना पड़ता है, कारखाने में जैसी व्यवस्था है 
और जितना वेतन उसे मिलता है--इन समी बातों का उत्पादन पर असर 
पड़ता है | फिर मज़दूर का मी जहाँ तक सम्बन्ध आता है उसमें उसकी शिक्षा 
कैसी हुई है, उसको कैसा मोजन मित्रता है, उसके रहने का कैसा मकान है, 
उसके भनोरं जन की क्या व्यवस्था है, बीमार पड़ने पर उत्की चिकित्सा की कैसी 
व्यवस्था है और उसक्रे श्रास-पात का जीवन कैसा है--इन सब बातों का असर 
पड़ता है। अस्त, अगर किसी की यह मान्यता हो कि उपयुत्ति सब बातों में मार- 
तीय मबदूर और दूसरे देश के मजदूर को परिस्थिति में जो अन्तर हैं उसके लिए 
गुजाइश छोड़ने के बाद मी, भारतीय मजदूर में कुछ ऐसी प्रकृत्तिदत कमी हे 
कि वह दूधरे देश के मनृदूरों की श्रपेष्ञा कम कार्य-कुशल है तो यह सर्वथा निरा- 
धार और श्रमोत्यादक बाव है | सच पूछा जाए तो भारतीय मक़्दूर की कार्य- 
क्षमता के बारे में परीक्षण तो नहीं के बराबर ही हुए हैं और उसकी कार्य-कुश- 
लता को कमी के बारे में जो उदाहरण अब तऊ दिये जाते रहे हैं, वे विना उसकी 
परिस्थिति का ध्यान रखे केवल ऊपर ही ऊपर की बातों के: आधार पर दिये जाते 
रहे हैं । कई उदाहरण तो मक़दूरों के शोषण करने के लिए ओचित्य स्थापित 
करने की दृष्टि से ही उद्योगपतियों द्वारा दिये जाते हैं, जैसे यह उदाहरण कि 
लंकाशायर की एक श्रौसत लड़की बस्तर बुनने का छ: भारतीय मजदूरों के बराचर 
काम कर सकती है। श्रौद्योगिक कमीशन के सामने सर एल्लेक्जेंडर ' मैंकरोब्ट ने 
कहा था कि अंग्रेज मजदूर भारतीय मज़दूर से चौगुना कार्य-कुशल है। सर 
किलिमेंट तिम्पतन का अनुमान था कि लकाशायर मिल का एक मज़दूर भारतीय 
मज़दूर से २.६७ गुना कार्यकुशल हैं| पर डा० गिलबर्ट स्तेटर का यह कहना है 
कि इस तुलना में भारतीय मक़दूर की अ्त्ञमता अतिरंजित रूप में दिखाई गई है। 
एक करे पर भारत और इ गलेंड में कितने मज़दूर काम करते हैं, केवल इसी 
पर से दोनो देशों के मज़दूरों की कार्यकुशलता का अनुमान नहीं लगाया जा 
सकता । भास में मज़्ूरो कम होने से भ्रधिक मज़दूर लगाने में लाभ होता है 
जबकि इगलेंड में ऐसा नहीं है| भारतीय मजदूर के बारे में सर ठामत हालैंड 
लिखते हैं “भारतीय मज्ञदूर से किप्ती भी उद्योग में, जो इस देश में चल सकता है, 
काम लिया जा सकता है । मैंने बमशेदपुर में उन मज़दूरों को देखा है जो कुछ वर्ष 
पहले जंगलों में रहते थे | अत्र वे लोहे और इस्पात के कारणानों में उत्ी योग्यता 
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कार्य-कुशलता भी वास्तव में अन्य देशों के मज़द्रों की अ्रपेज्ञा कम रहेगी । 
और ञ्राज तो अधिकतर मजदूरों की यद्दी स्थिति है, इस बात को भी हमें भूलना 
नहीं चाहिये । दूसरे शब्दों में भारतीय मजदूर में जन्मे जात ऐसी कोई कमी नहीं 
है जिसके कारण उसकी कार्य-कुशलता अन्य देशों के मजदूरों की तुलना में 
कम रहे, पर आ्राज तो बह दूसरे देश के मजदूरों की 'ठुलना में अवश्य ही कम कार्य- 
कुशल है क्योंकि उसको जो साधन और सुविधाएँ आज उपलब्ध है वह उसकी 
कार्य-कुशलता के समुचित चिकात की दृष्ठि से बहुत ही अपर्यात्त हैं । 
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प्रत्येक नए- क्वानून में पडले की अपेक्षा बहुत कुछ सुधार दोंता रद्दा है। इस समय 
जो क्रानून देश में लागू है वह १६४८ में पास हुआ था | इस १६४८ के फैक्टरी 
एक्ट की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :-- 
क्षेत्र--यदह एक्ट उन तमाम औद्योगिक कारखानों पर लायू द्ोता है 
चहों; यदि शक्ति का प्रयोग होता है तो दस या दस से अधिक और अन्यथा 
बीत या बीस से अधिक मजदूर काम करते हैं राज्य की सरकारों- को यह 
अधिकार है कि काम करने घालों की सख्या का अथवा शक्ति के उपयोग का 
ध्यान रखे बिना ही वे किसी भी कारखाने पर इस एक्ट को लागू कर सकती हैं| 
इस संबंध में एक अ्रपवाद अवश्य है कि यदि किसी कारखाने में परिवार के 
सदस्यों के द्वारा हीं काम होता है तो उत्त पर यह एक्ट लागू नहीं किया जा 
सकता । मौसमी भ्रौर सालभर चलने वाले कारखानों में नो अब तक भेद था वह 
इस एक्ट में नहीं रहा है | 
स्वास्थ, रक्ा और भल्ाई--इस एक्ट में मजदूरों के स्वास्थ-सम्बन्धी कई 
धारायें हैं जिनका उद्देश्य है कारखाने में सफ़ाई रखना, उत्पमादन-क्रिया के समय 
उत्पन्न होने वाली गदगी को हटाना, शुद्ध हवा और उचित त्ताप मान का अबन्ध 
करना, गर्मियों में पीने के लिए ठंडे जल की व्ववह्था करमा, कृनिम उपायों द्वारा 
पैदा की गई नमी की मात्रा को श्रत्यधिक न होने देना, प्रकाश, शौच-णद और 
पेशात्-घर्रो की व्यवस्था करना, मोड़ को रोकने का प्रतरध करनां तथा थूकने के 
लिए जगह-जगह स्पिटूल्स की व्यवस्था करना। भीड़ को रोकने के लिए, एक्ट में 
यह अ्रनिवार्य कर दिया गया है कि एक्ट के लागू होने के पश्चात्‌ जो फैक्टरी 
बनी हो उप्तमें पति मजबूर ५०० क्यूत्रिक फीट और दूसरी फैक्टरियों में ३३० 
क्यूबिक फीट कप से कमर स्थान होना चाहिये । 
एक्ट में मजदूरों की रक्षा सम्बन्धी भी कई धाराएँ हैं। जेंसे मशीन के 
चारों ओर घेरा करता, जब मशीन चल रही हो और उसके चारों ओर घेरा न 
हो तो उस पर काम करने अ्रथवा उसके निकट जाने पर रोक लगाना, खतरनाक 
मशीनों पर बाज्ञकों के काम करने पर अ्तिबन्ध लगाना, स्वचालित मशीनों के 
आस-पास पर्याप्त स्थान छोड़ना ताकि जब वे काम कर रहो द्वों तो जगह की कमी 
के कारण कोई दुर्घटना न हो सके ; नई मशीन को सुरक्षित रखने का दायित्व 
मिल-मालिक के साथ-साथ मशीन वेचने वाले पर भी डालना। ये कुछ ऐसी 
बाते हैं जिनका मजदूरों को रक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है और जो फैक्टरी एक्ट में 
तमाविष्ठ की गई हैं। इनके अलावा रक्षा संबंधी और भी धाराएँ हैं। उत्पादन 
समय कई प्रकार की घूल पैदा होती हैया ऐशी गैस आदि काम में आती 


श्प्ड भारतीय अर्थशाह्व की रुपरेखा- 


हैं जो आसानी से आग पकड़ लेती है। एक्ट में इससे बचने के उपायों की 
आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कह्दा गया है। इसी प्रकार आग से बचने 
आँखों की रक्षा करने, अत्यधिक बोक उठाने, गिर पड़ने आदि संबंधी बातों के 
भी एक्ट में उल्लेख किया सया है। फैक्टरी की इमारत ठीक वनी हुई हो और 
उससे कोई ख़तरा म पैदा हो यह भी ध्यान रखा यया है] क्रेम तथा इसी प्रकार 
की दूसरी बोक उठाने वाली मशीनों संबंधी भी ऊुंछ नियम हैँ ताकि उनके 
कारण कोई दुर्घटना न हो सके ) यही बात होइस्टूस और लिफ्ट्स के विषय में 
है। सारांश यद्द है कि मजदूरों की रक्षा से सम्बन्ध रखने वाली कई धाराएँ इस 
एक्ट में हैं । 

एक्ट में मबदूर-द्वित की कई बातों का भी समावेश किया गया है! हर 
फैक्टरी में दाथ-पाँव घोने के लिए जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। काम 
करते समय जिन मज़दूरों को खड़ा रहना पढ़ता हैं। उर्हें यदि काम के बीच में 
थोड़ा विश्राम मिल जाने तों उस समय वह बैठ सकें इसकी सुविधा भी होनी 
चाहिये | हर १५४० मजदूरों के पीछे तात्कालिक चिकित्सा का एक बक्स होता 
चाहिये और ४०० से अधिक मजदूर जहाँ काम करते हों पहोँ एक एम्बूलेंस का 
कमरा भी होना चाहिये । राज्य की सरकारों को इस बात का अधिकार है कि 
जिस कारखाने में २५० से अ्रधिक व्यक्ति काम करते हों वहाँ जलपान-शह की 
व्यवस्था करने कै लिए वे मिल-मालिक को श्रादेश दे सकें। ठीक खाना-पीना 
मिले इस बारे में नियम बनाने का भी सरकार को अधिकार है। इसी भ्रकार 
जहाँ १५० से अधिक मजदूर काम करते हों वहाँ ऐसे विभाम-परह की, बिमें परे 
के पानी और भोजन करने का स्थान हो, व्यवस्था होना अनिवार्य है। 
शिशुगृहद के बारे में इस एक्ट में जो धारा है उसके अनुसार प्रत्येक फैटी मे 
जहाँ ५० से भ्रधिक स्त्रियाँ काम करती हैं एक शिशु-णदर होना श्रावश्वक है| हैं? 
कारखाने में जहाँ ५०० था इससे अधिक मज़दूर काम करते हैं, मिल-मालिक के 
लिए मबदूर द्वितों की देखरेख रखने वाले वेल्फेंवर ऑरॉफिसर्स निवुक्त कला भी 
इस-एक्ट में अ्रनिवाये कर दिया गया है| 2 

बालकों की सेवा-नियुक्ति--बालकों की सेवा-निवुक्ति (एम्लायंट 
न्यूनतम श्रायु १४ घर्ष करदी गई है और १४ और १४ वर्ष की आरा न 
बालकों की श्रेणी में, और उससे अधिक आयु के पर श८ वर्ष तक की श्रावु 5 
तरुण [ एडोलिसेंट ] माने गए हैं। बालकों और तद्यणों की डाकरी जाट 
क्ेबल सेवा-नियुक्ति के समय बल्कि ग्रतिवर्ष आवश्यक करदी गई है, ! ओर उनके 
लिए योग्यता का डाक्टरी प्रमाण-पत्र प्रात कला और उसे प्रति वर्ष बदलवाना 
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भी आवश्यक है | . 

काम के घटे:-प्रौढ़ों के लिए सप्ताह में अधिक से अधिक ४८ घंटे और 
किसी एक दिन में अधिक से अधिक ६ घन्टे निश्चित हैं। दिन भर में काम के 
लिए अधिक से अ्रधिक १०१ घंठे का समय [स्पेड ओवर] निश्चित है| बालक हो 
या वह तरुण, जिसे प्रौह़ की तरह काम करने का डाक्टरी प्रमाण-पत्र नहीं मिला 
है, दिन भर में अधिक से अधिक ४६ धन्टे काम कर सकता हैं। राज्य की सरकारों 
को यह अधिकार है कि विशेष स्थिति में काम के घन्टे तथा साप्ताहिक छुड्टी आदि 
से सम्बन्ध रखने वाले नियमों से अमुक व्यक्तियों को मुक्त कर दें | परन्तु जहाँ इस 
प्रकार का भ्रपवाद किया भी जावे वहोँ भी किली एक दिन में कुल काम के धन्टे 
१० से श्रधिक्र नहीं होने चाहियें। किसी भी एक तिमाही में अतिरिक्त काम का 
समय ५० घन्दे से अधिक नहीं होना चाहिये और काम के घन्दों का समय १२ 
धन्टे से अधिक किसी दिन भी नहीं होना चाहिये। स्त्रियाँ और बच्चे सुबह छः 
बजे से सायंकाल के ७ बजे तक ही किसी फैक्टरी में काम कर सकते दें | 

सबेतन छुट्टी:-- [लीव] प्रत्येक प्रौद मज़दूर को, जिसने किसी फैक्टरी 
में लगातार घारह महीने काम कर लिया है, हर बीस दिन के पीछे एक दिन को 
सवेतन छुट्टी मिल सकेगी पर साल भर में कम से कम दक्ष दिन की छुट्टी मिलेगी । 
बालकों के लिए दर पन्द्रह दिन के पीछे एक दिन निश्चित है और साल में कम 
कम से कम छुट्टी १४ दिन की होगी | 

व्यावसायिक रोग:-- फैव्टरी-मैनेजर पर एक एक्ट द्वारा यह जिम्मा 
रखा गया है कि कारखाने में दुर्घटना से कोई मृत्यु हो जाय या किसी के सख्त 
चोट आजावे था कोई व्यावसायिक रोग किसी को हो जाए तो उसकी सूचना वह 
दे | जो डाक्टर ऐसे किसी रोगी का इलाज करते हों तो उनका भी कर्त॑ब्य है 
कि बह ऐसे मामलों की सूचना कारखानों के प्रधान इन्स्पेकक्‍्टर को देदें | राज्य 
की सरकारों को थद्द भ्रधिकार हैं कि वे दुधेटना अथवा रौग सम्बन्धी कार्यों 
की जॉच करने के लिए योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करें । 

निरीक्षण-कर्मचारी वर्गा--एक्ट था कारखानों द्वारा समुचित पालन 
होता है या नहीं इसके निरीक्षण का काम निरीक्षण-कर्मचारीन्वर्ग पर है। निरी- 
क्षकों [इन्सपेक्टर्स] की नियुक्ति राज्य की सरकारों द्वारा की जाता है | कोई भी 
व्यक्ति जो विसी फैक्टरी से किसी प्रकार से सम्बंधित है, निरीक्षक नहीं हो सकता। 
नियमित कर्मचारी वर्ग के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आदि अन्य पदाधिकारियों 
को भी फै कटरी-निरीक्षक के अधिकार दे दिये जाते हैं। फैक्टरी-इनस्पेक्टरों को 
अपने अ्रधीन किसी भी फैक्टरी के निरीक्षण करने का पूरा-पूरा अधिकार दे 
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चालकों के लिए ७ निश्चित किये गये हैं और पॉच घण्टे के लगातार काम के 
परचात्‌ कम से कम आधे घण्टे का विश्राम आवश्यक है | १० वर्ष से कम आयु 
के बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता और १४ वर्ष की आयु तक बह 
बालक की श्रेणी में ही गिना जाता है। स्त्रियों और बालकों को किस समय काम 
पर लगाया जा सकता है इसका भी नियन्त्रण किया गया है | साप्ताहिक अवकाश 
(होली डे) की मी एक्ट में व्यवस्था है। मद्रास एक्ट में काम के घण्टे दिन में 
अधिक से अधिक ६ और सत्ताद में ४८ तथा दिन भर में काम के कुल समग्र का 
विस्तार १० घश्टे भिश्चित किया गया है | साप्ताहिक अवकाश की भी एक्ट में 
व्यवस्था है । बाहर महीने की लगातार सेवा के पश्चात्‌ प्रत्येक व्यक्ति १२ दिन 
की तवेतन छुट्टी ले सकता दै। १२ दिन की बीमारी की और १२ दिन की 
आकस्मिक छुट्टी भी साल भर में हर एक व्यक्ति को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य और 
रक्ा सम्बन्धी घाराएँ भी एक्ट में दी गई हैं । 

श६४८ के फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत अब उन कारखानों का समावेश भी 
हो गया है जहाँ यांत्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं होता है ओर २० या उससे अधिक 
व्यक्ति काम करते हैं | इसलिए अलग-अलग राज्यों में इस प्रकार के क्वानूत बनने 
की आवश्यकता श्रत्र नहीं रही है। 

भारतीय खान क्रानून--मास्तीय खान कानून सबसे पहले १६०१ में पास 
किया गया था । उसके पश्चात्‌ १६२३ में एक नया क़ानून पास हुआ | इस क़ानून 
में भी कई वार संशोधन हो चुके हैं | शाही मजदूर कमीशन द्वारा की गई सिफ़ारिशों 
को ध्यान में रखते हुए १६३७ में इस कानूत में काफ़ी महत्त्वपूर्ण संशोधन किये 
गये | उसके पश्चात्‌ भी कई बार इस क़ानून में संशोधन दो चुके हैं | इस समय 

” जो कानून हैं उसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हँ:--- 

(क) यह क़ानून सब खानों पर लागू होता है। खान की क़ानून की 
परिभाषा भी दे दी गई है। उसके अनुसार कोई भी खुदाई जो खनिज पदार्थ 
दढ़ने और प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाए, खान की परिभाषा में आ 
जाती है । 

(ख) जो व्यक्ति भूमि पर काम करते हैं वे दिन में अधिक से अधिक १० 
घण्टे और सप्ताह में अधिक से अधिक ५४ घण्टे काम कर सकते हैं | काम करने 
के कुल समय का विस्तार अधिक से अधिक १२ घर्टे निश्चित किया गया है जिसमें 
६ घण्टे काम करने के पश्चात्‌ एक घण्ठा विश्राम का भी शामिल है| जो खान 
के अन्दर काम करते हैँ उनके लिए साप्ताहिक काम के घन्दे तो इसने ही है जितने 
खान के ऊपर काम करने वालों के लिए, पर दिन भर में काम के घण्टे और कुल 
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काम के समय के विस्तार में श्रस्तर किया गया है औरःइन दोनों ही का अधिकतम 
समय ६ घरटे निश्चित किया गया है। कोई भी व्यक्ति खान में सप्ताह मर में मु 
दिन से अ्रधिक काम नहीं कर सकता । जो व्यक्ति देखभाल और प्रबन्ध आदि का 
काम करते हैं उन पर उपयुक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होते । 

(ग) १६ वर्ष से कम आयु के बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता 
ओर १७ वर्ष से कम आयु वालों को भूमि के नीचे उसी दशा में काम करने षो 
इजाज़त है जब कि वे उसके लिए डाक्टरी नाँच से योग्य ठहराये जायें । 

(ध) स्त्रियों को खानों के अन्दर काम करने की मनाही ७ मार्च, १६२६ 
को बने नियम के अ्रनुतार की गई थी, और १ जुलाई १६३६ तक सब त्तियों 
खान के अन्दर काम करना बन्द करदें यह आवश्यक था। परम युद् के समय 
कोयले की कमी के कारण भारत सरकार ने अस्थायी रूप से ज्यों को खातों के 
अन्दर काम करने की फिर आज्ञा दे दो। १ फरवरी १६४६ से यह आजा रह 
दो गई है और 'अब स्त्रियों को खानों के अन्दर काम करने की आशय 
नहीं है । 

(ड) खान क्रानूत में पानी के लिए. यथेष्ट जल, चिकित्सा के साधन और 
उपयुक्त सफ़ाई सम्बन्धों व्यवस्था करने के लिए आवश्यक धाराओं का समावेश 
किया गया है| स्वान के लिए पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग-अलग प्रबन्ध 
करना अनिवार्य है। कानून के अनुसार शिशु-णह के लिए भी व्यवत्या करता 
आवश्यक है | 

(च) खान-मज़दूरों की सुरक्षा को दृष्टि से एक्ड के तलात्रधान यें बहुत पे 
नियम बनाए गये हैं। ; 

(छ) इस एक्ट को पालन कराने का जिम्मा केद्रीय सरकार का ईबों 
खानों का चीफ़ इन्सपेक्टर नियुक्त करती है और उसके अधीन श्रौर वहुत से 
निरीक्षक होते हैं | केन्द्रीय सरकार को निश्रमादि बनाने का भी अधिकार है| 
प्रमुख खान-प्रदेशों में खान मंइल (माइनिंग बोर्ड) स्थापित किये जा सकते हैं| 
इन मंडलों में मज़बूर, खान-मालिक और सरकार तीनों के प्रतिनिधि होते | 
इनका काम खारनों सम्बन्धी नियम आदि चनाना तथा दूसरे मामलों में तरकार के 
चाहने पर उनकी सहायता करना है | 

खान सम्बन्धी क्वादूत में और संशोधन करने की वात सरकार के विचारा- 
घौन है | इस प्रश्न पर कोयले की खारनों सम्बन्धी औद्योगिक समित्ति (इन्‍्डस्धियड 
कमेटी ऑफ कोल माइनिंग) ने भी विचार किया था और कुछ तिक्कारिश का हा 
जो सरकार के विचारार्थ प्रत्धुत की गई थीं। उनके श्राघार पर छुंडे तशावना 
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के साथ दिसस्बर १६४६ में खान-मज़दूरों सम्बन्धी बिल संसद में पेश किया 
जा चुका है ! इस बिल ने अभी क्रानूत का रूप नहीं लिया है| 

'बार्गों में काम करने वाले मजंदूरों सम्बन्धी क्रानून :--अआसाम के चाय 
के बागों में प्रास्म्म से ही मज़दूरों के अमाव की समत्या रद्दी | क्लानूत्त की सहा- 
यता से इस समस्या को हल करने का प्रयत्न किया गया । सन्‌ श्८६३ से १६०१ 
तक इस सम्बन्ध में जो कानून पास हुए बे मज़दूरों की श्रपेज्ञा वायों के मालिकों 
के स्था्थों की अधिक रक्षा करने वाले ये। उन्होंने अनुबद (इंडेचर्ड ) मज्नदूरों 
की एक ऐसी दूषित प्रथा को जन्म दिया जिनके अनुसार प्रसविदा भंग (ब्रीच 
ऑफ कान्ट्रेक्ट ) के अपराध में मज़दूरों को सजा दी जा सकती थी और बाग के* 
मालिकों को उन्हें गिरफ़्तार करने का श्रधिकार था। श्राखिरकार १६०१ में 
आसाम-मज़दूर और प्रवासी कानून पास किया गया। इसका उद्देश्य आसाम 
के बागों के लिए अनुबद्ध मज़दूर की भर्ती का नियंत्रण करना था। १६०८ और 
१६१५ में इस क़ानून में संशोधन किये गये । इन क्वानूमें का एक लक्ष्य अनुत्रद्ध 
मक़दूर-प्रणाली का श्रन्त करना था। पर वास्तव में इस प्रणाली का श्रन्त 
१६२६ में हुआ जबकि मजदूर प्रसंविदा भंग क़ानून ( वर्कमेन्स ब्रीच ऑफ कान्द्रेक्ट 
एक्ट ) रद कर दिया गया। शाही मज़दूर कमीशन ने भी आसाम के बायों 
के लिए मज़दूरों की भरती के प्रश्न पर विचार किया था और कई सुझाव 
भी प्रस्तुत किये थे। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए द्वी १६३२ में 'ठी डिस्ट्रिक्ट्स 
एमीग्रेशन लेबर एक्ट” पाल किया गया और १ अ्रक्ट्बर १६३३१ से यह एक्ट 
लागू किया गया | यह एक्ट आसाम के बागों में काम करने वाले मज्ञदुरों की 
भरती और उन्हें श्रासाम मेजने के सम्बन्ध में दै। चाय के बारगों में मज्ञदुरों के 
काम. करने की परिस्थिति का यह एड नियंत्रण नहीं करता है। इस' क्लानून की 
मुख्य-मुख्य बातें ये हैं-. 

(क) राज्य की सरकारें केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में किसी भी क्षेत्र 
को नियंत्रित प्रवात-क्षेत्र ( कन्ट्रोल्ड एमीग्रेशन एरिया ) घोषित कर सकती हैं | 
इन छात्रों से सहायता प्राप्त प्रवाती ( एसिस्टेड एमीम्रेन्ट्स ) लायसैंस प्राप्त 
एजेन्डों के द्वारा ही, जो बाग के किसी मालिक की ओर से काम करते हैं, 
आपाम मेजे जा सकते हैं। ये उन्हीं निश्चित मार्गों से जिन पर एजेन्ट ने मोजन 
और ठहृरने आदि की व्यवस्था कर रखी है, आसाम भेजे जा सकते हैं | 

(ल) केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्य की सरकारें किलो भौ 
नियंत्रित प्रवास क्षेत्र को या उसके किसी भाग को सीमित भर्ती क्षेत्र ( रेस्ट्रिक्टेड 
रिक्रूटिंग एरिया ) भी घोषित कर सकती हैं| इस क्षेत्र में लायसैंत प्रात 
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फोरवर्डिज्न एजेन्ट, या लायसैंस आ्राप्त मीं करने वाला, या बाग का सरदार 
ही, जिसके पास चाय के बाग के भाज़िक का प्रमाण-पत्र हो, किसी व्यक्ति को 
सहायता ग््त प्रवासी के तौर पर आसाम जाने के लिए. सहायता दे सकता है | 


है 7) १६ वर्ष से कम आयु के चालकों को आसाम जाने के लिए उसी 
द्शा में सहायता दी जा सकती हैं जबकि उनके साथ उनके माता-पिता या झ्न्‍्व 
संबंधों जिन पर वे निमर हैं, हों । विवाहित स्री को, जो अपने पति के साथ रहती 
है, पति की अनुमति के विना आसाम बाने की सहायता नहीं दी जा सकती | 
५ (ध) अत्वेक प्रवासी मज़्दूर और उसका परिवार इसका अधिकारी है ढ़ि 
आसाम में तीन वर्ष काम कर लेने के पश्चात्‌ चाय के बाग के खर्च पर वापत 
अपने घर भेज दिया जाय | विशेष परिस्थित्ति में उसे जल्दी थ्राने का अश्रधिवगार 
भी है। बाग के मालिक को रेल आदि के किराये के श्रलावा यात्रा के दिनों दा 
निर्वाह-व्यय भी देना होता है । 

(ढ) एक्ट में निश्चित कर्तव्यों को पालन कराने का काम भारत-सरकार 
द्वारा नियुक्त 'कन्ट्रोलर ऑफ एमीग्रेन्ट लेबर नाम के श्रधिकारी का है जिसको 
एक या अधिक सहायक की सहायता भी मिल सकती है। कन्द्रोलर श्रपने दूसरे 
कार्मों के साथ साथ प्रवासी मज़दूरों की भर्ती और उनकी वापसी ( रिपेट्रिवेशन ) 
पर भी निगरानी रखता है । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यह एक्ट बारयों के मज़दूरों के काम वी 
परिस्थितियों का नियंत्रण नहीं करता। इस प्रकार के एक क़ानून बनाने का 
प्रश्न बागों सम्बन्धी औद्योगिक कमेटी के ( जो ननवरी १६४७ में त्यापित की 
गई थी और लिसका काम बाय के मक्षदूरों सम्बन्धी प्रर्नों पर विचार करता 
और मारत-सरकार को सलाह देना है ) सामने था। वाणों सम्बन्धी क्लाबूत का 
एक मसविदा भी तैयार किया गया और वायों सम्बन्धी औद्योगिक कमेटी ने 
अपने तीसरे श्रधिवेशन (४-४ नवम्बर १६४० ) में इस पर विचार क़िया। 
जून १६५४१ में इस संबंध का बिल पालियामेंट में प्रस्तुत किया गया श्र अवदूवर 
१६५१ में बह कानून बन गया | इस क्राबूत के बारे में पहली जानने योग्य बात 
यह है कि इसमें वाग संबंधी कुछ बातों का ही समावेश दे और फैक्टरी तथा 
न्यूनतम मजदूरी क़ानून अब मी बाग उद्योगों पर पूर्ववत्‌ ल्ायू होंगे। के 
प्लान्देशन क्रानून में निन्‍्मलिखित बातों का समावेश किया नया है 84 
चंठे, सापादिक छुट्टियाँ, पीने का पानी, छ्रेन्दीन्स ( जलपान-धह ) पा 
( शिशुणद्व ) सवंधी सुविधायें । यद एक्ट चाय, काफ़ी, स्वर छोर सिनकना है 


; 


मवादूर-कानून १६१ 


बाग़ों पर लागू होता है पर मारत सरकार की श्राज्ञा से राज्य की सरकार दूसरे 
प्रकार के घाग़ों पर भी इसे लागू कर सकती है | 
भारतीय रेलबे एक्ट १८६०--रेलने में काम करने वाले उन व्यक्तियाँ 
के अलावा जिन पर फेक्टरी एक्ट या खारनों सम्बन्धी कानून लागू द्ोोता है, बाक्की के 
लगभग सब्र लोगों पर मारतीय रेलवे एक्ट लागू होता है। यह एक्ट १६३० में 
संशोधित हुआ था | जिन लोगों पर यह एक्ट लागू होता है उनको दो श्रेणियों में 
बाँटा गया है--एक श्रेणी उन लोगों की है जिनका काम निर्तर चलता रहता है 
और बीच-ब्रीच में रंकवा नहीं है। दूसरी श्रेणी में वें लोग हैं जिनका काम 
रुक जाता है । इस एक्ट के अनुसार पहले श्रेणी के लोगों के काम के घटे महीने 
के औ्रौसत के हिसाव से सप्ताह में ६० और दूसरी श्रेणी के लिए सम्ताद्द में 
८४ निश्चित किये गए हैं | सव रेलवे कमचारियों को हर सप्ताह में इतबार के 
दिन से आरंम करके कम से कम २४ धन्टे का लगातार विश्राम मिलनना श्रावश्यक 
है। विश्राम संबंधी यह नियम उपथु्त' दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों और उन 
' दूसरे लोगों पर, जिनके लिए सरकार ने विश्राम का कम समय निश्चित कर 
: बक्ला है, लागू नहीं होता । विशेष परिस्थिति में सरकार को काम के धन्टे और 
” विश्राम सम्बन्धी नियमों से मुक्ति देने का भी अधिकार है। निर्धारित समय से 
“अधिक काम करने पर सवाई मज़दूरी देना आवश्यक है। सरकार को इस एक्ट 
के अन्तर्गत नियम बनाने का भी अधिकार है और इन नियमों को रेलवे कर्मचारी 
काम के धर््टों सम्बन्धी नियम! का नाम दिया गया है। एक्ट और नियम दोनों 
( का सम्मिलित नाम ' श्रवर्स ऑफ एम्पलायमेंट रेयूलेशन्स? है | 
सन्‌ १६४६ से एक्ट के पालन कसने का काम प्रधान लेबर कमिश्नर 
४ ( केन्द्रीय ) और तीनों प्रदेशों के, जिनमें सारा देश बठा हुआ है, प्रादेशिक 
» लैवर कमिश्नरों को सौंपा हुआ हैं। इन पदांधिकारियों को रेलवे मजदूर 
, झुपरवाइज़्ल का नाम दिया गया है और लेबर इन्सपेक्टर्स इनकी सहायता 
करते हूँ | धे 
अग्रेल १६४६ में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी सघ की मांग पर भारत 
सरकार ने जत्टिस जी, एस. राज्याध्यक्ष को रेलवे कर्मचारियों की कुछ मांगों पर 
विचार करने के लिए नि्योयक नियुक्त किया । दैनिक वेतन पाने पाले और छोटे 
कर्मचारियों के काम के घटे, विश्ाम, अवकाश और उससे सम्बन्धी नियमों के 
बारे में कुछ मांगे थीं जिन पर विचार किया जाना था। भी राज्याध्यक्ष ने अपना 
निर्युय मई १६४७ में दिया। मारत-घरकार ने उनकी काम के घन्हों, विश्राम और 
अवकाश संचिति [ लीव रिज्ञव ] सबधो सिफ़ारिशें १८ जून १६४८ से तीन 
११ * 
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साल के 558 कम गत में 
स्वीकार करती. रेलवे कापनियों के संबंध में जो शिकायत में शामिल थीं, 
कट 

) के काम की परिस्थित्तियों का निवत्रणु 
इस एक्ट के श्रनुतार होता है। इस एक्ट के मुख्य-मुख्य प्रावधान यहाँ दिये 
जाते हैं :--- 

(क) इस एक्ट के अनुसार अंग्रेज़ी या विदेशी जह्दाज़ पर काम करने वाले 
लोगों की भर्ती जद्दाज़ के मालिक के द्वारा नौ-अधिकारी [ शिपिंग मात्ठर ] को 
उपस्थिति में एक्ट में वर्णित पद्धति के अनुसार की जाती है। भरती के समय 
प्रत्येक अंग्रेज्ञी जह्याज्ञ के मालिक और जहाज पर काम करना चाहने वाले में एक 
संविदा होता है । संविदा में यात्रा के विवरण, काम की शर्ते और भूति [विजेज्ञ] 
आदि के बारे में धाराएँ होती हैं। पर ३२०० उन से कम के घरेलू-व्यापार के ब्रिटिश 
जहाज़ों पर काम करने घालों के साथ इस प्रकार का संविदा नहीं करना पढ़ता 
है । विदेशी जहाज़ के मालिक को श्रगर किसी भारतीय बन्द्ररगाह पर विदेशी 
यात्रा के लिए कोई व्यक्ति भर्ती करना होता है तो उसके लिए भी इस प्रकार 
संविदा करना अनिवारय है| 

यह भी आवश्यक है कि विदेश जाने वाले प्रिटिश जह्ाज्ों पर काम करने 
वालो को नौ-अधिकारी के सामने ही कार्यमुक्त किया जाय और कार्यम्रुक्ति का 
प्रमाण-पत्र दिया जाय । ग्रत्येक जद्दाज़ के मालिक को जद्वाजू पर काम करने वाले 
प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रमाण-पत्र भी देना होता है जिसमें उसका काम कैसा रहा 
झऔर संविदा की शर्तों का उसने पालन किया या नहीं इसका उल्लेख रहता है। 

(ले) कुछ अपवादों को छोड़ कर बालकों को काम पर लगाने की एक्ट 
में मनाही है | १८ वर्ष से कम श्रायु के तब्ण को भारत में रजिस्टर्ड क्रिती भी 
जहाज में कुछ निश्चित शर्तों की अ्रव॒ह्या को छोड़ कर द्रिपर्स या स्टीकर्स का 
काम नहीं दिया जा सकता [ 

(ग) एक्ट में जहाज पर काम करने वाले लोगों को समय पर मजदूरी 

चुकाने, मज़दूरी छुकाने में निर्धारित समग्र से अधिक देर हो जाने पर उसको 
ने, मज़दुर छु 
छति-पूर्ति करने, मजदूरी में से कटौती करने और समय से पहले सविदा समान 
किये जाने पर मजदूरों मिलने सम्पंन्धी वातों का भो उल्लेख है। हा 

(घ) जल तथा दूसरी आवश्यक वस्त्॒ँ मिलने के सह चित प्रबंध, मा 
अथवा दुर्घटना के समय दवा और चिकित्सा की व्यवस्था और रहने के स्थान हे 
विषय में मी एक्ट में आवश्यक प्रावधान (प्रोविज्ञन्स) है | 
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(ढ) एक्ट में और प्रावधान भी हैं जो बद्दाज़ पर काम करने वालों के 
अनुशासन, उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी संपत्ति के बारे में निर्णय, और आपक्ति- 
ग्रस्त जद्ाज़ पर काम करने वालों की सहायता से सम्बन्ध रखते हैं | 

(च) एक्ठ के पालन कराने का काम नौ-अधिकारियों ( शिपिंग मात्टर्स ) 
और उप-नौ-अधिकारियों का है | जहाँ नौ-कार्यालय (शिपिंग आफ़िस) नहीं होता 
वहाँ कस्टम्स कार्यालय को यह काम सौंपा जाता है । नौ-अधिकारियों का यह कतंव्य 
है कि जहाज़ पर काम करने वालों कि नियुक्ति ओर बर्खास्तगी के विषय में एक्ठ के 
अनुसार कार्य होता है श्रौर समय पर वे जद्दाज्ञ पर उपस्थित द्वो जाते हैं, आदि 
मामलों की देख-रेख रखें। 

(छ) इस एक्ट का १६४६ में जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार केन्द्रीय 

सरकार को भारत में बन्द्रगाद्दों पर जहाज़ों पर काम करने वालों के एम्पलायमेंट 
ओऑफ़िसेज स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। इनका काम समुद्री मज़दूरों 
की पूर्ति का उचित नियन्त्रण करना होगा ताकि ऐसे मज़दूरों की आवश्यकता से 
अधिक संख्या होने से सबको ही नम्बरबार काम मिलने की व्यवस्था की जा सके | 

नो निवेश (डाकप्त) में कास करने वालों (सेवायुक्ति नियंत्रण) सम्बन्धी 

एक्ट (१६४८)--नौनिवेश में काम करने वाले मज़दूरों की एक प्रमुख समस्या 
यह रही है कि उनके काम में निश्चितता और नियमितता का अभाव है | इस 
समस्या का निराकरण करने की दृष्ठि से ही उक्त क़ानूत १६४८ में पास किया 
गया । इस एक्ट के अ्तंगत बड़े-बड़े बन्दरगादों के लिये भारत सरकार को और 

दूसरे बन्दस्याद्दों के लिये राज्य की सरकारों को डॉक-मज़दूरों के रजिस्ट्रेशन 
की योजना बनाने का अधिकार दिया गया है ताकि उसके काम में अ्रघिक 
नियमितता लाई जा सके और उन्हें यह भी श्रधिकार दिया गया हैं कि वे सब 
डॉक मजदूरों के ( रजिस्टर्ड दों या न हों) काम को और काम की शर्तों और 
परिस्थितियों को नियन्त्रित करने की योजना बना सकें। इस प्रकार जो भी योजना 
बनाई जाए उससे म्दूरों की भर्ती के नियन्त्रण सम्बन्धी और रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी 
व्यवत्था को अवश्य स्थान होना चाहिये। मज़दूरी की दर, काम के घन्टे, सवेतन 
अवकाश, जिन डॉक-मज़दूरों पर योजना लागू नहीं होती उनको काम में लगाने 
सम्बन्धी रोक, मर्यादा अथवा- नियन्त्रण, डॉक-मज़दूरों की शिक्षा और मलाई, 
उनके स्वास्थ्य और रक्षा की व्यवस्था, और योजना के श्रन्तर्गत आने वाले डॉक- 
मज़दूरों को उत समय की जत्र उन्हें काम अथवा पूरा काम न मिले, न्यूनतम मज़दूरी 
देने सम्बन्धी बातों का भी योजना में समावेश किया जाता है | एक्ट के अनुधार 
एक ऐसी सलाहकार समिति का निर्माण भी आवश्यक है जो डॉक-मज़दूरो की 
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मज़दूर-कानून १६५, 


६ बजे पश्चात्‌ बालकों के काम करने की मनाहदी है | 

(छ) बम्बई के कानून में सरकारु को यह अधिकार दे कि भारत-सरकार 
के न्यूनतम मज़दूरी कानून को दुकानों आदि पर लागू करदे । मजदूरी चुकाने 
का समथ कहीं-कहीं अधिक से अधिक १ महीना (मद्रास, उ प्र) और कहीं-कहीं 
अधिक से अधिक १७ दिन (पंजाब) निश्चित है। समय पूरा होने के बाद एक 
निश्चित॑ समय के अ्रन्द्र-अन्दर, जो कहीं ५. (मद्रास), कहीं 9 (उठ. श्र.) और 
कहीं १० दिन (आखलाम) तक का है, मजदूरी चुका देना आवश्यक है। निर्धारित 
समय से अधिक समय काम करने पर मज़दूरी की दर सवाई (बंगाल', ब्यौढी 
(बम्बई, म प्र), और दुगनी (मद्रास, उ. ग्र., पंजाब) तक देनी होती है। 
मद्रास, और उत्तर-प्रदेश क्लानूतों में अर्थ दंड और मजदूरी में से कठौती के 
बारे में भी प्रावधान हैं | काम से मुक्त करने के बारे में भी एक महीने (उ. प्र., 
पंजाव, मठास, म प्र) पूर्व सूचना या उसका वेतन देना आवश्यक दहै। बम्बई 
के क्वानून में १४ दिन का नोट्लि या उतने समय का वेतन देना निश्चित है। 
मद्रास और बम्बई के क़ादूनतों में सफ़ाई, इवा, रोशनी और आग लगने पर उससे 
बचने के उपायों के सम्बन्ध सें भी व्यवस्था है | 

सप्ताहिदः अवकाश (दोली डे) क्वादून ((६४२)--थह काबून भारत- 
सरकार ने पास किया था और उन्हीं राज्यों में, जहाँ की सरकारों ने ऐसी 
घोषणा की हो, यह क्वानूत लागू होता है। बिद्दार, अजमेर, कुर्ग, उड़ीपा में यह 
क़ानून लागू किया भी जा चुका है। जिन राज्यों में दुकानों आदि में काम करने वाले 
लोगों के बारे में कोई अपना क्वादून नहीं है उन्हीं के लिए, यह क़ादून है| इसके 
अनुसार सत्ताह में एक दिन दुकानें बन्द रखना आवश्यक है | राज्य को सरकारें 
यदि चाहें तो आधे दिन की छुट्टी और कर सकती हैं । 

सांरतीय नोनिवेश-मज़दूर कानून (१६३४)--यह क्वादूत १६३४ में पास 
हुआ पर १० फ़रबरी १६४८ को लागू हुआ । इसका उद्देश्य नौनिवेशों में माल 
उतारने और चढ़ाने का काम करनेवाले मक्दूरों की दुघंटनाओं से रक्ता करना 
है | इस कानून के अन्तर्गत जो रेगूलेशन्स बने हैँ उनमें और बातों के साथ-साथ 
इन बातों की भी व्यवस्था की गई है :--काम करने के स्थानों और उन तक जाने 
वाले रास्तों की सुरक्षा; उनकी रोशनी और घेरेतन्दी; जहाज्ञों तक आने-जाने के 
साधन; बल्-मार्य से मजदूरों को अहाज्ञ तक सुरक्षित ढंग से आने जाने की 
व्यवध्था; मशीनों के सुरक्षित ढंग से काम करने की व्यवस्था; मशीनों की घेरा- 
बन्दी; और तत्काल चिकित्सा के लिए आवश्यक साधनों, एम्बूलेंत और ड्डबते 
हुए लोगों को बचाने के साधनों का प्रबन्ध । एक्ट का पालन कराने के लिए 


१८६ भारतीय अर्थशात्त्र की रूपरेखा 


राज्य की सरकारों द्वारा निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैँ । वम्बई, कलकत्ता और 
मद्रास के लिए नौनिवेश-सुरक्षा-निरीक्षकों की नियुक्ति भी की गई है | 

“कोल माइन्स [कनज़रवेशन एड सेफ्टी] एक्ट! १ ६४२--कोवले का 
खानों में काम करने घाले मजदूरों की सुरक्षा की दृष्टि से १६३६ में कोल माइन्स 
सेफ्टी ( स्टोइंग ) एक्ट” पाप्त किया गया था। इस एक्ट के अनुधार एक ऐसे 
कोप का निर्माखु किया गया था जिसमें से कोयले की खानों में से कोचला निकाल 
बने के बाद जौ गडढ़े रद्द जाते हैं उनको भरने ( स्टोइंग ) में होने दाले खर् 
सहायता की जा सके | इस एक्ट के अनुसार ह्टोइंग सेसः नाम का एक कर 
लगाया गया था जिसकी आय उक्त कोप में जमा होती थी | इस कोप की व्यव 
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ने “कोल माइन्स ( कनज़रवेशन एंड सेफ्टी ) आरडिमेंस' प्रकाशित किया घिसकी 
एक घारा के अनुसार कोल माइन्ल सेफ्टी (स्टोइंस ) एक्ट?, १६३६ रह कर 
दिव्प गया और इस क़ानून के अन्दर्गत स्थापित 'रूटोइग बोर्ड! भंग कर विया 
गया | फरवरी, १६४२ में मारत सरकार ने आई्डिनेन्स के स्थान पर पार्लिवामेंद ते 
एक क़ानून पास कर दिया जिसका नाम कोल माइन्स [कनज्ञरवेशन एड सेफ्ठ] 
एक्ट, १६४२ है। 

उपरोक्त एक्ट का डद्देश्य ऊँचे दर्जे ( मेठेलरजिकल ) के कोयले को 
अपव्यय से बचाना और कोयले की खानों में सुरक्षा की व्यवत्था करना है।इस 
एक्ट के अन्तर्गत एक “कोल बोर्ड” के स्थापना संबंधी धारा है। दस घाग के 
अनुसार 'कोल बोर्ड” की स्थापना सरकार द्वारा तंत्रधित आईिनेन्स के प्रकाशित 
होते ही करी गई थी | बोर्ड में समापति के अलावा तीन सदस्य हैं । पर सदस्यों 
की सख्या चार तक बढ़ाई जा सकती है । बोर्ड का कार्वज्षेत्र जम्मू ओर कारमीर 


संचालित और सरकार की खानें में शामिल हैं, फैला हुआ है। वे 
फोयले की खानों में सुरक्षा और कोयले के अपव्यय को रोकने की 
तक ही सोमित हैं । कोवले की खानों संबंधी अन्य विषयों से, ने 
वितरण, वित्त, मज़दूर द्वित, खान क्ानूत आदि, वोर्ड का कोई संबंध 
बोर्ड अथवा बोर्ड के कर्मचारियों को इस वात का अधिकार हे किये 
खान का निरीक्षय कर तकें और आवश्यक्रतान॒तार खानों में स्का अप क 
के अपव्यय को रोकने संबंधी व्यवस्था के लिये कार्रवाई करने की खान के माहवत 
को आज्ञा दे सकें | कोल बोर्ड को खान में से निकलने वाले कोयले पर उत्ाइन 
शुल्क लगाने का अधिकार है। स्थोयिंग? के काम के लिये कोग्ले पर कब व 


श् 


मज़ा र-क्रानूत १६७ 


जो कोयठो तथा सोफ्ट कोल पर छुः आना और हार्ड कोक पर नौ आना ठन शुल्क 
लगता था उसकी मात्रा श्रव चार आना टन से इस नए कानून के श्रन्तगंत बढ़ा 
दी गई है। इसके अलाघा-कोकिंग कोल पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क मी लगाया 
जा सकता है जिसकी दर कुछ छुने हुए दजजों के कोकिंग कोल पर पाँच रुपये ठन 
और ग्रोंड १ के कोर्किंग कोल पर दो रुपये ठन तक हो सकती है। पर यह शुल्क 
उन लोगों को वापिस कर दिया जायगा जिनके लिये इस्न प्रकार के कोयले की 
श्रनिवार्यता है या जिनको वोर्ड की आज्ञा से यह कोयला वेचा जाता है।इस 
अतिरिक्त शुल्क का उद्देश्य यह है कि कोकिंग कोल की अनावश्यक खर्च में रोक 
लग सके | इस शुल्क से होने वाली आय में से भारत सरकार कोल बोर्ड को 
बोर्ड का खर्च चलाने के लिये आ्रावश्थवक घन देगी पर भारत सरकार आय से 
अधिक धन बोर्ड को नहीं देगी । एक्ट के अन्तर्गत सरकार को एक सलाहकार 
समिति नियुक्त करने का भी अधिकार है जो भारत सरकार और बोर्ड को संबंधित 
मामलों में आवश्यक सलाह देने का काम करेगी। कोल चोड के हिसाब की 
जाँच 'कन्ट्रोलर एन्ड श्रॉडिठर जनरतन्न! द्वारा किये जाने की एक्ट में व्यवध्था की 
गई है। 
कोयले और अवरक की खानों के मज़दूरों के हित सम्बन्धी क्रानूत+-- 

कोल मॉइन्स लेवर वेल्फेयर फन्‍्ड एक्ट! सन्‌ १६४७ में पास हुआ । इसके पहले 
३१ जनवरी १६४४ को भारत-सरकार ने इस सम्बन्ध में एक श्रध्यादेश जारी 
किया था ओर जब यह एक्ट पास हो गया तो उसने उस अध्यादेश का स्थान 
ले लिया | इस एक्ट का उद्दे श्य कोयले की खानों में काम करने वाले मज़दूरों 
की मलाई के कामों के लिए अर्थ प्रबंध करना है। एक्ट के अनुसार 'कोल 
माइन्ठ ल्षेवर हाठनिंग और जनरल वेलफेयर फन्ह” की स्थापना की राई दे। 
इस फंड के दो स्वतन्त्र विभाग हैं--एक का नाम 'हाउसिंग श्रकाउन्द' और 
दूसरे-का “जनरल वेल्फेवर अकाउन्ड! है। खान से भेजे जाने वाले कोयल्ले या 
कोक के आ्राधार पर एक्ट में एक उपकर ( सेस ) लगाने की व्यवस्था की.गई 
है और छः आने प्रति उन कोयला या कोक के हिसाब से यह उपकर इस समय 
लगाया जाता है | इस फन्‍्ड के द्वारा मज़दूरों की मलाई के जो-बो काम किये 
जा रहे हैं उसका विवरण पहले दियाजा चुका है | फन्‍ड का संचालन भारत- 
सरकार द्वारा होता है और एक सलाहकार समिति --जिसमें सरकार, खान-मालिक 
और खान मज़दरों के बरावर-बरावर प्रतिनिधि हँ--मरकार को सलाह देती है| 
एक 'कोल माइन्स लेबर हाउसिंग बोर्ड” स्थापित करने की भी एक्ट में व्यवस्था 

है। इस बोर्ड का काम मारत-सरकार की स्वीकृति से मज़दूरों के लिए फन्‍ड से 


रद्द मारतीय श्रर्थशास्त्र की रूपरेखा 


मकान बनाने की योजनाएँ तैयार करना और उनको कार्यान्क्ति करना है। 
१६४६ में किये गये एक संशोधन के अनुसार द्वाउलिंड बोड, के मियंत्रण में दे 
बूसरे इमारत के काम भी आगए हैं जो जनरल फंड से मज़दरों की भलाई के 
| कामों के बारे में कराएं जाते हैं, जैसे अस्तताल या भातृगई बनाना आदि। 
भारत-सरकार को एक कोल-माइन्स लेबर वेल्फेयर कमिश्नर तथा अ्रन्प श्रावश्यक 
अधिकारियों को नियुक्ति करने का भी अधिकार है | 
अबरक के खान-मज़दूरीं के लिए मी 'माइका माइन्स लेबर बेल्फेयर 
फूर्ड एक्ट" १६४७ के अ्रन्तगंत एक फन्‍्ड स्थापित किया गया हैं। भारत ते नियात 
होने वाले अबरक पर उसके मूल्य के आधार पर निराक्रम्य ( कस्टम ) कर लगाने 
का भारत सरकार को इस एक्ट के अनुसार अधिकार है । कर की अधिक से अधिक 
दर ६३ प्रतिशत निश्चित की गई है और इसी कर की आय से फन्‍ड का निर्माण 
किया गया है। दो सलाहकार समितियों की नियुक्ति मी एक्ठ के श्रनुतार की 
जा सकती है | एक समिति भिद्दार के और दूसरी मद्रास के लिए है | फन्‍्ढ के 
काम के विषय में पहले लिखा जा चुका है । 
पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट १६३६--इस क्वाबूत का उद्देश्य यह है कि 
भज़दूरों को समय पर वेतन मिल सके और उसमें से मनमाने तौर पर कटौती 
नकी जा सके! यह क़ाूदूत आ्रारम्म में फ़ैक्टरियों और रेलों में लागू किया 
गया, पर राज्य की सरकारों को यद्द अधिकार दिया गया है. कि वे इसे दूमरे 
भन्धों और उद्योगों में भी लागू कर सकते हैं। कोयले की खानों के श्रलावा दूतरी 
खानों में भी यद्द काबून लागू कर दिया गया है। मारत-सरकार की राज्य-प 
में प्रकाशित एक सूचना के द्वारा यह कादून कोयले की खानों में लागू कर दिया 
गया है। मद्गाछ, पंजाब, उत्तर म्रदेश, बिहार, उड़ीसा, दिल्‍ली, कुंग और 
पश्चिमी बंगाल में यह कादूत दूसरे उद्योगों--जैसे बागों, मोटर-सर्वित ब्रादि 7 
भी लागू किया गया है। इस कानून के श्रन्तर्गत वही लोग श्राते दं जो २००) 
सिक से कम पाते हैं । हे 
का हज में बह शब्द की जो परिभाषा दी गई हद के अनुतार दे 
भी इसके अन्तर्गत आ जाता है परूनठु हक जि पा फ्डम 2 | 
यता श्रादि की गिनती विजेज्ञ' में नहीं को जात स्पर्ं 
बे है का समय एक महीने से अधिक नहीं हो उकता, और सकेई कं 
या नोठ में ही ( वस्तुओं में नहीं ) चुकाया जाना चाहिये | जहा हे हट 
व्यक्तियों से कम काम करते हैं वहाँ वेतन के। समय होने के ७ दिन पके 
अन्दर और जहाँ एक हजार से अधिक व्यक्ति काम करते हों वहोँ १० हरि 
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अन्द्र-अन्दर सबको वेतन मिल जाना चाहिये। जो व्यक्ति नौकरी से अलग कर 
दिया गया हो उसको निकाले जाने के दूसरे दित तक उसका वेवन अवश्य मिल 
जाना चाहिये | वेतन छुट्टी के दिन नहीं बाँठा जा सकता | 

काबून द्वारा जो कटौती खीकृत है (जैसे जुर्माना, गैरदाज़िरी के 
कारण कठौतरी, मकान का किराया, श्राय-कर, प्रोविडेन्ट फन्‍्ड की जिश्त, 
अदालती रुपया जो देना हो, मालिक ने जो रुपया पेशगी दे दिया हो, सरकारी 
समिति का कज्ञ और श्रन्य कोई सुविधा के कारण कटौतरी जो कि मालिक द्वारा 
मजदूर को पहुँचाई जावे ) उसके अतिरिक्त वेतन में से और अधिक कटौती नहीं 
हो सकती ! जहाँ तक जुर्माने का संबब हैं, काबूत द्वारा उसका इस प्रकार नियंत्रण 
किया गया है--वालकों पर जुर्माना नहीं हो सकता, जुमोने की रकम किश्तों में 
था चुर्माना करने के ६० दिन बाद वसूल नहीं की जा सकती, किसी भी महीने 
में मजदूरों ने जो वेतन प्राप्त किया है उस पर आध आना प्रति रुपया से अधिक, 
जुर्माना नहीं किया ना सकता, जुर्मानें से जो रुपया इकट्ठा हो वह मज़दूरों के 
हित के किसी काम पर ही व्यय किया जा सकता है जिसकी स्वीकृति मालिकों को 
सरकार से लेना आवश्यक है, किस दोष में कौनसा जुर्माना हुआ है उसकी 
सूचना मालिक को नोटिस बोर्ड पर लगानी चाहिये, मक़्दूर को जुर्माने के बारे 
में सफ़ाई देने का अधिकार होना चाहिये और जुर्माना एक रजिस्टर में दर्ज 
किया जाना चाहिये] कादूत की अ्रवहेलना करने पर दस्ड का विधान 
किया गया है | 

फैक्टरियों में फेक्टरी-निरीक्षक कानूत पालन कराते हैँ। रेलवे तथा 
दूधरे धन्धों के लिए अलग से इन्धपेक्टर नियुक्त किये जा सकते हैं। इस समय 
भारत सरकार के म्धान लेत्रर कमिश्नर पर रेलवे ओर खानों में इस' काबूत 
के पालन कराने का दायित्व है | दूसरे राज्यों में सी इस सम्बन्ध में आवश्यक 
व्यवस्था है । 

न्यूनतम मज़दूरी क्रानून १६४८--इस एक्ट का सहेश्य जिन धन्धों पर 
यह लागू किया जाए उनमें मज़बूर को कम से कम अमुक मज़दूरी तो अवश्य ही 
मिले, इसका निश्चय करना है । एक्ट में केन्द्रीय अथवा राज्य की सरकार को यह 
अधिकार दिया गया है कि अमुक समय तक एक्ट के परिशिष्ट में जिन उद्योगों का 
नाम है उनमें काम करने वाले मज़दूरों की न्यूनतम मक्द्री निश्चित करदें। यह 
चमय खेती के लिए दीन वर्ष ( मा १६४५१ ) का और अन्य उद्योगों के लिए 
दो वष ( मार्च १६५० ) का था। पर बाद में उद्योगों के लिए एक वर्ष का समय 
( १६४१ मार्च ) इसलिए बढ़ाना पढ़ा कि अधिकांश राज्यों में एक्ट के अनुसार 
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कार्य नहीं हो सका था। श्रव फिर यह समय भार्च १६५२ तक वढ़ा दिया गया 
है। यदि राज्य मर में किसी धंघे में १००० से कम काम करने वाले हैं तो उत्तें 
न्यूनवम मज़दूरी निश्चित करना आवश्यक नहीं है । परिशिष्ठ में डिन पत्तों का 
नाम दिया गया है वे ये हँं--ऊनी गलीचा तैयार करने का धन्धा, शाल हुनने का 
धन्या, चावल, आटा या दाल की चक्की, तम्बाखू बनाने और वीड़ी का घन्वा, बाग, 
तेल की मिलें, किती स्वायतत शासन संस्था द्वारा चल्लाये जाने वाला काम, सडक 
या इमारत का काम, पत्थर तोड़ने का काम, लाख का धन्धा, अवरक का घना, 
सार्वबनिक मोटर-बातायात, चमड़े कमाने का तथा चमड़े का घन्धा, और खेती । 
सरकार को यह अधिकार हद कि यदि वह किती और भी घन्दे में यह काहूठ लागू 
करना आवश्यक समझे तो कर सकती है। 
- काबून में निम्न प्रकार की मजदूरी तय करने की व्यवस्था छी गई है- 
, स्यूनतम समय दर, न्यूनतम कार्य-दर, ग्रत्याभूत ( गारूडीड ) तनव-दर, और 
अतिरिक्त समय-दर ) इस कानून में यह मी कहा गया है कि मजदूरी न में 
ही चुकानी होगी, यद्यपि सरकार को इसमें अपवाद करने का अधिकार हे 
एक्ट के अन्तर्गत सरकार को समितियाँ और उपसमित्तियाँ नियुक्त करने का 
अधिकार भी है जिनका काम सरकार को न्यूनतम मज़दूरी निश्चित करने के 
संबंध में आवश्यक वॉँच के बाद सलाह देना है। इस प्रकार निश्चित महू मे 
परिवर्तन करने के लिए सलाह देने के वात्ते सरकार को सलाहकार समितियों 
अथवा उपसमितियाँ नियुक्त करने का और इन समस्त समितियों, उपलमितियों, 
सलाहकार समितियों और उपसमितियों के कार्य में समन्वय करते की और 
साधारण रूप से सलाह देने की दृष्टि से एक सलाहकार-मंडल ( बोई ) निशुछ 
करने का भी अ्रधिकार है। केल्लीय श्रौर राज्य की सरकारों को सलाह देने और 
प्रान्तीय सलाइकार-मंडलों में तमन्वच करने के लिए एक केंद्रीय सलाह, 
मंडल की नियुक्ति करने का भी भारत-सरकार को अधिकार है। उपयुक्त ननान 
समितियों और मंडलों में सरकार, मालिक और मजदूरों के वराइस्व 
प्रतिनिधि होना आवश्यक है। जिन धंधों में यह एक्ट लायू किया जाए उसे 
दिन मर में काम के घन्टे, सत्ताह में एक छुटी श्रौर अतिरिक सन 5 
लिए मजदरी आदि का निश्चय करने का मी सरकार को अधिकार है! 
निश्चित पद्मति के श्रदुसार रजिस्टर श्रादि रबने, और इल्ताइट: ध् 
की नियुक्ति करने का भी क्वानृत में उल्लेख किया गया है । े 
राज्य की सरकारों के मार्ग-दर्शन के लिए केक्ीय सरकार मे 


हे रेड: # पिर्माण सम्बन्धी 
लिए हैं। केन्द्रीय उलाहकार-बोर्डकी कार्य-पदुति और निर्माण तस्त्र 
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मज़दर-क्ानूत १७१ 
'मी बन चुके हैं | इन नियमों के अनुसार केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना भी 
हो छुकी है। मारत-सरकार और कई राज्य की सरकारों ने कानून के अनुसार 
एक्ट के अन्तर्गत आनेवाले उद्योगों में काम करनेवाले लोगों के रहन-सह्दन के 
खर्च सम्बन्धी जानकारी इकठ्ढी करने के लिए कमेटियों आदि बनवाई हैं। पर 
फिर भी सभी राज्यों में अमी तक मजदूरी निश्चित करने सम्बन्धी आवश्यक 
व्यवस्था नहीं हो सकी है। यही कारण है कि जैसा ऊपर लिखा जा चुका है 
मज़दूरी निश्चित करने का समय उन औद्योगिक मजदूरों के लिए जो एक्ट के 
अन्तर्गत आते हैं, मार्च १६४२ तक बढ़ा दिया गया है। कई राज्यों में इस क्रानून 
के अनुसार न्यूनतम मज़दूरी तथ की जा चुकी है और कइयों में यद्द लागू अरब 
किया जायगा | जद्दों तक खेतिदहर मजूदूरों का सम्बन्ध है एक्ट के अन्तर्गत उनकी 
न्यूनतम मजबूरी निश्चित करने का समय भी ३१ दिसबर १६४३ तक बढ़ा दिया 
गया है | श्रव तक केवल कच्छ में खेतिहर मज्भदूरों की मज़दूरी निश्चित को गई 
है। और कई राज्यों ने ऐसा करने की इच्छा प्रकट की है । 

मज़दूर-क्षत्ति-पूर्ति क्रानूच्, १६२३--यह क्वानूत १ जुलाई, १६२४ को 
लागू हुआ था। उसके बाद इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं । शाही मजदूर 
कमीशन की सिफ़ारिशों को कार्यन्वित करने के लिए. १६३३ में एक संशोधन 

'कानूत पात्त किया गया था | उनके पश्चात्‌ भी इस क्ाबून में कई बार सशोधन 
हो चुके हैं। इस क़ानून के मुख्य-मुख्य प्रावधान नोचे दिये गये हैं-- 

(क) यह कानून उन तमाम लोगों पर, जो दफ़्तर में या प्रबन्ध सम्बन्धी 
काम करते हैँ या जिनकी (रेलवे कर्मचारियों के अलावा जिन पर मासिक भ्राय की 
मर्यादा लागू नहीं होती) मालिक आ्राय ४०० रु० से अधिक है, लागू नहीं होता । 
मोटे तौर पर धन्दों की दृष्टि से इस क्वानूतर के अन्तर्गत रेलवे, फैक्टरियों, खानें, 
नौनिवेश ( डॉक्स ), कुछ खास इमारती काम ; सड़कों, पुल्न, बांध थ्रादि का काम; 
वार और ठेलीफ़ोन लाइन सम्बन्धी काम; आग बुझाने का काम; जहाज पर 
गैस पैदा करनेवाले स्टेशन; खुदाई का काम; श्राग बुकाने का काम; जहाज पर 
होने वाला काम जैसे--जद्दाज में माल लादने, जहाज से माल उतारने, जहाज की 
मरम्मत करने, साफ़ करने या रंग करने आदि कार्मों का समावेश होता है। राज्य 
की धरकारों को यह अधिकार है कि वे इस क़ानून को उन लोगों पर भी, जो आज 
तक उसके बाहर हैं, लागू करें यदि उनका काम जोखम भरा समझा जा सके | 
फैक्टरियों के बारे में ध्यान देने की बात यह भी है कि यह कानून या तो वहाँ 

"लागू दोता है जहाँ १० आदमी से अधिक काम करते हों और यांत्रिक शक्ति का 
“उपयोग होता हो, या थदि यांतिक शक्ति का उपयोग नहीं होता है तो जहाँ 
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४० से अधिक आदमी काम करते हों। जो व्यक्ति 'एम्पलोईज्‌ स्टेट इन्हयोरें 
ए३४', १६४८ के श्रन्तर्गत आता है और उत्तके अनुसार लाभ पाने का अधिकारी 
है वह इस कानून के अ्रन्तगंत लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। 

. (ख) क्षति पूर्ति का किसी व्यक्ति को जो इस कानून के अन्तर्गत श्राता है 
उसी समय अधिकार है लबकि उसके चोट काम करते समय अथवा उसके फल 
स्वरूप लगे। परन्तु यदि चोट इस तरह की है कि जिसकी वजह से ७ दिन से 
अधिक समय के लिये कोई श्रसमये नहीं होता या फिर ऐसी चोट है, जिसका 
परिणाम मृत्यु नहीं होता और जिसके लगने में मज्ञदूरों का स्वयं का दोप है, तो 
मज़दूर को ऋति-पूर्ति का कोई अ्रधिकार नहीं रहता । शारीरिक चोट के अतिरिक्त 
कुछ धन्चे से उत्तन्न बीमारियों के होने पर भी क्षति-पूर्ति मिलती है | ये वीमारियों 
एक परिशिष्ट में दे दी गई हैं। राज्य की सरकारों को यद्द अधिकार है कि वह 
बीमारियों की इस सूची में कोई नई बीमारो और णोड़दें। क्षति-पूर्ति करने का 
दायित्व कानून के अनुसार मालिक का है । 

(ग) क्षति-पूर्ति की मात्रा का निर्णुत्त दुर्घटना कैसी है और मजदूर को 
मालिक आय क्या है--इन दो बातों से निश्चित होता है। ज्षति-पूर्ति मृल्ु, 
स्थायी पूर्ण असमर्थता, रुथायी अपूर्य अलमर्थता, और अस्थायी असमयंता होने 
पर मिलती हैं| कितती मजदूर की मृत्यु होने पर कऋ्षति-पूर्ति का रुपया उसकी स्त्री, 
नावालिय पुत्र, अविवाद्दित पुत्री, विधवा माता या कुछ ऐसे दूसरे व्यक्तियों को 
जो उस पर आश्रित थे, मिलेगा । दुर्घटना से मृत्यु हो जाने की हालत में वकमेन्स 
कम्पेनशेशन के कमिश्नर के पास सूचना अवश्य भेजी जानी चाहिये | यदि मालिक 
अपना ज़िम्मा स्वीकार कर लेता है तब तो क्ष॒ति-पूर्ति का रुपया कमिश्नर के पाप 
जमा हो जाना चाहिये / यदि मालिक अपनी ज़िम्मेदारी नहीं मानता तो कमिश्नर 
का यह काम है कि आवश्यक जॉच-पड़ताल के बाद आश्रितों को वह यह दूचना 
दे दे कि वे चाहें दो ज्षतिपूर्ति की माँग रख सकते हैं | कानून इस बात की इजा- 
ज्ञत नहीं देता कि मालिक और मजदूर दुर्घटना होने पर दी जाने बाल २57 है! 
सम्बन्ध में आपस में कोई ऐसा समझौता कर लें बिलसे कि मज़दूर #पने दि 
पूर्वि का अधिकार छोड़ दे | किसी भी दुर्घटना के होते ही मालिक शक 
ही रिपोर्ट पहुँचानी चाहिये। ऐसा नहीं होने की हालत में कमिश्नर छति-पृति 
सम्बन्धी मॉग को उुनेगा नहीं । कि $- 

(घ) एक्ट के पालन करने का ज़िम्मा राज्यों पर ही ई और हम 
लिए, राज्य की सरकारों को कमिश्नर नियुक्त करने का अधिकार है। बहि-पूर्णि ् 
काम विवादत्रस्त दावों का फैसला करना, और झुत्यु दो जाने पर छति-पूप के 
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रुपया बाँटना है | कई राज्यों में--जैसे बम्बई, मद्रास और पश्चिमी बंगाल में-- 
ऋमिश्नरों की नियुक्ति हो चुकी है। दूसरी जगह किन्हीं दूसरे अधिकारियों को 
यह काम सौंपा गया है | 

एम्पलौइज स्टेट इनश्योरेंस एक्ट १६४८--बह एक्ट अप्रैल श६४८ में 
पास हुआ था | इसकी मुख्य-मुख्य बातें ये हैं-- 

(क) यह कानून सब फेक्टरियों पर, जिसमें सरकार की फेक्टरियाँ भी 
शामिल हैं, लाग होता है। मौसमी फेक्टरियाँ एक्ट के अरन्तेंगत नहीं श्रार्ती | 
बे तमाम कर्मचारी जो उक्त फेक्टरियों में काम करते हैं < उनको छोड़ कर 
जिनको ४०० रु० मासिक से श्रधिक की वेतन अथवा मनज़ादूरी से आय है) फ़िर 
चाद्दे उनकी नियुक्ति सीधे तौर से कारखाने के प्रबंध-विभाग द्वारा हुईंहो या 
किसी के द्वारा, इस एक्ट के श्रन्तंगत आते हैं | लक लोग भी एक्ट के ल्ञेत्र के 
बाहर नहीं हैं। जिन लोगों पर यह एक्ट लागू होता है उनका सबका बीमा 
कराने की व्य-स्था है। एक एम्लोइज़ स्टेट इन्श्योरेंश फन्‍्ड” के निर्माण की 
व्यवस्था भी की गई है | इस फंड का निर्माण मिल-मालिक, मजदूर और सरकार 
से प्राप्त होने वाले रपये से किया जायगा। इसके अ्रलावा सरकारों श्रौर व्यक्तियों 
से चन्दा आ्रादि भी श्रा सकता है । केल्रीय सरकार पहले पांच वर्षों में कॉरपोरेशन 
का जितना व्यवस्था सम्बन्धी खर्च होगा उसका दो तिहाई वार्षिक सहायता के 
तौर पर देती रहेगी । मिल-मालिक ओ्रौर कर्मचारी दोनों के ही हिस्से का रुपया 
चुकाने का जिम्मा मिल-मालिक का ही है। यदि किसी कर्मचारी ने पूरे सप्ताह 
भर काम न किया हो ओर जिसकी मजदूरी नहीं मिलने वाली हो तो उस सप्ताह 
का कन्द्रीन्यूशन का रुपया वसूल नहीं होगा । 

नीचे लिखे लाम इस एक्ट के श्रन्तंगत कर्मचारियों को मिल सकते हैं--- 
बीमारी-लाम, मातृत्व-लाभ, असमर्थता-लाभ, शआश्रितों का लाभ, और चिकित्सा- 
लाभ | कर्मचारियों श्रथवा उनके श्राश्रितों को जैसा भी हो, उपयुक्त लाम किन्हों 
शर्तों के साथ मिलने की व्यवस्था है। यदि फोई कर्मचारी जिसका एक्ट के 
अन्तर्गत बीमा हुआ है बीमार पड़ जावे तो उसे दैनिक मजदूरी के श्राथे के हिलाब 
से बीमारी के दिनों में आर्थिक सहायता मिल सकेगी। साल मार में अधिक से 
अधिक ५६ दिन के लिए. यद्द लाभ मिल सकता दै और बीमार होने के पहले दो 
दिन का लाभ नहीं मिल सकता जब तक कि ४ दिन में द्वी दूसरी बार कर्मचारी 
बीमार न पढ़ जावे । इस प्रकार बारह आने प्रतिदिन के हिसाव से १२ सप्ताह का 
, मातृत्व लाम भी मिल सकता है जितमें ६ सप्ताह से अधिक समय बच्चा होने से 

पहल्ले का नहीं द्ोना चाहिये | पर १६४१ में किये गये संशोधन के अनुसार अगर 
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बीमारी लाभ इससे अधिक मिल सकता हैतो मातृत्व लाभ की बजाय बीमारी 
लाभ पाने की सम्बन्धित महिला अधिकारी होगी | यह मातृत्व लाम के उस समय 
के लिये दी मिलेगा जिधमें बीमारी लाम मिल सकता है ) इसी तरह असमर्थता 
यदि अस्थायी है तो दैनिक मजदूरी के आधे के हिसाब से, यदि असमर्थता आशिक 
और स्थायी है तो दैनिक मजदूरी के आधे के एक निश्चित प्रतिशत के हिसाव से, 
(जो पद ज्षतिपूर्ति कानून के श्रनुसार होगा) झ्ौर यदि असमर्थता पूर्ण और स्थायी 
है तो दैनिक मजदूरी का आधा जीवन भर मिलेगा। कर्मचारी की म॒त्यु हो जाने पर उसके 
आश्ितों को एक निश्चित श्राधार पर रुपया मिलेगा। कर्मचारियों को मुफ्त 
चिकित्सा का लाभ मिलने की व्यवस्था भी की गई है। यह लाभ कर्मचारियों के 
परिवार घालों को भी कोरपोरेशन चाहे तो दे सकता है।जित व्यक्ति को इस 
कानून के अन्तर्गत लाभ मिलेगा उसे वही लाम और क़िंती कानून के श्रन्तर्गत 
नहीं मिल सकेगा। योजना के संचालन करने के लिए एक्ट के अनुतार 
“एम्पलो इज़ स्टेट इन्श्योरेल कोरपोरेशन! उसकी स्थायी सम्रिति और कोरपारेशन 
को सलाह देने के लिए मेडिकल बेनिफिट कौंसल की स्थापना हो चुकी है। इन 
तीनों संगठनों में मिल-मालिक, कर्मचारी, डाक्टर, सरकार और संसद फेप्रतिनिधि हैं। 
उपयुत्त कानून १६४८ में पास हुआ था | जुलाई १६५० से दिल्‍्नी और 
कानपुर में प्रयोग के तौर पर इस कानूत को लागू करने का निश्चय किया गया | 
पर इन स्थानों के मिल-मालिकों ने इस आधार पर विरोध किया कि इस कावूनत 
के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा की योजना केबल इन दो स्थानों पर लागू करने सेजो 
वहाँ के मिल-मालिकों पर इसके फंड में दपया (लेगी) देने से आर्थिक भार पड़ेगा 
उसके कारण बाज़ार में उनका माल औरों की अपेज्ञा महगा द्ोगा और दूसरों 
की प्रतिस्पर्दा में उनको द्वा्निं होगी | इस कठिनाई को इल करने की दृष्टि से 
सितम्बर-भ्रक्टूबर १६४.१ में 'एम्पलोईज़ स्टेट इन्श्योरेस एक्ट! में आवश्यक सशोधन 
कर दिया गया । इस संशोधन के श्रनुतार जब तक कि यह कानूत तारे देश के 
कारखानों में लागू नहीं हो जाता है देश के सब सेवायोजकों ( एग्यलोयल ) ते 
एक विशेष लेवी वसूल की जावेगी जो कुल मज़दूरी के पाँच प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगी | जिन स्थानों में यह कानून लागू किया जायगा उनके सेवायोजकों से 
लेबी श्रन्य स्थानों के सेवायोजकों की अपेक्षा अधिक बसूल की जायगी | इस 
एक्ट के अन्तर्गत कानपुर और दिल्ली में स्वास्थ्य वीमा योहना का २४ फरवरी 
१६४.१ को उद्घाटन कर दिया गया है। इन स्थानों के सेवायोजक्ों से १ पर के 
मजदूरी का स्पेशल लेबी के रूप में लिया जायगा। अन्य स्थानों क्के सेवायोजक 
से २४ दी वसूल किया जायगा । जुलाई, १६४४ तक इस कादृत को देश मर में 
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लागू कर दिया जायगा । तभी स्पेशल लेवी बन्द करदी नायगी और सामान्य दर 
पर लेवी बयूल की जाने लगेगी | यद्यपि देश भर के सेवायोजकों से स्पेशल लेवी 
घसूल की जावेगी पर केवल कानपुर और दिहली के मजदूरों से दी उनका कन्द्री- 
ब्यूशन लिया जायेया। और जैसे २ स्थानों में यह योजना लागू होगी चैसे 
वैपते वहां के मज़दूरों से कन्ट्रीब्यूशन सेना शुरू किया जायगा। 

कोल माइन्स ओविडेन्ट फन्‍ड और बोनस स्क्रोस्स एक्ट, १६४८--इस 
एव्ट में केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि कोयले की खानों में 
काम करनेवाले मज़दूरों के लिए. वद बोनस और प्रोविडेश्ट फएड की योजना 
तैयार करे | ये दोनों ही योजनाएँ लागू हो गई' हैं | इनमें तमाम आवश्यक बातों 
का समावेश फिया गया है ::---किन कर्मचारियों पर ये योजनाएं लागू होती हैं, 
ओविडेन्ट फन्‍ड में मालिकों की ओर का कन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वह किस तरह 
दिया जायगा, किस दर से दिया जायगा, किस समय दिया जायगया आदि | इसी 
प्रकार बोनस किन शर्तों पर मिलेगा, किस दर से मिलेगा, वोनस का ह्विसाव कैसे 
छागाया जायगा, किस समय और किस प्रकार बोनस सिल्लेगा, और किन 
परिस्थितियों में बोनस देना रोका जा सकता है--ये सब बातें भी योजना में 
स्पष्ट की गई हैं । 

माठ्त्य लाभ क्रानून--मातृत्व लाम सम्बन्धों कानून सबसे पहले बम्बई- 
सरकार ने १६२६ में पास किया था। उसके बाद १६३१ में मध्य प्रदेश 
ने यह कानून पास किया । शाही मज़दूर कमीशन की जब रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई तो इस सम्बन्ध में कमीशन ने जो राय दी थी वह भी सामने आई | 
इस सम्बन्ध में शाही कमीशन ने जो सिफ़ारिशें कीं उनके परिणामस्वरूप कई 
राज्यों में मातृत्व लाम कानून पास किये गये। मद्रात, आसाम, पंजाब, उत्तर- 
प्रदेश, अजमेर, दिल्‍ली और पश्चिमी बंगाल में अपने-अपने मातृत्व लाम कानून 
इस समय लागू हैं | मूल तिद्धान्त इन सब कानूनों में समान हैं। आसाम का 
कानून फैक्टरियों और बारयों दोनों में और बंगाल का कानून चाय के बागों में 
लागू होता है । बाकी के सब कानून फैक्टरियों में लायू होते हैं । भारत- 
सरकार ने मी एक 'माइन्स मेटरनिटी बेनिफ्रिट एक्ट! १६४१ सें पास किया। 
चाद में इसमें योड़ा बहुत संशोधन मी हुआ्रा है। इन तमाम कानूनों में आधारभूत 
सिद्धान्त तो एक से ही है । जैसे बच्चा होने के पहले और बाद में एक निश्चित 
समय के लिए, जो छः से श्राठ सप्ताह के आस पास होता है, नकद सहायता 
स्त्री को दी जाती है । सद्दावता की यह दर अलग-अलग राज्यों में श्रलग-अलग 
है--जैते आ्रासाम के बारगों में बच्चा होने के पहले १ रु० प्रति सताह और बाद में 
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कानूनी होगा | पल्‍्तु यदि उचित मजदूरी पर बिना बालक को हानि पहुँचाये 
किसी बालक की सेवायें लेने सम्बन्धी कोई प्रसंविदा किया जाता है और अधिक 
से अधिक सप्ताह मर की सूचना देने पर यदि वह समाप्त किया जा सकता है तो 
बह प्रसंविदा गैर कानूनी नहीं होगा | १४ व से कम आयु के बालक इस एक्ट में 
बालक माने गये हैं। कानून को भंग करने पर २०० रु० का जुर्माना हो सकता 
है | लेबर इन्वेस्टीगेशन कमेटी की जाँच से मालूम पढ़ा कि यद्द कुरीति दक्षिणी 
भारत के बीड्ी के धंवे और मैसूर राज्य के अलावा श्रवर और कहीं नहीं पाई 
जाती है। यहाँ पर भी सरकार इत कुरीति का अन्त करने के लिये 
प्रयत्नशील दे । 

वालकों को नौकर रखने का क़ानून, १६३८:--इस कानूत का उद्देश्य 
अमुक्त श्रायु से कम आयु के बालकों को नौकर करने से रोक॑ना है। अत्तु, १५ 
वर्ष से कम आयु के बालक किसी भी काम में, जिसका संबंध रेल से माल, डाक 
और यात्रियों को लाना-लेजाना है या जो किल्ठी भारतीय पोट्स एक्ट [ शश्ण्ठ ] 
द्वारा नियत्रित बन्दरगाह की सीमा में माल को इधर-उधर करने से सम्बन्ध 
रखता है, नहीं लगाये जा सकते | १६३६ म्रें इस कानूत में संशोधन किया गया 
जिसके अनुसार १२ वर्ष से कम शआ्रायु के बालकों को किन्हीं निश्चित उद्योगों में 
फाम पर लगाने से मनाद्दी की गई ) राज्य की सरकारों को कानून के क्षेत्र को बद- 
लने और बढ़ाने का श्रधिकार दिया गया है । शक्ट में जिन धंधों को शामिल किया 
गया है उनमें बीडी बनाने, ग़लीचा बनाने, सीमेन्ट तैयार करने, कपड़ा छापने, 
रंगने, और बुनने, दिवासलाई, आतिशबानी और विस्फोटक पदाथ तैयार करने, 
अबरक काटने और अलहदा करने, लाख तैयार करने, साबुन बनाने और चमड़ा 
कमाने तथा ऊन साफ करने के धंधे हैं। मद्रात सरकार ने मोटर यातायात 
कपनियों के वर्कशोप को और उत्तर प्रदेश में पीतल के समान के धंघे और 
कॉच की चूड़ियों के धंधे को भी इस कानून के अन्तर्गत कर दिया है। १६४८ के 
फेक्टरी एक्ट में चूँकि १४ वर्ष से कम आयु के बालक को नौकर रखने की 
मनाही है, इसलिए इस एक्ट में मी १२ वर्ष के स्थान पर १४ वर्ष की कम से 
कम आयु मानने का सशोधन कर दिया गया है। राज्यों में एक्ट का पालन 
प्रधान निरीक्षक, फेक्टरियों द्वारा कराया जाता है | केन्द्रीय कारखानों में इस 
एक्ट को पालन कराने का जिम्मा चीफ लेबर कमिश्नर का हे | संघीव रेलवे का 
जद्दों तक सम्बन्ध है, चोफ लेबर कमिश्नर, प्रादेशिक लेबर कमिश्नर और 
केनद्रीय लेबर इस्स्पेक्टर्स को इस कानून के पालन कराने का जिम्मा दिया गया 

श्२ 
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है। बन्दरगाहों के. बारे में भारत-सरकार द्वारा लेबर इन्स्पेक्टर की मियुर्ति 
की गई है| ४ 
औद्योगिक आँकड़ा क्रानून, १६४२:--इस काबूत के पास होने हे 
पहले तक मजदूरी, काम करने की परिस्थिति और उद्योगों सम्बन्धी दूसरे मामलों 
की जानकारी का आधार उद्योग-घन्षों की सदूभावना और उनकी खेच्छा ते. 
किये गये प्रवत्व मात्र थे | वह स्थिति संतोषजनक नहीं होने से १९४२ में उपयुक्त 
कनूत भारत सरकार द्वारा पास किया गया । इस एक्ट के अनुसार निम्नलिशित बातों 
के विषय में आँकड़े इकट्े करने की इजाजृत हैः-चीजों का मूल्य; हाजरी; रहन-सहन 
की परिस्थिति जिसमें मकान, जल और सक़ाई सम्बन्धी व्यवस्था भी शामिल है: 
ऋणशण, किराया, मज़दूरी और आय, प्रोविडेन्ट और दूसरे फन्‍्ड जो मजदूरों के 
लिए. कायम किये जायें; मज़दूरों को मिलने वाली सुविधायें और लाभ, काम के 

, भन्‍्ठे, रोज़गार और बेकारी, और ओद्योगिक तथा मज़दूर संबंधी संधर्ष। यदि 
कोई व्यक्ति जानकारी देने से इन्कार करे तो उसे दरड दिया जा- सकता है। 
मस्टेटिसटिक्सखआ, अधिकारी! ( ऑॉय्रेरिटी ) नाम का एक ऑफिसर सज्य की 
सरकार्रों को नियुक्त करने का अश्रधिकार है| एक्ट में फेक्टरियों संबंधी श्रांक्-- 
जेसे उत्पादन आदि के और मजदूरों की मज्ाई के मामलों सवधी श्रांकड़े इफडे 
करने का भी अधिकार है। कई राज्यों ने फेक्टरियों सम्बन्धी आंकड़े इक कला 
आरंभ कर दिया है प्रौर श्रौद्योगिक आंकड़े के संचालक ने उत्पादन के संबंध 
में आंकड़े इकट्टे करना शुरू कर दिया है। मज़दूरों के आंकड़ों सम्बन्धी कानून की 
धाराओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। 

।ढ ऋण सम्बन्धी क्रानून--मिल मज़दूरों की एक समस्या उनके ऋणभ्रक्त 
होने की है। इस संबंध में उनको आवश्यक संरक्षण देने के लिये समय-तमय पर 
कई कानन बनाए जा चुके हैं। १६३७ में भारत-सरकार द्वारा एक एक्ट पात्त 
करके यह व्यवस्था करदी गई फि उन मजदूरों की डो १०० र० मातिक से कम 
घेतन पाते हैं, तनख्वाह कुर्क नहीं हो सकती | सरकारी कमचारियों के सम्बन्ध मे 
यह विधान है कि जो १०० रु० मालिक से अधिक भी पाते हैँ उनके पहले १०१ 
रू० तथा शेप वेतन का आधा कुक्ों से मुक्त कर दिया गया है| कानून में इठे 
बात झा भी विधान दे कि मज़दर के वेतन की कुकों कुल मिलाकर ३४ महा 

तक यदि होगई है तो आगे के १२ महीने तक उसकी कुकी नहीं हा ततनी । 
भारत-सरकार ने शाही मजदूर कमीशन की सिक्कारिशि को ध्वान के 

रुखते हुए १६३६ में “सिविल ग्रोसेज्योर कोड में एक संशोधन किया हंस 

रिणाम स्वकूप कज्ञंदार मज़दूर को केइ की सजा नहीं दा हा सकती जब दे 


मक़दूर-कानून १७६ 


कि यह न मालूम पड़े कि कु्जदार ने श्रगनी संपत्ति बेईमानी से हस्तान्तरित करदी 
है था डिग्री के वयून्ी में कचहरी के अधिकार-्क्षेत्र से बाहर जाकर बाधा 
पहुँचाना चाहता है| पंजाव-सरकार ने भी १६३५ में एक कादूत ( पंजाब रिलीफ 
श्रॉफ इ डेटेडनेस एक्ड ) लायू करके ऋशणग्रत्त मबदूर को कैद करने पर प्रतिबंध 
लगा दिया है जब तक कि डिग्री का दपया अपनी शाक्ति के अनुसार उस संपत्ति 
में से जो कुक दो सकती दै, देने से दी वह इनकार न करदे । 

१६३६ के मध्य प्रदेश के 'एडजस्टमेंट एन्ड लिक्वीडेशन श्रॉक इन्डस्ट्रियल 
वर्कास डेट एक्ट? के अनुतार जो मजदूर ५० <० मासिक तक कमाते हैं उनको 
किन्हीं परिश्थितियों में ( यदि उसकी संपत्ति और तीन मद्दीने के वेतन से ऋण 
अधिक हो ) अपने कज्ञ का फैसला कर देने की द्रखास्त देने का अधिक है, 
और आवश्यक जाँच के बाद कचइरी उसका फैसला कर देतो है और यह 
निश्चय कर देती है कि कुर्जदार को उसकी मजदूरी और उत्तके अ्रश्नितों की 
संख्या को देखते हुए क्रिंतना रुपया कितने समय में चुका देना चाहिये। 

बंगाल सरकार ने १६३४ में “बंगाल वक्‍समेन प्रोटेक्शन एक्ट? पास किया 
था । इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी कारखाने, खान, रेलवे स्टेशन 
श्रादि के अन्दर या पास में इस इरादे से कि उस कारखाने के किसी मजदूर से 
वह करज्ञ वसूल करना चाहता है, धूमता फिरतों पाया जायगा तो उसे लुर्माना या 
कैद या दोनों सजा दी जा सकेंगी। १६४० में एक_ संशोधन ह्वारा मजदूर को 
घेरना श्रौर मी कड़ाई से वर्जित कर दिया गया है तथा एक्ट का कार्यक्षेत्र मी 
बढ़ा दिया गया है ताकि उसमें लोकल शऑॉयिरिटीज, और सार्वगनिक उपयोग 
के धंधों में लगे मजदूरों और जद्दाज पर काम करने वाले मजुदूरों को मी शामिल 
किया जा सका हैं। १६३७ में मध्य प्रदेश ने मी एक ऐसा दी कानून पास किया । 


मद्रास सरकार ने १६४१ में इस सम्बन्ध में कानून पास किया है । 

4 विहार व मेन्स प्रोक्टेशन एक्ट” १६४८ कुछ भेणी के मजदरों से जहाँ थे 
काम करते हैं या मजदूरी पाते हैं वहाँ घेर डाल कर कर्ज वसूल करने पर रोक 
लगाता है | कजृ दार मजदूरों को उनके महाजन डरा-धमका न सके इससे भी 
उनकी इस कानून में रक्षा की गई है ] इन स्थानों पर घेरा डालने के अपराध में 
जुर्माना या छुः महीने तक की सजा या दोनों दी दरुड दिये जा सकते हैं| 

मजदूर जाँच कमेटी का यह कहना है कि ऋण संबंधी इन कानूनों का 
चहुत असर नहीं हुआ है। पर फिर भी उसने जहाँ ऐसे कानन नहीं हैं वहाँ 
उनके पास करने के पक्तु में राय दी है । 


समन न सपनझननक 9०3७० हलकनन-मक 


परिच्छेद ६ 
, औद्योगिक सम्बन्ध 


पिछले परिच्छेद में हम मज़दूर सम्बन्धी कानूनों का विवरण दे डुके हैं। 
केवल उन क्रानूनों का हमने वहाँ विवरण नहीं दिया जिनका सम्बन्ध मजदूर 
मालिक के आपसी सम्बन्धों ( औद्योगिक सम्बन्धों ) से आता दे । इस परिच्छेन में 
हम मज़दूर-मालिक-सम्वन्ध की इत समस्या पर विच्वार करेंगे और इस सम्बन्धी 
जो क़ानून हैं उनका भी यहां विवरण देँगे | 

औद्योगिक पूँ लीवादी व्यवस्था का एक अमुख लक्षण यह है कि समा” 
के आर्थिक जीवन में मज़दूरों और पूजीपतियों के दा परस्पर विरोधी वर्ग उस्कर 
हो जाते हैं और उनमें निरतर संघर्ष की पृष्ठभूनि वनी रहती है जो कर्मा-झ्म 
सग्रानक संघर्ष के रूप में फूड पड़ती हे। थे संबर्ष देश के आ्िक जीू् हों 
अस्त-व्यस्त कर देते हैं और समान में अशांति और अव्यवध्या का वातावस्प 
उत्पन्न करते है | देश के आर्थिक जीवन का छुचादे रूप से सचालन हो सके दस 
लिए आवश्यकता इस बात की है कि मजदूर और पूंजीपति में केवल पहन 
संघर्ष और उसकी प्रप्ठभूमि ही न दो, तल्कि पारत्यरिक सहयोग दो | जिना इसे 
आपसी सहयोग के राष्ट्र की. उत्तादन शक्ति का श्रेप्ठठलम उपयोग नहीं हो तडता 
सितका श्रर्थ है ग्रािक जीवन की तमृद्धि और प्रगति के नार्ग का अविदद होना। 
इसोलिए मज़दूर-पूँ जीयति-सम्बन्धी या झौद्योगिकर संबंधी की समत्या वा इंदेना 
महत्व समझा जाता है | हम अब इसी तमस्या पर विचार करेंगे ! 

मजदूर संगठन और औद्योगिक संबंब--श्रौद्यो गिक तम्बस्धों को दतन्वा 
का एक पक्त मज़दूरों के संगठन से संबंध रखा है। जब आ्राइनिक उद्योग्तराद 


अमर दिले 
पद्िते 


का जन्म हुआ वो शुरू-शुरू में मज़दूरों को ल्थिति कमजोर थी ओर वें अत 'ठ 
थे | इसलिए मिल-मालिक उनका शोषण आतानों से कर सकते ये | एल्वु २ 
जैसे समय बीतता गया मजदूरों की स्थिति में मी परिवर्तन श्रावा। एक ता 
इज़ारों आदमी जब काम करते है ता उनका आंत में सनक होना भी स्वाना/5 
है। जब वे एक दूसरे के हुःख-द्द की बाद सुनते हैं तो उनमें आपस में तदाठः 
का भाव उत्तन्न होता है | घोरे-बोरें उनके बद समझ में आने लगदा दे कि 
वे आउत में एक दूसरे की सहायता करने को तैयार हो ढाते ई और 
संगठन चना लेते हैं तो क्रिर मिल-मालिहों के लिए मन चादे दंग 
शोषण करना आधान ल़द्दीं होगा । इसी विचार में से दुनिया के मजदुरति 
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का उदय हुआ है और आज तो हुनिया के सभी औद्योगिक देशों में मज़दूर- 
सगठन की बड़ी शक्ति मानी जाती है। मजदूरों के राजनेतिक दल भी हैं। 
कहने का तात्पयये यह है कि आज मनुदुर-संगठन का बड़ा महत्व है। प्रथम 
महायुद्ध के पश्चात्‌ श्रन्वर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ की स्थापना होने से भी दुनिया 
के मजुदूर-सगठनों को बहुत शक्ति मिली है और अब वे एक सत्र में बंध 
गए हैं| 

मजूदूर-सयठन का प्रभाव मालिक-मजूदूर के सम्वरन्धों पर भी पड़ा है। जब 
तक मजदूर वर्ग असंगठित होता है वह अपने द्वितों की रक्षा के लिए पूँ जीपति- 
वर्ग से सबर्ष मोल नहीं ले सकता और 3नकी कृत पर ही आरने आए को जीवित 
समभता है| जब मजदूरों में चेचता और संगठन शक्ति का उद्थ द्वोने लगता है 
तो उनके दृष्टिकोण में मों परिवर्तन श्रात्रा है। वे मालिक को अपना माँ-बाप 
नहीं समझते और अपने द्वितों की रक्ञा के लिए उनसे संघर्ष करने को वे तैयार 
हो नाते हैं। हृड़वालों को मजदूर अपना एक प्रबल अस्त्र मानने लगते हैं। 
ओऔद्योगिक संधषे जो अन्दर ही अन्दर दबा रहता था, वद्द अब बाहर फू पड़ता 
है श्रौर मिलमालिक-मजदूर के परस्पर सम्बन्ध की एक समस्या उत्पन्न हो जाती 
है। इस दृष्टि से मजदूर-संगठन ही इस समस्या का कारण माना जा सकता दै | 
यही कारण है कि आरम्म में पूँलीपति वर्ग ने मजदूर-संगठन का हमेशा ही 
विरोध किया है और उसने यह चाहा है कि मनबदूर-संगठन को कानूनी संरक्षण 
ने मिले | पर यह तो असमव था। मजदूरों को वाल्तविक शक्ति जब बनने लगी 
तो उसकी अवद्देलना नहीं की जा सकती थी। मजदुर-सगठनों को कानूनी 
मान्यता मिलना आरम्म हुआ। आज सत्र देशों में मज्दूर-संगठन को यह 
मान्यता प्रात है । इधर पूजोपति वर्ग के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आने लगा । 
आज का पूँ जीपति संगठित मज़दूर वर्ग को अधिक पसन्द करता दै न कि असगठित 
मज़दूर को | बढ समझता दै कि संगठित मजदूर वर्ग श्रधिक अनुशात्न में रश्ना 
जा सकता है, उससे विचार-विनिमय करना आसान है, वह अधिक जिम्मेदारी से 
व्यवहार करता है, और उससे यह श्रागरद और आशा की जा सकती है कि वह 
कित्तो भो प्रश्न पर सो इृष्ठि न से सो वकर अविक व्यागक ओर समाज को 
दृष्टि से मोचे | इसलिये मजहूर-सगठन ओऔद्योगिक शांति में बहुत कुछ सहायक 
हो सकता है ओर यह विचार सही नहों हे रवि उम्का परिणाम मिन्न-मालिक- 
मजदूर साम्वर्त्या में संत ओर कद्ठता उत्पन्न करने का होता है । यद्द अवश्य है कि 
संगाडित इने से मजदूर को शाक्ति बवतो है और मिन्न-माजिक यदि उनके टिंतों 
को अहेवता करे हैं ता वे सगाडित रूर से उसफ़ा अतिकार करने को तैतार दा 


श्पर भारतीय अर्थशास्त्र की रुपरेखा 


जाते हैं | वास्तव में देखा जाए तो मजदूरों में कोई संगठन न हो यह तो छस- 
म्मव है। जब वे एक साथ, एकसी परित्थितियों में, एक ही स्थान पर काम करते 
हैं और एकसी समस्‍यायें उनके सामने उपस्थित होती ह तो उनका संगठित रूपए 
से सोचना और व्यवद्दार करना तो अवश्यम्भावी है | इसलिए संगठित अर 
असंगठित मज्ञदूर वर्ग में चुनाव करने का प्रश्न तो दे ही नहीं। प्रश्न दे हो 
सकता दे तो वह यही हो सकता है कि समाज और राज्य नद्भदूरों के संगठन को 
मान्यता दे या न दे | ऐसी स्थिति में इस बारे में कोई मतभेद नहीं हो सक्षता 
कि मज़दूर-संगठन को मान्यता देना और उसके श्रस्तित्व को स्वीकार करके 
चलना कहीं अधिक अच्छा है | हम यहाँ तक भी कह सकते है कि श्रीद्योगिक 
शांति के लिए स्वस्थ मज्जदूर-संगठन का होना अत्यन्त आवश्यक हैं। शरद हम 
भारतदर्प के मज़दर-संगठन के बारे में कुछ विचार करेंगे। 
भारत में मज़दर-संगठन--भारत में मजदूर आन्दोलन छा प्रार्म 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण ( श्यूउ॥ के आस-पास ) में हुआ | इसे 
आन्दोलन के प्रदर्तकों में भरी सोरावजी सापुरजी बंगाली प्रमुख थे | (८:९० में 
ओीयुत नारायण मेघजी लोखांडे ने, जो भारतीय मज़दूर-संगठन के जनक ओर 
उसकी आत्मा थे, पहला मज़दूर-संगठन वम्बई में स्थापित किया ।. इसका नाम था 
बम्बई मिल-मज़दूर संघ” ( वोम्बे मिल-हेन्दज़ एसोसियेशन )। पर वद्धिवर 
अर्थ में यह सघ मबदर-संब्र न था | इसका काम दो बम्पई के मिल-मजूदूरों का 
शिकायतों के समाशोधन ग्रह (क्लियरिंग हाउस) का था। इसके वाद आने बंते 
२५ य्षों में कई मजदर समायें स्थापित हुई--जैंते एमेलगेमेटेंड सोलाइटी श्री: 
रेलवे सर्वेन्ट्स श्रॉफ इन्डिया वर्मा ( १८६७ ), प्रिंढर्स यूनियद कई 
(१६ ०५), वोम्बे पोस्टल यूनियन (१६०७), श्रौर कामगार दिवबद्ध के तन 
(१६०६) । दब भारत में आधुनिक ढंग के कारखाने खुलने लगे और उनमे कान 
करने वाले मजइरों का--फिर वे स्त्रियाँ हो वा वालक- शोपण होने लगा दी उनके 
संरक्षण के प्रश्न को क्षेकर ही इत मजदूर-आन्दोलन का आस्म ४४% हक 
मेंचेस्टर के बस््र-व्यवलायियों ने भी भारत के मजदस्-बआान्दोलन को बड़ी हमलों 
और प्रोत्साहन दिया | बात यद्द थी कि भारत की मिलों में मबदुरों को 
देकर और अधिक घन्दों उनसे काम कराकर जो कपड़ा तैयार होता दाड 
अंचेस्टर के कपड़े से सत्ता पड़ता था और उससे मंचेत्डर के 40% आ 6: रा 
हानि होने का डर था । इसलिए बे चाहते थे कि भारतीय मर्द: 
की परिस्थितियों पर क्वाबूत द्वारा नियंत्रण किया बात डर 
मिले, काम के घंटे अधिक न हों श्रादि | इसी दृष्टि से वे यह चाहते 
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श्रौधोगिक सम्बन्ध श्पर्‌ 


मजदूरों का आन्दोलन हो और उसको शक्ति मिले ताकि उसके दबाब से भारत 
में मी मजदूर-कानून बनें | 

प्रथम महायुद्ध तक भारतीय मजदूर संगठन ने बहुत कम प्रगति की थी। 
परन्तु प्रथम मह्ययुद्ध के पश्चात्‌ कई कारण ऐसे उपस्थित हो गए! जिनसे मजबूर- 
संगठन को यथेष्ट बल मिला | एक ओर तो देश में जो राजनैनिक चेतनां फैली, 
उसका प्रभाव मजूदूर/आन्दोलन पर भी पड़ा, और दूसरी ओर युद्ध के कारण 
उत्पन्न महगाई का अ्रततर मजदूरों के रहन-सहन के खर्चे को बढ़ाने का तो छुआ 
पर उनकी मजूदूरी में उत अनुपात में इद्धि नहीं हुई | मिल-मालिकों ने इसके 
विपरीत काफ़ी मुनाफ़ा कमाया । इस सारी स्थिति से मजदूरों के मन में गहरा 
असन्तोष हुआ और इससे मजूदूर-संगठन को अ्रधिक सुदृढ़ बनने में सहायता 
मिल्ली | जो लोग युद्धक्षेत्र से लौट कर आये ये वे पश्चिम के विचार और वाता- 
परण को अपने साथ लाए भर जत्र उनका थहाँ के मजदूर से संपर्क हुआ तो 


' उसका असर भी उनको उग्र बनाने का ही हुआ । रूस की बोल्शधिक क्रान्चि, 


कांग्रेस द्वारा मद्दात्मा गाँधी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग-आन्दोलन, और 


' ब्रिटिश सरकार की दमन नौति--इन सबका परिणाम भी यही हुआ कि राष्ट्रीय 
: जाग्रति और संगटन की देश मर में एक लद्दर सी दोड़ गई और उससे देश का 


मजूदूर वर्ग भी अछूता न रह सका । अस्त, १६१८ के उपरान्त देश में मजदूर 
पमाश्रों का तेज्ञी से संगठन होने लगा । सबसे पहली ओऔद्योगिक ट्रेड यूनियन 
(मज़्दूर सभा) १६१८ में मद्रास शहर के सूती कपड़े के कारखानों के मज़दूरों की 
श्री बी, पी. बाडिया ने स्थापित की | यद्द मज्ञदूर सभा बहुत सफल हुईं और इससे 


। मजदूरों में बहुत उत्साह उत्तन्र हुआ | १६१६ में मद्रास प्रान्त में चार मजदूर संघ 
: काम कर रहे थे और उनके सदस्यों की संख्या २० हजार थी। मद्रास से मजदूर 
: संगठन की लहर और प्रान्तों में मी फेली और देखते-देखते बम्बई, कलकत्ता, 


अहमदाबाद, तथा अन्य श्रौद्योगिक केन्द्रों में मजदुर-सभायें तेजी से स्थापित होने 
लगी | यहाँ हम, महात्मा गांधी के नेतृत्व में १९२० में अहमदाबाद की सूती कपड़े 
की मिल्लों के मजदूरों का जो संगठन किया गया उसका विशेष रूप से उल्लेख 
करा चाहेंगे। इस मजदूर-संगठघन का नाम टेक्सटाइल लेबर एसोसियेशन' 


. श्रहमदाबाद, है | यह हमारे देश का एक बहुत ही सबल और सफल मनजूदूर-संघ 
: है। यह कुछ धम्वेवार मजदुर संघों (क्रेफ्ट यूनियन्स)का एक संघ है| जो मजदूर 


संत्र इसमें शामिल हैं उनके नाम ये हैं--(१) बुनकर संघ (२) थोसल-संघ 
(३) कार्ड रूम, ब्लोरूम और फ्रेम डिपोर्टमेंट यूनियन (४) वार्ड यूनियन (४) 


| ड्राइवसं, ऑइलमेन्स, और फ़ायरमेन्स यूनियन (६) जावर्स और मुकदम 
है 


श्यड भारतीय अयेशात्त्र की रूपरेखा 


पक पा संत्र की सफलता का एक पड़ा कारण यह है कि मज़दूरों की मलाई 
० जे उनकी शिक्षा, चिकित्सा, दुर्घटना के समय आधिक सहायता आदि 
क्के सम्बन्ध में, इसने बराबर प्रथलल किया है और इस आधार पर मजदूरों में 
एकता ओर संगठन कायम रखा जा सका है। इस मजदूर-सगठन की दूमरी 
विशेषता यह रही है कि इसने श्रहमदात्राद मिलमालिक-संत्र से मिलकर श्रापतत 
के झगड़े सुलकाने की नीति को बराबर अरताया है और उसका परिणाम यह 
इआ है कि अहमदाबाद में अपेक्षाकृत मिल-मालिकों और मनदूरों में कम संग 
हुये हैं । भारतीय मजदूर श्रान्दोलन में कम्यूनिस्टों का प्रभाव भी रहा है। यह 
ठीक है कि यह प्रभाव किन्‍्हीं ्रोद्योगिक केद्रों, जैसे बम्बई, कामपुर में विशेष रहा 
है तो किन्दी में कम | यद्द भी ठीक है कि उनके इस प्रभाव में उतार-चढ़ात भी 
श्राते रहे हैं। १६२४ के उपरान्त मारत के मबदूर आन्दोलन में कम्पूनिस्टों का 
प्रभाव बढ़ने लगा | इलो समय सरकार ने जब कम्पूनिस्टों के दमन की नीपि 
अपनाई तो उत्का परिणाम भी यही हुआ्रा कि उनका प्रभाव मजदूरों में वढ़ा। 
बम्नई में १६२७ में कम्पूनिस्टों ने “गिरती कामगार यूनियन”? की स्थाएना की । 
अपने इस बढ़ते हुए प्रभाव का लाभ उठाने की 'दृष्टि से ही उन्होंने हिन्दुस्तान भर 
का जो मजदूर संगठन “ऑल इरिड्या ट्रेंड यूनियन कॉग्रोस” था, उस पर नागपुर 
के १६२६ के अधिवेशन में श्रापिपत्य जमा लिया । उसी के फलस्वरूप इत भ्रशिल 
भारतीय संगठन में फूट पड़ गई और जो सुधारवादी पक्ष था वह श्रलग हो गया 
और आ० ह”० ट्रेंड यूनियन कांग्रेस पर कम्यूनिस्टो का प्रभुत्व कायम हो गया | 
भारतीय मजदूर-संगठन में विभिन्न मजदूर-समाश्रों के केद्रीय संगठन 
स्थापित करने का प्रयत्न भी प्रथम महायुद्ध के ठरन्त बाद ही श्रारम्म हुआ | 
विभिन्न स्‍्थानों में केन्द्रीय संगठन स्थापित हुए औ्रौर म्रान्तीय संगठनों की स्थाएना 
भी की गई। १६२० में मबदूर-सभाओ्ों का एक अ्रल्िल भारतीय संगठन भी 
कायम हुआ--इसी का वाम अखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन कॉग्रेत रबा गया | 
बम्बई में स्व० लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। 
यह हम ऊार लिख चुक्ने हैं कि १६२६ में इस संगठन में फूड पड़ गई और उत्तके 
परिणामत्वरूप सुधारवादी पक्ष ने श्री एन० एम० जोशी के नेतृल में एक दूनर 
अखिल भारतीय संगठन, आल इन्दिया ट्रोड यूनियन फ्ेबरेशन), की स्थापना की । 
रेलवे यूनियनों ने मिलकर अपना एक अखिल भारतीय संगठन 'श्रखिल भारतीय 
रेलबेमेन्स फ्रेडरेशन” के नाम, से १६२५ में स्थापित क्रिया था। रेलवे मजदूर का 
यह एक प्रबल संगठन है श्रौर रेलवे बोर्ड ने इसे स्त्रीकृत कर लिया है। पद है8० 
रेशन भो श्राखल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में सम्मिलित यथा, पर ६२६ मे 
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औद्योरिक सम्बन्ध श्ष्, 


फूट पड़जाने पर उसने अपने आयको अलग कर लिया और १६३४ तक उससे 
बाहर ही रहा। श्र. मा ट्रे, यू. कॉर्मेस” में १६३१ में फिर फूड पड़ी और एस. बी. 
देश पांडे और बी, टी. रानाडिव के नेतृत्व में एक श्र. भा. रेड ट्रेंड यूनियन 
कांप्रेस' की स्थापना की गई | इस प्रकार देश के मजदूर संगठन में फ़ूड पड़ जाने से 
मनदूर-आतन्दोलन को बढ़ा धक्का लगा। यद्यपि एकता के प्रयत्न १६३१ में दी 
शुरू हो गए, पर्तु वास्तव में १६३८ में श्र, भा. ट्रे. यू कांग्रोस और राष्ट्रीय 
निशनल!] ट्रे० यू० फेडरेशन नाम के एक दूसरे अखिल भारतीय सगठन का नाग- 
पुर में एक सम्मिलित विशेष अधिवेशन हुआ और उसमें यह निश्चय हुआ कि 
अखिल मारतीय ट्रंड यूनियन कांग्रेस और नेशनल ट्रेंड यूनियन फेडरेशन मिलकर 
एक केन्द्रीय संगठन का निर्माण करें | १६४० में श्र, भा, ट्रं, यू. कांग्रेस के बम्बई . 
अधिवेशन में इस निर्णय को पक्का कर दिया गया । इस राष्ट्रीय निशनल | ट्रेंड 
यूनियन फेडरेशन की स्थायना १६३३ में मजदूर-संगठन में एकता स्थापित करने 
के फलसल्वरूप ही हुई थी, जिसमें कम्यूनिस्ट प्रभाव के श्रखिल् मारतीय मजदूर- 
संगठन, श्र. भा. ट्रेंड थूनियन कांग्रेस, के अलावा जो देश में अन्य दो अखिल- 
मारतीय मनदूर-सगठन उत्त समय थे, उनको शामिन्न किया गया था। इन दो 
संगठनों में एक तो १६२६ में स्थापित अ. भा. ट्रेंड यूनियन फेडरेशन था जो ट्रेड- 
यूनियन कांग्रेस में फूड पड़ जाने पर सुधारवादी पक्ष के लोगों ने बनाया था, 
और दूधरा नेशनल फेडरेशन आफ लेबर था जो देश की उन मजदुर-सभाओं के 
श्रखिल भारतीय सगठन के रूप में १६३३ में ही स्थापित किया गया था जिनका 
कम्यू निस्टों और सुधारवादियों दोनों से द्वी सम्बन्ध नहीं था। इधर तो देश के 
मजदूर संगठन में एकता लाने का प्रदत्त सफल हुआ, पर उसी समय दूसरी ओर 
१६४० में इसी बम्बई अधिवेशन में द्वितीय महायुद्ध के प्रश्न को लेकर फिर फूठ 
पढ़ गई | ट्रे. यू. कांग्रेस ने द्वितीय मह्ययुद्ध के बारे में तटर्यता की नीति रखने का 
प्रस्ताव पास किया | इस नीति से उन लोगों को जो युद्ध का समर्थन करना चाइते 
थे, असन्तोष हुआ और उनमें श्री आफ्ताव अली ने तो अपनी जहानों पर काम 
करने वालों की यूनियन (सौमेन्स यूनियन) को अलग कर लिया और भरी एम. एन. 
राय ने और श्री जमनादात मेहता ने “इन्डियन फेडरेशन ऑँव लेबर! नाम का 
एक प्रथक्‌ अखिल भारतीय संगठन ही कायम कर लिया। इस संगठन का मजू- 
दूरों में कोई खात्त प्रभाव नहीं है १६४८ के अन्तिम महोनों और १६४६ के 
प्रार्प्त के मद्दीनों में फिर देश के मजदूर-आन्दोलन में कुछ महत्वपूर्ण घव्नाए' 
घर्टी | कम्यूनिस्टों और उदार विचारों के लोगों में फिर संघर्ष हो गया और 
आ, भा द्रंड यूनियन कांग्रेस से बहुत-ली यूनियनों ने अपने आपको अ्रल्ग कर 


रैंप - भारतीय अ्र्थशात्न की रूपरेखा 
लिया । ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर कम्यूनिस्टों का प्रमाव रहा पर उसका मजदूर वर्ग 
में पहला जैसा श्रसर अब नहीं है। १६४७ में एक और महत्त्वपूर्ण अखिल भार- 
तीय मज़दूर-संगठन कांग्रेस नेताओं के मार्ग दर्शन में क्रायम हुआ है। इसका 
नाम इंडियन नेशनल ट्रेंड यूनियन कांग्रेस” रखा गया | महात्मा गाँधी की विचार- 
धारा के अनुसार मज़दूरों में काम करने वाली “हिन्दुस्तान मज़दूर सेवक सघ' नाम 
की संस्था के प्रभाव में जो मज्दूर-समायें थीं वे इस भारतीय राष्ट्रीय ट्रेंड यूनियन 
कांग्रेत (इ. ने, ट्रे. यू. काँग्रेस) से संबंधित हो गई । अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर 
एसोसियेशन मी इससे सम्बद्ध हो गई | इसी प्रकार जो समाजवादी विचार के 
मज़दूर कार्यकर्ता थे उन्होंने भी अपना 'हिन्द मजदूर पंचायत नाम का एक अलग 
संगठन बना लिया । दिसम्बर १६४८ में इण्डियन लेषर | फेडरेशन श्र हिन्द 
मज़दूर पंचायत ने मिल 'कर हिन्द मजदूर सभा नाम का एक अलग प्रावन् 
भारतीय संगठन स्थापित कर लिया है। मई १६४६ में कुछ मजदूर समात्रो ने 
जो कुछ समय पहले श्र- मा. द्रे” यू- कांग्रेस से अलग हो चुकी थीं एक ओर 
अदिल भारतीय संगठन यूनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रे व! के नाम से स्थापित 
किया है| अखिल भारतीय मक्षदूर संगठनों का जो विवरण हमने ऊपर दिया है 
उससे यह मालूम पड़ता है कि मोटे रूप से तीन बढ़े और प्रमुख श्रलिल भारतीय 
संगठन इस समय देश में काम कर रहे हैं--इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेत 
( काँग्रेस की विचारधारा के अनुत्तार ), हिन्द मजदूर सभा ( समाजवारियों की 
विचारधारा के अनुसार ) और श्राल इंडिया ट्रेंड यूनियन कांग्रेत (क्पूनिल 
विचार धारा के श्रनुसार ) । दि 

भारतीय मज़दूर संगठन के सामने एक महँत्वपूर समस्ा कान 
प्रात करते की भी थी। क्योंकि मज्वूर संध्ों को यदि कानूनी मान्य कक 
नहीं है तो मज़दूर-नेताओं के विरुद्ध दृड़ताल कराने के अपराध मे हा 
कार्रवाही की जा सकती है, जैता कि १६२१ में बर्किषम के महा 
मालिकों में फगड़ा होने पर हुआ भी | वहाँ के मिल-मालिकों ने श्री, की ४ 
वाड़िया तथा दूसरे मज़दूर नेताश्रों के पिरद हाईकोर्ट में इजने का हक हर ह 
दिया और उनके विरुद्ध ७००० पौंड और मुकदमे के खर्च की 
कोर्ट के इस आदेश का मज़दूर-नेताओं ने बढ़ा विरोध किया शरीर पति 25 
लगातार पयल्नों के बाद १६२६ में भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ | 

में विस्तृत रूप से हम आगे लिखेंगे | 20060 आह 

० की मह्ायुद्ध के बाद से माखतीय मजदूर श्रा्दीलन ह कर 
प्रगति की उसका ब्यौरा हम ऊपर दे आये हैं। द्वितोय मदायुद्ध ही | 
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,प्रमाव हुआ, यद्द भी उपयुक्त विषरण से स्पष्ट है | यदि हम मज़दूर-समाओं संबंधी 
श्रांकढ़े देखें तो हमें और स्पष्ट रूप से यद्द मालूम होगा कि मज़दूर-संगठनों की 
प्रगति हमारे देश में किसः गति से हुई है | जो आंकड़े हमें उपलब्ध हैं वे केवल 
उन्हीं समाओ्रों के हैं. जिन्होंने अपने आपको रजिस्टर करवा रखा है और जो 
अपने बारे में आवश्यक जानकारी प्रतिवर्ष सरकार के सामने पेश करते हैं। जो 
परज्दूर-समाएँ रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं | ऐसी मज़दूर- 
अमाश्रों की संख्या भी ययेष्ट है | रजिस्टड मज़दूर-समाओं सम्बन्धी आंकड़ों को 
"देखने से प्रकट होता है कि १६२७-६८ में मारतवर्ष में २६ मज़दूर-सभाए' थीं, 
११६३२-३३ में उनकी सख्या बढ़कर १७० हो गई, और १६३८-३६ में यह सर्या 
7६२ थी । १६४५-४६ में १०८७ मजूदूर-समाएं' ( रजिस्टड ) ग्रविभाजित भारत 
में ( पंजाब के आंकड़े शामिल नहीं हैं) थीं इससे स्पष्ट है कि युद्ध के समय में 
ध्मजुदूर-समभाश्रों की संख्या लगभग दुगुनी होगई। १६४६-४७ में यह संख्या बढ़ 
#फर १७२४, होराई | ध्यान रखने की बात यह है कि यह आंकड़े विभाजित 
प्रभास के हैं औ्रौर पूर्वों पंजाब के आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं। १६४७-४८ में 
#नह संख्या २३६६ हो गई | इन २६६६ में से फेघल १६२८ ने अपने आंकड़े पेश 
इर्किये जिनके अनुसार इन १६२८ मजूदूर-सभाओं के सदस्यों की कुल सख्या १६ 
“लाख से ऊपर थी | १६२७-२८ में कुल सद॒स्य-संख्या २६ रजिस्टर्ड यूनियनों में 
से २८ की लाख से कुछ ऊपर थी | १६३२-३३ में १७० में से १४७ की सदस्य 
. उखल्‍्या २ लाख ३७ हजार से कुछ अधिक थी और १६३८-३६ में ५६२ में से 
३६४ की ४ लरख से कुछ कम थी | १६४४-४६ में १०८७ में से ५८४ की ८ लाख 
[४४ हजार से कुछ अधिक थी और १६४६-४७ में १७२५ में से ६६८ की १३ लाख 
४ ** दैबार से कुछ अधिक थी । इन मजदूर सभाओं में अधिकांश औद्योगिक 
, उप (६ डस्ट्रियल यूनियन ) हैं जो किसी मी एक उद्योग में काम करने वात्ते 
, पत्र मजूपूरों का सगठन करते हैं। इसके अलावा कुछ शिल्प संघ ( क्रेफ्ट यूनियन ) 
' हैं भर तीसरी श्रेणी में कुछ सामान्य मजदूर-संघ है, जिनमें विभिन्न उद्योगों और 
| शिल्लों के मजदूर एक ही संघ में संगठित हो जाते हैं; जैसे मजदूर तभा कानपुर 
वा गिरती कामगार यूनियन, बम्बई | धर्घों की दृष्टि,से यातायात और वस्त्रोद्योग 
पे में मजदूर-संगठन ने अच्छी प्रगति की है । 

| पिछले वर्षों में मजदूर समाओं की संख्याओं में यथेष्ठ इृद्धि हुई है, पर फिर 
भी यह स्व है कि हमारे देश का मजुदूर-संगठन अभी उतना शक्तिशाली नहीं बन 
पाया है जितना परचम के कई देशों का है। मजृदूर-सभाओं का नेतृत्व अधिकांशत: 
लय मजूरूरों के हाथ में न होकर राजनैतिक कार्यकर्ताओं के हाथ में है।यह 
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स्थिति बहुत स्वास्थ्यकर नहीं कद्दी जा सकती। उनके पास घन की कमी है और 
हड़ताल कै समय वह अपने सदस्यों को सहायता नहीं दे सकतीं। चहुम कम मज- 
दूर-सभायें ऐली हैं जो मज़दूरों को भज्लाई के कामों की ओर ध्यान देती हैं और 
घ्यान देने की शक्ति भी रखती हैं । 
भारत में मज्दूर-संगठन के मार्ग में कह कठिनाइयाँ रही ई और आज भो 
हैं । मास्तीय मज़दूर अशिक्तित है, बह अपने आपको स्थायी रूथ से मत़्दर नहीं 
समभता और एक स्थान से दूसरे स्थान को वह आता-जाता रहता है, वह निधन 
है और अपने संगठन के लिये श्रधिक पैसा नहीं दे सकता, मज़दूर-संगठन दा 
नेतृत्व योग्य हाथों में नहीं हैं औऔरोर विभिन्न राजनैतिक दल मज्दूर्सों के संगठन छा 
उपयोग अपने राजनेतक हेतुओं को सिद्ध करने के लिए करना चाहते हैं, श्रौर 
अन्तिम बात यह है कि मिन्न-मालिक सफल और शक्तिशाली मज़दूर-सगठनवा 
हर प्रकार से विरोध करते हैं और यद्द प्रथत्त करते हैं कि मज़दूरों में फूट डालो जाये 
और उनका संगठन कमज़ोर बना रहे । शस्ठ, मारत में सशक्त मज्ञदूर सगठन बनाने 
के लिये उपयुक्त कमियों को मिटाने की बड़ी आवश्यकता है। अग्र हम ट्रं 
यूनियन एक्ट के बारे में विशेष जानकारी करेंगे | 

ट्रेड यूनियन एक्ट १६४२६--बह कानूत किन परिस्थितियों में पास हुआ 
इसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं | १ जुन्नाई १६२७ को बद्द एक्ड लागू किया 
गया । सन्‌, १६४७ तक इस क़्ानूत में कोई महत्त्वपूर्ण संशोधन नहीं हुआ्रा । पर 
इसी वर्ष कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया | इस संशोधन का उद्देश्य 
प्रतिनिधि मज़बूर-समाओ्रों को मिल-मालिकों द्वारा अनिवार्यतः मान्यता दिताबा, 
और मिल-मालिकों तथा मज़दूर-समाओं को क्या-क्या अनुचित कार वाइयाँ नहा 
करनी चाहियें इसकी कानूत में व्यवस्था करना था। इत काबूत के मुझ्य-पुल्य 
प्रावधान इस प्रकार हैं-- मियने 

(क) किसी मी ट्रेंड यूनियन के लाव या साव से अधिक सदस्य दूत 
की रजिस्ट्री करा सकते हैं | कानूत के पालन कराने का ज़िम्मा राज्य का है. 
का होने से हर राज्य में एज्य को सरकार द्वारा ट्रेड यूनियनों के रकिछार है 
नियुक्ति की जाती है जिसका काम द्वेइ यूनियनों को रजिल्लर करना होता है 
रजिस्टर होने की कुछ शर्तें हैँ जिनको पूरी किये बिना कोई बूनगन हा हक 
नहीं की जा सकतो । उनमे से एक शर्ते यद्द है कि यूनियन का का 
कम से कम ४०१ व्यक्ति जिस उद्योग या घन्वे की यूनियन दै उतत दवाव रे के 
में काम करने वाले होने चाहिये । रजिस्ट्रार को यह अविकार ४3 आर की 
कारणों के उपस्थित होने पर किसी यूनियन को रजित्टर करने से इत्तार कर * 


शौद्योगिक सम्बन्ध श्च्चह 


या रजिस्ट्री करने के बाद उसे रद कर दे । उसके श्रादेश के खिलाफ हाई कोर्ट 
तक श्रपीक्ष की जा सकती है | कानूत में ट्रेड यूनियन की परिभाषा इस ढंग से दी 
गईं है कि उसके अन्तर्गत मज़बूरों के अलावा मिल-मालिकों का संघ भी आ सकता 
हैं, पर जिस संघ्र में मज़ूर और मिल-मालिक दोनों द्वों वह उसके अ्रन्तर्गत नहीं 
थ्रा सकता | ५४ वर्ष से कम ग्राबु का व्यक्ति रजिस्टर्ड ट्रेंड यूनियन का सदस्य 
नहीं हो सकता | 

(ख) रजिस्टर्ड यूनियन को कुछ अधिकार और सुविधाएँ ग्रात द्वोती हैं । 
एक तो यह कि उसके पदाधिकारियों या सदस्यों पर यूनियन की उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए की गई किस्ती भी कार्रधाई पर, जैसे हड़ताल के कारण फौजदारी, 
मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता। इसी प्रकार से वे दीवानी कार्रवाई से भी 
सुरक्षित हैं । * 

(ग) रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर कई प्रकार की जिम्मेदारियोँ भी हैं | उसे 
हर साल रजिस्ट्रार के पास सालाना आंकड़े आदि भेजने होते हैं और खर्च तथा 
क्षमा का ऑडिट किया हुआ ब्यौरा भी देना होता है। कोई भी 
यूनियन का पदाधिकारी या सदस्य यूनियन के हिसाब की जांच कर सकता है| 
यूनियन के नाम, विधान और नियमों में अगर कोई परिवर्तन हो तो 
उसकी सूचना रजिस्ट्रार को मिलनी चाहिये | यूनियन का श्राम कोष 
फकिन-किन बातों पर खर्च हो सकता है यह क़ानून में तय है) इन तयशुदा 
बातों में श्रौद्योगिक कगड़े, जिनमें यूनियन को पड़ना पड़े, शामिल हैं | श्रस्तु; इस 
फन्ड का रुपया इस प्रकार के संप्रषं पर भी व्यय हो सकता है। सदस्यों के 
राजनैतिक उद्देश्य-पूर्ति के लिये कोष काम में नहीं आ सकता, पर इस काम 
के लिये अलग कोष स्थापित किया जा सकता है। इसमें चन्दा देना न देना 
व्यक्ति की अपनी इच्छा पर है। इन जिम्मेदारियों को नद्दीं निमाने से सज़ा दी 
जा सकती है चाहे वह जुर्माने की शकल में दो या यूनियन के रजिस्ट्रेशन को रद्द 
करने की शकल में | " 

(घो यह हम लिख चुके हैं कि १६४७ में ट्रंड यूनियन एक्ट में एक महत्व 
यूर्ण चंशोचन हुआ था । इसके अनुसार यदि कोई रजिस्टर्ड ट्रेंड यूनियन अपने 
मिल्ल-मालिक को मान्यता के लिए. आवेदन-पत्र दे और फिर भी उसे मान्यता न 
मिले तो उस दशा में उस यूनियन को यह अधिकार है कि वह इस विषय में 
लेबर कोर्ट ( जो इस कानून के अनुसार नियुक्त की जा सकती है और जिनमें एक 
या अ्रधिक जज होते हैं ) को लिखे। लेबर कोर्ट यदि जॉच के बाद इस निर्णय पर 
पहुँचे कि ट्रेड यूनियन उन तमाम बातों को पूरा करती है जो मान्यता प्राप्त करने 
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ओऔद्योगिक सम्बन्ध .. शृष्ट ३ 


लाजों मजदूरों ने माण लिया। १६२६ की हड़ताल में पहली बार कम्यूनिस्टों का 
प्रभाव श्रकट हुआ था| इन हड़तालों का एक परिणाम यह हुआ कि १६२६ में 
(ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट? पास किया गया | इस तथा इस जेसे दूँसरे क्रानूनों का 
विस्तृत वर्शन हम आगे करेंगे । १९३७ में जब राज्यों में लोक प्रिय कांग्रेसी मन्रि- 
मंडल स्यापित हुए तो फिर हड़तालों की बाढ़-सी आगई। तत्कालीन कांग्रेसी 
सरकारों ने मज़दूरों की स्थिति की जाँच करने के लिए जाँच कमेटियाँ नियुक्ति कीं 
(उ. प्र, वम्बई, विहार ), लेबर ऑफिसर नियुक्त किये गए और मज़दूरों की 
व्थिति में सुधार करने की योजनायें मी बनाई गईं । परन्तु मज़दूर को संतोष न 
हुआ क्यों कि उनकी आशायें बहुत बढ़ी हुईं थी, और वास्तव में मजदूरों के लिए 
बहुत द्वो भी नहीं सका था | इसके श्रलावा मजूवूर यह जानते थे कि कांग्रेसी शासन 
में उन पर दमन नहीं हो सकता । कांग्रेस के विरोधी राजमैतिक दल भी इस स्थिति 
का लाम उठा कर मजदूरों को उकसाने में लगे रहते ये | कानपुर की १६३८ की 
आम हड़ताल, भर बगाल में जूठ की मिलों की झ्राम दृड़ताल ( १६३८ ) इस 
समय की खास हद़तालें, थीं। गत मद्दायुद्ध के आरम्म होते ही कांग्रेसी मंत्रि- 
मंडलों ने स्तीफा दे दिया और मजदूर-ह्वितकर कार्थों की उनकी योजनाएँ श्रागे नहीं 
ब्रद सकी | महायुद्ध के समय में (१६३६-१६४०५) इड्तालों आदि की दृष्टि से देश 
में अपेक्षाकृत शांति रही | इसका एक कारण यद्द था कि भारत-रक्षा नियम के 
अन्तर्गत मजदूरों पर कई प्रतिबन्ध थे, दूसरे कम्यूनिस्ट और रायवादी मजदूर 
कार्यकर्ताओं ने युद्ध के समर्थन का मजदूरों में बहुत प्रचार किया | यद्यपि १६४१ 
से हड़तान्नों की सख्या तो ३५६ से बढ़कर १६४२ में ६६४, १६४३ में ७१६, 
१६४४ में ६५८ और १६४४ में ८२० होगई, पर काम के दिनों में हानि की सख्या 
में कोई विशेष दृद्धि नहीं हुईं | १६४१ में जहाँ ३३ लाख काम के दिनों की हानि 
हुई थो १६४५ में यह दानि ४० लाख दिन के लगमग थी । परन्तु युद्ध समात्त हो 
जाने के उपरान्त जब नये चुनावों के अ्रनुघार अधिक्रांश राज्यों में कांग्रेसी 
सरकार स्थापित होगई” तो फिर हृद्धतालों की संख्या बढ़ने लगी | नतीजा यहदद 
हुआ कि युद्ध के समय की अपेक्षा १६४६ और १६४७ में हड़तालों की संख्या 
ओर काम के दिनों की हानि दोनों ही दृष्टियों से स्थिति बहुत बिगड़ गई। 
हड़तालो की संख्या १६४६ में, १६२६ और १६४७ में १८११ होगई, और काम 
के दिनों के हानि की संख्या क्रमश १ करोड़ २७ लाख और १ करोड़ ६५ लाख 
हो गई | १६४७ के अप्रेल में इड़वालों की लहर अपनी चरम सीमा पर 
पहुँच गई थी । पर उसके बाद उसमें उतार आया | हृड़तालों के 
: . खम्बन्ध में दो-एक वात और उल्लेखनीय ई जिनका संक्रेत कर देना उचित है । 


श्ध्र्‌ भारतीय अथंशात्व की रूपरेखा 


यदि हम प्रथम महायुद्ध के बाद से अब तक के इन तोस वर्षों का हड़तालों 
अव्ययन करें तो हमें एक बात्र तो चद्द मालूम होगी कि कुल मिलाकर हड़ताहें करने 


यह इृद्धि देखो जाती है| हाँ पिछले दो या तोन वर्षो में इन दोनों बानों में सत्य 
देखने को मिलता दै ; पर इसका कोई स्थायी महत्व मानना ठीक नहीं हे सझना 
एक बात ओर है कि हड़ताल करने की ग्रद्ृत्ति में उत्तें शामिल द्वोनेदा 
की अपेजल्ा अधिक दृग्द्धि हुईं है | इसका अर्थ यह है कि अब हड़तालें ऐसे द्वोट छ 


रा >> ग्ठे 
उद्योगों और कामों में मी होने लगी हे जिनमें पहले नहीं होदी थीं। इड्ताल़ों के 
समय के वारे में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि अब हड्तालें उतनी लम्बी नहीं होनी 
जितनी पहले होती थीं। मज़दूर-संगठन के विकास के बावजूद मो मज़्दूर्गे को 


सौदा करने को शक्ति कित्ती हद तक कमन होती यई हं, क्योंकि मजदूरों की 
बढ़ी है, मिल-सालिकों का विरोध कम नहीं हुआ है ओर राष्ट्र की सहानु्य। 
में भी कमी आई है | फिर मी सरकार के इत्तक्षेप से मज़दूरों को चल 
है। इसका असर हड़तावों के कारण मज़दूर -को होने वालो हानि में कर्मी 
का भी हुआ दे । 

इड्तालों के कारणों का यदि हम विश्लेषण करें तो इमें मिनन 
कारण मिलेंगे--वेतन-इंद्धि अथवा बोनस या मंहगाई-म्चे सम्बन्धी मां 
शिकायतें--जैंसे मज़दूरों के साथ निल- लिको का दुव्यवहार सम 
बरखातागी तथा छुठना आदि सम्बन्धी, अन्य कोई विशेष आ्िक 
जैसे आशिक मंदी, वच्ठुओं की नहयाई, सेज्ञयार की स्थिति आड़ | पर 
इड़तालों का कारण मजदूरों का वेदन इंद्धि सम्बन्धी माँग ही हांतीई 
कभी राज्नैतिक कारणों को लेकर मी दइवाशे हुई हैं, पर एसा शव 
है । उद्योग-घन्धों की दथ्टि से यदि इम विचार कर तो मालूस उड्ेया कि दे 
ऊनी और रेशनी कपड़े के उद्योग में चत्रसे अधिक हड़वालें हुई हैं। सार 
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इष्टि से वम्बई, मद्रात ओर वाल वया उत्तर प्रदेश में हुड्डत 

अपेदाकृत अधिक रहा ह्टै। हा 
ओद्योगिक शांति के प्रयत्व--दम बह लिख 

पफिक अशांति चहुत बढ़ यई। उसका परिणाम यह हुआ 
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गया और दिंसन्व॒र १६४७ में ठतन एक त्रिदलीय सम्मेलन इचाया 75 
्ः £ 


केन्द्रीय और राज्यों की), 5 शांति संत्रंधो अकन, 
बा सम्मेलन में खर्व॑ सम्मति से श्रोद्योचिक शव संबंधों एक पत्दार पास 


ओद्योगिक सम्बन्ध -श्ह्टदे 


किया गया | इस प्रस्ताव यें मज़दूरों और पूँलजीपतियों के आपस के सहयोग की 
आवश्यकता पर ज्ञोर दिया गया और यह कहा गया कि मज़ादूरों को उचित 
मक्ूरी और काम की परिस्थितियों प्राप्त होनी चाहिएँ और पूँजीगतियों को 
उचित मुनाफ़ा मिलना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मेलन ने निम्न 
उपायों के बारे में सिफारिश की--(१) यदि मज़दूरों और मिल-मालिकों में कोई 
भगड़े उत्पन्न हों तो उनको मिल-जुल कर शांतिपूवंक सुलकाना चाहिये और 
इसके लिए क्वानूतती और दूसरी जो भी व्यवस्था हो उसका उपप्रोग करना चाहिये | 
जहां ऐसी व्यवस्था न हो वहाँ दुस्‍नत ऐसी व्यव॒ल्था खड़ी करनी चाहिये । 
जहाँ तक संभव हो देश भर में एक-सी व्यवस्था होनी चाहिये। (२) उचित 
मबदूरी और काम की परिस्थितियों और पूँली के लिए उचित पुरुकार सम्बन्धी 
श्रध्ययन और निश्चय करने के लिए केन्द्रीय, प्रादेशिक ओर धन्वेबार व्यवस्था 
करनी चाहिये और उत्पादन सम्बन्धी मसलों में मज़दूरों का सहयोग प्राप्त करने 
के लिए कैन्द्रीय, प्रदेशिक और कारखाने बार उत्पादन समितियाँ स्थापित होनी 
चाहिएँ | (३) हर एक कारखाने में रोजमसें के रूगड़ों को सुलभाने के लिए 
मज़दूर और मिल-मालिक के प्रतिनिधियों की बक्से कमेटियॉं' क्रायम की जानी 
चाहिए । (४) मजदूगे के मकानों की समस्या हल करने की ओर ध्यान दिया 
जाना चाहिये और जद्टों तक ख्च का सम्बन्ध है उसका मज़दूर, मिल-मालिक 
और ध्षरकार में बैँंटवारा होना चाहिये। मजदूर का द्विस्सा उचित किराये के रूप 
में वसूल किया जाना चाहिये। श्रन्त में सम्मेलन ने मजदूरों और पूँजीपतियों से 
ओद्योगिक शांति कायम रखने की श्रपील की । 

भमारत-सरकार ने तमाम राज्य की सरकारों को उक्त प्रस्ताव के अनुसार 
कार्रवाई करने के बारे में लिथा | अप्रैल १६४८ यें सरकार ने जो, श्रौद्योगिक 
नीति सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया उसमें भी श्रौद्योगिक शांति सम्बन्धी इस 
अस्ताव को स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में सरकार ने जो व्यवस्था विभिन्न 
स्तर पर स्थापित करने का निश्चय किया वह इस प्रकार थी--सारे देश के लिए 
एक 'किख्रीय सलाहकार-समिति हो और उसके नीचे प्रत्येक प्रमुख उद्योग धन्धे 
के लिए एक कमेटी हो | इन कमेटियों की कई उप-कमेटियाँ हो सकती हैं जो 
सम्बन्धित उद्योग-धन्चे की अलग-अलग समत्याश्रों के बारे में बनाई बोय--जैसे 
उत्पादन, औद्योगिक सम्बन्ध, मजदूरी सम्बन्धी निर्णय, और लाभ का बटवारा 
आदि | इसी प्रकार राज्यों में ग्रान्वीय सलाहकार-मण्डल हो जो प्रान्त भर के 
उद्योग को अपना क्षेत्र माने | उनके नीचे हर अम्रुख उद्योग के लिए 
प्रान्‍्तीय कमेठियोँ हों और इन प्रान्तीय कमेटियों की और उप-कमेडियॉँ 

श्डे 


श्६ड भारतीय अर्थशात्र की खूपरेखा 


भी हो सकतीं हैं। प्रान्दीय कमेटियों के वाद प्रत्वेक बढ़े कारदाने में उस्ताद 
कमेटी श्रौर व्स कमेटी भी स्थापित की चलानी चाहिंये | १६४८ में इंडियन लैबर 
कान्फ्रेस ने औद्योगिक शान्ति सम्बन्धी अत्ताव को पक्की तौर से स्वीकार कर डिक! 
प्रश्न यह है कि उक्त ग्रत्ताव को कार्यान्दित करने के लिए क्ता 
प्रयत्न अब तक हुए हैं | भारत सरकार ने इती दृष्टि से एक विशेष परदाहिझआरे 
सितम्बर १६४८ में नियुक्त किया | वम्बई तरकार ने एक द्विब्यूनल इसीलिए बनाई 
कि वह यह देखे कि इस ग्रत्वाच का उल्लंवन कहाँ-कहाँ होता है परिचनी दंगात 
और मद्रास ने भी श्रौद्योगिक ट्रिब्यूनल की नियुक्ति क्री हे। ने 
केन्द्रीय मजदूर-सलाहकार-परिषद्‌ ( सेन्ट्रल लेबर एडवाइज़री को 
कर दी है | इसमें सरकार, मजदूर, और मालिक तीनों के 





केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ ( उद्योग घन्घे ) की स्थापना भी की जा चुकी है । इत् 
केन्द्रीय और राज्य की सरकारों, पालियामेंट, मिल-मालिकों क्रे-संयठनों, महदृर 


संगठनों और देश के प्रमुख उद्योय घन्धों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसका राम 
आओद्योशिक उत्पादन और उद्योग-घधन्वों सम्बन्धी दूसरे मामलों ढ 
सहायता करना है। कुछ प्रान्तों ने भी प्रान्दीव मज़दूर तलाहकार 
( ओविंशियल लेवर एडवाइज़री वोर्ड ) की स्थापना की दहै। केन्द्रीय तरऊ 
कारखानों के मज़दूरों को उचित मज़दूरी और काम की परिध्थितियोँ प्रात्त हो 


न 
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| | हि 
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इस दृष्टि से भारत-सरकार ने एक विशेष ट्रिब्यूनल ( केन्द्रीय कार्वालय बतदचा ) 
स्थापित की है। राज्य की सरकारें भा मज़दूर-पूलीएतियों के ऋगड़ें ड़े 5 ऋद्णदी 
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संस्थाओं, एडजूडीकेटर या ट्रिब्यूनल्स के पात भेजती हैं ताकि मजदूरों 
मज़दरी और काम की परित्यितियाँ मिल सके। 
हो चुका है ; कोयले की खानों में काम करने वालों 
योजना का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। मारद 

फन्‍्ड सम्बन्धी कानून मी पास कर ठिया है । कई वह़े 
पक्षों ( सरकार, मालिक और मजदूर ) के प्रतिनिधियों की ओद्यो 
स्थापित हो छुद्लीं हैं--जैसे दूती कण्डें की मिलें, बाढ़, कीकला 
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उद्योग और सीमेंट-उद्योग | केन्द्रीय 
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ओऔदोगिक सम्बन्ध ' १६५ 


सलाहकार परिषद्‌ को उचित मज़दूरी, परूजी पर उचिद मुश्रावजे और अतिरिक्त 
लाम में मज़दूरों के हिस्से सम्बन्धी मामलों का निर्ण॑य करने में सहायता देने के 
लिए मारत-सरकार ने विशेषज्ञों से पूँजी पर उचित पुरतकार, मज्ञरूर का श्रति- 
रिक्त लाम में हित्ता, और वाजिबर रक्षित कोष पर प्रारम्मिक अ्रध्ययन कराना 
डीचित सममा । अस्तु इन बातों पर विचार करने के लिए भारत-सरकार ने एक 
कमेटी नियुक्त की ( कमेटी ऑन प्रोफिद शेयरिंग ) जिसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हो 
चुकी है। केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ के सामने जब यद्द रिपोर्ट पेश हुई ( जुलाई 
१६४६ ) तो वह इस बारे में कोई निर्णय नहीं दे सकी । हाँ, उचित मजदूरी के 
बारे में जो कमेटी नियुक्त हुई उसकी रिपोर्ट परिष्रद्‌ ने स्वीकार कर ली। इस 
समय (मार्च १६४१) उचित मजदूरी सम्बन्धी तिल संसद के सामने पेश है | इस 
बारे में अन्तिम प्रश्न यह है कि श्रौद्योगिक शान्ति के प्रस्ताव का वास्तव में क्या 
परिणाम आया | १६४८ के ओद्योगिक हड़तालों सम्बन्धी श्रॉकर्ड देखने से ण्ता 
लगता है कि इस स्थिति में यथेष्ट अन्तर हुआ है। १६४८ में कुल १२५६ हड़- 
वालें हुईं श्रौर ७८ लाख के लगभग काम के दिनों की हानि हुईं जब कि १६४७ में 
हड़तालों की संख्या यद्यपि १८११ थी पर काम के दिनों का नुकसान एक करोड़ 
पैंसठ नाख का हुश्रा जो १६४८ की अ्रपेज्ञा बहुत अधिक है| १६४८ के बाद भी 
यह प्रवृत्ति बारी रही है। ओद्योगिक शांति के प्रस्ताव के अलावा हड़तालों 
सम्बन्धी स्थिति में पिछुले तीन वर्षों में सुधार हुआ है | उसके कुछ कारण और 
भी हैं, जेसे--मजदूर-संगठन पर इडियन नेशनल ट्रेंड यूनियन कांग्रेस का प्रभाव, 
रोजगार की असंतोषजनक स्थिति, कम्यूनिस्टों का मजदूरों पर गिरता हुआ 
प्रभाव और अनिवार्य पंच-निर्शय की पद्धति का बढ़ता छुआ उपयोग | अब हम 
श्रौद्योगिक शान्ति के लिए जो-जो कानून पास हो चुके हैं उन पर थोढ़ा 
विचार करेंगे | ४ 
केन्द्रीय औद्योगिक संघर्ष क्रानून--मजबूर और मालिकों के आपसी 
सधर्ष को सुलझाने के लिए भारत में सबसे पुराना क़ानून श्य६० का एम्पलोयर्स 
और वर्कमेन ( डिस्प्यूटल ) एक्ट था। इस कानून के अनुतार मजिस्ट्रेट को 
रेलवे, नहर और दूसरे सावंजनिक कामों में लगे हुए मजदूरों के मजदूरी सम्बन्धी 
, भेपड़ों को सुलकाने का अधिकार था, ओर प्रतविदा मंग को फौजदारी अपराध 
» मीना गया था। यद्यपि इस क़ाबूत का उपयोग तो पहले ही बन्द हो गया था, 
. पर यह रद्द १६३२ में हुआ । सन्‌ १६२६ में पॉच वर्ष के लिए ओद्यो रिक संघर्षों 
; 7 सम्बन्ध में पहला क़ानून मारत-सरकार ने ट्रेड डिस्प्यूटल एक्ट” के नाम से 
» पास किया। १६३४ में यह एक्ट स्थायी कर दिया गया । शाहों मजबूर कमीशन 


श्ध्द मारतीच अर्थशांत्र की र्परेखा 


ने जो इस तम्बन्ध में सुकाद दिये ये उनमें से भी कुछ इस समय इन कनन है 


थ] 


शामिल कर लिये गये थे। इस एक्ड नें औद्योगिक संब्र्ष को सुलमाने के लि- 


तर कचहरियाँ ( कोर्ट ऑद् इन्करायरी ) श्रौर सन्‍मौता मंडल ( सन्‍्दीलिवेपन 
चोड स ) स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी।- सार्दशनिकत सेवा से मम्पमद 
रखने वाले कारखानों में अचानक इड्ठाल था हासवरोध न रेक सकते, इस उ्देड्य 
से इड़ताल या द्वारावरोव के लिए इन उद्योग-बन्धों में १४ दिन का नोटिस श्र 

निवाय केर दिया बाबा था। औद्योगिक्र संबर्थ के अलावा और किले उर्ेउय 
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जाने वाली हड्ढताल़ या दध्तत्रोब गैर क्ाननी करार 


+। 
| 





था। १६६८ मे इस क्ाबूत में संशोधन किया गया ! इस वंशोधित कृनम जे 
व संमगौता कॉ फियर' | तो लियेलिद बॉ फंस) -ड जम 

अन्चयत सममाता ऑरईफ्र्लर' ( कनतीलियेटिंग औऑ फ्िसन ) निदुक्त बसे को 

व्यवत्थ ; की सई दिनऊा काम मज् म््ज्डि ७ उदथाकत य५ बरी 

व्यवस्था की यई जिनका कान मज़दूर-मालिक के संदर्प में बीच बचाव करना और 


व्त्च्स्या थोड़ी दीली करदी गई ! 
चत नहायुद्ध के समब इस क्रानूत के ऋुछ दोप सात तौर पे सामने ऋा; 
इसे क्राबूत में ओजोशिक कपड़ों को छुलकाने के खिए केवल अत्थानों दाता 


की गई थी | दूसरे जाँच कचहरो या तममौता मंडल के निर्शय अन्लिम कर 


अनित्रायंतः लायू होने वाले दीं थे । गत महादुद्ध के समय भारत रद्मा दिवम के 
लनिवम ८१ ए के अनुसार जो जनवरी १६४२ में लायू क्रिया गया था. सर 
को वह अधिकार था कि वह छिती मो ऋयड़े को दिखय के लिए पेश छर दे अर 
जो भी निर्णय हो उसे कार्यान्त्ित करे। यह नियम अस्थायी पु 


सरकार इस्ने त्थातरी बनाना चाइती' थीं। अल्छु १६४७ में इंडव्ड्िवल इस्लूदत 
एक्ट पास किया गया | इसके मुख्य-नुख्य प्रावधान नीचे हू 


(क) मारत सरकार ( संबीब रेलवे, केन्द्रीय सरकार दाग हंचलित कि 


बड़ें-वढ़े चन्द्रयाह, खान, ठेल निकालने के स्थान के सम्व॒न्ध में, 
सरकारों को अपने-अपने क्षेत्र में बह अधिकार है कि बह कि 

८ -- ज 
चना 


जाँच कचइरी के पास जाँच के लिए, तमक्ोता मंडल 


मान लिया यया है और दरकार चाहे दो उसे लागू कर ! 
सार्चडनिक सेवाओं से सम्बन्ध रखने वाले कमड़ों के सम्वत्ध में श्रनिदाण समन 


के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। यदि दिल 
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सेवा से सम्पन्ध रखने वाले धंघे से है और उसका नोटिस. दे दिया गया है तो उस 
भांगड़े को ट्रि्यूनल के पास सेजना अनिवार्य हैं; जब तक कि सरकार यही न हि 
समझे कि ऐसा करना अनुचित होगा या जो नोटिस दिया गया है वह निरथ्थक 
है। यदि किसी झगड़े से सम्बन्धित दोनों पक्ष यह मॉग करें कि उनका रूगड़ा कोर्ट 
बोर्ड या ट्रिब्यूनल के पास भेजा जाना चाहिये तो सरकार को उसे भेजना होगा । 
जत्र मामला दट्विब्यूनल या बोर्ड के पात है तो सरकार इड्ताल या द्वारावरोध जारी 
रखने की मनाही कर सकती है | 

(ख) सम्बन्धित सरकारों को यद्द भी श्रप्निकार है कि वे किसी भी धन्ले 
में, जहों १०० या अधिक व्यक्ति काम करते हैं व्स कमेटी बनाने का आदेश 
दे दूँ . इन कमेडियों ये मज़बूरों ओर मालिकों के बराबर प्रतिनिधि होने चाहिएँ 
ओऔर इनका काम मज़दूर और मालिक में अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने का प्रयत्न 
करना और किसी भी म।मले में इस दृष्टि से आपसी मतमेद को दूर करना है । 

(ग। सबंधित सरकार को किसी भी स्थान या उद्योग के लिए. स्थायी तौर 
पर या अमुक निश्चित समय के लिए समझौता ऑफ़ितर नियुक्त करने का भी 
अधिकार है| इनका काम भगड़ों को मिलजुल कर सुलमकाने का प्रयत्न करना 
है। समझौता थऑ फ्विसर के लिए यद्द अ्रनिवार्य है कि सार्वजनिक सेवा से सम्बन्ध 
रखने वाले धघो में होने वाले कगड़ों को यदि आवश्यक नोटिस दे दिये गये हैं 
तो छुलकाने का प्रवत्त करे | समझौता ऑफिसर का कर्तव्य है कि समझौते के 
सम्बन्ध में जो भी कारवाई की गई है उसकी सरकार को कार्रवाई आरम होने से 
ज़्यादा से ज़्यादा १४ दिन में रिपोर्ट करे | श्रगर समझौते की कार्रवाई असफल 
रहे तो सरकार उस मामले को चाहे तो बोर्ड था ट्रिब्यूनल के पास सेन सकती 
है| यदि सरकार ऐसा न करे तो उसे सम्बन्बित पक्षों को ऐसा नहीं करने के कारण 
बतलाना चाहिये। है 

(घ) सर्बंधित सरकार को आवश्यकता होने पर समझौता बोर्ड नियुक्त 
करने का अधिकार है । समझौता बोर्ड में एक स्वतसन्त्र अध्यक्ष और मज्ञवूर और 
मालिक के बरावर-वराबर प्रतिनिधि, जिनकी मिलाकर संख्या दो या चार हो, 
होना आवश्यक हैं | सदस्य संवधित पक्षों की सिफारिश पर नियुक्त किये जाते 
है। उनका काम वही है जो समझौता ऑॉ फ़िमरों का ! परवखु समझौते की कार्रवाई 
के असफल होने पर बोर्ड को रिपोर्ट में समझौते सम्बन्धी अपनी सिफारिश भी 
देनी होती हैं | यदि सरकार सार्वजनिक सेवा से सम्बन्ध रखने वाले धन्धों के किसी 
भगड़ें को समभाते की कार्रवाई के असऊल होने पर भी द्रिव्यूनल के पास नहीं 
भेजती है तो उस्ते सम्बन्धित पत्तों को इसका कारण बताना होगा | समझौते बोर को 
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पाधारणतवा दो महीने में अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिये | 

४) संबंधित सरकार को आवश्यकता होने पर किसी ऋपड़े हीचा: 
करने के लिए कोर्ट नियुक्त करने का अधिकार है। कोर्ट में एक गा एक 
स्वतन्त्र व्यक्ति होते हैं और एक ते अधिक व्यक्ति होने पर उनमें ते एक ऋअच्छर 
होता है | कोर्ट का काम जो मामला उतके सामने आावे उसके बारे में ऊँ ह 
छ: नहीने में सरकार को रिपोर्ट दे देना है । 

(च) संतरं-घेत तरकार को औद्योगिक भरड़ों-संयंधी निणय देने के हिए 
द्रिब्यूनल नियुक्त करने का ऋभिकार है | ट्रिव्यूनल में एक या एक से ऋषिक खरद 
व्यक्ति, जो हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं या रह चुके है, सदस्य होने । 
हाई कोर्ट की स्वीकृति से वे व्यक्ति भी द्विब्यूनल में नियुक्त किये ज्ञसच्तेई 


हे के... जी बनने 5 योग्यता ३ £ पु दे 
- हाई कोर्ट के जज बनने की योग्वता रखते हैं। ट्रिब्यूनल का विरय दोनों पहले के 


लिए नानना आवश्यक है | यदि सरकार खवयं किसी झगड़े में एक प्र के है 
पर है तो द्विब्दूनल का निर्शय घारा सभा के सामने बायया, यदिफन्दार 
लासू करना ठीक नहीं समझती है और घारा मा का को भी निर्शन होगा- 
करने का, संशोधन करने का या स्वीकार कस्ते का--वह तरक्षार 
मानना होना | 

(छ) कादूत में ग़ेर कानूनी हड़ताल और द्वारावरोध की मी च्यार 
राई है | उदाहरण के तौर पर सार्वननिक सेत्रा के ८ंधों में मिवमितन मादिल 
देने पर और नोटित देने के १४ दिन के अन्दर-अन्दर था समसौंद 
' जब समझौदा ऑफिसर के सामने चल रहो है डर समय 
समाप्त होने के वाद सत्ताह मर पहले, हृढ़ताल या द्वाराबरोध 
है | इसी थकार से सब धं्धों के बारे में छान यतिवंध ई 
समनमोते को कार्रदाई चल रही है तो उस बीच में 
सनात्ष होने के वाद सात दिन से पहले, ट्विव्यूनल 


जे कार्रवाई समात होने "मई १ अल पहले, था इस अन्य 35 
खोर कारदाई समात्त होने के चाद दू दा नहिन पहत, वा उस सदमद से 
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निर्श॑य लागू हैं, हड़ताल या द्वारवरोध होगा हें 
झानूनी हड़ताज़ वा द्वारावरोध को आर्थिक लहाबता देने 
कानून ये गैर कादूर्त हडताल दा द्रानवरोध करने री 
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भी किदा नया है। जब चोई, द्िब्यूनल, या समक्ोता 
कार्रताई चल रही हो.तो कोई मालिक किसी नऊ्दूर के 
समझौता ओर फ़तर की लिखित स्वीकृति के न वरखात्त 
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दे सकता है, जब तक कि उसके अनुचित व्यवद्वार का संबंध भंगड़े के अ्र॒लावा 
किसी दूसरी बात से न दो | है 

इस क्लादून को कार्यान्वित करने के लिए सम्बन्धित सरकारों ने नियम भी 
बनाये हैं । - 

इन्डर्ट्रियल डिसप्यूट्स आर्डिनिन्‍्स ( १६५१) :--भारत सरकार ने 
दिसंबर १६५१ में यह श्रा्इिनेन्स पास किया । इसके द्वारा भारत सरकार को यह 
अधिकार दिया गया है कि वह किसी झाम पंच निर्णय को उन कारखानों पर भी 
लागू कर सके जिनमें कोई ऋगड़ा उपस्थित नहीं हुआ दो | कारण यह हे कि यदि 
किसी निर्णय को किसी एक उद्योग के कुछ कारलानों पर ही लागू क्रिया जाय तो 
यह संभव है दूसरे कारखानों में भी उस निर्णत्र का ल्ञाम उठाने के लिये मगढ़े 
हों। इन झगड़ों से धचने के लिए पहले से हैं! उन कारखानों पर भी निर्णय लागू 
कर देना उचित हो सकता है। है 

इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (एपिलेट ट्रिब्यूनल) एक्ट १६४०--इन्डस्ट्रियल 
डिस्प्यूट्स एक्ट १६४७ में एक यह दोष था कि विभिन्न द्विब्यूनलों में समन्वय करने 
वाली देश भर के लिए कोई एक सस्था न थी । जिन उद्योगों का कारबार एक से 
अधिक राज्यों में फैला था उनको अलग-अलग ट्रिब्यूनलों के परस्पर विरोधी और 
एक दूसरे से भिन्न निर्णयों से विशेष कठिनाई होती थी। अस्छ, इस कठिनाई को 
दूर करने के लिए यह क़ानून पास किया गया है। यह देश भर के लिए एक 
एपिलेट ट्विव्यूनल की स्थापना करता है। इस कानून के अन्तर्गत बम्बई ओर 
कलकत्ता दोनों जगह एपिलेद ट्रिब्यूनल की- एक बेंच क़ायम की जा खुकी है। इस 
केन्द्रीय एपिलेद ट्रिब्यूनल के निम्नलिखित लाभ ईं:-(१) राज्य की ट्विव्यूनलों पर अच्छा 
अलर पड़ेगा क्योंकि वे अधिक ज़िम्मेदारी से कार्म करेंगी जब उन्हें यह मालूम 
रहेगा कि उनके निर्णयों के विदद्ध अपील दो सकती है, (२) मूलभूत सिद्धान्तों का 
केन्द्रीय ट्रिब्यूनल प्रतिपादन करेगी और उससे विभिन्न ट्रिब्यूनलों के निर्णुयों में अन्तर 
कम रहेग।, (३) सारे देश के लिये भ्रम संब्रधी मामलों में एकसा प्रोसेज्योर का 
कोड और एक सी,परिभाषाओं का निर्माण हो सक्रेगा । 

इन्डरिट्रयल एम्पॉलयमेंट (स्टेइिंय आडस्ष ) एक्ट १६४६--यह 
कानून सारे देश में लागू होता है और १०० या अधिक व्यक्ति जहाँ काम करते हैं. ' 
वे स्थान इसके अन्तर्गत आते हैं । जिन उद्योगों पर बम्बई इन्डरिट्रियल डिसप्यूट्स 
एक्ट का पाँचवा परिच्छेद लागू होता है उन पर यह एक्ट नहीं लागू होता । 
केंद्रीय और राज्य की सरकारों को इसके ज्षेत्र को बढ़ाने का और किन्हीं धन्म्रों 
को उससे मुक्त करने का अधिकार है। इस क्वानून का उद्देश्य ऐसे स्थायी नियमों 
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का निर्माण करना है जो सरकार द्वारा स्त्रीकृत किये जाय और जो मज़दरों और 
मालिकों के परत्पर सम्वन्धों और काम की परिस्थितियों का नियंत्रण करते हैं| 
राज्यों के औद्योगिक संबर्ष सम्बन्धी क्रांचून--कई राज्यों ने भी 
ओऔद्योशिक संघर्ष सम्बन्धी क्रानून अपनी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
पास किये हैं। बम्बई-सरकार ने इस मामले में पहल की थी और १६३५ में एक 
कानून पास किया था। १६३८ में उसके स्थान पर दूसरा क़ानून पास ड्विया 
गया | फिर १६४७ में बम्बई औद्योगिक सम्बन्धी कानूत पाप्त हुआ लो इस समग्र 
- भी लागू है। १६४८ में इस क़ादूत में कुछ सरोधन किये गए थे | इस एक्ट का 
उद्देश्य औद्योगिक शांति स्थापित करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
एक्ट में मालिक और मज़दूर की सम्मिलित समितियाँ ( ज्वाइंट कमेटी ) स्थापित 
करने की, कगड़ा होने की हालत में अनिवार्यतः विचार विभिमय और वान-चीत 
द्वारा (जिसके लिए सात दिन का समय निश्चित किया गया है) ऋगड़ा उुलभाने 
के प्रयत्न करने की और यदि यह्द प्रवत्त सफल न हो तो समझौता के लिए 
समभौता-ऑफ़िसर और रूमकौता-बोर्ड स्थापित करने की व्यवस्था की गए है| 
इसके श्र्षाव्रा एक्ट में अ्रन्तिम प्रयत्न के रूप में पंच-निर्णंय ( आरत्रीड्रेशन ) के 
लिए भी व्यवस्था है । यह पंच निर्यय दोनों पक्तों के चाहने पर तो अनिवार्य 
हो ही जाता है; पर सरह्नर को मी यह अधिकार है कि बह किसी मामले को 
निर्णय के जिए लेबर कीर्ट या इन्डस्ट्रिबल कोर्ट के पास भेज दे | अल, अनिवार्य 
पच-निर्णय ( आरबीट्रेशन ) का सिद्धांत इस एक्ट में भी स्वीकार कर लिया गया 
है | इन्डस्ट्रियल कोर्ट ( कोर्ट फॉर इन्डस्ट्रियल आरबीद्रेशन ) मामूली तौर से 
अपील कोर्ट का काम करती है और रजिह्ट्रर, लेबर कमिश्नर और लेबर कोट 
के निर्णयों के विरद अपील सुमतो है। यदि कोई समझौता-ओ फ़िसर (उन्‍्ती लियेदर 
या समभौता-मंडल इसके पास कोई मामला भेजे ता उनका निर्णय करना भी 
कोट का काम है | एक्ट में लेबर ऑॉ फ़िमर ओर कोर्ग श्ॉद् इन्क्काररी की 
संबंधी घाराएँ भी हैं। १६३८ में जो सशोधन किया गया था उसके झठुसार सता: 
मडलों ( वेज बोडस ) की स्थापना भी की जा सकती है| इनवा काम 
उद्योग से सम्बन्ध रखनेवाली ऐली आम समस्या पर विचार करना हड 
मज़दूरी का प्रमापीकरण (स्टेन्डडईज्रेशन), वेडानिकन ( 46 लक 


कं ८ “+ अजल कल. मी न कं 
की दक्षता आदि | प्रत्येक उद्योग के लिए राज्य मर में एक वेज बाद स्था। सा ण्यिा 
जा सकता है और इसमें मज़दूरों और मालिकों के बसत्रर की सम में हे ५ 
तथा कुछ स्वतन्त्र व्यक्ति तदस्य होते हैं। इन्दस्ट्रियल कोट को अधिकार दै 5 ५ 


पके > दे, निग्यसे सो की श्र री जे 
बोर्ड पर सामान्य निर्यंद्रण रखे | वेज वोंड के निनत्रों का अल ६ 
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कोर्ट के मामने की जा सकती है। एक राज्य मर के लिए बेज बोर्ड नियुक्त करने 
की भी एक्ट में व्यवस्था की गई है। इसका काम सब उद्योगों से सम्बन्ध रखने 
वाले मामलों पर विचार करना है| हड़ताल द्वारा विरोध आदि श्रन्य बातों के 
बारे में भी इस एक्ट में प्रावधान है। 

मध्य-प्रान्त और उत्तरप्रदेश में मी इंडर्ट्रियल डिस्प्यूटस एक्ट लागू हैं 
थो १६४७ में पाप्त किये गये थे। मध्य प्रान्द के कानून में भी शअ्रन्य बातों के 
अलावा वर्क्स कमेटी, लेबर ऋभिश्नर, डिट्ट्रिक्ट और प्रोविन्शियल इन्डस्ट्रियल 
कोर्ट, समझौता और पंच-निर्णय [ आरबीट्रेशन | संबंधी धाराएँ हैं| 

उत्तर प्रदेश के एक्ट में सरकार को हड़तालें और द्वाराबरोध रोकने 
के लिए श्राम अधिकार दिया गया है और इन्डस्ट्रियल कोर्ट आदि स्थापित 
करने की व्यवस्था की गई है| सरकार फो यह अ्रघिकार दिया गया है कि वह 
(१) इड़ताल या द्वारावरोध पर आम प्रतिधन्ध लगाने, या किसी झगड़े विशेष 
के सम्बन्ध में प्रतिवन्ध लगाने, (९) मबदूरी और मिल-मालिकों को काम की 
अमुक शर्तों और परित्थितियो को स्वीकार करने, (३) इन्डस्ट्रियल कोट्स 
नियुक्त करने (४) छिसी झगड़े को समझौता या निर्णय के लिए पेश करने 
(५) सार्वजनिक सेवा के धंधे को क्राम करते रहने ओर बन्द न होने देने और 
उन पर लियंत्रण स्थापित करने (६) तथा दूसरे सत्रधित मामलों के बारे में 
आदेश जारी कर सके | 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि औद्योगिक शांति कायम करने के 
लिए केक्लीय और राज्य सरकारों ने क्या-क्या -क्ानून पात्त किये हैं। श्रधिकांश 
राज्यों में केद्लीय और राज्य के कानून के अनुतार जो संगठन स्थापित होना 
चाहिये वह स्थापित किया जा चुका है। अस्तु, आज विभिन्न स्थानों में औद्योगिक 
भंगड़ों को रोकने और सुलकाने के लिए वर्कर्स कमेटीज़, ज्वाइंट कमेटीज़ [बम्बई], 
लेबर श्रॉफिसत, कन्सीलियेशन ओॉफ़िसर्स, तथा पच-भनिर्य॑य के लिए लेबर कोद स 
और इडस्ट्रियल कोर्टूस काम कर रहो हैं। वम्बई में वेज बोर्ड क्रायम किये गये 
हैं। केल्रीय और राज्य की सरकारों द्वारा अस्थायी इन्डस्ट्रियल द्विव्यूनल्स की 
स्थापना भी की बाती हैं। स्थायी इन्डस्ट्रिवल कोट स और ट्रिव्पूनल्स की भी 
कई जगह स्थायना की गई है। केन्द्रीय सरकार ने दो स्टेडिंग ट्रिब्यूनल्स घानबाद 
और कलकते में स्थापित किये हैं | 

श्रौद्योगिक शांति की दृष्टि से प्रिछुले प्रो में जो कानून पास किये गए हैं 
उनके सम्पन्ध में मज़बूर-नेताओं को पूरा स-तोप नहीं रहा हैं। ओ्रौद्योगिक शांति 
का प्रश्न घुलकाने के लिए सबसे बड़ी श्रावश्यकता यह है कि कारखानों के 
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यूनियन एक्ट ( एमेंडमेंट ) बिल! । ये दोनों अस्ताबित कानून १६४० के बजठ 
सेशन में पेश किये गये थे और इनके सम्बन्ध में सेलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट भी 
संसद के सामने उपस्थित की जा चुकी थी | पर ये ब्रिल कानून का रूप नहीं ते 
तके | अरब नई संसद के सामने इन दोनों विषयों के सम्बन्ध में दुबारा नये 
बिल प्रस्तुत करने पर ही कानून बन सकेगा । 

इन दोनों प्रस्तावित कानूनों को लेकर देश में बहुत श्रधिक विवाद चला 
है और सरकार की कड़ी श्रालोचना की जा रही है। विशेषता यह है कि यद्द 
थ्रालोचंना मक़दूर और पूजीपति दोनों द्वी पत्चों की और से की जा रही दे । 
जबकि मज्वूर-पक्ष इन प्रस्तावित कानूनों को मज़दूर-हितों और मज़दूर संगठन के 
लिए घातक मानता है, सरकार का यह कहना है कि इनका उद्देश्य मज़दूर-हितों 
की रक्षा करना, उनमें स्वस्थ संगठन को प्रोत्साहित करना, और पू जीपतियों और 
उनमें न्याय सम्बन्ध स्थापित करना है | 

पहले हम लेबर रिलेशन्स जिल के बारे में विचार करेगे | इसका उद्देश्य 
मक़दूर पूजीपति-सम्बन्धों में समस्त देश में समानता लाने का प्रयत्न करना 
है। इस समय केन्द्रीय तथा अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग काबूनों के होने 
से कई प्रकार की उलभनें ओर पिरोधाभास उत्पन्न हो जाते हैं। अस्तु, इस कानून 
का एक उद्देश्य देश भर में समान आधार पर मज़दूर सम्बन्धों की स्थापना 
करना है। भर वूसरा उद्देश्य मौजूदा कानूनों में जो भी कमियां हैं उनको 
दूर करना है | इन अस्तावित कानूनों का क्षेत्र बहुत ही व्यापक रखा गया है। 
न केवल ओ्रौद्योगिक और व्यापारिक बल्कि सब प्रकार की संस्थाश्रों ( इस्टब्लिश- 
भेंट ) पर जिलमें दस था अधिक व्यक्ति काम करते हैं, और सब प्रकार के 
कर्मचारियों पर ( राज-कर्मचारी, फौज में काम “करने वाले और घरेलू काम करने 
वाज्ने लोगों को छोड़कर ) यद्द बिल लागू द्वोता है | 

इस बिल की जिन मुख्य-मुख्य धाराओं पर विवाद है वे इस' प्रकार हैं। 
इस बिल में मक़दूरों के हड़ताल करने संबंधी अधिकार पर कुछ मर्यादायें लगाई 
गई ईं। जैसे मज़दूरों ओर मालिकों दोनों के लिए हड़ताल या द्वारावरोध के 
पहले नोटिस देना आवश्यक है, और नोटिस आने के बाद सात दिन के श्रन्द्र 
जिसको भोटित मिलता है उसे समझौते की बात-चीत शुरू कर देनी चाहिये। 
एक निश्चित समय में यह बात-चीत समाप्त कर देना आवश्यक है औ्रौर इसका 
नतीजा दोनों पत्तों में समकौता होने का यदि न आवे तो हड़ताल या द्वारावरोध 
किया जा सकता है। साव॑बनिंक सेवा से सम्बन्ध रखने वाले धन्धों में हड़ताल या 
इारावरोध के लिए, १४ दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। यदि कोई मामला 
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किसी लेबर कोर या ट्रिब्यूनल के पास मेज्र दिया जाए तो इृड़ताल करना मना 
है। इसी तरद से यदि किसी पंच-निर्ण॑य के लागू होने के समय हड़ताल की जाए 
तो बह भी गैर क्वानूती होगी | दूसरी विवाइग्रस्त धारा अनिवार्य पंच-निर्णय के 
सिद्धान्त से सम्बन्ध रखती है | बिल में अनिवार्य पंच-निर्णय के सिद्धाना को 
स्वीकार किया गया है जैसा कि इस सम्बन्धी मौजूहा कानून में भी ६। 
तीसरी धारा जिस पर आपत्ति की जाती है वह यह है कि मिल-मालिशो झो 
यह अधिकार दिया गया है कि 'घीमे काम! की नीति को वह बाकायदा एड 
भंगड़ा घोषित करादे | पर यह अ्रधिकार मजदूरों को मिल-मालिकों के विरुद्ध 
भी कर दिया गया है | बिल में सरकार को यद्द अधिकार भी दिया गया था कि वह 
किमी भी द्विब्यूनल के निर्णय को बदल दे या रद, करदे । पर सेलेक्ट कटी ने इस 
धारा को हटा दिया है | इसका भी बहुत विरोध किया जा रहा था क्योंकि यह हो 
न्याय में सरकार का हत्तक्षेप करना जैसा होता | यदि किसी उचित कारण से 
किसी मज़दूर को मिल मालिक अलग करदे या आवश्यकता से श्रत्रिक मक़दूरों की 
छुटनी करादी जाए; तो इस बिल में ये दोनों बातें कगड़े के अन्तगत नहीं ग।नी 
गई ह। पर सेलेक्ट कमेंटी मे वैज्ञानिकन के कारण की जाने वाली छुद्नी गे 
ट्रिब्यूनल के निंणंय के लिये, जहाँ तक छुटनी की संख्या का सम्बन्ध है, भेमने 
की सिफारिश की है। यद्यपि मिल-मालिक इससे- सपुष्ठ हैं पर मजदूरों को 
इससे विरोध है, क्‍योंकि उनका यह कहना है कि इसका अर्थ तो यह है कि 
मक़दूरों की छुटनी को लेकर तो हड़ताल की ही नहीं था सकती । उपयुक्त कारण 
को लेकर मज़दूरों की ओर से इस बिल का वड़ा विरोध किया डा रहा है। पर 
कुछ धाराएँ ऐसी भी हैं जिनक' पूँजीपति खास तौर से विरोध करते है । जैमे वे 
इस बात का विरोध करते हैं कि इस क्लानून को ओऔद्योगिक और व्यावासिक 
संस्थानों के अलावा दूसरी सस्थाओं पर भी लागू किया जाए और मजदूर के 
अलावा दूसरे उच्च वर्ग के कर्मचारी, जेसे मैनेजर आदि भी इस कशूत के बलगत 
आवें | पूँ जीपतियों को इस वात से भी बहुत आपत्ति है कि द्िव्यूनल का ट्यी 
भी बरखात्व किए गये कर्मचारी को ठुबारा काम पर लगाने का झश्विकर 

इस बिल में यदि कोई इड़ताल ग्रैर क्ानूती नहीं है तो इड़ताल के हमयया 


मज़दूरों को उनकी मज़दूरी का ई भाग तक अलाउन्स के रूप मे दिलाये 20 
व्यवस्था है इसी प्रकार गैर क्वानूती द्वारावरोध के समय निल-मालिक का उमान 
के तौर पर मज्भदूर को ११ मज़दूरी देने के लिये कहा गया हद पूं जीरति-बग श्स हे 
भी विरोध में है। बिल में सरकार को किन्हीं विशेष परिस्थितिरों में यह श्रविकार ना 


हैं कि किसी उद्योग विशेष पर निर्शय को लागू करने की दृष्टि से ही उस उद्योग 


।, 
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को अपने नियन्त्रण में लेले | ऐसा तभी हो सकता हैं जब समाण के जीवन के 
लिये किन्हीं धन्धों का चलना आवश्यक समझा जाय। उपरोक्त आपत्तियों के 
अलावा कुछ और बातें मी ऐसी हैं जिन पर श्रापत्ति की जा सकती हैं । जैसे 
अनिवार्य पंच-निर्सय के लिए जो विस्तृत व्यवस्था की गई है उससे मालिक और 
मक़दूर में सामूहिक लौदा करने की इत्ति को आ्रधात ०हुँचेगा। व्यवस्था यद्द है कि 
सामूदिक सममौतों, स्थायी श्रादेशों, रजिस्ट्रेशन, रिकशनिशन, सर्टीफ़िकेशन 
सम्बन्धी जो मामले लेबर कोर्ट के पास निर्शय के लिये जा सकते है उनकी श्र+ील 
लेबर ट्विब्यूनल के पात हो सकती है | लेबर ट्रिबुनल्स मज़दूरी तथा काम की दूसरी 
शर्तों के बारे में भी निर्णय दे सबती हैं पर उनकी अपील्न एपेलेट ट्रियूनल्स के पास 
की जा सकती है | बिल में सामूहिक सौदा कर सकने के लिए प्रमाणित (सर्टिफाईड) 
यूनियन होने की श्रावश्यकता रखी है पर प्रमाणित होने की शर्त यह है कि यूनियन 
के फर्म के ५०५५ मजदूर सदस्य होने चाहियें। यह शर्त बहुत कड़ी है | उपयुक्त 
विवेचन लेबर-'लेशन्स चिल' से सम्बन्ध रखता है | 

जहाँ तक ट्रेड यूनियन सम्बन्धी बिल का सम्बन्ध है, कुछ बातों को लेकर 
विशेष रूप से विरोध किया जा रहा है। एक तो यूनियन की कार्यकारिणी में 
बाहर के ( गैर मज़दूर ) लोगों की संख्या के बारे में विवाद है। मज़दूर-नेता 
यह सख्या ५० प्रतिशत तक चाहते हैं जबकि बिल में २५ प्रतिशत या चार-जो मी 
कम हो उसकी, व्यवस्था है। मज़दूर-पक्ष यह भी नहीं चाइता कि यूनियन का 
रबिद्धृंशन रह करने का अधिकार रहे । राजकर्मचारियों को हड़ताल करने के 
अधिकार से बचित रखने का जो भ्रत्ताव बिल में क्रिया गया है उसका भी विरोध 
किया जा रहा है। मिश्न-मालिकों का यह भी कहना है कि मज़दूरों को ग़लत 
लानकरी देने के अपराध में जेल की सज़ा द्वोनी चाहिये | 

इन दोनों महत्त्वपूर्ण बिलों का जितना विरोध किया जा रहा है उनको 
देखते हुए. यह कहना कठिन है कि उपयुक्त धाराओं में से किप्त-किस में कितना 
संशोधन होगा । यदि कुछ सिद्धान्त की बातों को स्त्रीकार कर लिया जाता है तो फिर 
विभिन्न पक्षों में समझौता होना इतना कठिन नहीं है। इन दिद्धान्त की बातों में 
इृड़ताल सम्बन्धी अधिकार पर मर्यादा, अनित्रार्य पंच-निर्शेय का सिद्धान्त प्रमुख 
है। अभी जो कानूत लागू हैं उनमें मी इन सिद्धान्तों को स्वीकार किया जा चुका 
है। यदि हम देश के आर्थिक छंशठन का एक वर्ग विशेष की दृष्टि से निर्माण 
नहीं करना चाइते और सरकार पर प्रगतिशील तत्वों का पूरा प्रभाव रहता है, और 
प्रत्येक वर्ग अपने संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठने के लिये तैयार है तो इसमें कोई संदेह 
नहीं कि इन प्रस्तावित कानूनों में जो मूलभूत सिद्धान्त हैं वे आपत्तिजनक नहीं 


२०६ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


कहे जा सकते | 

“एम्पलॉइज ओरोविडेन्ट फंड्ज़ एक्ट' :--भारत सरकार ने १५ नवम्पर 
१६५१ को एम्पलोइज प्रोविडेन्ट फन्‍्डज़ः अध्यादेश जारी किया था। वाद में 
फ़रवरी १६४२ में इसके स्थान पर एम्पलॉईज़ प्रोविडेन्ट फंड एक्ट पास कर दिया 
रगया। यह क्लानूप फिलहाल केवल छुः बड़े उद्योगों में लायू होगा--टेक्सटाइल, 
लोहा और इस्पात, सौमेन्ट, इन्जीनियरिंग, कागज और सीमेंट। यह कानून 
सरकार और स्थायत्त शासन संध्थाओं के कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों पर 
लागू नहीं होगा क्योंकि प्राय: इन लोगों को पहले से ही कहीं श्रधिक सुविधायें 
प्राप्त हैं । इसके अलावा आरम्म में सीमित आधार पर ही इस नये प्रयोग को 
करना ठीक समझता गया है। प्रोविडेंट फंड का आधार मूल वेतन के साथ साथ, 
मेंहमाई भी रहेगी | प्रोविडेंट फंड के संचालन के व्यय में भी सेवायोजक्ो 
( एम्पलॉयर्स ) को कन्ट्रीब्यूशन देना होगा जब कि मज़दूरों को नहीं देना होगा। 
यदि मजबूर शुक जगह से काम छोड़कर दूखरी जगह जायगा तो उसका प्रोविढेट 
फंड का रुपया दूसरी जगद्द उसके प्रोविडेंट फंड के हिसान्न में जमा कर शिया 
जायगा | फ़िलद्दाल उपरोक्त उद्योगों में उन्हीं कारखानों में यह प्रोविडेंट फंड की 
योजना लागू होगी जिनमें ५० या अधिक आदमी काम करते होंगे। इन छः 
डद्योगों के अलावा दूसरे उद्योगों में भी यह एक्ट लागू किया जा सकेगा यदि 
भारत सरकार चाहेगी तो । प्रत्येक सेवायोजक को मज़दूर को मुल वेतन और मेंहगाई 
का ६१% प्रोविडेंट फंड से जमा कराना' होगा और इतना दी मज़दूर भी जमा 
करायेगा । जिन कारखानों में प्रोविडेन्ट फंड की कम से कम इतनी लामदायक 
योजना पहले से ही मौजूद है उन्हें इस एक्ट से मुक्त किया जा सकेगा। एक्ट में 
कई ऐसे विषय एक शेड्डूल में दिये गये हैं जिनके बारे में प्रोविडेंट फंड के संवंध 
में. लरकार जब योजना बनायेगी तो आवश्यक नियम बनाये जाएँगे। श्र, 
एम्लोईज़ ओविडेंट फंड्ज़ एक्ट १६५२ के श्रन्त्गत सरकार ने श्रप्नैल १४४२ में 
एक योजना तैयार की है श्रौर यह प्रकाशित की गई है। ७ मई १६५२ तक योजना 
के सम्बन्ध में सुझाव मांगे गये हैं । योजना के पक्की होने पर १ छुलाई १६५३ से 
उसे लागू किया जायगा | योजना के संचालन के लिये केन्द्र गें एक बोर्ड श्र 
ट्रस्टौज़ होगा जिसमें अध्यक्ष के अलावा केन्द्रीय सरकार, राज्य की सरकार, 0 
सेवायो जकों और मज़दूरों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। केन्द्रीय बोर्ड के अलावा पाई 
कमेटियों भी नियुक्त की जावेंगी । थोड़े समय के बाद संचालन उत्रधी पहना हे 
झधिकार राज्य की सरकारो को सौंप दिये जाबेंगे। उतत समय अनैश कमादस 
राज्य बोड का रूप ले लेंगों । 
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अन्वर्राष्ट्रीय तथा दूसरी समितियों और सम्मेलनों में भारतीय मजदूर 
का प्रतिनिधित्व--इस बारे में हमने पहले लिखा है कि मारत अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर 
संगठन का आस्म्म से द्वी सदस्य है | इस संगठन की स्थापना प्रथम महायुद्ध के 
पश्चात्‌ वार्साय की सम्धि के अनुसार की गई थी। संगठन के तीन मुख्य अज्ञ 
ह--अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर-कार्यालय, संचालक मण्डल (गवर्निंग बोर्ड), और 
अन्तर्राष्ट्रीय मज़ूर सम्मेलन | सचालक मण्ढल में ३२२ तद॒स्‍्य हैं--१६ सरकारी 
प्रतिनिश्रियों में से चुने जाते हैं और ८ मिल-मालिकों की ओर से और बाकी ८ 
मजदूरों की ओर से | १६ सरकारी स्थानों में से ८ स्थान सबसे प्रमुख ८ औद्योगिक 
राष्ट्रों के लिए स्थायी तौर से सुरक्षित हैं। इनमें से एक स्थान मारत का भी है । 
अन्तर्राष्ट्रीय मज़बूर-सम्मेलन में सदस्प राष्ट्रों के सरकार, मिल-मालिक और मज्दूर 
तीनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं | यद्द सम्मेलन प्रति वर्ष होता है। श्रन्तर्राष्ट्रीय 
मनदूर-सघ के ६८ कन्वेशन्स ( प्रस्ताव ) में से भारत ने अभी तक १७ कन्वेंशन्स 
स्वीकार किये हैं | पिछुले दस वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में प्रादेशिक 
मजदूर सम्मेलन करने की नई नीति का विकास हुआ हैं। १६४७ में भारत-सरकार 
के निमत्तरण पर जो प्रारम्भिक एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन (प्रिपेरेटरी एशियन 
रीननल का्रॉस) दिल्ली में हुआ था, पद एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन की तैयारी 
के लिये ही हुआ या | एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जनघरी 
१६४० में लंका में हुआ था | 'एशियन एडवाइजरी कमेटी” की भी स्थापना की 
जा चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सघ के काम को उसके द्वारा स्थापित श्रौद्योगिक 
सप्रितियोँ से भी सद्दायता मिलती है। इनमें से कई समितियों का भारत भी 
सदस्य है। अन्तर्राष्ट्रीय मज़बूर सध समय-समय पर अस्थायी सम्मेलन और 
समितियाँ भी बुचाता रहता है। इनमें भी मारत हिस्सा लेता है। सामुद्रिक 
समस्याओं पर विचार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के विशेष अधिवेशन 
होते हैं और सामुद्रिक प्रश्नों पर संचालक मंडल को सलाह देने के लिए एक 
सम्मिलित सामुद्रिक कमीशन है जिस पर जहाज़ के मालिक और जहाज़ पर काम 
करने वाले मज्नदूर दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। १६४८ से श्रन्वर्राष्ट्रीय मज़दूर 
सम्मेलन ने केवल सिफ़ारिशें करने या कन्वेशन पास करने के श्रलावा स्वयं भी कुछ 
काम करने का निश्चय किया है। 'टेकमिकल एसिस्टेंस प्रोग्राम' के अन्तर्गत 
विभिन्न देशों को ठेकनिकल सहायता दी गई है।इस उद्देश्य से विशेषज्ञों को 
विभिन्न देशों में सेशा गया है। वोकेशनल ट्रोनिंग की व्यवस्था भी की गई है। 
इसी तरद से एक देश की श्रतिरिक्त मानव-शक्ति को दूसरे देश में भेजने सम्बन्धी 
कार्रवाई भी यूरोर के देशों का जहाँ तक सम्बन्ध है, की गई है | 


श्ग्प भारतीय अथशातद्न की रूपरेखा 


भारतांय मजदूर सम्मेत्न --अन्तराष्ट्रीय मजदूर तम्मेलन की तरह मात 
में मी एक भारतीय मज़दूर सम्मेलन इर वर्ष होता है दितमें सरकार, मड़दर और 
मिल-मालिक दीनों ही पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं। मज़दरों सम्बन्धी ल 
पर इस सम्मेलन में विचार होता है। इसके अलावा एक़ स्थायी नह्दृग समिति 
भी ई ज्ोवर्प में मास्त सरकार के निनन्‍्द्रण पर एक से अधिक बार मिलती ई 


था | अन्‍्वराष्ट्रीय मज़दर उंच की तरह भारत-सरकार ने भी अलग-छाचग उद्योग- 
नो के लिए ओंबोगिक समितियों नियुक्त करने की नीति स्त्रीका हो हत 
अछु, सबसे पहली कनेदी वश्शों के वारे में- स्थापित हुई थी श्रौर उसकी 7३ 
चैठक जनवरी १६४७ में हुई थी | अब तो और ड््योगों के लिए मो 
की स्यायना की या चुकी हैं| उपयुक्त वित्रस्ण से स्पष्ठ है कि किस 
खरकार मजदूरी की स्थिति में छुधार करने के लिए. वरावर प्रवक्तशी 
राज्य की सरकारों का भी इस ओर ध्यान रहा ह। राज्य के 
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ओर सिल-मालिकों से विच्रार-विनिमय करके और उनके सहयोग के मास्त 
सरकार ने मद्भदरों की स्थिति में सुधार करने के लिए. एक एंच वर्यीत्र कत्लों 
सन्‌ १६४६ में बनाई थीं। आज उसी योजना को कायान्वित किया जा *हा है, 


ओर काफ़ी हद तक वह कार्वान्वित भी की जा छुकी हैं। 


परिच्छेद ७ 
संगठित उद्योग-घर 

सूती बस्त्र-मिल्-उद्यौग--भारत के आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग-घन्धों 
में दूती वद्न-मिल-उधोग सबसे प्रमुख उद्योग है। देश के फैक्टरी एक्ट के अन्तर्गत 
आने वाले फ़रैक्टरी उद्योग में कुल २४ लाख के लगमग लोग काम करते हैं । 
इनमें से लगभग ४-४ लाख श्रादमी सती वच्ध की मिलों में काम करते हैं। १६४१ 
में इन मिलों की कुल सख्या ४४४ यी । इनमें से लगभग ३०६ मिलें कपड़ा और 
सूत दोनों और शेष केवल सूत डन्पत्न करती हैं | १०० करोड़ रुपये की वसूल पूजी 
( पेड श्रप फेपीठल ) इस ठद्योग में लगी हुई है । देश की कपड़े की कुल मांग 
का दो तिद्दाई से अधिक भाग इन मिलों द्वारा द्वी पूरा होता है। इनकी औसत 
सालाना पैदावार लगभग ४४० करोड़ गज़ कपड़ा और १४० करोड़ पौंड सूत और 
अधिकतम उत्मादन शक्ति लगभग ५०० करोड़ गज कपड़े और १५०-१६० करोड़ 
पौंड सूत की मानी जा सकती है | यह ठीक है कि पिछले कई धर्षों में उत्पादन कम 
हुआ है । १ करोड़ से अधिक तकुए ( स्पिंडहत ) और २ लाख के लगभग करघे 
इन मिलों में चलते हैँ । कपास की साल भर में ५० लाज् गांठों की खपत होती 
है । दुनिया के सूती घत्र-मल-उद्योग में तकुए और करधों की दृष्टि से भारत का 
स्थान पांचवाँ और कपास की खपत की दृष्टि से चौथा है। खाद्य-उद्योग के बाद 
राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से दूसरा स्थान इसी उद्योग का है। सारांश यह है 
कि सूती वल्न-मिल-उद्योग इस देश का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घन्धा है। इसकी 
एक विशेषता यह है कि यद् पूँजी और प्रचन्ध दोनों की दृष्ठि से ही आरम्भ से 
भारतीय हाथों में रहा है। श्रव हम इसी के विषय में आगे की पक्तियों 
में लिखेंगे। 

प्रारस्भिक इतिहास--इस धन्वे का इतिहास सौ वर्ष पुराना है। इसका 
आरम्म १८५१ में हुआ जब वम्बई में श्री कोवासजी नाना भाई डावर नाम के 
एक पारती सजन ने एक सूत की मिल की योजना बनाई और १८४४ में इस 
मिल ने काम करना मी आ्रार्म्म कर दिया। इसके कुछ वर्षों पश्चात्‌ अमरीका 
का गह-बुद्ध श्रारस्म द्वोगया और इंगलैंड में भारत के कपात की मॉग बढ़ गई 
तथा कपात का मूल्य भी बढ़ गया | इसलिए कुछ वर्षों तक इस उद्योग की प्रगति 
धीमी रही । परन्दु श्रमरीका के ग्रह-युद्धों के समाप्त हो जाने के बाद कपास के 
निर्यात से जो झपया कमाया गया था वह देश के उद्योग-घन्धों में लगने लगा और 
सूती कपड़ों की मिलों की संख्या भी बढ़ने लगी | १८७६ में सूती कपड़ों के मिलों 

श्ड 
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की संख्या ४७ तक पहुँच गई थी | इस समय के सूती उद्योग के प्रमुख लक्षण ये 
थे;-कपड़े की अपेच्या सूत के उत्पादन की प्रधानता; वम्बई शहर और द्वीप में 
उद्योग का स्थानीयकरण; चीन को नियात होने वाले सृत पर उद्योग की निर्मस्ता 
ओर आन्तरिक वाज्ञार की अवहेलना | पूजजी की सुविधा, सस्ते, तेड़ 
यातायात के खाघन और चीन के दाज़ार की निकटता के कारण इस उद्योग का 
अम्बई में स्थानीयकरण हुआ | 
१८७५-१६००--उन्नीसवीं शताव्दी के श्रन्तिम चत्॒र्थाश के पहले 
१५७ वर्षों में ( १८७४-१८६० ) इस उद्योग के मार्ग में कोई कटिनाई नहीं छाई 
आओऔर उसका अच्छा विस्तार हुआ | पर बाद के दस वर्षों में कई प्रकार दी 
कठिनाइयाँ उपस्थित हुई' | इंगलैंड के वल्त्र-उद्योग के ( लंकाशायर और मेनरेस्टर 
के ) व्यवसायी भारत में इस उद्योग की उन्नति भला कैसे देख सकते थे | उर्होंने 
इसका विरोध किया | उस समय की विदेशी सरकार पर उसका प्रभाव पटना 
स्वाभाविक था। विदेशी सूती माल पर से आयात कर धौरे-धौरे हटा दिया 
गाया | बाद में जब सरकार को अपनी आय-इद्धि के लिए फिर श्रायात कर लगादा 
पढ़ा तो उसने भारतीय उत्पादन पर डेत्ादन-कर ( एक्साइज् ब्यूटी ) उती हिलाब 
से लगा दिया ताकि भारत की मिलों में तैयार माल की प्रतिस्पर्दा में विलाबती 
माल मँँहगा न पड़े । १८६४ में यह दोनों कर ( देशी चूत और विदेशी कपड़ा 
और सूत दोनों पर ) £ प्रतिशत के हिसाब से लगाये गये थे पर १८६६ में घटाकर 
३३ प्रतिशत कर दिये गये । आयात-कर में तो समय-समय पर इृद्धि होती गई, 
पर उत्पादन कर ( जो २० नम्बर से ऊपर के सूत पर था ) इसी हिसाव से लगा 
रहा | बहुत कुछ प्रयल और आन्दोलन के पश्चात्‌ १६२६ में यह कर बाग 
गाया । चूती वस्त्र-मिल-उद्योग के मार्ग में एक और कठिनाई उपस्थित होसई । 
१८६३ में रुपये का टंकन ( मिन्टेज ) वन्द्र हो गया झौर उतका परिणाम यह 
हुआ कि चीन की मुद्रा में, जो चांदी के आधार पर थी, रुपये का मूल्य बढ़ रे 
और भारत तथा चीन के बीच का विनिमय-दर भारतीय निर्यात की दृष्टि है 
प्रतिकूल होगया | इसका प्रभाव भारतीय चृत-उद्योग पर, जो चीन पर इतना 
निर्मर था, छुरा पड़ा। इसके अलावा चीन और जापान में मी इल्लोद्यो गत 
विकास होने लग गया था। अकाल और प्लेग का भी इसी उमा ३। हैं हा 
सामना करना पड़ा जिससे लोगों की क्रमशक्ति में और मज़दूरों की पूर्ति में रस 
आई । इन तमाम कठिनाइयों के होते हुए भी सती बत्व-मिल-उद्योग की प्रया 
जारी रही | १६०० में मिलों की संख्या बढ़ कर ३६२३, तकुओं की ४६ ला। | 
लगभग, और करषों की ४० इलार के लगमंग होगई | इस हालय पक ना 
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परिवर्तन यह भी हुआ कि जो नई मिलें खुज्ीं वे बन्मई शद्दर के श्रलावा बम्बई 
प्रान्त और प्रान्त के बाहर के दूसरे स्थानों में मी स्थारित हुई, जैसे अहमदाबाद, 
शोलापुर, सूरत, बढ़ौदा, नागपुर तथा कानपुर । कच्चे माल की निकव्ता, भम 
और बाज्ञार की सुविधा और रेल के यातायात की सुविधा के कारण ही इन 
स्थानों में कपास की मिलों की स्थापना हुई | अ्रमी तक सृत-उत्पाद्न और चीन को 
सूत के निर्यात की प्रधानता पहले जैसी ही बनी रही । 

१६००-१६१४--बीसवीं शताब्दी के श्रास्म से लगा कर प्रथम महायुद्ध 
के शुरू होने तक सूती वज्झ-मिल-उद्योग की प्रगति चलती रही। १६०५ के 
स्वदेशी आन्दोलन से इसको प्रोत्ताहन मिला | हालांकि चीन-जापान से सूत का 
व्यापार घटता गया और दुनिया के कपास के बाज़ार में भी १६०७ में भन्दी 
आई, पर भारत के कपास-उद्योग की प्रगति जारी रहो । सन्‌ १६१३ में मिल्लों 
की संख्या २७१, तथा तकुओं की ६८ लाख और करचों की १ लाख के लगभग 
थी | सूत की श्रपेज्ञा श्रव बुनाई की प्रधानता होगई क्योंकि चीन और जापान में 
अ्रव हमारे दूत की मांग नहीं रही। श्रच्छे दर्ज का कपड़ा भी श्रत्र तैयार होने 
लगा और बम्बई से बाहर उद्योग का विस्तार और भी तेज्षी से होने लगा | 

प्रथ॑म-महायुद्ध--जब १६१४ में प्रथम महद्दायुद्ध श्रारम्म हुआ तो बाहर से 
माल का भआ्राना कम होगया और देश के श्रन्द्र की खपत बढ़ गई | इसका असर 
उद्योग के विकास के लिए सहायक हुश्रा | मिलों के लाभ में खूब इद्धि हुई और 
उनके हिस्सों का मूल्य भी बाज़ार में काफ़ी ऊँचा होगया। पर भशीनरी और 
दूसरा आवश्यक सामान जो कपड़ों की मिलों को चाहिये श्रौर नो बाहर से आता 
था उसके श्राने में युद्ध के कारण कठिनाई द्ोगई। इस कारण इस उद्योग का 
जितना विस्तार हो सकता था वह नहीं हो सका। मिलों और ट्ंडह्स की सख्या 
तो लगभग वही रही पर करों की संख्या में अ्रवश्य २५ प्रतिशत बृद्ठि हुई। 
कपड़े के उत्पादन की मात्रा बढ़ी, बुनाई की प्रधानता बनी २ही और चूत के निर्यात 
में कमी होगई | बाहर से आनेवाले कपड़े और सूत की कुल मात्रा में अवश्य 
कप्ती हुई पर जापान से आनेवाले माल की मात्रा बढ़गई ! 

युद्धोत्तर अभिवृद्धि--युद्ध के ठुल्त बाद ही युद्घो्तर अ्रमिवृद्धि ( बूम ) का 
आरंस हुआ । बम्बई हें तो इसकी शुरूआत १६१७ से दी ही गई। वैसे अभिवद्धि 
का समय साधारणतया १६१६ से १६२१ तक युद्ध के पश्चात्‌ तीन साल का माना 
जाता है। द्वालांकि १६२१ के बाद भी यह अ्रमिव्ृद्धि १६२२ में बारी रहा। 
इस समय में देश में मिलों कौ सख्या बढ़ी यद्यपि बम्बई में तकुए ( स्पिडह्स ) 
और करषों की संझ्या को बढ़ाकर ही उद्योग का विस्तार किया गया। कपड़े 
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और सूत के कुल उत्पादन में इृद्धि हुईं, मिलो ने अपनी शक्ति-भर काम स्वरा 
और कपड़े और सूत का आयात काफ़ी गिर गया। परत बापा 
चढ़ता ही गया । 
संकट काज्न--१६२३ में भारतीय सूती बत्त्र-मिल उद्योग के लिए मंत्र 
की समय आरम होता है, और एक तरद्द से १६३७ तक उसकी स्थिति में बोर 
विशेष सुधार नहीं होता | इस सकट की स्थिति का सामना बम्बई की मिलों कौ 
अपेक्षाकृत अ्रभ्रिक करना पढ़ा | इस संकट के कई कारण ये | कुछ कारण हो 
विश्वव्यापी थे | युद्धोत्तर अभिवृद्धि के बाद सारे संसार में स्वाभाविक चक्र 
के नियम के अनुसार मंदी का युग आया जो १६२२ से १६२४-२५ तक पहा। 
६६२० के पश्चात्‌ जब मूल्यों का हास होने लगा तो कच्चे माल और जाय 
पदार्थों के मूल्यों में तैयार माल के मूल्यों की अ्रपेज्ञा अधिक हास हुआ | भागीय 
किसान की क्रय शक्ति इससे गिर गई और उसकी मांग भी कमर होगई | इसका 
. देश के वच्नोद्योग पर बुरा असर पड़ा। इसके अलावा एक वात बड़ भी हुई 
कि कड़े के जुल्य में तो कमी हुईं पर कपास की कीमत बढ़ती गई शोर इसमे 
मिलों को नुक्कतान हुआ । उपयुक्त विश्वव्यापी कारणों के अलावा कुछ णग्ण 
ऐसे थे जिनका केवल भारत से सम्बन्ध था। भारतीय - सिल्ों में तैयार का मे 
विदेशी कपड़े ने फ़िर प्रतिस्पर्दा करना आरंस करदी। यह प्रतिलदं इंगजरेंट 
और खास कर जापान से श्रघिक थी। जापान के बच्नोद्योग को वहाँ की सम्गार 
से श्रार्थिक सहायता मिलती थी, वहाँ का मज़दूर बहुत कम मद़्दूरी पर काम 
फरता था, उद्योग का संगठन अच्छा था, अ्रच्छे यंत्रों का उपयोग होता था श्रौर 
वहाँ की विनिमय-नीति निर्यात्‌ के अनुकूल थी क्योंकि वहाँ की मुद्रा कर मल्य 
कम था। इस बाहरी अतित्पर्दां के अलावा भी कुछ और कारण ये डिनका 
देश के घल्लोद्योग पर हानिकर श्रसर पड़ा। भारत-सरकार की विनिमय-दर 
सम्बन्धी नीति देश के हित में नहीं थी । १६२२ से ही विनिमय-दर को वहुने 
दिया गया और आखिर में जाकर १ रु०८१ शि० ६ पेंस की दर निश्नित 
करदी गई | यह दर देश की आध्िक स्थिति को देखते हुए ऊँची थी। 4008 
से आनेवाला कपड़ा भारतीय बाज़ार में सस्ता पड़ने लगा और दमारे की 
की आमदनी कम हो जाने से भारतीय क्रिसान की क्रय-शक्ति को हि 
पहुँची । हमारे वल्लोद्योय का आ्न्तरिक संगठन दोपपूर्ण था | उत्तमें अधियूँशेसन 


हद 
कल 
शव 


( ओवर फेपीटलाइजेशन ) था। युद्धोच्तर श्रमिदृद्धि के समय मिलों ने ऊं 


मशौनरी आदि की व्यवस्था उसमें से की जा सकती । मैनेविंग एजेन्सीविगाली हें 


ने का आयाह 


ऊँचे मुनाफे बांटे पर रक्षित कोप का निर्माण ययेष्ट मात्रा में नहीं किया ना 


संगठित उद्योग-घंघे श्श्श 


दोषों का भी उद्योग पर बुग असर पड़ रहा था। इन सब बातों के साथ-साथ पूँजी 
मिलने में भी अढ़चन होती थी। नतीजा यह हुआ कि देश के वल्त-व्यवस्ताय को 
कठिन त्थिति का सामना करना पड़ा। जैसा हम पहले लिख चखुके हैं, बम्बई को 
इत समग्र सबसे अधिक कठिनाई भोलनी पड़ी | इसके कुछ कारण थे । चौन के 
बाज्ञार में यूत की मांग श्रव जाती रही थी। देश के श्रन्य भागों में जो मिले 
स्थापित दो गई थीं उनकी प्रतिद्ृन्द्रित मी थी। और वे उन कई दोषों से मुक्तः 
थीं जो बम्घई की मिलों में आगए ये । बम्बई में मज़दूरी भी अधिक थी | बम्बई 
में स्थानोय कर तथा पानी का खर्चा अधिक था और इसी प्रकार बिजलो 
का खर्चा भी बढ़ा हुआ था। इन तमाम कारणों का यह परिणाम आया कि 
जब दुनिया के दूसरे देशों में आथिक मनन्‍्दी का अ्रन्त होने लगा और स्थिति 
सुधार की ओर जाने लगी तब भी मारतीय वस्धोद्योग में मन्‍्दी चलती रही | और 
इसी बीच में फिर दुबारा विश्वव्यापी मन्दी का चक्र १६२६ में आरम्म द्ोगया। 
सन्‌ १६२८ और १६२६ में त्म्बई की मिलों में लम्बी इड़तालें भी हुई' क्‍योंकि 
प्रशुल्क मइल की लिक़ारिशों [ जिनका उल्लेख हम श्रागे करेंगे ] के अ्नुतार 
मिलो ने कार्य की दछ्ुता बढ़ाने की और अमापीकरण की कुछ योजनाएँ लागू की 
थीं जिन से मजदूरों की छुँटनी होने का मय मजदूरों में उत्पन्न होगया था। सारांश 
यह है कि व्त्रोश्ोग में यह मनन्‍्दी की अवस्था अभी बनी रही | 
ससज्षण-प्रारइभम-इस उंकठ की स्थिति का सामना करने 
के लिये व्यवसायी वर्ग ने संरक्षण की मांग की। श्रमी तक इस 
राष्ट्रीय व्यवमाथ को सरकार ने कोई सरक्षण नहीं दिया था। १९२७ 
में प्रशुल्क्र मंडल ने इस व्यवसाय की स्थिति की जाँच की। मंडल ने 
उद्योग में कई सुधार सम्बन्धां सिफ़ारिशें कों। कच्चे माल की व्यवस्थित रूप से 
खरीद, मज़ादूगें की कार्यद्कत्ता में उन्नति, अच्छे और क्लीमती कपड़े का अधिक 
उत्पादन, देश के अन्दर और बाहर बिक्री में बढ़ोतरी झादि बातों की ओर 
प्रशुल्क मइल ने ध्यान खांचा | सरज्षण के बारे में प्रशुल्क्त मइल के बहुमत और 
अल्पमत ने अलग-अलग सिक़ारिशें कीं | बहुमत ने सारे विदेशी माल से सरब्ण 
देने का प्रस्ताव किया पर अल्पमत ने जापानी माल से संरक्षण देने की ही 
सिफ़ारिश की । पदल्ले तो तत्कालीन भारत-सरकार ने कुछ भी करने से इन्कार 
कर रिया पर बाद में जब बहुत विरोध हुआ तो बाहर से आने वाले सूत पर 
थोड़ा-ला आयात कर लगाने का निश्चय किया और ३१ मार्च १९३० तक की 
उसकी अवधि निश्चित की गई। बाद में यह अवधि १६३३ तक बढ़ा दी गई | 
कारण यह था कि १६२७ में जो अपमयात संरक्षण दिया गया था उससे वस्पोद्योग 


२१४ भारतीय श्र्थशात्त्र की रूपरेखा 


की वि हल नहीं हुईं थी। इसलिए भारत सरकार ने श्री जी० एर० हारी 
( जो कलकते के कस्टम्स-कलेक्टर थे ) द्वारा फिर संरक्षण सम्बन्धी जॉच कगई। 
इन्होंने संरक्षण की आवश्यकता वताई और उसके लिए सिफ़ारिश की | इसी हे 
परिणामस्वरूप १६३० में कॉटन टेंब्सटाइल इन्इस्ट्री ग्रोटेक्शन एक्ट? पास श्यि्‌ 
गया । इसके द्वारा १६२७ में विदेशी दूत पर जो संरक्षण-कर लगाया गया था 
वह १६३१ तक जारी रखा गया और विदेशी कपड़ों पर अब तक डो ११ प्रदिशत 
आयात-कर था उसको वढ़ा कर १४ प्रतिशत कर दिया गया ओर इसक्र श्रतिग्क 
थू प्रतिशत संरक्ुण-कर और लगाया गया। यह खसंग्ज्षण-कर ब्रिडिश माल पर नहीं 
लगाया गया । केवल कुछ ब्रिटिश माल पर ( प्लेन रे गुडस ) वो माजीय माल 
से यतिस्पर्दा में आता था, अन्य विदेशी माल के रमान ३५ आने ण३ के 
हिसाद से न्यूनतम संरक्षुण-कर लगाया गया। इस ग्रकार ब्रिटिश माल के एक 
में पक्षुपात किया गया | यह संरक्षण का समय मार्च १६३३ तक का प््दत 
फकिय गया ! 


दिश्व-संक्रट--बह हम पहले लिख चुके हैँ कि १६२६ में डिश्वव्यार न 
आरम होगई थी | इसका अछर अन्य उद्योगों के क्ोब्रोग पर नी एटा । 
पर १६३० में खर्गीय महात्मा गांधी के नेंदृत्व गह आसम हुआ आर 
स्व॒देर्शा के पक्ष में देश में जो प्रचार और वादावरुण बनाड से बक्ोबोय हे 
अवश्य प्रोत्ताइन मिला। आर्थिक मनन्‍्दीं के कारण भारत वसरकार के वर्ड में 
भी घाटा हुआ | उसकी पूर्ति करने के लिए भारतसरकार ने कंगे में भी वृद्ध 
की जिलके परिणामत्वत्य विदेशी उती कपड़ों पर भी ऋागात-कर हद श्लीर 
विदेशी चूत पर लगने वाले आवाद-कर में भी इंड्धि हुई | इधर आशिक नहीं मे 


रक्षा करने के लिए. विभन्न देशों द्वाय व्वणुनान का परित्याग किस्म काने शा 
इंगलैंड ने २१ सितम्बर, १६३१ को स्वणमान का परित्यास दिया श्र 


देशों मे उमका शनुसस्ण किया। भारव की मुद्रा का डइेवताई़ की मुद्रा के नम 
सलचन "यच्टद 
था, इतलिए व्टरलिंग के साव-साथ छाये का मी सोने से अस्त रे ० 


होंगया | जापाव इस समय स्वणुमान पर शा इसलिए विदेशा तार रा 
एड्ने लगा 


जहा स्वर्णभान का त्वाग कर दिया गया था; उसका माल स्देगा 7१ 
भारत में जापानी कपड़ा अयैष्ट मांद्रा मे आठदा था ।  कडिना । 
अतः दिसम्बर, १६३१ में जापान मी क्र्गमान से अलग होगा श्र हह 

मुद्रा (वन) छा मूल्य तेजी से घढने लगा। जागनी के हे दाह 
में बहुत तल्ता दोगवा । १६६० दो मस्त कादन पास झुँत्नों 82 
2६३३ को समात दोनेवाला था | ठठ्के पहले भारदवरकार हा £ 


3), 


संगठित उद्योच-घन्वे श्श्पू 


जाँच करा के श्रागे के लिए निर्शय करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उतने 
अप्रैल, १६३२ में फिर प्रशुल्क मंडल की नियुक्ति करदी थी। जब जापानी माल 
भारतीय बाबार में अत्यधिक मात्रा में आने लगा, और 'भारतीय माल का उसके 
सामने टिकना कठिन होगया, तो इस प्रशुल्क मंडल ने मारत सरकार के कद्दने 
पर जापानी कपड़े की प्रतिद्वन्द्विता के प्रश्न पर भी विचार किया और उसकी 
सिफ़ारिश पर द्विटिशन माल के अलावा दूसरे, विदेशी माल पर आयात-कर 
पू० प्रतिशत कर दिया गया | सभी प्लेन ग्रे शुडत ( ब्रिटिश तथा दूसरे ) पर 
श्रनिवार्य कर ५६ आना प्रति पौएड कर दिया गया। जून १६३३ में कर की ये 
दरें श्रौर बढ़ानी पड़ीं जो ५.० प्रतिशत की जगह ७५ प्रतिशत और प्लेन श्े गुइस 
पर अनिवार्य कर ४७ श्राना की बजाब ६३ आ. प्रति पौरड कर दिया गया | सन्‌ 
१६३० के संरक्षण कानून की अवधि ठो बार करके ३० अप्रैल, १६३१४ तक के 
लिये बढ़ा दी गई क्योंकि १६३२ की टेरिफ़् बोर्ड की रिपोर्ट पर अ्मी तक 
सरकार का कोई निर्णय नहीं हो पाया था। भारत और जापान के बीच में सन्‌ 
१६०४ में हुआ एक व्यापारिक समझौता था जिलके अनुलार मारतसरकार 
केवल जापानी माल के विरुद्ध संरक्षण नहीं दे सकती थी। १६३३ की अप्रेल में 
इस सममौते का भी अन्त कर दिया गया। जापान और भारत के बीच में जब 
व्यापारिक सम्बन्ध बिगड़ने लगे तो फिर समझौते की बात-चीत शुरू हुई और 
७ जनवरी, १६३४ को दोनों देशों में फिर व्यापारिक समभौता दोगया और 
८ जनवरी, १६३४ से ही बह लागू भी हो गया। इस समभौते की अ्रवधि 
३१ मार्च, १६३७ तक थी | इत समझौते के अनुसार भारत में जापानी कपड़े के 
आयात की मात्रा ओर जापान को निर्यात होने वाले भारतीय कपास की मात्रा 
भी निश्चित कर दो गई। जापानी माल पर शआ्रायात-कर ४० प्रतिशत और 
प्तोन श्रे गुड्स पर अनिवार्य कर ५.६ आ्र० प्रति पौर् कर दिया गया। इसी समय 
भारत और इंगलेड के बौच में लीव-मोदी सम्ौौता भो किया गया | इस 
समभोते की अदधि ३१ दिसम्बर, १६३५ तक थी । यह समझौता भारतीय हितों 
के विरद्ध ओर ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षा करनेबाला था। इन दोनों समभौतों 
और १६३२ में नियुक्त प्शुल्क मंडल की' सिक़ारिशों को ध्यान में ररते हुए 
माचे १६३४ से इंडियन टेरिफ़ ( टेक्सटाइल प्रोटेक्शन ) एक्ट पास किया गया | 
यद्यपि सरकहण का अवधि ३१ मात, १६३६ तक की स्वीकार की गई थी पर 
संरक्षण-करों की दरों के बारे में बद निश्चित क्रिया गया कि १६३५ के दिसम्बर 
में लीव-मोदी समझौता, और मा्च॑१६३७ में जापान-मारत समझौता की श्रवाधि 
समात्त होने पर उत्र पर फ़िर विचार किया जाथ | इस एक्ट में प्रिथ्श कपड़ों 
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से जो संरक्षण पहले मिला था उसमें फिर कमी आने लग गई थी | जापान ने भी 
फिर भारतीय बाज़ार की ओर ध्यान देना चाहा | १६३८ में संसार की आर्थिक 
स्थव में जो फिर शिथिलता के चिह्न दिखाई पड़ने लगे थे उसका आन्तरिक 
माँग पर बुरा अतर पड़ा! भारतीय कगास-डद्योग का भविष्य उक्त सब कारणों 
से फिर एक चिन्ता का विषय बनता हुआ मालूम पढ़ने लग गया था। पर इसी 
बीच में लितम्बर, १६३६ में दूसरे मद्दायुद्ध का आरम्म हो गया और उसके 
परिणामस्वरूप सारी स्थति ही एक दम बदल गई | 

द्वितीय महायुद्ध--गत महायुद्ध के कारण इस उद्योग को भी प्रोत्साइन 
मिला । जापान और इगलैंड से माल श्राना बद हो गया। मार के कपड़े की 
विदेशों में मॉग बढ़ने लगी क्योंकि जो देश इगलैंड, अमरीका और जापान से 
माल मंगाते थे अब वे भी भारत से कपड़ा मगाने लगे । भारत के 
कपड़े का निर्यात एशिया और अफ्रीका के देशों और आस्ट्रेलिया के 
अलावा इज्धलैंड और अमरीका तक को होने लगा। इस बाहरी मॉँग के 
अलावा अन्दरूनी माँग भी बढ़ी ।एक तो बाहर से कपड़ा आना बन्द हो 
गया, दूसरे सैनिक आवश्यकता के लिये सरकार बहुत-ला कपड़ा खरीदने लगी । 
इस बढ़ी हुई मॉग को पूरा करने के लिये भारतीय मिलों ने शक्ति मर उत्पादन 
करना आरम्म किया | मिलों में तीन-वतीन पाली काम होने लगा। नई मिलो की 
स्थापना करना तो कठिन था क्योंकि चुद्धकाल में मशीनरी मिलना आसानी से 
सम्भव नहीं था । इसलिये मिलों ने अपनी मौजूदा उत्तादन-शक्ति का ही पूरा 
पूरा उपयोग किया | मिलों की सख्या में थोड़ी द्द्धि अवश्य हुईं | सन्‌ १६३६ में, 
कुल रे८६ मिलें भारत में थीं श्रोर १६४५ में यह संख्या बढ कर ४१७ हो राई | 
तकुशों की सख्या १ करोड़ के आस-पाल से बढ़ कर १ करोड़ २ लाख के आस- 
पास हो गई और करों की सखया लगभग वही २ लाख के श्रास-पात रही। 
कपड़े की उत्पतादन-शक्ति में वास्तविक इद्धि का अनुमान तो करघों से ही लगाना 
चाहिये | इस दृष्टि से यह स्वथा स्पष्ट हो जाता है कि वूसरे महायुद्ध के समय में 
उत्पादन-शक्ति में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हो सक्षी और अधिक उत्पादन 
मौजूदा शक्ति के अधिकतम उपयोग से ही किया जा सका | यह उत्पादन-बृद्धि 
युद्ध के इन छु: वर्षो में कितनी हुई इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है 
कि जहॉ १६३६ में मारतीय मि्लों में कुल कपड़ा ४११ करोड़ गज्ञ से कुछ अधिक 
तैयार हुआ वहॉ १६४४ में ४७१ करोड़ गज्ञ से कुछ अधिक कपड़ा तैयार किया 
गया था। १६४४ में तो उत्तादन अपनी चरम सोमा पर ( ४८० करोड़ गज़ ). 
पहुँच यया था | कपास की खपत की दृष्टि से हम देखे तो जहाँ १६३६ में, 


र्श्ष् डे भारतीय अर्थशात्र को रूपरेखा 


कुल हर लाख गांठों की खपत हुई थी वहाँ १ <४५, में ४६ लाख गांठ की 
मपत हुई । काम करने वालों की संख्या मी ४ लाख ४२ हार 
(१६ ३६) से बढ़कर ५ लाख से कुछ अधिक (१६४४) हो चई ५ बे 
दृष्टि से उत्पादन १३० करोड़ पोंड के लगमग (१६३८-३९) से बढ़कर १ ६५ झरोड़ 
पाड (१६३८-४५) के हो यया था। ऋई प्रकार का नया माल डँसे मच्छुटदानी 
वाटर-अूफ खाकी, आदि भी भारतीय मिलों में युद्ध के लमय तैयार होने यो । 
ऊँचे दें का क्रीमती कपड़ा तैयार करने की प्रवृत्ति मी बढ़ी | उत्पादन बद़ने का 
स्वाभाविक परिणाम मुताफ़ा चढुने का मो हुआ | १६४० में बालबिक मुनाफा 
ईैड़े करोड़ था वह १६४३ में २१३ करं'ड तक हो- गया था। डिपिहेंद की दर 
१६३६ में १०३ प्रतिशत थी वह १६४२ में २७ प्रतिशत तक हो रई थी। युद्ध के 
ठसरय में कपास-उद्योग के उत्पादन चढ़ने के साथ-साथ मांग में भी बहुन बृद्धि हुई 


ओर इसलिए कपड़े का मूल्य भी बढ़ने लगा । मदायुद्ध के आरम्म होते ही कीमतों 
र्ष्च 


छः 


[ 


5 


का बढ़ना शुरू, हो गया था। पर १६४१ फे मध्य तक स्थिति विशेष रूए 
'पचिन्ताजनक नहीं हुईं थी | जब अग॒त्व १६४१ में लापान के परिसंयत्‌ ( एसेट्स 
को जड़ीकृत ( फ्रीज ) कर दिया गया तो वहाँ से आने चाला कपड़ा स्वधा बन्द 
गया । इससे कपढ़े की कीमतें तेडी से चढ़ने लगीं और १६४२ के श्रन्त में दो अगान 
२६३६ की चौगुनी-पचगुनी कीमत हो गई । १६४३ के मध्य तक सरकार कीमनों 
को बढ़ने से रोकने में सफल नहीं हो सकी ओर अ्रन्तोगत्वा कपड़े का मूल्य निंय॑ 


घ्पः 2 


श्फू 3 


त्रण कर दिया गया | इत सम्बन्ध सें अधिक विल्तार से तो दम आगे खिलेगे। 
यहाँ तो हम इतना दी लिख देना चाहते है कि युद्धकाल में मारतीय निर्कोका 


उत्दान तो एक सीमा से अधिक सम्भव नहीं हो सका ओर चाहर से भी करो्डे 
का आना विल्कुल बन्द हो गया, पर नांग बहुत चढ़ गई--हमारे देश में और 
देश के बाहर मी । नतीजा यहं हुआ कि युद्धकाल में कण्डे की तगी और म 


के उक्त समस्या को चुलमाने के प्रवत्नों का उल्लेख करें एक बात को % 
कारी करना आवश्यक ह। बह है कपास-उद्योग सम्बन्धी बुदकालीन सम्दुसु- 


सीति की । 


बह हम ऊपर लिख छुके हैं कि १६६६ में जो अशुल्क क्ावत लाए सता 
जया शा उसमें इस ठात की शुजाइदश- थी कि विलावती माल की आदाल-डि 
लंच में बाले माल प्र लगने वाले कर मे समा 


झथवा कर्मी के अनुसार इंगलेद से आने दाले 
अथवा इडि की जय सके | चूँकि दितीय 
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कपड़े पर २६ प्रतिशत कर कम कर दिया गया। सन्‌ १६४२ तक संरक्षण की 
जो अवधि १६३४६ में बढ़ा दी गई थी वह बाद में फिर समय-समय पर १६४७ 
तक के लिए बढ़ादी गई। १६४६ में संसक्षण सम्बन्धी सारे प्रश्न पर प्रशुल्क 
मण्डल ने विचार किया और यह सिफारिश की कि ३१ मार्च १६४७ से संरक्षण 
समाप्त कर दिया जाये। जो मौजूदा आयात-कर हैं वे आगम कर ( रेवेन्यू 
ड्यूटी ) के रूप में बने रहें और जब कभी लगातार तीन महीने तक श्रौसत 
२६ करोड़ गज्ञ मासिक कपड़ा बाहर से आये तो प्रशुल्क मण्डल संरक्षण के प्रश्न 
पर विचार करे। अ्स्तु, भारत सरकार ने. १ अ्रप्रैंल, १६९४७ से सूती कपड़े और 
सूत पर जो ससक्ुण-कर ये उनको आराम-कर में बदल दिया। आज इस देश का 
यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग इस अर्थ में अपने पाँव पर खड़ा है । 
यह हम पहले लिख चुके हैं कि द्वितीय महयुद्ध के आरम्भ होते ही 
अन्य वस्तुओं के साथ-साथ कपड़े की कीमत बढ़ना भो शुरू हुआ और १६४६३ 
के मध्य में तो स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक होगई | श्थिति पर काबू पाने के 
लिये जून, १६४३ में भारत सरकार ने कपड़े और सूत पर नियंत्रण लागू कर 
दिया और 'ेक्सटायल कमिश्नर एक ऑफिसर की नियुक्ति करके 
नियंत्रण सम्बन्धी व्यवस्था का मार उसे सौंप दिया। पद्चीस सदस्यों की 
“टेक्सटाइल कम्ट्रोल बोर्ड! नाम की एक कमेटी भी नियुक्ति की गई जिप्तका काम 
नियंत्रण सम्बन्धी मामलों में सरकार को सलाह देना था ) नियंत्रण की इस 
व्यधस्था के अनुस्तार कपड़े और सूत का मूल्य-नियंत्रण कर दिया गया, अनावश्यक 
माल मिल-मालिक या व्यापारी के पास जमा न हो इसका प्रबंध कर दिया गया, 
फपड़े के लाने लेबाने पर नियंत्रण कर दिया गया, और कपास तथा दूसरी 
आवश्यक सामग्री के मूल्यों का नियन्नण भी कर दिया। इस नियंत्रण का परि- 
शाम मूल्यों में कमी होने का हुआ, और जून १६४३ में जहाँ सूती घस्तर के मूल्य 
का देशनांक [ इनडेक्स नम्बर ] १६३६ को आधार [१०० ] मानकर ५१३ हो 
गया था वहाँ दिसम्बर १६४५ में २६५ हो गया। पर इसी से जनता की समस्या 
का पूरा इल नहीं हुआ | कपड़े की तंगी बरात्रर बनी रही और काला बाजार 
जन्न बढ़ा | अस्तु, जनता को नियंत्रित मूल्य पर कपड़ा नहीं मिलने से काले 
बाज़ार के बढ़े हुए मूल्यों पर अपनी कपढ़े की माँग पूरी करनी पड़ती थी | 
चुद्धकाल में कपड़े का उत्पादन बढ़ने पर भी कपड़े की कम्मी बनी रही । जनता की 
खपत के लिये बो कपड़ा उपलब्ध था उससें युद्ध के समय में कितनी कमी श्रा गई 
ईसका अनुमान इससे लाया जा सकता है कि युद्ध के पूर्व के दो वर्षों में हाथ के 
करों पर तैयार कपड़ों को शामिल करके जनता की खपत के लिये ६४० करोड़ 


२२० भारतीय अथशाल्त्र की रूपरेखा 


गज्ञ कपड़ा उपलब्ध था वह १६४२-४३ में उवी आधार पर केवल २६० करोढ़ 
गज या ४० प्रतिशत ही रह गया था। मूल्य नियंत्रण होने पर भी बढ़े हुए मूल्यों 
पर कपड़ा बिकता रहा--यह सारी स्थिति का निचोद़ मानना चाहिये। 
ह्वितीय मह।युद्ध के पश्चात्‌ :--७ मई १६४५ को जर्मनी के साथ, और 
१४ अगस्त, १६४५४ को जापान के साथ, द्वितीय महायुद्ध समात हुआ | आशा 
यह थी कि युद्ध के पश्चात्‌ कपड़े की तंगी कम हो जायगी और कीमते भी नीचे 
उत्तरेंगी | पर यह आशा पूरी नहीं हुईं। मई १६४४ में सरकार ने कपड़े तथा 
सूत के उत्पादन पर नियन्रण किया ओर जुलाई १६४५ में वितरण सम्बन्धी नई 
योजना जारी की । सूत व कपड़े सम्बन्धी उत्तादन के नियंत्रण की जो योजना 
लागू की गई थी उसका उह्दं श्य उत्पादन बढ़ाना था और इस दृष्टि से मिलों को 
कौन-सा कपड़ा और कितना सूत उत्पन्न करना चाहिये इस सम्बन्ध में कुछ 
नियंत्रण किया गया था ” इसी के अनुसार 'यूटीलिटी कलाथ” की योजना भी 
बनी थी | पितरण सम्बन्धी योजना में राज्य और प्रान्त की सरकारों को बहु 
अधिकार दिये गये थे । प्रान्तों का कोटा निश्चित कर दिया गया था। उस 
कोटा के ठीक-ठीक वितरण का प्रबन्ध करना उनका काम था। देश में करें के 
आने.जाने पर और कच्चे माल तथा दूसरी श्रावश्यक सामग्री की उदच्चित 
व्यवस्था करने के सम्बन्ध में मी नियंत्रण किया गया। परनठु सरकार के इन 
तमाम प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं आया। यूटीलिटी क्लाथ की योजना 
१६४५ के अन्त में समाप्त करी गई। १६४६ में उत्पादन बहुत गिर गया। चहों 
१६४५ सें ४७१ करोड़ गज़ कपड़े का उत्पादन हुआ था वहाँ १६४६ में ४०१ 
करोड़ गज़ का उत्पादन ही हुश्रा | उत्पादन-लागत में इंद्धि होती रहने पर मां 
कपड़े के मूल्य नहीं बढ़ाये गये । मजदूरों के काम के घटे ४४ से ४८ प्रति सह्ाह 
कर दिये गये ये । हड़तालों आदि के कारण भी उत्पादन बंद रहा । सांप्रदायिक 
भगड़े भी देश में हुए | सरकार की नियंत्रण-नौति में कई खात परिवर्तन नहीं 
हुआ । क्लीमती कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने और मोदे कापड़े के उत ह है 
घटाने की दृष्टि से मूल्यों में मं, १६४४ के पश्चात्‌ नवम्बर, ९८४२ * ४ 
परिवर्तन किये गये ये पर उनके बारे में यह शिकायत बनी ही *ही कि बट 
उत्पादन-लागत को देखते हुए यह परिवर्तन पर्याप्त नहीं थे । सरकार ने आ 
निर्यात में पहले तो कमी की पर फिर कुछ समय के लिए बन्द हां 5 हल 
और फिर जब निर्यात जारी हुआ तो उस की मात्रा में कमी की | ६६४० कह 
उत्पादन की स्थिति और भी चिंगढ़ गई और कुज्ञ कपड़ें का उत्पादन है. का 
ै ने की द्ट्प्टि से घ्टेन्ददारजिसन 
गज़ द्ठी हुआ ) सरकार ने उत्तादन चढ़ा 
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( प्रमापीकरण ) की योजना बनाई जो १ दिसम्बर, १६४७ को लागू की गईं। 
पर कपड़ों के मूल्यों में कोई इद्धि नहीं की गई। प्रमापीकरण की उक्त योजना 
के अनुसार मोटे सूत और कपड़े के उत्पादन पर अधिक ध्यान देने, काप़ें के 
प्रकारों में कमी करने और अमुक नम्बर तक के दी सूत कातने का निश्चय किया 
गया। मिल-मालिकों और मजदूरों की सम्मिलित कमेटियाँ प्रदेशों में और 
अलग-अलग मिलों में उत्पादन घढ़ाने की दृष्टि से स्थापित की गई | पर इन 
सब प्रयत्नो का भी कोई अच्छा परिणाम नहीं आ्राया। बाज़ार में कपड़े की तंगी 
बनी रही और चोर बाज़ारी बढ़ती गई। महात्मा गांधी भमियंत्रण के विशुद्ध 
थे ही और उनके नेतृत्व में देश में नियत्रण हठा लेने के पक्ष में घातावरण बन 
रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि जनवरी, १६४८ में सरकार ने सूत तथा 
कपड़े पर से नियत्रण हठा लिया यद्यपि पूरा नियंत्रण श्रमी नहीं हठा था। 
प्रमापीकसण की योजना अब समाप्त होगई। कपड़े और सूत पर सरकारी 
नियत्रण समाप्त हो गया यद्यपि मिलों ने स्वयं मूल्यों का नियंत्रण करना स्वीकार 
किया । कपड़े के वितरण और सूत तथा कपड़े के एक निश्चित क्षेत्र में ( क्ञोन ) 
आने-जाने पर से मी नियंत्रण हट गया । इसी प्रकार सूत और कपड़े के निर्यात्त 
पर से प्रतिबध हटा लिया गया। कपास पर से भी मूल्य नियंत्रण हट गया। 
केबल सूत के वितरण और कपास के निर्यात पर अवश्य नियंत्रण रहा। 
'नियत्रण व्यवस्था के समाप्त द्वोते दी मूल्य तेज्ञी से बढ़ने लगे | मिलो द्वारा मूल्य- 
नियंत्रण सफल नहीं दो सका । आखिरकार श्रप्रैल, १६४८ में सरकार ने रहा- 
सद्दा नियत्रण भी उठा लिया। अ्रव॒ कपड़े और सूत पर मूल्य लिखने की 
आवश्यकता नहीं रहीं। सत के वितरण से नियंत्रण हृठा लिया गया । टेक्सटाइल 
कन्ट्रोल बोडे भी समाप्त कर दिया गया | पर कपड़े और सृत के लाने ले जाने, 
उस पर उत्पादन की तिथि लिखने ओ्रोर कपढ़े और सृत का आसंचय ( होड' ) 
करने सब्रधी नियत्रण जारी रखा गया। पर नियंत्रण के पूरी तौर से हटते 
ही मूल्यों में और मी इद्धि आई और मई में तो कीमतें बहुत ही बढ़ गई' | इस 
श्थिति से घत्रराकर जुलाई, १६४८ में भारत सरकार ने फिर नियत्रण लाग करने 
का निश्चय किया । इसके अनुसार मारत सरकार को कपड़े और सूत के मूल्य 
निश्चित करने और उनको छापने (स्टेम्प करने ) का अधिकार प्राप्त हो गया। 

वितरण की व्यवस्था का भार राज्यों पर छोड़ दिया गया । कपास के मूल्यों का 
भी नियंत्रण किया गया । इसके कुछ समय बाद ( दिसम्बर १६४८ ) से उत्पादन 
पर भी सरकार ने नियंत्रण लागू कर दिया। उत्पादन पर नियंत्रण करने का 

लक्ष्य उत्पादन में बुद्धि कज्ना और श्रधिक टिकाऊ कपड़ा तैयार करना था । 

पहनने के काम में आने वाले कपढ़े १६ और जो पहनने के काम नहीं श्राते वे 


श्श्र भारतीय अ्ंशात्त्र की रूपरेखा 


१२ ग्रकार के तय कर दिये गयये। मोटे करड़ें के उत्ताइन पर बस 


दिया गया । निवन्त्रण॒-ब्यवत्था ठीक-ठोक लागू होती है या नहीं मे कस 
हज... आकर एन्कोरसमेंद व के म् गगादी 
रखने के लिये एक एन्कफ्ोस्समेंट विधाग खोला बया। श्ड८ में उसाइत हे 


इंद्धि हुईं। इस वष ४३१ करोड़ गज्ञ कड़ा उत्तन्न का, पर करे जावर 


जारी रही | करत की कनी की उनत्वा भी देश के विसाब्न छे कार उस 
नई | मल्वों के दर कम यह: श् 52 मे दर | 
हो नई | भृूल्दा क दर केस है, यह शिकायद मिन्न-मालिकों को इराबर घन 





की कनी कर दी गई | इससे नियांत को और इस कार्य से उत्तादन को प्रोत्ताहन 
मिलने की आशा थी | १६४६ का वर्ष फ़िर वल्तोब्रोग की दृष्टि से कठिनाई दा 
बीता | उल्लादन १६४८ की अपेक्षा किर गिर यवा | ऋुन्च ३६० 
१६४६ में उत्पन्न हुआ | सरकार ने उत्तादन तन्वरन्धी- निबन्द्रण को ब्यवत्त्या 
वेक्टटाइल प्रोडक्ष्शन इन्‍्ट्रोल कमेंडी की सिझारिशों के अचुतार कुछ बदठा 
कीसती करड़े के उत्यादन को प्रोत्ताहन दिया और उल्ताइन निदल्‍्वण बोब्ना 


आधवश्यक्रतानुतार परिवर्तन की गुन्बाइश रखी | पर वाद में स्थिति और | 
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जिगढ़ने लगी दो सितम्बर १६४६ में नियन्त्रण सन्व्न्धी नई नोदि की तरहार ने 
घोषणा की । उसके अनुतार उल्तादन से नियन्त्रण हठा लिया गया, केबल उठने है 
नियन्त्रण के अलावा जो मूल्व नियन्त्रण के लिए आवश्यक या | वितरण की बोच्ता 
में मी छुघार किया गया । एक बार तो केवल इतना ही परिवर्तन किया कि निर्ती 
को, यदि राज्य अपने द्वित्ते का करड्ा चनव पर न ले उह् दो, उद कपड़े की 
बेचने की इदाज्त दे दी | पर इसके वाद विठम्बर में उरकार नें विदस्ए दे 
योजना और नी उदार कऋर दी। निलों को 3 माल सीछ् बेचने का ऋदिकार 








मिल राणा और बाकी का राज्यों को 


आवश्यक था | यदि राज्य की तरकारे 


लें दो मिलो को वेचने की इजाइत मिल व च्य् स्प दे डुब्स। 
नूल्न निवन्द्रण कित आधार पर किया लाव यह प्रश्न ६६इफे में ठरशर न 
झरिेफ़ बोर्ड के छुएुद कर दिया था। ठेस्िफि बोद की तिफ्लारिश हे अदुतार 

के छुदुंद कर दिया या। ८ ] टू हे 
रेफ़ बोड टू री 2 कर 
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१ जूत १६४६ को हटा लिया गया | मिलों को उचित मूल्य पर ( जो सरकार द्वारा 
निश्चित है ) कपास नहीं मिलने से जो कठिनाई उत्पन्न हो रदह्दी थी उसको इल 
करने के लिए मार्च १९४६ में कपास का निर्यात दुर्लभ मुद्रा के देशों को छोड़कर 
बाकी के देशों को बन्द कर दिया गया ताकि कपास की स्थिति ठीक हो जाय | 
सरकार के इन तमाम प्रयत्नों के बाद भी वस्थोद्योग की स्थिर्ति बहुत संतोषजनक 
नहीं रही | कपास की कमी रद्दी, निश्चित मूल्य पर उसका मिलना कठिन रहा | 
आरम्म में नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था में कई दोष रहे जिनमें बाद में सुधार किया 
गया | पर कपड़ों के मूल्य नियंत्रण की समस्या तो फिर भी हल नहीं हुई और 
मिल-मालिफों को बराबर असतोष रहा। मार्च १६४६ को जो उत्पादन कर 
(एक्साइज ब्यूटी) लगाया गया वह भी मिल-माल्िकों के असन्तोष का कारण 
रहा | १६५० में भी इस उद्योग की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ | सितम्बर 
१६४८ से ही नियन्त्रण सम्बन्धी कड़ाई में तो अवश्य कमी आरगई थी, पर और 
कठिनाइयों बनी रहीं | कपास की कमी और उसके मूल्य की अधिकता, सूत तथा 
कपड़ों की कीमत में नवम्बर १६४६ मे की राई ४ प्रतिशत को कमी, जो मिल- 
मालिकों ने स्वेच्छा से सरकार की अवमूल्यन के बाद मूल्य घटाने में सहयोग देने की 
दृष्टि से स्वीकार की थी, उत्पादन-लागत को देखते हुए; कपड़े का क्रय-मूल्य, ये कुछ 
ऐसी कठिनाइयों थीं जिनका सूती वछ्नोद्योग को १६४० में सामना करना पड़ा | इसी 
कारण से १६४० में केवल ३६६ करोड़ गन कपड़ा उत्तन्न हुआ । कपड़े के निर्यात को 
प्रोत्ताहन देने की नीति साल भर जारी रही और ११० करोड़ गज से अधिक कपड़ा 
१६४० में निर्यात किया गया | १६५४१ में घस्त्र उद्योग की स्थिति संतोषजनक रही | 
मिलों द्वारा कपड़े का कुल उत्पादन ४१० करोड़ गज़ से कुछ श्रघिक हुभ्रा और दूत का 
उत्पादन १३० करोड़ पौंड हुआ। १६४१ में कपड़े की कीमतें कु्त मिलाकर १९६४० 
की अ्रपेज्ञा श्रधिक रहीं। भारत सरकार ने फ़ाइन, उपर फ़ाइन, रंगीन और 
छुपे मोटे और बीच के दर्जे के कपढ़े को छोड़कर शेष सब प्रकार के कपड़ों पर से 
श्रौर सूत पर से ४ प्रतिशत की मूल्य की कमी वापिस हठाली | १९४० की अपेक्ता 
१६४९१ में कपड़े का निर्यात कम हुआ । १६४१ में ७३ करोड़ गज़ कपड़ा निर्यात 
हुआ जब १६४० में ११० करोड़ गज्ञ कपड़ा निर्यात हुआ था। मोटे और बीच 
के कपड़े पर निर्यात कर फ़वरी १६५६१ में १०% लगाया गया जो बूव १९५१ में 
२४% कर दिया गया। फ़ाइन और सुपर फ़ाइन कपड़े में काम में श्राने बाली 
विदेशी कपास पर दो आने पौंड जो आ्रायात कर लगता है और जो उपरोक्त कपड़ा 
निर्यात होने पर वापिस कर दिया जाता था वह वापिस करना बंद कर दिया गया | 
सूत का निर्यात बिल्कुल बंद कर दिया गया। जहाँ तक नियंत्रण का संबंध है 
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२१६५६ में उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण संबंधी नीति में कोई खास परियर्तन 
नहीं हुआ | इस सब का सार यह है कि १६४१ के अन्त में देश में कपड़े दी 
हिथिति उत्पादन में इृद्धि होने से और निर्यात में कमी होने से काफ़ी सुधर गई | 
पर इस समय ( १६७२ के श्रप्रेल ) देश के वस्त्रउ्द्योग में फिर एक संकट की 
स्थिति उत्पन्न होगई है | इसका कारण यह है कि मिलों के पास कपड़े का स्टॉक 
खास तौर से फ़ाइन-सुपर फ़ाइन कपड़े का, बहुत जमा हो गया है। जूत १६४२ 
तक के लिये भारत सरकार ने निर्यात के लिए केवल २५ करोड़ गज कपड़ा तय 
किया है | साथ ही विदेशों से कपड़े की मॉग भी कम होगई है। कंरड़ो की 
कीमतें गिरी हैं। देश के श्रन्दर भी लोग और श्रधिक मूल्य गिरने की श्राशा में 
खरीदना कम कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति फ्राइन और सुपर फ़ाइन कड़े में 
विशेष रूप से है । मिलों ने उत्पादन कम करना शुरू कर दिया है। इत नारी 
स्थिति का सामना करने के लिये मारत सरकार ने वितरण तथा उत्पादन संबंधी 
मियंत्रण ढीला कर दिया है और निश्चित देशों को कपड़ा निर्यात करने संबंधी नीति 
भी ढीली करी है। मिलों को अपनी इच्छानुसार कपड़ी बेचने की सतन्‍्वता 
काफ़ी दृद तक दे दी गई है | इन सब का वया अ्रत्तर मिल-मालिक ऐेगे यह रत 
समय नहीं कहा जा सकता । पर सरकार की श्रत्र तक की रियायतों से वे पूर्णतया 
संतुष्ट नहीं हैं। इनका कहना दै कि मूल्य तथा उत्पादन पर से सरकार के को नियत्रर 
हटा लेना चाहिये । विदेशी कपास पर जो श्रायात कर है. उसको बे हे ह्पर्मे 
देना वापिस स्वीकार करना चाहिये। सुपर फ़ाइन कपड़े पर जो २०४ और 23 
पर ४% उत्पादन कर है उसे हटा लेना न्वाहिये या वह कम तो अवश्य कक शक 
चआाहिये। जिस कपड़े पर से ४ प्रतिशत की मूल्य की कमी अमी नहीं | दे 
हटा लेनी चाहिये | निर्यात के बारे में सरकार को कपड़ा कहाँ है ० दस्त 

कोई प्रतिबंध निर्यात की मात्रा निश्चित हो नानी 
में कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिये । केवल निय जल 
चाहिये | उपरोक्त विवरण से सरपष्ट है कि देश के वस्त्रठ्योग 80४ 
की दृष्ठि से भी एक कठिन परिस्थिति डक रे की कमर । 

बंध में दी्घ दृष्टि से भी सोचने को आवशतकए दि 
की जो के भविष्य के सम्बन्ध में सबसे महत्व के 
पल के कपड़े के अलावा, हमारे देश में हाथ के वत स हा 
कप ही कस और मिल के सूत से हाथ करधे पर तैयार किया है 
करधे पर बनी खा हे किलो हक लीक कप 
| हाथ करवे के उद्योग को ह्थिति ख्ाज तन्वीप पं 

जि कम मु उद्योग का आ्राधार एक आदशवाद और भावना रही ४ । 


का श्सी 
चर कफेवश भाषना के आधार पर कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं चल सकता | इसी 
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के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी दम खादी ओर हाथ करघे पर बने कपड़े के 
उद्योगों को नष्ट नहीं होने दे सकते | हाथ करवे के उद्योग को सहायता पहुँचाने 
की सरकार कई प्रकार से कोशिश कर मी रद्दी है। पर आवश्यकता इस बात 
की हैं कि इन तीनों प्रकार के वल्लोद्योगों में समन्वभ किया जाय और उनके क्षेत्रों 
का बटवारा किया जाय | यह प्रश्न राष्ट्रीय सरकार के निश्चय करने का है और 
उसका किया हुआ निश्चय सबको मान्य होना चाहिये। योजना आयोग का 
कर्तव्य है कि वह इस सबंध में एक निश्चित योजना देश के सामने प्रस्तुत करे । 
खादी और हाथ फरघे के उद्योग में वैज्ञानिक उत्पादन विधियाँ को चालू करना भी 
अत्यन्त आवश्यक है | इन उद्योगों का सामानिक और आर्थिक मूल्य उनके 
विकेन्द्रित होने में हैं न कि वैज्ञानिक उत्पादन के तरीकों और यांत्रिक शक्ति का. 
बहिष्कार करने में । 

दूसरी वात यद्द है कि हमारे वलछ्नोद्योग का लक्ष्य यह भी होना चाहिये 
कि हम उचित उपायों से यथासम्भव बाहर के देशों में अपने माल के लिए 
ब ज़ार का निर्माण करें । 

इन मूलभूत समस्याओं का उल्लेख करने के बाद अब हम मिल के 
कपड़े के उद्योग तक ही सीमित कुछ समस्याओं का ज़िक्र करेंगे। पहली समस्या 
कपास और उसके उचित मूल्य की है। आज हमारे देश में लगमग ३० लाख 
गांठ कपास पैदा होता है। खपत हमारी ४० लाख गांठों के लगभग है। लगभग 
१० लाख गांठे कपात हमें पाकिस्तान श्रौर दूसरे देशों से श्राज मिल सकता है | 
साभंश यह है कि बाकी के दस लाख गांठों का उत्पादन इस देश में बढ़ना 
चाहिये ये आंकड़े केवल मोटे अनुमान के आधार पर दिये गये हैं। देश के 
विभाजन के पश्चात्‌ कपास सम्धन्धी समस्या कठिन हो गई है । इसे हल करने का 
प्रवत्त देश में चल रहा है | इस प्रयत्न में सफलता पिल रही है। १६५०-४१ 
में लगमंग ३<- लाख गांठ कपास श्रधिक उत्पन्न हुआ और १६५१ ५२ के लिए 
४० लाख गांठ कपास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमें लम्बे रेशे के कपास 
उत्पन्न करने की ओर भी ध्यान देना है। 

दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पुरानी के स्थान पर नई मशीनरी और नवीनतम 
मशीनरी लगाने का है। इस सम्बन्ध सें यह याद रखने की वात है कि गत मद्दा- 
युद्ध के समय से मिलों ने बहुत काम किया है, इसलिए मशीनों को बदलने की 
बड़ी आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में दूसरी आवश्यक बात यह मी है कि यह 
मशीनरी हमारे देश में ही उत्पन्न की जाए.। इस दिशा में कुछ प्रयत्न हुआ भी 


है। हाल में इस उद्योग को सरकार से सरक्षण भी मिला है। मशीनरी के साथ 
१३, 
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दूसरी ३ 
3:48 ] सामग्री का भी सवाल है। उसकी व्यवस्था भी देश में होनी 

तीसरी समस्या इस उद्योग के विकेन्दीकरण की है। हे नह झोडे वास 
और गाँवों में बिजली की शक्ति के प्रसार के साथ द 5३ 3 होगे 
चाहिये | यह सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से वांछुवीय होगा 0 

चौथी समस्या उत्पादन-लागत को कम करने की है | इसका उपाय मज- 
दूरी कम करना नहीं हो सकता | इसका तो एक ही उपाय है कि मजररों दी 
उत्तादन की क्षमता बढे | जो मिलें इस समय इतनी छोटी हैं कि उनको आफ 
दृष्टि से नहीं चलाया जा लकता, उनका विस्तार किया जाना चाहिये | इसी हट 
से मजदूरों की कार्य-ज्रमता बढ़ाने की आवश्यकता है| पिछुले वर्षों में इस विपय 
में मिल-प्रालिकों को बराबर शिकायत रही है | इसके लिए कार्य करने में ईमार- 
दारी के श्रलावा आवश्यक शिक्षा की भी बड़ी आवश्यकता है | इसकी देश पे 
कमी है । इसी के साथ-साथ वैज्ञानिकन ( रेशनलाईजेशन ) की भी भरावधक्ा 
है | इसी प्रकार मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली को यदि तत्काल समाप्त नहीं डिया वा 
सकता तो भी उस पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता तो स्पष्ट है। ये सब दाते 
दोने पर दी उत्पादन लागत में कमी आ सकती है। इस दृष्टि से औद्योगिक जोर 
का महत्त्व भी बहुत है | इस ओर भी बराबर ध्यान देते रहने को श्रावश्यकता है | 

यदि देश के वस्त्रोद्रोग को हमें ठीक भर व्यवस्यित स्थिति में लानों है 
तो उपयुक्त समस्थाश्रों को हल करना आवश्यक होगा। सन्‌ १६४४ में युद्धोत्तर 
योजना-समिति ने इस उद्योग के विकास की पंचवर्षीव योजना बनाई थी। उत्त 
योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है यद्यपि कपात श्रौर पूंजी की कमी ञ्रौर 
मशीनरी के ऊँचे मूल्यों के कारण जिस गति से विकास दो रहा है वह धीमी है । 
पिछले साल सरकार ने टेक्सटाइल वर्किय पार्टी' की नियुक्ति की थी। यह एक 
छु; वर्षीय योजना टेक्सटाइल उद्योग के विक्रास के बारे में तैयार कर रही है। 
योजना श्रायोग ले भी इस प्रश्न पर विचार किया है| अपनी प्रथम रिपरट में 
आयोग ने आयामी पाँच वर्षों में इस उद्योग में कोई नये कारखाने खोलने को 
आवश्यकता नहीं मानी है। उनका मानता है कि आवश्यक मात्रा में कपल 
मिलने पर वर्तमान मिलों में लगभग ४५० करोड़ गज कपड़ा उत्तन्त हो तम्ना है। 


ही «०, 
>> दर्यट 
सेठ मेंथाला 
अ 


इन सत्र प्रयलों में समन्वय की जरूरत हैं । टेवंसटाइल डेबलपने 
इस उद्योग के विकास सम्बन्धी प्रश्नों पर सरकार शरीर व्यवसायी वर्य का मांग: 


अदर्शन करती है ! ५ है किम 
पटसन [जूट] मिल ध्योंग --कपात के बाद इस देश का दूसरा मात 
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पूर्ण उद्योग पटसन का ही है। इस उद्योग में ३ लाख से अधिक आदमी काम 
करते हैं। यह उद्योग अधिकतर पश्चिमी बंगाल में कलक़त शहर, हुगली, हावड़ा 
ओर २४ परगना के जिलों में केन्द्रित हैं। बिहार, मद्रात, मध्य प्रदेश और उत्तर 

श॒ में भी कुछ मिलें हैं । इसका प्रबन्ध आज भी विदेशी द्वार्थों में है और 
पूँजी में भी उनका यथेष्ट भाग है | कुल ४० करोड की पूंजी [ २० करोड़ स्थायी 
पूँजी और ३० करोड़ चालू पूजी ] इस उद्योग में लगी है | इसने १६४७ में 
१२७ करोड़ रुपए का माल पैदा किया । इसके उत्पादन की मात्रा १० लाख ठन के 
लगभग है | सत्र मिलों में कुल ११३] लगभग ७० हज़ार करे हैं | ६० लाख 


' शांठों की [कच्चा पठ्सन] साल में कुल खपत है | दुनिया के ४७ प्रतिशत करवे 
' भारत में ही हैं। जूट का उद्योग मारत के लिये एक अ्रन्य दृष्ठि से भी महत्त्वपूर्ण 
' है। देश के निर्यात में जूट के माल का बहुत बड़ा स्थान है और इसलिये विदेशी 
' विनिमय प्राप्त करने का यद्द एक अ्रच्छा साधन है। द्वितीय मदायुद्ध के पहले 


देश के सालाना निर्यात के कुल मूल्य का १६ प्रतिशत, युद्ध के बाद [१६४६- 
४८] का औसत २८ प्रतिशत और देश के विभाजन के बाद १६४८-४६ में 


, १५७ प्रतिशत तक पटसन के उद्योग का हिस्सा रहा है | १६४६-४० में यह भाग 
- फिर १८ प्रतिशत होगया । चिंदेशी विनिमय की मात्रा का यदि हम विचार करें 


मत श 


- तो १९४६-४७ में ७० करोड़, १६४७-४८ में १२७ करोड़, १६४८-४६ में १४६ 
$ करोड़ और १९४६-४० में १२७ करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय हमें पट्सन 


के माल नियांत से प्रात हुआ । अधिकांश माल अमेरिका जाता है, इसलिए ६० 
प्रतिशत दुर्लभ मुद्रा हमें इसी से मिलती है | भारत को पठ्सन के माल के उत्पादन 
का लगभग एकाधिकार प्राप्त है। अब हम इस महत्त्वपूर्ण उद्योग के बारे में थोड़ा 
विध्तार से अध्ययन करेंगे | 

आरम्भ --आचीन भारत में बस्तर की तरह परसन के ठ््योग का भी 
विकास हुआ था या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर श्् वीं 


” शताब्दी के आरम्भ से जूट के माल का यथेष्ट प्रचार था इसमें कोई संदेह नहीं 


हछ 


जल 


है। श्य३३ से जब डंडी [स्कॉटलेंड] में जूट का उद्योग विकसित हुआ तो उधका 
प्रभाव भारतीय उद्योग पर बुरा पड़ा । भारत कच्चे जूट का उत्पादन और निर्यात 


, करने वाला देश बन गया | परठु ः ६ वीं शत्ताव्दी के मध्य से फिर मारत में जूट 


के आधुनिक उद्योग का आरम्भ हुआ | बंगाल में सिरामपुर के निकट रिशरा 
नामक स्थान पर १८४४ में पहली जूट की कताई करने थाली मिल की स्थापना 


, हुई | १८४६ में पहला यांत्रिक शक्ति से संचालित करघा लगाया गया। हाथ 


करधे का जो अ्रवशेष बचा हुआ था, मिन्न उद्योग की स्थापना से उसका भी 


श्श्८ े भारतीय अ्रथंशाल्त्र की रूपरेखा 


कक हो गया । पहल्े-पहलले उद्योग की प्रगति थोड़ी धीमी रहो, क्योंकि नया 
'व्यवताय था और अ्रनुभवी और जानकर मज़दूरों बम 
तक उद्योग की अच्छी प्रगति हो गई। हंस निद 0 8:00: 
हक मय गनीवेग की उत्तादन में 

अथम मभहायुद्ध तक- १६ वीं शताब्दी के अन्तिम दस वर्षों में बच्चे 
“पटसन के मूल्य में वृद्धि हो जाने, अकाल पढ़ने, मद्ामारियाँ फेलने और श्रम की 
कमी होने से इस उद्योग को संकट का सामना करना पढ़ा | संकट का श्रा 

डर ८ का श्रारुम 

-तो औ्रौर भी थोड़ा पहले, मॉग के अनुपात से अधिक उत्पादन होने के कारण 
“हो गया था | पर धीरे-घीरे सकट-काल समाप्त हो गया श्रौर प्रथम महायुद्ध तड़ 
उद्योग की स्थिति संतोषजनक रही | श्रव धानीबेग! के स्थान पर 'हेसियन 
कल्लॉथ' का अधिक उत्पादन होने लगा । ; 

प्रथम मद्दायुद्ध और उसके बाद--प्रथम महायुद्ध जैसे ही श्रास हुआ 
-पट्सन के माल की सैनिक तथा दूसरे कामों में बहुत आवश्यकता होने लगी। 
यद्यपि शत्रु-राष्ट्रों से दोनेवाला व्यापार बन्द होगया, माल लाने-लेजने ही 
कठिनाई होगई, कच्चे और तैयार माल पर मार्च १६१६ से निर्यात-कर लग 
>्गया, पर फिर भी थुद्ध-जनित बढ़ी हुई माँग के कारण पव्सन के उद्योग का 
्रच्छा विकास और विस्तार हुआ । युद्ध के पश्चात्‌ मोंग के गिर जाने से और 
कच्चे माल की क्लीमत वथा मज़दूरी के बढ़ने के परिणामस्वरूप उत्तादन लॉग 
में चरद्धि होजाने से युद्धोत्तर मन्दी का इस उद्योग को भी सामना करना पड़ा पर 
थोड़े समय बाद बापस शसिथिति में ठुधार आगया | 

विश्व-संकट--१६२६ के विश्व श्रायिक संकट का असर दूसरे उद्योगी की 
- भाँति इस उद्योग पर भी पढ़ा । परूठ यह उद्योग अधिक संगठित था। शरीर 
इसलिये इसने और उद्योगों की, जैसे कपास-उद्योग की, श्रपेज्ञा संकट का सामना 
-अधिक सफलता के साथ किया | जब मूल्य गिरने लगे, गोदाम में माल बमा 
होने शगा और माँग कम होगई तो इस उद्योग ने उत्पादन कम फस्ने की 
व्यवध्थित रूप से योजना बनाली। ३१ मार्च, १६३६ तक के दस वर्षो में व 
भिल एसोसियेशन ( स्थापित १६३६ ) ने काम के घन्टे ४० प्रति सार पक 
से मर्यादित कर दिये ये । पर १ आल, १६३६ से काम के घने ४० प्रति 
से बढ़ाकर ५४ प्रति संत्ताह कर दिये गये और ? मार्च, १६२३७ से कोई परतिवस्य 
ही नहीं रद्दा । बात यह थी कि जंट-मिल एसोसियेशन की जो मिले सदा 
थीं उनके साथ कोई समझौता नहीं हो सका। काम के घन्ठे अधिक दोशर मे 
१६३७ और १६३८ में उद्योग की स्थिति चहुत ही चिन्ताजनक होगई। श्ालिर 


संगठित उद्योग-घन्ने २२६ 


बंगाल-सरकार ने एक आर्डिनेन्स के द्वारा सितम्बर, १६३८ में काम के घन्टे फिर 
घटाकर ४४, प्रति सप्ताह कर दिये। जूड मिल एसोपियेशन और एसघोतियेशन 
के बाहर की मिलों में कुछ छमय बाद समझौता दोगया और १५ मार्च, १६३६ 
से यह आपस में तय दहोगया कि काम के अधिक से अधिक अ्रति सप्ताह ५४ और 
कम से कम ४० घन्टे रहेंगे । २१ जुलाई, १६३६ से काम के घन्टे ४५. प्रति ससताह् 
कर दिये गये और यह भी तय हो गया कि २० प्रतिशत हेसियन तैयार करने 
वाले और ७६ प्रतिशत बोरे तैयार करने वाले करघे काम में नहीं 
लाये जायेंगे । 

द्वितीय सहायुद्ध और उसके बाद--जैसे हो द्वितीय महायुद्ध आरम्म 
हुआ जूट के माल' की देश श्रोर विदेश से मॉग बढ़ गई। भारत सरकार ने 
सेनिक दृष्टि से बहुत माल खरीदना श्रारमभ कर दिया। अ्रत्र काम के घंटों पर 
प्रतिवन्ध लगाना श्रावश्यक नहीं रदह्दा। विशेष श्राज्ञा से मिलों ने ६० घन्टे प्रति 
सत्ाह काम करना श्रारमभ कर दिया। उद्योग की स्थिति ने पल्लटा खाया। और 
१६४० के आरम्भ से १९४१ के आरम्म तक उद्योग की स्थिति कुछ दबी हुई ही 
रही | श्रौर उसके बाद फिर स्थिति में सुधार आया | सच्ची बात यहद्द है क्रि 
लम्बी दृष्टि से देखें तो यह कहना दोगा कि अपने जन्म से लेकर श्राज तक इस 
उद्योग ने वरात्र प्रगति की है। यदि बीच-बीच में कभी कठिनाई की स्थिति 
श्राई तो उतने उसका संगठित रूप से सामना किया | द्वितीय महाबुद्ध के समय 
और उमके बाद भी यही क्रम चला । नीचे के आंकड़ों से इस उद्योग की पिछुले 
कुछ वर्षों की प्रगति का हाल स्पष्ठ हों जाता है :-- 


लाख उन में 

बष ” उत्पादन कुल उत्पादन निर्यात स्टाकस 
जिलाई-जूत] हेतियन पैकिंग श्रन्य 
१६३६-३७ से 
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१६३६-४० प्रछद दिन्चदे ०४२ शृरूएड ११०४७ १०४६ 
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१६४३-४४ श्ूध्र फर्श 2०४० €ग४ड पुन्रे४ १०६५ 
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१६४३-४६ ४ड'दरे ऋपार नर संब्च्य प०१ श्चणा 


हनन ] पक हज है. ०५ 

रैदें० भाखाय अथेशाज्ज की रूपरेंदा 
१६४६-४७ अन्त पूनर० >चसड शन्द्रू ८७० $- 
१६४७-४८ धप३र इनर० ० रे शणहए. हथ४ 7० 


श्ह४८-४६ डच्ट४ड पुछछ का श0०चछ० घर 
२६४६-३० स्च्छ्, पुज०पए हन्‍हेंदध दनब्य्ड् छह. |2०० 


प _नास्त-पाकिस्तान इेवन बुक १३५४१] 
उउ्ठु क्त दालिका से कई बातें सामने आदी हैं| पहली बात देः नह ६ 5 


है. 


की स्थिति ठीक रह्दी | १६४०-४१ और १६४३-४४ में टलादुन कार्मी उन होगाय 
१६३६-४०, १६४१-४२ और १६४२-४३ में उलाइन की नाता आर 


/्ध 
रो 
है 
धर 
| 
] 
कमर 





अधिक रहीं। युद्ध का अन्तिम वर्ष चीच काञसा रहा। इन वर्षों में स्क्मत्रर 

लाल उन से लगाकर १५३ लाख ठन के बीच में कम-ज़वादा होता ग्हा कवर 
बुद्ध के पूर्व आार चबयों का औसत उल्लाइन ११६ लाख टन से इुछ्ु जम था। 
महायुद्ध के समाप्त होने के पश्चात्‌ केग्ल १९४६-४७ को छोड़कर द्वार्ग ने दर में 
उत्पादन १० लाख ठन से अधिक ही रहा है। यह ध्यान रहने को दनई कि 
अगस्त १६४७ में मारत का विभादन हुआ था। और उदते पहले और घझाः में 
देश की राकनेतिक और साम्प्रदाबिक स्थिति में वहुत उयलू-एथल हुई थी : रे में 


साम्प्रदायिक दंगे हुए | इसका प्रभाव उद्योच-बन्धों एर णड़ा। १६४८ के छकद 











भी ११३ जठ मिलों की ६२ चाख दयांठों से बदऋर ५० लाख से मो एमगढ़ 
हो नई | १६४६-५० में उद्योग क्षी इस संकठमबी स्थिति का दुख्न आरा मी पडलत 
की कर्मी ही था | मालीव पथ्सन की सिलों के लिये बह समत्वा रे ही 
के फ्लस्वरूप उत्पन्न हो गई थी। जब तिंतन्तर स्हड६ मे मारद नंबर 2 








इन्कार कर दिया तो भासीय निल्नों के लिये एल ऋर सनत्ता मत 
का अंश बहुत होता था डिलसे उसको लापव कर न्डा डे | 2मट 
अवमूल्यन के बाद दब णक्तिान ने असने १००४४ मिस न दम 

हि “कक ्नक धभल्च्ड्ग७ « 


संगठित उद्योग-घन्ते रदे१ 


और पाकिस्तान में पटसन का मूल्य नियन्त्रण कर दिया गया पर मारत ने जो 
मूल्य निश्चित किया घह पाकिस्तान द्वारा निश्चित मूल्य से कम था। इसलिए, 
भारतीय मिलें पाकिस्तान का पट्सन खरीदने को तैयार नहीं थी । कच्चे जूट की 
इस कर्मी का सामना संगठित रूप से मिलों के आपसी समभौते फे आधार पर 
उत्पादन में कमी करके किया गया | इस सम्रकौते के अनुसार [जो अप्रैल १६४६ 
में किया गया था] १२० प्रतिशत करवे बन्द करने और सेक्रिंग का उत्पादन 
बढ़ाने का निश्चय किया गया। सेक्रिंग में साधारण दर्जे के पटपतन की आव- 
श्यकता होती है | इसलिये उसका उत्पादन बढ़ाने से पाकिस्तान के अच्छे प्रकार 
के पटलन की आवश्यकता कम की जा सकती है। यह समभौता जुलाई १६४६ 
में फिर बदल्ल गया और यह निश्चित किया गया कि जुलाई १६४६ से द्सिम्बर 
१६४६ तक महीने में एक सप्ताह मिलें बन्द रहा करेंगी | इसी बीच में रुपये के 
अवमूल्यन से जो स्थिति उत्पन्न हुईं उसका हम उल्लेख कर चुके हैं। इसका 
सामना करने के लिए पव्सन के भाल्न में भावी पणन पर पश्चिम बंगाल की 
सरकार ने रोक लगादी । और जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है बंगाल की 
सरकार की सहमति से इन्डियन जूढ मिल एसोलियेशन ने कच्चे जूह और जूड 
के माल की कीमत निश्चित करदी। योजना के अनुसार पाकिस्तान से छूट का 
आयात करने के लिये इ'डियन जूढ मिल एसोसियेशन को लाइसेंतिंग श्रधिकारी 
नियुक्त किया गया | उसके अ्रन्ावा णकिस्तान से बूसरा कोई जूदड का आयात 
नहीं कर सकता था | इसके अनुसार पश्चिम बंगाल की सरकार ने ३० अः्छूबर 
को जूढ [कन्ट्रोल ऑफ प्राइसेज़] आ्डीनेन्स जारी किया। मारत सरकार ने जूढ 
के माल के निर्यात के सम्बन्ध में जूठ गुडज़ [एक्पोट कन्द्रेल] आर्डर, १६४६ के 
अनुतार मूल्यों का निर्धारण कर दिया | देत्ियन पर निर्यात कर ८० ४० से 
३५० रु० टन कर दिया गया। राज्य की सरकारों ने मी नवम्बर के दूसरे सप्ताह 
में बूठ के माल के उसादन, पूर्ति ओर वितरण सम्बधी आजाएँ जारी कीं। पाकि- 
स्तान में भी कच्चे जूड पर सरकार द्वारा नियंत्रण कायम किया गया । मूल्य 
निरिचित कर दिये गये | बूट बोर्ड की स्थापना की गई और बिना 
इस बोर्ड की स्वीकृति के पाकित्तान से जूठ का निर्यात बन्द कर 
दिया सया। पर शीत्ष ही पाकिप्तान और भारत में सारी स्थिति 
पर विचार हुआ ओर अ्रप्रैल १६४० में भाख-पा किस्तान-जूट-सममौता 
किया गया, जिसके अनुलार ३१ जुलाई, १६५० तक पाकिस्तान से भारत को ४० 
लाल मन जूह भेजने का निश्चय किया राया | पर जिस क्रम से जूट आना चाहिये 
था, वह मई और जून में क्रम बदलने के बाद भी, आया नहीं । भारतीय मिलों 


श्श्र्‌ भारतीय अर्थशात्ष की रूपरेखा 


की जूट सम्बन्धी स्थिति में कोई विरोष सुधार नहीं हुआ | यहाँ यह बात ध्यान में 
रखने की है कि यह कोई पहला अवसर नहीं था जब पाकिस्तान ले अपने वचन 
के अजुसार कन्चा जूड भेजा नहीं । मई, १६४८ में जो इन्टर डोमिनियन त्मझौता 
[जुलाई १६४८ से जूत १६४६ ] भारत पाकिस्तान में हुआ था [विमाडन के वाह 
यह पइला समझौता था] उसको पाकिस्तान ने संग क़िया। दुवारा रुप भाख- 
पाकिलान कपोर्डरी एऑरमेंट जुलाई १६४८ से जून १६४६ तक का हुआ उतका मो 
यही दाल हुआ | और फिर अवमूल्यन के वाद से तो जृट का पराकिलान मे 
भारत में आना ही वन्द हो गया था| उसके वाद ही फिर अप्रैल १६५७ में 
यद्द समझौता हुआ | उपर्युक्त वितरण से यह सार निकलता है कि १६४६-४७ मे 
भारतीय जूट उद्योग को कचे माल को बरावर कठिनाई रही और पृनी 
डलका उलादन काम हुआ | अ्रप्रौल १६४० के समभौते के पश्चात्‌ जूट मिल्लों की 
के माल की स्थिति में थोड़ा सुघार अवश्य होने लगा था। अग्रेल १६५० [४५ 
इज़ार टन | और मई १६३० [७४ हजार टव] की अ्रपेज्षा जूत का उल्ताइन बट 
कर ७७ हजार टन से कुछ दी कम था। अ्रप्रैल १६४० के मारत-पाकिलान सेम- 
भौते के अनुसार सितम्बर १६५० के पहले-पहले तक जितना जड़ भाग्त वो 
मिलने वाला था वह सब मिल गया | उसके वाद भारत-णाक्िस्तान का जूट दया 
ध्यापार बन्द हो गया। भारत पाकिस्तान के विदेशी विनिमय्र के प्रश्न का स्थायी 
हल निकऊल्ञे विना मारत पाकिस्तान से और अधिक जूड़ खरीदने के लिये तैगार 

नहीं था | इसका परिणाम यह हुत्रा कि १६४२-४१ जुलाई-जूत) के आसन में 
जूट सम्बन्धी स्थिति अत्पष्ठ थी | यह नहीं मालूम था कि पावित्तान और माग्त 
का सन्वन्ध कैसा रहेगा, पाकित्ताव से मारत को जद निश्लेया या नहीं, था मारत 
को अउने ही पाँव पर इस मामले में खड़ा होना पढ़ेगा। वद्यत्रि कच्चे पदतन श्रौर 
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5६ ई; नय॑ बारी अत महयाीं पर 
पटसन के माल के मूल्यों का सरकार द्वारा निमंतरश जारी था परइन इस 
माल मिलता नहीं था और काला वाज़ार पनपर रहा था | हितम्बर 

उहृश्य निनो 


१६४० के मध्य में सेन्ट्रल जूठ बोर्ड की स्थापना की गई। इसका 


. ढ 45 बिक्री का कक छर्ना था मिले क्नों 
को की जाने बाली कच्चे पट्सन की विक्री का नियंत्रण करना था। म 


क्‌ँ 


बोर्ड के द्वारा ही कच्चा पटसन खरीदना श्रनिगय था, वे सीधा बचत ड 

से नहीं खर्रेद सकतीं थों | फरवरी १६४१ के अन्त में भारत-पाकिस्दान ६28 
रिकर सममीता हुआ । इस समझौते की ' अवधि १६ महीने की है। ज्द्ाँ ये गट 
का सम्बन्ध है इस समझौते के श्रदुत्तार पाकित्वान मास्त को ई० जेत, + कि ! 
तक १० लाख याँठे जृड भेजेगा । हे३ ताख गाँठ जड़ तो पाकिस्तान का 
भारत सरकार को एक निश्चित मूल्य पर देगी श्लीर दाक़ी की 67 कीट पढ़ 


के 


संगठित उद्योग धन्‍न्धे श्३३ 


खुले बाजार में से खरोदना हीगा। जुलाई-जून १६५१-४२ में पाकिस्तान भारत 
को २५ लाखे गाँठ पटसन भेजेगा | इस समभौते से जूड की कमी की जब आशंका 
न रही तो जूट पर से ६ मार्च १६५१ से मूल्य-नियत्रण भी हटा लिया गया । 
मूल्य नियंत्रण कच्चे पटसन और पटसन के तैयार माल दोनों से ही हटा लिया 
गया है। जूट बोर्ड बवा रेगा और अब उसका काम मिलों में जूट का उचित 
और स्यायपूर्ण बट्वार होलके इसकी व्यवस्था करना होगा | जूढ़ उद्योग के लिये 
१६५०-५१ का वर्ष १६४६ ४० की अपेक्षा कोई त्रहुत अच्छा साबित नहीं हुआ । 
पाकिस्तान से जो समझौता हुआ उसके अनुसार कंच्ा पठतसन पाकिस्तान से श्रा 
नहीं सका | इससे कब्चे माल की कठिनाई जारी रही । यद्द ठीक है कि १६५७ के 
मुकाबले में स्थिति ठीक रही क्योंकि भारतीय कचा जूट मूल्य नियंत्रण हट जाने 
से श्रासानी से मिल्ल जावा था। १६४०-४१ में कुल उत्पाइन ८-५८ लाख दन के 
लगभग हुश्रा | विदेशों की, खाल तौर से अमेरिका की, मांग इस वर्ष कम रही | 
इसका एक कारण बढ़ी हुईं कीमद या | १६४१-४२ के श्रारंभ में जूट उद्योग की 
स्थिति में छुधार की श्राशा उलपन्न हुई थी। के जूट की प्रासति में भी पहले से 
उन्नति हुई | पर गितम्बर १६५१ में फिर कीमतें गिरने लगीं और इस से उद्योग 
की स्थिति में एक संक्रद श्राता मालूम पड़ा | उद्योग ने निर्यात कर में कमी करने 
की मांग की पर सरकार ने इस मांग को अश्वीकार कर दिया क्योंकि कुल मिलाकर 
निर्यात में वृद्धि हो रही थी | सरकार की नीति स्पष्ट होने से अनिश्चितता जाती 
रही | इससे मूल्य मी कुछ बढ़े | कच्चे माल की स्थिति सुधर रही थी | इससे 
मिलों ने उत्पादन बढ़ाता आरम्भ कर दिया। दिसम्पर में मिलों ने काम के धंदे 
४८ प्रति ससताह कर दिये । पर जूट उद्योग की यद्द स्थिति श्रधिक चली नहीं | 
इस समय ( १६५४२ अप्रैल ) उद्योग फिर संकठ की स्थिति में है | कीमतें कम हो 
गई हैं। मिलों के पास स्टाक जमा हो गया है ओर कीमतें कम होने पर भी मांग 
बढ़ नहीं रही है | सरकार ने देसियन पर निर्यात कर १६०० से ७०० कर दिया 
है और किन देशों को कितना कपड़ा निर्यात हो यह प्रतित्रन्ध हटा लिया है। 
मिलरों ने काम के घने कम कर दिये हैं। इन प्रयत्नों का कया अघर होगा यह 
देखना होगा | इस समय की स्थिति संकट पूर्ण है यद साफ़ है । 

अब तक हमने इस बात का उल्लेख किया है कि पठसन उद्योग में उत्पादन 
की दृष्टि से द्वितीय महायुद्ध के समय से आज तक क्या-क्या उतार-चढ़ाव आए | 
देश के विभाजन और रुपये के श्रवमूल्यन से के पठ्सन और उसके मूल्य की 
जो समस्‍यायें पैदा हुई उनका कैसे सामना किया गया। पर पटसन के उद्योग के 
बारे में दूधरी मदत्तपूर्ण बात यह है कि उसका बहुत कुछ आपार निर्यात पर है | 


२३४ भारतीय अथशात्न की रूपरेखा 


जो तालिक सा 
जा 3287 अ लक है आओड के से मालूम होगा कि कुल उत्यानंन 
(१६४२-४३) से लगा कर ६० प्रतिशत तक हा बा मी शलक! 2000 
में कमी होने से निर्यात पर भी अर होना स्वाभाविक था । अर 5३४ 
जूट के माल के निर्यात सम्बन्धी मूल्यों का नियंत्रण भी हो ही गया हे 
पहले भी कितना माल कहाँ कहाँ भेजा था सकता है इस पर सरकार का नियत्रग 
था ही | द्वितीय महायुद्ध के बाद जब १६४६ के अन्त में जूट के मूल्यों (थान्तक 
और निर्यात २ स्तन्धी) पर से नियंत्रण हटा लिया गाया, तब तसकार ने जब के 
निर्यात पर नियन्त्रण लायू कर दिया गया था कि किस मात्रा में और किन देशों 
को जूट का निर्यात हो सकता है| फ़रवरी १६४१ के अन्त में मूल्य नियत्रण 
हट जाने के बाद भी भारत सरकार को यह अधिकार था | पर इस समय ( श्री, 
१६५२ ) जूठ उद्योग में जो संकट आ रहा है और जिसका उल्लेख ऊपर रिया 
राया है उसके कारण भारत सरकार ने मार्च॑ १ 8५.२ में निर्यात पर से यह प्रतिवध 
हटा जिया है | यह दम पहले लिख चुके हैं कि अवमूल्यन के बाद जूट के गाल 
पर (देसियन) निर्यात-कर ८० य० से ३५० स॒० टन कर दिया था । कोरिया युद्ध 
के आरम्म हो जाने के बाद जब श्रमरीका में जूट के माल का मूल्य बहुत बहुने 
लगा तो निर्यात-कर में भी पहले ३६० रु० टन से ७४५० रु० टन और वाह में 
१५.०० २० टन ( नवम्बर १६५० ) तक वृद्धि कर दी गई । इतने अधिक दियांत 
कर लगा देने से अमरीका ने हमारा माल खरीदना कम्र कर डिया । उद्योग- 
पत्तियों की बराबर निर्यात कर को कम करने की माँग रही है। तरकार ने दाल में 
यह कर कम कर भी दिया है पर उद्योगपति श्रमी और कमी चाहते है। उद्योग के 
चरतम्ान संकट में उनकी राय में ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है | 

संविष्य- जूठ-उद्योग की प्रगति का विवरण हम ऊपर दे चुके है। भर 
प्रश्न यह है कि उसके भविष्य के वारे में क्या अनुमान लगाया जा -सब्दा दे ] 
देश के विमाजन से जूठ उद्योग के लिए कच्चे माल की बढ़ी समत्या पैदा दो 
है। जूढ़ के माल के उत्पादन-लागत का ७० प्रतिशत भाग कच्चे जद का होता 
है| इससे इसका महत्त्व रुण्ट है | भारत की जूट की मिलो को ६० जार गड़ 
पटसन प्रति वर्ष चाहिये । इसके अलावा लगभग ६ लाख गठि विदत लिए 
और ११ लाख गाँठ घरेलू खपत के लिए चाहिये। इस प्रकार कुल १०: हार 
गाँठ हमें चाहिये | विभाजन के पहले आंकड़ों को आधार साने कर बंद ईम 
विचार करें तो १६४४-४६ में भारत में १५-५६ लाख यॉठ जद उत्तन्न हुत # 
जब कि पाकित्तान में ६२-३५ लाख गॉठ उल्नन्न हुआ था | युद्ध के पूक में तार 
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वर्षों का (१६३६-३७ से १६३८-३६) औसत देखने से मालूम होता दे कि भारत 
में २०००२ लाल गाँठ और पाकिस्तान में ६३-६० लाल गाँठ जूट पैदा हुआ था। 
१६४०-४१ में भारत में २७-४६ लाख गाँठ और पाकिस्तान में १०४-१३ लाख 
गाँठ जूट उत्पन्न हुआ | विभाजन के बाद से माखतवर्ष ने कपास के साथ-साथ 
जूट में भी स्वावलम्बी होने का प्रयत्म करना आरम्म किया। इस प्रयत्न में भारत 
को सफलता मिली है । ट्रावनकोर, मद्रास और बम्बई में जूठ पैदा करने के लिये 
जो प्रयोग किये गये वे सफल हुए हैं पर इन प्रयोगों का देश को पूरा लाभ 
नहीं मिल सका है। १६४७ में १६-६६ लॉल गांठ, (ध्डन-४६ में २००२७ 
लाख गांठ, १६४६-४० में ३१-१७ लाख गांठ और १६४०-४१ में ३९.६२ लाख गांठ 
पटसन पैदा किया गया। ऐसी आशा की जाती है कि १६४१-४२ में ४६०४ लाख 
गांठ जूट का उत्पादन हो सकेगा । जूह की समस्या केवल उत्पादन-इद्धि की ही 
नहीं है; जूढ के प्रकार का भी सवाल है। ऊँची प्रकार का जूट भारत में कम होता 
है और वह हमें पाकिस्तान से मैंगाना पढ़ता है। लगभग ७० प्रतिशत जूट हमारी 
मिलों को पाकिस्तान में पैदा होने वाला चाहिये। यदि हम जूट में स्वालम्बन 
चाहते हैं तो हमें अच्छे प्रकार का जूठ पैदा करना द्वोगा या फिर नीचे दर्जे का माल 
अधिक मात्रा मे तैयार करना होगा । इसौ विबशता से पिछले वर्षों में हमारी मिलों 
में देसियन का उत्पादन कम और सेकिंग का अधिक हुआ है । जहाँ १९४६-४७ में 
कुल उत्पादन में देसियन ४३ प्रतिशत और सेकिंग का ४२ प्रतिशत या वहाँ १६४८- 
४६ में हेलियन का मांग ३७ प्रतिशत और सेकिंग का ५४ प्रतिशत हो गया । 
१६४६-५० में तो यह अनुपात देसियन का लगमग ३५ प्रतिशत और सेकिंग का 
६० प्रतिशत होगया | 
दूसरा प्रश्न जिसका भारत के जूठ उद्योग पर असर पड़ सकता है वह है 
स्वयं पाकिस्तान में जूठ उद्योग के विकांस का। इस समय पाकिस्तान में एक भी 
जूट की मिल नहीं हैं। पर पाकिस्तान का ध्यान इस ओर है और शीघ्र ही 
पाकित्तान में जूट की मिलें काम करने लग जायँगी | ऐसी स्थिति में भारत को जूड 
उद्योग का जो प्रायः आन एकाधिकार सा पश्राप्त है वह सुदूर भविष्य में भी बना 
रहेगा, यद् आशा नहीं की जा सकती | यह ठीक है कि निकट भविष्य में कोई बढ़ा 
खतरा इस ओर से चाहे न हो | पर कुछ लोगों का यह विचार है कि अ्रगर भारत 
का जूट का माल सस्ता नहीं हुआ तो स्पेन, क्रांठ बेलजियम, इठली आदि के जट 
की मिलों का माल भारत के माल की अपेक्षा अधिक विकेगा। आस्ट्रोलिया और 
इंगलेंड भी श्रास्ट्रेलिया में जूठ के उत्पादन का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा 
'फिलिपाइन, क्यूबा, दक्षिणी अमरीका के देश भी इस ओर प्रयत्नशील हैं | 
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मिल्लें हैं जिनमें 'वूलन! [नीचे दर्ज का) और धोस्टेंड [बढ़िया] दोनों ही प्रकार 
के कपड़े तैयार होते हैं | दूसरी ग्रकार की वे मिले हैं जिनमें केवल एक प्रकार 
का कपड़ा तैयार होता है | तीसरी श्रेणी में अमृतसर की मिले हैं जो तैयार सूत 
खरीदती हैं और फिर उसकी बुनाई और रँगाई आदि करती हैं। पहली श्रेणी 
में कानपुर श्रौर धारीवाल की ऊनी मिलें आती हैं। ऊनी मिल उद्योग में 
२५ हजार आदमी काम करते हैं | ग़ह उद्योग में लगभग १ लाख ओर गशलीचे 
के उद्योग में लगभग ४० हज़ार आदमी काम करते हैं। मिल उद्योग में वोस्टेंड 
तकुशं की संख्या ३७,५००, बूलन तकुओ की ४०,००० और पॉवर लूम्स की 
२,३०० है | मिलों की उत्पादन शक्ति ३े करोड़ पौरड प्रति वर्ष मानी जा सकती 
है। भारत के विभाजन के समय १७ बड़ी और २२ छोटी मिलें थीं। ऊनी मिल्र- 
उद्योग में लगभग ४-४ करोड़ रुपये की पूंजी लगी होगी | 

प्रारम्भ +--भारत की पहली ऊन की मिल १८७६ में कानपुर में स्थापित 
की गई । यहाँ छच्चे माल और बाज़ार दोनों की ही सुविधा थी। दूसरी मिल 
घारीवाल [पंजाब] में श्यूदर में स्थापित हुई | वम्बई में श्ए८् में और बेंगलौर 
में १८८६ में और मिलें स्थापित हुईं | प्रथम महायुद्ध के समय तक भारत में 
५-६ मिलें थीं । 

प्रथम महायुद्ध और उसके पश्चात्त्‌ :--प्रथम महायुद्ध में ऊनी मिल- 
उद्योग को प्रोत्ताहन मिला | बम्बई में ख़स त्तौर से कुछ नई मिलें स्थापित 
हुई | युद्ध के बाद १६१६-२० में नई मिलें स्थापित हुई थीं। युद्धननित यह 
सफलता स्थायी नहीं साबित हुई | इटली और जापान के माल की भारतीय 
माल से प्रतिस्पर्दां होने लगी । इठली के कम्बल, और दवीड और जापान का 
बढ़िया [वोस्टेंड] कपड़ा भारत के वाजार में खूब बिकने ज्वगा। १६३१-३२ में 
२७ लाल गज़ माल बाहर से आयात हुआ था। १६३४-३५ में १ करोड़ 
६७ लाख गज़ माल बाहर से आया। केवल जापान के माल का हिस्सा 
१२ लाख गज्ञ से बढ़कर ७३ लाख गज हो गया था। इस पर से ऊनी मिल 
उद्योग ने सरक्षण की माँग की । प्रशुल्क मंडल ने १६३५ में इस सम्बन्ध में जाँच 
की और संरक्षण की सिफारिश की। पर भारत की विदेशी सरकार ने संरक्षण 
देने से इसलिये इन्कार कर दिया कि कानपुर और धारीवाल की मिलों ने 
संरक्षण की माँग नहीं की थी | कानपुर की मिलें अंग्रेज़ों के हाथों में थीं, यद्द 
ध्यान रखने की बात है। विश्व संकट ओर जापानी मुद्रा के विनिमय दर में 
गिरावट आने से और भारत का विनिमय दर ऊँचा होने से इस उद्योग को “ 
विदेशी माल से और ख़ास करके दापान से जो प्रतिस्पर्दा करनी पड़ रही थी वह 


श्श्ष भारतीय अथशात्त्र की रूपरेडा 
- और मी अधिक होचई ! 


ऊनी माज्ञ अधिछ नाता में ररुंदना 


ञ्ञॉँ का उत्दाहन बहने का ह प्र का 
मिल्लों का उत्पादन बढ़ने क ड्आई पर जहा तरढ्ी हुई मांग के कारण द्िदीब 
् थे अं दर उ 
न 





मिलों को कठिनाई भी हुईं । 
यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित करवों प्र हुनाई 
पहुँचा । परूदु वाद में 

मैँयाने की व्यवस्था कर दी थी और इससे निलों 





लो की कठिनाई कुछ च्म 
युद्ध के पहले चार वर्ष का (१६३६-१६३६) आदत उत्पादन १ करोड़ ११ ला 
पौंड था | चुद्ध के वाद उच्‌ १६४६ में उत्तादन की मादा £ करेंड़ 3० ला 


पौंड थी  उच्च्‌ १६४०७ 
४० लाख पौंड माल पैदा हुआ । 
उत्पादन वरावर पिसता रवया है। १६४८ में २ करोड़ पौंड, १६४६ 
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१० लाख घौंड, १६५० में ? करोड ८० लाख पौंड उत्तादन हुआ। *द१२ हें 
नवंबर वक २ करोड़ ६३ लाख पौंड उत्ताइन हुआ या | उत्ताइन को माद्त ने हद 
ऊनो नाल का 
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आवात मी करता है और गलाचे और रखें इंग्लैंड ठया वहुत 
आरत्ट्रेलिया और कनाडा को निर्याद भी होती हैं । 

१६४७ में डव देश का विनाडन हुआ दो उसका अंतर इस ठद्म 
मी एक हद वक पढ़ा। अविमाडिव भारत में कच्चे को 
व-६ करोड़ पौंड थी। भारत के विमादन से 5 करोड़ 
२-६ करोड़ पौंड पाकित्वान में पेंद्रा होने का अनुमान लगाया डा सझद 
दिसाइन का ऋइचे माल की धःट 


जडिदना कपाद अथवा पच्चन 
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ष्द् दिखाझइन 

सबसे डुरा अठर पूर्वी पंडाव पर पड़ा है। वहाँ का ऊर्नो म्लि &* 

अधिक उंगडित या और विम्यवन के कार्य सबसे अधिक अव्यचत्या ना दे 

हुई। कई मिलें जो उतलनाएों के हाथों में थीं वे छुतलनानों के पकित्ताद उह 
“ज्नेसे दूसरे के हार्यों में आ चई | घारीबाल, झद्दलर कोर पद हट 

ऊनी मिलो में अधिहांस काम इरने वाले वुटलमान ये । उनके शडिस्तान उसे 
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जाने से भी इस उद्योग को बहुत धक्का लगा है क्‍योंकि ऊन के उद्योग में 
कुशल मज़दूर का विशेष महत्व है। अ्रच्छे प्रकार का ऊन जो पाकिस्तान से 
भ्राता था उस पर भी विभाजन का श्रसर पड़ा है। पाकिस्तान का बाज़ार भी 
अब भारत के हाथ से निकल गया है। ऐसा अनुमान हैं कि कुल उत्पादन के 
लगमग ३० प्रतिशत भाग की पाकिस्तान और विशेषतया पश्चिमी पा में 
खपत द्ोती थी | 

भविष्य--अ्रत्र प्रश्न यह है कि ऊनी मिल उद्योग का भविष्य हमारे देश 
में क्या है । ऊनी माल की श्ाज भी देश में उत्पादन की अ्पेज्ञा अधिक माँग है, 
खास तौर से बढ़िया माल की । उदाहरण के लिये रगें और बढ़िया माल की 
माँग देश में काफ़ी है। १६४४ में भारत सरकार ने ऊनी उद्योग के लिए जो 
पेनल नियुक्त किया था उसने यद्द अनुमान लगाया था कि भारत में (अविभाजित) 
३ करोड़ पौंड की माँग थी जब कि उत्पादन १ करोड़ ११ लाख पौंड और 
विदेशी माल का आ्रायात ८८० लाख पौंड के लगभग था। अर्थात्‌ १ करोड़ पौंड 
की मॉग अधिक थी। और यदि विदेशी माल को निकाल दे तो उत्पादन से मॉग 
की अधिकता लगभग १६० लाख पौंड के हो जाती है। विभानन के बाद इस 
स्थिति में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हो पाया है। आज पाकिस्तान में ऊनी उद्योग 
नहीं है। हों, मविष्य में उतका विकास दो सकता है। पर उसमें समय लगेगा | 
इस बीच में मध्यपूर्व और निकट पूर्व के देशों में मारतीय माल के लिये बाज़ार 
पैदा किया जा सकता है। देश के अन्दरूमी बाज़ार का भी, जसे-बैसे हमारा 
आशिक स्तर ऊपर डठेगा, पिस्तार दोगा। इसलिये ऊनी उद्योग को बाज्ञार की 
कोई कठिनाई नहीं आने वाली है । कच्चे माल के बारे में यद्द स्थिति है कि 
बढ़िया ऊन की देश में कमी है। आन भी इज्लेंड और श्रास्ट्रेलिया तथा न्यूज़ी- 
लेंड से बढ़िया ऊन हमारे देश में आ्राती है। देश के विभानन से भी बढ़िया ऊन 
पैदा करने वाला प्रदेश (पश्चिमी पंजाब) भारत से श्रलग हो गया है| इसलिये 
इस बात की आवश्यकता है कि बढ़िया ऊन पैदा करने की ओर दइसमारे देश में 
अधिक ध्यान दिया जाय | ऊनो माल की उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ बढ़िया माल 
का उत्पादन आवश्यक है | यद भी बढ़िया ऊन पेंदा करने से दी सम्भब हो 
सकता है | ऊन के मिल उद्योग की मावी प्रगति के लिये मशीनों और कुशल काम 
करने वालों की भी बड़ी आवश्यकता है | द्वितीय मद्यायुर्ू के समय पुरानी मशी- 
नरी बदलने की सुविधा न होने से आज मशौनरी बदलने की बहुत आवश्यकता 
है। सरकार इस ओर आवश्यक सुविधा देने के लिये प्रयत्नशील भी है। साथ 
ही यह भी आवश्यक है कि भारत में दी मशीनरी का उत्पादन फिया जाय | 


२४० भारतीय अर्थशासत्र की रूपरेखा 


ऊनी उद्योग सम्बन्धी पेनल ने भी इसकी आवश्यकता पर ज़ोर दिया था। कपत 
के उद्योग सम्बन्धी मशीनरी का उत्पादन इस दिशा में सद्दायक होगा क्योंकि 
दोनों उद्योगों में कई बातें समान हैं। ऊन के उद्योग में काम करने वालों की 
आवश्यक ट्रोनिंग की व्यवस्था भी की जानी चाहिये । यदि उपयुक्त सब बातों की 
ओर हमने ध्यान दिया तो इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। भार में ग़लाचे 
बनाने के लिए: बहुत श्रच्छा ऊन पैदा होता है। फिर भी इस उद्योग का समुचित 
विकास नहीं हुआ दै। इसकी सबसे वड़ी कठिनाई श्रधुतिक मशीनगी का 
अभाव है । 

रेशम का उद्योग--भारत के आधुनिक उद्योगों में रेशम का उद्योग भी है। 
ऊनी मिल उद्योग की भाँति भारत के आर्थिक नीवन में इस उद्योग का महत्त भी 
थोड़ा है, यद्यारि यह शारत का अल्वन्त प्राचीन धन्धा रहा है, जैता कि फपात के 
उद्योग के बारे में भी कहा जा सकता है। ऊनी उद्योग की भाँति रेशम के उद्योग में 
भी हाथ-करवे का विशेष महत्त्व हैं, और मिल्-उद्योग का कम। दम यहाँ मिल- 
उद्योग का ही विचार करेंगे । इस उद्योग में लगभग ४० हज़ार श्रावमी काम 
करते हैं। विभाजन के पहले रेशम और नक़ली रेशम फे यात्रिक शक्ति द्वारा 
संचालित करभों की कुल संख्या ११ हज़ार थी। इसमें पाकिस्तान का हित्सा तो 
नंगरय था--- १०० करपों से भी कम इसका अथ यह है रेशम का मिल-उद्योग 
भारत में ही केन्द्रित है। यही बात ह्वाथ के करघों के बारे में भी है। यह उद्योग 
शहरी उद्योग है और उत्तर प्रदेश, काश्मीर, बंगाल, विहार, उड़ीसा, बर्वई, 
और मद्गग्स के राज्यों में .प्रधानतवा पाया जाता है। मिल-उद्योग का वार्षिक 
उत्पादन १५ करोड़ गज्ञ रेशम और नक्कली रेशम का माना बा सकता हद! 
मात के विभाजन के समय मिलों की कुल संख्या २८० थी, उसमें से २०४ मर्द 
मं और 5 पाकिस्तान में थीं । ३० नवम्बर, १६४६ को रेशम के मिल उद्योग में 
लगभग १८ हज़ार करे लगे हुए ये | इनके अ्र॒लावा लगभग ८ हज़ार होगे के 
करवे भी इस उद्योग में लगे हुए हूँ । 

प्रारम्भ--रेशम के मिल-उद्योग का भारत में इसी शताब्दी में आर्म 
हुआ | कई कारणों से इसकी प्रगति घीमी हुईं। इसके उत्पादन में टला 
दृष्टि का अधिक महत््व है जो आधुनिक ढंग के प्रमाणीकरण प्रधान कासवार्ती में 
सम्भव नहीं हो सकती । कुशल-मज्दूर ओर उपयुक्त मशीनरी का माल में 
खमाव रहा ह्वै । अलग-अलग प्रान्तों (राज्यों) में माँग भी एक सी नहीं द्दै, हक 
जगह-जगद की पोशाक और रुचि में मी बहुत अ्रन्तर है। पिछले वह 3 
उद्योग के मार्ग में कठिनाइयों आई हैं । संतारव्यापी श्रार्थिक मन्दी, सर्णमान, के 
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परित्याग के बाद मुद्रा के मूल्यों में हाल और चीन, जापान तथा यूरोपीय माल 
की प्रतिस्पर्शा नो विनिमय दर में गिरावट आने से और भी अधिक घातक हो गई, 
तथा विभिन्न देशों की सरकार द्वारा अपने-अपने देश के रेशम के उद्योग को 
मिलने वाली सहायता के कारण भारत के रेशम के उद्योग को यथेप्ट हानि हुई 
है। १६३४ में जब इडियन टेरिफ़ ( टेक्सटाइल प्रोटेब्शन ) एक्ट पास हुआ था 
तो कणस के उद्योग के साथ-साथ उसके द्वारा रेशम के उद्योग को भी सरक्षण 
दिया गया था| कच्चा रेशम, रेशम का तार ( यान ), रेशमीन कपड़ा, रेशम का 
मिलावटी कपड़ा, और नकली रेशम का कपड़ा तथा मिलावट कपढ़ा सभी पर 
झआायात कर लगाये गये ये । नकली रेशम के तार पर भी आयात-कर बढ़ाया गया 
था। पर एक तो यह आयात-कर कम थे और दूसरे विदेशी माल की प्रतिस्पर्दा 
बढ़ती जा रही थी, इसलिए इस उद्योग की स्थिति सुधर नहीं सकी | १६३८ में 
संरक्षण जारी रखने का प्रश्न फिर टेरिफ़ बोर्ड के सामने प्रस्तुत हुआ और उसने 
संसक्षण-कर की दर्रों में इद्धि करमे की सिफ़ारिश भी की। परन्तु सरकार ने 
निर्णय करने से इन्कार कर दिया | उसका कहना था कि युद्ध जनित अ्रनिश्टित 
अवध्या में कोई निर्णय करना उचित नहीं है।पर सरकार की यह नीति 
दोषपूर्ण थी । 
ह्वितीय मदायुद्ध और उसके पश्चात्‌ --द्वितीय महायुद्ध के कारण इस 
उद्योग को मी अ्रन्य उद्योगों की तरद्द प्रोत्ताहन मिला । बाहर के माल की प्रतिस्पर्धा 
कम दो गई | जापान ओर इटली से तो माल आ्राना बिल्कुल बन्द हो गया । पर 
जापान से कच्चा रेशम आना बन्द द्ोने का असर रेशम के उद्योग पर श्रच्छा नहीं 
पड़ा | फिर भी कुल्न मिलाकर युद्ध से प्रोत्ताइन ही मिला । युद्ध के समाप्त होते ही 
फिर उद्योग की स्थिति विगड़ने लगी | १६३४ में जो संरक्षण रेशम के उद्योग को 
दिया गया था वही १६४२ तक जारी रहा क्योंकि १६३८ की टेरिफ बोर्ड की लिफा- 
रिशों पर उस समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी । १६४२ में इन 
सिफारिशों के अनुसार सब श्रायात-करों में वृद्धि की गई । यह संरक्षण १६४६ तक 
जारी रहा । इस वर्ष फिर टेर्फ़ि बोर्ड ने इस उद्योग के संरक्षण के प्रश्न पर 
विचार किया और संरक्षण-कर बढ़ाने की सिफारिश की | सरकार ने इन सिफारिशों 
के आधार पर नए सरक्षण-करों की धोषणा करदी | यद्द संरक्षण की दरें ३१ मार्च 
१६४१ तक के लिए तो जारी कर दी गई थीं और बाद में ३१ मार्च १६५२ तक 
उनकी अवधि बढ़ाई जाने का निश्चय था । यह अवधि अ्रत् दिसस्व॒र, १६५२ तक बढ़ा 
गई है । इसी के साथ-साथ संरक्षण की दरों में भी कमी की ओर कुछ परिवर्तन 
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संगठित उद्योग-धंघे श्४रे 


केन्रीय रेशम मण्डल [ सेन्ट्रल सिल्क घोर्ड ) की स्थापना की है। इसका 
कोर्यालय बगलौर में है। इसका काम कच्चे रेशम के उद्योग की उन्नति के बारे में 
भारत सरकार को सलाह देना है और इसे इस उद्योग पर उप-कर [सेस] लगाने 
का श्रधिकार भी है। १६४६ में जत्र टेरिफ बोर्ड ने रेशम के उद्योग के संरक्षण 
के प्रश्न पर विचार किया तो उसने भी इस सम्बन्ध में कई प्रकार के सुधारों की 
आवश्यकता पर ज्ञोर दिया | रेशम सम्बन्धी खोज के लिये पर्या्त सुविधा और 
साधन की व्यवस्था ; विदेशी रेशम के कीड़ों के लिए एक केद्वीय बीज के 
स्टेशन की स्थापना ; रेशम के कीड़ों के रोगों का कानून द्वारा नियंत्रण ; रोग- 
मुक्त बीजों का धीरे-धीरे अनिवाय उपयोग ; चर्खा द्वारा रेशम क्री रील तैयार 
करने के काम में सुधार; विदेशों में विशेषज्ञों की ट्रेनिंग को व्यवस्था; और रेशम 
के उद्योग के लिए श्रावश्यक मशीनरी तथा दूसरा सामान प्राप्त करने में सरकार 
द्वारा सहायता--ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका टेरिफ बोर्ड ने खास तौर से उल्लेख 
किया था | मैसूर की सरकार तथा दूधरे राज्यों की सरकारों का इन बातों कौ 
ओर ध्यान भी गया है| केन्द्रीय रेशम मण्डल, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है, 
इस दिशा में बहुत काम कर सकता है। यहाँ यह बात याद रखने की है कि 
रेशम-मिल-उद्योग की सफलता के लिये आज सबसे बढ़ी आवश्यकता यह है कि 
हमारे देश में कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़े, उसका प्रकार बढ़िया हो, और उसके 
मूल्य में कमी हो । हमारे देश में लगभग २४ लाख पौंड कच्चा रेशम उत्तनन्न होता 
है। उससे हमारी ६० प्रतिशत माँग पूरी होती है। बाकी का रेशम बाहर से, 
जैसे जापान, इटली श्रादि स्थानों से आ्राता है| हमारे देश में रेशम पर बहुत ऊँचा 
आयात-कर दोने पर भी बाहर का रेशम सस्ता पढ़ता है, श्रौर वह बढ़िया भी 
होता है, इतलिये हमें इन दोनों बातों की ओर भी (अधिक उत्पादन के साथ- 
साथ) ध्यान देना चाहिये । केन्द्रीय रेशम मण्डल के तत्वावधान में एक टेकनिकल 
विकास समिति की स्थापना रेशम का उत्पादन हुशुना करने और मूल्य को कम 
करने सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिये की जा चुकी है। रेशम की रील 
बनाने का काम आज़ भी हाथ के चर्खे पर अधिकतर होता है | इसमें सुधार करना 
चाहिये, पर इसके सुधार की श्राखिर मर्यादा है । इसलिये “फिलेचर' पर रील 
करने के काम को राज्य की सरकारों को प्रोत्साहित करना चाहिये। ऐसा कई 
राज्य कर भी रहे हैं | सहकारिता के आधार पर भी इस काम को करना 
चाहिये । सहकारिता का आधार रेशम पालने और घुनने में भी किया 
जाना चाहिये | उपयु क्॒ विवरण का सार यह है कि भारत में रेशम के उद्योग 
के लिये ययेष्ट गु जाइश है परत आवश्यकता इस बात की है कि उससे सम्बन्ध 


श्ड४ भारतीय अयेशान्न की रूपरेखा 


रखने वाली समस्याओं को राज्य की ओर केद्र की तरकारें तलतरा से हद 
का अयत्न करें | भारत सरकार और राज्य की सरकारों का इस ओर प्ब्म्न नर 
रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं | नवस्वर, १६३१ में इंडियन 2रिफ्न बोई 


है? मं 


के उद्योग के संसत्ुण पर जब विचार ऊिया तो उंर्षण की दरें संदघी सुझाव “मे 
के अलावा छुछ दूतरे सुझाव भी उन्होंने दिये। उन्हीं के सक्ताब दर मर मे 
रेशम के कीढ़ों के श्रायात पर से आयात कर हटा लिया है ! बोर्ड ने अड्े सेशरर 
( जो बाहर से आता है ) के मुल्य और वितरण पर सरकार द्वार नियद्ग को 
भी आवश्यकता वताई दे । 
रेैयाल ड्योग--रेबोन [989०7] ए: नकली रेशम है, गम 
तरह की गलत धारणा कई लोगों को आज भी है। वारूद में रेबोन सेहलोड मे 


नान इस प्रकार हैं :--नाइट्रो-लिल्क, कुररएमोनियम शिल्क, विसक्रेव सिल्त 
ओर एसीटेट सिल्क | इनमें विवदोज्ष सिल्क पंद्गवि | 
जैयार करने के लिये प्रमुख कब्चा मान सेलूलोज् हैं | वें कष्ट 
लोज़ मिल सकता है; रेबोन बनाने के काम में था तब्ते है कैसे ऋपाल, बाग, 
लकड़ी, पदसन आदि | पर लकड़ी की छुब्दी इस काम के लि व द्ग्युल 
है और उसमें भी त्मुत की लकड़ी खात तौर से | विल्कोज् पद्धति में तो सम 
लकड़ी की लुब्दी ही काम मे लेते हैं। रेयोन उल्लादन के लिये दूतरी ब्रावशमस्ता 
सतायन-पदा्थों की है कैंते-कॉस्टिक सोडा, सलफ़्यूरिक एसिड, क्ारदद वाई 


5.0० अदा 
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सलफ़ाइड, सोडियम संलफेंट, तोडियम सलक्वाइड। इईठे चात्ते रेगेः 
की सकलतः के लिये यह मी श्रावश्यक है कि रसायन पदायथों का उब्योय 
विकसित हो। कोचला,; पानी ओर या शक्ति भी यवेष्ठ नाडा में तारिये 
आरम मं ता रेदीम का उपयोग अंसला जाम की बचाव ही किया कोतीं मी 


परन्तु अब तो बह कई कार्मो में था दे ओर इसका श्प्ना दकोयोग + 
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ख्तंत्र स्थान है। रेयोन के बारे में एक उड़ा हनन 5 
पयुद्ध दर इसको 365 


होता | पर यह धास्णा सही नहीं है| द्वितीय महायुद्ध आदी 
चहत सिद्ध हो सुकी है। और आब वो रेबोन का इसआाइड पकमे पे 


पदार्थों [वेवेसदाइल फ़ाइबर्स) में दूसस स्थान है| स्वोन का उसवोग 
रेशन, कपात, ऊन आदि के साथ मिलापट करत के लिये भी किया तदी 
न 


इस प्रद्गार प्राकृतिक रेशों [नेशुरल क्ाइत्र्स] के साथ रेचो 
करने के लिये यह आवश्यक है कि रेबोन के रेंशे की लग्गाई 


संगठित उद्योग-पन्चे २४५ 


रैशों की लम्बाई के समान हो | नकली रेशम के एक निश्चित लम्बाई के छोटे 
छोटे टुकड़े प्राकृतिक रेशों के साथ मिलाकर कातने की दृष्टि से काट लिये जाते 
है। इनको ही स्टेपल फाइबर” कहते हैं और इनकी श्राज बहुत मांय है| सन्‌ 
' १६४६ में रेयोन का कपड़ा तैयार करने वाली मिलों की सख्या हमारे देश में 
श्प थी और लगभग २५००० याग्त्रिक शक्ति से काम करने वाले और ७४००० 
हाथ-करघे इस उद्योग में लगे हुए ये । यह ठीक-ठीक नहीं मालूम कि इस उद्योग 
में कितनी पूँजी लगी दे | पर कुछ लोगों. का अनुमान है कि लगभग १५ करोड 
' शपये और ३ लाख मज्भदूर इसमें लगे हैं [कामर्स र८-४-६०] | वम्बई, कलकता, 
अहमदाबाद, अ्मूनसर और सूरत में मुछ्य्तः रेयोन के कपड़े का उद्योग केन्द्रित 
: है। रेयोन के तार का उत्पाइन हमारे देश में द्वितीय मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ आरमस 
हुआ ई और इस समय केवल तीन मिलें [ट्रावनकोर, हैदराबाद, बम्बई] स्थापित 
की जा रही है | इनमें से टो मिल्लों ने काम करना भी आरम्भ कर दिया है ओर 
तीसरी मिल १६३२ में काम शुरू करने वाली है | इन तीनों मिलों का उत्पादन 
१७ टन प्रतिदिन का होने का अनुमान है । इस समय हमारी झ्रावश्यकता लगभर 
१०० टन प्रतिदिन की है। बिड़ला ब्रदर्स द्वारा स्थापित होने बाली ग्वालियर 
रैयोन मेन्यूफेक्चरिंग कम्मनी स्टेपल फाइबर! का उत्पादन भी शीघ्र ही आरम्म कर 
देगी, ऐसी श्राशा है | 
विकास--रेयोन के वस्द्-उद्योग की हमारे देश में स्थापना हुए अभी 
बहुत समय नहीं हुआ है| यहद्द उद्योग संगठित श्राघाई पर १६३१६ में आरम्भ 
हुआ था। कारण यह था फ़ि सूती वल्जोद्रोग को संरक्षण देने के लिये जब 
भारत तरकार ने रेयोंन के वत्ष पर आयात-कर बढ़ा दिंया तो भारत के रेयोन- 
ग्रोग को उससे प्रोत्माहन मिला | उप्तके पहल्ले रेयोन का तार या तो हाथ करचे से 
बुनकर काम में लाते ये या मिलों में साड़ी का किनारा बनाने के काम में आता था | 
रेयोन के कपड़े का उत्पादन नाम मात्र को था। १६३६ के बाद रेयोन के वस्तर- 
उद्योग ने जो प्रगति को है व उल्लेखनीय है | आन टेक्सटाइल उद्योग में कपस 
के उद्योय के बाद इसी उद्योग का नम्बर श्राता है। द्वितीय महायुद्ध में रेयोन के 
तार का श्रायात बहुत कुछ बन्द हो जाने पर भी यह उद्योग जीवित रह सका | 
१६४७ में जब सूती वस्र मिल-उद्योग का संरक्षण समाप्त कर दिया गया था, तब 
भी सरकार ने इस उद्योग का संरक्षण जारी रखा। अभी अप्रेल १६५१ से दो वर्ष के 
लिये पशुल्क मर्‌इल की सिफारिश के अनुसार सरकार ने इस उद्योग का मरक्षण_- 
काल और बढ़ा दिया है। कपड़े के उद्योग के साथ पिछले मद्दौनों में इस उद्योग 
में मन्दी आई है। मिल्ों के पास माज इकट्ठा हो रहा है भर मूल्य गिरे हैं | 


भारतीय अथशार्र की स्परेखा 
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ः पर रेचोन के तार का उत्पादन करने वाली ऐसी मिलें स्थापित की जायें जो 
अपना कच्चा माल भी स्वयं पैदा कर लें। रेयोन के तार उत्पादन की मौजूदा 
मिलें इस दृष्टि से छोटी हैं | रेयोन के तार पैदा करने वाले उद्योग से कई लाम 
हो सकते हैं | देश में चिजलली उत्पादन की जो नई योजना चल रही है उनसे 
जब विजली पैटा होने लगेगी तो उसका इस उद्योग में अच्छा उपयोग हो सकेगा । 
इसके लिये तलस्थूरिक एसिड का जब उत्पादन होगा तो दूसरे उद्योगों के लिये 
यह आवश्यक पदार्थ उपलब्ध हो जायगा | सल्फ्यूरिक एसिड से सीमेन्ठ का 
उत्पादन भी बढ़ेगा क्योंकि सौमेन्ट इसका उप-पदार्थ है। इसी प्रकार पल्‍प और 
कायज् के उद्योग को भी प्रोत्ताहन मिलेगा । सारांश बह है कि रेयोन के उद्योग- 
विकास से हमारे कपड़े की झ्रावश्यक्ता ही पूरी नहीं होगी और लाभ भी होंगे । 
शकर का उद्योग-देश से उद्योग-धन्धों में शकर के मिल-उद्योग का एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान है | चालू शक्र की फेक्टरियों की १६४०-४१ में ( नवम्बर से 
अक्टूबर) कुल संख्या हमारे देश में १३६ थी। लगमय ४० करोड़ रुपये की 
पूँजी इस उद्योग में लंगी हुई है। लगभग लाख-सवा लाख आराव्मी शकर की 
मिलों में काम करते हैं और लगभग २ करोड़ किसान जो गन्ने की खेती करते हैं, 
इस उद्योग पर अ्रपना दारोमदार रखते हैं | इस समय हमारे देश सें शकर की 
छुल खपत १३ लाख ठन प्रति वर्ष मानी जाती है श्रोर हमारी शकर की मिलों की 
उत्पादन-क्षमता (इन्स्टॉल्ड केपेसिटी--फिसकल कमीशन १६४०) ११ लाख टन और 
बास्तविक्र उत्पादन पिछले ५ वर्षों में £ से ११ लाख टन के बीच में रद्या है | यहाँ ध्यान 
रखने की बढ वात भी है कि हमारे देश में कुछ शकर मिलों के श्रलावा या तो सीधी 
गुद्द से या खंडसारी से भी उत्पन्न होती है | पर कुल मिला कर यह उद्यादन की मात्रा 
मिल की शकर से बहुत कम है | गुड़ से शकर बनाने का धन्धा तो बराबर गिरता 
जा रहा है | जहों १६३३-३४ में गुड़ से लगभग ६५ इज़ार वन शकर तैयार होती 
थी वहाँ न्ब्र केवल ४००० टन शकर इस तरद्द से देंगार होती हैं| खंडसारी 
शकर का उत्पादन भी कम हुआ है। १६३३-३४ में २ लाख ठम शकर खंडसारी 
से उत्पन्न होती थी। आज इसका उत्पादन १ लाख उन के आध्रपात है। सारांश 
यह है कि यदि शकर का देश में कुल उत्तादन ११३ लाख ठन के आसपास माना 
जाव तो उम्रमें से १०-१५६ लाख टन उसादन मिलों का १-१६ लाख उन खंडसारी 
का और नाम मात्र का गुड़ से सीधो तैयार की जाने वाली शक्रर का सामना 
चाहिये। आज मिल की शकर साल मर में लगभग १०० करोड़ रुपये की हमारे 
देश में उलन्न होती है। लगमग ३४ से ४० लाश एकड़ भूमि पर आज हमारे देश 
में गन्ने की खेती होती है । यह देश की कुल खेती की भूमि का केवल २ प्रतिशत 
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गई है, परतु यह था कि संरक्षण से उद्योग, कितान और सरकार तीनों में ही एक 
ऊूँठे आात्मसतोष का भाव उत्तन्न हो यया है और उद्योग की कार्यज्षमता बढ़ाने की 
ओर इस कारण, से आवश्यक ध्यान नहीं दिया जा रहा है | चूंकि इस समय 
विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण मारत सरकार विदेशों से अमर्था दित मात्रा 
में शकर का आयात “नहीं होने देगी, इसलिये विदेशी शकर की प्रत्तिस्पर्दा का 
डर नहीं है और इसी कारण से टेरिफ़ वोड ने संरक्षण समाप्त करने का यह 
उपयुक्त समय समझता । 

संरक्षण के कारण शकर के उद्योग ने कितनी प्रगति की इसका अनुमान 
इससे लगाया जा सकता है कि १६३१-३२ में भारतबर्ष में केबल ३१ शकर की 
मिलें और १,५८,००० ठने शकर का उल्तादन था और सरक्षण के वाद चार 
वर्ष के अन्दर-श्रन्दर मिलों को सख्या १३४ ओर शकर का उत्पादन ६,१६,००० 
व्यू होगया। आरम्म में (१६३५-३८ तक ) जेसे-जैंसे भारतीय मिलों का 
उत्पादन बढ़ा विदेशी शकर का आयात कम होता गया; पर १६३५-३६ में 
यद्यणि शकर का उत्तादन लगभग र३३- लाख ठन से बढ़ गया, पर शआ्आायात में उस 
अनुपात से कमी नहीं हुईं। १६३६-३७ में मी गन्ना बहुत पैदा होने से उत्तर 
प्रदेश और बिद्ार की सरकार ने मिर्लों फो उत्पादन कम नहीं करने दिया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि देश में शकर का उत्पादन श्रावश्यकता से अधिक 
होगया । माल बहुत जप्ता होगया, मूल्य गिरने लगा। उस खमय शुगर 
सिन्डीकेट! की स्थाउना की गई ताकि शकर की बिक्री का सिन्‍्डीकेट द्वारा ऐसा 
नियन्त्रण किया जाय कि शकर का मूल्य पग्रिरने से उक्र जाप! सिनन्‍्डोकेट 
अपने इस प्रत्यन में सकल हुआ ।शकर का उतद्ादन कमर किग्रा गया और 
१६३८-३६ में केवल ६,४२,००० टन शकर का उत्पादन हुआ | 

हितीय महायुद्ध और उसके पश्वातू--द्वितीय महायुद्ध के समय शक्कर 
के उद्योग की श्थिति बहुत सन्तोपजनक नहीं रही । जहाँ तक उत्पादन का सवाल 
है उसमें भी उतार-चढाबव आता रद्दा। बहाँ १६३८-३६ में फेक्टरी में तैयार 
शक्कर का उत्पादन केवल ६९ लाख ठन के लगभग था वहाँ १६३६-४० में उत्पादन 
बढ़ कर १२ लाख ठन हो गया । इसका नतीजा यह हुआ कि फिर बाज्ञार में 
शकर की अधिकता हो गई और उत्तर अदेश और बिहार को सरकारों ने उला- 
दन में कमी करने की व्यवस्था की । इन दोनों राज्यों में 'शुगर फेक्टरी कन्द्रोल 
एक्ट्स पहले से ही मैजूह थे जिनके अनुसार शकर की मिल चलाने के लिये 
सरकार से लाइसेन्स लेना आवश्यक है| उत्पादन में दो साल तक कमी हुई श्र 
१६४१-४९ में उत्तादन की मात्रा केवल ७-४१ लाख टन थी | भ्रविमाजित भारत 
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संगठित उद्योग-धंघे २११ 


गन्ने की क्रीमत भी १ रु० ४ आ० मन से चढ़ाकर २ ८० मन ,कर दी । अब 
मिलों को गन्ने की कमी नहीं रही और शकर का उत्तादन बढ़ गया। १६४८- 
४६ में शकर और गन्ना दोनों की कीमतों में कमी कर दी गई । शकर का 
मूल्य ३४५ र० ७ आरा० मन से घटाकर र८रु० ८आ० मन और गन्ने का 
मूल्य २ रु० मन से घटाकर १८० १०आ० [ठ. प्र.] और १ उ० १३ आ० 
| बिहार] कर दिया गया | इसलिये इस वर्ष शक्कर का उत्पादन कुछ कम हुआ । 
पिछुले वर्ष का मिलों के पास काफ़ी स्टॉक था इस वजह से भी मिलों 
ने उत्पादन की श्रोर कम ध्यान दिया। पर खपत शक्कर की श्रधिंक हुई । देश 
में एक साथ शक्कर की बड़ी कमी अनुभव होने लगी और वातावरण में 
घबराहट पैदा हो गई ! शकर का मूल्य श्राकाश छूने लगा। इस सारी हस्थिति 
से घबरा कर सरकार को फिर शक्कर पर नियंत्रण करने का निर्णय करना पढ़ा 
ओर सितम्बर १६४६ में भारत सरकार ने शक्कर पर नियंत्रण लागू करने की 
घोषणा कर दी । शकर के मूल्यों का सरकार ने नियंत्रण कर दिया। शकर 
के वितस्ण पर भी सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। शकर के उत्पादन 
को बढ़े के लिये १६४६-४० के आरम्म में सरकार ने मिलों को कुछ रियायतें 
देने की घोषणा की |-जैसे--पिछुले वर्ष से जितना अधिक उत्पादन होगा उस 
पर उत्पादन-कर माफ़ कर दिया जायगा । उत्तर प्रदेश और बिद्दार में गन्‍ने पर 
जो उपकर (सेल) लगता है उसे कम कर दिया गया। पर फिर भी शकर के 
उत्पादन में कोई विशेष इृद्धि नहीं हुईं। इसका एक कारण तो यह था कि 
अवदूबर १६५० तक शकर पर सरकार का नियंत्रण अपूर्ण था, क्योंकि गुड़ 
और खड़सारी शकर पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। खंडसासे व गुड़ की 
कीमतें बहुत ऊँची थीं और इसी कारण से गन्ना मिलों में यथेप्ट मात्रा में न पहुँच 
कर गुड़ व रूड़सारी पैदा करने के काम में झ्राता रहा। नियंत्रण की इस 
अपूर्णता को पूरी करने के लिये ७ अक्टूबर १६५४० को मारत सरकार ने अपने 
शकर तथा गुड़ कन्द्रोल श्राडंर के अनुसार गुड़ पर भी नियंत्रण कर दिया | 
गुड़ का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया और शुद्ध के उत्पादन 
पर भी नियंत्रण करने का सरकार ने अधिकार ले लिया। शकर के नियंत्रण 
सम्बन्धी पूर्व क्राबून के अनुसार राज्य की सरकारों को जो अधिकार मिल्ले हुए 
थे वे, जिस हद तक इस नये कानूत के प्रतिकूल ये, वापस ले लिये गये । गुड़ 
के निगंधण सम्बन्धी भारत सरकार की नीति का बढ़ा विरोध हुआ | नतीजा 
यह हुआ कि गुड़ के उत्पादन पर कोल्हू को लाइसेंस कराने का आदेश निकाल 
कर जो नि अण करने का सरकार का निश्चय था थह उसे छोड़ना पढ़ा। 
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संख्या की इृद्धि के श्रलावा उपभोग सम्बन्धी हमारी आदतों का भी श्रसर शकर 
की खपत बढ़ने का ही श्राता जा रहा है! इस समय हमारे देश में प्रति व्यक्ति की 
प्रति वर्ष शकर की औसत खपत ७ पौंड है और इसमें २४ पौंड गुड़ की खपत और 
जोड़ दें तब भी कुट खपत ३०-३१ पौंड प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आ्राती है । इंगलैंड में 
द्वितीय मद्दायुद्ध के पहले शकर की खपत १०६ पौंड प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी । 
दूसरे देशों में मी खपत हमारे देश से कह्दीं ज़्यादा है; जैसे, फ्रॉस ५२ पौंड, 
झमरीका ६७ पौंड, जर्मनी ५८ पौंड, आस्ट्रेलिया ११६ पौंड, जापान रेरे पौंड। 
इन सब का सार यह है कि यह तो ठीक है दी कि जैंसे-जेसे देश का श्राथिक स्तर 
ऊँचा उठेगा शकर के उद्योग का छोत्र भी घढ़ेगा, पर आ्राज की माँग की स्थिति 
को ध्यान में रखते हुए और हमारी मौजूदा मिलों की उत्पादन-क्षमता को देखते हुए 
भी शकर के उत्पादन को स्थायीरूप से बढ़ाने की बढ़ी आवश्यकता है । उत्पादन- 
वृद्धि के मार्ग में दया-क्या कठिनाइयों हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है, 
अब इस बारे में हम विचार करेंगे । 
सबसे पहली कठिनाई तो यह हैं कि शकर की मिलों को बरावर यह शिकायत 
रहती है कि उनको पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिलता ओर जो गन्ना मिलता है 
वह बढ़िया प्रकार का नहीं होता तथा उसमें से जो रस की मात्रा प्राप्त होती 
है वह कम होती है | शकर की मि्लों को पर्यात मात्रा में गन्ना नहीं मिलने का 
एक कारण यह है कि बहुत-सा गन्ना गुड़ पेदा करने के उपयोग में आ जाता 
है। भारत में शुद्ध का उत्पादन शकर से तीन गुना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से 
मी शकर की अपेत्षा शुद्ध अ्रच्छा है। शुद्ध एक महत्त्वपूर्ण गह-उद्योग है जिसमें 
बहुत आदमी काम करते हैं। इसलिए गुड़ के कुठीर उद्योग को हानि प्हँचा 
कर शकर के मिल-उद्योग को प्रोत्साइन देने कातो कोई प्रश्न ही नहीं है। 
पर इस्का यह अर्थ भी नहीं है कि गुड़-णह-उद्योग के साथ अनुचित रियायत 
की जाय । उदाहरण के तौर पर शकर और गुड़ की कौमतों का अनुपात उचित 
होना चाहिये ताक इस कारण से शकर की मिलों में गगने की कमी न रहे 
ओर क्सिान यह न अनुभव करे कि शकर कि मिल को गन्ना बेचना लाभदायक 
इसके अलावा गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने की ओर ध्यान देना 
भी श्रावश्यक है। इस समय हमारे देश की प्रति एकड़ उपज कम दै। क्‍्यूचा 
की तुलना में 3, जाबा की तुलना में ३ और हवाई की तुलना में १ हमारे देश 
में गन्‍ने की मति एकड़ उपन है । इसके लिए खेती के तरीकों में तो उन्नति करना 
आवश्यक है ही, परध्यदह मी झ्रावश्यक है कि गन्ने की खेती का द्चिण में 
अधिक प्रचार हो, क्योंकि दक्षिणी भारत की जलंवाबु गन्ने की खेती के लिये 


रभ्४ भारतीय अर्यशास्त्र की रूपरेखा 


अधिक उपयुक्त है। जब कि उत्तर अदेश में एकड़ में एक १ १-१२ उन गन्ना 
पैदा द्ोता है, वम्बई में ३०-३२ उन, और मैथूर में १८-१६ टन तक पैदा होता 
है। गन्ने की उपन बढ़ाने के साथ उसके प्रकार में उन्नति करना भी अल्नन्त 
आवश्यक है। हमारे वहाँ एक एकड़ गन्‍्े के खेत से १-६ उन शऊर मिलती है 
जबकि हवाई और जावा में <*४ टन शकर प्राप्त होती है। इस्डियन शुगरकेन 
कमेटी ने इस ओर काफी काम किया है। प्रान्तीय [ श्रव राज्य की ] तरहारसी 
ने [ उत्तर-प्रदेश, त्रिहार और वम्बई ] शकर पर जो उप-कर लगा रखा है उससे 
मिलने वाले रपये का उपयोग गन्ने सम्बन्धी खोज में ही होना चाहिये; पर इत्त 
बात की शिकायत है कि उत्तर प्रदेश और विहार की सरकारों ने, जिन्होंने सर 
१६४७ से .यह उप-कर लगा रखा है, इस खोज के काम में बहुत कम रुणा 
व्यस्त किया है। यह कमी भविष्य में पूरी होनी चाहिये। बढ़िया गन्ने है 
अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में शकर मिलती है। एक कमी यह भी है कि शक्नर 
की मिर्लों की दृष्टि से गन्ने की खेवी का वठवारा ठीक नहीं है| किन्हों मिलों हे 
आसपास आवश्यकता से अधिक गन्ना होता है, तो किन्हीं के पात कम | खेतों 
से मिलों तक गन्ना ले जाने के लिये यातायात के साधनों की भी कठिनाई रहती 
है। इसके आलावा पश्चिम के “देशों की तरह से हमारे यहाँ बहुत थोड़ी मिलें 
स्वयं गन्ना उत्पन्न करती है । श्रतः इन बातों की ओर ध्यान देने से मी गन्ने की 
समस्या इल होने में सहायता पहुँचेगी | 

गन्ने सम्बन्धी कठिनाई के अलावा दूसरी कठिनाई मिलों की कायहमता 
( एफ़ीशियेन्सी ) से सम्बन्ध रखती दै। हमारे मिलों की कार्यत्षमता काफ़ी 
नीची है। इसके कई कारण हैं । मिलों में मशीनरी आदि पुरानी हैं| मिर्लो की 
बनावट, उनके साइज़ आदि में भी कई पकार की कमियाँ हैं। इस कर्मी को पूरा 
करने के लिए विंशानिकन ( रेशनलाईज्ञेशन ) की आवश्यकता हैं! कई मिलों की 
स्थिति ही कच्चे माल और वाज़ार की इृष्ठि से ठीक नहीं मालूम पड़ती | बग्बई में 
शकर की खपत सबसे अधिक है जब कि उत्पादन सबसे कम है | इसके विररॉत 
अह्दार में उत्पादन बहुत अधिक है और खपत वहुत कम है। इस समय ही उत्ते 
प्रदेश और बिहार में ही शकर का मिल-उद्योग केन्द्रित दे | देश की ७४६ -.«- 
मिलें और ८० प्रतिशत के लगभग उत्पादन इन दो राज्यों में पाया जाना ्ै। 
आवश्यकता इस बात की है कि शकर के मिल-ठद्योग का दूसरे राज्यों में प्रदार 
हो और याँवों में उसका विकेन्द्रीकण किया जाय। एक और डाधा हिसस 
प्राय: जिक्र किया जाता है, वह उत्मादन-कर और उप-कर (सेस) की दै हो हम 
भारत सरकार या उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्य की सरकारों ने धक्र हे 
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लगा रखे हैं | इससे भारत की मिलों में वी शकर की लागत और भी बढ़ जाती 
है। शकर के उत्पादन के परिणामस्वरूप जो 'मोलासेज़' उत्तन्न होते हैं उनके 
समुचित उपयोग की मी कोई व्यवस्था श्रमी हमारे देश में नहीं है। 'मोलासेजञ' 
से पॉवर एलकोहल उत्पन किया जा सकता दै। पॉवर एलकोदइल पेट्रोल में मिलाने 
के काम में आ सकता है| मारत में खाल भर में कुल ४-५ लाख गन मोलासेज़ 
उत्तन्न हो जाता है | इसमें खंडसारी शकर से मिलने वाला मोलासेज्ञ मी शामिल 
है। ३ लाख टन के लगभग मोलासेज्ञ तो शकर की मिलों से दी मिलता है । 
अगर सच मोलासेज्ञ का पॉवर एलकोहल तैयार किया जाय तो लगभग हे करोड़ 
गैलन पॉवर एलकोहल तैयार किया जा सकता है। परन्तु इस समय केवल ३० 
लाल गैलन पॉवर एलकोहल ही तैयार होता है । इस विषय में भविष्य में अधिक 
ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार वेगासी एक और पदार्थ है जो शकर 
उत्पन्न करते समय हमें मिलता है | आज इसका उपयोग केवल ई घन के तौर पर 
शकर की मिलों में होता है | पर इसका भी श्रच्छा उपयोग किया जा सकता है-- 
जैसे कागज़ बनाने में, तथा प्लास्टिक्स, प्रेस-बोड, और स्ट्रॉबोर्ड श्रादि बनाने में | 
इन पदार्थों का अ्रच्छा उपयोग द्ोने से शकर की उत्पादन-लागत में कमी आ 
सकती है | उत्पादन-लायत में कमी करने का एक और उपाय यह है कि गन्ना पैलने 
का समय आज जितना है उससे अधिक हो ताकि शकर की मिलें अधिक समय 
तक काम कर सके | इसके लिए हम्में दोनों तरद्द का गन्ना पैदा करने की ओर 
ध्यान देना चाहिये--जो जल्दी पक जाय और जो देर से पके | शकर के मिल 
उद्योग के भावी विकास के लिये इस सम्बन्धी खोज को प्रोत्साहन देने की विशेष 
रूप से आवश्यकता है। लखनऊ के पात मादरक में भारत सरकार ने 'सेन्ट्रल शुगर 
टेकनोलोजिकल इनस्टीव्यड' स्थापित करने का जो निश्चय किया है वह स्वागत योग्य 
है। शकर की मिलों में ६घन की वचत करने सम्बन्धी खोज की विशेष आवश- 
यक मशीनरी जो इस समय बाहर से आती है, देश में उत्पन्न होना भी जरूरी है | 

ऊपर हमने कुछ उन वातों का उल्लेख किया है जो शकर के उत्पादन के 
मार्ग में बाधक हैं। वैसे शकर के मिल-उद्योग का भविष्य हमारे देश में उज्ज्वल 
है। हमारे पास कच्चा माल हे और तैयार माल के लिये अपना घराबर बढ़ने 
वाला बाज़ार है। आवश्यकता फेवल यह हैं कि आयोजित ढंग से इस उद्योग के 
विकास का प्रयत्न किया जाय | इस दृष्टि से अखिल भारतीय शकर-उद्योग का 
कोई संगठन यदि स्थापित किया था सके तो अच्छा हो। शुगर तिंडीकेट के 
समाप्त हो जाने से इसकी आवश्यकता और अधिक दो गई है | इस संगठन का 
काम शकर उद्योग की उन्नति से सम्बन्ध रखने वाली स्व बातों की--जैसे योजना, 
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खोज आदि--समुचित व्यवस्था करना होया। इसके खर्च को रुपया राज्य # 
सरकारों के पास गन्ने पर लगे उप-कर से जो रुपया आया है उममें से ही मिनरदा 
चाहिये | केन्द्रीय सरकार को भी इसमें योग देना चाहिये । और मिल्हों 5 
भी इस दिशा में काफ़ी बड़ा कर्तव्य है। चदि हमारी तरकारें और ब्यत्रतायी दर 
अपना-अपना कत्तंव्य करें तो इसमें कोई सदेह नहीं कि भारत में शकर के मिन्न- 
उद्योग की श्रच्छी उन्नति हो लकती है | 
लोहा और इस्पात का उद्योग--भारत के आधुनिक उद्योग घन्दों 5 तो 
और इस्पात के उद्योय का स्थान बहुत महत्त्व का है| फिर भी इत उद्योग 
श्रमी वक बहुत विकाल नहीं हुआ है। देश में लोहा और इत्पात का सह 
बड़ा कारखाना जमशेदपुर स्थित टागा आइरन एएड स्टील क्ापनी है दि 
में मैसूर सरकार का मैसूर आाइरन एड स्टील पढ़स है, परन्तु लम्शेदपुर के गए 
खाने के सामने ग्ह बहुत छोटा है | इन दोनों कारखानों में लोहा और द्मत 
दोनों ही तैयार किये जाते हैं | इनके अतिरिक्त एक कारखाना ( इण्डियन शाइल 
ए.एड स्टील कम्पनी कुल्टी और हीरापुर, पश्चिमी बंगाल ) केवल लोहा, ओर 
इसी से सम्बन्धित दूसरा कारखाना स्टील कोरपोरेशन ऑक बंगाल, लेबल दृस्मठ 
सैबार करता है | इन कारखानों के अलावा कुछ छोटे-छोटे कारखाने वा 
लूगमग ४० री-रोलिंग मिल्त और हं। देश में कई लोहे की फाउरइरज शरीर 
रोलिंग मिल्त भी हैं जो लोहे और इस्पात का माल तैयार करती है। देश में 
“१६४६ में लोहे का ( पिग आइरन ) कुल उत्पाइन १५ लाख टन और इन्गत 
(इंगोट्स और काश्टिंगज़ ) का १३३ लाख ठन और फिनिश्ड स्टील का १० लात 
“टन के लगभग था । देश के इस्पात उद्योग की अधिकतम उद्यादन-शक्ति १३ 
लाख ठम फिनिश्ड स्टील है | टाटा के कारखाने का महत्व इसी से सा हो। 
जाता है कि १० लाख टन के मुकावले में ७ लाख ठन से अधिक इस्पात वो झेल 
इसी एक कारखाने में तैयार द्वोता है। ज़हाँ तक पूँज्ी का सवाल हैं 
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कारखाने में लगभग ४० करोड़, इृण्यिन आदइरन और स्टील कसनी में ११ 
करोड़, स्टील कोरपोरेशन वंगाल में र करोड़ झुपये ब्लाक ऊेविदल 5 वह 
ट्टे हार 


पर लगे हुए हैं। जहाँ तक काम करने वालों की नंख्या का सवाल हे को 
इत्पात के उद्योग में लगममग ७० हज़ार आदमी काम करते हैं टनमें 
इज़ार आ्रादमी वो ठाटा के कारखाने में ही काम करते हैं। हमारे देश £ 
और इस्पात के उद्योग की तुलना दूसरे देशों के लोदे और इस्पात के 
करने पर मालूम दोता है कि १६३६ के आँकड़ों के आधार पर ड्दाँ ले का 
इस्पात कास्टिंग का मारत में ७ट- लाख ठन का उत्तादन था वहाँ जताते ह 


संगठित उचद्योग-घन्वे २५७ 


७० लाल टन, व्रिदेन का १४५१ लाख टन, रूम का २०७ लाख ठन और अमेरिका 
का ५१७ लाख टन के लगमग था । 

आरम्भ और विकास--इस देश में लोहे को पिधलाने और ढालने फा 
और इत्मात तैयार करने का घन्धा अत्यन्त प्राचीन काल से ( कम से कम दो 
इज़ार वर्ष पहले से ) चला था रहा है| भारत न केवल अपनी आवश्यकता पूरी 
करता या चल्कि विदेश को भी लोहा और इस्पात भेजता था। और भारत के प्लाल 
की विदेशों में बड़ी प्रशंसा थी। दिल्ली का विख्यात लोहे का स्तम्भ भारत की 
इस प्राद्चीन उद्योग का एक ज्वलन्त उदाहरण है। संसार-विख्यात डेमस्कत के 
तलवार और कटार की फालें ( ब्लेडज़ )» भारत के इस्पात की ही बनी होती थीं। 
आधुनिक ठग के लोहे और इस्पात के उद्योग के जन्म और विकास के फल- 
स्वरूप भारत के दूसरे प्राचीन उद्योगों की तरद यद्द उद्योग भी नध्ट होगया और 
भारत विदेशों से लोहा और इस्पात का आयात करने वाला देश बन गया | 

१६ वीं शताब्दी के आरम्भ में इस उद्योग को आधुनिक ढग से विकसित 
करने के प्रयत्न भारत में आरम्म हुए। ये प्रवलत १८३० में उसके आसपास 
यूरोपियन लोगों ने किये थे। मद्रास के सालेम, आरकट आर मालावार के जिलों 
में, बंगाल में वीरभूम में, और पजाब में कुमाश्रं में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सह्दा- 
यता से थे प्रयत्न किये रये थे | पर वे सब अलफल रहे। आखिरकार १८७४ में 
बाटकर आइरन वकर्स की स्थाउना हुई। भरिया के कोयले की खान के पास 
( बंगाल में ) वह लोहे का कारखाना स्थापित हुआ। श्८८६ में कलकतो की 
मार्टिन एयड कम्पनी ने इस कारखाने को से सिया। बाद में इसी का नाम 
बंगाल आइरन एरड स्टील कम्पनी होगया जो हालत में इरि्डियन आइरन एण्ड 
स्टील कमनी में मिला लिया गया है ) 

पर इस देश में लोहे श्रीर इस्पात के:उद्योग का वास्तविक इतिहास तो 
टाटा के कारखाने की स्थापना के साथ ही आरम्म होता है और श्ाज भी 
हमारे इस उद्योग का वास्‍्त्विक केन्द्र यही कारखाना है। भारतीय साहस और 
पूंजी का बह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।इस कारखाने के प्रवर्तक स्वर्गीय 
जमशेदनी ताता ये | पर कारखाने की स्थापना के पहले ही जमशेदजी की मृत्यु 
होगई । टाठा आइरन एरुड स्टील कसनी की स्थापना साकची ( सिगभूम ) में 
हुईं । पिग आवरन १६११ में और इस्पात १६१३ में इस कास्खाने मे सबसे 
पहली वार तैयार किया गया। इस कारखाने के साकची ( जमशेदपुर या ताता 
नसर ) में स्थापित होने के कई कारण थे, जैसे लोदे और कोबले तथा चूना, 

श्छ 
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पत्थर का पास में मिलना तथा पानौ और रेल की सुविधा और झऋनऊरे ३ 
बन्द्रगाह का पात में होना । इस कारखाने की विशेषता केवन् इतनी है नह है 
कि यद्द इस देश के लोडे और इस्पाव का सबसे बड़ा कारखाना है। इह रह 
बात में भी निहित है कि यह कारखाना लोहे और इस्साद से सम्बन्धित रूझ 
दूसरे कार्यो- की मी व्यवस्था करता है। दैसे लोडे और इत्णत छे क्ाग्हादे के 
अलावा इस कम्पनी की लोहे. कोयले, चूने, पत्थर और मेंयनीज् की मे अप 
खानें हैं | ठाद कम्मनी के अलावा दो दृत्तरे प्रमुर उत्ताइक है उनमें इरिब्व्ट 


आशरन एटड स्टील कम्पनी की स्थारना १६१८ में, मेंदूर के कारखाने की १६३२ 
में और बंयाज्ञ स्टील कारपोरेशन की १६३६ में हुई | 


इस उद्योग का विकात द्वात॒ दौर से. श्८ २३ से जब इसे सरहान है 
संरक्षण मिला, होने लगा | यथन महाडुद्ध के पश्चात्‌ और उसके बाद के द्रारिद 


संकट में इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा।अथम महादृदर रे 
खम्य संसार के इसात उद्योग का चहुत विक्राट हुआ था । बुद्ध दनात हंस ही 
भारत के नव जाव उद्योग को इस विदेशी प्रतिलद्धां का छाम्रा कला पढा। 
नाँग में कमी आ रही थी, विदेशी विनिमय हास के कार्य विदेशी प्रद्ति् 
आर भी विकठ हो गई थी तथा बाहर से माल मारवीव बाज़ारों में पाद्म 
रहा था। आखिरकार टेरिफ्त बोर्ड के सामने तंस्त्षण की माँग प्रश 


बे 


सरकार ने स्वीकार कलली और १६२४ में तंरह्ण सम्बन्धी काबू प 
गया । उसके बाद १६२६ और १६३३ में दो चार तो टेरिक बोई ने इस दो 
के वारे में स्टेद्टरी (क्वानूनन) बाँच की और तंरज्॒ण चार्र 
तिफ़ारिंश की जो तरकार ने स्वीकार की | इन झुड्य काँचों के अतावा (दिपे४- 
६६२६, और १६३० में दीन दार और ठेरिफ़ बोर्ड ने रकम 
क्तिपूर्वि संरक्षण ( कन्पेनलेट्री प्रोडेक्सन ) के मानले भी ठेरिक बोड़ के कान 
आए और जहाँ आवश्यक मालूत पड़ा वहाँ संरक्षण दिया गया 

संरक्षण दिया यबा था वह दोनो हीं ग्रकार का था--हुछ छामान 


«५ 8 अक डीजमडमम 
कर के रूप में और कुछ पर नक्नद तहायता ६ वाउन्डी ) के हर में (करी 
था। १६२६ की स्टेद्री दाँव के परचाव्‌ दो उंन्‍्कय अत हे का 
( १६२७ में ) उत्तकी अवधि ७ दर्ष के लिये थी।इत झा न पड हि 
आिक तहायता देना इन्द्र कर दिव्य सवा |इस हंस्टए हा थे 
विशेषता बह थो कि शिडिश माल पर दूसरे देशों की अपेच्ा बम हार 2 हे 
था। इतका देश में दिसेध किया गण । १६३३ की कांच के बड़ व ता 


संगठित उद्योग-घंघे २४६ 


जया संरक्षण क्राबूत पास हुआ और उसकी अवधि भी ७ वर्ष ही निर्श्चित की गई। 
इस बीच में द्वितीय मद्दायुद्ध आरुम होगया | संरक्षण का समय १६४१ से बराबर 
, बढ़ता गया | १६४७ में जब अन्तिम जाँच हुई तो उद्योग ने संरक्षण पर जोर नहीं 
दिया और टेरिफ़ बोर्ड के कहने पर २७ वर्ष के पश्चात्‌ इश्पाठ उद्योग से * श्रपैल, 
' १६४७ से संरक्षण हटा लिया गया, और संरक्षण-कर आगम-कर ( रेवेन्यू ड्यूदीज़ ) 
' में बदल दिये यये | इस समय कुछ प्रकार के हल, एलोय और स्पेशल स्टील 
' की चीज़ों पर संरक्षण है। ३१ दिमम्बर १६४५४ तक यह सरक्षण रहेगा | संरक्षण- 
' करों में भी कमी तो १६३८ के कानून से ही हो गई थी । सरकार द्वारा समय- 
समय पर स्वीकार किये गए इस संरक्षण से इस उद्योग को ययेष्ट सहायता 
मिली और इसकी अच्छी प्रगति हुई | यद्ट प्रगति उत्पादन में हुई वृद्धि, मन्नदूरों 
ः की कार्य कुशलता में हुईं उन्नति तथा उद्योग में लगे विदेशी लोगों की सख्या में 
' और उत्पादन-लागत में हुईं कमी से स्पष्ठ है | 
हिंतीय महायुद्ध और उसे पश्चात्‌-द्वितीय महययुद्ध के आरम्म होते 
ही इस उद्योग के विकास का एक नया परिच्छेद आरम्भ हुआ | सरकार और 
रेलवे कम्पनियों की इस्पात की माँग बढ़ने से उसके उत्पादन में इृद्धि हुईं । यद्यपि 
बुद्धकाल में इस उद्योग का भी अन्य उद्योगों को तरह उतना विकास नहीं हुआ 
जितना कई दूमरे देशों में हुआ | मशीनों की कठिनाई, कोयले ्रौर यातायात 
सम्बन्धी कठिनाई, और उस समय की सरकार की नीति इसके लिये ज़िम्मेदार माने जा 
सकते हैं | इस युद्ध के पहले हमारे देश में साधारण इस्पात का ही अधिकांश 
उत्पादन द्ोता था । पर द्वितीय मद्दायुद्ध के कारण जब बाहर से इस्पात का श्रायात 
बहुत कम हो गया और भारत का सामरिक महत्त्व बढ़ गया तो भारत ने कई नए 
प्रकार के बढ़िया इस्पात का उत्पादन करना शुरू कर दिया । टाटा कम्पनी में खास 
तौर से विकास हुआ, और युद्ध की दृष्टि से उपयोगी कई प्रकार का नया और बढ़िया 
इस्पात तैयार किया जाने लगा | १६३७ में जमशेदपुर में खोज के लिए एक 
अवोगशाना की स्थापना की गई थी | द्वितीय महायुद्ध के समय जो खोल की गई 
उसी के परिणामस्वरूप ख़ात तौर का 'एलोये स्टील”! का सामान टाटा कम्पनी 
तैयार कर सकी, जैंसे आरमर प्लेट जिस पर गोली का श्रसर न हो सके, मशीन 
टूल्स के लिए द्वाई स्रीड स्टील, सर्निकल औजारों के लिए स्टेनलेस स्टील, हाई 
कारत्रन स्टील मिनट डाईज़ के लिये और निकल स्टील प्लेद्स आदि | टाटा 
कघती में द्वितीय मद्दायुद्ध के समय दो दिशाओं में जो विस्तार हुआ वह विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । १६४१ में जमशेदपुर में एक हील टायर और एक्सेल प्लान्ट 
लगावा गया | इसके दो साल के अन्दर ही अन्दर जमशेदपुर एंजीनियरिंग एण्ड 


523 भारतीय अगशात्र की रुपरेला 


मशीन मेन्यूफेक्चरिंग कमनी ने काम करना आरम्भ कर दिया 

टाटा लोकोमोटिव एएड एंडीनियरिंग कम्पनी में १६४५ से बोइ: 

तैबार करता आरन्म किया | व्यक्तितत साहस का इस दिशा में 

था | द्वितीय महाबुद्ध के समव इस उद्योग का उत्मादन किसना द बढ़ा इसका झन- 
नान इससे ल्गावा जा सकता है कि जहाँ १६३६ में पिग श्राइर उसे 

१७५ लाख टन, स्टील इन्योट्स और का्िंगज़ का १०३ छाल उन॥ 

फ़िनिश्ड इस्पात का ८६ लाख ठन था, वहाँ १६४१ में पिय आइर्न 

३२० लाख टम, स्टील इन्गोढ्ल और कार्डियद्ञ का १४ लाख टन और किए: 

स्टील का ११६ लाख ब्न से ऋछु कम उत्पादन हुशआआ। १६४ 

उत्पादन में कमी आना शुरू हुईं! विस आइरन का उल्मादन १६४ 


श्प 
या 


४॥7 
दी 

। बी 
हे भव 


व ्‌ 2 


उन के आत-पास पहुँच गया हालाँकि वाद के दो वर्षों में द्विर उल्द्नन की माह 
बढ़ी और १६४६ में १५ लाख टन पिय आइरन तैयार हुआ । इसी प्रकार छोद 

इन्गोंट्स और और कात्टिंसज्ञ का उत्पादन घटते-बठते १६४८ में १२१ लारू ब्न 
चक पहुँच यया यद्याप १६४६ में उत्पादन १३३१ लाख टन हुआ । १६५० में ४ 
लाख टन और १६५१ में १५ लाज् सन के लगभग उस्गदन हुआः । निनिर8 
स्टील का उत्पादन १६४४ दक तो १०३ लाख और ११३ लाख रन छे बन मे 


६] 


अठ्ता-बढ़ता रहा पर उसके पश्चात्‌ तो ओर अधिक कमी होने लगी ऋर १६४ 
में - ६३ लाख ठन तक उत्पादन गिर गया। १६४६ में अवश्य फिर ठत्गदन 
खटन से कुड्ु अधिक हुआ । १६४१ में उत्ताइन १०६ लाख वन के 
हुआ | उपयुक्त विवरण से यह रपप्ट हो जाता है कि दितीय मद्यादुद्व के परचाग्‌ 
लोहे आर इस्गत का उत्तादन गिरने लग्ग | युद्ध में अत्यप्रक काम बरतने के कासमय 
मशीनरी और प्लान्ड काफ़ी वि नये ई 
आवश्यकता दै । उत्तादन के नाग में पूँजी की कमी के 
घर इसके अलावा और भी कई | 
आदि कुछ आवश्यक चीजी की कमी ज्निसे 
के विकास में बाधा आदी हूं | ददच्चाप मारत सन्‍्का 
नीति के अनुसार कम ते 
शाप्ट्रीयकरण नहीं करने की घोषणा कर दो दर 
पतियों की दृष्टि में भादी विकास दे लिये बहुत कम 
विकास उका हक्षा है | प्रकार मज्ञदुर उल्तादन में वहाँ बमा का- ६ 5 
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मक़दरों पर होने दाक्ा रच बढ़ा दै। रा 
खागत १६३६-४० में ३२ यी वह १६४८-४६ में ६२ ८० है। घर 


संगठित उद्योग-घंपे श्द्टशृ 


मज़्दर उत्तादन २४“ह६ टन से गिरकर १६०१० टन दो गया | इसके साथ ही 
साथ मज्नररों की संख्या भी आवश्यकता से अ्रधिक है। ऐसा कहा जाता है कि 
इतने दी उत्पादन के लिए विदेशों में जितने मज़दूर काम करते हैं, उनसे चार गुने 
मज़दूर यद्वोँ काम करते हैं | इसका श्र्थ यह है कि इस उद्योग में विज्ञानिकन की 
बड़ी आवश्यकता है। 

बदों तक इृत्पात के मूल्य-नियन्त्रण का सवाल है १६३६ में ही भारत सरकार 
ओर टाटा कंपनी में एक समझौता होगया था। यह मूल्य-नियन्तण एक न एक 
रूप में आज तक चालू है। १ अक्टूबर १६३६ से ३० जून १६४४ तक केवल उस 
माल का मूल्य नियन्त्रण था जो सरकार युद्ध के लिये खरीदती थी। व्यागारिक 
मूल्यों का नियन्त्रण नहीं था । १ जुलाई १६४४ से ३१ मार्च १६४६ तक व्यापारिक 
मूल्यों का भी नियन्त्रण कर दिया गया और युद्ध तथा दूसरे कार्मों के लिये विक्री 
की दृष्टि से एक ही कीमत रही, पर युद्ध के लिये आवश्यक माल और व्यापारिक 
आवश्यकता के लिये वेचें जाने वाले माल की “रिवेन्शन! कीमतें श्रलग-श्रतग 
निश्चित होती थीं। १६४६ के बाद युद्ध के लिये आवश्यक माल की प्रथक्‌ू 
रिटेन्शन कीमत वी आवश्यकता नहीं रहो और इस समय केवल एक ही रिटेन्शन' 
कीमत सरकार तथ करती है। जिस कीमत पर माल बिकता है वह प्रायः 'रिटेन्शन! 
कीमत से अ्रधिक होती है । दोनों का श्रन्तर उल्मादक द्वारा सरकार की 
वापस कर दिया जाता है जिसका आयात को सद्दायता देने को हृष्टि से एक कोष 
बनाया गया है। इत्पात के श्रज्नावा लोढे का रिठेन्शन मूल्त भी सरकार तय 


अविष्य--लोह और इस्पात के उद्योग का जो विवरण हम ऊपर लिख 
चुके ईं उससे स्पष्ट है कि इस उद्योग के मार्ग में कुछ कठिनाशयाँ हैँ । प्रश्न यह 
हैं कि इस उध्ोग का हमारे देश में क्‍या भविष्य है! इस सम्बन्ध में पहली 
विचारणीथ वात कच्चे माल की है| कच्चे लोहे की इस देश में कमी नहीं है। 
ऊँचे दर्जे का हेमेटाइट कन्या जोहा विद्यर और उड़ीसा में भी १०००-८०० करोढ़ 
वन होने का अनुमान है । खपत की मौजदा दर से २००० वर्ष-के लिये हमारे पास 
कार्झ़ी लोहा है | इसके अनिरिक्त मध्यप्रदेश, मद्रात और बबई में भी हेमेटा 
और मेगनेडिक कच्चा लोहा ६०० करोड टन के लगभग है। भारतीय कच्चे माल 
भे शुद्ध लोदे का श्रग बहुत अच्छा है। कच्चे लोहे को शुद्ध करने के लिये चूना 
पत्थर आदि का उपयोग होता है, बद्द भी हमारे देश में मिलता है| मंगेनीज़ और 
सिलीकोन की भी श्रावश्यक्रता होती है और ये धातु भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं | 
रहा सवाल कोब्ले का। श्रच्छे कोयले के बारे में हमारी स्थिति यद्यपि वहुत संतोष- 


रद्द भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


5३० जल 28 हम सावधानी से से हमारा काम काफ़ी समग्र तक 
लगमग ) चल सकता है। इसके अलावा हमारे देश में कोल 
और लोहा पास-पास निकलता है | सारांश यह है कि कच्चे माल की हमारे जी 
शी है | जहाँ तक इस्पात की मॉग का सवाल हैं वह भी पा बम 
संयक्त राज्य श्रमेरिका में १२०० पौंड, सा 0३४६ मा मम 

गा  पत ड, इज्ुलैंड में ६०० पौंड ओर आस्ट्रेलिया में 
४०० पौंड है| इस्पात की मौजूदा उत्पादन शक्ति १० लाख उन के लगमय ई 
आर हमारी मांग २४ लाश ठन के लगमग है | फिर जैसे-जेसे हमारे 
आधद्िक विकास की योजनाएँ कार्यौन्वित होगी हमारी इस्पात की मांग बढ़ेंगी। 
देश की मकानों की समस्या को, हल करने के लिये, तथा सिंचाई, बिश्लो 
आदि की योजनाओं को कार्यान्विव करने के लिए काफ़ी इस्साद व 
आवश्यकता होगी | इसी के साथ-साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया का बाजार भो 
है जहाँ के इस्पात की मांग हम पूरी कर सकते हैं। सारांश यह हे कि इस 
उद्योग का भविष्य हमारे देश में उज्ज्वल हो सकता है। १६४+ में तो 
और इस्पात के पेनल ने ५-४ लाख टन की उत्पादन शक्ति के ढ। चढ़ 
कारखाने स्थापित करने की सिफ़ारिश की थी। भारत सरकार दो सरवारी 
कारखानों की योजना भी तैयार करवा चुओी है. पर अमी अर्थामातर के कासा 
वे कार्यान्तित नहीं हो सकी हैं। भारत सरकार का विचार पिग आदइरस्नवा 
उत्पादन करने वाले प्लान्ट को स्थापित करने का भी है शरीर ६४९२-३६ 
कै बजट में इस संबंध में १०७४, करोड़ रुपया रखा भी गया है। साख सरकार नें 


५, 


ग की ४ कमाई 


स्टील कारपोरेशन बगाल और इंडियन श्राइसन एएड त्टाज कंपर्न 


का ऋण उनकी उत्पादन शक्ति घढ़ाने के लिए त्वीकार किया है। मगर आसन 
एंड स्टील बस को मी ₹ करोड़ रुपये ऋण के रूप में भाख सरकार ने ली 
किये हैं| इसी तरह से इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कासपोरेशन ने कई फ़ाइशटरीज * 
भी उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण दिया हैं। ठादा और मैसूर के कासदानों 7 
ऋतश देने का प्रश्न सरकार के विचासघोन चल रहा दै। अत्त, मीजटा कार मे 
अपनी उत्पमादन-शक्ति बढ़ाने का प्रश्न कर रहे हैं, यह तो स्पन्‍्ट ही ई। ५ 
समय हमारे देश में इस्पात और पिग आइरन ( खासकर बढ़िया पिय शाइग्द ) 
की बड़ी कमी दै | यह कमी हो सके वहों तक पूणी की जानी श्रावश्य 4। 

सम्बन्धा में पस्ठुत पंच-वर्षीय योजना ने मी इस श्ावश्वकता को महसेर स्‍़्या 
और लोदे तथा इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई है। योव्का 


ऊऋच 


ज्ज्क 


॥। 
ना 
क्या 


कि] 


संगठित उद्योग धन्ये २६३ 


दूसरे भाग में इस्पात का एक नया कारखाना खोलने की भी योजना विचारा- 
चीन है| 

सहायक उद्योग--ठाठा के इस्यात के उच्चोग के श्राल-पास कुछ दूसरे 
सहायक उद्योग मी खड़े हो गये हैं । इनमें से मुझ्य-मुख्य उद्योगों के नाम ये हैं--- 
जैसे टिन प्लेट, वायर, वायर नेल उद्योग, जमशेदपुर एंजीनियरिंग एंड मशीन 
मेस्यूफेक्चर, टाटा नगर फ़ाउन्दरी, ठाठा लोकोमोटिव एंड एंजीनियरिंग 
कंपनी श्रोर खेती के औजार तैगार करने वाली एपज्रीको फेक्टरी। देश का 
एंजीनियरिंग उद्योग का विकास भी वहुत कुछ इस्पात-उद्योग के कारण ही हुआ 
है। यही कारण है किटाटा नगर छाधुनिक उद्योगों का एक बहुमुखी केन्द्र 
बनता ता रहः है | 

कोयले का उद्योग--भारत का कोयले का उद्योग प्रधानतः वंगाल और 
बिहार में केन्द्रित है । रानीगंज, करिया, गिरडीह कोयले के उत्पादन के कुछ 
प्रमुख केद्ध हैं। पश्चिमी वंगाल और विहार के अलावा दूसरे राज्यों में, जेसे 
आसाम, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, उड़ीसा और राजपूताना में भी 
कोयला मिलता है । १६५१ में भारत के कोयले का कुल उत्पादन ३३ करोड़ 
उन के आस-पास था । इसके मुकावते में अमेरिका मे ४६ करोड़ वन, इंगलेड में 
२१ करोड़ टन, जर्मनी में £ करोड़ वन, जापान में ३६ करोढ़ ठन, श्रास्ट्रेलिया में 
: १३६ करोड़ ठन, प्राकित्तान में २६ लाख टन, दक्षिणी अफ्रीका में २१ करोड़ 
टन और कनाडा में १६ करोड़ टन का १६४८ का उत्पादन था| देश की कोयले 
की वर्तमान आवश्यकता भी ३ करोड टन के आस-पास है, यद्यपि भव्ष्य 
में देश की आवश्यकता बढ़ना निश्चित है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
१६४६ तक हमारी माँग ४ करोड़ टन से भी ऊपर निकल जायेगी । इस उद्योग में 
३३ लाख के लगमग आदमी काम करते हैं | देश के सब जान-उद्योगों में ४ लाख 
के लगमग श्रादमी काम करते है | इसका अर्थ यह है कि तीन चौथाई से अधिक 
मज़दूर केवल कोयले के उद्योग में लगे हुए हैं । 

प्रारम्भ और विकासः--इस उद्योग का प्रार्म्म १६ वीं शताब्दी के 
आरम्भ में हुआ | १८६० में कुल कोयले का उत्तादन रे लाख वन था। धौरे- 
धीरे इस उद्योग का विकास होने लगा | सच््‌ १६०० में कुल उत्तादन ६० लाख 
टन तक पहुँच गया ओर उसमें २० लाख टन केवल रानीगंज में उत्पन्न होता 
था। धीरे-धीरे रानीगंज की श्रपेज्ञा करिया के कोयले की खानों का महत्त्व चढ़ने 
लगा और रानीयंब से भी वहाँ का उत्पादन बढ़ गया । गिरडीह में भी कोयले का 
उत्पादन होने लगा। देश के दूसरे भागों में भी थोड़ा बहुत उत्पादन हुआ। 


है] 
कर 
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भी सामना करना पड़ा । सारांश यह है कि उम्युक्त अलग-अलग कार्यों से 
१६२०-१६२६ तक का समय कोबले के उद्योग के लिये अच्छा प्रमाणित नहीं 
हुआ | १६०२३ तक कोयले के मूल्यों में चृद्धि होती रही पर १६२३ व १६२६ तक 
मूल्यों में गिरावट आ्राती रही | एक कारण तो इसका यद्द था कि उत्पादन की 
मात्रा में वापस सुधार हो रद्द था और दूसरा कारण युद्धोत्तर मंदी का था | 

नियांत व्यापार को प्रोत्साइन देने के लिए कोयले के प्रकार का भी एक. 
सवाल था | इसका ठीक-ठीक वर्गीकरण करने के लिये भारत सरकार ने 
[ १६२४ में ] कोल श्रेडिंग बोर्ड की स्थापना की | कोयले की कीमत कम करने की 
दृष्टि से भी कुछ प्रयत्न किये गए | इन प्रयत्वों के फलस्ररूप विदेशों में मारत के. 
कोयले का लोगा हुआ स्थान फिर प्राप्त द्वो गया | उद्योग की आन्तरिक स्थिति 
को ठीक करने का सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया। समवतः इसका एक 
कारण यह था कि उद्योग का तंकट काल समाप्त द्यो चुका है ऐसा भारत सरकार 
का विचार रहा हो क्योंकि १६२७ से १६३० तक का समय कोयले के उद्योग 
की दृष्टि से सतोपप्रद रहा । १६३० में उल्तादन २ करोड़ ४० लाख य्न हो गया 
था | निर्यात व्यागार की बहुत कुछ खोई हुई स्थिति फिर सुधर गई थी । 

सन्‌ १६३० से फिर विश्व॒व्यापी आर्थिक मंदी का असर कोयले के उद्योग 
पर भी पड़ने लगा । कोयले की खपत नैसे-जैसे कम होने लगी वैसे वैसे मूल्य गिरने 
लगे | इसका परिणाम उत्तादन की कर्मी का होना स्वामाविंक था। सौमान्त 
खानों ने अपना उत्पादन बंद कर दिया और दूसरी खानों ने अपना लागत 
खर्च कम करने की दृष्टि से उत्मदन को दर तरह से बढ़ाने का प्रयत्न किया। 
लूँ कि कोयले की मॉग के मुकावले में उत्पादन अ्रधिक था इसलिये मूल्य गिरते ही 
गये | यद्याप उत्पादन की मात्रा २ करोड़ ४० लाख टन से कम होकर १६३३ में 
२ करोड़ व्न के नीचे पहुँच गयी थी, फिर भी खपत की अ्रपेज्ञा यह कमी 
थोड़ी ही रह्दी । कोयले के उद्योग की यह स्थिति १६३६ तक चलती रही । १६३६ 
से लगा कर द्वितीय महायुद्ध आरमम तक स्थिति में उत्तगेत्तर सुधार होता गया | 
कोयले की आत्तरिक मॉग बढ़ने रूमी । निर्यात भी बढ़ा | लंका को कोयला जाने 
लगा और चीन-बापान की लड़ाई के कारण सुदूर पूर्व के बाज्ञार भी भारतीय 
कोयले के लिये खुल गये । 

हवितीय महायुद्ध ओर उसके पश्चात--ह्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भिक 
बयों में भी कोयले के उद्योग की स्थिति में सुधार आता गया । पर १६४२ से चह 
दिखने लगा कि कोयले के उत्पादन में झिर कम्ती आ रही है और देश में कोयले 
का श्रकाल-तठा अनुभव किया जा रहा हैं | माँग बढ़ने से मूल्य बढ़ने लगे थे पर 
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विशेष इद्धि १६४२ के वाद से दी हुईं। बाताबात की ऋटिनाई और समुद्र दी 
उद्दाज्ञों की कमी तश मक़दूरों की कमी का मी अतर उत्पादन पर घुरा उड्ा। 
सरकार और खातों ने उत्याइन बढ़ाने का पूरा-पूरा प्रवत्न किया, उत्ते त्फ्त 
में काम करने के लिये बाहर से मज़दू्ें की नदी की गई और उत्रादन 
करने के लिए कई आशिक परलोनन दैँसे उत्याइन बोनस, अतिरिक्त लाम कर दें 
छुट आदि दिये गये | वहुत सी मशीनरी मी बाहर से मंसाई 7ई। इन त्मान 


अवत्तों का अ्रतर हुआ और उत्तादन में जो कमी आगई थी हद करीबर-करीव 
पूरी हो यई | कोयले का कुल उत्तादन ६६४२ में २ करोड़ ६४ काल बन दे 
लगमय था वह १६४३ में २६ करोड़ टन ही रह गया । १६४४ में वदुत शो 








वृद्धि हुई पर १६४५ में ठत्गदन २ करोड़ ६० लार उन के कय्मग पहुँच गणा। 
मूल्यों का दहाँ तक सवाल दै लव उनमें वरावर तेज़ी आती गई नो १६४४ में 
सरकार ने मूल्य नियंत्रण लागू कर दिया । कोयले के वितग्यु एर री आकरवद 
नियंत्रण किया यथा | मूल्य ओर वितरण पर नियंत्रण छब मी जानी हैं। कोल 
के उद्योग का उत्तादन द्विठीय, महाबुद्ध के पश्चात्‌ भी बराबर बढ़ता रदां ।द। 
वर्दनान उत्मादन ३३ करोड़ टव के लगमय मानना त्राडिये। कोकले के विलत 


में उदार-चढ़ाव आता रहा है। स६४७ में ५६ ता 
हि बदन अल झरर हम ०-५ त्ल्ध्ल 
टन, 4६४८ में ६:- लाख टन, १६४६ में १२7 लाख उन ऋ! १६५० ने 5» 


स्धे धि भनिबाठ 28प७ में ठमी का शाग्ग 
६ लाख वन से कुछ अधिक कोयला निवाद हुआ। शृध्थ० मे मी 


पाकिलान से इस दल में ब्रन्द 5 ल्ृफणा दने 
किलान से इस दप मे ब्यापार हन्द हाता था| लगनग #ज+ सिः ट 
कोयला हे भसारत से पाछित्तान को डाता $। १६५४१ में सती निर्यान की न्थित ऋाछ: 
फ्ोचला मारत से पाकिल्तान को डाता दे १६४६ से था । * 4 


३ 5 ब्> प 
पी के आदईनिड ओद्रोगिन सादर * 
भविष्य--कओोब्ले के उ्ोय का कियी भा आइलट + ० 
5 डर हा की * यु झाग्त में ड्र्टो 
सदलता के दाग मभे सॉग्त कबाड़ 
>.. बड़ा नहत्त इमकी सफलता के 

लिये वहुत बड़ द््त्त्ठ | इसका कर ०. “न 
हज ्ै वितार करेंगे | सत्र से बढ़ी चार हे बट ढक 
कटठिनाइयोँ हद उनबर छात्र हम विचार ऊच्य क सेंदे के हद सदर 

१; 4 >->+ इद्न हु 

०. ७५ 5, मारे ्् ज्ुचननत दर नहीं द्दै हे त्रड्र्स्न् क्ाछत, ४+ + 

ऊ छोयले की मात्रा हमारे डेझश्ा से |£%छ पे ८८ 

खअच्छ कायल का भाझा। £ बियर >>ब>प5 २५७ होप ने खत 


संगठित उद्योग धन्चे २६७ 


अधिक हमारा कोयला चल सकता है। कोयले के रिज़र्व की मात्रा का जो कुछ 
भी हमारा अनुमान हो, इतना तो साफ़ ही है कि बढ़िया कोयला जो लोदे और 
इस्पात के डलद्योग में काम आता है, अधिक से अ्रधिक समय तक संचित रहे 
प[ कनज़र्व हो ] इसका पूरा-पूरा अयत्न किया जाना चाहिये। १६४६ की कोयला 
समिति [ कोल कमेटी ] ने भी राष्ट्रीय हित में इस बात पर बहुत ज्ञोर दिया या 
कि बढ़िया कोयले के सचय [ कन्ज़रवेशन _] की पूरी-पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। 
' जहाँ-जहॉ घटिया कोयले से काम चल सकता हो, जैसे रेलवे में, तथा कपास उद्योग 
में, वहों बढ़िया कोयले का खर्च बन्द कर देना चाहिये । १६४६ में इस समस्या 
पर विचार करने के लिए. भारत सरकार ने मेटेलरजिकल कोल कंज़्वेशन कमेटी 
नियुक्त की थी। इसने मी यह सिफारिश की कि बढ़िया कोयले के अपव्यय को रोकने 
की जल्दी से जल्दी ध्यवस्था होनी चाहिये।योजना आयोग ने भी इस सम्बन्ध में 
निम्नलिखित सिफ़ारिशें की हैं ः:--(१) बढ़िया कोयले का उत्पादन आगे न बढ़ाया 
जाय । (२) जहाँ बढ़िया कोयले को ही काम में लेना जरूरी हैं वहाँ के श्रलावा जद्दों जहाँ 
अ्रमी बह काम में आता है उसके स्थान पर दूसरे कोयले को काम में लेने की व्यवस्था 
की जानी चाहिये। (१) केवल बढ़िया कोयला ही खान से निकालने (सिलेक्थिव 
माइनिग) पर प्रतिवन्‍्ध लगाया बाये | कई प्रकार के कोयलों को कारबनाइजेशन के 
लिये मिलाने से मी वढ़िया कोयला उत्पन्न हो सकता है| कोक बनाने के लिये भी 
घटिया कोयला काम में श्रा सकता है, ऐसी खोन द्वाल में कौंसिल ऑफ साइन्डि- 
फ़िक एल्ड इंइस्ट्रियल रिसर्च ने टाटा स्लील कम्पनी की सहायता से की है | इससे 
भी बढ़िया कोयले में वचत हो सकती है। कोयले के उद्योग से सम्बन्ध रखने वाली 
दूसरी समस्या यद्द हे कि कोयला खोदने की वर्तमान पद्धति को अधिक वैज्ञानिक 
बनाया जाये । कोयला खोदने की जो पद्धति [ पिलर एन्ड स्टाल ] आज हमारे देश 
की खानों में अधिकतर प्रचलित है और जिस के कारण कोयला खरात्र द्वोता है 
ओर जो पद्धति सुरक्षित भी कम है, उसके स्थान पर अधिक वैज्ञानिक लॉग वाल] 
पद्धति काम में लानी चाहिये। बड़ी खानों में इस पद्धति का युद्ध के समय से 
उपयोग भी किया जाने लगा है। कोयले के उद्योग की तीसरी समस्या यह है कि 
चूँकि इतः समय खान में काम करने वाले मज़दूरों की संख्या उत्पादन के 
मुकाबले में कहीं अ्रधिक है, इसलिये अब उत्पादन को बढ़ाने का अयल्न होना 
चाहिये | कोयले को लाने-लेजाने की कठिनाई भी कई बार उपस्थित हो जाती 
है। अतः यातायात सम्बन्धो कठिनाई को हल करने का भी बरावर ध्यान 
रखना झ्रावश्यक है| अन्तिम बात कोयले के निर्याव के बारे में है| यद्यपि आज 
भारत का कोयला होंगक़ोंग, न्यूजीलेंड, श्रास्ट्रेलिया आदि देशों को भी जाता है, 


रद भारतीय अर्थशात्र की झूपरेखा 


पर लंका, लिंगापुर, मलाबा, प्रायद्वीप, और चर्मा तो भारतीय कोयनजे के स्थायी 
घाज़ार माने जा सकते हैं | केवल आवश्यकता है इस वात की कि बढ़िया लगना 
वाजिव दाम पर निर्यात किया जाए। यदि उपयुक्त बातों का हम दृग- पृ हे 
रख सके तो कोयले के उद्योग का भविष्य उज्ज्यल माना था सकता है। मात 
सरकार ने १६४६ में कोयले के उद्योग की समध्याओं पर विचार करने के लिए 


हि 
सिफारिश यह थी कि एक राष्ट्रीय क्रोबला आयोग नियुक्त कि जाय दो कोयते 
सम्बन्धी लमस्त प्रश्नों का संचालन करे और विभिन्न मन्त्रालयों की बजाय एक 
ही मन्नालय से सब समप्याओं का सम्बन्ध रहे | इन सिफारिशों पर विचार न करे 
भारत सरकार ने एक वर्किंग पार्टी फॉर दो कोल इन्हस्ट्री', मियुक्क की । झसे 
कोयले की उतद्यादन-इद्धि, डल्मादन-लागत में कमी, मज़दूरों, व्यवत्था और स॑ 
की काय-कुशलता में इृद्धि, वैज्ञानिक, क्रव-विक्र+ और कोयले फे प्रश्गार में 


२ 


| 


(६५ 
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ह्घर 
सम्बन्धी विभिन्न समस्याञ्रं पर विचार किया | वर्कियग पार्टी की मुझज्य २ मिशार्शि 
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बी? 
4 

च््त 


इस प्रकार हैं :--(१) उत्पादन बढ़ाने की हृष्टि से मशीनों द्वारा उलादन कर 
प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इस दृष्टि से देश में छादश्णक मशीनरी 
उत्पादन भी किया जाना चाहिये। (२) कोयले का उत्तादन विभिक् प्रदे 
बढ़ाना चाहिये ताकि प्रत्येक' प्रदेश अपनी दरूर पूरी कर सके । इस दृष्टि 
आसाम, हैदराबाद, विंध्य प्रदेश, मध्यप्रदेश, और मद्रास में उत्पादन क्षे्शो का 
बटवारा किया जाना चाहिये । (३) बढ़िया कोचले का अ्पव्यत्र रोकना चाधिय ; 
(४) मज़दूरों-मालिकों में अच्छा सम्बन्ध रद्द सके इस दृष्टि रो, विशिश्न प्रदेशों 
( जोन ) में मालिक मज़दूरों की सम्मिलित जोन कमेडियों बनने: | इसे 
प्रकार दो अखिल भारतीय सगठन--एक मजदूरों का और दूतस नाजितो का मे: 
बनना चाहिये । जो झगड़े मज़बूरों मालिको मे न मुलकक वे कॉल ६ 
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के पात चुलकाने को भेजे जायें। (५) राज्य को कोब्ले की काना का संचालन 
>> पर # कारपोरटान हिसिमे सब 
करने के लिये प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी था जोइन्ट स्टार कारपरटन हितम सभ 


जिसको विलत ध्निकर १, 


हिस्से राज्य के हों, चनाई जानी चाहिये । (६) कोल ब्रोर्ड जिल 
नियुक्त होना चा हिये | बढ़िया कोयले को रक्षा, मूल्य-नियत्तरण॒, लार, सर; है! 
यातायात, क्रय-विक्रय आदि तब प्रश्न बोर्ड के जेत्र में आने चाडिये | सार। सर 
ने कोल बोर्ड की स्थापना तो कर द है पर उदध्तके ् । 

उत्पादन लागत कम करने, बढ़िया कोयला तैयार करने न 
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सम्बन्धी सिफारिश की गई हैं। | नि अल 
एड्लीनियर्रिंग उद्योग --छबीनिवर्रिंस उद्याः एक ड7 न 
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संगठित उद्योग-घन्वे श्६६ 


नहीं है पर कुछ उद्योगों का सामूहिक नाम है। एजीनियरिंग उद्योगों में निम्न 
उद्योगों का समावेश किया जाता है--स्ट्रक्चरल ए'लजीनियरिंग जिसके अन्तर्गत 
पुल बनाना, तथा हेंगर्स, ट्रेक्शन टावर्स, तेल कुए, आदि दूसरे इस्पात के 
कामों का निर्माण करना आता है; ओऔद्यौगिक प्लान्ट और मशीनरी के निर्माण 
का उद्योग; एन्जिन बनाने का उद्योग; मोटर ( ओोटोमोबाइल ) आदि बनाने 
का उद्योग ; हवाई जहाज़ बनाने का उद्योग; मशीन-दल्स का उद्योग जिसके 
अन्तर्गत वे तमाम यांत्रिक उपकरण (मेकेनिकल्ल कन्ट्राविन्‍्सेज़्) आ जाते ईं जो 
लड़की या धातु के काटने; पोलिश करने, या उन पर काम करने के लिये 
आवश्यक होते हैं; सिलाई की मशीनों, बाइसिकिल और हरीकेन या लालठेन 
के उद्योग जो हल्की एन्बिनियरिंग के नाम से जाने जाते है;' बिजली के सामान 
आदि सम्बन्धी उद्योग जिसमें पंखे, लेग्प, मोटर्स, तार और केबल्स, एकूमूलेटर्स 
और ड्राईसेल्स, बिजली का सामान जैसे स्विच, प्लग, सोकेट ट्रान्सफ़ोर्मर्स आदि, 
श्राते हैँ; डीजल ए' जिन सम्बन्धी उद्योग; पावर प्लान्ट्स; रेडियो रिसीवर्स का उद्योग 
और टेलीफोन के सामान का उद्योग | ए'जीनियरिंग उद्योग में स्टील फोर्णिज्ञ 
का काम जिसके द्वाग कच्चे इस्पात से फ़िनिश्ड इस्पात बनाया जाता है और 
स्टील फेवरीकेशन की तमाम क्रियायें जैसे पेंट करना, मशीनिंग, ड्रिलिंग 
(छेद करना), रिटेटिंग आदि जिनके द्वारा 'रोल्ड स्टील! को जिस काम में वह 
आने वाला हो उसके योग्य बनाया जाता है, भी श्रा जाती हैँ | ए'जीमियरिंग 
उद्योगों की गिनती आ्राधारभूत उद्योगों में होती हे श्रौर इनकी प्रगति लोहे औ्ौर 
इस्पात के उद्योगों पर बहुत कुछ निर्भर होती हैं, क्योंकि लोह्दा ओर इस्पात 
ही इन उद्योगों का सत्रसे प्रमुख कचा माल है। भारत में एनीनियरिंग उद्योगों का 
अभी यथेष्ट विकास नहीं हुआ है यद्यपि पिछले वर्षों में इस दिशा में प्रगति श्रवश्य 
हुई है। प्रथम महायुद्ध के समय इन उद्योगों का आरम्भ हुआ था। जब १६२४ 
में इस्पात को संरक्षण मिला तो उसका अ्रसर एंज्ीनियरिंग उद्योग को प्रोत्साइन 
देने का भी हुआ्रा । परन्तु विश्वव्यापी मंदी के कारण इन उद्योगों को भी कठिनाई 
का सामना करना पड़ा | द्वितीय महायुद्ध के समय से फिर इन उद्योगों को 
प्रोत्ताहन मिला है| जैमे-जेसे देश का आर्थिक प्रोत्ताइन और श्रौद्योगिक विकास 
होगा वैसे-वैसे इन उद्योगई का विकास होना भी अवश्यम्भावी है | वास्तव में बात 
तो यह है कि इन उद्योगों की उन्नति पर ही बहुत कुछ हमारे देश का औद्योगिक 
'विकास आधारित है| द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ देश में जो औद्योगिक मदी 
आई और देश के विभाजन से जो हमारे माल के लिये बाज्ञार की हानि हुई 
उतस्तका असर भी एंजीनियरिंग उद्योगों पर पड़ा। इन उद्योगों की प्रगति के लिये 
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(कक सुविधाओं की आवश्यकता है--म्भदूरों की ट्रेनिंग, खास हौर 
ट्रेन्ड मिस्त्री की व्यवत्था, यातायात की सुविधा, रेलवे- किराये मे तहान- पल ४ 
नीति, उदार कर-नीति, अच्छे कोबले की व्यवस्था सस्ते दामों पर हा पु 
, उद्यादन के साय सम्बन्ध | इन उद्योगों की प्रगति से तीन प्रश्नों का सम 
0 आड सं यह कि किम प्रकार का सामान तैयार करने पर घ्वान 
-अत्मंग मंगाकर यहाँ केवल उनको वलु में परिणत 
कर दिया जाये या तारे अंग प्रत्यंचों का निर्माण द्वी यहाँ हो | दूसरे छोटे पैमाने 
के उद्योग का इस क्षेत्र में क्या स्थान हो | और तीतरे कच्चे माल की कमी है 
कारण उसका वटबारा कैसे किया जाये । कुछ ख़ास-खास एंजीनियरिंग उद्योगों 
के सम्बन्ध में इस देश की वर्तमान स्थिति क्‍या है, इसका हम श्रव अत्य् 
संदषिस विवरण यहाँ देंगे। इस समय ( अप्रैल १६४२ ) कई एंजीनियरिंग उद्योग 
जैसे साइकिल, मोटर, सीने की मशीन की स्थिति कठिन हो रही है और बाजारों | 
माँग नहीं है । सरकार को आयात सम्बन्धी प्रतिवन्ध लगाकर या संरक्षण देकर इम 
तरह के उद्योगों की रक्षा करनी चाहिवे, यह मांग उद्योगपति कर रहे ई। 
र्ट्रकचरल एज्लीनियरिंग उद्योग :--इस उद्योग से सम्बन्ध रखने वाली 
फ्र्मी में से खाल-खास फ़र्में कलकतें [१६], बम्बई [६] और मद्रास [३] में है । 
इनके काम की माँग प्रधानतः सरकारों की ओर से ही होती है। दोनों मद्गाबुडों 
के बीच के समय में इन उद्योगों का ययेष्ट विकास हुआ था। देश में विकास 
सम्बन्धी योजनाओं को डैसे-जैसे कार्यान्वित किया जावया दैसे-बैसे इन उद्योगों 
की माँग भी बढ़ेगी | 
आओद्योगिक प्लान्ट सम्बन्धी उद्योगं--मशीन उल्मादद का उद्योग 
देश के ओ्रौद्योगिक विकास के लिये अत्यन्त श्रावरयक है । अ्रव॒ तक हम मशीनें 
विदेशों से मैंगाते रहे हैं । लगभग १०० करोड़ रुपये की मशीनें इमारे देश में 
हर साल आती हैं| इस उद्योग के लिये सब कच्चा माल लिद्दा-इत्पाव, पल, 
कांगा, एललम्यूनियम एलोचे, स्िंद्ल, पाइम, दया, कोड स्टील 
हमारे देश में उपलब्ध है और जैसे-बैंसे दैकगोलोजिकल स्कृत ब्रादि की सन्‍्या 
देश में बढ़ेगी, टेकनिकल त्किल की कमी का परदे भी इल हो सकेगा | देह 
टाइल मशीनरी का उल्तादन द्वितीय महादुद्ध के समय स्थापित हुत्ना | 
में सबसे प्रछुख फ़र्म ठेक्‍्सदाइल मशीनरी कारपोरेशन लि० है, हो हस्बों श्रीर 
तकुओं का उत्तादन करती है । देक्लटाइल मर्शीनरी का उल्तादन करने वाई हर 
और कर्मे मी हमारे देश में है। पिछले वर्ों' में टेक्लटाइल सेशन 
ऋडी प्रगति हुई है । सिंग््रेम्त, का्डिंग 0 
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स्सनक्षम 


६ग एंजिन्त, श्रौर करखों का आगइन तप 
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रहा हैं। २५, फ़रवरी १६५२ को भारत और ब्रिटेन के सम्मिलित प्रयत्व से स्थापित 
है 'नेशनल मशीनरी मेन्यूफेक्चरस', का उद्घाटन हुआ है | यह कताई में काम में 
शान वाली मशीनरी का उत्पादन फरेगी | पहले रिंगफ्रेम्ल और उनमें काम में 
श्राने वाले अंग-प्रत्यंगों का उत्पादन आरंम होगा । उसके बाद विकास की दूधरी 
अवस्था में कताई सम्बन्धी सब मशीनरी का उत्पादन किया जायगा । 

एख्िन उद्योग--रेलवें यावायाव के विस्तार और विकास के मार्य में 
एक बड़ी कठिनाई पर्यात सख्या में एंजिन नहीं मिलने की रही है| हमारे देश 
में दो रेलवे वकशॉर्ों में ( श्रजमेर ओर जमालघुर ) एंजिन तैयार करने का काम 
हुआ है | पर जमालपुर में एंजिन बनाने का काम १६२६ में बन्द हो गया। 
डाटा लोकोमोटिव एन्ड एंजीनियरिंग कंपनी वैयक्तिक आधार पर आरम्म किया 
गया एंजिन तैयार करने का प्रथम व्यवसाय था। १६४६ में भारत सरकार ने भी 
यह निश्वय किया कि एंजिन तैंयार करने का एक कारखाना स्थापित किया 
जाये इसी निश्चय के अनुसार पश्चिमी वंगाल में चित्तरंजन [मिद्दी जाम] नाम 
के स्थान पर इन्डियन रेलवे मेन्यूफेक्चरिंग वर्स नाम के कारखाने की स्थापना 
की जा चुकी है और नवम्बर १६४० में उसके द्वारा पहला एजिन तैयार भी 
किया जा छुका है। अभी तो बाहर से एंजिन के भागों का आ्रायात करके एजिन 
तैयार क़िये जाते हैं, पर घीरे-धीरे इन मार्गों का निर्माण भी इस कारखाने में 
शुरू किया जा रहा है और ऐसी आशा है कि १६४४ तक सब भाग यहीं 
बनने लगेंगे और इस प्रकार पूरा चितरंजन में बना ए.जिंन १६४४ में तैयार 
होने की संभावना मानी जा सकती है। यह भी आशा है कि १६४४ तक 
६२० स्टोम ए/जिन और ५० अतिरिक्त बोइलर्स, जो इस कारखाने का अधिकतम 
उत्पादन का लक्ष्य है, बन सकेंगे । 

सोटर उद्योग--मोटर उद्योग भी एक आधारभूत उद्योग है जिसका 
शांति श्रौर युद्ध दोनों ही समय में बहुत महत्व है। आरंभ में कुछ विदेशी फ़र्मों 
की शाखाएंँ यहाँ स्थापित हुई जैसे बम्बई में जनरल मोटर्स एसेम्बलिंग प्लान्ट 
जिन्होंने विदेश से आये हुए विभिन्न हिस्सों को मिलाकर मोटर तैयार करने का 
काम शुरू किया । १६४६ में प्रीमियर ओटोमोबाइल्स लि० नाम के एक भारतीय 
फ़र्म की धम्नई में स्थापना हुईं। इसी प्रकार पुराने बढ़ौदा राज्य में हिन्दुस्तान 
मोटर्स की स्थापना की गई । हाल में विदेशी फर्मों के सहयोग से कुछ नई फ़र्में 
भी स्थापित हुई हैं | पिछले तीन चार वर्षों में इस उद्योग ने अच्छी प्रगति की है | 
१६४६ में छः इज्ञार से अधिक कारें और १५ हज़ार से ऊपर ट्रकें तैयार की गई | 
इस उद्योग ने कई सहायक उद्योगों को मी जन्म दिया दै। जैसे स्टोरेज बेटरीक्ष, 
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मशीन टल्स--छ्वितीय मद्दायुद्ध के पहले अधिकांश मशीन टूल्स विदेश 
से आते ये। पर फ्रान्स के पतन और बापान के यंद्ध में शामिल होने के बाद जब 
बाहर से माल का थ्राना बन्द-सा हो गया तो हमारे देश के उद्योग को ग्रोत्ताहन्‌ 
मिला । हमारा वार्षिक उत्पादन ११०० (ग्यारह सौ) मशीन हल्स तक पहुँच गया | 
कल्षकता, वम्बई, सतारा, हरीइर, बटाला, और लुधियाना इस उद्योग के प्रमुख 
केन्र हैं। यद्ध के बाद से इस उद्योग की व्थिति मांग कम हो जाने के कारण संतोष - 
जनक नहीं रही है | मांग की कमी के कई कारण हैं, जैसे विकास की योजनाश्रों के 
कार्यान्वित नहीं होने से मांग की कप्ती होना, विदेशी मशीनों की कम कीमत पर 
बिक्री श्र युद्ध कालीन सामान को सरकार द्वारा सस्ते दामों पर बिक्री | इधर तो 
वर्तमान फेक्टरियों की यह दालत दो रही थी, उघर मारत सरकार ने एक फेक्टरी 
काफ़ी बड़े पैमाने पर स्थापित करने का निर्णय कर लिया था | जन्न सरकार के इस 
निश्चय का विरोध किया गाथा और उसका ध्यान इस ओर शआआकर्पित किया गया 
कि इस समय मांग में गिरावट श्राती जा रहाँ है. तो भारत सरकार ने अपने निर्णय 
में आवश्यक परिवतेन कर दिया * अब भारत सरकार १८ करोड़ रुपया की घजाय 
६६ करोड़ को पूंजी लगायगी श्रौर उत्मादन ८ करोड़ की जगह ४ करोड़ रुपये का 
ही किया जायगा | इसके अलावा सरकारी फेक्टरी में वे मशीनें तैयार दोँगी जो 
अब तक वैयक्तिक फेक्टरियों में तैयार नद्दीं होती हैं, ताकि आपस में प्रतित्पर्दं न 
हो। यह आशा है कि पॉच घर्ष में यह फ्रेक्टरी की योजना कार्यान्वित हो सकेगी । 
सरकारी फैक्टरी में हाईश्वीड लेथून, हाईस्पीड शेंपिंग मशीनें और ड्य टी ड्विलिंग 
मशीनें खापत तोर से तैयार की जायेंगों। देश के आर्थिक विक्रास में इस उद्योग 
का बड़ा महत्् है। पिग आइरन, रोल्ड स्टील के पदार्थ और अलोद धातु तथा 
कोयला, कोक, चूना, पत्थर और लकड़ी की इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में 
आवश्यकता होती है | ये सब चीजें हमारे देश में उपलब्ध हैं । 
सिलाई की मशीनें--भारत में लगमग १ लाख सिलाई की मशीनों की 
वार्षिक खपत है | १६५० में भारत में ३०,००० ( तीस इज़ार ) मशीन तैयार की 
गई । अधिकतम उत्तादन शक्ति साल में ३७००० मशीनों के लगभग है | पश्चिमी 
बंगाल, पूर्वी पजाव और पेप्स में इन मशीनों के वनाने के कारखाने हैं | १९४७ में 
४६ लाख की पूज्ी इनमें लगी हुई थी। यद्द उद्योग द्वितीय महायुद्ध के बाद 
स्थापित हुआ श्रौर इसकी प्रगति ठीक चल रही दे | यद्यपि इस समय मांग की 


कमी के कारण और विदेशी माल की प्रतिस्पद्धां के कारण यह कठिनाई में है 
( अप्रेल १६५४२ )। 
श्र 
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बाइसिकिल--इस उद्योग का प्रास्म्म कलकते में १६१८ में हुआ श्र 
कुछ भागों के उत्पादन के साथ इसने कार्य आरम्म किया | वद्ध में इस उद्ोग 
को प्रोत्साहन मिला । भारत में साईकिलों की वार्षिक मांग ४ लाख है और हमारी 
उत्पादन शक्ति १३ लाख के लगभग है । १६४७ में ११ फेक्टरियों इत्त उद्योग में 
थीं जिनमें १६०० आदमी काम करते थे श्रौर ७० लाख के लगमय पूं जो लगी 
थी। १६४० में १ लाख से अ्विक साइकिलें हमारे देश में तैयार हुई । इत 
समय यह उद्योग भी कठिनाई में फंसा हुआ है ! | 

हरीकेन क्षेन्टनं--इस उद्योग में ६ सगठित फ्रेक्टरियों हैं। देश की कु 
मांग ५० लाख लालदेनें प्रतिवर्ष है। १६४० में २८ लाख लालवेनें हमारे देश मं 
तैयार हुई । उत्पादनच्षमता ३६ लाख लालटेनें थी । 

... बिजली का सामान--इहमारे देश में २८ बिजली के पंखे, ६ विशली हे 
लेम्प, और ६ एक्सेसरीज़ जैसे त्विव, "लग आ्राद और ५ फ्लेश लाइट्म है 
फेक्टरियाँ हैं । इनके अलावा वायर औ्रर केबल्स, मोटे और एजुमूलेट्र 
और डाई सेल्स तथा ट्रान्पफो्मर्स भी हमारे देश में थोड़े बहुत तैयार होने 


लगे हैं। ु 
डीजिल एजिन - अपनी सादर बनावठ, संचालन और सस्तेपन के 


कारण डीज़िल एजिन का बड़ा प्रचार हो रहा है। पानी निकालने, और सेती 
के काम में तथा रेल और सड़क के यातायात में इनका उपयोग हो सकता है। 
सतारा, देहली और कोल्हापुर इनके मुख्य उत्पादन-केन्द्र हैं। भारत में लगभग 
४००० डीज़िल एंजिन हर साल चाहियें। हमारे कारखानों की उत्तादन-शक्ति 
१६५० में ५३०० एंजिन थी पर वास्तव में ४३६६ ए जिन तैयार फिये गये । बाहर 
से मी ये ए'जिन श्रभी आयात होते हैं। मारत सरकार एक फेक्टरी स्थापित करने 
के प्रश्न पर विचार कर रही है । ु 
पावर प्लान्ट्स--बिजली उत्पादन के काम में ये पावर ज्ञान्ट श्राते हटं। 
हमारे देश में अभी यह बिल्कुल तैयार नहीं होते हूँ । भारत तरकार ने श्र 
संबंध में एक योजना बनाई थी पर वह आर्थिक कठिनाई के कारण स्थागिन 
हे क्र अर, 
2 रे रिप्तीइर्स--पिछुले वर्षों में रेडियो रिसीवर्त के उद्योग रे कं 
प्रगति हुई है। १६४७ में भारत की उत्पादनचुमता ८०० द के के 
१६४० में रेडियो रिसीवर्स की उसादन शक्ति ७७ हक्ार ऐद्त 6 हर 
और ४५ हज़ार सेद्स का वास्तविक उत्पादन था जबकि १६४७ में ठप्पाइन हट 


इज्ञार रोठ था। 
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टेलीफोन इक्विपमेंट--बम्बई, कलकत्ता ओर देहरादून में टेलीफोन के 
सामान तैयार करने की एक-एक फेक्टरी है | जुलाई १६४८ में बंगलोर में इंडियन 
वैलीमोन इन्डस्ट्रीज़ नाम का कारखाना भारत सरकार ने स्थापित किया था । 
वाद में इसमें मैसूर सरकार और इंग्लैंड की श्रोटोमेटिक ठेल फोन एण्ड इले- 
किट्रक कंपनी की सामेदारी भी स्त्रीक्ार करली गई। १६४६ के आरंग में इस 
क्ेक्टरी ने काम करना आरभ कर दिया। इसकी उत्पादन-शुक्ति ५० इज़ार देली- 
फोन और ३० हज़ार एक्सचेंन लाइन्स प्रतिवर्ष है । 

जिन उद्योगों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनके अ्रलावा भी और कई 
चीजें इमारे देश में तैयार होती हैं और नई नई दिशाओं में उत्पादन चढ़ रहा है| 
ओ्ोठोमेटिक लूप, कार्टिंग ए जिन, वेदिंग मशीन रेफ्रोजरेटर, ग्रामाफ़ोन की सुइयाँ 
आडि कई नाम इस संबंध में लिये जा सकते हैँ । पंचवर्षीय योजना में भी कई 
उद्योगों के सम्बन्ध में योजना बनाई गई है। 

रासायनिक उद्योग--कई उद्योगों का सामूहिक नाम रासायनिक उद्योग 
है। ये उद्योग दो प्रकार के होते हैं--( १) भारी रासायनिक पदार्थे बैवे-- 
सलस्थूरिक एतिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, विभिन्न प्रकार के 
तलफेट, एलकेलीज़ जैसे कास्टिक सोडा, सोडा एश, एमोनिया और एलकेलाइन 
पदार्थ जैसे व्लीविंग पाउडर, क्लोरीन, पोटेशियम क्लोरेट; और रासायनिक खाद 
जैसे एमोमियम सलफेट, सुपरफोसफेट पोटेशियम नाइट्रेट आदि | ( २ ) क्नीमती 
रालायनिक पदार्थ--( फाइन केमिकल्स ) में फोटोग्राफी के काम में अरःसे वाले 
रासायनिक पदार्थ, ड्रग्ग और फ्रार्मेस्यूटिकल पदार्थ, पेन्ट्स, वार्निश और रंग फे 
पदार्थ शिने जाते हैँ । मारी रातायनिक पदार्थ कृषि श्रोर उद्योग-धन्षों में काम में 
आते हैं ओर इसलिये उनकी गिनती आधारभूत उद्योग में होती है। ये पदार्थ 
बड़ी मात्रा में और सस्ते दार्मों पर तैयार किये जाते हैं। क्रीमती रासायनिक पदार्थ 
कमर मात्रा में उत्पन्न किये जाते हैं और उनके उत्पादन में कोशल की श्रधिक 
आवश्यकता होती है | अब हम मारी रासायनिक पदाथों के उद्योग के बारे में 
उंत्तेर में कुछ लिखेंगे। 

प्रथम महायुद्ध के पहले तक रासायनिक उद्योर्गों का हमारे देश में बहुत 
विकास नहीं हुश्रा था यद्यपि बहुत सा कच्चा माल हमारे यद्वाँ उपलब्ध था | 
प्रथम महायुद्ध के समय विदेश से आने वाले रासायनिक पदायों का श्रायात 
कम होगया और देश में मॉग वढ़ गई। इससे इस उद्योग को प्रोत्ताहन सिन्ला । 
पर चुद्ध समाप्त होजाने के बाद विदेशी प्रतिस्पर्दा फिर बढ गई | अतः सरकार 
दर संरहृण देने का प्रश्ण उपसत्यित हुआ। ठेरिफ चोई ने १६२८-२६ में जाके 
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बारे में इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि यद्यपि इन उद्योगों को भी रद 
महायुद्ध के समय प्रोत्साहन मिला परन्तु अभी ये श्रपने विकात्त की प्रारम्मिक 
अवस्था में ही हैं। इन उद्योगों पर भी विमानन का असर इसी रूप में पड़ा है कि 
पाकिस्तान का बादार अब अपना वाज्ञार नहीं रहा है । इस क्षेत्र में मारत और 
अपरीका के सम्मिलित प्रयल से वुलसर में एक डाइज और फार्माशियेटिकल्स 
मेन्यूफेक्चरिंग कम्पनी की मार्च १६५२ में स्थापना हुई है। आरम्भ में यह फेक्टरी 
४० लाख पौन्ड डाईन और १ लाख पौन्ड सह्का डृग्ज प्रतिवषे उत्पन्न करेगी | इस 
समय हमारे देश में डाईज और फार्मा शियेटिकल्स श्रधिकांश में बाहर से श्राते हैं । 
जहाँ तक माची प्रगति का सवाल है दूसरे देशों के मुकाबले में हमारे 
रासायनिक उद्योगों का ( भारी और कीमती दोनों ) विकास बहुत कम हुआ 
है। पर मविष्य में विकास के लिये काफी गुन्जाइश है। भारी रासायनिक पदार्थों 
सम्बन्धी उद्योग का चिक्रात बहुत कुछ उन दूसरे उद्योगों के विकास के साथ 
बुँधा हुआ दे लिन में इन पदाथों का उपयोग होता है। कीमती रासायनिक 
उद्योगों में मारी रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है। इसलिये एक हृद 
तक इनका भी पारटरिक सम्बन्ध है। फाइन केमीकल्स के लिए जहाँ तक इन- 
ओरगेनिक हैवी केमीकल्स का प्रश्न है वे हमारे देश में आज भी मिलते हैं, पर 
ओरगेमनिक देवी केमीकल्स श्रमी हम बाहर से मेँँगाते हैं। श्रतः इस कप्ती को 
पूरा करने की शोर हमें ध्यान देना होगा। इसी ग्रकार सिंयेडिक ड्रग्ज के लिये 
आवश्यक फ़ाश्न केमीकल्स श्रमी बाहर से आते हैं। यह कभी भी पूरी होनी 
चाहिये । सिंयेटिक डाईस्टफ़्त श्रमी हमारेगदेश में पेदा नहीं होते , पर इनका 
उत्पादन हो सकता दै। उसके लिए कोलतार के उद्योग का विक्रास करमा 
ज़रूरी है। कोलतार से ही सिंथेटिक डूग्ल और बड़े विस्फोटक पदार्थ पैंदा 
होते हैँ। इसी प्रकार इन-श्रोग्गेनिक केमीकल्स ( सल्फ्यूरिक एसिड आदि ) की 
अपनी शआ्रवश्यकता पूर्ति मी इस उद्योग को अलग से करना पढ़ेगी, क्योंकि मौजूदा 
उत्पादन मौजूहा उपभोग में समाप्त द्वा जावा है। उपयुक्त बातों के अलावा कुछ बातें 
दोनों ही प्रकार के रातायनिक उद्योग की प्रगति के लिए आवश्यक है | सबसे बड़ी 
बात तो घिदेश से आवश्थक मशीनरी आदि के मैंगाने की है। बाहर के 
टेकनीशियनों की भी हमें कुछ समय के लिये सहायता लेनी होगी और यह 
प्रबन्ध भी बिठाना होगा कि हम अपने लोगों को श्रावश्यक ट्रेनिंग दे सकें। 
आवश्यक इक्तिपमेंट और प्रिसोशन इन्ह्टू मेंदत का भी हमारे देश में उत्पादन 
करने का प्रयत्न करना चाहिये | इसी के साथ हमें मज़दूरों को भी आ्रावश्यक 
ट्रेनिंग देनी होगी। हमें अपने रालायनिक उद्योग के लिए ऐसे मेंनेजर चाहियें 


र्ष्द भारतीय अथंशास्त्र की रूपरखा 


जो ऊँचे दर्जे के टेकनोलोजिकल इन्स्टीव्यूट में तैयार किये जायें, और सुपस्वाईजर 
इभेर स्किल्ड मज़दूर भी चाहियें । इन सब बातों के अलावा कर, रेल क्र हि 
और श्रायात कर सम्बन्धी सरकार की नीति भी अधिक सहानुभूतिपृर्ण होनो 
चाहिये। सस्ती और पर्याप्त बिजली को शक्ति की भी इन उद्योगों के लिये बहू: 
आवश्यकता है| उपयुक्त सब वातों की ओर यदि हम पूरा ध्यान दें ठो हमारे 
देश में रासायनिक उद्योगों का अच्छा विकास हो सकता है | इस सम्रय वी स्थिति 
का अनुमान तो इससे लगाया जा सकता है कि इम क्षेत्र में कुल ४७१ उत्गदन- 
केन्द्र हैं जिनमें केवल ३४ बढ़े पैमाने णर काम करते हैं।इस उद्योग में कुल 
पूँजी ५ करेड़ रु० के लगमग लगी हुई दे जो तमाम उद्योगों में लगी पूरी छा 
केवल २४ प्रतिशत होती है । 
श्रव हम कुछ प्रमुख शा्ायनिक पदाथों के उद्योगों के विपय में मंच 
जानकारी करेंगे। 
सलफ्यूरिक एप्तिउ--भारी रासायनिक पदाथों में सलफ्यूरिक ऐसिह 
यहुत महत्त्व हे क्योंकि न केवल यद्द दूसरे उद्योगों [ घाठ, कपान-उम्रोग, 
चमड़ा और इजीनियरिंग ] में काम आता है पर दूसरे रासायनिक पदाों में # 
इसका उपयोग होता है| हमारे देश में इस समय लगभग ४३ फ्रो सतफ्यूरिद 
एसिड तैयार करती हैं और उनकी उत्पादन-शक्ति १६ लाख टन हैं. श्रीर 
वास्तविक वार्षिक उत्पादन १६४० नें १ लाख टन के आस पास हुआ था| 
हमारी वर्तमान मांग १ लाख टन ग्रति वर्ष है। इस उद्योग के मार्ग में एक बी 
कठिनाई यह है कि गंघक [सलफर हमें वाहर से मँगाना पढ़ता है | आवरकसता 
इस बात की हैं कि हमारे देश में मिलने वाले गन्धक वाले दूसरे पढायों का इस 
उद्योग में उपयोग किया जाये जैसा कि कई पश्चिम के देशो में होता है। गर- 
स्थान में केलशियम सलफ़ोड व्थेष्ट मात्रा में होता है। उससे सलफ्यूगिक 00% 
वैय र करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। जिपसम में मी गंधक हता ४ 
इसके अलावा यह भी अयत्न किया जाना चाहिये कि कई उद्योगों 2 लक 
“ एसिड के उपयोग के त्रिना ही काम चल जाय। जैसे खाद पदार्थों में एम निया 
सलफेट और सुपर फ़ोसफ़ेट और हाईड्रोक्लोरिक और नाइद्रिक एल ह 
सल्फ्यूरिक एसिड के भी तैयार किये जा सकते है! पर भारत में शर्मा ऐसा रे 


जल्दी संभव नहीं हो सकता । खाद-उद्योग के विक्रात के साय-साह हा 


एसिड का उत्पादन भी बढ़ेगा । ५ 
एलकलीज --एलकलीज़ में कान्दिक सोडा एक प्रमुख पढ़ा 
साबुन, टेक्सटाइल्घ, कागज तथा लगभग सब घड़े उद्योगों में छाम श्ादा 
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इसकी उत्पादनच्षमता इस समय १८००० उन वार्षिक है। कुल छः कारखाने इस 
उद्योग के हैं | वास्तविक उत्पादन १६५० में ११ हज़ार ठन के लगभग हुआ था। 
१६५१ में १५ हज़ार ठन तक उत्पादन दोने की आशा है। हमारी वार्षिक माँग 
६५००० टन है। इस उद्योग के संरक्षण की माँग को सरकार ने अस्वीकार कर 
दिया है | यह आशा है कि नए प्लान्ट की स्थापना और भौजूदा के विस्तार से 
शीध्र ही इस पदार्थ में दम स्वावलम्बी दो सकिेंगे। कास्टिक सोडा तैयार करने का 
एक तरीका तो लाइम सोडा से है और दूसरा तरीका इलेक्ट्रोलिटिक पद्धति का है 
जिससे सहायक-पदार्थ के तौर पर क्लोरीन मी पैदा होता है। हमारे देश में आज 
क्लोरीन जितनी मात्रा में पैदा होता है उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं होता है। 
क्लोरीन की वर्तमान उत्पादन शक्ति ६४०० ठन है | १६४० में ४ हजार ठन 
कजोरीन पेंदा किया गया। क्‍्लोरोन ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रो कत्ोरिक एसिड 
श्र डी. डी, थी तैयार करने में काम आ्राता है। इसके उपयोग के और नये मार्ग 
दँढू निकालने की आवश्यकता है। व्लीचिंग पाउडर तैयार करने के देश में तीन 
कारखाने हूँ जिनमें १६५० में ३ हज्ञार टन के लगभग व्लीचिंग पाउडर तैयार किया 
गया | हमारी क्षमता ५ इज्ञार वन तैयार करने की है। साल में १२ हजार टन के 
आस-पास देश में माँग है बिलका श्रधिकांश भाग बाहर से श्राता है। इसकी 
संसत्षण की माँग भी सरकार ने अस्वीकार करदी है | 
सोडा एश भी एक दूसरा एलकेली है जो शीशे, टेक्सटाइल्स, कागज 
आदि के उद्योग में काम में आता है। हमारी वार्षिक माँग १,३०,००० उन के 
लगमग है और वर्तमान उत्पादनक्ञमता देश के दोनों सौराष्ट्र स्थित प्लांदो की 
५४००० टन हैं। उचित दाम पर श्रौद्योगिक नमक की कमी इस उद्योग के मार्ग 
में प्रमुख बाघा है | यही कारण है कि पूरी उत्पादन शक्ति का उपयोग नहीं किया 
जाता | १६९४० में कुल उत्पादन लगभग ४४ हज़ार टन के था | शेष माँग आयात 
से पूरी होती है। २२ फरबरी १६३० से इस उद्योग को संरक्षण और नकद 
* सबसिडी देना तय हुआ था। पर जुलाई १६५१ से संरक्षण की दर कम कर टी 
गई और सवसधिडी बन्द कर दी गई है । 
रासायनिक खाद--हमारे देश में श्रत्न उत्तादन का कितना मद्ट् है, 
यह सब जानते हैं। इसी से रासायनिक खाद का मददत्त भी स्पष्ट हो जाता है, 
रासायनिक,खादों में एमोनियम फोसफेट, एमोनियम सलफेट, पोटेशियम क्लोराइड 
पोटेशियम नाइट्रेड, सुपरफोसफेट आदि आते हैं। आज से दल वर्ष पहले भारत 
में रातायनिक पदार्थों का उत्पादन नहीं के तरराबर था और आज भी हमारी 
अधिकांश मॉग बाहर से दी पूरी होती है। इस क्षेत्र में पहज्ञा प्रयत्न मैदूर सरकार 
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ने बेलायूला नामक स्थान में फेक्टरी ( उत्पादन शक्ति ७४०० टन ) स्थाग्िति कहे 
किया था। दूसरी फेक्टरी १६४८ में ट्रावंकोर में अलवई स्थान में स्थारित हुई 
थी । इसकी उत्पादन शक्ति ४८३०० टन वार्षिक थी | सबसे बड़ी योजना सिस्बरी 
( तिहार ) में ३६ लाख टन उत्पादन शक्ति की फेक्टरी स्थापित करने को बनी | 
यह फेक्टरी मारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। अक्टूबर १६५४१ में इसने 
उत्पादन आ्रास्म्म कर दिया। ये तीनों ही फेक्टरियाँ एमोनियम सलफेट का उसतादन 
करेंगी । हमारे देश में एमोनियम सल्फेट का वर्तमान उत्पादन बहुत कम है| 
पिछुले वर्षों में प्रति अवश्य हुई है। देश की ६ फेफ्टरियों में जिनकी उत्तादन- 
च्म्ता ७८ हज़ार उन प्रति वर्ष है, १६५० में ४८ हजार दन एमोमनियम तलफेट 
तैयार किया गया था | एमोनियम सलफेट के श्रल्ावा हमारे देश में कुछ फेक्टरियों 
सुपरफासफेट की भी हैं | सुपर फोसफेट का १६५४० में ५२ हजार उन का उत्ताल़ 
हुआ था| इस समय देरा में सुपरफोसफेट तैयार करने के १४ कारखाने हैं जिनमी 
कुल उत्पादन चमता १,३०,००० (१ लाश ३० हनार) ब्व है । यह रोड 
फोस्फेट से तैयार होता है। रोक फोस्फेट हमें बाहर से, खात्त तौर से मोरक़ो ऐै, 
मेंगाना पड़ता है। एमोनिया खाद की हमारे देश में वार्षिक माँग 5० लात थे 
है, पर उसके मुकाबले में हमारा बतमाव उत्तादन लगभग १ लाख टन ही र्टै। 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रासायनिक खाहों के उल्ादन में इृड्धि करने की 
हमारे देश में कितनी आवश्यकता है। यह तभी समव हो सकता है जि 
” भरतीय किसान इनके उपयोग से परिचित हो, इसका मूल्य उसकी पहुँच के श्रतर 
हो श्र आसानी से ये खाद उस तक पहुँच सके । प्रस्तावित पंचवर्षीय योजना में 
खाद के उत्पादन को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया है। हे 
हमारे रासायनिक उद्योगों के उपयुक्त विवरण से यह रूप हो जाता ६ 
कार्टिक सोडा, सोडा एश और ब्लीचिंग पाडडर में भार लावा नह 
है | सलफ्यूरिक एतिड, लिक्बिड क्लोरीन, बाइक्रोमेट्स, केशशियम क्तागइट, 
मेंगनीज़ क्लोराइड और फ़ोटोग्राफी में काम श्राने वाले तीनो रासधानिक 
पदार्थों में भारत स्वावलस्यी हे । सलफ्यूरिक एसिड ओर फ्रोटोग्रारी में काम 
में आगे वाले रासायनिक पदायों' को छोड़कर, वाकी के संत राताननिक पढ़ा 
हमारे देश में उपलब्ध कच्चे माल से दी तैयार होते है । 3 0 
चमझे का उद्योग--गाय, मैंस, मेड, पकरी आदि पशुओं के शरीर सर, 
उसकी मुत्यु के बाद, जत्र खाल हठाई जाती है तो उसे फचमा बेड दि हक ; 
गाय-मैंत चमड़े के लिये अंग्रेज़ी में 'हाइड' शब्द और मेद्र ही हक रे 
लिये 'स्किम? शब्द का प्रयोग होता है। चमड़े के लिये ही जानवेसे काना | 


जता 


च्ब्द 
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जो खाल उतारी जाती है वद बढ़िया होती है और मरे हुए. जानवरों के शरीर 
से जो खाल उतरती है वह घटिया होती है | धारमिक भावना के कारण भारत 
में गाव-मैंसों को चमड़े फे लिये प्रायः मारा नहीं जाता। इसलिये इस प्रकार का 
चमड़ा बहुत कम होता हैं। भेड़-वकरी के चमड़े के बारे में यद्व बात लागू नहीं 
होती | यह चमड़ा अधिकांश में उन जानवरों का ही होता है जो मांस के लिये 
मारे जाते हैं। भारत में गाय का चमड़ा १ करोड़ ६४ लाख डुकड़े, मेंस का 
चमड़ा ४० लाग्य ठुकड़े, बकरी का चमड़ा ३ करोड़ ठुकड़े और सेड़ का चमड़ा १ 
करोड़ १८ लाख ठुकढ़े पेदा होता है। देश के विभाजन से बढ़िया चमड़े की 
देश में कमी आगई है | मैंस के चढ़िया चमड़े की मात्रा में यह कमी खास तौर 
सेआईह। ४ 

जानवरों के शरीर से जो चमड़ा मिलता है वह यातो कच्चे चमड़े के 
रूप में विदेशों को मेज दिया जाता है या फिर वह देश में कम्राया जाता है। 
चमड़ा कमाने के काम को ही 'देनिंग' कहते हैं। कमाये हुए चमड़े से ही फिर 
चमड़े का सामान तैयार होता है! इसको लिद्र इन्हस्ट्री' कहते हैं । द्वितीय 
महायुद्ध के ठीक पहले मैंत के चमढ़े का लगभग १० प्रतिशत, गाय के चमड़े 
का लगभग २२०४ प्रतिशत, भेड़ के चमढ़े का लगमग ६० प्रतिशत श्रौर बकरी 
के चमड़े का लगभग ८० प्रतिशत विदेशों को कच्चे चमड़े के रूप में भेज दिया 
जाता था, श्रौर वाकी का भारत ही में कमाया जाता था । पिछले वर्षों में निर्यात 
की मात्रा में और भी कमी आई है क्योंकि मारत में ठेनिंग उद्योग का विस्तार 
हुआ है । मारत में कमाया हुआ चमड़ा भी विदेशों को भेजा जाता हैं । 

टेनिंग था चसड़े का उद्योग--भाख में चमड़ा कमाने के उद्योग 
को चार श्रेणियों में बाँठ जा सकता है--(१) गाँव का छुराने ढंग से चमड़ा 
कमाने का उद्योग--इन ध्धों मे लगे हुए लोगों की संख्या का कोई अनुमान 
नहीं है। पर भारत के प्रत्येक गाव में चमारों के घर होते है जो इस धरे को 
कुटीर उद्योग के श्राधार पर करते हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग ८० से ६० 
लाख टुकड़े गाय-मैंस के चमढ़े के और ४० लाख टुकड़े मेड़-अकरी के चमड्ठे के 
गांवों में फेले हुए चमारों द्वारा प्रतिवर्ष कमाये जाते हैँ | (२) चीनी क्रोम चसड़ा 
पंदा करने वाले--देश में लगभग २५० ऐसी क्रोम चमड़ा तैयार करने वाली 
देनेरीज्ञ हैं । ये चीनी लोगों के हाथ में है और प्रधानवः वे ही इसमें काम भी 
करते हैं। जूते के ऊपर के भाग में लगाने बाला क्रोम चमड़ा इन टेनरीज्ज में 
तैयार किया जाता है और लगभग २५ लाख चमड़े के ठुकढ़े के कमाने की इनकी 
शक्ति है। इन में ३२००० के लगभग व्यक्ति काम करते हैं | कलकता इनका 
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टेनिंग और चमड़े के उद्योग की प्रगयति--टेनिंग और चमड़े के उद्योग 
की प्रगति पहले महाझुद्ध के समय से विशेष रूप से हुई | द्वितीय महाबुद्ध के समय 
इन उद्योगों को और प्रोत्साहन मिला | मारत के टेनिंग उद्योग की प्रगति के 
मार्ग में सवसे बढ़ी कठिनाई टेनिंग पदार्थों की, खास तौर से वाठल की छाल 
की, कमी की है। देश के विभाजन से कच्चे चमड़े की, खास तौर से पाकिस्तान 
के बढ़िया चमड़े, की भी कठिनाई होने लगी है। वाटल पक्ष? की पैदावार हमारे 
देश में बढ़ाने की श्रावश्यकता है। जो कच्चा माल बाहर से ही मांगना आ्रावश्यक 
है, टसके आयात की सुदिधा होनी चाहिये औ्रौर जो देश में पैदा किया जा सकता 
है उसे यहाँ पैदा बरने का प्रयत्न होना चाहिये | चमड़े को बढ़िया बनाने के 
लिये भी कई सुधार आवश्यक हं। टेनिंग के काम में झ्राने वाली कई मशीनें 
हमारे देश में बनती हैं | पर जो ज्यादा पेचीदा मशीनें हैं उन्हें बाहर से मंगाना 
होता है। जते घनाने की मशीने भी बाहर से द्वी श्राती हैं। टेकनिकल कामों के 
लिये लोगों को शिक्षा देने की कई राज्यों की ट्रंनिय इंस्टीस्य टस में सुविधा 
है । एक देंर्द्रीय चमदा श्रेनुस्थान संस्था भी स्थापित होने वाली है । 
पिछुले वर्षों में गत मदायुद्ध के समय से चमड़े के उद्योग का उत्पादन 
कम हुआ है। कथे चमड़े, टेनिंग में काम में श्राने वाले पदार्थ और रासायनिक 
पदार्थ की, भौर देश के विभाजन से होने वाली मॉग की वमी इस कम उत्पादन 
के खास-खात कारण हैं। उद्योग की भावी प्रगति की दृष्टि से यह आवश्यक है कि 
: ठेनेरीज़ञ गॉवों में जहाँ क्चा माल पेदा होता है, स्थापित की जावें । गोंवों में 
रहने वाले चमारों को नए ठग के काम की शिक्षा दी जानी चाहिये। योजना 
आयोग इस उद्योग के विकास की योजना पर विचार कर रहा है। देश सें इस 
उद्योग की भावी प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि कच्चे चमड़े, रासायनिक पदार्थ, 
रग और मशीनों के मामले में हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो। यूरोप और 
अमेरिका के मुकाबले में हमारा यह उद्योग अभी कम उन्नत है | 
तेल का मिल उद्योग-- भारत में तिलदन की अच्छी पैदावार होती है, 
यद्यपि पिछले १ई वर्षों में उसमें कोई शद्धि नहीं हुई है।मारत और पाकिस्तान 
दोनों का तिलहन का सम्मिलित उत्पादन ७०-८० लाख टन का माना जाता था। 
भारत में तिलहन का कुल उत्पादन कितना होता है, इस सम्बन्ध में बहुत पक्के 
आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं पर अनुमान यह है कि लगभग ५४० लाख टन पिलहन 
इस समय हमारे देश में उत्पन्न होता है। खास-खास तिलहन जो भारत में पैदा 
होते है उनके नाम इस प्रकार हैं :--असली ( लिनसीड ), मूँगफली ( आउन्ड 
'जठ ), तिल ( सिसेमम-सीढड ), बिनौला (कौटन सीड), सरतों ( मस्टर्ड ), वारियल 


र८६ भारतीय अयंशास्त्र की रुपरेला 


इनके अलाता १७ मिलें स्ट्रॉ बोर्ड ( स्ट्रों से तैयार दिया बाने बाला सख्त सगड 
तैयार करती हैं । मोदे रूप से तीन प्रकार का काग़ज्ञ होदा है-छुत्दी से गा 
साधारण काग़ज़ और सख्य काग़ज़, स्ट्रॉसे बना तस्व कामज्ञ, और झदछ 
का कागज़ । हमारे काग़ज़ के सिन्ञ उद्योग को सब प्रक्नार के काम को इ्वमाम 
उत्पादनक्षमता ३,१४,००० (एक लाख पतन्रह हज़ार) व्न है। १६४६ में छल 
उत्तादन १ लाख ३ हज्ञार ढव के आस-पास था और १६३० का उत्ताइन इसमे 
भी अधिक (१ लाख ८ हज़ार ठन) हुआ है | हमारी आवश्यकता ते कुड इन लुद्धी 
हमारे देश में पैदा होती है। इतलिये कुछ छुद्दो, खाब कर राताबानिक तुच्ध, 
बाहर से मँगानी पढ़ती है। पिछले तोन साल के आंकड़ों के आधार पर यह श्रन॒ुमान 
लगाया यया है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष १ लाख ७प् हज़ार टन कागज को खग्द 
है | भारत बाहर से सत्र तरह का कागज मैँगाता है। अखबार का काग़द्भ वो सब 
का सत्र ही विदेशों से श्राता हे । १६४६-५० में कु ६३१ इज़ार टन के लगनय 
काग़ज़, जिसकी क्रीमत २ करोड़ ३६ लाख रुपया थी, वाहर से नारत में श्रावा । 
बाहर से आयात की गई काग़ज्ञ बनाने के काम में थाने वाली चीज्ों की मात्रा १४ 
हज़ार टन के लगभग थी और उनकी क्लोमत ६४ लाख उपये के श्रात-पास थी। 
इसी वर्ष में भारत से ५० लाख रुपये में ऊपर का नौ दज्ञार टन कागज, पेरर 
बोर्ड, और कागज़ के काप्र में आने वाली चीज्ञों का निर्यात मी हुआ। कगज् 
की अधिकांश मिलें पश्चिमों त्धाल पे हैं जहाँ कुल उलादन का मगमग ५० प्रति- 
शव काग़ज़ तैयार होता है | देश के विमानन का इस उद्योग पर कच्चे नाल की 
दृष्टि से थोड़ा अतर पढ़ा है। बहाँ तक कागज़ की मिलो का प्रश्न है तमीं मिल्लें 
माख में ही रही हैं| सेंतत ओँब मेन्यूक्रेक्चस्स (१६४६) के छ्विताव से रेर 
हज़ार आदमी इस उद्योग में काम करते थे और ७ करोइ दरवे की पूँडी इत 
उद्योग में लगी हुई थी । है 

भारत में कागज का मित्र उद्योग श्८६७ में आारम हुआ। इत्ता ताल 
हुयली नदी के किनारे वाली मिल स्थापित हुई पर बह मिल अतदल नहीं। 
बाद में श्यपर में कायकज़ की मशहूर टीठागढ़ मिल्स स्थादित हुई । इस सेसेथ के 
आस-पास लखनऊ, पूना, रानीयंज, चम्पई श्रादि स्थानों में मी झुछ मित्र स्थान 


मैंनिती था । 
। 


हुई' । प्रथम महादुद्ध के समय वक इस उद्योग को विशेष सकलदा नहीं 


विदेशी माल की प्रतित्पर्दा इसके मार्ग में सबसे बढ़ी कठिनाई थाँ। बे मयम 
अआईई दशा रु 


महायुद्ध आरमम हुआ तो बाहर से कायज्ध का ब्राना कम हो गया 
ड्योग फो इससे प्रोत्ताहइन मिला! १६२६ में बह बेम्बू पेपर 8 कम 
पास हुआ तो इत्त उद्योय को विशेष ग्रोत्ताइन मिन्ना। बति ही लुद्दी * 


संगठि, डुद्योग-घन्षे र्प७- 


कांग़ज्ञ बनाने के काम में खाल तौर से उपयोग होने लगा और बाहर से कागज 
बनाने के लिये लकड़ी की लुब्दी का आयात बहुत कम हो गया | द्वितीय महायुद्ध 
के शुरू होते ही बाहर से आने वाला कागज क़रीब क़रीब बन्द दो गया। 
हमारी मिलों ने अपने उत्पादन को बढ़ाया, और अपने - देश की आवश्यकता को 
पूरी करने का उन्होंने प्रयन्‍्त किया। कई प्रकार का नया कागज्ञ भी तैयार होने ' 
लगा। आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार का कागज्ञ तैयार होता है, जिसमें 
टिश्यू , एयर मेल, बैंक, घोंड, लेजर, कास्ट्रीजेज़, क्रेफ्ट और बोडंज्ञ का कागज़ 
भी शामिल है। १६४७ के श्रप्रैल से कागज़ उद्योग से सरक्षण हटा दिया 
य॒वा है। 

कागज के मिल-उद्योग के भविष्य के बारे में कई बातें विचारणीय हैं | सब 
से पहली वात कच्चे माल की है। इस समय लकड़ी की लुब्दी, घात, बाँस,. 
चियड़े, रद्दी कागज, रद्दी जूह, वेगेती और फू्त कागज़ बनाने के काम में हमारी 
मिलों में आता है । कुछ तमय भारत में पाया जाने वाला 'सवाई घास' कागज्ञ 
बनाने के लिये सबसे श्रधिक काम में आता था। पर अ्रब बॉस ने उसका स्थान 
ले लिया है| बॉस का बना कागज्ञ घास के बने कांगज़ से अच्छा और टिकाऊ 
दोता है | लकड़ी को छुन्दी श्रमी बाहर से द्वो आती दै। पर भारत में पाइन, 
स्पूल, और फर की ऐसी छेकड़ी है जो इस काम में आरा सकती है। रद्दी कायज़ 
और बेगेसी का मी अधिकाधिक उपयोग करने का प्रयत्न किया जाना आवश्यक 
है। कागज की मिलों को पर्यात मात्रा में गन्धक और कास्टडिक सोडा भी प्राप्त 
नहीं होता है । इस कठिनाई को दूर करने की भी आवश्यकता है। हमारे कागज 
उद्योग के सामने एक समस्या अ्रखबार के कागज़ तैयार करने की है। हमारे देश में 
इस समय लगमग ३०-४० हज़ार टन न्यूज़र््रिंट प्रति वर्ष खर्च होता है और वह 
सब का सब बादर से आता है। न्यूज़प्रिंट तैयार करने की ओर अब हमारे देश 
में भी ध्यान गया है। मध्य प्रदेश में इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की गई 
है और ठसे कार्यान्वित किया जा रद्दा है । न्यूज्गिंट के लिये सिल्वर फ़र और 
स्पूस कच्चे माल के रूप में काम आ संकता है और इनकी देशू में पर्याप्त मात्रा 
है। पेपर मलबरी से भी न्यूज़ प्रिंट तैयार किया जा सकता है, यह फ़ोरेस्ट श्सिचै 
इन्स्टीव्यठ, देहरादून में किये गये प्रयोगों से प्रमाणित हो चुका है। हैदराबाद की 
सिरपुर पेपर मिल में भी न्यूज्ञप्रिंट तैयार करने के लिये प्लान्ट लगाया जा रहा है 
नो १५ हज़ार ठन न्यूज़प्रिंठ प्रति वर्ष तैयार कर सकेगा | 

भारत में काग़ज़ की माँग मविष्य में बढ़ने वाली है। ऐसा अनुमान है 
कि १६५६ तक ३ लाख टन कागज की ( न्यूज़प्रिंट के अलावा ) प्रति वर्ष दम 
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संगठित उच्योग-घंघे श्य्६ 


दियासलाइयाँ हमारे देश में ही तैयार करली जाती हैं| 

हमारे देश में दियातलाई का उद्योग खास तौर से प्रथम महायुद्ध के बाद 
१६२२ से आरम्म दोता है। इस वर्ष दियातलाई पर जो आयात-कर लगता था 
उसे दुगुना कर दिया गया था और इसी कारण इस उद्योग को श्रोत्ताइन 
मिला था| यह श्रायात-कर प्रतिग्रोप्त बकस १ ० ८ आा० कर दिया गया था। 
इसके पहले अहमदाबाद की गुजरात इस्लाम मैच फेक्टरी ही देश की एक 
मात्र सफल दियासलाई पैयार करने वाली फेक्टरी थी। १६३२ में जब 
दियासलाई पर आयत-कर बढ़ गया ते। उससे लाभ उठाने के लिये स्वेडिश 
फ़र्में इस देश में स्थापित की, गईं और दियासलाई के उद्योग में श्राज भी 
उनकी प्रधानता हैं। इसक्रे अलावा बाहर से आने वाली स्वेडिश भेचेज्ञ की 
प्रतिस्पर्दा भी हमारे उद्योग के लिग्रे एक घड़ी समस्या के रूप में पैदा हो गई। 
मारतीय दियासलाई-उद्योग़ ने सरक्षण की मॉग की और १६२८ में संरक्षण 
स्वीकार किया गया | पर यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि संरक्षण की. माँग 
दियासलाई के उद्योग के उस भाग ने की थी जो मारतीयों' के हाथ में था और 
घह संरक्षण न फेवल बाहर से श्राने वाली दियासलाइयथों के खिलाफ चाहते थे 
बल्कि भारत में दी जो स्वेडिश फेक्‍्टरियाँ काम कर रहीं थीं उनके विरुद्ध भी 
संरक्षण चाहा गया था | पर टेरिफ़ बोर्ड के सामने तत्कालीन सरकार ने समस्या 
के इस पत्तु को उपस्थित नहीं किया था और इसलिये जो संरक्षण मिला उसका 
लाभ समान रुप से भारत. स्थित सब फेक्टरियों को मिला फिर चाहे वे भारतीयों 
के हाथ में हों अथवा विदेशियों के हाथ में । इसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश 
कम्पनियों की प्रधानता इस उद्योग में बराबर बढ़ती गई । शआ्राज स्थिति यह है 
जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, कि १६४८ में विमको की पॉचों 
फेक्टरियों का उत्पादन १ करोड़ ८० लाख श्रोस मेचेज्ञ था जब कि बाकी के 
२०० दियासलाइयों के उत्पादन करने वालों का कुल उत्पादन केवल ८० लाख 
औस मेचेज्ञ के लगभग भा । इसका सीधा-साधा श्रथें यद्द है कि इस देश के 
दियासलाई-उद्योग पर विदेशियों का प्रभुत्व कायम है | 

दियातलाई उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है । ऐसी आशा है कि आगामी 
प्रॉँच वर्षो में ही देश की खपत में ५, प्रतिशत इृद्धि (२५००० केसेज़) हो सकेगी | 
इस उद्योग की भी दूसरे उद्योगों की तरह सबसे बड़ी कठिनाई यद्द है कि का 
माल ऊचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता । दियासलाई के योग्य 
लकड़ी और रासायनिक पदार्थ खास तौर से फ़ासफ़ोर्स और गंघक की बढ़ी 
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संगठित उद्योग-भ्े २९१ 


गई। हाँ, सोडा एश पर लगने पाले श्रायात-कर में श्रश्श्य यह रियायत की 
गई कि जो सोडा एश कॉनच के उद्याग के काम यें आएगा उस पर लगा श्रायात 
कर वापस कर दिया जायगा | यद्द रियातव १६४० में कर दी गई गत 
“महायुद्ध के समय इस उद्योग को फिर प्रोत्माहन निला क्योंकि विदेशों से माल 
झ्राना बन्द या बहुत क्रम हों यया। १६५० में काँच के चहर के उद्योग को 
तंस्ज्ण भी दिया गया है | 
काँच के उद्योग के लिये आवश्यक कच्चे गाल में कोयला, रेत ओर 
चूना पत्थर तो मारत गे मिलता है। ए्फिक्टरीज़ भी हमारे देश मे तैयार तो 
द्ोता है पर कॉच के उद्योग की दृष्टि से वद्द हल्के दर्ज का हं'ता है। भारी सोडा 
एश भो बाहर से ही मुँगाना पड़ना है और काँच-उद्योग की मारी सोडा एश 
पर लगने वात श्रायात-कर में वापित रियायत मिलने की मॉग है। हम बारे 
में यह भां विच रणाय है कि काँच के कारख ने श्रयने प्लान्ट में ऐसा परिवर्तन 
करते कि जिससे देरा में तैयार होने वाला हा सोडा एश उनके काम में आ 
सके | कुछ श्रोर रासायनिक पदार्थ मी काँव उद्योग को विदेशों से मैंगाने पड़ते है, 
जैसे बोगेक्स, आरसनिक झ्ाक्साइड, साडियम नाइट्रेट आदि । हमारे देश में वैथार 
होने वाला काँच का सामान बढ़िया दर्जे का हो इसके लिये सबसे बड़ी श्रावश्यकता 
यह है कि रेत को ठोक प्रकार से तैवार किया जाप और उसे साफ किया जाय | 
सेल्ड वाशिंग प्वान्ट्स की हमारे बड़े-बड़े कारवानों में स्थापना होनां चाहिये | जो 
छोटे कारखाने हैं उनको मिलकर यह व्यवस्था करनो चाहिये | ट्रावनकोर में जो रेत 
होती है वह बढ़िया होती है और उसे साफ़ करने की आरश्यकता नहीं है । 
सेन्ट्रल ग्लास एन्ड सिरेमिक रिसर्च इन्हटीस्य.ट, कलकत्ता में खोज के जो साधन 
उपलब्ध हैं उनका कब्बे और तैयार माल को वहाँ भेज कर पूरा पूरा लाम 
उठाना चाहिये | हमारे काँच उद्योग के सामने एक सवाल ओटौमटिक मशीनरी 
को लगाने का है । इस समय केवल तीन कारखानों में अं!टौमेटिक मशीनरी 
हैं। ओशेमे टक मशीनरी को ज्यादा समक सोच कर लगाने की जरूरत है 
क्योंकि ऐसी मशौनरा से बड़े पेमाने पर तैयार माल का वाज़ार हमारे देश में 
सोमिव है | इस मशोनरी के कुछ लाभ मी हैं जैसे कच्चे माल में फिफायत 
होती है । 
देश के विभाजन से हमारे कॉच के उद्योग को कोई ,खास हानि नहीं 
पहुँची | कुछ तो कच्चे माश पर असर पड़ा, बैसे खेबड़ा से बम्बई के कोच के 
कारताने सोडा एश मैँँगाते ये और पश्चिमी पत्राब से पोटेशियम नाइट्रेंड भी 
इमारे कांच के कारखानों के लिये आता था। पर यह कमी अर परी कर ली 


श्ह्र मारतीय अर्थशाह्न की रुपरेंसा 


गई है| पाकिस्तान में काँच के सामान के लिये बावार भी है। इस ब्राज्ञार ८ 
हम आज कितना निर्मर रह सकते हं यह कहना कठिन है। इसके अगाक सं 
पाकिस्तान अपना काँच उद्योग विकसित कर जगा तब तो हमारा बह बाकेए मगर 
ड्डी हो जायगा | पाकिस्तान में काँच बनाने का रेत और सोडा एज जैसे कड्ने मात है 
होने से काँच के उद्योग का विकास होना स्वाभाविक है | | 

रे हमारे देश में काँच का सामात्त बाहर से मी व्यक्ी आता है । लक्ष दर 
मध्यपूष के देशों को हमारे देश से काँच का सामान निर्यात भी 
समय हमारा निर्यात व्यापार बहुत थोड़ा हैं | इ'गरलैंणड जैसे देशों की स्पद 
एक कारण है | 


ञ 


हूँ जो देश भर में फैले हुए हैं। एसोसियेटेंड सीमेन्द कम्मनीव ञ 
सीमेन्ट, सीमेन्ट तैयार करने वाले प्रमुख उत्पादक हैं। तीमेन्ड के उसबुक् २ 
कारखानों की उत्तादन-क्षमता- २६ ला ठन के श्रातपास कूती जाती है द्रर 
१६४६ में वास्तविक उत्पादन २१ लाख ठन हुआ था | 

इमारे देश में सीमेन्ट का पहला कारखाना १६०४ में नद्गाल में स्पा 
छुआ था पर प्रथम महायुद्ध के समय तक इस उद्योग का हमारे देश में विद्व|म 
नहीं के वरात्रर हुआ था। प्रथम महायुद्ध और उतके वाइ की तेडी के का 
इस उद्योग को प्रोत्वाहइन मिला | १६२४ के आसपास सीमेन्‍्ड के कारबानों 
आपसी य्रतिस्पर्दा आरम्भ हुईं। बाहर से आने वाले सीमेन्ड की प्रतितत्दा भी 
थी ही | इसका मुकावला करने के लिये सरकार से संरक्षण की माँग की 
यर वह नामंजर होगई। आपसी ग्रतित्वर्का के गेकने की इष्ठिसे विनिन् 
कारखानों ने मिलकर काम करने का प्रयत्न किया ओर सौमेन्द के नसटाने' 
के एसोसियेशन' स्थापित किये गये | इन्हीं गय॒त्नों का अन्तिम उर्स्टिम ६६ 
में 'एसोसिय्रेटेड सीमेन्ट कंपनीज्ञ लिमिटेड! की स्थापना के रूप में आया ! 
समय की सीमेंट की सब कंपनियाँ इस एवोतिवेशन में मिल गद इस से 
का सौमेन्ट उद्योग सुतंगठित हो गया। बाहर के माल की प्रतिसदां ने 
राई, सस्ते दाम पर सीमेंट तैंबार होने लगा और चिक्री भी बढ़ गई | ६ 
इस उद्योग के सामने फिर कठिनाई उपस्थित हुई। डालमियां धूप की 
की कम्पनियाँ क्रायम हुई और उन्होंने 'एसोलियेटड कंपर्ाज् के साथ प्रदिलाड 
आरमभम्म कर दी | १६४० में डालमिया ग्रुप और एसोसिवेटेड कंपर्नीज < 
का माल एक ही केन्द्रीय घंगठन के द्वारा बेचने का तब हो गया शोर हई 
आकेटिंग मनी छोंव हरिडया लि० की स्थापना हैंई | इसी बीच में ६ 


| 


हेड ॥7 


54, 


रहे. ,बढर 
की कटी 5 


अपै थे 
* 


58 2..0 
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महायुद्ध आरम्म हो चुका था| कच्चे माल फी क़ौमत बढ़ने से सीमेंट की क्रीमत 
भी बढ़ी | निर्याव और देश के श्रन्द्र की सीमेंट की मांग भी बढ़ी और युद्ध 
: के समय में मध्य और सुधूरपूर्व के लिये भारत से सीमेंड जाने लगा | बुद्ध समाप्त 
होने के बाद सरकार की मांग कम हो गई पर सरकार और जनता की सम्मिलित 
मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। मार्च १६४८'से डालमिया भूप और एसोसियेठेड 
कम्पनीज्ञ फिर अलग हो गये हैं । और अरब वे अपना-अ्रपना माल अलग से बेचते 
हैं। सीमेंट देश का एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण उद्योग है और उसका 
भावी विकास देश के लिये ज़रूरी है ! 

इस उद्योग के मार्ग में कुछ कठिनाइयाँ हैं। कोयले श्रोर जलाने के काम 
में (फ्यूल) आने वाले तेल तथा गनी बेग और बाहर से आने वाले कागन्न के 
बेग इन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ी हुई हैं श्ञौर उनके मिलने में भी कठिनाई 
होती है। रेल का किराया सी श्रघिक है और माल को लाने-लेजाने की सुविधा 
भी पूरी नहीं मिलती | जिपसम के बारे में भी सवाल तो है, पर यद्द अ्रनुमान है 
कि इसकी सीमेंद उद्योग को कप्ती नहीं रहेगी | णहों तक सीमेंद्र की मांस का 
सबाल दै उसका ज्षेत्र काफी है। सार्वजनिक निर्माण के कामों में, मकानों में 
सीमेंट की मांग बराबर बढ़ने दी वाली है। दूसरे देशों में, खाल तौर से एशिया 
के देशों में भी हमें अपने सीमेंट के लिये बाजार तैयार करना चाहिये। इस बात 
की भी आवश्यकता है कि सीमेंट के लिये आवश्यक मशीनरी और उसके विभिन्न 
भाग भी हमारे देश में ही तैयार किये जायें । एक खोज करने वालीं सत्था की भी 
आवश्यकता है | इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि टेरिफ़ बोर्ड, जैसी कोई सस्या 
सीमेंट-उच्योग के हर पहलू की अच्छी तरद्द से जाँच करे। इस' जॉंच के श्राधार पर 
ही उपयु क्त कठिनाइयों का ठोक-ठीक हल निकालना समव होगा। 

सीमेंट उद्योग के विकास की योजनाएं चल रही हैं। नए कारखाने स्था- 
पित किए जा रहे हैं श्रौर पुरामों में विस्तार का प्रयत्न चल रहा है। ऐसा अनुमान 
है कि १६४२ तक देश के सीमेंट-उद्योग की उत्पादम शक्ति ४० लाख टन के 
लगभ्ग हो जायगी | यह श्राशा की जा सकती है कि हमारे सीमेंट-उद्योग की भावी 


प्रगति का श्राघार सुरक्षित और सुनिश्चित रहेगा श्रौर देश के उद्योग-घन्धों में 
उसका महत्त्वपूर्ण स्थान बना रहेगा | 


अलोह (नॉन फेग्स ) धातु उद्योग--इस उद्योग में निम्नलिखित धातु- 
उद्योगों का समावेश होता है--एलूमिनियम, तॉँबा, सौसा, एन्टीमोनी, जत्त, 
और टिन । हमारे देश में नॉन-फेरस धातु उद्योगों का विकास द्वितीय मद्दायुद् के 
समय से ही खास तौर से हुआ । उससे पहले भारत में केवल ताँबा पैदा-किया 


जी भारतीय श्रर्थशात्र की रूपरेखा 


जाता था। १६२८-२६ में 'इंडियन कॉपर कोरपोरेशन लिमिटेडः ने कार्य श्रग्म्म 
किया था । प्रतिवर्ष लगमग ६ हज़ार उन तांबा युद्ध के पहले इस देश में पैदा 
होता था | इसके अलावा पीतल की चहरें और बिजली के ताँवे के तार और केवल्स - 
का उत्पादन मी होता था | द्वितीय महायुद्ध के समय इस ज्षेत्र में जो प्रगति हर 
है उसका सक्षिम विवरण नीचे दिया बाता है । ह 
एलूमिनियम-उद्योग- इस उद्योग की दो अवस्थायें हैं | पहली अब्सथा 
मैं ज्ञमीन में से बोक्साइट नाम का कन्चा धातु निकाल कर उसे शुद्ध एलूमिना 
में बदला जाता है श्रोर एलूमिना से एलूमिनियम के इनगोट तैयार किये जाते 
है । दूसरी अवस्था में एलूमिनियम इन्गोद्स से रोलिंग मिल्स में चहरें, रॉइ आहि 
वस्तुएँ तैयार की जाती हैं और फिर इन वस्तुओं से एलूमिनियम के बर्तन श्रादि 
सामान तैयार किया जाता है ! हमारे देश में इस उद्योग का विकास उलझा हुब्ना 
है। सबसे पहले १६१२ में मद्रास में एलूमिनियम की चहरों श्रादि से एलूमिनियम 
के बत॑न बनाने का काम शुरू हुआ | १६४३ के मार्च में पहली बार हमारे 
देश में बाहर से आये हुये एलूमिना से एलूमिनियम इन्गोट तैयार क्रिया 
गया और १६४४ में भारतीय बोकसाइट से एलूमिनियम इन्गोट तैयार किया 
शया। इस समय भारत में एलूमिनियम का उत्पादन करने गली दो प्रमुख कम्पनियाँ 
हैं--इंडियन एलूमिनियम कम्पनी और एल मनियम फोरपोरेशन श्रॉँव इडिया। 
इन दोनों का सालाना उत्पादन ३५४०० टन है जब कि हमारे देश की वर्तमान 
मांग २०००० ( बीस हज़ार ) उन दै। मध्य-प्रदेश में समकार के प्रतनन्ध में 
एक और कम्पनी स्थापित की जा रहो है। घरेलू और श्रौद्योगिक उपयोग की 
चीज़ों को तैयार करने वाले कई छोटे छोटे कारखाने भी हमारे देश में 
हैं । एलूमिनियम के उद्योग के लिये हमारे देश में बहुत गुंजाइश है। 
हमारे देश में बोक्साइट मौज है। विद्युत-शक्ति भी देश में मौजूद 
'है और निकट भविष्य में उनकी मात्रा और बढ़ने वाली है कु इसलिये 
एलूमिनियम उद्योग फे विकास के लिए मारत में श्रायः सब सुविधायं हूँ ग्राह 
के युग में एलूमिनियम का सुरक्षा वथा ओ्रौद्योगिक दोनों दी दृष्टि से तरहुत महल 
है । इसी वास्ते सरकार ने इस उद्योग को आधारभूत उद्योग घोषित किया दे! 
भारत के एलूमीनियम उद्योग की एक विशेषता यह दै कि जब्र कि यूगेप झर 
अमेरिका में केबल ५४ एल्ूमिनियम बर्तन बनाने के काम में थाना हक उधर 
६५% दूसरे औद्योगिक उपयोग में झाता है, हमारे यद्दों केवल ५# दूत ६५०३४ 
पगिक उपयोग में श्राता है। भारत सरकार ने इस उद्योग को संरक्षण दिया रे! 
पर इस सम्बन्ध में यह आपत्ति उठाई जाती है कि संरक्षण का ध्येय इन्गोड कै 


संगठित उद्योग-घंधे रध्प 


उत्पादन को ग्रोत्साइन देना नहीं है बल्कि भारतीय-इन्गोट से तैयार माल की 
विदेशी माल की प्रतिध्पर्दा से रहा करना है। १६४० में फिर टेन्फ़ि बोर्ड ने इस 
उद्योग के बारे में फिर जॉच आरमम की । यद्यपि टेरिफ़ बोर्ड ने सरच्ुण की दरों 
में परिवर्तन नहीं करने की सिफारिश की पर सरकार ने ३०% मूल्यानुसार लगने 
बाले ग्रावात-कर के अलावा जो शीट, इन्गोट और सर्किल्स पर अतिरिक्त 
स्पेसिफिक शुल्क लगता था वह बन्द कर दिया। १४ मई १६४२ तक मूल्यानुसार 
शुल्क द्वाग संग्त्ण मिलेगा । नक्तर सचसिडी और उसके मिलने के समय के 
बारे में भी सरकार ने टेरिफ़ बोर्ड की सिफ्कारिश में परिवर्तन करके कमी करदी । 
१६५२ के आरम्म में संरक्षण के प्रश्श पर फिर विचार किया जायेगा | 

अन्य नॉव-फेरस धातु उद्योग--भारत में ताँबे का वर्तमान उत्पादन ७ 
इज़ार टन के आसपास है। और देश की वर्तमान आ्रावश्यकता ५१ हक्षार व्म है। 
घटिया कच्चे तॉँबे का उपयोग करने पर तॉबे का उत्पादन बढ़ सकता है । 

भारत में सौसे का ब्तमान उत्पादन ६०० टन है जब कि हमारी पर्तमान 
यार्षिक श्रावश्यकता २४,३०० ४न है। उदयपुर की जावर की खान में सीसा 
और जत्ता दोनों दी पाये जाते हैं। सीसा पिघलाने का कारखाना बिहार में 
कुटरासगढ़ में है श्रोर उसकी उत्पादन-क्षमता ७ दज्ार टन प्रतिवर्ष है । यद्यपि सीसे 
का वर्तमान ७त्पादन जैसा कि ऊपर बताया गया है केवल ६०० उन है परन्तु इस 
उत्पादन-में वृद्धि हो सकती हैं यदि श्रावश्यक पूंजी की व्यवस्था की जा सके। 

भारत में भ्रभी जत्त और टिन का उत्पादन नहीं होता है। हमारे देश 
में एन्टेमोनी का उत्पादन द्वितीय महायुद्ध के समय आरम्भ हुआ | इस समय 
हमाश वार्षिक उत्पादन ३४५० टन है जब कि हमारी वर्तमान मॉँग ६०० टन 
की है। 

उपयुक्त विवस्ण से यह स्पष्ट हो जाता है. कि नॉन-फेस्स धातु उद्योग का 
अभी हमारे देश में बहुत कम विकास छहुश्रा है। एलूमिनियम के अल्लावा नॉन- 
फेस्स धातु उद्योग का जो विवरण ऊपर दिया गया है उसका सम्बन्ध शुद्ध 
घाहु के उत्तादन से ही हैं। पर एलूमिनियम की तरह दूसरे धातुओं से भी चहरें 
आदि तैयार करने का काम हमारे देश में होता है। सन्‌, १६३६ से इस दिशा 
में सबसे श्रधिक प्रयति भी हुई हैं। वम्पई में तॉबे और पीतल की चहरें 
तैयार करने वाले कई रोलिंग प्लान्ट स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार सौसे 
की चहरें भी कलकत्ते के आसपास तैयार की जाती हैं। ताँबे, पीतल आदि के 
स्यूज, रॉइ और बार भी हमारे देश में तैयार होने लगे हैं। सौसे के पाइप 
चया बिजली के तार मी तैयार किये जाते हैं। विभिन्न प्रकार के अलोह घातुश्रों 


श्ध्द्‌ भारतीय अ्रथशात्त्र की रूपरेखा 


के एलॉएज़ भी भारत में तैयार किये जाने लगें हैं। जो रही [ स्क्रेप ] घाठ होता है 
उसे दुच्वाग सुधारने का कांम भी अब हमारे देश में होने लगा है। सरकार ने 


जूत १६४८ में अलोह घाह से तैयार होने वाली उपयुक्त इलओों दो संस्क्तग देना 
स्वीकार कर लिया है। (5 ७ 3 


है उद्योग का 
बड़ा महत्व दै। भारत में प्राचीन काल में ज़दाज बनाने का उद्योग मोजूद या। 
पर इस्पात के थुग के आरम्म के साथ इस उद्योग का पतन आरम्म हुआ और 


आखिरकार इस उद्योग का अन्त हो गया । 

आधुनिक ढंग के जहाज बनाने के लिए जहाब-निर्माण-रझुद की स्पायना 
सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने १६४१ में विज्ष्मापन्‍्टम ( विशाखाप््मम ) में 
की | जह्यज-निर्माण-णह के निर्माण का कार्य युद्ध के कारण पूर्ण तेजी से नहीं 
चल सका | आखिरकार १६४७ में कम्पनी ने दो चथ ८००० से १०००० बन 
की निर्माण-शक्ति की तैयार करलीं ' तीसरी वर्थ भी प्रायः वनकर नैयार होने वाली 
है। इस यार्ड में बना पहला जहाज जल-ऊूपा था बितका पं० ज्वाहर्लाल नेहरू 
द्वारा मार्च १६४८ में जल प्रवेश किया गवा। उसके बाद सिंधिया कृमसनी के 
लिए; ८००० टन के सामान ले जाने वाले चार जहाज़ और एक यात्रियों को 
ले बाने वाला छोटा जहाज़ विजगापट्टम या में और तैयार क्ये गये । -अहाईदईों 
की मरम्मत भी की गई । तीन जहाज सरकार के लिए भी बनाये डा चुके हैं। 
विजगापट्टम यार्ड में आठ वर्थ की शु जायश है यद्यपि इस समय तक झेंबल दो 
बर्थ तैयार की गई हैं और तीसरी तैयार होने वाली है। १५००० टन तक के 
जहाज़ यहाँ तैयार किये जा सकते हैं। इस उद्योग में श्रवतक् लखभग ४ करेंड 
से अधिक रुपया सिंधिया कम्पनी का लग चुका था। इत दहाज निर्माय-दद के 
भावी विकास के लिए पूजी की रुवसे बड़ी आदश्यकता है। इस बात गीभी 
ज़रूरत है कि जहाज बनाने का काम वरावर मिलता रहे । सिंधिया न्मसदी 
अधिक उपया लगाने की स्थिति में नहीं थी। इस बाई में बहाईँं के तेयार ण्रने 
के लिए ८-१० करोड़ की आवश्यकता और बताई जाती दे। इतलिये माग्त 
सरकार ने इस याई को खरीद लिया है। अर्थात्‌ हिन्दुत्तान शिपयराई लि० नाम 
की एक नई ज्वाइट स्टाक कम्पनी बनाई गई है। इस कम्पनी की अधिकृत पूं.ह 
१० करोड़ रुपया है। फ़िलहाल ई करोड़ की जारी और प्रात पूँडी रूती गई है 
इसमें दो तिहाई माग मारत सरकार का और एक तिद्दाई सिंधिया कम्पनी का दे! 
१ मार्च १६४२ से इस नई कम्पनी ने विशाल्लापटनम यार्ड को श्रपने अधिकार 
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में ले लिया है। सरकार लिंधिया कम्पनी को अपने एसेट्स का मूल्य पाँच साल 
मैं पाँच घरावर किश्तों में चुकायगी | जो जद्दाल इस याड में बनते हैं वे विदेशी 
बद्दारनों की अपेक्षा श्रधिक खर्चीले पढ़ते हैं ।इस याड्ड के सामने तत्काल यह 
समस्या है कि वह जद्दाज़' किसके लिये बनाये। इस समय मारत-लरकार के लिये वह 
ठीन और जद्दाज़ बना रहा है। यह काम शीघ्र दी समाप्त होने की आशा है । पहला 
जद्ाज़, जलपुष्प, तो दिसंबर १६५१ में बन भी चुका है। इस याडे द्वारा चनाया' 
हुआ अपने ढंग का यह आठवाँ जद्दाज था | पंचवर्षीय योजना में विशाल्ापथ्मम' 
यार्ड के लिये १९ करोड़ रुपया रखा गया है| सरकार का यह प्रयत्न होगा कि 
आगामी पॉच वर्षों में इस रुपये का उपयोग किया जाये ताकि न केवल पुराने 
जद्ाज़ों की कमी पूरी करने के लिये पर श्रधिक जहाज़ बनाने के लिये भी इस 
याड का उपयोग हो सक्के। ऐसी श्राशा रखी जा सकती है कि पाँच वर्ष के अन्त 
तक इस याड्ड में छुः बर्थ तक तैयार हो जायें । 

पेट्रोलियम-उच्योग--भारत इस समय पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से उत्पन्न 
चीज़ों के लिये विदेशों पर निर्मर है। केबल डिगबोई [आसाम] में एक ऐेल शुद्ध, 
करने का कारखाना है जिसका उत्पादन बहुत कम है। इस कमी को पूरा करने की 
दृष्टि से भारत सरकार ने तीन श्रॉइल रिफ्रायनरी? स्थापित करने का निश्चय 
किया है। स्टेंडर्ड वेकूम ऑइल कम्पनी ( न्यूथार्क ) से भारत सरकार का एक 
रिफ्राइनरी स्थापित करने का समझौता हुआ है श्रौर दूसरी रिफ्राइनरी के सम्बन्ध 
में बमशिल से समझौता हुआ है| तीसरी रिफ्लायनरी के बारे में कालटेक्स 
कम्पनी से समझौता हुआ है। पहली दो रिफ्राइनरीज्ञ ट्रोम्वे ( बम्बई ) में स्थापित 
होंगी और तीसरी मद्रास में | लगभग ४-५ साल में काम करने लगेंगी और तीनों 
का कुल उत्पादन २५ लाख टन तेल होगा जिससे भारत की ६०% श्रावश्यकता' 
पूरी होगी। भारत सरकार ने उपयु क्त कम्पनियों को २५ वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं' 
करने का आश्वासन दिया है | उसके बाद मुझ्रावज़ा देकर राष्ट्रीयकरण किया जा 
हप है । इसके अ्रलावा सरकार ने उपयुक्त कम्पनियों को कुछ रियायतें/ 

है! ५ 


परिच्छेद ८ 
व्यापार 

भारत का चिदेशी व्यापार --अ्रत्यन्त प्राचीन काल में भाग्त शा 
“विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध था| ईसा से ३००० वर्ष पूर्व भारत और चेबीनोन 
में व्यापार होता था। भारत और मिश् में मी व्यापारिक सम्बन्ध था | और 
भारत की फलापूर्ण चीज्ञें मिल् को जाती थीं | ईसा से २००० दर्प पुरानी मित्र 
की ममीज बढ़िया से बढ़िया भारतीय मखमल में लिपटी हुई पाई गई हैं। “गेम 
में मारत में तैयार माल की बहुत खपत थी। एल्डर प्लिनी भी इस बातझा 
समर्थन करता है | उसकी यद्द शिकायत थी कि भारत से व्यापार करने हे 
कारण बहुत-सा रुपया भारत को चला जाता हैं ।” पंडित मालबिश ने 
आऔद्योगिक कमीशन की रियोर्ट सें अपने मतभेद सूचक नोट में यह लिखा था 
“कि ढाका की मलमल से यूनान के निवासी परिचित थे और उसे 'गेंजेदिका! के 
-नाम से वे जानते ये | बाद में चीन, फ़ारतस ओर अरब से भी भारत का व्यागर 
-हौने लगा | उन दिनों विदेशी व्यापार क्रीमती और बढ़िया वस्तुओं में होता था-- 
जैसे बढ़िया कपड़ा, धातु और हाथी दाँत का सामान, इत्र, रग, मसाला आदि। 
भारत में बाहर से सोना और चोंदी ज्यादातर आता था। इसका श्रर्थ वह है 
कि भारत दूसरे देशों को जितने मूल्य का माल निर्यात करता था उस से कम 
मूल्य का माल दूसरे देशों से वह मँगाता था और इस प्रकार जो अन्तर 5 
जाता था वह सोना चाँदी जैली कीमती धातु मैँगाकर पूरा किया जानता था। 
भाख बाहर से सीसा, पीतल, टिन और कई प्रकार के शरात्र ओर घोढ़े 

भी मेँगाता था | है 
मुसलमानों के शासन-काल के प्रार॑म्मिक वर्षों में अनिर्च्रित रा्तात 
स्थिति के कारण विदेशी व्यापार को बड़ा धक्का लगा। बाद में भी 
-उत्तर-पश्चिम के स्थल मार्ग से विदेशी व्यापार होने लगा एक माय लाई 
काबुल का था और दूसरा मुल्तान से कंधार का | क्राइल मारत शरीर परिचम 
चीन तथा योरुप के प्रमुख माग पर स्थिति था और वहाँ भारत, फ्ारत ओर दूसरे 
पड़ौसी देशों के व्यापारी श्रापस में मिला करते ये। कघार भारत से फ्वारम शा 
-का प्रवेश द्वार था। इन दोनों ही मार्गों से काफ़ी व्यापार होता था। भारत में 
मुगल शासन के समय यातायात के साधनों में उन्नति तथा उ्ा कम 
नीति होने से, और उद्योग धन्धों को राज्य का संरक्षण मिलने से देश के विदेशा 


व्यापार २६६ 


व्यापार की ययैष्ट प्रगति हुईं। समुद्र तटीय व्यापार की भी इस समय अच्छी 
प्रगति हुई । भारत के पास अच्छा व्यापारिक समुद्रीय बेड़ा था जिसमें विदेशों से 
भी ब्यागा होता था । 
भारत का यह विदेशी व्यापार स्थल और जल-मार्ग से भूमध्य सागर के 
किनारे तर होता था और वहाँ से वेनिस और जेनेवा के व्यापारी मारतीय माल 
को योरुप के बाजररों में बेचते ये | इस व्यापार के कारण वेमिस और जेनेवा के 
ज्यापारी माला-माल हो गये ये ! इससे दूसरे देश के रहने बालों के मन में भी 
लालच पैदा हुआ और माग्त से व्यागरिक संबंध स्थापित करने की दृष्ठि से नए 
मार्ग की खोज में वे लग गये | इसी का नतीजा था क्रि पुर्वगाल के निवासियों ने 
कैप थ्रोत्र गुड़ होप होकर भारत पहुँचने वा समुद्री माग दँढ निकाला। इस मार्ग के 
मालूम होते ही विभ्न्रि योरुप के देशाँ के रहने घाले भारत से व्यापार करने में 
एक दूसरे से होड़ करने लगे। पुर्तंगाल, इगलेएड, द्ौलेन्ड और फ्रान्स के निधासियाँ 
में जो प्रतिद्रन्द्रिता हुई वह सुविख्यात है । इस संघर्ष में आखिरकार इगलैण्ड की 
विजय हुई | और भारत तथा पूर्व के दूसरे देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार 
ईस्ट इ दिया कम्पनी के प्राप्त हो गया | छब भारत से भारी माल में भी व्यापार 


होने लगा था | 
ईस्ट इंडिया कम्पनी की नीति आग्म्म में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिये 


भारतीय उद्योगों को प्रोत्ताहन देने की रही। पर बाद में इंगलैंड के औद्योगिक 
विकाम के फलस्वरूप वहाँ के पूंजीपतियों के दबाव से भारत के उद्योग-घन्धों 
को नष्टे क्रिया गया, और भारत से योदप को कथा माल जाने लगा और तैयार 
माल वहाँ से आने लगा | - 

स्वेज नहर कः निर्माश--१८६६ में स्वेज नहर का मार्ग खुच जाने से 
भारत के विदेशी व्यापार में एक नये युग का- प्राग्म्म हुआ | भारत और योरुप के 
बीच का फासला श्रत॒ लगभग ४५०० मील के कम द्वो गया और इस कारण से 
माल के लानेनले जाने में कम समय लगने लगा। इसी समय कुछ और कारण 
भी ऐसे उपस्थित हो गये थे जिनसे हमारे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला । 
जैसे भारत में श्रग्नोजी राज्य की स्थापना हो जाने से राजमैतिक-श्रशांति का 
अब अन्त द्वो गया, यातायात के साधनों का विकास होने लगा, बम्घई और 
स्वेज के बीच में समुद्री तार से संबंध स्थापित हो गया और जह्दाज्ञ-निर्माण के 
उद्योग में बड़ी प्रगति होने से व्यापारिक जहाज्ी वेड़ों का भी इसी समय विकास 
डआ | अब कम कौमतन की मारी चीजें भारत से विदेश जाने लगीं। भारत अन्न 
और कारबानों के लिये कघा माल निर्यात करने वाला और विदेशों से कारलानों 


रै०० भारतीय अ्थशात्र की रुपरेखा 


में तैयार माल--जैंसे कपड़ा मशीनरी, चाकू छुटी आदि, रेन्वें का सामान श्रौर 
काँच का सामान मँगाने वाला देश हो गया । मारत का विदेशी ब्याशर दंगे 
और बाद में जर्मनी, अमेरिका और दायान से ख़ात तौर से होने लगा। बद 
कहने के लिये भारत से व्यापार करने की सब देशों को खतन्त्रता थी पर वाम्व३ 
इंगलैंड का भारत के विदेशी व्यायार पर प्रमुद्त था। १६ दी शताब्दी के अन्त 
इंगलैंड की यह प्रमुखता बनी रही | 

भारतीय वाजार के लिये अतिल्पद्धां--उद्नीवर्वी शवाह्ती क्री ब्रलिर 
दशाब्दी में इंगलैंड को जर्मगी और किर जागान की प्रतित्मं का सलानना जार 
पड़ा | इन देशों की सरकारों को अगने व्यागारियों को भारत से ब्यागर बढ़ाने 
के काम में पूरा-पूण सहयोग और खसनर्थन था। इन देशों ने अपने-बरने हटाई 
का निर्माण किया, मासत में इन्दोंने अयने बैंकों क्री शाद्वावें खोलों, और मा 
के प्रमुख नगरों में व्यापारिक रहो की इन्होंने स्थापना की | अमेरिका ने शुर-टुु 
में मास के साथ सीधा व्यायारिक सम्बन्ध क्लायन नहीं किया आर लम्ठन के दाग 
बह भारत से व्यापार करता रहा। पर प्रथन महाबुद्ध के वाई अमेरिश ने मे 
भार के साथ सीधा च्वायार करना शुरू किया | है 

परम नहाबुद्ध आरम्म होने के समव तक भार के विदेशी स्तगाने 
काफी दृद्धि हो चुकी थी | १६१४ के पहले पाँच वर्षों का औदत, बाविक दिये 
२२४२३ करोड़ ठपये का श्रौर आयात १६१६७ दख्बे का था। हट 
बुलना में १८६६ से १६०४ तक का औसत निर्यात १२४८३ करोड़ दा है 
और आआबाव ८४“द८ कगेड़ उय्ये का ही था। प्रयथन महायुद्ध सा > 
के विदेशी व्यायार में कमी आना ल्वामावरिक था। शत्रु राध्ी ये छाप ब्यगर 


ब्त्ह्रर 


कर जगी 


नव 


है| 


बन्द हो गया । माल लाने-ले जाने के लिये दहाडओं की कमों हैं से कर हि 
साथ के व्यापार में मी कमी आई | तव्स्य देशों के ताय के व्यापार में नी कमा के 
नि >+ थी कि कहीं उनके द्वाग शे राह 

गई थी कर्वोंकि इस वात की उंमावना रहता थी कि कई उनके हा दर यह 
वे | अहाज़े ऊ किराये में व्रद्धि दोने से भा 4 

के पास हमारा माल न पहुँच जावे | उदाज़ों के किराये में इद्धि न हे 


मर 
क 


व्यापार पर प्रतिकूल अखर पढ़ा | छुद्ध के आखिरी सालों मेंमत्ररा 


ध ऊपर नि 
है 
इध जे! 


रे 


माल क्के ्टे दाते | ६च 

सामग्री के लिये भारत के माल की माँस बढ़ी और इतते माल हे मि | 30 

हुई । मारत के आयात व्यापार में चापान और अमे रेका से कं हक] स 
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ह्यान जमा लिया | उर्मनी से व्यापार बन्द था| क्विथ्शि मिले उठते हल ल 
न्ड्‌ 5 आद्योगिक नमन ् परिद्दा  ईैेओआ राष्ट 

करने में लगी हुई थीं | मारत खर्ब॑ त्रौद्योगिक इृष्ठि से एड अर कद 


मौका आा 
इसलिये जागान और अमेरिका के लिये यह एक अच्छा मौका श्रा ग 
इसका लाम भी ठठावा । 


व्यापार ३०१ 


प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌-प्रथम मद्दायुद्ध के समाप्त होने के समय से 
दूसरे मद्ायुद्ध के आरम्भ द्वोने तक भारत के विदेशी व्यापार में कई अकार के 
उतार-चढ़ाव श्राये । थुद्ध के तुरन्त बाद भारत के निर्यात व्यापार में इद्धि हुई, 
क्योंकि युद्ध कालीन प्रतिबन्ध हट राये। किराया कम हो गया ओर युद्ध के 
समय में जिन राष्ट्रों से व्यापार बन्द हो गया था वद्द फिर से चालू दो गया। 
पर यह स्थिति शीम्र समाप्त हो गई। देश का निर्यात व्यापार कई कारणों 
से घटने लगा। यूरोपीय देश क्रय शक्ति के अभाव में भारतीय माल विशेष 
, मात्रा में नहीं खरीद सकते ये | ब्रिटेन, अमेरिका और जापान में भी पहले ही 
से इतना भारतीय माल खरीद लिया गया था कि अब उनके पास भी माल 
खरीदने की अधिक शुजायश नहीं थी । भारत में लगातार (१६१८-२१ ) वर्षा 
की कमी होने से श्रनाज की कम्ती हो गई थी और अनाज के भाव बढ़ गये थे । 
इसलिये अनाज का निर्यात रोकना पड़ा था। जापान भी आर्थिक सकट में 
फैंस जाने के कारण अधिक माल नहीं मेंगा सकता था। भारतीय रुपये के 
विदेशी मूल्य को बढ़ा देने से भी निर्यात पर बुरा असर पढ़ा था। इधर 
आयात में धृद्धि होने लगी। युद्ध के कारण जो आयात रुका हुआ था वह 
अब होने लगा। रुपये का विदेशी विनिमय बढ़ जाने से भी आयात को 
ओत्साइन मिला | नतीजा यह हुआ कि व्यापार संतुलन भारत के अतिकूल 
हो गया। १६२०-२१ में भार्त का निर्यात से आयात ७६-८ करोड़ रुपये का 
अधिक था | पर धीरे-धीरे यह स्थिति बदली और निर्यात-आयात अ्रपनी सामान्य 
स्थिति में पहुँच गये | यूरोपीय मुद्रात्रों में अरब स्थिरता आ गई थी और 
यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया था। १६२६ तक स्थिति 
संतोषजनक रही | हे 

पर १६२६ सें विश्वव्यापी मंदी आरभभ दो गई। विभिन्न देशों ने 
अपनी-अपनी आर्थिक सुरक्षा करने की दृष्टि से विदेशी -ण्यापार पर श्रनेकों 
अकार के प्रतिबन्ध लगाना शुरू कर दिये। दुनियाँ के विदेशी व्यापार की मात्रा 
चने लगी । भारत कृषि प्रधान देश था और कृषि पदार्थों का मूल्य अ्रधिक गिरा 
था, इसलिये भारत के विदेशी व्यापार को खास तौर से अधिक हामि हुई। 
निर्यात की मात्रा बहुत कम हो गई यहाँ तक कि १६३२-३३ में केवल १३६ करोड़ 
रपये का माल मारत से निर्यात हुआ । श्रायात में मी कमी आई, पर निर्यात 
के मुकाबले में कम | विश्व-मंदी का असर १६३२ तक रहा । १६३३ से स्थिति 
में सुधार आने लगा और १६३६ तक स्थिति सामान्य -अपस्था में पहुँच गई। 
पर आयात पर अतिबन्ध लगे रहे और इसलिये मारत के विदेशी व्यापार में 
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उतना सुधार नहीं, हुआ जितना अन्यथा होता संमत्र था। १६३७ में रिर यो 
घक्का लगा और हमारा निर्यात व्याग़र बदुत गिर गया पर १६३६ में हक 
की तैथारियाँ शुरू होने लग गई थीं और दुनिया की आयिक स्थित में हेड़ 
आने लगी थी । शी 

दोनों महायुद्ध के बीच _के समय में भारत के विदेशी व्यापार में उच् 
और परिवर्तत भी हुए | जहाँ तक निर्यात व्यापार का सम्बन्ध है बच्चे म लदी 
मात्रा में थोड़ी कमी हुईं और तैशर माल की मात्रा में थोड़ी वृद्धि हुई पर यह 
कमी और बृद्धि कोई उल्लेखनीय नहीं कह्दी जा सकती | इसी प्रकार खाद्य श्रौर' 
पेय पदार्थ तथा तम्बाकू के निर्यात की मात्रा में कोई खाब परिवर्तन नहीं हुआ्। 
पमिर्यात व्यावार का मोटा बठबारा यह था कि ५०% से कुछ कम हिस्सा कच्चे 
माज्न का था और बाकी के हिल्‍्से में तैयार माल और खात्र पदर्थ आदि दा 
बराबर का अनुपात था। आयात के बारे में स्थिति यह थी कि यद्दि हम पंच- 
वर्षीय औसत के आधार पर देखें तो खाद्य आद का अ्रनुपात लगभग १४६ 
के श्रासगस स्थिर रहा, कच्चे माल के अनुपात में ७४ से २०% तक बृद्धि हुई 
और तैंगार माल का अनुपात ७७% से कम होकर ६४% तक एुुँच गया। 
आयणप्त व्यापार को यदि हम उपमोग के पदार्थ, कच्चे माल, और उत्ताबन 
पदार्थ इन तीन श्रेणियों में बाँटे तो हम देखेंगे कि उपभोग के पदाओथों का श्रायाद 
४४% ( १६२५-२६ ) से ३३% ( १६३८-३६ ) रह गया | कच्चे माल का वह 
भाग नो प्रधानतया कच्ची शक्ल में होता है ४% से बढ़कर १०% हो गया 
आर वह भाग नो किसी दृद तक तैशर कर जिया जता है (प्रोतेस्ठ ) ६१७४४: 
मे बढ़कर १८% दो गया और उत्पादन पदार्थ ( कैपिटल शुद्ज ) का श्रनुपात २२९ 
से बढ़कर २६५ हो गया और यह पता चलता है कि भारत में उद्योगीकर्ण की 
द्शा में थोड़ी प्रगात हुईं, पर वह बहुत हो नगएय थो | 

जिन देशों से भारत का विदेशी व्यापार था उनके बारे में विचार करने 
पर हम इस नर्त'जे पर पहुँचते हैं कि भलियात का अ्धिकाधिक भाग कामननेज्य 
के देशों को जाता रद्दा और दूसरे देशों जैसे जननी, फ्रात, इटली, अमगेका 
और जागन का दिस्सा हमारे निर्यात व्यापार में बराबर कम देता का 
१६२०-२४ में कामनवेल्थ के देशों का हिसुता रे&९ $ था बह १६३६ हस 
३०-४९ हो गया। दूसरे देशों का छ्विस्सा १६२०-६४ म मर दि 
१६३५७ ४० में घर कर ४६-६५ हो गया, १६३२ में कामनवलल्‍्थ के देशों के दा 
झ्रोटाबा के समझौते के अनुसार जो रियायर्तें की गई थीं उसका हक 
इमारे निर्यात व्यापार में इन देशों की प्रधानता बढ़ाने का इुशा। ४8 
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के देशों में सबसे अधिफ माल हमारे देश से इज्चलेंड को जाना था। आयात की 
त्थिति इससे मित्र रही | कामनवेल्थ के देशों का हिस्मा १६२०-२५ में ६५०४% 
पा, बह १६३५-४० में ५३०८९ रह गया और दूसरे देशों का दिल्सा इन वर्षों में 
३४८६४ से चढ़कर ४६-२% दो गया । *६३१ ३२ में तो कामनवेल्थ के देशों 
का हिसपा ही रह सया था। दूसरे देशों में जापान, जर्मनी और अमेरिका के 
हिस्सों में बराबर ध्रृद्धि हुईं । यद्यपि इम्पीरियल प्रीफेरेंस के कारण कामनवेल्थ 
के देशों के आपसी व्यापार को प्रोत्ताइन मिलना स्वामाविकर या, पर हमारे आयात 
सम्बन्धी बदली हुई आवश्यकताएँ ऐसी थीं जिनकी पूर्ति इज्धलेंड अपेक्षाकृत 
* क्रम कर सकता था | अ्रत्र हमारी कच्चे माल और उत्पादन पदार्थो' की मॉँग 
: बढ़ती जा रद्दी थी | इगरलेंड भारत को पहले की श्रपेत्ञा अत्र कम मात्रा में पूँजी 
' भेजने लगा था और द्विःक्षीय व्यापार का प्रचार हो रहा था, इसका असर भी 
' यही हुथ्रा कि हमारे श्रायात व्यापार में कामनवेल्थ के देशों का भाग कम 
' होने लगा। 

भारत के विदेशी व्यापार का जो रिवरण ऊपर दिया ग्या है उससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय महायुद्ध के आरम्म तक हमारे विदेशी व्यापार 
के वही लक्षण ये जो कृषि-प्रधान और औद्योगिक दृष्टि से पिछुड़े हुए देश 
के विदेशी व्यापार के द्वोते हैँ | हमारे निर्यात व्यापार में कुछ चीज़ों की प्रधा- 
नता थी जैसे कपास, जूड का तैयार माल, अनाज, दाल और श्राटा, कच्चा जूड़, 
कया चमड़ा और तैयार चमड़ा, चाय, बीज, धातु और कथा धातु श्ौर 
सूती कपड़ा । आयात में मशीनरी और उपभोग में आने वाली चीज़ों की प्रधा- 
नता थी । हमारा निर्यात व्यापार मुख्यतः: कुछ देशों तक ही सीमित था। व्याज्ञ 
डी शक्ल में हमें विदेशों को बहुत रुपया हर साल चुकाना पढ़ता था। प्रत्ति 
व्यक्त विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत थोड़ी थी और दुनिया के निर्यात व्यापार 
में जो हमारा हित्ता १६२८ में ३-७४ था वह १६३८ में २६% ही रह गया 
या। साधारणतया व्यापार का संतुलन हमारे पक्ष में ही रहता था यद्यात्रे इसकी 
मात्रा बराबर कम होनी जा रही थी। १६२०-२१ से १६२४-२५ में हमारा 
निर्यात ३२०० करोड़ रुपये के और आथात २६१ करोड़ रुपये के लगमग था । 
पर १६२४-३६ से १६३६-४० में निर्यात केवल १८० करोड़ रुपये और श्रायात 
१३० करोड़ रुपये के लगगग दी रह गया | विश्वव्यापी मनन्‍्दी के कारण जब 
हमारे माल का निर्यात कम द्ोने लगा तो उसकी पूर्ति हमने सोना निर्यात करके 
की। सन्‌ १६३१ से द्विनीय महायुद्ध के आरम्म होने तक हमारे यहाँ से सोना 
बाहर जाता रहा | इन वर्षों में भारत से ३६२ करोड़ झुउये का सोना बाहर गया । 
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ट्वितीय महायुद्ध और उसके परचातू --१६३६ में जब द्वितीय महादद 
आस हुआ तो उसका हमारे विदेशी व्यापार पर भो गहरा थ्रमाव पड़ा। 
के कारण कीमतें बढ़ने लगीं और भारत के कच्चे माल की विदेशों में माँग कक 
चढ़ने लगी, हालों कि इसी के साथ शत्रु राष्ट्रों के साथ हमारा च्वाशर कद है 
गया और निर्यात और आयात पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो यया। कं 
देशों में वहाँ बुद्ध होते रहने के कारण हमारे माल का चिकना बन्द हो झ् 
जैसे नावें, हालेंड, डेनमार्क, बेल्नियम, फ्रॉस, और वर्मा, हिन्दचीन, मलाया हा 
सुदूर पूर्व के अन्य देश पर मध्य पूर्व के देशों से हमारा व्यापार बढ़ भी गया और 
मित्र राष्ट्रों में भी छ्यारे माल की माँग बढ़ गई' जैसा कि ऊपर सक्रेत किया गयाहै। 
माल लाने लेजाने के लिए जहाज़ों की कठिनाई, बढ़ा हुआ जहाजो दा शिगया 
और बढ़े हुए इन्श्योरेंस के चार्जेज्ञ के कारण भी विदेशी व्यापार के मार्ग में दव्निर 
उपस्थित हुई | लड़ाई के समय में इ'गर्लेंड और अमेरिका लड़ाई का सामान पैगार 
करने में लगे हुए थे। इसलिए भारत को इन देशों से तैयार माल मैँगाने में भी करि- 
नाई होने लगी । इन तमाम परिस्थितियों का नतीजा विदेशी व्यापार की मात्रा हम 
करने का हुआ । किन्तु जहाँ तक कि मूल्य का सवाल है, चौजों की कीमतों बढु २ मे 
से आयात और निर्यात दोनों में ही युद्ध के पहले वर्षों की अपेक्षा युद्ध काल में 
वृद्धि ही हुईं। यह इंद्धि आयात में कम हुई थी और निर्धात में अधिक हुई थी। 
केवल माल का ही हम विचार करें तो युद्ध के सभय में हमारे निर्मात का झधिर 
से अधिक सूल्य १६४४-४६ में २६६ करोड़ रुपये तक पहुँच गया था और ढ्म मे 
कम १६४२-४३ में १६३ करोड़ रुपये तक रह गया था। आयात के हांस्दे 
चतलाते हैं कि १६४२-४३ में केवल ११६ करोड़ रुपये का माल हमारे देश में 
और १६४५-४६ में अधिक से अधिक अर्थात्‌ २६२ करोड़ रुपये का माल ब्राहर 
से आया | इससे युद्ध कालीन विदेशी व्यापार के बारे में एक तो यह बाव मदर 
होती है कि श्रायात और निर्यात पर सरकारी नियंत्रण की कड़ाई श्रथवा दिलाई 
का सीधा असर पढ़ता था | जब नियंत्रण कम होता था ठो विदेशी व्याप्रार री 
मात्रा बढ़ जाती थी, अगर नियंत्रण अधिक हो जाता था तो मात्रा कम हो जाती 
थी | दूसरी बात यह है कि विदेशी व्यापार का संठलन १६४३-४४ तक बगवर 
हमारे पक्ष में बढ़ता गया | १६४०-४१ में आयात से निर्यात लगमंग ५४ बे 
रुपये का अधिक था। १६४२-१६४३ में व्यापारिक संठुलन ८ं८ करोड़ गये तर 
हमारे पक्ष में पहुँच गया था | इसी वजह से स्टरलिंग पावना हमारे पाठ बहुल 
जमा दो गया। हमारे पास स्टरलिंग पावना जमा होने के दो कारण शरीर ने 
ओ। मित्र राष्ट्रों की फौजें भारत में नो माल खरीदती थीं उसके बदले में हरे 
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स्टरलिंग पावना मिलता था। इंगलैंड की सरकार से भारत को बुद्ध का जो खर्च 
वापस मिल्ला वह भी स्टरलिंग पावने की शक्ल में ही मिला। इस स्टरलिंग 
'पावने का उपयोग देश में विदेशियों ने जो पूँली लगा रखी थी उसे चुकाने में 
भी किया गया | इस प्रकार ३२ करोड़ पौंड की विदेशी पूंजी ४२५ करोड़ रुपया 
खर्च करके वापस की गई | युद्धफाल में जिन चीजों में विदेशी व्यापार होता था 
उनमें मी अ्रत्तर आया | हमारे देश का तैयार कपड़ा काफी मात्रा में विदेशों को 
खाल दौर से मध्य पूर्व और अफ्रोक़ा के देशों को भेजा जाने लगा । युद्ध के पहले 
केवल ६ करोड़ रुपये का कपड़ा बाहर जाता था। १६४२-४३ में ४६ करोड़ रुपये 
का कपड़ा बाहर सेजा गया। चाय का निर्यात भी बढ़ा। इसके मुक्काबले में 
मूँ गफली का निर्यात घटा क्‍योंकि अब इमारे देश में ही तेल उद्योग का विकास 
होने लगा था। सारांश यह है कि युद्ध काल में भारत से तेयार माल बाहर अधिक 
जाने लगा औ्रौर आयात में कच्चे माल का अनुपात बढ़ा ओर तैयार माल का £नुपात 
घटा । यह देश की श्रौद्योगिक अगति का लक्षण था, हालांकि युद्धकाल भारत 
ने श्रौद्योगिक दृष्टि से उतनी प्रगति नहीं की थी जितनी कि करनी चांहियेथी 
और दूसरे देशों ने की थी। १६३४-४० के निर्यात के पंच वर्षीय श्रौसत के 
आंकड़ों के श्रनुतार खाच्न-पेय पदार्थ श्रौर तम्बाकू कुल निर्यात का २१०८७, कचा 
माल ४६-७९ और तैयार माल ३०% था। यही श्रांकड़े १६४०-४५, में क्रमशः 
२३८८४, २५०४१ श्रोर ४६०३% हो गये । श्रर्थात्‌ तैयार माल क्रा निर्यात बढ़ीं 
और कब्े माल का निर्यात घटा | कपास श्रोर पठ्सन, का तैयार माल बाहर 
अधिक जाने लगा और तिलदन, कथा कपास और जूट का निर्यात कम दो गया । 
श्रायात के आंकड़ों से माल्रूम पढ़ता है कि उस समय के ब्रिटिश भारत में समुद्री 
मार्ग द्वारा ११४०-४१ में ४२ करोड़ रुपये का कथा माल बाहर से आया | 
जहाँ तक विदेशी व्यापार की दिशा का प्रश्न है युद्ध काल में व्रिथ्शि 
साम्राज्य के देशों के साथ हमारा निर्यात व्यापार बढ़ा । आस्ट्रेलिया, कनाडा, 
* मिल, इराक और दूसरे भध्यपूर्व के देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध पहले 
से अधिक हो गया | १६३६-४० में समाप्त होने वाले पांच वर्षो में कामनवेल्थ के 
राज्यों और दूसरे देशों का हमारे निर्यात व्यापार में लगमग बराबर का हिस्सा 
था। पर १६४०-४५ के पांच वर्षों में कामनवेल्थ के देशों का हिस्सा ६४% से 
कुछ अधिक होगया और दूसरे देशों का हिस्सा ३६% से भी कम रद गया। 
जदोँ तक आयात का सवाल है कामनवेल्थ के राज्यों का दिस्शा १६३५-४० में 
८5% से २६४०-४३ में ५१-०४% हो गया और दूसरे देशों का हिस्सा 
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४६०२%से बढ़कर ४८-४% हो गया | अमेरिका के साथ हमारा ब्यात्रार 
काफी बढ़ गया। 

द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद हमारे विदेशी व्यापार की क्या 
स्थिति रही है, अब हम इस पर विचार करेंगे। विदेशी व्यापार पर सरमार 
का नियंत्रण युद्ध के बाद से आज तक क्रायम है। पर उनकी नियंत्रण-नीति में 
समय-लमय पर परिवर्तन होता है। विदेशी व्यापार के सतुलन को देश के प्‌ मे 
रखने और मुद्राल्फूर्ति को रोकने की दृष्टि से सरकार इन परिवर्तनों को करने का 
प्रयत्न करती रही है | इस सम्बन्ध में पहली ध्यान देने योग्य बात यह थी थि 
व्यापारिक संतुलन हमारे पक्ष से विपक्ष में हो गया। बाहर से बड़े पैमाने पर हों 
अनाज मेंगाना पड़ा | एजिन भी बाहर से मैँँगाये गये | १६४८ में सुलभ मुठ के 
देशों से श्रायात के बारे में भारत सरकार की नीति श्रधिक डदार हो गई । देश 
के विभाजन के कारण कपास और जूठ जैसे कच्चे माल को हमें अप्र बादर से 
मेंगाना पड़ने लगा। हमारा इन चीज़ों का निर्यात कम हो गया । देश के श्रदर 
चीज़ों की कीमत बढ़ती जा रही थी। इसका असर भी हमारे निर्यात व्यापार पर 
बुरा पड़ा | इ"गलैंड से कुछ सेना का बचा हुआ सामान जो भारत में था वह 
हमने खरीदा और पेंशन आदि का रुपया भी अंग्रेडों को हमें चुकाना पढ़ा। 
पाकिश्तान को भी उसके हिस्से का पौंड पावना छुकाया गया। इन सत्र कारणों 
से १६४३ से ही माल संबंधी विदेशी व्यापार का सतुलन बराभर हमारे वि्ष में 
होता गया । १९४४-४४ में २-६६ करोड़ और १६४५-४६ में २४०७१ करेइ का 
माल हमने अधिक श्रायात किया | १६४६ में ४१०२ करोड़ रुपये, १६४० में ८१ 
करोड़ झगये और १६४८ में १०२-७ करोड़ रुपये का माल हमने निर्यात के 
अपेक्षा अधिक भ्रायात किया | डालर प्रदेश के बारे में हमारी त्थिति खश्त तौर 
से बिगड़ गई । इसका अ्रनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि १६४६ में 
गैर सरकारी आधार पर किये गये व्यापार का दुर्लभ मुद्रा प्रदेशों त्ते सबंध 
रखनेवाला संतुलन ४६-३१ करोड़ रुपये से हमारे पक्ष में था पर १६४० में २४४३ 
करोड़ रुपये यह संठुलन हमारे विपक्ष में चला गया। अर्थात्‌ १६४७ में ध्डड 
की अपेक्षा लगभग ७१ करोड़ ढ पये का अधिक माल हमने डुलम मुठ प्रदेश ह 
मैंगाथा । १९४६ और १६४७ में विपक्षीय व्यागरिक सुलन के कारण दमाई 
सामने कोई गंभीर परित्थिति पैदा नहीं हुई क्योंकि हमारे स्टरजिंग पावन हे, 
दूसरे देशों की मुद्रा में अबदलने पर कोई प्रतित्न्ध नई होने से उतरा उपाय इस 
इस विपक्षीय व्यापारिक संतुलन को ठीक करने में कर मकते ये हक हक 
आरम्म में दी स्टरणिंग प्रदेश के केन्द्रीय कोप में कमी त्रा जाने के कारण मह 
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अधिवन्ध लग गया | १६४६ के मई महीने तक हमारी स्थिति और भी बिगड़ 
« गई | विदेशी व्यापार सम्बन्धी इस त्रिगड्ठती हुई स्थिति की ओर भारत सरकार का 
, ध्यान गया | उसने १६४६ में आयात के बारे में जो छुलाई १६४८ में उदार 
, नीति स्वीकार की थी उसे रद करके अब कड़ी नीति बरतने का निर्णय किया । 
, मई १६४६ में ४०० चीज़ों के ओपन जनरल लाइसेंस की बजाय थोड़ी चीज्ञों को 
. ओपन जनरल लाइसेंस की श्रेणी में मजूर किया गया। जूत १६४६ में दुर्लभ मुद्रा 
, प्रदेश से थ्रायात की स्त्रीकृतिं देवा स्थागित कर दिया यग्या। जुलाई १६४६ में 
लन्दन मे कामनवेल्थ के वित्तमन्त्रियों का सम्मेलन हुश्रा। उसमें दुलंभ मुद्रा 
प्रदेशों से १६४८ के मुकाभले में २५ प्रतिशत श्रायात में कमी करने का निश्चय 
किया गया और मारत ने भी इस निश्चय को मंजूर किया। भारत-इ गर्लैंड के 
बीच के झार्थिक समभौते ( फ़ाइनेन्शियल एग्रीमेंट ) पर जब अ्रगस्त १६४६ में 
विचार किया गया तब फिर आयात पर और श्रधिक नियन्त्रण करने का निश्चय 
: किया गया | एक तरक् तो आयात को कम करने के ये प्रयत्न किये गये, दूसरी 
ओर निर्यात को बढ़ाने का भी सरकार ने प्रयत्न क्रिया । १६४६ की जुलाई में 
* एक्सपोर्ट पोमोशन कमेटी? की नियुक्ति की गई जिसने देश के निर्यात बढ़ाने 
: सम्बन्धी कई सिफारिशें कीं | जो कर निर्यात को रोकने वाले ये उनको दृटाने, 
निर्यात के माल सम्बन्धी अत्यधिक सट्टे पर नियन्त्रण करने, और निर्यात होने 
: वाले माल का देश में उत्पादन बढ़ाने की इस कमेटी ने सिफारिश की | सरकार 
; ने कमेटी की सिफारिशों के श्रनुमार काय करने का प्रयत्त भी किया | इन 
' प्रयत्नों के फलस्वरूप आयात पर रोक लग गई और निर्यात में थोड़ा सुधार हुआ । 
|, लेंसा हि हमें मालूम है सितम्बर १६४६ में रुपये का अवमूल्यन हो गया | उसके 
! परिणामल्वरूप आयात में कमी और नियाँव में इद्धि की प्रशृत्ति को प्रोत्साहन 
. मिला | पर इस सबके बावजूद भी १६४६ में विदेशी व्यापार का संतुलन २०२५ 
करोड़ उपये से हमारे विपक्ष में ही रहा। पर इसके बाद स्थिति में सुधार आने 
लगा थ्रौर १६५० में कई वर्षो के बाद पहली बार विदेशी व्यापार का संतुलन 
३००५ करोड़ रुपये से हमारे पक्ष में रहा | #मार्च १६५१ तक यह प्रश्ृत्ति जारी रही | 
( रिव्व वेंक बुलेटिन मा १६५२ ) | इस सुघरनी हुई स्थिति के मुख्य कारण रुपये 
का अवमूल्ग्न, निर्यात के प्रति प्रोत्ताहन की नीति और निर्यात की चलुग्रों की बढ़ी 
हुई क्षीमत, और कोरिया के युद्ध के कारण उत्रन्न हमारे माल की युद्ध की तैयारी की 
दृष्टि से बढ़ती हुई माँग थी । अ्रप्नैल १६५४१ से ही आ्रायात की अपेक्षा निर्यात कम 








& करेग्सी-फाइनेन्स रिपोर्ट १६५०-४१ स्टेटमेंट ७४ 


ब्णन्८ भारतीय अथंशाल्त की रूपरेखा 
होने की :इृत्ि रही है, केवल मई में निर्यात की मात्रा अधिक थी । इस परिट/ 


थह्द हुआ कि श्ह्ग्‌ में हमारे विदेशी व्यापार का संतुलन देश के विःज्ञ में २ 
१६४४२ के मार्च तक मी यही प्रवृत्ति जारी है । युद्ध के बाद हमारे विदेशी ब्यातार 
समुलन की जो स्थिति रही है उसका अनुमान माल्न के विदेशी ध्णपार है 
नीचे की तालिका से अच्छी तरह लगाया जा सकता है :--- | के 


[ करेड रुपये में ! 


व श्रायात निर्यावा कुल. व्यापार छा मंग्नन 
क रृह६.... १६-३८. ३०३७१ इहर०8 2०६७ 
के १६४७ ४४२'३२ ४२६'छए ८६६ १० +-१५ ४४ 
कक १६९४प ४२६९६ ४६३४५. ६२०४ +-६६5*६ 
089१६ ४६ डरभाप. द्स्‍झाई. शृन्॒धार. >रए०्ए्य 
409#94१६9० प्र८०१० ३2०६ ४, १०४६५ ने ३५४ 
श्ध्ज्र्‌ द४६ “६ ७ ७६३११ १६१३“०८ --८६ ८5 


% करेन्सी फाइनेन्स रिपोर्ट १६४७-४८ स्टैठमेंट नं ३ 
कैंकी $#... 9. ४६-३० ,, नें० ६४ 
49998 
कक 3... 9... र*ै६४०-४१_,, नं० ७५ 
१६४१ के आंकड़े कॉमर्स ३३ फरवरी १६५२ में पृष्ठ ११३ पर प्रकाशित 
हुए हैं । े 
उक्त तालिका से यह भी साफ हो जाता है कि युद्ध के बाद हमारे विदेश 
व्यापार का भूल्य बराचर बढ़ा है। १६४५ में कुल श्रायात और निर्यात ६१२ करें 
ऋपये का था वह १६५१ में १६१३ करोड़ रुपये के पात पहुँच गया । 
विदेशी व्यापार फ वारे में दूसरी जानने योग्य बात यर्द है दि हमारे 
निर्यात व्यापार में तैयार माल का स्थान वढ़दा या रहा है। और शायात क्य- 
थार में अन्न और कच्चे माल का मदत्त्य बढ़ता जा रहा है। देश फे विभरित 
से इस प्रवृत्ति को प्रोत्ताइन मिला है। आज मारत को कप्स तथा उठ चिदश 
से, खास कर पाकिस्वान से मैँगाना पड़ता है । इसकी पुष्टि इस वात से हट” 
कि आयात में कच्चा माल का हिस्ता १६४८-४६ में २३'६९., १६४८-१० 
२५७४ और १६४०-४१ में ३६७९ रहा हैं। असल नियति में ६४८४ 
तैयार माल २२६०६ करोढ़ का या बह श६४६-४० में २४६६१ कगाड़ 
१६५०-४१ में ३०७४५ करोड़ रुपये का हो गया। इुल अतल नियाव 5 हट 
थात की अगर हम ले तो अनुपात १६४८-४६ में ५४०, १६४६-६० में ४६; ५४ 


4 
॥ 
द्ु 


पं 


श्र 


व्यापार ह्०8 


१६४०-४१ में ६६% आता है। ( कॉमर्स ७ जुजाई १६२१ से ) 

हमारे विदेशी व्यापार में युद्ध के बाद के धर्षों में जहाँ तक श्रायाव का 

! ताल्‍्लुक है कामनवेल्थ राप्ट्रो का और इ'गलैंड का भी आनुपाविक भाग कम हुआ 
: है | कामनवेल्थ के बाहर के देशों में खास तौर से अमेरिका का महत्त बढ़ा है । 
, इसी प्रक्गार निर्यात के सम्बन्ध में भी कामनवेल्य का मद्त्व घठ रहा है। पर 
यदि-हम पाकिलान के साथ स्थज्ञ मार्ग से होने वाले व्यापार का भी विचार करें 
तो कामनवेल्थ की स्थिति में थोड़ा खुधार हो जाता है। १६३८ में ब्रिटिश 
कामनवेल्थ से हम अपने कुल आयात का ५७'३% और केवल इंगलैंड से 
३१'७% माल मैँगाते ये। १६४० में प्रिटिश कामनवेल्थ का भाग ३७'६% 

और कैचल इज्चलैंड का २१०२४ था। १६४६ में ब्रिटिश कामनवेल्थ का भाग 
५६-६% और इज्धलैंड का रे८-४४ हो गया | उसके बाद १६४७ में ब्रिटिश 
कामनवेल्थ का भाग ४६०१४ झौर केवल इच्जलैंड का ३०% रह गया | १६४८० 
४६ में यूनाइटेड किगडम से १६२०-६६ करोड़, १६४६-४० में १४६०४१ करोड़ 

श्र १६४०-४१ में १२२७४ करोड़ रुपये का माल भारत में आया। दूसरे 
देशों में श्रमेरिका का हिस्था १६३८ में ७-४४ था वह १६४४ में बढ़कर 

२६.६०, १६४६ में १७०७४ और १६४७ में २८८४ हो गया । १६४८-४६ में 

१०८००४ करोड़, १६४६-५० में ८७-६१ करोड़ और १६५०-५१ में ११६४-८१ 

करोड़ रुपये का माल श्रमेरिका से भारत में आया | इसी प्रकार 

निर्यात व्यापार में ब्रिटिश कामनवेल्थ का हिस्सा श्टवइे८ में ५२०७%, 

१६४४ में ४६०७%, १६४६ में ६०-८४ और १६४७ में ५१०३४ था और 

इजूलेंड का हिस्ता क्रमशः ३४-१%, २६-१%, २५०९४ और २७४% था। 

देश के निर्यात व्यापार में अ्रमेरिका का हिस्सा १६३८ में ८०३४, १६४५ में 

२३२४, १६४६ में २४०२४ और १६४७ में १६०२% था [ करेंसी-फाइनेंस 

रिपोट १६४७-४८ टेविल १४ ]। यदि करेंसी प्रदेशों के श्राधार पर संकलित 

आँकड़ों को लें तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अलावा स्टरलिग प्रदेश का हिंस्खा , 

हमारे आयात में १६३८-३६ में ६८९ था चढ़ १६४७-४८ में ४२% श्रौर १६४८- 

४६ में ४४: था। इसी प्रकार निर्यात में १६३८-३६ में ५३%, १६४७- 

४८ में ४८४४ और (१६४८-४६ में ४२९७ था [ करेंसी और फ्राइनेंस रिपोर्ट 

१६४८-४६ टेविल श्८ ) | १६४६-४० के व्यापार के संतुलन संबंधी आंकड़ों 

को जिनमें पाकिस्तान के आंकड़े भी शामिल है, देखने से मालूम होता है कि 

स्ट्रलिंग प्रदेश का हमारे कुल आयात में ५३-६४ भाग था। जहाँ तक निर्यात 
का सम्बन्ध है १६४६-४० में कुल निर्यात का ५०% भाग र्टरलिंग प्रदेश का 


522 भारतीय अर्थशात्र की रूपरेखा 


था। [ स्टेट्मेंट ६४ करेंसी-फाइनेन्स रिपोर्ट १६४६-५० में दिये ओक्ड्रे पर 
सैंयार ऑँकड़े | १६४०-५१ में कुल आयात में कामनवेल्थ का माग केवल ४३६: 
लगभग और विदेशी राष्ट्रों का ४७% के लगभग था। इसी पवार दिस 
कामनदेल्थ का भाग ६०% से कम और दूतरे विदेशों देशों दा ५०; मे ध्रद 
था। [ र्जिर्व बैंक बुलेटिन मार्च, १६४९ स्टेब्मेंट ३० )। 
विदेशी व्यापार को आज की स्थिति--भारत के 

जो ऐपिहासिक विवेचन ऊपर किया गया है, इससे- बह स्य 
आर्िक स्थिति में जैसे जेसे परिवर्तन आया उसका प्रभाव हमारे दि 
भी पड़ा | बब देश में श्रोद्योगीकरण की ओर कठम बढ़ने लगा दें 
में तैयार मात का और आजात में कच्चे माल का महत्त्व बढ़ गया 
जन के कारण हम कपास, पठटसन और अ्रन्न के निर्शत करने वाले 
करने वाले बन गये | देश के ओऑद्योगीकरण और द्वितीय महा 
प्ररिस्ण्तियों का यह नतीजा आया कि हमारे देश के तैयार मान्त की झूपत म्ल- 
यूवव के देशों में बढ़ने लगी और अपने निर्यात के लिए, केवल दुछ देशी ए श्र 
हम पहले की तरह से निर्मर नहीं रहे | क्रामनवेल्थ के अलावा दूसर दशा व हकन 
व्यापार बढ़ने लगा | श्राज कामनबेल्थ और दूसरे देशों का महच्च वगह दा ही ग्ः 
है जबकि पहले कामनवेल्थ के देशों की प्रछानदा थी। हमार दिदेशी: बटर 
मूल्य में भी वरावर इद्धि होती गई दे । हमारे विदेशी व्यापार का सदा ; 
महायुद्ध के पश्चात्‌ इमारे विपक्ष में चला गया था। पढें १६५,० में हा 
हुआ । पर १६५४८ में फिर हमारे विपक्ष में हो गया इस लग कम 
हमारे निर्यात को बढ़ाने की यंमीर लनस्‍्या उपत्यित दो गई दे । 4208 
की चीज़ों का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिर गया द्द । तैयार डूंढ़ थी 
की माँग घट गई है अमरीका ने हमारे माल खर्रीदने में बहुत कमा 
इससे हमारे डालर की स्थिति वहुत विसड़ गई है झार स्टरलिंग हा 
हो रदे दे । विदेशी व्यापार के खदुलन को ठोक रहने $ लिये हमें इस, 
मामले में मी कढ़ाई रखनी होगी। हमारे बिदेशी ब्याणर बा कप 
ये कुछ विशेषतायें हैँ । हमारे देश से दूसरे देशों को जाने वाले उज़ा पट 
इस प्रकार हैं :--द्ती वतन, कच्चा जुट, जूट का वेयार मा, मे 2, बच्चा 
तेल, कमाया हुआ चमड़ा, मताला-सुख्यतः कालीमिय) मे काट 
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डर था मेंगनी ली प्रहार दसरे द्र्श 

ऊन, सत, अवरक, तैयार कोचर, जाखे ते मेंगनील | इछों प्रकार 80 
$ दी । है ० 50 >> & हं *--हलचा रूग॑त, हर. लाए, न 

से आने वाले मुख्य-मुख्य पदार्था के नाम ये दा हू. चाः 


बे, कागड केरोिन, दवाइयाँ, सतत 
नकली रेशम का वान, कागड, बलाने का तेल, केरोडिन, पेंवाईत 


व्यापार डर 


पदार्थ, पैट्रोल, इलेक्ट्रिक मशीनरी और शअ्रन्य मशीनरी | देश का निर्यात व्यापार 
मुख्यतः अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, श्ास्ट्रेलिया, लंका, इटली, चीन, ईरान 
बर्मा, फ्रांत और कताई। के साथ होता है । अमेरिका हमारे जूड़ के माल का; 
आद्ट्रोलिया, लंका, सुढान, मलाया स्टेट्स, बर्मा, अरब, कीनया, जेंबीवबार; 
स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स इमारे सूती कपड़े के; अमेरिका, वेल्जियम, जर्मनी कच्चे जूह 
के; अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, थास्ट्रेलिया, चीन, नीदरलेंड्ज, वेल्नियम और 
जापान, हमारे कच्चे कपास के; अमेरिका ओर इज्धलेंड चमड़े के; अमेरिका 
अग्रेरक और मेंग्नीन का; यूनाइटेड क्रियडम और अमेरिका दृ+री चाय के 
प्रमुख खुरीददार हैं। आयात में यूनाइटेड किंगडम श्रमेरिका और ज़ेक्रोस्ला- 
वेकिया से हमें मशीनरी मिलती है | हमारे आयात और भिर्यात सें किन चौज़ों 
का किनना महत्व है इसका अनुमान आगे दी शई तालिका से लगाया जा 
सकता है ४-- 
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नोठ :--पा किस्तान को किया गया निर्यात इसमें शामिल नहीं है| 
किरेन्धी-फ़ाइनेन्स रियो्ट १६५०-४१, स्टेट्मेंड ७६] 
विदेशी व्यापार और सरकार का नियन्त्रण--यह हम लिख छुके हैं किः 
गत मद्दायुद्ध के समय से आजतक विदेशी व्यापार पर भारत सरकार का नियन्चण 
चला आ रहा है | इस विषय में भ्रब थोड़े विस्तार से बिचार करेंगे। जब तक 
लड़ाई चलती रही विदेशी व्यापार पर सरकारी नियन्त्रण का एक मात्र उद्देश्य 
यही रहा कि युद्ध संचालन में सरकार को सहायता मिल्ने। आवात और निर्यात 
दोनो पर कई प्रकार के प्रतिब्न्ध और नियन्त्रण लगाये गये। निर्यात पर जो 
नियन्त्रण लगाये गये ये उनका उद्देश्य शत्रु राष्ट्रों को माल भेजने पर रोक लगाना, 
कुछ चीजों का जो शन्रु राष्ट्र नहीं थे उनको सेवने से भी मना करना, कुछ चीजें 
जो शत्रु राष्ट्र नहीं थे उनको लाइसेंव द्वाता ही भेजने की स्वीकृति देना, श्रौर 


दरड भारतीय अर्थशात्र की रुपरेखा 


कुछ देशों को कुछ चीजें विना लाइसेंस या ऑपन जनरल लाइसेंस' 


|; के मानहर 
समैजने की स्वीकृति देना। मार्च १६४० से विदेशी विनिमव पर सरकार कः 
नियन्त्रण हो जाने से भी निर्यात पर नियन्त्रण हो गया | जब तक मियात से मिलने 


वाले विदेशी विनिमय का सरकार के निवन्चरण सम्बन्धी नियमों के अनुत्तार उस्गेग 
“करने का प्रमाण-पत्र नहीं पेश किया जाता था नियात करने की स्वीक्ष ठ 
जाती थी | इस सब के पीछे प्रयोडन यह था कि निर्यात के कास्ण दो 


बुद्ध आरन्म होने के कुछ समय पश्चात्‌ क्रिया गया।| शुरू-शुरू में शत्रु रा 
छोड़ कर किसी भी देश से माल मँगाने की पूरी आज्ञादी यी। पर 
में विदेशी विनिमय और खाल तौर से इुर्लम मुद्रा का तंचय करने की दृष्ि रे 
आयात का लाइसेंस देने की व्यवस्था चालू की गई। बिना आयाव लाग मत 
५ प्त किये विदेशों को माल का चुकारा करने पर रिजर्व बैंक ने प्रतितरस् लगा 
दिया था | मई १६४० में ६८: चीज़ों के आयात पर नियन्त्रण किया गया | वाह 
में यह संख्या वरावर बढ़ती गई। जनवरी १६४३२ तक लगभग आयात दी मह 
>चौक्ों पर नियन्त्रण कायम हो गया था। विदेशी विनिमय के नियन्त्रण हो शाने 
से निर्यात की तरह आयात का भी नियन्त्रण हो यया | हि 
इस प्रकार द्वितीय मद्दायुद्ध के काल मेँ निर्यात और आयात पर विपलय 
चलता रहा | युद्ध के समाप्त होने के बाद ल्थिति में परिद्रतव ऋाया | झापत के 
रे में १६४६-४७ के पहले साव महाँनों में भारत सरकार मे वि 
नीति का पालन किया | दुलम मुद्रा के बारे में भी सरकार ह 8४ हा हा 
-रही। पर अयरत १६४७ के बाद सरकार की कातिका ढ्गी हो गे है 
कि भाख-बूनाइटेड करिंगडम के वीच में हुए समझौते ( जनवरी“ ६ 


के अनुतार हमारे जमा पैर पावने के फ्रंड में से जो पड पावन 


श्र 3 
ढग्ने के लिये हमें मिली थी;वह मी झच न कर सेके | 
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७ ०७ के 
या डालर क्षेत्र से आने वाले माल के बारे में विशेष कही दर हा । कि 
डालर छात्र से कुछ माल के आयात को तो विल्कल हो कक 
पूँली पढायों के आयात की भी स्वीकृति नहींदी होते थे प्ाव 
-किगढम में उपलब्ध ये | पर वास्तव में यूनाइटेड हे कि दा रह 
श्राता नहीं था। सार इतका वह निकला कि डा हक मा पक 
-आ। गई और आयाव वहुत गिर गया | आयाह सम्बस्वी इस कही मे हल हक 


रू ई को हल करना उसका श्रत्तर मददगार वह 
डालर की कठिनाई को दल करन था पा न 83 05% 
हआ। यह वह समंव था जब देश के ने के फलर 


थे 
॥0 ६ 
नहर 
३ 
थ्प 
प्भ्र्ध 
ते 


द्श 


ज्यापार हे१४, 


व्यवस्था पेली हुईं थी, यातायात की कठिनाई के कारण उत्पादन घट रहा था 
और निय+: ण हटाने की नीति का प्रयोग किया जा रहा था| इन सब बातों 
का असर यह हुआ कि देश में माल की हर तरह से कमी हो गई और होल 
सेल पाइसेज्ञ' का इन्डेक्स नम्बर जो नवम्बर १६४७ में ३०२ या, बद जुलाई १६४६ 
' शक रे८8-६ तक पहुँच गया। आयात में नरम नीति बरतने का वास्तव में यह 
उपयुक्त समय था। इस विपरीत अनुभव के कारण जुलाई १६४८ से भारत 
सरकार की आयात नीति में फिर नरमी आई। ओपन जनरल लाइसेंस” के 
अन्तर्गत भ्राने वाली चीज़ों की सख्या में काफ़ी इृद्धि की गई और ४०० के लगभग 
चह संख्या पहुँच गई । कई चीजें जिनका आयात बिल्कुल बन्द था उनको उस 
शेणी से हटा लिया गया। इस नीति का श्रसर यह हुआ कि हमारा आयात 
चहुत बढ़ गया और व्यापार का संतुलन हमारे बहुत विपक्ष में जाने लगा। 
हालांकि महँगाई पर इस नीति का अच्छा अ्रसर हुआ, पर विदेशी विमिमय की 
हमारे सामने कठिनाई आा उपस्थित हुईं। जो पौंड पावना हम पहले खर्च नहीं 
फर पाये थे वह सब खर्च हो गया और उसके श्रल्ावा जितना हमने कमाया 
उससे कहीं श्रधिक स्टरलिंग और डालर हमने खर्च कर दिया | नतीजा यह 
हुआ कि फरवरी १६४६ में भारत सरकार की आयात-नियन्त्रण सम्बन्धी नीति में 
फिर कड़ाई आगई। डालर प्रदेश से आयात कम करने की फोशिश की गई । 
ऑपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत आने वाली चौक़ों की संख्या बहुत कम कर 
दी गई । १ अगस्त, १६४६ से भारत यूनाइटेड किगडम के बीच के आशिक 
समभौते में फिर आवश्यक सशोधन हुआ और यूनाइटेड किंगह्म ने भारत को 
जो डालर का घाटा हो रहा था उसे पूरा करने का बवन दिया। इसके बदले 
में भारत 'एम्थायार डालर पूल का पूरा सदस्य बन गया। सरकार ने अपनी 
आयात नीति को और अधिक कड़ा करने का निश्चय किया। ओपन जनरल 
लाइसेंस के भ्रन्तर्गंत चीज़ों की संख्या श्रत् केवल २० रह गई। सितम्बर १६४६ 
में जो श्रायात नीति सरकार ने धोषित की उसके अनुसार आयात को तीन श्रेणियों 
में बोदा गया--(१) वे चीजें जिनके लिये ताधारणतया लाइसेंस नहीं दिये 
जायेंगे। (२) वे चीजें जिनके लिये एक निश्चित परिमाण के आधार पर लाइसेंस 
दिये जायेंगे (३) वे चीजें जिनका समय-समय पर लाइसेंस दिया जा सकेगा, 
चशतें कि उनके आयात का हर समय उचित कारण बताया जा सके। दुलभ 
मुद्रा प्रदेश से आयात करने की स्वीकृति उस द्वालव में मिलने वाली थी जब 
कि स्टरलिंग प्रदेश में वह या उसकी जगह काम में आ सकने बाला बूसरा माल 
न मिलता हो। श्रगर किसी चीज़ के भ्रायात की व्यवस्था किसी हिंपक्ीय 


हु 
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ध्यापारिक समझौते में की दा चुकी है तो उनको दसरी जगहों से आयात बरतने 
की स्वीकृति नहीं दी जाती थी। रिज््व बुक ने जनवरी १६४८ ते अना्क्वत ' 
आयात का छुकारा करने के लिये विदेश रुपया भेजने की दो 'तुषिदा दे हे 
थी वह भी अब वापस लेली गई। इसके चाद मी दैद्यो-पैली कलर पाई 
अलग-अलग चौज्मों के आयाव के बारे में कुछ फेर-फार होता नहा पर मत 
नीति मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस बीज में रुपये का मी स्विंचर १६४६ में 
अवमनूल्यन हो छुका था और उसका हमारे विदेशी व्यापार के संतुलन पर ऋनुशुर 
असर मी पड़ रहा था | पर २५ फ़खरी १६५० को बनवरी-जून १६५८ के लिए 
जो आयात नीति घोषित की गई थी दद्र पहले की अपेक्षा थोड़ी सी डदार थी। 
कब्चा कपात, कच्चा रेशम और रेशम के तार, अलोह घातु, मारी रातायनिद 
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रपै० 


पदार्थ, ओर दवाइयाँ आदि जैसे आवश्यक्र उपभोग के पदार्थों को दुलभ मुठ्धा 
 ज्ड. 2, ० 4 हल कु ७ 
प्रदेशों से मैंगाने की स्वीकृति दो गई | कच्चे क्या का आयात डुर्लम मुठ प्रदेशों 
ऋरत्ते थे 2, जञाज। त 232 बढ आन, हल हाथ 

से करने की मी इजाजत थी | चुन्नाई १६४० से दिचंतरर १६५० के तमय के लि 


भी आयात नींति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ | जयमग ई७ से ४० रेड 
रुपये प्रति मास के आयात की व्यवत्या की गई। लगमय इतनी ब्यदृस्था 


ही पिछुले जनवरी-जून १६४० के समय के लिये की नई थी | बनवरी १६५१ | 
जून १६४१ के लिये घोषित आयात नीदि के बारे में भी कोई विशेष उल्हेसनौः 
बात नहीं थी | जुलाई-दिजंवर १६४१ के लिये तरकार की नीति आबान वो 
प्रोत्ताहन देने की रद्दी ! चुलाई-दिसंवर के बीच में साततभर के लिये लाइड्रेस 
देने का निश्चय किया गया । इससे पूर्व लाइसेंध छः महीने के जिय होता था । 
दाइर से आने वाले माल के परिद्राण और मूल्य दोनों में ही इंडि की गई कर 
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नई चीज़ों को भी आयात की चत्ती में चोड़ा गया! १६७४६ 
थो आजात॑ नीति चरकार ने घोषित वी उसमें भी कोई मूलदूत 
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सिश्चित द्प््ः्ट 


जिठया कि १६५१ में ओर आवात जाँच कनेटी दादा निश्चित ४०० हराड का 
मर्चादा का पालन इस दृष्टि से किये लाने का फेसला पूर्ववत्‌ क्रासम सा गया । 


उप्मोग तथा उद्योग की दस्ठि से श्रावश्यक्र बलुओं के आयात के 


साल की भोँदि उदारता बरतने का निश्चय किया दया। लाइटेल झा ताना 


श्रेणी के लोगों में--स्थावी आयात करने वाले, उप्मोक्ता और नये धारा 


थोटने का निश्चय रहा | लिन चीज़ों के लिये विदा किसी सेक् यो के लाइपम 
मिलते ये उनमें मी कोई खास परिदर्तद नहीं किया सया। क्बिल छल्‍ परिदित: 


तक टय्ला दिया 
पै तौर पर देने का फैचदा दिए 


यह किया गया कि पहले पहल लाइसेंत अत्यायी ठ 
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गया और जब दो महीने के अन्दर-शन्दर यह मालूम पड़ जाये कि व्यापारी ने माल 
के आयात की व्यव॒त्था करली है तो उसका लाइसेंस स्थायी कर दिया जाव। 
उपभोक्ता पदार्थों के आयात में पहले से कुछ अधिक सहूलियत करदी गई। पर 
इस बात का ध्यान अवश्य रखा गया कि दुर्लभ मुद्रा की दृष्टि से कोई कठिनाई 
न थ्रावे | उपयुक्त विवरण का सारांश यह है कि भारत सरकार की श्रायात नीति 
में युद्ध समाप्त होने के बाद का भी हम विचार करें तो देखेंगे कि बराबर 
परिवर्तन होता रहा है | युद्ध समाप्त होने के बाद जुलाई १६४७० तक श्रायात नीति 
मरम रही । पर अगस्त १६४७ से जून १६४८ तक हमारी श्रायात नीति कड़ी हो 
गई | फिर जुलाई १६४८ में नरम नीति अपनाई गई। फ़रबरी १६४६ में फिर 
कढ़ाई की नीति शुरू हुईं | फ़र्बरी १६५० में यद्द नौति नरमी की ओर बदली 
और आग तक वही नौति चल रही है। पर १६५१ में हमारे विदेशी व्यापार का 
संतुलन हमारे त्रिपक्ष में रहा है। इसलिये १६५२ के उत्तराद्व में आयात नीति मेँ 
कड़ाई करने की आवश्यकता होगी। पर साथ साथ यह भी ध्यान रखना होगा 
फि अ्र्न जैंसी अनिवार्य आवश्यकताओं की चौज़ों की जनता को कठिनाई न हो, 
झऔर उद्योग धन्धों को आवश्यक कचा माल और पूँ जीगत पदाथे मिलते रहें । 
मारत-सरकार की निर्यात सम्बन्धी नौति पहले तो प्रतिबरन्धात्मक थी। 
पर जब हमारा विदेशी व्यापार का संतुलन विगड़ने लगा ओर विदेशी विनिमय 
की तंगी आगई, खासतौर से १९४८-४६ के अन्त में जब हमारा विदेशी ब्यापा- 
रिक सतुलन बहुत प्रतिकूल दो गया, तो मारत सरकार की नीति निर्यात को 
प्रोत्साहन देने की हो गई | बढ़ी हुई कीमतें, बढ़ी हुईं देश के अन्दर की माँग 
और देश के विभाजन के कारण पढ़ा प्रतिकूल असर हमारे निर्यात व्यापार के , 
मार्ग में बाधक हुए। पर भारत सरकार ने इन सब बाघाओं के बावजूद भी 
२६४८-४६ में निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने की नीति जारी रखी । कई चीज़ों 
को नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और घहुतों को आसानी से लाइसेंस मिलने 
वाली भेणी में ले लिया गया | इस सबके बावजूद भी १६४९ के पहले छः महीने 
में हमारे निर्यात व्यापार की स्थिति पहले से भी गिर राई । जुलाई १६४६ में भारत 
सरकार ने 'एक्सपोर्ट प्रेमोशन कमेटी' की नियुक्ति की | इस कमेटी ने निर्यात को 
प्रोत्ताहन देने के लिए कई सिफ़ारिशं की। उदाहरण के लिये निर्यात सम्बन्धी 
“नियंत्रण को अधिक से अधिक सीमित करने, खास तौर से तैयार माल के निर्यात 
पर से प्रतिबन्ध हटाने की इस कमेटी ने सिफ़ारिश की इस कमेटी की सिफ़ा- 
रिशों को सरकार ने मजूर किया। कई (चीज़ें जिनका निर्यात मना था, लाइसेंस 
के बाद निर्यात होने वाली बस्तुओ्रों की भेंणी में श्रागई' | ऑपन जनरल लाह- 
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कक हो हक सेव के सब देशों को तिर्षात को हुवा देक है, 
हि । बढ़ गई। लाइसेंस देने की पद्धति को पहले से सरल झरने का. 

“ पदार्थ के लाइसेंस खाद्य मत्रालय से मिलते थे, 
अन्र व्यापार मंत्रालय से मिलने लगे | जो कर निर्यात में बाधक थे उन्हे कम किया 
गया या हठाया गया । जैसे प्रान्तीय बिक्री कर से निर्यात पदार्थों को मुक्त कर 
दिया गया | रुपये के अवमूल्यन का भी निर्यात पर असर पड़ा। कोरिया की 
लड़ाई के कारण शआआागामी युद्ध की तैयारी की दृष्टि से दुनिया के देशों ने बच्चे 
माल का संचय करना शुरू कर दिया | उसका भी निर्यात पर असर पड़ा। इन 
सब कारणों का सम्मिलित असर यह हुआ फ़ि हमारे निर्यात में बृद्धि हुई भरौर 
१६५४० में गत महायुद्ध के बाद पहली बार व्यापार का संतुलन हमारे पत्त में 
हुआ । पर जैसा कि पहले लिखा जा चुका है निर्यात सम्बन्धी यह प्रदृत्ति श्रधिक 
"समय क्ायम नहीं रह सकी | आज तो हमारे सामने समस्या यह है कि इस स्थिति 
को टौक कैसे किया, जाये । पिछले वर्ष देश के निर्यात के घटने के कई कारण हुए 
हैं जैसे युद्ध के कारण संचय नीति पे ढीलापन, वस्तुर््नों के मूल्य में गिभवट, 
खरीदने वालों का खरीदने में कमी कर देना, अमरीका में बस्तुश्नों का श्रधिकतम 
मूल्य तय किया जाना और हमारे माल की प्रतिस्पर्धा बंढ जाना तथा उसके स्पान 
पर दूसरी वस्तुओं का उपयोग करना | इसके साथ साथ भारत सरकार ने निर्यात 
को प्रोत्साहन देने में पूरा पूरा प्रयत्न नहीं किया, यह भी शिकायत है | सीमेंठ, 
कोयला, श्रबरक, तथा कुटीर उद्योगो की बनी कई चीज़ों का निर्यात बढ़ाने की 
संभावना पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिये | इस सम्बन्ध में अब भी सरमर 
की नीति कपड़ा, चाय, जूट का सामान आदि कुछ चीजों के निर्यात पर निर्मर 
रहने की है | इसके अलावा निर्याव के'नियन्त्रण सम्बन्धी नीति में भी श्रधित 
स्थिरता की श्रावश्यकता है। निर्यात सम्बन्धी निश्चय समय पर हो, विभिन्न देशों 


के बीच में उचित बटवारा हो--इन बातों की भी ज़रूरत है | लाइसेंस पद्धति की 


०. न्‍च्ड, ० रू केंठेलों के 
सरल बनाने, निर्यात कन्ट्रेक्ट में स्टेंडडॉइज़ेशन लाने, एक्सपोट फेंटेलोग तगार 
करने, और माल वाहर जाये उधसे पहले वज़न और अ्रकार की दृष्टि से चेक करने 


की भी आवश्यकता दै। & ॥॒ 
भारत सरकार के आयात और निर्यात की नियंत्रण नीति का ऊया 


विवेचन किया है | मारत सरकार को इस काम में एक्सपोर् एटबापक्ती 
कौंसिल' श्रौर 'इम्पोट एडवायज़री कौंधिल' सलाद और सहायवा देती ई। 
भारत सरकार की आयात तियंत्र५ नीति की कई बातों को लेक? अलोचना 
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की जाती थी । उदाहरण के लिये लाइसेंव मिलने में होने वाली अनावश्यक देरी,, 
लाइसेंस पद्धति की पेचीदगी, तथा आयात नौति की अ्रस्थिरता आदि कुछ ऐसी 
बातें थीं जिनकी लेकर सरकार के प्रति अ्सन्तोष था। सरकार ने १६४० में 
सारी आयात नीदि पर विचार करने के लिए 'इस्मोर्ट कन्द्रोल एल्कायरी कमेटी” 
की नियुक्ति की | इस कमेटी ने ४ मद्दीने में ही अपनी रिपोर्ट श्रक्ट्रबर १६४० में” 
पेश करदी | सरकार ने जननरी १६४१ में इस कमेटी की सिफारिशों पर अपना 
निर्णय भी दे दिया | इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सब से ज्यादा इसी बात पर 
ज़ोर दिया था कि आयात सम्बन्धी नीति और संचालन में स्थिस्ता होनी 
चाहिये और स्वीकृत नौति का शीत्र और क्षमता के साथ पालन होना चाहिये | 
कमेटी ने यह मी सिफारिश की कि आगामी दो वर्षों में ४०० करोड़ रुपये वार्षिक 
का थ्रायात भारत में होना चाहिये। आयात की चीज़ों की प्राथमिकता के 'बारे 
में भी इस कमेटी ने अपनी राय दी। आयात सम्बन्धी सिद्धान्तों का विवेचन 
करते हुए कमेटी की यह राय थी कि हमें अपने श्रायात की मर्यादा विदेशी विभिमय 
की स्थिति के श्रनुसार द्वी तय करनी चाहिये, ओर बाहर से आने वाली चीज़ों: 
की प्राथमिकता इस दृष्टि से निश्चित होनी चाहिये कि जिससे देश के कृषि- 
उद्योग के विकास और उपभीक्ताश्रों की श्रावश्यक्॒ वस्तुश्नों को मांग का लिदाज़' 
रखा जा सके | इती के साथ साथ किन्हीं वस्तुओं के मूल्य में श्रत्यघिक उततार-चढ़ाव' 
को कम करने का मी प्रयत्न क्रिया जाना चाहिये, पर यह उसी हृदद तक जिस हृद्‌ 
तक कि विदेशी विनिमय सम्बन्धी मर्यादा और हमारे कृषि उद्योग के विकास 
तथा उपभोक्ताश्रों की आवश्यकता के साथ इसका मेल बेठ सके उपयुक्त सिफ़ा- 
रिशों के अलावा कमेटी ने कुछ श्रन्य विषयों पर भी सिफारिश की थीं बेसे-- 
लाइसेंस के समय को बढ़ाना, लाइसेंस-पद्धति का विकेन्द्रीकरण करना, नए, 
आयात के व्यापारियों को सुविधायें देना, सुलभ मुद्रा प्रदेश के किसी देश से माल 
मैंगाने की श्रधिक आज़ादी, और किसी हृद तक दुलंभ मुद्रा क्षेत्र से माल मैँगाने 
की आज़ारी, और आ्रायात नियंत्रण व्यवस्था में आवश्यक सुधार । भारत सरकार 
ने कमेटी द्वारा झ्रायात सम्बन्धी उपयुक्त सिद्धान्तों से श्पनी सहमति प्रकट की है 
और ४०० करोड़ के वार्षिक श्राय की मर्यादा को ध्यान में रखने की घोषणा की 
है। प्रायमिकता के लिये कमेटी ने ६ श्रेणियों में विभिन्न वस्तुओं को विभाजित 
किया था। भारत सरकार ने इसमें संशोधन करके केवल चार मोटी श्रेणियाँ 
बनाई हैं--(२) आवश्यक कच्चा माल; उद्योग-धन्धों को क्रायम रखने और 
पुशनी मशौनरी को बदलने के लिये पूंजी पदार्थ और मशीनरी के विभिन्न भाग ; 
और जनता के स्वास्थ्य और जीवन के लिये आवश्यक उपभोक्ता पदार्थ (२) झन्‍्य 
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लन्दन, पेरिस, न्यूयाक, ठोसनठो, ब्यूनो-एसे, तदरान; अलेक्ञे न्ड्रिया, मोम्बासा, 
कोलम्बो, सिडनी | रंगून और टठोक्यों में ट्रेड कमिश्नत के कायोलय फिर से 
चालू किये गये हैं। करांची; ढाका, बने, फ्रेकफर्ट, रोम, बग़दाद, अदन, बेंकुश्नर, 
रोयडेजेनरो, प्रेग आ्रादिं स्थानों में मारत के व्यापारिक प्रतिनिधि स्थित हैं | दाल 
ही में भारत सरकार ने योदप के लिये कमिश्नर-जनरल् फॉर इकोनोंमिक एड 
कमर्शियल श्रफ्नेयर्स' क्रायम किया है। इनका केम्द्रीय कार्यालय पेरिस में है और 
इनका काम योझुप के ट्रेड कमिश्नर्स के काम की देख-भाल करना और व्यापारिक 
सममोतों और आर्थिक मामलों पर सरकार को रिपोर्ट देते रहना है। हमारे 
देश से विदेशों को ट्रेड मिशन्स मी समय पर गये हैं--जैसे ग्रेंगरी-मार्क मिशन 
(जुलाई १६४०) अमेरिका गया था; इसी प्रकार एक इंडियन ट्ूंड डेलीगेशन 
१६४८ में जमनी, ज्ेकोस्लवेकिया ; श्रौर फ्रांस गया था, दूसरा अकगानिस्ताम, 
ईरान और पूर्वी अफ्रोका को गया था, और तीसरा मिश्ष को गया था। श्रमी दाल 
(१६४०) में भारत सरकार ने एक डेलीगेशन दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को भेजा 
था | इसी प्रकार वूसरे देशों से भारत्र में भी द्रंड मिशन्स आते रहते हैं | मारत 
ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों में भी माग जिया दै और विदेशों में प्रदर्शनालय 
(शो रूम) भी स्थापित किये हैं। भारत सरकार का क्ोरशियल इन्टरेलिजेन्स एशुड 
स्टेटिसटिक्स! विभाग भारत सरकार के पास जो व्यापार सम्बन्धी जानकारी द्ोती 
है पद जनता और व्यापारियों तथा व्यवत्लायियों तक पहुँचाने की व्यवस्था करता 
है | विदेशी व्यापार सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करना और उसको प्रसारित करना 
तथा भारत ज्यापी महत्त्व के उद्योग-व्यापार आदि सम्बन्धी श्रांकड़ों को तैयार करना 
और प्रकाशन करना इस विभाग के दो मुझ्य काम हैं। १६३३ में 'सेन्ट्रल 
स्टेटिसटिकल् रिसर्च ब्यूरो! की इसी विभाग के तत्वावधान में स्थापना हुई थी | 
१६३७ से मास सरकार के आर्थिक सलाहकार की देख-रेख में यह ब्यूरो काम 
करता है। 

विदेशी व्यापार सस्बन्धी नीति और द्वितीय व्यापारिक समभौते--देश 
के विदेशी व्यापार से सम्बन्ध रखने वाला एक प्रश्न यह है कि और देशों के 
साथ इस विषय में इमारी नीति क्या है? भारत सरकार की नीति दूसरे देशों 
के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के मार्ग से रुकावटों 
को हक से अधिक मात्रा में कम करने और उस व्यापार का विस्तार करने की 
रही है। 


भारत की उक्त नीति का एक प्रमाण तो भारत सरकार ने भ्न्तराष्ट्रीय व्या- 
२१ हि 


श्श्र भारतीय अयेशात्त्र की रूपरेखा 


पार उंयठन (इन्टरवेशनल ट्रेड ऑॉस्ग्रेनाइज़ेशन) और जे 
एड्ॉसिन्ट ओन च्छ्ठ ए्न्ड डेरिफृत) क्ले दि्ध्यि 2 दो सदह्यवता ओर समय ड्रग घ श्ुच 
कोय रखा है उसी से मिल जाता है। इत उम्बन्ध में थोहा वित्दार से लिखने के 


आवश्यकता है। हा 


दवा (नरत 


ध्य पर 
रहा था कि विश्द-शांति के लिये वह ऋदश्यक है कि दिनिल देशो का रक्त दि 
आधार पर द्वो नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर सी आपस हें सहयोग हो 


न 

' 

है 
बक 


सहयोग हो | इस 

दिचारदारा का यह नतीजा था कि छिल प्रकार राशमैंदिक क्षेत्र में संयुक्त सटट 
संघ ( यू, एन ओो. ) को स्थापना को गई उसी पकार आाधऊझ न में मो 
अन्‍्तर्साध्ट्रीय उयठन काव्म करने का प्रदत्त किया यया। दिश्व बेर, प्रौर 
अन्तराष्ट्रीय चद्रा कोष, दया खाद शक्षौर इपि सम्बन्धी अन्वर्राप्ट्रीव संग व इस 
आधार पर स्थापना की गई। इसी प्रकार एक अन्तर्राष्ट्रीय व्गपार उंच स्पारिद बे 


का विचार भी चला । सउचसे पहल हचादा कूजा) से २१ नचम्बर १६४७ एप २९२ 
नायें १६४८ के बीच में उंदार के ५७ राष्ट्रों का एक उन्मेतन हुआ | इत तमोदर 
पेरेटरी कर्ेटी ने जो अन्तर्राष्ट्रीय संघठन का एक मदृदिद्य तैबार वि 
था उच् पर विचार हुआ | इस 'प्िपेरेंटरी कम्रेटी' की त्थाग्गा १६४६ में उन 
खूलय हुईं थी जन्र इस विषय में अमरीका ने कुछ प्रत्ताव प्रकाशित डियेये 
उनके बारे में अन्तर्राष्ट्रीय कास्फेंस में दिचार करने के पहले एक हो दो 
छारा दिचार करना उचित समका गया था। इस कमेटे में ध्य 
भारत भी उनमें से एक था। रूस ने इससे शामिल होने से इन्दार कर हि 


है 


हि 
ञ २, जम, 
रा । आज्करे.. खब 


हे 


हवादा सम्मेलन में ५४ राष्ट्रों ने जो मसविदा विचार विनिमय के व्राह ढद जिया 
था उस पर हस्ताक्षर कर दिये गए.। हस्ताकर करने वालों में मास्त भी या। विभिद 
राष्ट्रों की सरकारों की स्वीकृति मिलते पर ही यह चार्दर अमल में झमे ३ 
था। हाल ही में ( फवरी १६३६१) अमेरिका ने हवादा चादर को समर नहीं 
करने का अपना विचार प्रद८ किया है और उठके बाद हिदेन, हापेड रे के 
कन्प देशों ने मी चार्टर को स्वीकार नहीं करने क्वी घोषणा कर दी। ४ 

झन्तर्सष्ट्रीय व्यापार संदर के काय्म दोने की आशा नहीं है । । 
हदाना में जो चार्टर स्कीकार किया गया था उसका उ्दश्प 209) 
व्यापार में प्रतार करदा और पिछड़े हुए और अविक्रदित देशों के दायित दिल 
में सहायक होना है। जो व्यापारिक नीति हत चादर में स्वीकार का गई है इतर 
अन्तर्गत इन बातों का समावेश किण गया है--(?) एक देश्व किसी रे क 
दा बार * 


को झआायाद-निर्मत-कर अथवा विदेशी व्यापार ठंदंधी किसी प्रति 


व्यापार है शे२३े 


झ्यर कोई रिमायत देगा तो वह बाकी के सब देशों को भी अपने आप मिलेगी । 
इसी को 'मोत्ट फ़ेवर्ड नेशनः का ब्यवहार कहते हैं। इसमें कुछ अ्रपवाद किये 
गये हैं। एक अयवाद किंती देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से भी किया गया 
है, श्र्थात्‌ श्राथिक विकास के कारण इस सिद्धांत के विपरीत व्यवहार करने कौ 
स्वीकृति मिल सकती दै | पर यह अपवाद इतनी शर्तों के साथ किया गया है 
कि वाह्तत्र में इससे होने वाला लाम संदेहात्यद है। (२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक 
संघ के सदस्यों से यह श्रपेत्ञा मी की गई है कि वे आपसी समझौते से आयात- 
निर्यात-कर और उस सम्बन्धी विशेष व्यवहार में कमी करें। इसमें भी कुछ 
अपवार्दों के लिये गु बाशश है भौर एक श्रपवाद यहाँ भी पिछड़े हुए देशों के 
आधिक विकास से सम्बन्ध रखता है | (३) आयात और निर्यात सम्बन्धी ग्रतिबन्ध 
लगाने अ्यवा प्रवेश निषेध करने की मनाही की गई है। इसमें भी कई अपवाद हैं। 
(४) चार्दर में यह भी स्पष्ठ कर दिया गया है कि जिन देशों में विदेशी व्यापार 
राज्य द्वारा होता है उनके साथ न कोई विशेष रियायत होगी न कोई विपरीत 
व्यवहार होगा | आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण के बारे में चार्टर में एक श्रलग 
ही परिच्छेद्‌ दे । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सघ का यद्द कर्तव्य हैं कि इस काम में 
' बह अपने सदस्यों को सहायता दे और दूसरे श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्थाश्रों के साथ इस 
काम में सहयोग दे | 
चार्टर के अनुसार अ्रन्वरॉप्ट्रीय व्यापार सगठन की सर्वोपरि सत्ता 
अान्फेंसः में निद्चित है जो एक व्यवस्था मडल का चुनाव करेगी | साधारणतया 
कान्फ नस वर्ष में एक बार होगी, यद्द माना गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ 
श्रन्वर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन का संबंध सहयोग का होगा और इस बात का ध्यान 
रखा जायगा कि संयुक्त राष्ट्र सप की राननीति में इसका हस्तक्षेप नहों। 
चादर की उक्त घाराओं की कई कारणों से आलोचना भी हुई। आलोचना का 
एक वहा आधार यह रहा है कि पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकात का चार्टर 
में पर्यात ध्वान नहीं रखा गया है। विदेशी व्यापार की मात्रा बढ़े, इसी पर 
अधिक महस्व दिया गया है। इस समय तो इस संगठन का भविष्य अंधकार 
में मालूम पड़ता है | 
अब्र हम - जनरल एग्रीमेंट ओन टेरिफ्स और द्ेढः के विषय में कुछ 
लिखेंगे | यह हम ऊपर लिख चुके हूँ कि श्रत्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन के चार्टर 
में एक घारा यह भी थी कि इस संगठन के सदस्य आपसी समभौते के आधार 
पर झायत-निर्यात कर और विदेशी व्यापार- पर लगे प्रतिबन्धों में कमी 
परे | इसी उद्देश्य को सामने रखकर विभिन्न देशों में जेनेवा में अप्रैल १० 


ज्र४ भारतीय त्र्थशास्त्र की रूपरेसा 


१६४७ से अक्टूबर ३०, १९४७ तक समझौते की चर्चा उली और वो पिएं 
संय इृए 


उनकी समावेश्व उक्त एज्मेंट में कर लिया गया। बअ्त्थाई अप 
पर यह एग्मेंट १ जनवरी श्धश्डद को अमल में आबा। मास 
इसमें शामिल था | इस एज्मेंट में प्रिपेरेटरी कमेट के १८ रदत्पों के 
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पाकिस्तान, सीरिया, वर्मा, लंका और दक्षिणी रोडेशिया मी शामिल ये 

'हिफ्लीय सममभोते इन देशों के बीच में हुए | इसके पह्च न्‌ अप्रैल ८, £ 
अगस्त २७, १६४६ को एनेकी ( क्रान्प ) में कर काने नस हुई रि 
फिनलेंड, यूनान, हैठी, इटली, स्वीडन, डोमिनिकन रिरक्िच्र 


, लागबिरिया, 
निकारागुआ और उरूगुये ये दस नये देश और शामिल हुए। ३० दवमः 
२६४६ तक इन नए सदस्योाँ को उक्त एज्रीमेंट में शामिल करने के हिये एफ 


प्रोडोकोल' पर हस्ताक्षर किये गये और २० मई १६४० से यह लागू क्या गस 
भारत ने इन दोनों ही सम्मेलनों में माय लिया और विभिन्न देशों केमाग 
समभौते क्रिये। इन समझौतों के श्रनुनार मारत भर] 
रियावरतें मिलीं भी | इतके बाद टोरके (इंगर्लेंड ) 8| 
जो २१ अग्रेल १६४१ को सात महीने के वाद समाप्त हुईं। इस कस्मेंस 
विभिन्न देशों में ४०० के लगमय सममोौते करने का प्रवत्न हो रहा या, पर 
लेने पाले ३८ देशों में केवल १४७ समभोते ही हों सक्के। भारत भी इसमें 
शामिल था| इस कान्फंसत की सफलता मर्चादित ही रही! छः नए देश इस 
एग्रीमेंट में इस सम्मेलन में शरीक किये गये । पुराने रमस्ोते छी ( जेनेवा दया 
छजेकी ) मियाद दिसंबर १६४५३ तक करदी गई। पुराने सममोते में छु 
संशोधन और परिवर्तन कराया और उनके अनुसार दीं गई छुछ स्थाय्ते 
ली यई' | पर मारतवर्ष ने कोई परिवर्तन महीं ऋराया | कुछ गई रिवाब्तों के था 
में मी समझौते हुए। भारत ने भी तीन नए देशों प्षे--क्नाशा, डेनमर, 
हिन्देशिया--सममौते किये | जी. ए. टी टी. के सिद्धान्त के अनुसार ई ता 
के बाद इस प्रकार का संशोधन परिवद्द न हो सकता दे। इसीलिये 
चाद अब यह कान्परेंस हुई थी । एनेकी' की कान्फ्रेस इस यकार हो नहीं 
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लिन इस देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया वे छुनिर्यों के संपूर विदेश ता 
के ८०% मण्ण के लिये ज़िम्मेदार हैं। जी. ए. दी. टी का सितंबर, (६४१ * 
लत पर; द्े दश्ए 


जेनेवा में एक और सम्मेलन हुआ था। इसमें दोरका के न्होतें 
तमस्यातओं, और अन्नर्सपप्रीय व्यापार को अधिक स्वहन्द्र ओ 
संबंधी दसरे मसलों पर विचार “किया घया था| 

भारत की व्यापारिक नौति का रिछिले दीन वर्षों में एड महत्ताइर 


व्यापार १२५ 


हमारे विभिन्न द्विपक्षीय व्यापारिक समभौते से संबंध रखता है जो विभिन्न देशों 
के और मारव के बीच में हुए हैं। ये अल्यकालिक व्यापारिक समभौते हैं। 
इनका उद्देश्य दुल॑भ मुद्रा की स्थिति में सुधार करना, युद्धोत्तर आर्थिक निर्माण 
में सद्दायता देना, अनाज की कमी कीपूर्ति करना, दूसरी आवश्यक चीज़ों 
की जैसे मशीनरी, रालायनिक पदार्थ, खाद आदि की कप्ती की पूर्ति करना और 
निर्यात को प्रोत्साइन देना रद्दा है। जमनी और जापान के साथ इसलिये व्यापारिक 
तमभौते करना आवश्यक ये कि इन देशों के विदेशी व्यापार पर राज्य का भियंत्रण 
है और जिन विदेशी राज्यों का इन पर आधिउत्य है उनके द्वारा निश्चित विदेशी 
व्यापार की योजना के साथ उसका मेल त्रैठना श्रावश्यक है | यही बात रूस और 
पूर्वी योढ्प के देशा--जैसे युगोस्लेविया, पोलेंड, जेक्रोस्लेबेकिया के बारे में लागू 
होती है, क्योंकि थे अपने विदेशी व्यापार का नियंत्रण सरकारों के बीच में ही 
करना पसंद करते हैं। इन व्यापारिक समभोतों का एक लाभ यह भी है कि 
भारत का इन देशों के साथ सीधा व्यापारिक सबंध स्थापित हो जाता है और 
लद॒न एमस्टरडम आ्रादि दूसरे देशों की मध्यरथता समाप्त हो जाती है | भारत 
से इन पिछुले वर्षों में कई देशों से व्यापारिक समभौते किये हैं| भारत का 
पाकिस्तान के साथ भी कई बार व्यापारिक समझौता हुआ है | इस समय भी 
एक ज्यापारिक समभझोता इन दोनों देशों के बीच में चालू है। यद्यपि इन 
व्यापारिक समभौतों के कारण हमारे विदेशी व्यापार को आ्राशातीत सफलता 
नहीं मिली है ओर समभोौते के अनुसार श्रायात और निर्यात नहीं हुआ है, पर 
फिर भी ये द्विपक्षीयु व्यापारिक समझोते सद्दी दिशा में उठाया गया एक क़दम 
हैं । इनका भविष्य में और श्रच्छा परिणाम झा सकता है| 

विदेशी व्यापार की भावी दिशा--देश के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध 
में. अन्तिम प्रश्न यद्द उठता है कि उसकी भावी दिशा क्या दोने की संभावना है! 
किसी भी देश का विदेशी व्यापार उस देश के आर्थिक संगठन पर निर्भर होता 
है। हमारे देश में जिस प्रकार का आर्थिक सगठन हम स्थापित करेंगे उसी 
अकार का हमारा विदेशी व्यापार दोगा। देश की भावी श्र्थ-व्यवस्था के बारे में 
आज विमिन्न विचारधाराओं में संघर्ष चल रहा है। एक व्यवस्था गांधीजी के 
विकेन्द्रित उत्मादन और स्वावलंबी गांवों पर आजरारित हो सकती है। दूसरी 
व्यवस्था समाजवादी आधार पर स्थापित हो सकती है | तीसरी व्यवस्था उस 
मिले-जुले आर्थिक संगठन को है जो वर्तमान सरकार की नीति है। जहां तक 
विदेशी व्यापार का संबंध है, चाहे समाजवादी व्यवस्था हो चाहे मिलीजुली अर्थ- 
व्यवस्था हो, जब तक आधुनिक उद्योगवाद उसका आधार है, उसके रुपरुप में 
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कोई अन्तर नहीं आता | हाँ, गांधीजी की सुरकाई श्रर्थ व्यवस्था की वात अ्रश्ञग 
है। यह अर्थ व्यवस्था विकेन्द्रित ओर स्वावलंत्रन के आधार पर होगी इसहिये 
इसमें विदेशी व्यापार की मात्रा कप्र होगीं। विदेश से थोड़ा-सा सामान जे हमारे 
दैनिक जीवन के लिये अनिवार्य न हो, आ सकता है और इसी प्रफार का सामानें 
यहाँ से बाहर जा सकता है। देश के अ्रन्दर गह-उद्योगों का; विकास बढ़े पाने 
पर होगा और ऐसी दशा में बाहर से मशीनें आदि बहुत मैंगाने की हमें 
आवश्यकता नहीं होगी । हाँ. बिजली, सिंचाई, विद्युत्शक्ति आदि के उत्पादन के 
लिये जो मशीनरी भ्रादि आवश्यक होगी वह तो मँगाना ही होगा। पर उपभोक्ता 
पदार्थों का अधिकतर उत्पादन शह-उद्योग के रूप में होगा। इसका अर्थ यह है 
कि गांधीजी द्वारा सुकाई हुई श्र्थ-व्यवस्था यदि हम स्थापित करते ई तो हमारे 
विदेशी व्यापार का सारा ढाँचा ही बदल जाता है। देश इस प्रकार की ब्यवत्या 
स्वीकार करेगा, इसमें बड़ी शंका है। इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे गह-उद्योगों 
का विकाप्त नहीं होगा । पर बढ़े पैमाने के उद्योगों का भी पूरा महत्त रहेगा, ऐसा 
लगता है। ऐसी हालत में हमारे विदेशी व्यापार की भावी दिशा के बारे में 
अझल्पकालिक और दौर्घकालिक दोनों आधार पर सोचना श्रवश्यक है। पद 
वर्षों में हमारे विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी समत्या विपक्षीय व्यापारिक संतुलन 
की रही है और जिसकी वजद्द से विदेशी विनिमय, खास तौर से दुलम रंद्रा को 
हमें कठिनाई रही है। हमारा श्रल्पफालिक विदेशी व्यापार सम्पन्धी उद्देश्य 
यह होना चाहिये कि हमें विदेशी विनिमय की अपनी तात्कालिक श्राइरमकता 
पूरी करने में कठिनाई न दो? यई तास्फालिर झावश्यक्रदा मौजूदा उद्योगी को 
चालू रखने, उसमें मशीनरी झ्रादि का आवश्यक परिवर्तन करने श्रौर आवरवर 
उपभोग की बसुओं को प्राप्त करने से सम्बन्ध रखती है । हन वातों की इ्म 
को पूरा करने के लिये हमें अपने व्यापारिक संठुलन को ठीक करना होगा | 3 
लिये. देश में माल की क्रीमतों को कम करना, मुद्रा का अवमूल्यन कला, सै आ 
के स्वरूप में परिवर्तत करना, और द्विपक्षीय व्यापारिक सममौते करना- ये डा 
है जो काम में लिये जाते हैं। मारत॒ भी इस दिशा में प्रबलशील हा है । इसे 
हमारा व्यापारिक संतुलन सुधरा भी है। त 
हमारी दीर्घकालिक विदेशों व्यापार की नीति ऐसी होनी चार्टिये विस 
हमें अपने आर्थिक विकात में सद्दायता मिले। इस दृष्टि से आवश्यक माल है। 
विदेश से मैँगा सकें, जो माल दम बाहर बेचे सकें उसके उल्मादन में किशतही 
प्राप्त करें श्रौर अनुकूल बाजारों में उत माल को बेचने की व्यवध्या करें 
हमारे विदेशी व्यापार का लक्ष्य होगा। इस दृष्टि से आर्थिक विकास की प्रथम 
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श्रवस्‍्या में पूँली-माल इमें बाहर से मैंगाना होगा और इसलिये हमारा आयात 
बढ़ेगा और कच्चे माल का निर्यात घटेगा। दूसरी अवध्था में जब देश में आधार- 
भूत उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा शौर राष्ट्रीय आय मी बढ़ेगो तो पूजी-माल का 
आयात कमर होगा और उपमोग की वस्तुश्नों के श्रायात की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अगर 
उसे रोकने का प्रयत्त न किया गया । श्रन्विम व्येबर्था में उपयोग कौ वस्तुश्रों का 
उत्पादन भी बढ़ेगा | इससे इन चीज़ों का आ्रायाव कम होया पर पर्यात उसादन 
होने पर निर्यात बढ़ सकता है| हों, विशेष प्रकार की ओर क्लमवी उपभोग की 
चीजें बाहर से मेंगायी भी ना सकती हैं। यह तो हुआ व्यापार का स्वरूप | जहाँ 
तक इस व्यातार में विभिन्न देशों के स्थान का प्रश्नै है उसके बारे में हम यह 
कह सबते हैं. कि हमें पूँली-माल योग्प-अमेरिका से और कब्या माल पढ़ौसी 
एशिया के राष्ट्रों से मेंगाना होगा | हमारा निर्यात व्यापार भी इन देशों और 
एशिया तथा अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों के बीच में बट जायगा। 


विदेशी व्यापार का जो चित्र ऊपर उपस्थित जिया गया है उससे केवल 
दिशा सात्र का अनुमान लगाना चाहिये। 


इमारे भावी विदेशी व्यापार का एक प्रश्न यह भी है कि विदेशी ध्यापार 
राज्य द्वारा संचालित होना चाहिये या व्यक्तियों के द्ाथ में ही रहना चाहिये। 
भारत सरकार ने १६५० में इस विषय में एक समिति नियुक्त की थी जिधने 
इस प्रश्न की पूरी जाँच पड़ताल करके विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण के पक्त 
में श्रपनी रिपोर्ट दी थी | पर इसका कोई नतीजा नहीं आया | यह प्रश्न फ्लित्ृद्ाल 
तो भारत सरकार की श्रोर से स्थगित ही कर दिया गया हैं। 

स्थज्ञ हारा विदेशी व्यापार--देश के विभाजन से पहले भारत का' 
स्थल मांग से श्रफ़गानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया, नेपाल और तिब्बत से 
व्यापार होता था देश के विभाजन के बाद पश्चिम के देशों से तो हमारा 
सीधा संपर्क हो गया है । श्रव तो पाकिस्तान के साथ हमारा पश्चिम और पूर्व 
दोनों ओर से स्थल मार्ग से सीधा सम्बन्ध है। भारत और पाकिस्तान के 
बीच में काफ़ी व्यापार स्थल मार्ग से ही होता है। १६४८-४६ में कुल ७७ करोड़ 
का भारत से पाकिस्तान को माल नियाँत हुआ था। उसमें ४६-६१ करोढ़ का 
माल समुद्र के माग से और ३०-२६ करोड़ का माल स्थल मार्ग से निर्यात 
हुआ था। १६४६-५० में कुल ३६-६६ करोड़ के निर्यात व्यापार में से ११०८७ 
करोड़ का माल समुद्री मार्ग से श्रोर २४०८२ करोड़ का स्थाल मार्ग से निया 
हुआ था। आयात के आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि १९४८-४६ के * 
१०६२६ करोड़ में से २४०९६ करोड़ का माल समुद्री मार्य से और ८५ करोड़ 


इेश्त | भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेला 


का स्थल माय से तथा १६४६-५७ हे ४३६३ करोड ४६ करे: 





ह छल ४३०६३ करोड में से ११०५६ ऋडटेर 
का समुद्री माय से और ३१-४७ करोड़ का स्थल मार्य से गकित्तान से मेजर 
को आया था | रमरद्री व्यापार अधिकतर परिचमी एहिस्तान से, और सच रह 
से ऋधिकदर व्यापार पूर्दी पृकित्दान से होता है । | 

भारत का एइन्ट्रापर' व्यापार--मास के विदेशी व्यापार छा एक मारे 
ऐसा] द कि दूसरे देशों से साख में माल आता है और फिर ब्हीं माह बरप्ल 
विर्यात कर दिया छादा है । इसी को (एल्ट्रीपो! व्यापार कहते है| इसआ झाग्ए 
कियी भी देश की दो देशों के चीच में ऐसी मौगोलिय स्थिति होदी है स्मिसे 
कि इस तरह का व्याघर आसानी से उंमव हो सके। पृर्वीय नूमएइल के इंच 
में स्थित होने से पूर्व और पश्चिम के चीच में होने दाले व्यापार के लिये मग्द 
एक अच्छा विश्रान स्थल है | वही कारण हू कि प्राचीन काल से मास्त दल 
तरह के व्यापार में माय लेता आया हैं। ग्रार्चीन रूमब में भारत के एन्टपे 
व्यापार की झुख्य चोजें रेशमी कपड़ा, चीनी का सामान, मोती, क्वाइगन 
काँच का तामान ( देनित का ) और मसाला था। तिव्त्द, नेगल, अफगानिस्तान 
निर्यात झी साख छेद्दाया ही होता है। वम्बई इत प्रकार के ब्लामर का 
अमुछ बत्दस्याह है । ऊद और चमढ़ा परिचम के देशों को हाता ह अर दा 
से शकर, चाय, मताला, करड़ा. रासायनिक प्दार्थ, कब्छा घाह, आदि दाता 
है। इस प्रकार के व्यापार का कुल विदेशी ब्यागर के मुकइले नें बहुत नह 


नहीं हैं। विदेशों ते आवा हुआ नाल (६६४८-४६ में ७“६ कर का, 


से दुबारा निर्दात हुआ था। श्६३६-४० में दुच्मरा निश्यत १० करोड नप्य 


च्थ 


| व 


भारत क्वा आन्तरिक व्यापर--मारत के आन्वरिक व्यायर क का साय 
द्य 


व्यायार 
श्र चिदेशी >> ब्दा तककण्क,.. अं ि, क-_-मपीत 
कराची के साथ हमार व्यागर विदेशी व्यागर की दिलती शक 
सनद्र दर्शीय व्यापार छी ग्रिनती में नहीं | अच तो क्लछूचा, मह्रात, इम्बड धआाई 
बन्दरमाहों के बीच का व्यागर ही सबुद्र तटीब ब्यपार की श्रेय में श्रादा है 
होगी 


नया वन्दरयाह् बनज्ाने से इस ब्यात्रार में इंडि हैः 
ह 


घ्यापार श्र 


समुद्र-तटीय व्यापार का श्रनुमान ७० लाख ठन था। दत साल बाद वह घढ 
कर ५४ लाख टन ही रह गया और इस समय तो श्रतल समुद्र तठीय व्यापार 
की ( जिसमें विदेशी व्यापार शामिल नहीं है ) मात्र ३० लाख टन से भी कम 
है। यद्यपि यह व्यापार गिरा है पर इस पर भी भारतीय जहाज़ इस माल को 
लाने ले जाने के लिये पर्यास संख्या में नहीं हैं। समुद्र तटीय व्यापार की उन्नति 
के लिये मारतीय जह्ाज्ी बेंड़े की प्रगति अत्यन्द आवश्यक है। रेलवे. और 
जहाज़ी यातायात में समुचित मेल बैठाने और बन्द्रगाहों के विकास का भी 
समुद्र तटीय व्यापार की दृष्ठि से बड़ा महत्त्व है | 

समुद्र तटीय व्यापार के अलावा जो हमारे देश का आन्तरिक व्यापार 
है उसका विदेशी व्यापार की अ्रपेज्ञा देश के आर्थिक जीवन में बहुत बढ़ा 
स्थान है। पर श्रमी तक आंतरिक व्यापार फे संपूर्ण और विश्वसनीय आ्राकड़े 
हमारे देश में प्राप्त नहीं हैं। भारत सरकार का व्यापार-मंत्नालय जो आंतरिक 
व्यापार सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित करता है वे भी प्रान्त का प्रान्त से और मुख्य 
बन्दरगाह के उस प्रान्त के जिसमें वह्द स्थित है या दूसरे प्रान्तों के साथ के 
व्यापार के श्रांकड़े होते हैं। इसका यह शअ्र्थ है कि घहुत-सा व्यापार इसके. 
बाहर रह जाता है। इस स्थिति को सुधारने की आवश्यकता तो है पर इतने 
बढ़े देश में समस्त लेन-देन के आंकड़े एकत्रित करना असंभव-सा है। फिर भी 
इस दिशा में जितना सुधार द्वो सफे वह करना चाहिये | इस व्यापर,की मात्रा देश' 
के विदेशी व्यापार से आज भी कई गुनी (२-३ गुनी) है और देश के आर्भिक विकासः 
के साथ यह मात्रा बढ़ने वाली ह । 


गण हर हि ॥ ७0. "+ह कै, हर ४) 
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यातायात डे३१ 


ओर रैलने बनाने का विचार श्राया और जब श्य४४ में उन्होंने बंगाल घरकार 
के सामने अपना सुझाव पेश किया, तो इस विषय पर बहुत सोच-विचार चला। 
इसी समय उत्तर से दक्षिण जाने बाली रेलवे लाइन खोलने का प्रस्ताव भी पेश 
हुआ था। आखिरकार मई १८४४ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के बोर्ड ऑफ़ 
डाइरेक्टर्स ने भारत में रेलवे लाइन खोलने की स्वीकृति दे दी | अगस्त १८४६ में 
ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया रेलवे कम्पनी, तथा ग्रंढ इंडियन पेनिनसुला 
रेलवे कंपनी में प्रथम अद्ृदुनामे ( कन्ट्रेक्ट ) भी हो गये । कलकत्ता और बम्बई के 
नज़दीक दो छोटी-छोटी रेलवे लाइनें खुल गई | कलकत्ते की लाइन ईस्ट इंडिया 
रेलवे कम्पनी द्वारा और वम्बई धाली लाइन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी 
द्वारा खोली गई थी | इन कम्पनियों को सरकार ने हानि के खतरे से मुक्त कर 
दिया था | पूँजी पर ५% व्यान की गारंठी दे दी गई थी और इसके उपरान्त 
लाम की संभावना बताई गई थी। बदले में सरकार ने मियन्त्रण का और 
अन्ततोगत्वा रेलवे को खरीद लेने का श्रघिकार अपने पास रख लिया। इन 
कन्ट्रेंक्ट्स के मुख्य दोष यह थे कि राज्य का भुनाफों में कोई हिस्सा नहीं था, 
विनिमय की दर १ शि. १० पैं, प्रति रुपये के हिसाब से इम कम्पनियों दारा होने 
वाले लेन-देन के लिये निश्चित करदी गई थी, ब्याज की गारूटी लाइन चाल 
होने के समय से नहीं बल्कि उसके पद्चले रुपया जमा होने के समय से द्वी दे दी 
गईं थी, कंपनियों के खचों पर कोई नियन्त्रण की व्यवस्था नहीं रखी गई थी, 
और रेलवे लाइनों के सरकार द्वारा खरीदने के समय माल की कीमतें बढ़ने से 
होने वाले लाभ में राज्य का कोई हिल्सा नहीं रखा गया था | 

जब लार्ड डलहौज़ी भारत के गवर्नर जनरल घन कर आये तो उन्होंने इस 
प्रश्न को फिर उठाया | वे छोटी-छोटी रेलवे लाइनों से संतुष्ट नहीं थे । सन्‌ १८५३ 
में ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों को इस विषय में जो उन्होंने एक नोट लिखा 
था वह सुविख्यात दे। इस नोट में लार्ड डलहाज़ी ने बढ़ी-बढ़ी ट्रक लाइनें 
घनाने के पक्ष में अपनी राय दी थी। वे चादते थे फि प्रत्येक बढ़े घंदरगाह का 
संबंध श्रांतरिक प्रदेश से हो जाय और बंबई, घंगाल और मद्गास के प्रांठों का 
भी आपस में संबंध हो जाय | वे भारत का कच्चा माल इंगलेंड और योरुप को 
सेजने और वहाँ का तैयार माल मास में मैँंगाने की दृष्टि से रेलों का विकास 
करना चाहते ये | ला्ड डलदौज़ी की यह भी राय थी कि रेल निर्माण का काम 
प्राइवेट कंपनियों द्वारा कराया जाय और सरकार का उन पर नियंत्रण रहे । भारत 
में त्रटिश पूँजी को वे ओत्साइन देना चाहते ये। प्राइवेट कंपनियों को ब्याज 
सम्बन्धी गारंटी देने के भी वे पक्त में ये | 
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यातायात हे ३३९ 


मास में ब्रिटिश पूँजी के बिना उस समय काम नहीं चल सकता था श्रीर 
प्रिटिश पूँजी बिना इन रियायतों के मारत में आ्राती नहीं । पर यद्द बात सही 
नहीं है । उस ब्रिटिश पूँजी को विदेशों में लगाने की आवश्यकता थी और 
दक्षिण अमेरिका तथा दूसरे देशों में इस बात का प्रयत्व भी किया जा रहा था। 

राज्य द्वारा निर्माण और संचालन ( १८६६-८९ )--जब उपयुक्त 
व्यवस्था के दोष भाग्त सरकार को स्पष्ट हो गये तो चद्द दूसरी व्यवस्था के लिये 
बयत्म करने लगी । श्य६२-६४ में उसने यह कोशिश की कि पहले के मुकाबले 
में अधिक अनुकूल शर्तों पर रेलों का निमाण कंपनियों द्वारा ही कराया जाये। 
पर इसमें सरकार सफल नहीं हुईं।..“#. 

१८६४ में बिना गारंटी दिये केवल आ्थिक सहायता ( सबसिडी ) के 
आधार पर रेल निर्माण करने का प्रथल आरंभ हुआ | अवध रुददेलखंड रेलवे 
तथा दूसरी कंपनियों को इस आधार एर प्रत्ताव किये गये | पर यह प्रयल्ल भी 
सफल नहीं हुआ । आखिरकार पुरानी यारंटी व्यवस्था में कुछ संशोधन किये 
गये | जी० आई० पी०, बी० बी० सी» श्राईं० आर० और कुछ दूसरी कंपनियों 
ने संशोधन मंजूर कर लिये और बदले में सरकार को' २५ साल के बाद रेलवे 
खरीदने का श्रधिकार छोड़ना पढ़ा। पर ईस्ट इंडियन रेलवे ने संशोधन मंजूर 
नहीं किये। संशोधन की शर्त यह थी कि ग्रारंटीड व्याज का जितना रुपया रेलवे 
कंपनियों को सरकार से मिल चुका था और जो सरकार को वापस करना था 
बह सारा रुपया सरकार छोड़ दे और आगे से इस तरह का कर्ज का कोई 
हिसाब न रखा जाय वशतें कि हमेशा के लिये सरकार को असल मुनाफ़ का 
आधा हित्सा मिलता रहे | 

इसी समय सरकार ने अपनी पूँली और प्रबन्ध से १८६६ के बाद रेलवे 
'निर्मोण का नया प्रयोग आरंभ किया | पर सरकार के सामने पूँली की कमी 
का सवान्न पैदा हो गया। रूस के आक्रमण का मय उत्पन्न हो जाने से सामरिक 
महत््व की कई रेलों का निर्माण भी करना पढ़ा। इससे भी राज्य की रेलों पर 
अनुत्पादक व्यय का भार बढ़ गया। इसी बीच में फ़ेमीन कमीशन ने अपनी 
'रिपोर्थ में रेलों के विस्तार पर बहुत ज्ञोर दिया। सरकार के पास रुपया नहीं 
था। मज़बूर होकर फिर कंपनियों द्वारा रेलवे निर्माण का फ़ौसला किया गया। 

नई गारंटी व्यवस्था (१८८२-१६०१)--इस व्यवस्था के अन्तर्गत बंगाल- 
नागपुर, रहेलखंड-कुमायू', सदर्न-मरहाठा और बंगाल एंड नोर्थ थेस्ठन॑ रेलवे 
कंपनियों से समभोते किये गये | इन कन्द्रौक्टस की खाल-ख़ास बातें इस प्रकार 
थीं--(१) रेलवे लाइनों पर राज्य का स्वामित्व माना गया और २५ वर्ष या 


शेडे४ भारतीय अर्गशार््र की रुपरेसा 


बाढ़ भें दुख साल के क्िती समयान्तर पर कन्ट्रक्ट की समाति ही जा सपेर) 


ही सर! 

यह भी स्वीकार कर लिया गया | कृन्टेक्ट समा करने पर कंग्दी दास लगाई 
- पू जी वापस करना तय हुआ। (२) चारंटीड व्याद का ढर ३६ प्रनिर्न माना 
गया । (३) असल मुनाफे में राज्य का भाग ३४ सापूली दोर पे जग गया! वद 
कहे के 


लाइनों की व्यवत्था कम्पनियों के हाथ में हीयथी। 
उरानी गारंटीड कम्पनियों का कन्ट्रेक्ट खत्म करने का त्द प्री 


| 
सच 
श्श्‌ 
पे 
जे 


वो सरकार ने माय: कब्ट्रेल्ड तो खुतन कर दिया पर ब्यवस्था के बारे में मकर 
ने एक सी नीति नहीं चरवी। ईल्टर्म बंगाल, अवघ-ब्देलखरइ, कौर साय 


च्य 
या «६ 
>> 


पंजाब रेलदे की व्यवस्था तो सरकार ने अपने हाथ में ले ली पर ई 
और जी० आई० पी० आर० की व्यदत्था कम्पनियों के पात ह रहने 
जेब नई गारंठीड़ कसनियों के कन्ट्रेक्ट दमात करने का समय आता 
किया यया। सरकार ने मु रेलवे निर्माण का काम बारी रहा | इसब्ग 
चद्द हुआ कि रेलवे के निर्माण और प्रवत्त्र के बारे में सरकार की छोई 
नीति नहीं चंत सकी | 

ज्ञांच लाइन कम्पनीज् ( १८६३-६६ )--इत तमय में हांच हदन 
कस्नीक दारा तहावक रेलवे लाइनों का मी निर्दाण किया गया। हांच तल 
कम्पनी को नीचे लिखी उुविधायें दी गई--चिता मूल्य के सूमि, रास्स के रूरें 
से सर्वे की व्यवस्था, राज्य की रेलों द्वारा सामान आदि रिवायती सिगये पर 
लाना-लेजाना, रोलिंग स्टॉक की व्यवत्या और लाइनों को चालू रहतेआा 
जिम्मा मुख्य लाइनों को विशेष दर पर देने की सुविधा, तथा मुख्य लाइनों का 
में से थोड़ा ता रिवेट क्रांच लाइनों को देना वाकि हांच लाइनों को ४ हि 
अवश्य मिल बाये | रिवेठ की दरों में तमव-सनय पर परिवर्तन किया गया। पर हल 
मिला कर यह व्यवस्था ठीक-ठीक चली नहीं | एकचर्य कमेटी ने भी इस यट्ट 
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सिफारिश की कि उरकार को ब्रांच लाइनें बनाने का ज़िम्ता स्ूय॑ ही छादा 
चाहिये; इस पर १६२४ में सरकार ने बह निश्चय कर लिया। परान्दीद 


सरकारों और स्थानीय स्व॒राज्य की संस्थाओं से भी स्थानीय उपयोग शरीर दाठ 
छुविवा की दृष्टि से सह्ावक् लगने बनाने के लिये इत आइवासन पर कटा गंग 
कि उनकी किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं होने दी दावयी | 
चत्कालीन देशी राज्यों में रेलवे निर्माएइ--माख धरह्ार 
देशी राज्यों को भी अपने-अपने राज्य में रेलवे बनाने के लिये प्रोरद 
देशी राज्यों में सव से पहली रेलवे हैदराबाद राब्य में खुत्नी। देशी राग्यी 


दीन दरद की रेलने बनीं--(१) वे रेलवे डिनका ग्रज्य ने निर्माण ल्था 


यातायात हे३४. 


जिनकी व्यवस्था या तो राज्य के पास रही या पड़ौस की मुख्य लाइनों को 
कम्पनियों के सुपुर्द कर दी गई (२) वे रेलवे शिनका निर्माण ओऔर व्यवस्था के- 
काम के निर्णय करने का भार भारत सरकार पर छोड़ दिया गया और एक 
निश्चित व्याज की दर तथा असल मुनाफे के एक भाग था केवल ब्यात्ञ की 
गारंटी पर राज्य ने मारत सरकार को रुपया हवालगी दे दिया | ( ३ ) गारंटी 
सिस्टम जित्ममें पूँजी राष्य और कम्मनी दोनों की सम्मिलित और व्यवत्था 
कम्पनी की थी । बाद में देशी राज्यों,ने भी रेलों की व्यवस्था अपने ही द्वाय में. 
लेना शुरू कर दिया श्रौर नई लाइनों का निर्माण भी आरम्म किया | बगाल, 
मद्रास और श्रासाम में कुछ ज़िला बो्ों ने भी छोटी-छोटी रेल की लाइनें 


प्रथम महायुद्ध के पूष (१६००-१६१४)--मुख्य-मुख्य रेलवे लाइनों का 
निर्माण सन्‌ १६०० तक समाप्त द्वो गया था। पर सद्दायक रेलवे लाइनों की 
आवश्यकता थी | १६०८ में सर जेम्स मेके के समापतित्व में जो कमेटी भारतीय 
रेलवे पर नियुक्त हुईं थी ठसने भी प्रति वर्ष श्८ करोड़ (१ करोड़ २५, लाख पौंड) 
रुपया रेलवे निर्माण में खर्च करने की सिफ्रारिश की थी। यद्यपि इस आधार पर 
तो रेलवे का विस्वार नहीं हो सका पर १९०८-१६१३ के बीच में ६२ करोड़: 
रुपया इस काम में ख़्चें हुआ। कुल १०००० मील से अधिक की ब्रांच रेलवे 
लाइनें इन छुः वर्षों में बदी | सन्‌ १६०० में जहाँ देश भर में रेलने लाइनों की 
लम्जाई २४,७५२ मील थी वहाँ १६१४-१५ में उसकी लम्बाई १५,२८५ मील 
हो गई। 

प्रथम महायुद्ध का समय १६१४-१६२९--प्रथम मद्दायुद्ध के समय 
भारतीय रेलो की स्थिति बहुत बिगढ़ गई। बहुत सा रोलिंग स्टॉक और रेलवे 
स्टाक् मध्य-पू्व के युद्धस्थलों को जैसे मेसतोपोटेमिया, फ़िन्नस्तीन, आदि मेज दिया 
गया था । धाहर से ए'जिन औ्रौर रोलिंग स्टाक आना बन्द दो गया था। परूतु 
युद्ध के कारण रेल पर काय भार बहुत बढ़ गया था | रुपये की तंगी की वजह 
से निर्माण का नया काम भी बहुत कुछु रक गया था। इन सब वातों का श्रसर 
रेलों की स्थिति को अ्रसंतोपप्रद बनाने का हुआ । लोगों ने कम्पनी द्वारा संचालित 
रेलों को राज्य द्वारा संत्रालित किये जाने की मांग उठाई । 

एकवर्ध कमेटी--इस सारी स्थिति को जांच करने के लिये नवम्बर 
१६२० में तर विलियम एकवर्थ के समापतिंत में एक रेलने कमेटी की स्थापना 
की गई | रेलवे कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें भारतीय रेलवे से 
सम्बन्ध रखने वाली महत्त्पूर्ण समस्याश्रों जैसे रेलवे व्यवस्था, रैलवें अर्थ व्यपस्था 
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_ आदि का अच्छा विवेचन किया गया था । 

प्रथम सहायुद्ध के बाद आज तक (१६२१-१६५०)--१६२० ते १६३५ 
के बीच में लगभग ६००० मोल रेलबे लाइन का नया निर्माण हुआ । उसके बाद 
विश्व व्यापी मंदी और क़िर द्वितीय महायुद्ध के कारण रेल मार्ग का देश ई 
'विल्तार लगभग बन्द सा हो गया। जहाँ १६१४-१५ में कुल रेल मार्ग की लग्वाई 
२४२८४. मील थी, बद १६१६-२० में ३६,७२४ और १६२६-३० गें ४१,७२४ 
मील थीं। १६१४-३५ में यह लम्बाई, ४३,०२१ मील और १६३६-४० में 
४१,१५६ मील, १६४४ ४४, मील और में ४०,६०५,१६ ४६-५० (३१ मार्च १६५०) 
में ३४०२२ मील थी | यहां यह ध्यान रखने की बात है कि १६३७ में बर्मा के 
भारत से अलग हो बजाने से लगमग २००० मील रेलमार्ग शोर पाकिस्तान बन 
जाने से लगमग ७००० मील रेल मार्ग की भारत में कमी हो गयी। 

पंच वर्षीय थोजना--भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्लानिंग कमीशन ने हो 
अंच वर्षीय योजना प्रकाशित की ह उसमें थाने वाले पाँच वर्ों में रेल मार्ग ऊे 
विस्तार का कोई प्रश्न नहीं है। इन पांच वर्षों में तो रेलवे की मौजूदा असन्तोप- 
जनक स्थिति को सुधारने का प्रस्ताव किया गया है ताकि जहाँ तक उनकी कर्यन्मता 
का सवाल है युद्ध के पहले जैसी स्थिति लाई जा सके | 

रेलवे के स्वामित्व और प्रत्रन्ध का प्रश्न--भाखीय रेलों के तम्बन्ध मे 
एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहा है कि रेलों का स्वामित्व राज्य के पास रहेग 
व्यक्तियत कम्पनियों के पास और उनका प्रबन्ध भी व्यक्तिगत कृम्पनियाँ पर ही 
छोड़ा जाय या स्वयं राज्य अपने ह्वाथ में ले ले। इस सम्बन्ध में हम ऊपर लिख 
चुके हैं कि मास सरकार की नीति स्पष्ट नहीं थी। उन्नौसईवी शताब्दी के श्रम 
व्वस्णों में यह प्रश्न फिर से उठा। जहाँ तक स्वामित्व का सवाल था उन्नीतत्री 
शताब्दी के अ्रत्घियों से ही यह तब्र हो चुका था कि रेलवे लाइनों का लामित 
राज्य के पास रहेगा | अब रेल मार्गों के निर्माण में श्रत्रज्ञ लोग पूँ जी लगाते 
को तैयार नहीं थे ।नई गारंटी व्यवस्था के अन्तर्गत जो रेलवे कम्पनियां बी 
थीं उनके साथ एक शर्ते ही यह थी कि कम्पनियों द्वारा निर्षित रेस माय 
राज्य की संपत्ति मानी जायेगी। उन्नोसवी शताब्दी के समात होते-होते ईस्ट 
इन्डियन, जी” आई० परी०, ईस्टेन वंगात्, अवध उहेलसंड बरथा तिव-पांत्र, 
आदि सत्र रेलवे राज्य की संपत्ति वन गई थीं। पर जहाँ तक प्रतख का सदाद 
आ कोई निश्चित नीति तय नहीं थी । उन्नींतर्वी शताब्दी के तत्तरों में जब यह बरस 
उठी तो भारत मंत्री ने यही निर्णय दिया कि सामान्य नीति कनी द्वारा रपय क 
डोनी चाहिये और केवल श्रयत्ाद के रूप में जब कि व्यक्तिगत झंपती किसी रेस 
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साइन का प्रबंध करमा लाभदायक न सममे तो राज्य प्रबंध करें। इसका 
यह नतीजा हुआ कि आयिक दृष्टि से जो रेलवे लाइनें सफल थीं--जैसे ई० आई०, 
जी० आई० पी०--उनका प्रबंध तो कंपनियों के पात रहा और ई० बी०, 
अवध-रुद्ेलखंड, नॉर्थ वेस्टर्न आदि कुछ रेलों का प्रबंध राज्य के पास रद | 

सरकार और गारंटीड कंपनीज्ञ के आपस के सम्बन्धों का निम्नलिखित 
आधार था--(१) रेल-मार्ग जिनका कम्पनियों के पास प्रबंध था राज्य की संपत्ति 
मानी जाती थी | अधिमंश पूंजी भारत सरकार की थी जो कि या तो आरभ में 
ही सबकार ने लगाई थी या पुराने! कन्ट्रेक्‍्ल के समाप्त होने के समय उसने खरीद 
ली थी । (२) जब नई पूँ जी लगाने का सवाल आता तो सरकार को अ्रधिकार 
था कि थ्रा तो वह उस पूंजी को लगावे या कंपनी से कहे । सरकार और कंपनी 
को श्रपनी-अपनी पूजी पर निश्चित व्याब मिलता या। जो अश्रतल लाम होता था 
वह सरकार श्र कम्पनियों के बीच में कन्द्रेक्ट में निश्चित अनुपात से बँठ 
जाता था! प्रायः कम्पनी का हिल्‍्सा बहुत थोड़ा द्ोता था। (३) निश्चित समय 
पर भारत मन्‍्त्री को कन्द्रेक्ट समाप्त कर देने का अधिकार था और कल्ट्रेक्ट 
समाप्त होने पर कम्यनी की पूँ जी वापस करना आवश्यक था | 

इसके श्र॒ल्ावा प्रबंध करने वाली कम्पनियों पर भारत सरकार का पूरा 
नियंत्रण था | कम्पनी का यह देखने का कर्तव्य था कि भारत मन्त्री के निर्णय के 
अनुसार रेलवे का संतोषजनक संचालन हो, रोलिंग स्ठाक या स्ठाफ़ आदि की 
कोई कमी न रहे | बनता की सुरक्षा और लाइन के ठीक ठीक काम करने की 
दृष्टि से आवश्यक सुधार और परित्रतन कराने का भी भारत सरकार को अधिकार 
था | किराये के बारे में मी भारत मंत्री का नियंत्रण था | भारत मन्री को आज्ञा 
नुसार कम्पनी को हिसाब रखना पड़ता था और भारत मंत्री अपने द्वारा नियुक्त 
व्यक्तियों से उनका श्राडिठ करा सकता था। मार मंत्री को सामान्य नियंत्रण का 
अधिकार था| कम्पनी के बोर्ड पर एक सरकारी डाइरेक्टर नियुक्त करने का 
भी भारत मंत्री को अधिकार था। सरकारी डाइरेक्टर को बोर्ड की तमाम कारै- 
वाइयों को “विटों! करने का श्रघिकार था। कम्पनी के पास जो भी रुपया 
आता था वह भारत मन्‍्त्री के पास जमा होना आवश्यक था | भारत मंत्री से 
कंपनी को खर्च की स्वीकृति भी लेनी होती थी । 

अगद्मषि भाख सरकार का कंपनी द्वारा होने वाले रेलवे प्रबंध पर काफी 
नियंत्रण था पर फिर भो देश के जनमत की यही मांग थी कि कंपनी अबंध को 
समाप्त किया जाये और राज्य रेलों का प्रबंध अपने द्वाथ में ले ले । इस मांग के 
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(9) कम्पनी के प्रबन्ध में राष्ट्र के हित की अपेक्षा तत्ताल के लाभ का 
अधिक ध्यान रहा है । 

(६) रेलों में लगी पूजी का बहुत थोड़ा अंश कम्पनियों का है। उनका 
शायिक स्वार्थ क्रम द्ोने से श्रच्छी व्यवस्था करने की उनको विशेष चिन्ता नहीं 
दो सकती | राज्य को यथेष्ट मात्रा में नियन्त्रण रखना ही पड़ता है। ऐसी 
हालत में सारा प्रवन्ध राज्य के द्वाथ में आ जाने से कोई बड़ी कठिनाई नहीं 
होने बाली है । 

एकवर्थ कमेटी ने इन तलब बातों पंर विचार करके राज्य द्वारा रेलों के 
प्रबन्ध किये जाने के पक्त में अपनी राय दी । रेलवे फाइनेस्स कमेटी और इंडियन 
रिप्रेंचमेंट कमेटी ने भी, जिन्होंने १६२१-२३ तक को रेलवे स्थिति पर विचार 
किया था, इसी पक्ष में राय दी थी। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर 
लिया | परिणामत्वरूप १ जनवरी १६२५ को राज्य ने ई० श्राई० और १ जुलाई 
१६२४ को जी० आराई० पी० रेलो का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया | इसके बाद 
भारत घरकार ने वरावर इसी नीति का पालन किया श्रोर आज भारत की सब 
रेलवे राज्य के प्रवन्ध में हैं । १ अप्रैल १९५० से देशी राज्यों के भारतीय संध में 
शामिल हो जाने के कारण उनकी रेलवे भी भारत सरकार के ग्रवन्ध में आगई । 
इस प्रकार लगभग ७५६० मील लम्बा रेल मार्ग भारत सरकार के पास और श्रा 
गया। अब भारत की तमाम रेलें मारत सरकार की रेलवे भिनिस्ट्री के नियन्त्रण 
में हैं । केवल कुछ नेरोगेज लाइट रेल्ने प्राइवेट कम्पनियाँ के स्वामित्व और प्रनन्ध 
में हैं। पर इनके प्रतन्ध के बारे में भारत सरकार का हस्तत्षेप्र रहता है । 

रेहों का शासन प्रवन्ध--भारतीय रेलों पर दसेश। से ही माइत सरकार 
की देख-रेव श्रोर नियन्त्रण रहा है। आरम में भारत सरकार के सार्वजनिक 
निर्माण विभाग के पास रेलों की देख-रेख का काम था। पर जब रेलों का काफ़ी 
विस्तार हो गया तो यह व्यवस्था अ्रपर्यात साबित होगई। परिणामस्वरूप १६०५ 
में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई | बोर्ड में चोड के अ्रध्यक्ष के अतिरिक्त दो 
और सदत्य थे | बोर्ड भारत सरकार के व्यापार-उद्योग विभाग के अधोन था | 
बोर्ड के विषय में समय-समय पर साधारण परिवर्तन होते रहें ईं/ १६०८ में 
भारत सरकार के व्यापार-उद्योग विभाग के हृस्तक्षप को अपेक्षाकृत कम करने की 
दृष्टि से बोडई के श्रध्यकज्ष के अ्धिकार्रा में थोड़ी इद्धि कद्ा गई। अत्र उनको 
भारत सरकार के मन्त्री का पद मिल यया ओर बाइसराब तक उनकी सोधों 
पहुँच होगई। १६२० में बोर्ड के वित्त सलाहकार का एक नया पद क्रायम किया 
रया। जब एउर्थ क्रमेटो रेजवे सम्बन्धी जॉच करने के लिये नियुक्त हुईं तो 
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उसने भी इस प्रश्न पर विचार किया, और १६२४ में फिर रेलवे बोई 
पनःसंगठन किया गया | बोडड के अध्यक्ष की जगह चौक कमिए। हे 
दिया गया | रेलवे नीति का निर्धारण उसका काम था और दा ४3० कर 
लिया को आज हे  श्रीर उत्तके साथी उसके 
नरोय को बदलने का अधिकार नहों रखते थे। चौफ़ कमिश्नर के श्रल्ावा दो 
और बोर्ड के सदस्य थे। इन तीनों के अलावा एक वित्त कमिश्नर भी बोईड का 
४ कक १0 हक 82 बोर्ड में चार सदत्व थे। मेम्बरों में काम का बद- 
। र किया गया था, न कि प्रदेश के आधार पर जैसी कि 
एकबथ कमेटी ने राय दीथी। बोड के मेम्बरो को तफर्साल के कामो में अ्रपना 
समय खर्च न करना पढ़े श्रीर नीति सम्बन्धी मामलों पर वे अपना ध्यान केन्द्रित 
कर सके इसलिये सिविज्ञ इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इजीनियरिंग, ट्रोफिक और 
एक्टेव्लिशमेंद्ल एन्ड फाइनेन्स के डाइरेक्टर्स, ११ डिप्टी डाइरेक्टर्स, श्रौर 
अतिस्टेंट डाइरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। चूँकि धीरे-घीरे मज़दूरों सम्बन्धी 
सवालों का महत्व बढ़ता जा रहा था इसलिये मज़दूरों सम्बन्धी काम के लिपे 
१६२६ में बोड के तीसरे भेम्बर की नियुक्ति की गई | विश्व मन्दी के समय बचत 
की दृष्ठि से कई ऊँची जगहों को खाली रखा गया | पर बाद में उन डगही को 
भरा गया । रेलवे बोर्ड में इस समय चीफ़ कमिश्नर, वित्त कमिश्नर और तीन 
दूसरे सदस्य हैं। इसके अलावा १४ डाइरेक्टर्स, जिनमें जोइन्ट डाइरेक्ट्स भी 
शामिल हैं, एक सेक्रेटरी ' और २६ डिप्टो और असिस्टेंट डाइरेक्टर्स हैँ । रेलवे 
के शासन प्रतनन्ध से सम्बन्धित कमेटियाँ भी हैं गिनके नाम इस प्रकार हैं-- 
स्टेंडिग फाइनेन्स कमेटी , सेन्ट्रल एइवाइज़री कौंसिल, रेलवे रेद्स ट्िब्यूनल, 
इंडियन 'रेलने फ्यूल कमेटी । इनके श्रलावा कई स्टेंड्इजेशन कमेटोज़ और 
चार रेलवे सर्विप्त कमीशन्स हैं। कुजरू कमेटी ने जो १६४६ में नियुक्त हुई थी 
और १६५८० में जिप्तक्री सिर्ट प्रकाशित हुई, यह घिफ़ारिश की है कि बतमान 
रेलवे बोर्ड के स्थान पर यूनियन रेलवे श्रॉगोरिटी कायम की दावे श्रीर नेशनल 
द्रांसपोट' ऑॉथोरिटी के तहत में यातायात फे सब सांधनों का समन्वय किया जाये | 
पर १६५१-५२ का बजट पेश करते समय रेलवे मन्त्री ने १ अप्रैल १६५१ से रेल+ 
बोर्ड के पुनर्गठन करने की ज्ञो योजना प्ोषित की थी उसके अ्रनुम्तार डक्त नागैस 
से चीफ कमिश्नर रेलवे बोर्ड का पद दृठा दिया गया है। श्रव बोई मं 90. 
सदस्य तो काम के आधार पर रहेंगे और एक फाइनेशियल कमिश्नर होगा. पाई 
का एक सदस्य अध्यक्ष होगा और वही भन्त्रालय का सेक्रेटरी भी होगा | टाई 
मेंशियल कमिश्नर फाइनेन्स के मामले में मन्त्रालय का सेक्रेटरी रेंगा ! वो. ४ 
काम मन्त्री को तमाम घड़े नीति के मामलों पर सलाद देना और रेलवे के शासन 
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के लिये झ्रावश्यक श्ाज्ञाएँ जारी करना द्वोगा। ट्रांपपो्' मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी 
घोर्ड का अतिरिक्त मेम्बर घन रहेगा। 

रेलवे एकाउन्ट्स का काम भी १६२५ से रेलवे बो्ड के पास आ गया है। 
पहले भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पांच यह काम था। आझडिट का काम 
अकाउन्ट्स से अलग है और भारत के आडिठर जनरल के पास है। 

आपसी मामलों को सुलकाने के शिये श्८७६ में ही रेलवे कान्फ्रेंस की 
स्थापना की गई थी | १६०३ में इंडियन रेलवे कान्क ते एसोसियेशन के नाम से 
इसे स्थायी बना दिया गया | यह एसोसियेशन रेलों के सीधे नियंत्रण गें है और 
इसने काफी उपयोगी काम किया है । 

रेज्ञवे वित्त-वयवस्था--रेलवे की विच-व्यवस्था भारत सरकार की सामान्य 
वित्त व्यवस्था से अर हो, यह प्रश्न एक शर्से से चल रहा या। जब एकवर्थ 
कमेटी के सामने यह प्रश्न थ्राया तो उसने प्रथकीकरण के पक्ष में राय दी। 
रि्रेचमेंट कमेटी ने भी इस प्रश्न पर विचार किया और उसकी भी यही राय 
रही | २० सितम्बर १६२४ फो भारत सरकार व भारतीय घारातप्तमा ने इस 
संबंध में एक प्रस्ताव पास किया । इस प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार की सामास्य 
वित्त-व्यवस्था से रेलवे वित-व्यवस्था को अलग करने का निश्चय किया रया। 
इस प्रस्ताव में यद्ट भी कद्दा गया था कि प्रति वर्ष रेलवे बजट से भारत सरकार 
को एक निश्चित रक्रम मिला करेगी | यह निश्चित रक्षम कंपनियों श्रथवा देशी 
राज्यों द्वारा लगाई हुई पूजी को छोड़ कर व्यापारिक रेलवे में लगी हुई बाक़ी 
सब पूजो पर १४% और इसके अलावा रेलवे से भारत सरकार को मिलने वाली 
उक्त निश्चित रकप काटने के बाद जो असल मुनाफा बचे उसके ७ भाग के 
बराबर होगी। भारत सरकार को रेलवे से मिलने वालो यह निश्चित रक्तप 
रेलवे की असल आय पर पहली देनदारी मानी गई थी। यदि किसी वर्ष रेलवे 
आय उपयुक्त १% चुकाने के लिये काफ़ी न हो तो अगले वर्षा की श्राय में से 
यह रवीम सबसे पहले चुकाई जाय और उसके बाद दी मुनाफ़ों का बटवारा किया 
जाय--यह मी निश्चित किया गया था | सामरिक मद्दत्व की रेलो में लगी हुई 
पूँज्ी पर ब्याज और उनमें होने वाली हानि भारत सरकार को मिलने वाली 
निश्चित रकम में से कम करलो जायगी ओर बाकी को रक्रम भारत सरकार को 
दी जायगी, यह भो साफ कर दिया गया था। यह भी तय था कि भारत सरकार 
को दी जाने वाली निश्चित रक्रम चुकाने के बाद णो बच जाय वह रेलवे रिज 
में जमा हो | अ्रगर यह रक्तम किसी साल ३ करोड़ ठपये से ज्यादा दो तो तोन 
करोड़ से जुपादा रकम का ३ रेलवे रिज़र्व को शोर बाकी का $ भारत 
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सरकार को दिया जाय । रेलवे रिज़रब का नीचे लिखे अनुसार उपयोग होना 
. निश्चित हुआ था--भारत सरकार को दी जाने घाली वार्षिक रक्रम ुकाने के 
लिये, घिसावठ की चढ़ी हुई रक्म चुकाने के लिये पूंजी को कम करने या, वैधाऊ 
करने के लिये, और रेलवे की आर्थिक स्थिति को सुदृह करने के लिये हांड़ि 
जनता को श्रधिक सुविधायें दी था सकें और किराये में कमी की जा सके | रेलवे 
, को भारतं सरकार द्वारा मिश्चित शर्तों के अनुसार किती खर्च के लिये उन 
साल की श्रामदनी में गु जाइश न होने पर अध्थायी क्ज्ञ लेने का भ्रधिकार भी 
' दिया गया | यह क्ज्ञ' पूजी या रिजर्व से लिया जा सकता है और आगामी सालों 
की आय में से चुकाया जा सकता है, यह भी इस प्रत्दाव में कहा गया था। 
इस प्रस्ताव में केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के तद॒स्यों की 'स्टेडिंग फाइनेन्स कमेटी 
फॉर रेलवेज़' बनाने का निर्णय भी था। 
रेलवे वित-व्यवस्था के अलग हो जाने के पश्चात और मी कई मदत्तय[ूर्य 
सुधार किये गये | घिलावद कोष का निर्माण हुआ जिसमें हर साल रेलवे श्राय 
से कुछ रक्षम जमा होती थी। रेलवे के लिये विना वित्त विभाग के हस्तक्षेप के, 
कई वर्षों के आधार पर अपनी योजना बना सकना श्रब संभव हो गया । आयिक 
वर्ष के समाप्त दोने पर रुपया लेप्स हो जाने का ्रव भय नहीं रहा । 
मार्च, १६४३ में, रेलवे की श्राथिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने से, उक्त 
प्रस्ताव के उस हिस्से में जिसका सम्बन्ध भारत सरकार को दो जाने वाली वापिक 
रकम और रेलवे के मुनाफे में उतके हिस्से से था, यह संशोधन कर दिया गया 
कि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार होने तक हर साल की स्थिति देख कर इस ग्कृम 
का निश्चय किया जायगा । वह संशोधित अत्ताव (कन्वेन्शन) दिसम्बर १६४८ 
में भारतीय ससद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव की मझय-ुत्य 
बातें इस प्रकार है।-- | हु 
(१) रेलवे वित्त-ब्यवश्था भारत तरकार की सामात्य वित्त-व्यवस्था से 
अलग बनी रहे | साधारण करदाता को भारतीय रेलों का एकमात्र हिस्लेदार 
माना जाये और रेलवे में लगी पूँजी पर ४ डिविडेन्ड मिलने की उसे गारद 
जाये 
पे श डिप्रीसियेशन रिक्त फंड में प्रति वर्ष कम से कम १६ करोड़ रुगया 
ह हे सो रिज्ञव फंड का उपयोग नीचे लिखे श्रनुततार दी किया जा ० 
(3) भारत सरकार को निश्चित डिविडेन्ड देने के लिये, और, 
(४) बजड के धादे को पूरा करने के लिये | 
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(४) नीचे लिखे उद्देश्यों से एक रेलवे डेवलपमेंट फंड खोला जाय:-- 

(4 ) मुसाक़िरों को सुविधायें देना 

(7 ) मज़दूर- हितकारी कार्य करना । 

(80) उन रेजों का निर्माण करना जो आवश्यक हों पर निर्माण के 
समय लामप्रद न हों। जो विटरमेंट फह्ड' है वह इस फरड में इस शर्त के साथ 
मिला दिया बाबे कि आगामी पांच वर्षों तक तीन करोड़ रुपये प्रति वर्ष फे हिसाब 
से मुताफ़िरों की सुल सुविधा पर ख़्च किये जायेंगे | 

(५) 'लोन श्रकाउन्ट' श्रौर ब्लाक श्रकराउन्ट' को अ्ल्लय-अलग कर दिया 
जाये | 'लोन अ्रकाउन्ट” रेलवे में लगी पूंजी का रददे और “ब्लाक श्रकाउन्ड” जो 
'एसेट्स” हैं उनका रहे, चाहे वे रेलों की आय में से खरीदे जाये भोर चाहे ऋण से । 

(६) कौनसा खर्च पूँजी से हुआ माना जाये और कौमसा चालू आ्राय में 
से इसके नियमों में भी परिवर्तन किये गये हूँ। जैऐे रिक्लेसमेंट का सुधार सहित 
बढ़ी हुई क्रीमतों को मान कर पूरा खर्चा डिप्रीतियेशन फड से होना चाहिये । 
साधारण छुघार और नये काम २४००० तक का खर्च मामूली श्राय में से होना 
चाहिये। लाभ नहीं देने वाली लाइनों पर उनकी कार्यक्षमवा बढ़ाने सम्भन्धी 
खर्च जो तीन लाख रुपये से अधिक न हो साधारण आय से और तीन लाल से 
जितना अधिक व्यय हो वह रेलवे डेवलपमेंट पंढ से होना चाहिये। जो नई 
लाइनें बनाना आवश्यक हैं पर लामदायक नहीं उनके निर्माय का खर्च दो सके 
वह्दों तक रेलवे डेवलपमेंट फंड से किया जाना चाहिये | जो स्ट्ेंटेजिक रेलों पर 
जिनसे लाभ नहीं मिलता है, खर्च हो वह पूँजी के नाम से होना चादिये पर इस 
पूंजी पर कोई डिविडेन्ड नहीं दिया जायगा । 

रेलवे की आर्थिक स्थिति--उन्नीसर्वी शताब्दी के श्रन्त तक भारतीय 
रेलें हानि का सोदा दी रहीं। धोरे-धीरे माल और मुसाफिरों का आना-जाना 
बढ़ने लगा | पंजाब में नहरों के निर्माण से खेती फी तरक्की हुई और उससे 
भी रेलवे की आय बढ़ी । सन्‌ १६०० में पहली बार रेलवे से राज्य को थोढ़ा 
सा त्राम हुआ | १६०८-१६ ०६ के साल को छोड़कर १६२६-२१ तक रेलों को 
चरावर मुनाझा दोता रहा । १६२१-२२ में फिर हानि का सामना करना पढ़ा | 
चेसा पहले लिखा जा चुका है १६२४ में रेलवे को वित्त-व्यवस्था भारत सरकार 
की सामान्य वित्त-व्यवस्या से अलग कर दी गईं थी | १६१६-२० से १६२६-३० 
तक का समय कुल मिलाकर भारतीय रेलों के लिये आ्िक सफलता का समय 
रहा । कुल आय १६१६-२० में ८६०१५ करोड़ रुपये से १६२६-३० में ११६००८ 
करोड़ दपये तक पहुँच गई थो। इसी प्रकार चालू खर्च भी ५०-६४ करोड़ से 


नैँध 


डंडे भारतीय अरथशात्र की रूपरेसा 


७४-४६ करोड़ का हो यया। अदल बचत देज-४६ करोड़ उप्चा हो गई 


पैसियेशन दर 
डिप्रीलियेशन फ़न्ड ११-३१ करोड़ वाषिक के हिसाव से जमा हुआ। कण्रेटिंग 


१ छआाणा 3 लग प्र्ग 5 
रेशियो' ६६% के लगमय था। घिदावट को निकाल देने पर यह ४२० हू 
आदा चा। लगी हुई पूंजी पर असल आब ४-३४ प्रतिवर्ष हुईं। १६२७ है 
१६३० के बीच में राज्य को औसतन ५६ करोड़ रुपया लाल मित्ता और रिड॑ 
पत्ड से २७६ करोड़ दया साल जना हुआ 





१६३०-३६ का समय व्यापारिक मंदी के कारझ, जो १६३३-३४ तक 
चलती रही, आशिक दृष्टि से उंतोषडनक नहीं रहा। इस समर के पहले & इसे 
में औरत ऋाय घट कर ६५०६ करोड़ वार्षिक्र हो गई। 'ऑप्रेटिंग रेशय: 
(डिग्रीसियेशन सहित) ७०५ हो दवा और पूंजी पर मिलने बाली ऋनल आग 
२"३५४ रह गई । १६२६-३० से १६३६-३७ के वोच में रिज़र्व फन्‍्ड में जो न्‍्प्ण 
था बह व्याज चुकाने और १६३०-३१ की भारत तरकार व. वारिक रक्षम झुझाने 
में खत्म हो नया और इसके अलावा डिग्रीसिदेशन एंड ले ३१ क्टेंड न्‍्पण 
व्याव ऊुक्ाने के लिये उधार लिया गया, तथा भारत झरकार को दी जाने जती 
वा्िक रक्त का १६३१-३२ से चुकाना स्णयित कर दिया यण। यह उदो हुई 
रक्न १६३६-३७ तक ३०७४ करोड़ दसये की हो यई थी। रेलवे की इस दिय- 
डती हुईं आथिक त्थिति को छुघारना आवश्यक था। इन पषों ने तौन बमेदिमों 
नियुक्त की यई--रेलवे रिट्रंचर्मेंट सत-कमेशी (१६३१), पोप कमेटी (१६३४-३४ 
और वेशइुड कमेटी (१६३७) । इन कनेटियों ने भी ज़च कमर करने रम्बत्थी कई 
सिफारिशों की और जहाँ तक सभव हुआ उनको स्वीकार भी किय गया। 
आखिरकार १६३६-३७ में आशिक स्थिति ने पत्य खाया और १२१ कगेइ जय 
व्याज डुकाने के वाद, रेलवे को लाभ हुआ। डिप्रीतियेशन पन्ट से लिया हुआ 
ऋश, जो नियमालुसार रेलदे के लाम नें सबसे पहले डुकना चाहिये था, हु 
वर्षों तक (२६४३ तह) नहीं छुकाने का प्रत्वाव पाथ दिया गया। रेलो ह 0008 

यू करोड़ नप्णा हा 


दनी घीरे घीरे बढ़ने लगी । १६३६-४० में छुत्न आय स्श्रण 
गई जब कि १६२६-३० में ११६०३ करोड़ ठपये थी 
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१६३६ में द्वितीय नहाबुद कारन हो गया। रही को छाप हम 2 हन 
लगी | १६४४-४२ में छुल आय र३२'६२ करोड़ उस्ये दह पहुंच पे पल 
जे १०. क्रतेर पर दा हुई 

आय भी १६३६-४० में ३२ करोड़ से १६४३-४४ में ७६ करोड छा गए हे 


झुका दिया गया । 


यावायात्त ३४४..- 


ट्वितीय महायुद्ध के बाद रेलों की आशिक स्थिति फिर जिंगड़ी । घुद्ध का 
झसर तो था हो पर देश के विभाजन से भी कई समस्‍यायें खड़ी हो गई थीं | 
शांति-ब्यवस्था के मग होने से भो बहुत हानि हुईं। इसका अखर आदिक स्थिति 
पर पड़ना स्वामाबिक था | रेलवे को आय कम हो गई | खर्चा बढ़ गया | देश के 
विमानन के बाद १४ अगस्त (६४७ से ३१ मार्च १६४८ के बीच में रेलवे बजढ 
में २७४ करोड़ का धाटठा हुआ जिसकी पूर्ति रिजर्व फन्‍ड से करनी पड़ी । इसके 
बाद १६४८-४६ में स्थिति थोड़ी सुधरो श्रोरप्रेलवे की कुल झ्राय की दृष्टि से तब” 
से स्थिति में बराबर सुधार श्राता या रहा है | रेलवें की कुल आय १६४७-४८ में 
१०१ करोड, १६४८-४६ में २१३-१० करोड़, १६४६-५० में २३२६-२५ करोड़, और 
१६५०-५१ में २६३०-०१ करोड़ थो और १६४१-४२ में २७९६-५० करोड़ की कुल 
आय का अनुप्तान॑ किया गया था। संशोधित शआंकड़ों के अनुसार यह रकम 
र८ू८-०६ करोड़ रुपया हैं| १६५२-५३ में कुल आय र६८्य०४७ करोड़ रुपये होने का 
अनुमान है। रेलवे की असल आय ( नेट रेवेन्यू ) के श्रांकड़े (रुपये में) इस प्रकार 
हैं :--१६४७-४८ में १०४३ करोड़, १६४८-४६ में ४२-३४ करोड़, १६४६-४० 
में ३७-७७ करोड़, १६४०-५१ में ४७-३६ करोड़ और १६५१-५२ के वजट के 
संशोधित अनुमान के आधार पर ४५०४९ करोड़ तथा १६५२-५३ के बजट के 
अनुपतार श८"प्ए७ करोड़ | पिछुले तीन वर्षों के असल बचत के तुलनात्मक आंकड़े 
इस प्रकार हैं--१६४६-४० में १४०६६, १६५०-५१ में १५००४ और १६५१-४२ 
(बजट के सशोधित अनुमान) में २२०६ तथा १६५२-४३ में २४-८७ करोड़ रुपये | 
डिप्रीसियेशन फंड, रिज्ञव फन्‍ड और डेवलपमेंट फंड तीनों में १६४६-५० के आखिर 
में कुज् मिज्ञाकर १२६०-६३ करोड़ रुपये थे वह १६५०-४९ के आभिर में १५६०६७ 
करोड़ ओर १६५१-५२ के आखिर में बबढ के संशोधित अनुमान से १६२-८१ 
करोड़ और १६५२-५३ में १६३०४४, करोड़ रुपये होगये । उपयुक्त परिवरण से स्पष्ट 
है कि पिछने वर्षों में रेलवे को श्रायिक व्थिति में सुधार हुआ दे । 

रेलवे जाँच कमेटियाँ--लन्‌ १६२०-२१ में रेलवे सबंधी प्रश्नों की जांच' 
करने के लिये भारत सरकार ने एकवर्थ कमेटी की नियुक्ति की थो । उसके विपय 
में पहले ज़िक झा चुका है । पिछले बीस वर्षों में तीन और कमेटियां नियुक्त हुई । 
सक्तेप में इनके बारे में हम यहां लिखेंगे।| 

पहली कमेटी १६३२ में पोप कमेटी के नाम से नियुक्त हुईं थी। विश्वः 
मंदी के समय जब रेलवे की आर्थिक स्थिति बिगइने लगी तो इस कमेटी की 
नियुक्ति हुईं | पोष एक अंग्रेज़ रेल विशेषज्ञ थे । इन्होंने यात्रियों की संख्या बढ़ाने 
और माल के आवागमन को बढ़ाने सम्बन्धी कई लिफ़ारिशें कीं | जहां मोटर कीः 


डैदद मारतीय श्रर्थशात्र.का सूपरेखा 


अतिद्वन्द्विवा कड़ी थी चहाँ सस्ते सिंगिल और बीक-एंड रिटर्न टिकिट जारी किये गये, 
माल्न का माड़ा कम किया गया, पार्मल लेने देने के लिये शहरों में दफ्तर खोले 
गये। तीर्थ स्थानों के लिये स्पेशल ट्रेनें चलाई गई' । पेप कमेटी की एक महत्त- 
पूर्ण सिफारिश 'लॉच एनेलिसित? से सम्बन्ध रखती थी। सात-खास रेलदे में 
नॉब एनेलितिस! के लिये संगठन क्रावन किये गये | इनका काम रेखने के प्रत्येक 
काम की इस निगाह से जाँच करना था कि वें यह बता सके छि कार्यक्षमता में 
छुवार करने के लिये और क्िक्रयत करने के लिये क्या करना चाहिये | जब 
काम के वरीक्षों में खुधार हो गया तो यद्द संगठन समाप्त कर दिये गये। इत 
अगेंटी ने एंजित, बैठने की गाड़ियां, मशीनरी और प्लान्ट का पूरा-यूरा उपयोग 
करने, वेकार वेंगनों को निकाल देने, विभिन्न रेलों के साधनों का एकीकरण करने, 
बिना ठिक्रिट की यात्रा पर रोक लगाने और आमदनी बढ़ाने के बारे में भी 
सिक्कारिशें की थी | 
दूसरी कमेटी वेजबुड कमेटी थी जो १६३७ में नियुक्त हुईं थी। उत्ती मात 
, इस कपेंटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की | इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिश ये थीं-- 
भार सरकार को रेलवे से जो सालाना रक्षम दी जाती है वह नहीं 
देना चाहिये | डिप्रीसियेशन और जनरल रिजर्व फुल्ड में इद्ि करनी चाहिये। 
मोटर से होने वाली प्रतित्मवर्दश का दस सर्वित जारी करके और ट्रेनों की गति 
चढ़ा करके तथा अन्य उग्रायों से मुकाबला करना चाहिये । इंजीनियरिंग त्टाक्र में 
-बुरोपियन लोगों की सख्या बढ़ानी चादिये ताकि वें रेलिंग स्टाक से श्र काम 
ले सकें । समाचार पत्रों, व्यापारियों आदि से अधिक संपक रखना चाहित | एक 
प्रकाशन कार्यालय की स्थापना होनी चाहिये। युरोपियन स्टाफ चढ़ाने झौर 
भारत खरकार को दी जाने वाली रक्तम रोकने तम्बन्धी तिध्नान्शि | हा देश में 
बहुत विरोध हुआ । सरकार ने इन सिफारिशों को अल्वीकार है । के 
कमेटी क्री किकायत सम्बन्धी छिफारिशों का भी इस कमेंदी ने समथन हा ; 
नठी की ल्थापना £ गू होने के पहले रेलवे की स्थिति को 
इस कमेटी की स्थापना १६३४ के विधान लागू ह्दो 
न्झा छः हद थी । ३ 
के 22 3 कुँजल कमेटी के नाम से विल्यात है को 4 रा में हदुत् 
हुई थी। देश का विमाजन हो जाने से यह कमेटी श्रच्धी ताई 5 26 
जहीं कर सकी | इस कमेदी ने रेलवे के रीभूपिग की तमत्वा कोई रे |; पक 
कर देने और रेलवे वो की जगह यूनियन रेलवे श्रॉयोस्टी से हे हक 
की सिफारिश की थी। मद़दूरों को कायतमता मे कमी हर ह किक, 
कमेटी की रिपोर्ट थी। इस की राम में मज़दूरों को शिद्धा हे से: 
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यूरी हो सकती है। 
रेल-भाड़ा सीति--भारतीय रेलों से सम्बन्ध रखनेवाला एक विवादा- 
पद प्रश्न यह रहा है कि भारतीय रेलों की भाढ़ा नीति देश की आर्थिक उन्नति 
में सहायक नहीं रही है । इसके अलावा यूरोपियनों के साथ पक्तपात करने की मी 
शिकायत रही है | कच्चे माल और खाद्याक्ष के निर्यात और तैयार माल के 
शआ्रायात को भारतीय रेलौं ने बराबर ओत्साइन दिया है। श्रौद्योगिक कमीशन 
(१६१६ ), फ़िलकक्त कमीशन ( १६२१ ) और एकवर्थ कमेटी (१६२०-२१) के 
सामने भी इस तरह की शिकायतें क्री गई' थीं। एग्रीकलचरल कमौशन 
(१६२७) ने भी इस प्रश्न पर घिचार किया था इन सबकी यह राय थी कि इस 
चारे में सुधार की आवश्यकता है। एकवर्थ कमेटी ने इंगलैंड के १६२१ के 
रेलवे एक्ट के तद्दत में जैती रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल है उसी तरद्द की ट्रिब्यूनल की 
भारत के लिये भी सिफ्रारिश की। भारत सरकार ने इस तरह की स्व॒तन्न 
“द्विव्यूनल तो नियुक्त नहीं की पर एक रेलवे एडवाइज़री कमेटी«अवश्य १६२६ में 
बनाई | इसकी सिफारिशें सरकार के लिये मानना अनिवार्य नहीं था। इसलिये 
“इससे कोई खास लाम नहीं हुआ । पर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद नई रेलवे 
'रेट्स ट्रिब्यूनल १६४६-५० में नियुक्त हो चुकी है। 
पूरी जांच पढ़ताल के बाद अक्टूबर श्््ण से भाड़ों सम्बन्धी नई 
व्यवस्था जारी की गई | पहले की श्रपेज्षा यह व्यवस्था अधिक सरल है। इसमें 
स्टेशन से स्टेशन तक जो विशेष रियायती भाड़े थे उनकी हटा दिया गया है। 
पहले की प्लेट क्लास रेट्स' के बजाय अब 'टेलिसकोपिक क्लास रेद्स? जारी की 
“गई हैं जिनके अनुसार दूरी के बढ़ने के साथ-साथ भाड़े के दर में कमी आती है । 
“कई प्रकार के कच्चे माल, जैसे कच्चे खनिज पदार्थ, जिपसम, चूना, चूना पत्थर, रेत, 
“पिन आराइरन, रही ( सक्रेप ) लोदा और इस्पात, फोयला, गन्ना, आदि पर भाड़ा 
कम कर दिया गया। कुछ कच्चे माल जैसे चमढ़ा, तिलददन,-नमक श्रादि के लिये 
चेगन की दरें कम करदी गई' । भारतीय कारखानों में तैयार माल--जैसे सीमेन्ट, 
रासायनिक खाद, शक्कर, लोद्दा, इस्पात, कॉस्टिक सोड़ा आदि पर भी भाड़ा कम 
किया गया | रेलवे के ज़िम्मे पर जाने वाली चीज़ों की संख्या में वृद्धि करदी गई 
है। भेजने वाले के क़िम्मे पर थाने वाली और रेलवे के जिम्मे पर जानेवाली चौजों 
के भाड़े में पहले की अ्रपेज्ञा ज़्यादा धानिच अन्तर कर दिया गया है। भाड़े की इस 
“नयी व्यवस्था से निर्यात-आयात ध्यापार को अनुचित प्रोत्ताइन देने की शिकायत 
सो अब नहीं रही है। पर 'टेलिसकोपिक प्रणाली” और संशोधित मभाड़े की द्रों 
"का सम्मिलित अतर यह हुआ है कि बम्बई, मद्रास और कलकता के बन्द्रगाहों में 
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स्थित कारखानों को पहले की तरह श्रब भी अनुचित रियायत मिल जाती है। नई 
भाड़ व्यवस्था का परिणाम थोड़े दूर की अपेक्षा अधिक दूर [जाने वाले माल 
को प्रोत्ताहन देने का भी हुआ है।इसका असर कच्चे माल को नजदीक 
में ही उपयोग में लाने के प्रतिकूल पढ़ा है। थोड़ी दूर आने-बानेवाले माल का 
भाढ़ा बढ़ने की भी शिकायत है। इसके जवाब में यह कहा जाता है कि चीज़ों 
की क्वीमत बिल मात्रा में बढ़ी है उम्के श्रनुपात में भाड़े में हुई वृद्धि नगरथ है। 
फ़िसकल कमीशन (१६५०) ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि 
औद्योगिक विकेन्द्रीकरण को प्रोत्ताइन देने के लिये रेलवे अधिकारियों को भाड़ा 
नीति में श्रावश्यक संशोधन करने के प्रश्य पर विचार करना चाहिये ताकि कब्चे 
माल को जहां वह पेदा होता है उसके पास ही तैयार माल कीःशकल में बदलमे 
में सुभीता हो । कच्चे माल और तैयार माल के लिये स्टेशन से स्टेशन के बच में 
जो भाड़े की विशेष दरें निश्चित करने का रेलवे अ्रधिकारियों को भ्रधिकार दिया 
गया है उसका अधिक उदारता के साथ पालन करने की भी क्लितसकल कमीशन ने 
सिफ़ारिश की है। 

देश के व्यवलांयी वर्ग को रेलों की भाड़ा नीति से अब भी पूण संतोष नहीं 
है | उनकी शिकायत है कि १६४८ में जो नई भाड़ा नीति स्वीकार की गई उसमें 
कई वस्तुश्ों का ऊचा वर्गीकरण कर दिया यया और टर्मिनल श्रौर दूसरी लागतें 
बढ़ा दी गई' | ये लागतें निश्चित होने से इनका कमर दूरी के यातायात पर श्रधिक 
बोक पढ़ता है, यह भी एक शिकायत है| कुल मिलाकर कई उद्योगों पर किराये 
का बोर विशेष पड़ता है और इतसे उनकी उत्पादन लागम बढ़ गई है। इसलिये 
फेडरेशन श्रॉव चेम्बस आॉव कॉमर्स ने इस माड़ा नीति में सुधार करने 
की आवश्यकता पर ज़ोर द्विया है। उसने यह मांग भी की है कि इत 
मामले पर एक कमेटी द्वारा पूरी पूरी जांच की जाये। फ़ितकल कमीशन ने भी 
कुछ संशोधन आवश्यक सममे हैं, यह ऊपर लिखा जा चुका हैं। पर भारत सरकार 
इन विचारों से सहमत नहीं है। ठसने १६४२ के बचट में ही कोयले पर 
३०% भाड़ा बढ़ाने को घोषणा की है। इतसे कोयले के खान मालियों मं 
असंतोष हुश्रा है । इसके अलावा कुछ अन्य चोजों पर मो भाड़ा बढ़ाया भरत द्द 
पर इसका उद्देश्य विभिन्न रेलों पर भाड़ों को दरों में जो अ्तमानवा थो उत्तकी 
ठीक करना है| हे 

रेलवे द्वारा आवागमन की स्थिति-पिछले वर्षों में रेल यात्रा काने 
की जितनी कठिनाइयां बढ़ गई थीं उनसे सब परिचित हैं। यहां दम संत्ते में इस 
सम्बन्ध में विचार करेंगे । कुछ वर्षों को अयवाद के रथ में यदि छोड़ दिया हाठ 
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वतो पिछुली दो दशाब्दियों में रेलें अपने मिन्टीनेन्स और र्यूअल्स! ( हृड-कूट- 
सुधार और मरम्मत ) पर पर्याप्त मात्रा में खचे नहीं कर सकी हैं। श्राज तो स्थिति 
यह है कि १६४० में एक तिद्दाई एल्ििय और एक चौथाई माल के और 
सुताफिरों के डिब्बे अपनी आयु पूरी कर चुके थे । विश्व मन्‍्दी के समय में 
आ्थिक समस्या मुख्य थी। रेलों की आय कमर हो गई थी। परिणामस्वरूप 
उनको पूजीगत खर्च ( केपिव्ल आउटले ) कम करना पढ़ा। दूसरे महायुद्ध के 
समय और युद्ध के वाद रेलों की समत्या एकतो यात्रियों की संख्या बढ़ जाने की 
-और दूसरी सामान श्रादि नहीं मिलने की रही .। जब जापान खड़ाई में 
शामिल हो गया तो समुद्रतदीय आवागमन बहुत कम्र हो गया और घद्द सारा 
बोक खास तौर से कोयले को लाने ते जाने का रेलों पर आ पड़ा | इससे साधारण 
जनता के लिये उपलब्ध डिब्बों की कमी आ गई। रेलवे वर्कशाप युद्ध-सामग्री 
बनाने के काम में लग गये | इसका भी अ्रसर रेलों की कार्य-ज्षमता कम करने का 
हुआ । रेल के यात्रियों की संख्या आन युद्ध के पहले की अपेक्षा २४ गुनी होगई 
है। १६३८-३६ में जितना रेलों में यात्रियों को स्थान मिलता था उसी को माप- 
दण्ड मान लें तब भी मौजूदा डिब्बों की संख्या को दुगनी कर देने से भी आज 
काम नहीं चल सकता | सामान लाने ले जाने के डिब्बों की भी भारी कमी आ 
गई है। युद्ध के समय में जो लाइमें नष्ठ करदी गई” थी उनको दुबारा बनवाना 
हैं। और भी छई प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता है। मुलाफिरों की, 
खास तौर से तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की सहूलिवर्तों को बढ़ाने का भी सवाल 
। इधर रेल किराये में बराबर वृद्धि हुईं है। इन सब बातों का सार यद्द है कि 
चुद्ध के धर्षों में रेल द्वारा आवागमन की स्थिति काफी विगड़ गई थी। देश- 
विभाजन ने इस स्थिति को और भी गम्मीर बना दिया। नॉयथ वेस्टर्न रेलवे और 
आसाम बगाल रेलवे का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया। सांप्रदायिक 
भंगड़ों के कारण मारत और पाकिस्तान में रेलवे स्टाफ का बड़े पैमाने पर परिवर्तन 
डोने से भी अव्यवस्था फैली । बहुत कुछ अंग्रेजी स्टाफ़ भी रबतन्त्रवा आजाने के 
साथ-साथ चला गया | यह कहना कोई अ्रतिशयोक्ति नहीं होगा कि युद्ध के समय 
'की स्थिति का फिर भी जैसे-तैंसे मुकाबला कर लिया गया था, पर १६४७ और 
२१६४८ में दो रेलों की व्यवस्था बिल्कुल ही बिखरने की सीमा तक पहुँच गई थी। 
पर यह संतोष की बात है कि पिछले तीन“चार वर्षों में प्थिति में लगातार 
'मुघार होता जा रहा हैे। बाहर से नए एजिन मँँगाये गए हैँ और आगे भी 
मँगाये जायेंगे । डिब्जों की कमी को पूरा करने का प्रयत्न भी जारी।है। चितरंजन 
ज्लोकोमोटिव वर्कशात्र ने २६ जनवरी, १६४० से काम करना शुछ् कर दिया दै 
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जिहमें १६४१-४२ के आधिक साल में २१ नए ए'जिन तैयार किये गये हैं और 
१६५२-३३ में ४२ ए जिन तैयार होने की आशा है। माल के डिब्ने श्र मुमापरों, 
के डिब्बे तैयार करने के लिये पेराग्डुर (मद्रास) यें एक कारदाना शुरू करने को 
भी योजना है| हिन्दुस्थान एयर क्रफ्ठ लि० में भी रेलवे को्चे तैयार की या रही. 
हैं । रेलों के पुनासंस्थापन पर पिछले वर्षों में वरावर खर्च बढ़ रहा है| १६४६- 
५० में इस काम पर ३१ करोड़ रुपये खर्च हुए और १६५२-४३ के बजट में ५८ 
करोड़ रुपये रखे गये हैं | युद्ध के समय में जो माल लेबाने-लाने के बारे में प्राथमिक ता 
पद्धति (प्रायरटी तिस्टम) जारी की गई थी बह अ्रव हठा ली गई है। केवल रेलवे बोई 
को प्राथमिकता की स्वीकृति देने का अधिक्रार हे पर यह अधिकार बहुत कम काम 
में लाया जाता है | रेलवे गाड़ियों की संख्या चढ़ा कर, और तीसरे दर्जे के मुसाफिरों 
के लिये जनता एक्उप्रे्ें चालू करके भीड़ को कम करने का प्रयल किया वा रहा 
है, हालांकि इस समय भी स्थिति में काफ़ी सुधार की श्रावश्यकता है| मीटर गेड 
की रेलों पर अन्र तक बहुत कम ध्यान दिया जाता रहा है | अब इस दिशा में भी 
अधिक ध्यान देना शुरू हुआ दै। रेलवे स्वोस के बारे में विचार करने के लिए 
एक कम्रेटी की सितम्बर १६४० में नियुक्ति की गई थी जिसने प्तारी स्थिति पर 
विचार करने के लिये एक रिपोर्ट श्रप्नेश १६४१ में पेश करदी है। कमेटी ने यह 
* शफारिश की है कि स्टोर खरीदने को वतमान व्यवस्था जिसमें रेलवे के श्रलावा 
'मारत सरकार के दूसरे मन्त्रालय भी रेलवे स्टोसे खरीदते हैँ, श्रसन्वोष॑जनक है 
और उसमें आमूल परिवर्तन करना श्रावश्यक है। 'रिलवे स्ट्रोस' की उपबुक 
व्यवस्था करने के लिंये रेलवे बोर्ड के तहत में एक केन्द्रीय स्टोस संगठन काग्म 
करने, और सामान के स्टेन्ड्डइजेशन की ओर विशेष ध्यान देने की कौर ने 
सिफारिश की है | वैशनिक खोज की अधिक अ्रच्छी सुविधा पर भी कमेटी ने जोर 
दिया है। कमेटी की सिफारिशों को रेलवे मन्त्रालय ने स्वीकार कर लिया है श्रीर 
उनके अनुप्तार कार्रवाई करने का प्रयलल आरम्भ हो गया है। ई घन की किहातठ 
करने की दृष्टि से मी एक कमेटी नियुक्त की है। रास्ते में माल के सुन दा 
मुकसान दो जाने सम्बन्धी मामलों की जाँच करने के लिये एक विशेष झषिकारी 
"युक्त किया गया है। इसके अलावा एक केद्ोय एफ्रीशिवेत्सी ब्यूरे भी हा 
किया जा रहा है। मक़दूरों के दितोँ की ओर ध्यान दिया जा रहा है यथा मर 
की माँगें सन्तुष्ठ नहीं हो सकी हैँ और संघ का वातावरण जवन्वव उत्तर है।। 
रहता है। इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है हि १ जगबरो १६४7 
एक स्थायी समभौते की मशीनरी कायम हो गई है। रेल दुर्घटनाओं को कम हा 
'का भी प्रयत्न किया गया है। दो फ्रेंच पिशेषजञों को इसलिये बुल्ावा गया 7: 
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कि वे नए एंजिन और रेल-मार्ग के बारे में जाँच करके अपनी रिपोर्ट दें । उनकी 
रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन दहै। तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की अधिक 
सुविधा की व्यवस्था बरने का एक उपाय तो भीड़ को कम करने का है दी, जिसका 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इसके अलावा तीसरे दर्जे के डिब्तों और 
मुताफिरलानों में विजली के पंखों तथा स्टेशन पर ठन्डे पानी की सुविधा करने की 
आर भौ ध्यान दिया गया हैं | स्टेशनों पर बिजली की रोशनी का प्रबन्ध भी किया 
जारहा है, और प्लेटफार्मों पर छाया कराई जा रही है | डिव्जों में बैठने की अच्छी 
सुविधा, सफाई का अच्छा प्रवन्थ, टिकट चाँवने की अधिक सुविधा आदि बातों 
की और भी ध्यान दिया जा रह्या है। पर इस सम्बन्ध में रेलवे अ्रधिकारियों 
को अधिक समक-बूक से काम लेने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये 
तीतरे दर्ज के मुप्ताफिरों को रेफ्रीजरेटर के ठन्डे पानी की और मुसाकिर-धरों में 
बिजली के प्तों की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी डिब्बों की गु जाइश बढ़ाने, 
बैठने की दृष्टि से उनको अधिक सुविधाजनक बनाने, डिब्बों में अन्दर चलने-फिरने 
के लिये यथेप्ट शुजाइश करने और सामान रखने की अधिक श्रच्छी व्यवस्था ऊरने 
की जरूरत है| इसके श्रलावा तीसरे दर्जे का जो किराया बढ़ाया गया है वद्द बहुत 
ही आपत्तिजनक दे | इस सम्बन्ध में दूसरे देशों से तुलना करना सर्वथा द्वास्यास्पद्‌ 
है। अ्यर ह गलैड में तीसरे दर्ज का किराया यहाँ से पांच गुना और अ्रभेरिक्ा में 
चार गुना है तो यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि इ गर्लैंड की औसत आय यहाँ 
से १४ ग़रुनी और अमेरिका की २४ गुनी है | | 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि यद्यपि पिछले वर्षो में रेल द्वारा 
आवागमन की स्थिति सुधार की श्रोरजा रही हैं पर अ्रमी बहुत कुछ करना 
थाकी है और तीसरे दर्जे के मुप्ताफिरों के लिये अझ्धिक विवेक से काम लेने 
की ज़रूरत है 

रेलवे का फिर समूहीकरण--रेलों कै नये समूहीकरण के पहले भारतीय 
रेलों की व्यवस्था अ्रलग-ब्रलग कंपनियों के आधार पर होती थी, हालांकि सब में 
प्रबंध का ज़िम्पमा भारत सरकार का ही था | कुछ समय से इस 5यवत्था की बजाय 
देश की समस्त रेलों को प्रदेश के आधार पर बॉटने का प्रस्ताव चल रहा था। 
रेलवे बोड की एक उपलमिति मी इस प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त की 
गई थी । इस कमेटी की सिफ़ारिशों को स्वीकार करने के पहले राज्य की सरकारों, 
व्यापारिक संत्थाओं, रेलवे मजदूर सो की राय भी जानली गई । सथ ने कमेंटी 
की सिफारिशों का सामन्वैतया समर्थन किया हैं | प्रत्वाव यह था कि भारतीय रेलों 
को छुद्द घड़े ज्ोनों में संगठित किया जाये । द्ोव बनाते समय एक तो इस पात का- 


बेघर भारतीय अंशात्त्र कौ रूपरेखा 


ध्यान रखा जाये कि पत्येक ज्ञोन में आर्थिक एकरूपता हो और दूसरा वह ईः 
ड्रं क्लिक की स्वाभाविक दशा क्या है! उपदुक्त बोजना के अनुसार भारतीय रेखों 
का छः समूहों में संगठन का कार्य अत पूरा हो चुड्ा है। ये छुः समूह इस प्रा 
हे :-- (१: उत्तरी रेलवे -इसका केन्द्रीय - कार्यालय दिल्ली में होगा और इसमें 
पूर्वी पंजाब रेलवे, जोधपुर और बीकानेर की छोटी लाइनें और ६० आई० झआर० 
लखनऊ-मुरादाबाद डिब्रीज़न और दिल्ली-रेवाड़ी-फाजिलका विभाग वम्बई बड़ौरा 
की बडी लाइन का शामिल किया यया है ! इलाहाबाद डिवीज़न का निर्णय अरमी 
(अश्रल १६५२ ) देना बाक्की है। इसकी लम्बाई लगभय ६ हज़ार मौल है। 
(२) उत्तरी-पूर्वी रेलवे--इसका केन्द्रीय कार्यालय कलइा है । इसमें अबध-विरुन- 
आसाम रेलवे, वम्बई बड़ौदा का फ़तेहगहु डिस्ट्रिक्ट, और ईस्ट इंडियन रेलवे 
कुछ भाग शामिल किये गये हैं।सियालदा डिवीज़न का निर्णंत्र होना बाई 
है | इसकी लम्बाई भी ६ हज़ार मील के लगमग है। (३) पूर्वी-रेल्वे--इसन्त 
केन्द्रीय कार्यालय भी कलकतते में है। इसमें ब्रंगाल-नागपुर रेलवे परी, और ईस्ट 
इंडियन रेलवे के कुछ भाग शामिल हैं। इसकी लम्बाई भी ६ हज्जार मील दे 
लगभग है| इन तीनों रेलवे का उद्घाटन १४ अप्रैल १६५२ को किया गया। 
(४) मध्यवर्ती रेलवे--इसका केन्द्रीय कार्यालय बंबई है। इसमें बंच्रई वड़ीदा की 
बढ़ी लाइन, जी० आई० पी० का अधिकांश भाग, और सिंधिया, धौलपुर ठथा 
दैदरावाद की रेलें शामिल हैं | इसकी हम्बाई भी ६ हज़ार मील के लगमग है। 
(५) पश्चिमी रेलवे-इसका केद्धोय कार्यालय वम्बई में हे । इतमें बस्वई 
बड़ौदा की छोटी लाइन (कानपुर-श्आगरा लाइन के श्रलाब्रा) और सौराद, 
राजस्थान तथा कच्छु की रेलों का समावेश है। इन दोनों वा उद्वाठन नवम्बर 
१६५९१ में हुआ था । (६) दक्षिणी रेल्वे--इसका केन्द्रीय कार्बालब मद्रात है। 
इसमें एस० आ्राई०, एम० एंड एस० एम० की पूरी छोटी लाइन और घड़ी लाइन 
का अधिकतर भाग और मैसूर राज्य की रेल शामिल है। इसकी लंबाई मी दः 
इज्ञार मील के लगमग है। इसका उद्घाटन सबसे पहले श्रग्रेत्न १६४१ में 
छुआ था | ि 
उपयुक्त व्यवस्था से कई प्रकार के लाम होने की झाशा है । कालक्रमता 
में उन्नति, खर्चे में किफ़ायव और शासन प्रबंध में सुधार होने की पू्णी झ्ासा 
की जाती है | दो या अधिक रेशों के एक ही जोन में हो जाने से ऊँचे दर्ड हा 
शासन प्रवन्ध का एकीकरण हो जावगा! इससे खर्च कम होगा । अलग-अद 
रेलों के बीच में जो आज बहुत सा पत्र-व्यवद्दार होवारदे श्रौर श्राउस में 
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तरह का मेल विठाना होता है वह सब कम हो जायेया। इतसे काम भा 


कक सर 


१ 


| 


यातायात ३४३ 


होगा, स्टाफ की कम आवश्यकता रहेगी और इससे खर्च में कमी आयेगी। 
व्यापारी व्यवसायी वर्ग का मी अ्रलग-अलग कंपनियों की बजाय एक बड़े प्रदेश 
में एक अधिकारी वर्ग से ही काम पढ़ेंगा। इससे उनको छुविधा होगी | एंनिन 
तथा डिब्बे आदि का बड़े प्रदेश में समूहीकरय होने से अधिक अच्छा उपयोग 
हो सकेगा । रेलवे वर्कशाप का भी अधिक अच्छा उपयोग हो सकेगा। स्टोर 
को बढ़ी मात्रा में एक केन्द्रीय व्यवस्था द्वारा खरीदने श्रादि का अबंध भी किक्लायत 
से हो सकेगा | छोटी-छोटी कई रेलों के सीमित साधनों और कम कुशल संचालन 
का स्थान बढ़े हुए साधन और श्रच्छा तथा योग्य शासन प्रबन्ध ले लेगा। रेलवे 
के जनरल मैनेजरों और दूसरे ऊँचे अधिकारियों को रेलों में सुधार संबंधी बड़ी 
बातों, खोन और प्रशिक्षण संबधी समस्याओं पर ध्यान देने का पूरा समय मिल 
सकेगा । एक विचारधारा ऐसी मी है जो इस प्रकार के भ्ूपिंग का कोई लाभ 
नहीं देखती | इस विचारधारा के अनुसार खर्चे में किफ्रायव तो कुछ बातों में 
दोगी पर पृद्धि अधिक बातों में हो जायगी। नए हेडक्वार्टर्स, वर्कशाप और 
स्थफ कार्टर बनाने में खर्च होगा। स्थक्त का दूरन्‍दूर तबादला होने लगेगा 
क्योंकि एक ज़ोन में कई रेलें झायेंगो | इससे स्टाफ़ की असुविधा बढ़ेगी। इसका 
असर काम पर भी पड़ेगा । प्रबंध के मामले में स्थानीय स्वतंत्रता कम हो जाने 
से भी कार्यज्षमता पर अ्रतर पड़ेगा । किन्तु हमारे विचार से वद्ध श्रापत्तियाँ बहुत ठोस 
आधार पर उठाई हुईं नहीं है । इसके अलावा याद रखने की बात यह है कि 
जोन्स बनते समय चालू श्रान्तरिक ध्यवस्था को ज्थों का त्यो रखने का विचार 
है। इस समय अधिकांश रेलों की व्यवस्था विभागीय" आ्राघार पर है न कि 
प्रादेशिक आधार पर | इस व्यवस्था को फ़िलहाल जैंधी है बेसी दी चलती 
रहने देना ठीक होगा | इससे स्टाफ़ का इधर से उघर परिवर्तन भी अधिक नहीं; 
होगा और नई व्यवस्था का काम आसानी से शुरू दो जायगा। इसके अलावा 
समूहीकरण का जो श्रव ठक का अनुभव हुआ है वह उपयुक्त बातों की पुष्टि नहीं 
करता | श्रस्तु इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि रेलों का यह समूहीकर्ण 
उपयोगी साबित होगा । 

रेलों का आर्थिक प्रभाव-हमारे देश के 'श्रार्थिक विकात के लिये 
रेलों का महत्त्व है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता | यद्द ठीक है कि विदेशी 
शासतन-काल में भारतीय रेलों फा विकास होने से उनके द्वारा कई प्रकार फी 
राष्ट्र की हानि हुई हैं । दमारे श्रीद्योगिक विकाश में रेलों की भाड़ा नीति बाधक 
हुईं। हमारे रद उद्योगों के विनाश में वे सहायक हुई: | हमारे लंगलों को उन्होंने 
अपने ईघन को आवश्यकता पूरी करने के लिये तर्तराद किया | पर यह सच तठ 
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अब इतिहास की बातें है। आ्राज तो भारत एक स्वतंत्र देश है और भारतीय रेते 
राष्ट्रीय सरकार का उसके द्वारा संचालित सबसे बड़ा उद्योग है। भारत के भार 
आर्यिक विकाल के लिये रेलों का विस्तार श्रावश्थक है। देश के किसी प्रदेश 
अफाल पड़ने पर रेलों से ही वहाँ अनाज पहुँचाया जा सकता है। रेलें ही 
कारखानों तक कच्चा माल और बाज़ार तक तैयार माल लातीं और ले बाहों 
हैं। लोगों को आने-बाने की खुविधा रेलों के कारण बहुत कुछ हुई है। रेलों थे 
भारत सरकार को काफी श्राय ह्वोती है।इसी तरह के और लाम भी गिनारे 
जा सकते हैं। रेलों का देश के आयिक जीवन में बढ़ा महत्् है यह एड 
सर्वमान्य तथ्य है। 
सड़क यातायात--हमारे देश में सड़कों की वर्तमान स्थिति सतोपकर 
नहीं है। देश में चार तो बड़ी ्रंक रोड” हैँ | ये सड़कें बहुत पुरानी हैं। इमे 
सबसे महद्दत्तपूर्ण तड़क ग्रांड ट्रक रोड है जो कलकत्ता से दिल्ली और टिल्ती पे 
खैर तक जाती है | .एक सड़क कलकते से मद्रास, एक मद्रास से बंबई, और एक 
चंबई से दिल्‍ली को जाती है। इन धड़कों के अलावा फिर सहायक सह 
जिसमें से कई इन ट्रक रोडों से मिली हुईं हैं । पर नतो ये सढ़के काफ़ी हैं और 
न जो हैं उनकी हालत ही अच्छी है। इस अखंतोषजनक स्थिति के कई कार्य 
हो सकते हैं | पर सबसे बड़ी बात यह रही है कि रेलों की अपेज्षा तद़कों पर 
ध्यान ही बहुत कम दिया गया। देश के विभाजन के बाद की भारत की तदक 
संबंधी स्थिति यह है कि १६४६ में कुल २३६,०८१ मौल पक्की (मेटल्ड) और 
कच्ची (अ्रन-मेटल्ड) सके हमारे देश में थीं। इनमें ८५,७८८ मील पक्की श्रौर 
१,३४३,२६३ मील लंबी कच्ची सड़कें थीं। श्रगर मोटर चल सकने न चल तफने 
की दृष्टि से देखें तो १८१,४०६ मील लंग्री मोटर चल सकने योग्य और ४७,५७५ 
मोल लंबी मोटर न चल सकने योग्य सड़कें थीं। सड़कों संबंधी हमारी इत 
स्थिति का हुनियाँ के कुछ दूसरे देशों से मुकाबला करने पर नीचे लिखी स्थिति 
सामने आती है :-- 
देश का नाम घर्ष जन सं० क्षेत्रज मोटर योग्य मोर श्रयो० कुल 
करोड़ लाण्वण्मी सड़क मौल सड़क मील मल 
संग्रा०्श्रमे० (१६४०) १३०२ ३००२७ ३,०००,००० २,००६९,००० 88628 
यूना० किंग० (१६३६) ४-६ ००८६ १६०१२० २६,१०० १७६,२६० 
फ्रान्न (१६३६) ४२ शह३ -+ गा 
भाख.... (१६४६) ३१०६ १२-९० १८१,४०६.. ४७,१७५ रश्हवर 
८,११६ ४४६१३ 
पाकिस्तान (१६४६) ७०१ इन६५. ५,५६६ ८, 
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उपयुक्त द्ालिका से यह मालूम पढ़ता है कि भारत और पाकित्तान में 
क्रमशः प्रतिवर्य मील ०*१६ मील और ०-१५ मील लम्बी सड़क है, जब कि अमे- 
रिका में १ मील, ब्रिटेन में २००२ मील, और फ्रान्स में १-६ मील है| प्रति १००० 
व्यक्ति के पीछे भारत और पाकित्तान में क्रमशः सड़क की लंबाई ०५७४ मील 
और ०-७६ मील है, बच कि अमेरिका में २२-७ मील, युनाइटेड किंगडम में ३-६ 
मील, और फ्रान्स में ६ मील है। यदि हम विभिन्न प्रदेशों की दृष्टि से विचार 
करें तो दक्षिण भारत में सड़कों की स्थिति सब से श्रच्छी और उड़ीसा, पश्चिमी 
बंगाल, राजस्थान तथा पंजाव के कुछ हिस्सों में स्थिति सब से अधिक खराब 
मिलेगी | हिमालय की निचली तलदृटियों की भी सड़क संबंधी स्थिति काफी 
झअसंतोषजनक है । 

सड़कों का वर्गीकरण--हमारे देश में सड़कों का निम्नलिखित वर्गीकरण 
किया गया है : - (१) राष्ट्रीय सड़कें ( नेशनल हाईवेज़ ), (२) प्रान्तीय सड़कें, 
(३) ज़िला सड़कें, (४) गाँव की सड़कें | राष्ट्रीय सड़कों द्वारा" राज्य की राज- 
धानियाँ, बढ़े-बढ़े शहर और मुख्य-मुख्य बन्दरगाह आपस में एक दूसरे से 
मिलाये गये हैं । भारत को बर्मो, नेपाल और तिव्जत से भी ये ही सड़के मिलाती 
हूं। ! अ्रप्ैल, १६४७ से इन सड़कों को बनाने और इनको ठीक दिशा में रखने 
का जिम्मा भारत सरकार ने ले लिया है। इस समय'इन सड़कों की कुल लंबाई 
१३,४०५ मील दै जिसमें से लगभग ११.८००० मील लम्बी सड़कें तो बनी हुई हैं 
और लगभग १६०० मल लस्वे बीच-घीच के हुकढ़े छूटे हुए हैं | प्रान्तीय सड़कें 
प्रान्त की प्रमुख सड़कें हैं श्रौर राष्ट्रीय सड़कों के साथ वे मिली हुई हैं । ज़िले की 
सड़कें ज़िलों के विभिन्न हिस्मों को आपस में जोढ़ती हैं श्रौर बढ़ी सद़कों से तथा 
रेलों से भी उनका सबंध दै। गांवों को श्रापव में मिलाने वाली गाँव की सड़कें 
हैं। प्रायः ये पयडंडियाँ मात्र हैं। 

सड़कों का प्रबन्ध-प्रवन्ध की दृष्टि से राष्ट्रीय सड़कें भारत सरकार का 
विषय हैं| इनके अलावा बाक्की की सब सढ़के राज्य की सरकारों का विषय हैं । 
राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों के चार्ज में रहता है। इसके अलावा 
ज़िला चोड और म्यूनितिपैल्टी की सड़कें भी हैं। म्यूनिसिपल सड़कों को छोड़कर 
लेगभग ८० प्रतिशत सड़कें स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के तद्त में ही हैं। सड़कों 
के विकास सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने के लिये प्रति वर्ष “इंडियन रोड कांग्रेस” 
भी होती है। 

सड़कों का विकास--हमारे देश 'में सड़कों के विकास? की श्रत्वन्त 
झापर्यकता है, यह दुदराने की ज़रूरत नहीं | एक श्र में देश का भावी विकास 
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ही इस पर निर्मर है। प्रथम महायुद्ध के बाद जब मोटर द्वारा आवागमन # 
मात्रा बढ़ गई तो सड़कों का महत्व खास तौर से सामने आया । १६ २७ में डा५ 
डम० आर० जयकर के समापतित्व में रोड डेवलपमेंट कमेटी! की नियुक्त हुई । 
दस कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार ने मार्च १६२६ को सैन्ट्रश्न गे 
डेवलपमेंट फरड का निर्माण किया। मोटर स्प्रिट पर मार्च १६२६ में जो श्रायाद 
ओर उत्पादन-कर बढ़ाया गया था उस बरढ़े हुए भाग की श्राय से यह क्ररड 
चना था ] इस फरणड में से राज्यों को सड़कों के निर्माण के लिये श्रा्थिक सहायता 
दी जाती है | इस फरड में ३२ मार्च १६४७ तक २७-०३ करोड़ रुपया एकमित 
हो चुका था। इसमें से ५-०६ करोड़ रुपया तो रिज़र्व में रखा गया था ओर 
२१-६४ करोड उठग्य्रा राज्यों में बॉय्ने के लिये उपलब्ध था। इसमें से श८थ, 
करो रुपया ३१ मार्च १६४७ तकवास्तव में बाँटशा जा चुका था। रोड फरद के 
निर्माण के बाद प्रान्तों और राज्यों की आध्थिक स्थिति बिसड़ने लगी। श्राज तर 
भी यही हालत चली आ रही है| इसलिये प्रान्व और राज्य की सरकारें अरदी 
आय में से जो रुपया सड़कों पर ख् करना चाहती थीं और करती थीं उसमें 
उन्हें कमी करनी पड़ी | पहले रोड फरड का रुपया श्रन्तराज्य और श्रन्तर-जिज्ना 
के महत्व की सड़कों पर ही खर्च हो सकता था | पर बाद में मारत सरकार को 
यह मजूर करना पड़ा कि रोड फरणड से राज्य को मिलने वाले रुपये का २५ प्रतिशत 
सहायक सड़कों पर खर्च किया जा सकता हैं। जो सढ़कें रेलों के मुक्ाजिले में 
आती हैं उन पर भी अपने हिस्से के २५७ प्रतिशत -से अधिक रुपया गज्य की 
सरकारें खुर्च नही कर सकतीं | रुपये की कठिनाई के कारण सड़कों का विकास 
नहीं हो सका | दमारे देश में सड़कों का विकास कितने धौमे हुआ है इसका 
अनुमान इसी से लग जाता है कि १६००-१६४४ तक ४४ बर्ों में हमने जितनी 
मील सड़क बनाई उतनी मौल सइकें संयुक्त राज्य अमेरिका ने १६ वर्ष में ही 
चनाली थीं। सन्‌ १६०० में उस समय के श्रत्रेज्ञी मारत में १७६,००० मील डर 
सड़कों की लम्बाई थी। १६४५ में यह लम्बाई बढ़कर २१६,४२५ मील लम्बी 7 
गई थी--यानी केवल ६०,५३४ मील सम्वी सइक इन ४४ वर्षों में बनी । यदि 
हम केवल पक्की सड़कों को ही लें तो सन्‌ १६०० में ४७,००० मौल सच सदर 
की लम्बाई थी वह १६४५ में ७८,६६० मील दो गई--यानी ३९,६६० मसल 
लम्बी नई पक्की सड़कें ४३ साल में ब्रिडिश मास में बन पाई ! सटे प्रर्ढो 
खच होता रद्दा है उम्तते मी इस घामे विकात का पदा चढता दे | सीट रएई 
बनाने के बाद सड़कों पर होने वाला कुल खर्च द्वितीय युद्ध फे समय दर बटर 
को अपेक्षा उल्टा कम ही हुआ, क्योंकि प्राल्तों श्रीर राज्यों ने श्रस्नी श्ार 
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सड़कों पर बहुत कम खर्च किया, द्वालांकि इन वर्षों में मोटर यातायात पर लगने 
वाले करों में बहुत अधिक इद्धि हुई | मान्त की सरकारों श्र केल्र की सरकार, सभी 
मे करों में वृद्धि की । मोटर के यातायात के लिये करों से आने वाली आय सड़कों 
में ही लगाई जाय श्रोर उसका प्रथक कोष स्थापित किया जाय यह सुकाव भी 
रखा जाता है। किसी हृद तक करों के बोक को कम करने की भी आवश्यकता 
महसूस की जाती है। 

जब द्वितीय महाबुद्ध आरम्म हुआ तो सड़कों का महत्व और अधिक 
सामने भ्राया और इस ओर कुछ ध्यान दिया जाने लगा। देश के पश्चिमी श्रौर 
पूर्वी दोनों ही लरददों पर सड़कों का यथेष्ट विस्तार और सुधार हुआ । यह विस्तार 
ओर सुधार युद्धननित आ्रावश्यक्रता को ध्यान में रखकर ही किया गया था | १६४०- 
४१ में गवर्मर-प्रान्तों में सड़कों पर कुल ख्च ६०२६१ करोड़ रुपया हुआ था। 
१६४३-४४ में यह खर्च ७न्‍्य४६ कशेड़ रुपये तक पहुँच गया था 
झौर १६४५-४६ में १३-३७ करोड रुपये तक पहुँच गया था। मोटर याता- 
यात से होने वाली श्राय इस खर्च के मुकातले १६४०-४१ में १०-६७ करोड थी 
और १६४३-४४ में ८१२७ करोड थी और १६४५-४६ में २६-४६ करोड थी | 
खर्च की अपेज्ञा आय बराबर अ्रधिक रही है यह इन श्ॉकड़ों से स्पष्ठ हो जाता दै । 
१६४६-४७ में आय २०-१० करोड़ रुपया और खर्च १२८८७ करोड़ का हुआ | 

नागपुर योजना--सड़कों के मावी विकास के प्रश्न पर विचार करने के 
लिये नागपुर में १६४३ में चीफ इजीनियर्स की एक कान्फरंस हुई थी | इस कान्फ्रेस 
में आगामी बीस साल की आवश्यकताश्रों को ध्यान में रखकर सड़कों सम्बन्धी 
एक योजना स्वीकार की शई थी। थोबना के अनुसार श्रविभाजित भारत में ४ 
लाख मील लम्बाई की ४४८ करोड़ रुपये की लागत पर सड़क बनाने का प्रस्ताव 
था | भारत का विमानन हो जाने से भारत के हिस्से में ३७३ करोड़ रुपये की 
लागत पर ३११,००० मील लम्बाई को सड़कें बनाना रदह्ा। इनमें ६०,००० 
मील की राष्ट्रीय और राज्य की सड़कें, ६०,००० मील की ज़िले की बढ़ी सड़कें, 
१००,००० मील की ज़िले की दूसरी सड़कें और १५०,००० मील की गांव 
की सड॒के शामिल हैं।इल योजना में यह सिफारिश भी की गईं थी कि 
राष्ट्रीय सड़कों को बनाने और उनको ठीक द्वालव में रखने का पूरा आ्िक ज़िम्मा 
भारत सरकार का होना चाहिए। इसके अलावा मारत सरकार का काम देश 
के विभिन्न मागों की सडक योजनाओं में समन्वय करना होना चाहिये और इस 
इृष्डि से सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सेन्ट्रल स्टंडड ज्ञ स्पेसीफिकेशन्स, और 
टेकनिकल सलाद को भारत सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये । योजना का मुख्य 
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यातायात ३४६ 


ले जाने योग्य बन सकें। राज्य को अपनी सड़कों की योजना समझ-सोचकर 
केक्तीय सड़क संगठन की सलाह से बनानी चाहिये। गाँवों की सड़कें चनाने की 
ओर विशेष ध्यान देने की अ्रवश्यक॒ता है। इसमें गाँव वालों का सहवोग 
प्राप्त किया जाना चाहिये । ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि सड़क बनाने का ३ खर्च 
याँव वालों ने दिया और १ सरकार ने । पंच वर्षीय थोजमा में २३ करोड़ रुपया 
मारत सरकार, ४०१४८६५ करोड़ 'ए' श्रेणी के राज्य, १४-७७६ करोड़ 'बी' भेंणी 
के राज्य और ५९३७ १६ करोष्ट 'सी? श्रेणी के राज्य, कुल ६३'७३७६ करोड़ रुपया 
सड़कों पर खर्च करने का ग्रस्ताव है । 
भीटर यातायात का राष्ट्रीयकरण--भारत के स्वतन्त्र होने के बाद 
-मोयर यातायात के राष्ट्रीयकर॒ण की नीति सब राज्यों ने अपना ली है। पिछले 
-तीन वर्षों में इस दिशा में विभिन्न राज्यों में यथेष्ट प्रगति सी हुईं है। बम्भई 
में स्टेट रोड ट्वान्लपोर्ट कारपोरेशन' की स्थापना दिसम्बर १६४६ में हुईं थी। 
इसमें पूजी मारत सरकार क्रौर राज्य की रकार ने १३ अनुपात में लगाई 
है | इसका उदंश्य धीरे-धीरे राज्य भर के मोठर यातायात को अपने हाथ में 
ले लेना है | इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने १६४७ में ही पैसेंजर बस' 
-द्रान्सपोट का राष्ट्रीयकरण करने फा निश्चय कर लिया था। सरकारी विभग 
द्वारा ही मोटर सर्चित का संचालन फिया जाता है। पत्माव और मद्राप्त में भी 
-सरकारी विभागों द्वारा ही मोटर सर्चित का संचालन दोता है। उड़ीसा में 
शेड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की स्थापना की जाने वाली है जो राज्य द्वारा संचा- 
लित मोटर यातायात को अपने हाथ में ले लेगा। पश्चिमी बंगाल में फिलद्दाल 
कलकते और बृहत कलकत्ते की बस सर्विल तक ही राष्ट्रीयकरण सीमित रहने 
“वाला है। मध्य प्रदेश में सी० पी० ट्रान्सपोर्ट सर्मिसेज्ञ लि० और प्रोविशियल 
्रान्‍्सपोर्ट कम्पनी लि० द्वारा मोटर सर्विर चलाई जा रही हैं और इसी तरह 
की तीन और कम्पनियाँ बनाने का विचार है। “बी? श्रेणी के राज्यों में ट्।बकोर 
कोचीन, मैसूर, सौराष्ट्र आदि में भी मोटर यातायात का राप्ट्रीयकरण शुरू हो गया , 
है। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा मोटर यातायात का सचालन होता था। पर 
अत्र यह सचालन दिल्‍ली रोड ट्रान्लपोट ऑयोरिटी नामकी स्वतन्त्र संस्था के हाथ 
में चला गया है | 
मोद्र यातायात के राष्ट्रीयकरण का भी अन्य राष्ट्रीयकरण की योजनाश्रों 

की तरह पूँ'जीपति वर्ग बराबर विरोध करता आया है, पर इस मामले में हमारी 
सरकारों ने इृढ़ता से काम लिया है। दिसम्बर १६५० में भारतीय संसद ने 'रोड 
द्राम्तपोढ कारपोरेशन बिल” पास कर दिया। इस बिल्न के पास हो जाने से राज्य 


३६० भारतीय अर्थशात्र की रूपरेसा 


की सरकारों को सड़क यावाबात के राष्ट्रीयकरण का अधिकार मिल गरग्नाहै 
और राज्य को अरनी वल सर्वितों को स्टेंह्टरी काररोरेशन छारा ग्रवस्‍थ-्यवस्या 
करने का अधिकार प्रात दो गया है। राष्ट्रोयकरण से दुताहिरों छो मुविया 
बढ़ी है इसमें कोई संदेह नहीं | व्यक्तिगत हाथों में नत्र मोटर यातायात्र या उत्त्ले 
यदि आज किराया छुछ अधिक है और लाम कम भी है तो इसे राष्ट्रीयकरण को 
असफलता मानने की आवश्यकता नहीं है |. क्योंकि इसका एकशकाग्ण ब्हभी 
ह कि पहले की अपेक्षा वात्रियों और काम करने वाले दोनों हो को अच अधिक 
मुविधा दो बाती है। सरकार के द्वा4 में जो ब्यवसाव है उत्का एकमात्र दरप्टि- 
कोण शोपण द्वारा अनुचित लाम कमाना नहीं हो सकता । फिर भी जहाँ काय 
क्षमता की कमो हो और अ्रपव्यव हो वहाँ बरावर छुधार करने का पक करने 
खाहियें। राष्ट्रीयकरण की सफलता के लिये यद्द श्रावश्यक हे | इसके 
अलावा यह भो जरूरी है कि राज्य की द्रान्हपोट सर्वित्ेज्ञ जिन मोदर गाड़ियों 
को काम में लें उनका स्टेंडर्डाइज़ेशन हो, और देश के मोढर उद्योग 
से पुरानी के स्थान पर नई गाड़ियां बदलने और उनकी संख्या बढ़ाने छी बोडना 
का मेल वबिठाया जाये | मोटर यादड़ी सुधारने के कारखानों की स्थापना करने 
और 'टेकमिकल् मेन! को शिक्षा देने को व्यवस्था करने की ओर मी पविश्तेष ध्यान 
देवा चाहिये ) 
पाँच वर्षोय योजना में राज्य द्वारा चलने बाली मोटर तर्वसिज्ञ के लिए 
धर! श्रेणी के राज्यों के लिए ३-६ करोड़ रुपया, व! श्रेयी के सण्यी के लियि 
१-६ करोड़ झुपया और 'सी' श्रेणी के राज्यों के जिये २० लाव सवानइत 
प्रकार कुल ७-४ करांड़े झपपा रखा सवा ह्दै। ॥॒ 
आन्तरिक जज याताबात--बल्न याव्राया दो प्रकार के हँं--एक तो 
नदी यातायात और दूसरा तमुद्तदीब यातायात | पहले हम नदी बातापाद के 
बारे में विचार करेंये | ५ हि 
नदी यातायाव--भारत में नदी बाताबात अत्यन्त शावान काल ने बडा 
पहले से नदी याताबात का इस ईझ में 
विकात हो छुका था। बुक्ति कह्यतद' नाम की एक प्राचीन | आ की पुत्र 
है, जिसकी प्राचीनता का ठीक्डोक अबुमान लंगाहा मो कदिव द्, ५0 
और नदी में चलने योग्य नादों की निर्माणकला का उह्तेः ब्राताई | नि हे 
स्तूप में एक नाव का चित्र खुश इत्र हद मेगत्वनीज़ ने मी सेट! दाग 
यातायात का ज़िक किया है | १४वीं शवाब्दी में मी ना बाताबाव दबन द्शा 
में था। पर यह तोग्राचीन इतिहात की बा हुई। उतसात ४2033 
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यातायात शरे६९ 


से चलने वाले स्टीमर का सबसे पद्ले श्८३३ में उपयोग हुआ । १८४२ में 
कल्नकता और आगरा के बीच में यमुना नदी में नियमित रूप से पाक्षिक यात्रा 
का अवन्ध था। पर स्टीमर का मद्धत्व नदी यातायात में कभी बहुत अधिक नहीं 
हुआ | देशी नावों द्वारा कहीं अधिक मात्रा में यातायात होता था | 

देश में नदी यातायात का हास रेलों के विकास के साथ-साथ श्प्य्श्$ से 
आरम्म हुआ | सिंचाई के लिये जब बढ़ीं बड़ी नहरें बनने लगीं तो उनका असर 
भी नदी यातायात पर घुरा पढ़ा क्ष्मोंकि नदियों में, खासतौर से उनके ऊपरी 
हिल्सों में, नहरों में पानी चले जाने से, पानी की कमी होने लगी । बाद में नदी 
यातायात की मात्रा थोड़ी बढ़ी है, पर फिर मी इस समय नदी यातायान देश के . 
उत्तरी-पूर्वी भाग में--गंगा-अक्षपुत्रा मार्ग पर--ही सीमित है । देश के विभाजन के 
कारण और भारत-पाकिस्तान के सम्बन्ध अच्छे नहीं होने से मी नदों यातायात 
में अड़चन उत्पन्न हुई है और यह आवश्यक समभा जा रहा है कि हमारे नदी 
यातायात की इस तरह पुनव्यंवस्था हो जाय कि पाकित्तान में से होकर कम से 
कम आना-जाना पड़े । 

भारत में साल मर नारी रद्द सकने पाले जल-मार्ग की हम्बाई ४१,००० 
मील के लगभग है| इस पर स्टीमर्स और देशी बड़ी-बड़ी नावें चल सकती हैं । 
इसके अनावा ऐसे जलमार्ग भी कई ईं जहाँ छोटी-छोटी नावें चल सकती हैं। 
वर्तमान शताब्दी के प्रास्म्म में ३,६०० मील लम्बी नदरों पर यातायात होता 
था | १६३८-३६ में इनकी ४,२०५, मील की लम्भाई हा गई थो | कुल किश्तियों 
की संख्या इस शताब्दी के आरम्म से २०८,००० थी। यह संझ्या द्वितीय 
महाउुद्ध के पहले २०६,००० हो गई थी। इस बीच में जल-बातायात से आने- 
जाने वाले माल की मात्रा २२ लाख टन से १०७ लाख टन ( १६३८ ३६ ) होगई 
थी ओर यात्रियों की संख्या ६ लाख से १६ लाख होगई थी। विभाजन के बाद 
जज्ञ यातायात के लिए उपलब्ध नहरों की लम्बाई ४७२४ मील, आने-चाने वाले 
माल की मात्रा १६२ लाख टन और यात्रियों की संख्या ३८०,००० है (दिसंबर 
१६४७० केकॉमर्स से ) | गंगा-अक्षपुत्रा जलमार्ग पर स्टीमर से होने वाले ट्रेफिक की 
मात्रा छाल सर में ६२९ करोड़ उन मीज्ञ है। इन्हीं मदियों में देशी गांवों से 
इससे दुगना ट्रैफिक दोता है। कलकते से आने जाने वाले कुल माल का मुश्किल 
से १|१२वाँ हिस्सा जल-मार्ग से आता है। दक्षिय में बर्किंषम नहर जो 
मद्रास ओर वेजबाड़ा को मिन्नती है, गादावरी और कृष्णा नदी की नहरें, और 
इम्मगुदन नहर जल यातायात के प्रमुख साधन हैं। दक्षिण मास की नदियां 
उत्त भारत की नदियों की अपेक्षा आवागमन के लिये कमर उपयोगी हं। इस 
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यातायात रेद्रे 


पंतिनिधि मी बोर्ड के मेम्बर होंगे | मारत सरकार इसका एक सेकेट्री भी नियुक्त 
करेगी । इस बोर्ड का काम ब्रह्मा, गंगा और इनकी सद्दायक नदियाँ के यातायात 
संबंधी प्रश्नों को हल करना और इस दृष्टि से उनका विकास करना होगा। 
विभिन्न राज्यों द्वारा इन नदियों के यातायात फे संबंध में किये जाने वाले कार्मों में 
समीकरण करना भी इस बोर्ड का काम होगा | इसका केन्द्रीय कार्यालय दिल्‍ली 
में रहेगा और इसका व्यय सच सबंधित सरकारें उठावेंगी। जल यातायात फे 
विकास में विभिन्न राज्यों ओर केन्द्रीय सरकार में आवश्यक पारस्परिक सहयोग की 
दिशा में उठाया गया यह एक उल्लेखनीय क़दम है । हु 

नदी यातायात के मार्ग में, झेसा कि ऊपर लिखा जा चुका दे, एक 
कटिनाई यह दै कि सिंचाई की नहरों के कास्ण पानी की कमी आ जाती है। 
इसका उपाय यह है कि जल संचय ( रिचर कजरदेन्सी ) की उचित व्यवस्था की 
जाये | यह व्यवस्था बड़ी खर्चीली होती है ओर केवल जल यातायात के लिये 
इतना खर्च करना सम्मव नहीं हो सकता। इसलिये नदी के उपयोग की बहु- 
उद्देशीय ( सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और यातायात ) योजनाश्रों के बनने 
पर ही यह व्यवस्था सम्भव है। इसीलिये भारत-सरकार ने नदियों की बहु- 
उद्देशीय योजना की नौति को स्वीकार किया है। इससे जल यातायात की यह 
कठिनाई दूर हो सकेगी ) 

इस समय जो नदी घाटी योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं उनमें से 
कई एक के पूरी होने पर देश के जल यावायात में भी विस्तार होगा | उदाहरण 
के लिये उड़ीता की दीराकुड बाँध योजना पूरी दोने पर महा नदी का 
३०० मील का टुकड़ा जल यातायात के योग्य हो सकेगा। इसी प्रकार दामोदर 
घाटी योजना के फलस्वरूप रानीगंज की निचली कोयले की खानों को हुगली 
नदी से एक जल यातायात की नहर के द्वारा मिलाया जा सकेगा। गंगा बेरेज 
प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भी एक नहर बनाने फी योजना है जो मागीरथी से झॉसीपुर 
के पास मिलेगी । गंगा और घागरा नदी को भी यातायात के थोग्य बनाने का 
विचार चल रहा है। सेन्द्रल वाठर पावर इरीग्रेशन एण्ड नेवीगेंशन कमीशन 
की अब तक की जॉच से यह मालूम दोता है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट को भी 
जल यातायात से जोड़ना सम्भव है | पर यह योजना बहुउद्देशौय हो सकती है| 
इसी प्रकार आताम और पश्चिमी बंगाल के बीच में भी जल यातायात की 
स्थापना सम्भव है। सारांश यद्द है कि भारत में जल यातायात के विकास के 
की गुंजाइश है। यह विकातघ आवश्यक है। इस ओर सरकारों का ध्यान 

|| 


रदड भारतीय अयेशास्त्र की रूपरेजा 


के बम, बह बाद पधिद हे 08008 8४% जहाओों द्वारा समुद्र 
२००० जहाओों के बेड़े का उन्होंने 2 सी 23 बेर लोदने ही वो 
अकबर के शासक में न्होंने अपनी तझुद्टी यात्रा के लिये उपयोग किया था। 
कर ४०,००० जहानब तो केवल सिंघ नदी के ब्यारर में 
लगे > । जब वासको-डी-यामा पहली बार भारत में आया तो उसे उहाँ ऐसे 
नाविक मिले जो जल यातायात के वारे में उतसे कहीं अधिक जानकारी रहते 
थे। उन्नीसर्ची सदी तक भारतीय जहाज़ विदेशी और समुद्रतदीय व्यापार में 
अच्छा हित्ता लेते रहे | पर बाद में अंग्रेजी चहाजों ने अनुचित प्रतिलदा और 
अनुचित जपार्षो से भारतीय जहाज्ञी यातायात को प्रायः नष्ठ सा कर दिया। 
् जी बहाजों के मालिकों का ब्रिटिश सरकार पर काफ़ो अतर था। उन्होंने 
गीगेशन लाज्ञ' प्ात॒करवाबे। इन क्वाबूतों के वाद भारतीय जहाज द्रिटिशि 
बन्द्रगाहों में जा नहीं सकते ये। जहाज़ों के निर्माण में वैज्ञानिक तरीकों के उप- 
योग और लोहे के जहाज़ बनने से भी मारतीय जहाज्ञी यातायात को बहुत 
घक्का पहुँचा । इसका नतीजा यह हुआ कि विदेशों व्यापार में तो माखोय 
जहाज्ों का कोई स्थान बचा हो नहीं, पर समुद्रतटीय व्यापार में मी द्विव्शि 
जहाज्ों का पभुत्त कायम हो गया | ब्रिटिश नेवीगेशन कमीज ने 'कास्केंस' के 
रूप सें अपना एक संगठन बना लिया था। यह संगठन हर प्रकार से भारतोब 
जहाज़ों का विरोध करता था | भारतीय जहाज्ञों का पिरोध करने के दो उपाय 
खास दौर से काम में लाये जाते ये । एक तरीक़ा तो यह था कि पहले तो क़िगिये 
को कम करके मारतीय जहाजों को इस क्षेत्र से हटा दिया जाये श्लोर दिर 
किराया बहा दिया जाये। यही किराये की लड़ाई का तरीका या। दूसरा 
तरीका यह था कि यदि माल सेमने वाले 'कान्फ्रेंस' के जहाओं से ही अरना 
माल भेजते हैं तो उन्हें माड़े का एक अंश, प्रायः २०%, एक निरिचित समन के 
बाद वापस मिल जाता था। अब तो इस फक्ान्फोस' में दो भारतीय जदाज्ी कप- 
मियाँ भी शामिल करली गई हैं। मासतीय जहाओों के मार्ग में और भी कई 
कठिनाइयाँ थीं, जैसे ज्िटिश और यूरोपियन बीमा कम्पनियाँ उनके वित्द पक्ष- 
पात का व्यवहार करतीं और समुद्रतढीय व्यापार और सुलाफिरों के झावागनंद 
को द्विटिश जहाज प्रोत्ताहन नहीं देते । 
मरकेन्टाइल मेरीन कमेटी--प्रथम मद्दायुद के बाद मार में राफ्रीय 
जहाज्ञी वेढ़े के निर्माण की माँग की दाने लगी। देश के आर्थिक विकात की 
दृष्टि से तो यह श्रावश्यक था ही पर देश को सुए्दा के लिये मी इतका महत्ते 
था। भाख सरकार ने १६२३ में एक मरकेन्टाश्ल मेरीन कमेटी की निवुक्ति की) 


यातायात श्द्‌्५ 


ऋमेटी ने मारतीय युवकों को जहाक़ी शिक्षा देने की व्यवस्था करने, भाग्तीयों 
को विदेशी जहाओं पर अनिवार्य रूप से काम देने, समुद्रतटीय बेढ़े का भारतीय- 
करंण करने, और जहाज़ निर्माण के उद्योग को सहायता देकर थुनर्जाश्त करने 
की तिफारिशें कीं । तत्कालीन भारत सरकार ने इन सिफारिशों में से एक सिफ़ा-_ 
'रिश को स्वीकार किया | भारतीय युवर्कों की जहाज़ी शिक्षा के लिए 'डफरिन! 
जहाज़ की स्थापना की गई । 
समुद्रतटीय व्यापार के भारतीयकरण के प्रयत्त--समुद्रतढीय व्यापार 
भारतीय जहाज़ों के लिये सुरक्षित रखने की माँग भी देश में उठी। केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभा में १६९८ में इस आशय के बिल भी पेश किये रये। पर 
तत्कालीन भारत सरकार के विरोध के कारण इन बिलों का कोई नतीजा नहीं 
आया | 
ह्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चातू--जब गत महायुद्ध आरम्भ हुआ 
सो भारत सरकार को यह अ्रतुभव हुआ कि भारतीय जद्दाज्ञी बेड़े की कितनी 
आवश्यकता है| १६४५ में जद्गाजों सम्बन्धी “रिकन्स्ट्क्शन पॉलिसी सब-कमेटी? की 
मारत-सरकार ने नियुक्ति की | इस कमेटी ने जनवरी १६४७ में श्रपनी रिपोर्ट पेश 
की और सरकार द्वारा राष्ट्रीय जद्दाजी नीति अपनाने फी सिफारिश की। श्राने 
वाले पाँच से सात साल में २० लाख ठन का जहाज्ञी बेड़ा खढ़ा कर लेने का 
सद्य इस कमेटी ने देश के सामने उपस्थित किया | समुद्रतटीय व्यापार पूर्णतया 
आरतीय हाथों में ले लेने की इस कमेटी ने सिफ़ारिश की । इसी प्रकार दूसरे देशों 
- के व्यापार के बारे में भी इतने कुछ अनुपात निश्चित किये। भारतीय शिपिंग 
चोर्ड की स्थापना करने की भी कमेटी की राय थी । 
अगस्त १६४७ में भारत स्वतंत्र हो गया। तभी से भारत-सरकार भारतीय 
जहाज़ी बेड़े के निर्माण के लिए आवश्यक श्रोत्ताइन दे रद्दी है | जद्दाज़ी यातायात 
के एक नये सरकारी विभाग की स्थापना की जा चुकी है जो डाइरेक्टर जनरल, 
'डियन शिपिग को तहत में काम करता है। १६४७ के अगस्त में मारत-सरकार 
ने तीन नए शिपिंग कोरपोरेशन्स स्थापित करने की घोषणा की थी। इनमें से 
प्रत्येक की १० करोड़ की पूँजी मानी गई थी जिसका ५१% भाग भारत सरकार से 
मिलने की बात थी । प्रत्येक कोरपोरेशन का अपना निश्चित मार्य और निश्चित 
चनेज हो, यह भी तब किया गया था। इन कोरपोरेशन्स का उद्देश्य भारतीय 
उनेज की शीधातिशीघ्र मात्रा बढ़ाना और जहाज़ी यातायात का विकास करना था 
पर भारत सरकार आर्थिक और श्रन्य कठिनाइयों के कारण अभी तक केवल एक 
कारपोरेशन की ही स्थापना कर सकी है | इसका काम आस्ट्रेलिया, सुदूरपृथे.ं और 


३६६ भारतीय अ्रथेशाल्त्र की रूपरेशा 


निकट पूर्व के साथ ब्यापार करना है और इसकी मैनेजिंग एजेंसी लिंधिया स्टौम 
नेवीगेशन लिमिटेड के पास है | 

१६४८ से तटीय यातायात पर भारत सरकार का नियंत्रण है और लाइसेंत 
से जहाज़ चलाने की आज्ञा है । तमी से तटीय व्यापार में भारतीय जहाज्ञों की संख्या 
बढ़ने लगी है । जनवरी १६५० में जो शिपिंग कान्क्रेंस हुईं थी उसमें समुद्रतरीय 
व्यापार की भारतीय मात्रा को और अ्रधिक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया 
था | मौजूदा ब्रिटिश जहाज्ञों में से कुछ के लाइसेंस रद्द करते और झ्ागे नए 
लाइसेंस नहीं देने का कास्फेंस में नि्शंय किया गया। भारतीय कम्पनियों को 
सरकार ने यह आश्वासन दिया कि जहाँ तक सम्मव होगा सरकारी माल लाने ले 
जाने का काम वह उन्हीं से लेगी | विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में भी यह निर्णय 
किया गया कि आगे से विदेशी व्यापार सम्बन्धी सरकारी समभौतों में यह धारा 
रखी जाय कि ५०% माल मारतीय जद्दाज्ञों में लाया-ले जायरा जायगा। श्रगत्त 
१६५० में भारत-सरकार गे समुद्रतद्ीय यातायात केवल भारतीय जद्दाज्ञों के लिये 
ही सुरक्षित रखने का निर्णय कर लिया है। सरकार की इस नीति को कहाँ तक 
सफलता मिली है इसका अ्रनुमान इससे लगाया जा सक्ता है कि समुद्रतटोय 
व्यापार में जहाँ श्राज से दो साल पहले १,३८,००० विदेशी ठनेज था वहाँ श्रव 
केवल ४८,००० उन दी है । द्वितीय युद्ध के बाइ हमारा भारतीय ग्रोस रजित्ट 
टनेज ७५,००० था वह १ जनवरी १६५२ को ३ लाख ६० हज़ार ००७ टन था। 
हमारे बहाज्ञी बेढ़े में, ४, हज़ार ठन से 'ऊपर के ४१ बदाज्ञ हैं | इनमें 
आपे से ज़्यादा बहाज़ तोन शिर्पिंग कम्मनिर्यों के हैं| विदेशी व्यातार को 
जहाँ तक सम्बन्ध है १६४६-४७ में इस क्षेत्र में एक भी भारतोय जहाज काम 
महीं करता था, पर श्राज २४ जद्दाज १,७२,५०५ ग्रोस टनेज के काम कर रहे 
हैं । बाकी २.१७,२०२ भग्रोत टनेज के ७६ जद्दाज़ तटीय व्यापार तथा ब्रमा, 
लंका, पाकिस्तान जैसे निकट के देशों से व्यापार के काम में आते है! 
हमारे जहां में प्रायः सभी सामान ले जाने वाले हैं और केवल दो बहाज मुन्ताकिर 
ले जाने वाले हैं। सन्‌ १६४७-४८ में समुद्रतटीय व्यापार का ४३४ शोर ३६४८- 
४६ में ५३% भाग भारतीय बद्दाज़्ों का था। पर विदेशी व्याणर का केबल ४४ 
भाग हमारे जहाजों का है। समुद्र तटीययातायात के विकास के लिये बन्दरगाहों 
के विकास की भी पूरी आ्रावश्यकता है। देश में छोटे छोटे वन्दरगाहों को स्थिति में 
सुधार करने के लिये भारत सरकार के एक विशेष अ्रधिकारी ने श्रावश्यक जाँउ फे 
बाद रिपोर्ट पेश की है | नेशनल द्वारत्र चोड ने इस रिगरेर्ट पर नवम्बर १६४१ मे 


विचार किया | 
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पाँच साला योजना--हमने ऊपर यह लिखा है कि १६४७ में शिपिंग 
सब-कमेटी ने भारतीय जद्दाजों के ज्िये आगामी ५-७ वर्षों में २० लाख ठन का" 
लर्दय उपस्थित किया था | इस लक्ष्य तक दम पहुँच नहीं सके हैं। युद्ध के पहले" 
भारतीय टनेज २,४४,००० था और १६४६ में १२,२७,०८८ दी रद्द गया था, वह , 
१६४० के अन्त में ३,७७,४०० हो गया था। जैसे ऊपर लिखा गया है, इस समय 
७६ जद्दाज २,१७,२०२ ओ्रो ब्नेश के भारतीय समुद्र तठ पर हैं और उनमें से श्रावे 
से ज्यादा २० वर्ष से अधिक आयु के हैं। मारतीय जहाओं की संख्या में वृद्धि करना 
अत्यन्त आवश्यक है | इसके बिना न समुद्रतटीय व्यापार मारतीय जहाजों के दाथ 

मैं पूर्ण दौर से आ सकता है और न पुराने जद्दाओों को बदला जा सकता है और न 

.. विदेशी व्यापार में ही हम अपना उचित हिश्सा ले सकते हैं | इसीलिए पंचवर्षोय 
योजना में इस काम के लिये १४०६ करोड़ रुपया खर्च करने का प्रस्ताव है | ००००० 
टन तो समुद्रतटीय व्यापार के लिये और १,२५,००० टन विदेश व्यापार के लिये; 
और ६०,००० टन ईंस्टर्स शिपिंग कोरपोरेशन के लिये, जो भारत सरकार ने स्थापित 
किया है, प्राप्त करने - की योजना है । ट्नेज बढ़ाने के लिये भारत सरकार भी ऋण 
के रूप में कम्पनियों को आर्थिक सहायता देती है और इसलिये बह कम्पनियों पर 
अपनी देख-रेख भी रखती है ताकि उचित माड़ा वयूज्ष किया जाये, प्रभन्‍ध अच्छा 
हो और मुनाफ़ा बापल इसी काम में लगे | मेरीन इ'जीनियरिंग और म्चेंट नेवी-- 
गेदिंग की शिक्षा के लिए भी योजना में व्यवस्था की गई है। 

हवाई यातायात--भारत में हवाई उड़ान १६१९ में आरम्भ हुई। इस 
समय कुछ स्थानों में केवल प्रदर्शन की दृष्टि से हचाई उड़ान की व्यवस्था की 
गई थी । पहली बड़ी लड़ाई के बाद हृवाई यातायात की हमारे देश में वास्तविक 
शुरूआत हुईं। मार सरकार ने कुछ लेंडिंग आउन्ड की व्यवस्था की | १६२७. 
में लिविल एवियेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई । सिविल एरोड्रोम्स बन- 
वाए यण और हवाई जद्दान चलाना सिंखाने के लिये प्लाइंग क्लब कायम हुई । 
१६२६ में भारत श्रोर लन्दन॒ के बीच में मियमित रूप से दवाई यातायात श्रारमभ 
इश्ना | १६१२ में मारत में दी कुछ स्थानों के बीच में हथाई यातायात की सुविधा हो 
गई। विदेशी कम्पनियों द्वारा मो भारत में दोकर पश्चिम और पूर्व के बीच हवाई 
यातायात की शुरूआत की गई। 

गत महसुद्ध के समय इबाई यातायात को श्रच्छा प्रोत्ताइन मिला और 
इस समय तो हवाई यातायात का देश के यातायात में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत- 
के स्व॒तन्त्र होने के बाद इवाई यातायात ने अच्छी प्रगति की है। भारत सरकार ने 
बराबर प्रोत्ताइन दिया। इन्टरनेशनल सिविल एवियेशन ओरगेनीजेशन में मी भारत 


बा 
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सरकार करियात्मक भाग लेवी रही है| 
ल्यों वर्तमान स्थिति--२ अप्रैल, १६५१ को भारत में € हवाई बातादात ही 
कम्पानयों याँ--एयर इंडिया, वम्बई, इ'डियन नेशनल एयसेज्ञ, नई हिल; 
एयर सरविसेज्ञ आव इंडिया, वम्बई; डेकन एयरवेज, वेगन पेट; एके 
६ इ डिया ), कलकता; भारत एयरवेज़, कलकत्ता; एयर इ'हिया इटग्नेशनल, 
बम्बड़ें; हिनालवा एविवेशन, कलकत्ता; कलिंगा एयर लाइन्स, कहक्ता | इनमें 
से एचर इ डिया इन्टरनेशल बन्त्रई ( १६४७ में स्थापित ) लन्दन तथा बम्बरे, 
अदन, नेरोबी के चीच में चलठी है। इसमें भाग्त सरकार का भी हिस्ता 
भारत एयखेज़ कल्नकता, वेगकोंक के बीच में भी चलती है| उंतार के दवाई 
यातायाद की इष्ठि से भारत की मोयोलिक स्थिति कुछ अच्छी है, क्योंकि पृ 
पश्चिम के बीच में चह ल्थित द्टै । ची० ओ० सी ०, के० एल० एम०, दी० इड 
छ० तथा पेन एमरिकन एयखेज्ञ आदि अन्दर्साष्ट्रीय महत्व की हवाई यातात 
की कम्पनियों द्वारा हवाई यातायात की व्यवस्था भारत में होकर है | 
१६५० में इृदाई जहाओं ने १,८८,६६,१३६ (१ करोड़ ८८ लाख ६६ इदार 
२३६ ) मील की यात्रा की और ४३ लाख यात्रियों ने इन यात्राओं से लान 
उठाया । १६४६ में हवाई जहान से १०,२२३ हडार मील की यात्रा २,०५,२४१ 
आात्रियों ने की थी | १ अप्रैल १६४१ को हवाई जहाब के अन्दरूनी और चाहर्र 
दोनों मिलाकर ४१ साय इस समय काम करते थे | हवाई मार्यों की कुछ्त लखाई 
२६ हजार मील के लवभग है | हवाई बहाओों से वादियों के अलावा तामान झर 
डाक सी लाई-लैजाई जाती है। शरणार्थियों को लाने-जैडाने में, आताम में 


वाढ्प्रस्त क्षेत्रों में सहायता पहुँचाने में और दूसरे ऐसे मौकों पर हवाई व्ह्वाले 


बहुत नद॒द मिली हैं । दल 
सिविल एविवेशन डिपार्टमेंट के निवन्द्रण में इत समय ६६ एशेड्राम ६ । 


! 
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इसमें से दिल्ली, वम्बई और कन्नकत्ते के अन्दराष्ट्रीय एरोड्रोन्स हैं। कुछ वई 
एरोड्रोम्च हैं, छुछ बीच के दर्ज के और इछ छोटे है। कुछ ऐसरोड्रोगों पर--तगनग 
३१ पर--रत को उड़ने की व्यवत्या भी है । गा 
ऐरोनॉब्किल कम्यूनिकेशन के इत समय ५४१ अच्छे सेशन दे । दर द्विग का 
खुबिधा करने के लिये मी पिछले वर्षों में प्रदल हुए हैं। इलादाबाइ मे वित्त 
एविदेशन ट्रेनिंग हेंदर हैं ब्निमें चार विंमायों री झिह्वा दी हाती है-डट्ता, 
एरोड्रोम, एडीनियरिंय और कस्यूनिकेशन | तहारतपुर में भी दोविंए एरिदिशत 

द्रेनिंग सेन्टर है वहां रेंडियों देकनीशियन्स को दैवार किया शादा द 
पूना में इंडियन स्लाइडिंग एसोसियेशन है| इसे नाख सरकार है फ्रायि 


यातायाठ ड्रध्द्‌ 


सहाग्वा मिलती है। इसका काम “्लाइडिंग' को ओत्तादन देना दे । 

इंडियन एरोनॉटिकल सोसाइटी की भी दिसम्बर १६४८: में स्थापना 
हो चुकी है । इसका उद्देश्य एरोनॉटिकल साइन्त और एंजीनियरिंग की उन्नति 
में सहावक होना है ! 

अनुसंधान और विकास के लिये भी तफ़्दस्बंग एरोड्रोम, नई दिल्‍ली में 
कुछ व्यवत्या की गई है | वगलोर, इंडियन इस्टीव्यूड ओऑँव साइन्स में एरो- 
नॉटिकल एजीमियरिंग की पोस्ट ग्रेज्येट शिक्षा मी दी जाती दे । 

चंगलौर में एयर क्रेफ़ फेक्टरी कई वर्षों से काम कर रही है | यह भारत 
सरकार के अधिकार में है । भारत सरकार का उद्देश्य-इसे पूर्णतया हवाई बहाज् 
बनाने के कारखाने दा रूप देना है । 

भावी विकास--मारतवर्ष में हवाई यातायात के विकास के लिये यथेष्ट 
ग्रबाइश है | युढोच्तर विकास योजना के श्रन्तर्गत, मार सरकार ने हवाई याता- 
यात के विकास और निवन्तण की भी एक योजना बनाई । इस योजना के अनुसार 
इुदाई यातायात का ज्षेत्र व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए खुला छोड़ने का निश्चय 
किया गया, एयर ट्रांसपोद लाइसेंसिंग बोर्ड की स्थापना का फैसला किया गया 
और कोई मी इत्राई बातायात को कम्सनी जिना इससे लाइसेंस लिये कार्य नहीं 
कर सकदी यह मी तय किया गया । हवाई यातायात की सत्र लाइनें केवल चार 
कंपनियों द्वारा चलाई जानी चाहियें, और सरकार हवाई यातायात की कंपनियों 
को आर्थिक सहायता दे सकती है--यह भी इस योजना के अन्तरगंत था। दूसरे 
महाबुद्ध के बाद एयर ट्रांपपोट लाइसेंतिग बोर्ड के पास देश में हवाई यातायात 
की व्यवस्था करने के लिए कंपनियाँ खोलने के कई आवेदनपत्र आये और कई 
ऋंपनियों खुलीं मी | पर तुरन्त दी यह अनुभव किया जाने लगा कि इन कंपनियों 
की आर्थिक हालत संतोषजञ्ननक नहीं है। फुखरी १६५४० में भारत सरकार ने 
एयर ट्रांवगेट इनक््वावरी कमेटी की. सारी स्थिति की जांच करने और हवाई 
याताबाद की भावी उन्नति के लिये उपयुक्त सुझाव देने के लिये नियुक्ति की | 
कमेटी की रिपोर्ट से यद्द स्पष्ट है कि हवाई यातायात उद्योग की आर्थिक स्थिति 
संतोपदनक नहीं है, और इसका मुख्य कारण यह है कि देश में हवाई यातायात 
की वतमान मांय की दृष्टि से हवाई यातायात की कंपनियों की उख्या कहीं अधिक 
है। इतका नवीदा यह द कि अनावश्यक और अधिऊ खर्च दोता है, आपस में 
अनुचित प्रतित्पर्दा होती है, और कंपनियों की आय में कमी आती है। कंपनियों 
के पात हवाई जहाद और उनके अतिरिक्त माग सी आवश्यकता से कहीं अधिक 
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यावायात हे७१ 


आवश्यकता है। इसके लिये ५, करोड़ रुपये की श्रतिरिक्त पू जी की जरूरत दोगी। 
इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कंपनियाँ को आर्थिक सद्यायता देने की आवश्य- 
कता हो सकती है इस काम के लिये योजना में २६ करोड़ रुपया रखा गया है । 
भारत सरकार यह आर्थिक सद्दायता कर््ञ के रूर में या पूजी में भाग लेकर या 
और किसी प्रकार से दे सकती है। 

यातायात के साधनों में समन्वय--यातायात के घिमिन्न साधनों, रेल, 
सड़क, जल यातायात, समुद्रवदीय यावायात और हवाई यातायात पर ऊपर 
विचार किया जा चुका दे। हम देख चुके हैं कि भारत में सभी प्रकार के 
यातायात के लिये यथेष्ट गुंबाइश हैं। पर यहाँ इस विषय में इस बात पर ज्ञोर 
देना आवश्यक है कि यातायात के इन विभिन्न साधनों में समुचित समन्वय की 
श्रावश्यकता है | समन्वय के श्रभाव में अनुचित अतिस्पर्दधा होने से सिवा सब 
पत्तों को हानि होने के और कोई नतीजा नहीं आरा सकतां। श्रव॒ तक इस समन्वय 
नीति का हमारे देश में अ्रमाव रहा है। यही कारण है कि रेल और मोटर की 
प्रतिसर्डा ने १६२६ के वाद एक समस्या का रूप ले लिया था और उस पर 
विचार करने के लिये रेल-रोड कम्पीटीशन कमेटी ( मिचेल्ञ कर्कनेस कमेटी ) की 
१६३२ में भारत सरकार फो स्थापना करनी पड़ी थी। इस कमेटी ने कई 
सिफ्कारिशें की थीं। पर उसकी एक मुख्य सिक्कारिश यह थी कि एक सेन्ट्रल बोर्ड 
श्ॉव कम्यूनिकेशन्स की स्थापना होनी चाहिये जो सब प्रकार के यातायात के 
साधनों का समुचित समन्वय करे। कु जरू कमेटी ने भी इसी उद्देश्य से नेशनल 
ट्रा्सपो श्रॉथोरिटी' स्थापित, करने की सिंक्कारिश की थी। मोठर यातायात 
को नियन्त्रित करने के लिये ही १६३१ में मोठर विहकिल्स एक्ट पास किया गया 
था। १६१५ में सेन्ट्रल ट्रान्सपोट ए:डवायजरी कॉसिल की स्थापना की गई | भारत 
सरकार ने रंल-रोड समन्वय की एक योजना प्रकाशित की जो सत्र परान्तों के पास 
भेजी गई। कुछ पान्तें ने इसके अनुसार काम भी किया हैं| यातायात के विभिन्न 
साधनों के बीच में समन्वय नहीं दोने का दूसरा उदाइरण रेलों और समुद्र 
तथ्य जहाज़ी यातायात के बीच का है। समुद्रवटीय जहाज़ीं यातायात और 
रेज्ञों के बीच में भाड़ा नीति में पास्सरिक सम्बन्ध, तथा सम्मिलित यातायात, 
ओर सम्मिलित भाड़ों की व्यवस्था होनी चाहिये । श्रव तक रेलवे की भाड़ा नीति 
से समुद्रतटीय यातायात को हानि पहुँची है। इसी पकार रेलबे और जल यातायात 
तथा हवाई यातायात में भी समन्वय की आवश्यकता है। अर तक हमारे देश 
में रेलों की ओर ही विशेष ध्यान दिया गया है | इसका परिणाम जलन यावायात 
और सद्क यातायात के लिये हानिकर हुआ है| अब इस कमी को पूरा करना 
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है। प्लानिंग कम्रोशन ने अपनो प्रस्तावित रिपोर्ट में लिखा है--“बातायात के 
विकास की तमाम- केन्द्रीय योजनाएँ एक केन्द्रीय संस्था द्वारा जॉची जानी चाहिये 
ताकि उचित समन्वय हो सके ।? 
यातायात के भावी विकास के सम्बन्ध में दूसरी ध्यान देने की बात यह 
है कि देश की औद्योगिक और कृषि विकास की योजनाओं की श्रावश्यकताओं 
को ध्यान में रखकर ही यातायात की विकास योजना बनानी च्ाहिये। बाताबान 
के उन साधनों का उन- स्थानों के पहले व्रिकास होना चाहिये जो ओ्रौद्योगिड 
और कपि-उन्नति में सद्ायक्र हो सकें। देश में उद्योग-धं्ों के विकेन्द्रीकरण के 
लिये यातायात का विन्तार आवश्यक है, यह स्पष्ट है । 
एक तीसरी बात और है जो सड़क यातायात से सम्बन्ध रलती है। आाव 
भी हमारे देश में सड़क यातायात का वैलगाड़ियाँ बहुत बढ़ा साधन हैं। हमें 
बैलगाडियों के साधन को विकसित और उन्नत करना है न कि इनको नष्ट हो जाने 
देना है। भारतीय कृषि की दृष्टि से मी यह एक उपयोगी सहायक घंवा दै। 
जैलगाडियों का महत्व इसी से स्पष्ट हे कि लगभग १० करोड टन माल उरे 
द्वार लाया-लेजाया जाता ई--श्रर्यात्‌ जितना माल रेलों द्वारा लेजाया-लागा 
जाता है उतना ही बैलगाडियोँ लातो-लेनाती हैं| बैलगाडियों में देश की कुल 
२६१ करोड की पूँजी लगी हुई है भौर लगभग ८४ लाख उनकी संख्या है। 
भारत के यातायात के विकास की कोई योजना यातायात के इतने व्यापक और सुलम 
“साधन की ओर से उद्दासीन नहीं हो सकती । 
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परिच्छेद १० 
बैंकिंग व्यवस्था 


, झाधुनिक श्रर्थ व्यवस्था में बैंकिंग ( अधिकोषण ) व्यवस्था का बड़ा महत्त्व 
है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। था की अर्थ व्यवस्था मुद्रा प्रधान अर्थ व्यवस्था 
है | मुद्रा के माध्यम से सारा आर्थिक जीवन संचालित होता है, फिर चाहे उत्पादन 
का प्रश्न हों था उपभोग का या वितरण का | मुद्रा व्यवस्था का यदि हम विचार 
करें तो देखेंगे कि उसमें साख (क्रेडिठ ) का बढ़ा स्थान है। जन तक मुद्रा 
( मनी ) और साख (क्रेडिठ ) व्यवस्था फा किसी देश में समन्वय न हो तथ 
तक वहां के श्रार्थिक जीवन का समुचित संचालन अप्तम॒व हो जाता है। ऐसी हालत 
में श्राज के आर्यिक बीवन में साख-व्यवस्था का बड़ा महत्त्व है । साख की उयवह्था 
करने का काम बैंड्ों का है। तालिक दृष्टि से यद्गी देश की बेकिंग व्यवध्था का 
गक ४ प्रश्न पर हम सरल ओर प्रत्यक्ष ढंग से भी विचार कर सकते हैं। 
कोई व्यापार और व्यवसाय बिना साख के या उधार के नहीं चल सकता | कारण 
यह है कि जब उत्पादन बेचने के लिये द्वोता है तो उत्पादन में पू'जी तो श्राज 
लगानी पड़ती है और उसकी बिक्री से आ्राय वाद में होती है। इस बीच के समय 
के लिये मुद्रा ( मनी ) का उपयोग करने से कोई लाभ नहीं और यह व्यावहारिक 
भी नहीं, क्योंकि उस हालत में आज से कई गुनी अधिक भुद्रा की आवश्यकता 
होगी | बैंक इस' काम को घड़ी श्रासलानी से साख की व्यवस्था करके कर देते हैं । 
इसलिये आन के आर्थिक जीवन में बैंकिंग व्यवस्था का ठीक-ठीक विकास 
होना अत्यन्त आवश्यक है। भारत की बेंकिंग व्यवस्था के विषय में अब हम 
वित्ार करेगे । 

देशी बेंकर ( [7त86७7078 ग728 )--भारतवर्ष में बैंकिंग व्य- 
वसाय अत्यत्त प्राचीन काल से होता आया है। वैदिक युग के साहित्य ( ईसा से 
२००० वर्ष पूर्व से १४०० वर्ष पूर्व तक ) में इसका उल्लेख मिलता है किन्तु 
बेकिंग के सम्बन्ध में विस्तृत और ऋ्रमनद्ध विवरण ईसा के ५०० वर्ष के पहले 
नहीं मिलता | ईघा के ५०० वर्ष पूर्व से आगे हमें भारतीय प्राचीन बैंकिंग व्य- 
वलाय का पूरा विवरण प्राप्त है। उस समय भारत का बैंकिंग व्यवसाय उन्नत दशा 
में था। तत्कालीन सहित्य के पढ़ने से हमें शात दोवा है कि उत समय देश के 
सभी व्यापारिक केद्धों में 'श्रेष्ठी? या 'बैंकर' होते थे और उनकी व्यापारिक तथा 
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ओद्योगिक संघों और व्यापारी समाज में बहुत प्रतिष्ठा और सम्मान था | ये लोग 
विदेशों से व्यापार करने वाले साइसी व्यक्तियों, तथा युद्ध इत्यादि अवसरों पर 
राजाओं और सम्रादों को ऋण देकर आर्थिक तद्दायता देते ये । 

मनुत्मति से यद्ट पता चलता है कि देश में लेन-देन का कार्य बहुत बद 
गया था | इसी कारण मलुजी को सदर इत्यादि की दर को निर्धारित करने की 
आवश्यकता पड़ी | यही नहीं, उस समय देशी बैंकर जमा ( डिपाज़िट ) मी लेने 
लग गए थे | कौटिल्य अ्रथशाश्र में चन्द्रगुप्त मौर्य के मद्ामंत्री कोटिल्य ने उमा- 
नतौ ऋण पर अधिक से अधिक १४ प्रतिशत और गेर ज्षमानती ऋण पर 
६० प्रतिशत सूद की व्यवस्था की थी | किन्तु उत्त समय यूद की दर भिन्न-मिन्न वर्गों 
में सिन्नन्मिन्न थी | ब्राह्मण को सब से कम सूद पर ऋण मिल जाता था बन 
नीचे वर्ण के लोगों को अधिक सूद देना पड़ता था। 

हुन्डियों का भारतवर्ष में चलन बारइंवबीं शताददी से आरम्म हुश्रा। 
प्रारम्भिक मुह्लिप शासन काल में तथा मुगल वादशादइत में देशी बकरे ण 
स्थान बहुत महत्तपूर्ण था। उल्त समय वे देश के अन्दलनी तथा विदेशी व्यागर 
के लिए साख का प्रवंध करते थे तथा शासकों को आवश्यकता पहने पर ऋण 
देते थे | मुग़ल शासन काल के देश में मित्र-मिन्न मांगों में बहुत प्रकार के धातु 
के सिक्‍के प्रचलित थे, अ्रतएव देश के अन्दरूनी व्यापार के लिए यद्द श्रावरपक 
था कि इन सिक्कों का एक दूसरे में विनिमय हो सके | श्रत्त, इन त्रेंकरों ने सिक्कों 
के विभिमय का काम भी अपने द्वाथ में ले लिया | सिक्कों की श्रदला-बदली से 
इन्हें बहुत लाम होता था | झ्राल शासन काल में प्रमुख बैंकरों को राज्य की श्रोर 
से ठकसाल का अ्रध्यक्ष, मालगुजारी वसूल करने वाला तथा राज्य का बैंकर श्रर 
सिक्‍के का विनिमय करने वाला नियुक्त कर दिया.जाता था। मब्यकालीन भारत 
में कोई ऐसा दरबार नहीं था जहाँ कोई प्रमुख ब्रैंकर न हो | शासक इन्हें डगत भठ 
और नगर सेठ इत्यादि की उपाधियों से विभूषित करते ये और आवश्यकता प६ने 
पर वे शासकों को ऋण देते ये। इन सेडों का समात्र श्रीर दरबार में बहुन 
मान और प्रतिष्ठा दोदी यी ! मे 

मुग़ल साम्राज्य के कछित्र-भिन्न होकर नम्द हो जाने से देशी बाग 
के कारवार और उनकी ग्रतिप्ठा को चहुत धवका लगा। ऊंशल साम्राउव ऐ 
डछिलन्न-भिन्न होजाने के उपरान्त मारतवर्ष में राजनैंदिक अशान्ति और लक़ाइई्यों 
का काल आरम्म हुआ | उसका स्वमावतः बैंकिंग के काखार पर बटन 
प्रमाव पड़ा | बहुत से शातक श्रपने ऋण को चुकाने में असनथ हक के. 
राजमैतिक श्रशान्ति के कारण देश का व्यापार ठसे दो गया और उमरा 
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चैंकिंग पर भी घुरा मसाव पड़ा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का देश में राजनैतिक 
अभुत्व स्थापित हो गया तो देशी चैंकरों का कारब्रार और प्रमाव और भी कम 
हो गया। यद्यपि अग्नेजों ने आरभ»मम में देशी बैंकरों से भी ऋण लेना आस 
किया किन्तु अंग्रेजी एजेंसी ग्रहों की स्थापना के उपरांत बैंकिंग का अधिकतर 
काखार उनके द्वारा होने लगा। यही नहीं, १८३४, के उपरान्त देश में जितने 
सिक्के प्रचलित ये वे गैर कानूनी घोषित कर दिए गए श्रीर चॉदी का रुपया सर्व- 
आह्य सिक्का जनाया गया । इस परिवर्तन हे देशी बैंकरों का लाभदायक धंघा 
अर्थात्‌ सिक्कों की अदला-बदली नष्ठ हो रया। इसका मी देशी चैंकरों पर 
बहुत बुरा प्रभाव पढ़ा | क्रमशः देश में रेल, पोस्ट आफिस का विस्तार छुआ, 
जहाजं द्वारा विदेशों से व्यापार अधिक होने लगा। व्यापार में मूलभूत परिवर्तन 
हो जाने के कारण भी देशी बेंकरों के कारबार पर घुरा प्रभाव पढ़ा। देशी 
बैंक की अवनति के साथ साथ यहाँ पश्चिमीय ढंग के व्यापारिक बैंकों की 
स्थापना होने लगी तथा सरकार ने स्थान-स्थान पर खजाने स्थापित करके 
मात्गुज़ारी तथा कर्स की वसूली का प्रवन्ध कर दिया। अपने कारबार के कम 
हो जाने के कारण तथा व्यापारिक बैकों की प्रतिस्पर्डा के कारण देशी बेंकरों 
की इस देश में श्रवनति होना आरम्म हो यया । परन्‍्ठु फिर भी वे देरा में एक 
मददत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आज भी उनका कारवबार बहुत विस्तृत और व्या- 
पारिक चैंकों से सर्वथा स्वतंच है । आज स्थिति यह है कि एक ओर तो देशी वेकर 
हैं, जिनके काम करने का ढंग पुराना और सर्वथा अपना है, उन्होंने पश्चिमीय 
दंग के व्यापारिक बैंकों से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं समझी ; दूसरे 
प्रकार के व्यापारिक बेंक हैं जिन्होंने देशी बैंकरों की अ्रच्छाइयों को स्वीकार नहीं 
किया | अल्तु, यह दोनों प्रकार की बैंकिंग संस्थायें सर्वथा एक दूसरे से स्वतन्त्र और 
मिन्न हैं । 

देशी बेंकर और उनके कार्य--इससे पहले कि हम देशी वैडिंग का 
अध्ययन करें, हमें महाजन और बेंकर का भेद जान लेना चाहिये। महावन तो 
केवल अपनी पूँथजी को ऋण स्वरुप देता है किन्तु बैंकर ऋण देने के अतिरिक्त 
जमा ( डिपाजिट ) भी स्वीकार करता हे और हुडी का कारबार भी करता है | 
किन्तु यह परिमाषा बहुत संतोषजनक नहीं है क्योकि चहुत से नेंकर--उदाहस्ण के 
लिए म्ुलतानी बेंकर--डिपाजिंट नहीं लेते किन्तु वे मुख्यतः बैंकिंग का ही कारबार 
करते हैं । कमी-कमी महावनी और चैंकिग के कारवार इतने मिल्ले-जुले होते हैं कि 
उनमें भेद करना कठिन दो जाता है। भिन्न-भिन्न बैंकिंग इन्क्वावरी कमेटियों के 
अत के अनुसार डिपाज़ि लेना देशी बैंकर का मुख्य लक्षण महों है, वरन्‌ हु डी 


रे७६ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


हज कह का आता 

साहूकारी और महाजनी का काम (अशथांत्‌ लेन-देन करना ) तो समी 
जाति के लोग करते हैं | किन्तु वेकिंग का काम कुछ विशेष जातियों ही करती 
हैं। उनमें मारवाड़ी वैश्य, जैनी, चेट्टी, खन्नी ओर शिकारपुरी मुलतानी पमुत्र हैं । 
मारवाड़ी राजपूताना के मारवाड़ देश से निकल कर भारत के प्रत्येक प्रदुच 
ओद्योगिक तथा व्यापारिक केद्गव में फेल गए हैं। उनका कारबार कल्कझता, 
बम्बई के अतिरिक्त समी केन्ठों में फैला हुआ है। चेट्टियों का वेंकिंग काखार 
मुख्यतः मद्रास तथा बर्मा में है | खश्गी पंज्ञात्र में अपना काखवार करते है ओर 
शिकारपुरी मुल्॒तानी सिन्ध और बम्बई प्रान्त में अपना कारवार करते हैं। 
बोहरे गुजरात और उत्तर प्रदेश के उत्तर .पश्चिमोय भाग में बैंकिंग का काखार 
करते हैं। देशी बैंकर कोठीबाले, सर्सफ, भराफ, तथा चेट्टी श्रादि नामों से 
युकारे जाते हैं | 

इनमें से बड़े बैंकर अपने कार्यालय और एजेंसियाँ वम्बई, कलऊता 
मद्रास, देहली, रंगूत, इत्यादि प्रमुख व्यापारिक केद्ठों में भी रखते हैं। इन 
शाल्षाओं को उनके मुनीम या ग़ुमाश्वे चलाते हैँ | इन मुनीमों को बहुत अधिक 
अधिकार होते हैँ श्रोर वे श्रत्वन्त कुशल, ईमानदार श्रौर परिश्रमी होते हैं । ये 
लोग अपने प्रधान कार्यालय को कारबार की रिपोर्ट भेजते रहते हैं श्रीर वहाँ पे 
आशा लेते रहते हैं। समय-समय पर बैंक़र स्वयं आकर दिसाव की अति 
करता है। 

यद्यपि श्रधिकांश देशी बैंकर स्वतन्त्र रूप से काम करते हैं किन्त उनमें से कुछ 
अत्र भी संघों (90708) के सदस्य हैं जिन्हें महाजन' कहते हैं और जो उत्तर और 
दक्षिण मारत में श्रतर भी पाये जाते हैं। यर्य[त इन भह्दाननो' अर्थात्‌ संत्रों का गठत 
कार्य धार्मिक तथा सामाजिक होता है किन्त॒ वे दो बैकरों के आपसी भगड़े छो निम्न 
और दिवालिया अदालत का काम भी करते हैं। पिछुले दिनो में देशी बैंकों 
ने अपनी कुछ परिपदें ( 45800 9४०78 ) स्थापित को ह। उदाहरण के लिए 
बम्बई, कलकता और अ्रहमदात्राद में भाक एसोसियेशन श्रीर माखाडी उम्पे 
ऑव कामर्त स्थापित हो गई हैं और बम्बई में मुज्ञतानी श्र कर 
एसोसियेशन स्थापित हैं। देदली में बैंकर्त एसोलियेरन दै | इन एनीसिवेश्ना 
द्वारा इस बैंकरों के आपसी भागढ़ें तत्र हो बाते हैं तथा उनका तंगठन इढू हों गया ई। 
कभी कमी आवश्यकता पढ़ने पर दो एसोतलियेशनों की सम्मिलित सभा हक & 
क्योंकि एक एसोसियेशन का तद॒त्य दूसरे एसोवियेशन के संइ्त ७302 
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करता है। मारवाड़ी और चेट्टियर बैंकरों में जातीय सहयोग होता दे और वे समग्र 
पढ़ने पर एक-दूसरे की सद्दायता करते हैं| जुलाई १६४१ में एक अखिल भारतीय 
सर्राफ़ सम्मेलन का बंबई में आयोजन किया गया था। यह श्रपने ढंग का 
पहला प्रयत्न था | देशी बैंकरों के संगठित दोने की बहुत आ्रावश्यकृता है। उक्त 
कान्फेंस ने एक केन्रीय संगठन का विधान बनाने के लिए एक कमेटी नियुक्त 
कीथी। 

इन बैंकरों का कारबार पारिवारिक होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता 
रहता है | अतएव इनको बैंकिंग की व्यावहारिक शिक्षा अनायास ही अपनी फर्म 
का काम देखने से प्राप्त हो जाती हैं। हाँ उन्हें बेकिंग की सैद्धान्तिक शिक्षा प्राप्त 
नहीं होती । देशी बैंकर का कारचार सरल और मंम़ों से मुक्त द्ोता है, इस 
कारण देशी बेंकर से काम करने में देरी नहीं लगती और न कोई विशेष ऋमट 
ही होती है। आहक हर समय बैंकर के पास जा सकता है। उसके काम का 
समय कोई निश्चित नहीं होता, वह हर समय काम करता है। उसके काम 
करने का ढग घहुत कम खर्चीला और उसके दफ्तर इत्यादि का खर्चा बहुत कम 
होता है। उसके कार्यालय में कोई विशेष फरनिचर या बहुत से क्लर्क नहीं , 
होते | केवल मुनीम और एक-आध तिजोरी होती है। उनका हिसाब रखने का 
ढंग सरल और कम खर्चीला होता है, किन्त हिसाभ्र बहुत ठीक रहता है, उसमें 
फोई गड़बड़ नहीं होती। दिसाब की जाँच की कमी श्रावश्यकता नहीं पड़ती 
और न कमी लेनी-देनी का लेखा ( 73%]%709 5066 ) द्वी तैयार किया जाता 
है । देशी बैंकर बेकिंग के साथ और भी व्यापार करता है किन्तु दोनों के 
दिसाव प्रथक नहीं रहते और न दोनों का रुपया ही अलग रखा जाता है। 
इन बँकरों का कारोबार भी अधिकतर पुश्तैनी पुराने आहकों से ही होता है। 
ऐसे व्यापारी अधिक मिलेंगे जिनकी कई पुर्तें एक दी बैंकर की फर्म से कारबार 
करती रही हों । 

ये बैंकर अपने पुराने आहकों के परिवार से, उनकी आर्थिक स्थिति और उनके 
व्यापार की दशा से भली भांति परिचित द्ोते हैं। इस कारण उन्हें इस बात का 
निश्चय करने में देरी नहीं लगती कि कित आहक को कितना ऋण देना चाहिए 
अथवा नहीं देना चाहिए। ऋण देने के उपरान्त भी ये बैकर अपने कर्जदारों के 
कारबार को समीप से देखभाल सकते है जैसा कि व्यापारिक बैंकों के लिए सम्भव 
नहीं है। यही फारण है कि उनका रुपया बहुत कम मारा जाता है। देशी 
बेंकरों से जब भी जमा किया हुआ रुपया वापस मांगा जाता है, वे तुरत दी घापस 
कर देते हैं। ऐसा बहुत कम द्ोता है कि कोई बैंकर मांगने पर जमा किया हुआ 
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अथवा साहूकार को आवश्यकवा पढ़ने पर ऋण देते हैं | यद्द महाजन किसानों 
को ऋण देते दें। यही नहीं, देशी वैंकर व्यापारियों और आदतियों को भी 
ऋण देते हैं जो खेती की पैदावार को खरीदते हैं। देशी बेंकर व्यापारियों 
और व्यवसायियों को साख देने का कार्य विशेष रूप से करते हैं। वे हुन्डी 
अनाते हैं, हुन्डियोँ ग्वरीदते हैं, पेदावार पर ऋण देते हैं शोर डिपाजिट स्वीकार 
करते हैं। कुछ श्रौद्योगिक केद«ों में देशी बैंकर मिलों में अ्रपना रपया जमा कर 
देते हैं | रुपया मुहती जमा ( िंड808 067०७ 5 ) के रूप में जमा किया जाता 
है | इसके अतिरिक्त देशी बैंकर घड़े-बढ़े फारखानों को और कोई आर्थिक सहा- 
यता नहीं देते | दो भाफ कारखानों के डिबेंचर खरीद कर, तथा कम्पनियों के शेयरों 
को अपने पास रख कर कारलानों को अधिक समय के लिए ऋण देते हैं । 

देशी बेंकर बहुधा प्रामितरी नोट पर ऋण देते हैं| यदि रकम बहुत 
अधिक हुई तो प्रामिसरी नोट पर जमानती के इस्ताज्षर ले लेते हैं, नहीं तो बहुत 
अधिक सूद लेते हैं । एक दूसरा तरीका यह है कि ऋण लेने वाला आमिसरी नोट 
लिखने के स्थान पर ऋण को स्वीकार करते हुए रसीद लिख देता है गिसमे 
सूद की दर का मी उल्लेख रहता है । एक तीसरा तरीका-स्टाम्प पर पुर्जा लिखाकर 
ऋण देने फा है | इस बांड में ऋण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक सभी शर्तों का 
उल्लेख रहता है । एक चौथा तरीका ऋर देने का यह भी है कि ऋण लेने वाला 
चैंकर की वही में ही हत्ताक्षर करदे और उस पर स्टाम्प लगा दिए जापें। जब 
चैंकर बहुत बड़ी रकम ऋण देते हैं तो भूमि तथा इमारत इत्यादि को बघक रख लछेत्ते 
हैं किन्तु उस दशा में सूद कम कर दी जाती है । 

ऋण देने के अतिरिक्त देशी बैंकर हुन्डी का कारबार नहुत अधिक करते हैं । 
हुन्डियों कई प्रकार की होती हैं । दर्शनी हुन्डी का भुगवान तुरंत करना 
पढ़ता है। मुद्ृती हुन्डी की एक अवधि होती है (११, २१, ३१, ४१ दिन इत्यादि 
से ३६१ दिन तक ) | धनीजोग और शाहजोग हुन्डियाँ भी दोती हैं | उनका भुग- 
तान करने से पूर्व बैंकर को यद्द निश्चय कर लेना पड़ता है सि वह जिस व्यक्ति 
को भुगतान कर रहा है वही उस हुन्डी का न्यायोचित स्वामी है | यदि वह गलत 
च्यक्ति को भुगतान कर देता है तो वह वास्तविक स्वामी के लिये फिर भी देनदार 
रहेया । किन्तु दर्शनी हुन्डी और मुद्दती हुन्डी को जो मी व्यक्ति उपरियत करे उसे 
आुगतान कर देने से बैंकर का कोई उत्तरादायित्व नहीं रहता। हुन्डियों देखनद्ार 
( 96०४7४७ ) और फरमान जोग ( 7098790)0 60 076७7 ) भी होती हैं । 
कभी-कभी यह लोग हुन्डियोँ को अपने एजेन्ट तथा श्रन्य व्यापारियों पर केवल 
इसलिये लिख देते हैं जित्से उन्हें दपया श्राप्त हो जाबे । उदाहरण के लिए एक 
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व्यापारी को दस हजार, रपये की आवश्यकता है। वह श्रपने एजेंट तथा शिसी 
अन्य व्यापारी पर, जिससे उसका सम्बन्ध है, दस हजार की हुन्डी लिख देता है 
और उसको किसी देशी बैंकर से भुना कर रुपये प्राप्त कर लेता है। जिप्त तू 
की दर पर देशी बैंकर हुडी भुनाते हैं उसको वाजार-दर कइ्ते हैँ । यद्द बादार 
दर घठती-बढ़ती रहती है श्रौर मित्र-मित्र व्यागरिक केन्धों की वाजार-दर में 
बहुत भिन्नता रहती है ! हु डियों के द्वारा देशी बैंकर रुपये को एक स्थान से दूसरे 
स्थान को भेजते हैं | 

बैंकिंग का काम करने के श्रतिरिक्ति देशी बैंकर श्रन्य व्यापार भी करते हैं। 
उनकी जो पूँजी बैंकिंग के काराबार में लगी होती है उसमें तथा व्यापार में लगी 
हुई पूँली में कोई मेद नहीं किया जा सकता। जब भी आवश्यकता हुई इम्र की 
पूँजी उघर लगा दी जाती है। केवल मद्रास प्रान्त के नहकोढाई चेद्दी और 
बम्बई प्रांत के मुल्ताती ही ऐसे देशी बैंकर हैं जो बैंकिंग के साथ अन्य व्यापार 
नहीं करते हैं। नहीं तो अधिकांश देशी बैंकर अ्रनान, कपास, जूट तथा खेती 
की श्रन्य पैदावारों, कपड़े और सोना-चॉदी का व्यापार या सद्डा या फ़राठका 
करते हैं। इसके अतिरिक्त वे जनरल मर्चेण्ट, त्राढृत ब्रोकर, ज्वेलर्त ( जौदर्री ) 
का मी काम करते हैं | व्यापार के साथ-साथ वें शक्कर, तेल, श्राटे के कारवानों 
तथा कपास, जूट, धन, रेशम तथा शीशे के कारखानों को भी चलाते हैं। 
संक्षेप में हम यह कद सकते हैं कि देशी चैंकर बैंकिंग के साथ और मी व्यागर 
तथा व्यवसाय करते हैं और बहुघा उनको अपने व्यापारिक तथा व्यावसायिक 
कारबार से बैंकिंग की अ्पेज्ञा अधिक लाभ होता दे। छुछ विद्वानों का कप हद 
कि पिछले दिनों में देशी बैंकरों का बैंकिंग कारवार कम होता जा रद्द दे इस कारण 
इन्होंने अपना ध्यान व्यापार तथा व्यवव्ाय को ओर अधिक लगाना ब्राएल 
कर दिया है | हे 

देशी बैंकरों की अवनति के कारण-देशी वैंकरों की क्रमशः प्रवनाद 
हो रही है । उसके नीचे लिखे कारण मुख्य है ::: 

(१) इम्पीरियल बैंकों, मिश्रित पूंजी के व्यापारिक बैंकों ( आई 90%: 
छ&मो5 ) तथा सहकारी वैक़ों. ( 00-0एश४ए8 -3भाह5 की बढती ६६ 
प्रतिस्पर्दा | इम्पीरियल बैंक को रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेहने 
लिए बहुत सुविधा है । इस कारण देशी चैंकर रुपया एक स्थान से दूसरे रा 
भेजने में उससे होड़ नहीं कर सकते। सहकारी डौंकों का सरकार हक 
सम्बन्ध होने के कारण वे सरलतापूर्वक डिपाजिट आकर्षित कर लेते हू 
मिभित पूँजी वाले बैंक ऋण देने में उनसे होढ़ करते हैं। इत बढती ही 
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सपा के दोते हुए. मी देशी बैंकरों ने अपनी कार्यपद्धति में ऐसा कोई परिवर्तन 
जहीं किया जिससे वे इस प्रतिस्पर्दा का सामना कर सकते ) 

(रो उनकी अ्रवनति का दूसरा कारण यह है कि हुंडियों पर स्टाम्प- 
ड्यूटी बहुत अधिक है, इस कारण हु'डियों का चलन और कारबार कम होता है। 

(३) बैंकर्स साकी एक्ट ( 387/788 7श0९708 2.0 ) में जो बेंकों 
को कानूनी सुविधायें प्रात्त हँ वे देशी बैंकरों को प्राप्त नहीं हैं | 

(४) वस्तुओं का निर्यात ( ॥7770076 ) करने वाली फर्मे अब अमुख मंडियों 
और व्यापारिक केन्द्रों में श्पनी शालायें स्थापित करने लगी हैं।वे अ्रभी तक 
इनको ही अपना एजेंट बना देती थीं। इस परिवर्तन का फल यह हो रहा है कि 
देशी बैंकरों का एजेंसी का कारनार भी कम दोता जा रहा है | 

(४) देश में व्यापार का विस्तार होने के कारण देशी बैंकरों को व्यापार 
में अधिक लाभ दिखलाई देने लगा है अतएव वे सट्टा और व्यापार की ओर 
अधिक ध्यान देने लगे हैं । 

पिछले कुछ वर्षों से कुछ ऊँचे दर्ज के देशी बैंकर अपनी कार्य-पद्धति को 
चूदलने लगे हैं और आधुनिक बैंकिंग के ढंग को अपनाने लगे हैं। वे चेक और 
पास बुक का उपयोग करते हैं और सेविंग्स डिपाज़िट भी स्वीकार करते हैं | 

देशी बैंकरों तथा उनके आहकों का सम्बन्ध--समी बैंकिंग इनक्वायरी 
कमेटियों ने देशी बैंकरों को सच्चाई और ईमानदारी की भूरिथ्मूरि प्रशसा की 
है। उनके ग्राहक उनका बहुत आदर करते हैं श्रोर उन्हें अपना हितू और मित्र 
समभते हैं | वे केवल अपने आहकों से बैंकिंग का कारबार ही नहीं करते घरन्‌ 
उनको व्यापार सम्बन्धी सलाह और परामर्श भी देते हैं।वे अपने आहकों के 
कारबार पर दृष्टि रखते हैं और इस जात का भी ध्यान रखते हैं कि वे किस 
भ्रकार का कारबार करते हैँ। श्रपने आहकों से ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध होने के 
कारण उन्हें उनकी आ्रार्थिक स्थिति का ठीक-ठीक पता रद्दता है जिसका वे अपने 
जैंकिंग कारबार में पूरा लाभ उठाते हैं | 

देशी बेंकरों का व्यापारिक बैंकों ( 00घरण्ाश्ंश 39775 )से 
सम्बन्ध --यद्ट तो हम पहले द्वी कह आये हैं कि साधारणतः देशी मैंकर अपनी 
पूँजी और डिपाज़ियों से ही काम चलाते हैं। श्रावश्यकता पड़ने पर थे एक 
दूसरे से रुपया ले लेते हैं! किन्तु जन्न व्यापार की तेजी होती है और उनके 
आइक ऋण की माँग करते हैं तो उनके यद् साधन पर्याध् नहीं होते। उन्हें 
इम्पीरियल बैंक, विनिमय बैंक ( मडणाध्या2० 39): ) तथा व्यापारिक बैंकों 
के पास झआयिक सद्दायता के लिए विवश होकर जाना पढ़ता है। किन्तु यद्द 
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बैंक उन्ही बेंकरों को ऋण देते हैं जिनका नाम उनकी स्वीकृति चुनी में है। 
इम्पीरियल बैक तथा प्रत्येक व्यापारिक बैंक उन देशी चैंकरों की एक स्त्री 
5 ; वक्त 

सूची रखता है जिनको वह ऋण देना उचित समभता है| यही नहीं, उत्त चूत्ी 
में यह मी निर्धारित रहता है कि किस बैंकर को अधिक से भ्रधिक कितना ऋण 
दिया जा सकता हैं । अधिकतर यह बैंक देशी वैंकर्रों की हु डियॉ भुनाकर ही 
उन्हें ऋण देते हैं। 

केन्द्रीय बैंकिंग इनक्त्रायरी कमेटी तथा प्रान्तीय बैंकिंग कमेटियाँ के 
सामने साक्षी देते हुए देशी बैंकरों के प्रतिनिधियों ने बार-बार यह शिक्षायत 
की थी कि इस्पी रियल बेंक तथा अन्य व्यापारिक बैंक उनके साथ वैस्ती सहातु- 
भूति का व्यवद्वार नहीं करते जैसा कि एक बैंकर होने के नाते उनके साथ होना 
चाहिए | जब वे इम्पीरियल बेंक से ऋण लेते हूँ तो इम्पीरियल बेंक उनके 
कारबार की जिस भद्दे ढंग से जाँच-पड़ताल करता है वह उनको बहुत 
अखरती है | फिर भी इम्पीरियल बैंक उन्हें वह सुविधायें प्रदान नहीं कसा 
जो व्यापारिक बैंकों को प्रदान करता है। यही स्थिति बढ़े व्यापारिक मैंकोंकी 
है। कमी-कभी बहुत ऊँचे दर्जे के प्रतिष्ठित दे.त बेंकरों को भी ऋण देना 
अत्वीकार कर दिया जाता है | इन आरोपों के उत्तर में इम्पीरियल बैंक तया 
श्रन्य व्यापारिक बैंकों का कहना है कि देशी बैंकर हमारे साथ कोई दिसाब 
नहीं रखते श्रौर वे बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यापार तथा सह्ठे में इतने श्रधिर 
फँसे रहते है कि उनको अ्रधिक ऋण देना जोखिम का काम है। उनकी ठीक 
ठीक आर्थिक स्थिति को जान सकना कठिन होता है, क्योंकि थे कमी अपनी 
लेनी-देनी का लेखा ( 39]9709 50696 ) तैयार नहीं करते | इस कारण उनको 
ऋगण देने में सावधानी बरतना आवश्यक है । 

इसमें कोई सदंह नहीं कि ऊपर लिखे श्राक्षेत्ों में वहुत तथ्य है। वर 
इम्पीरियल बैंक तथा व्यापारिक बैंक को किप्ती देशी वैंकर को अच्छी श्रायिक 
स्थिति के सम्बन्ध में विश्वाल और भरोसा हो जाता है तो वे उसकी तब प्रकार 
आआरयिक सह्दायता करते हैं | उदाहरण के लिए मद्गात के चेट्टियों और पम्यई 
के मुलतानी बैंकरों को इम्पोरियल बैंक तथा श्रन्य व्यापारिक बेंकों से ऋण 
प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं होती | बैंकिंग के सिद्धात्त के भी यद् सवधा 
विरुद्ध है कि जो देशी बैंकर सट्दे तथा अ्रन्य च्यापार में अधिक ऐसा दो उत्तको 
अधिक ऋण दिया जावे | 52 

देशी बैंकरों के संगठन के दोप और गुण “यदि इम ध्यातपूबक ईशा 
बेकरों के कार्यों का अ्रध्ययन करें तो हमें उनके संगठन में निम्नलिलित दांत 
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दिखलाई पढ़ेंगे :-- 

(१) उनमें से अधिकांश दकियानूसी और खरूढ़िवादी हैं और आपत में 
एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। उनमें समय के साथ अ्रपनी कार्यपद्धति को बदलने 
की क्षमता नहीं है और न वे नई दिशाओं में अपने कारबार को बढ़ाने की ही 
क्षमता रखते हैं। वे प्रपना कारबार पुराने ढंग से अकेले ओर बहुघा गुस रूप 
से करने के अभ्यस्त हैं। इस कारण सर्वसाधारणथ की दृष्टि को वे आकर्षित 
नहीं कर पाते और न उनका जनता पर अधिक प्रभाव हो पढ़ता है। इसका 
सम्भवद: एक कारण यह दै कि देशी बैंकिंग का कारबार केवल कुछ परिवारों 
में ही सीमित है इस कारण उसमें नया रुघिर नहीं आता | इस कारण उनमें 
नये विचारों का समावेश नहीं हो पाता। इनके दकियानूसी होने तथा पुराने 
दंग से चिपटे रहने का एक कारण यह भी है कि वे आधुनिक कैंकों के सम्पर्क में 
बहुत कम आते हैं । 

(२) उनके सगठन का दूसरा दोष यद्द है कि वे बहुत कम जमा (डिपाज़िट) 
लेते हैं जो आधुनिक संगठित बैंकों का मुख्य कार्य है। इसका फल यह होता है 
कि देशवासियों की बचत डिपाज़िट के रूप में आ्राकर्षित नहीं होती और न 
उसका उपयोग अधिक उत्पादन के लिए हो पाता है। वहुत-सी पूंजी देश में 
बेकार पढ़ी रहती है | 

(३) वे व्यापार में हुंडियों का उपयोग कम करते हैं। नक्कद रुपये का 
उपयोग अधिक करते हैं। 

(४) उनका व्यापारिक बैंकों से कोई व्यवस्थित सम्बन्ध नहीं होता इस 
कारण देश में दो द्रव्य-बाज़ार ( )0769 7४७70798 ) साथ-साथ एक दूसरे से 
पृथक रह कर काम करते हैं और सूद की दरें प्रचलित रहती हैं | यद्दी नहीं, रिज़र्व 
बैंक का भी इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस कारण देशी बैंकिंग श्रतंगठित 
रहता है| 

यद्यपि देशी बेंकरों के संगठन में ऊपर लिखे दोष हैँ, परन्धु फिर भी 
उनकी देश को बहुत आ्रावश्यकता है, क्योंकि देश में बड़े-बड़े नगरों को छोड़ कर 
छोटे स्थानों और मंडियों में व्यापारिक बैंकों की शाखायें नहीं हैं। वहाँ फेवल 
देशी बैकर दी चेंकिंग की सुविधायें प्रदान करते हैं । यद्यपि पिछले वर्षों में देश में 
मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बैंकों का विस्तार बहुत तेबी से हुआ है, नये बैंक 
खोले यए और पुराने बैंकों ने अपनी शाखाओं का छूब़ ही विस्तार किया, फिर] 
भी देश के वित्तार को देखते हुए बैंकिंग की सुविधा कम हैं। और भारव जैसे 
ऊृषि-प्रधान देश में इस बात की तो कभी सम्भावना ही नही हो सकती कि चड़े 
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याँवों, करयों और मंडियों में बैंकों की आंचें स्थापित हो सके | वहाँ तो देशी पैड 
ही काम कर सकते है। 

...__ उनके पात शताद्दियों का बैंकिंग-अनुभव है जो पीढ़ी-द्र-पीही उनको 
मिला है | उनके काम करने का ढंग कम ख्चौला है और उनका वैंडिंग झनुमव 
अहुमूल्य है । अतएव उसको नष्ट न होने देना चाहिए और उसका उपयोग करवा 
चाहिए । इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सेन्‍्ट्रल वैंकिग कमेटी ने देशी यैकरों 
के सुधार के लिए सुकाव रक्‍्खे थे। सेन्ट्रल बैंकिंग कमेटी ने इस बात पर शोर 
दिया था कि जब रिज़व॑ बेंक की स्थापना हो जावे ठी देशी वैंकरों का सम्बन्ध 
रिज्ञर्व बैंक से स्थापित कर देना चाहिए | 

देशी बकर और रिज़वे वक॒ का सम्बन्ध--यह तो हम पहले ही कह 
आये हैं कि सेन्ट्रल बैंकिंग कमेटी ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि रिजर्व दें 
के स्थापित हो जाने पर देशी बेंकरों का उससे सम्बन्ध स्थापित दो जाना चाहिए। 
अस्ठ, जत्र रिज्ञवं वैंक की स्थावना दो गई तो रिक्षव बैंक ने नीचे लिखी शर्तों पर 
देशी बैंकरों को अपने से सम्बन्धित करने का प्रस्ताव रल्ला :--- 

(१) जो भी देशी त्रेकर रिज़र्व वेक से सम्बन्धित होना चाहेगा और रिजर्त 
बैंक से सुविधायें प्रात करना चाहेगा उसे शुद्ध वैंकिंग के अतिरिक्त श्रन्य व्यापार को 
छोड़ देना होगा। 

(२) उन्हें अपना हिलाब ठीक प्रकार से, जिस प्रकार रिजर्व बैंक कहे उस 
अकार, रखना होगा ; अपने ट्िसात्र की नियमित रूप से श्राय-व्यय परीक्षकों से 
जाँच (आडिट) करवानी होगी । 

(३) रिजर्व नैंक आवश्यकता समझने पर उनके हिंसाव और काखार 
का निरीक्षण कर सकेगा । उन्हें रिज़र्व बैंक को समय-समय पर अपने कारबार के 
सम्बन्ध में श्रावश्थक लानकारी और सूचनायें देनी होंगी। रिज़व बैंक शिसि 
प्रकार जानकारी उनसे चाहेगा उन्हें देनी होगी और रिज़र्व बैंक को उनके वैंडिंग 
के कारबार का नियन्त्रण करने का श्रधिकार होगा । की 

(४) प्रत्येक देशी वैंकर की निज की पूंजी कम से कम पोच लाल दा! 
होगी और उनकी अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत रिक्ष्व वेक के पास 
जमा करना होगा ! रिजर्व बैंक ने उनसे सीधा सम्बन्ध स्पापित न करके अप्रतक् 
सम्बन्ध स्थापित करने के प्रत्ताव भी रखे ये, और उसकी अपनी राय अ्रप्रहाठ 
अम्बन्ध स्थापित करने के पक्त में ही अधिक थी । रा 

ऊपर लिखा यस्ताब केन्द्रीय बैंकिंग कमेंटी के मव के विद्द्ध या। बदाय 
बैंकिंग जाँच कमेटी ( 0९77४ फ्रश्योतंतहु अशापु्णाएए (0णाएंए६8 बा 
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यह मत था कि शआरम्म में देशी वेकरों के साथ नरमी का व्यवहार करना चाहिए, 
उन पर कड़ी शर्ते न लगाना चाहिए | उदाहरण के लिए आरम्म में कुछ वर्षों तक 
देशी चैंकरों को रिज्ञत्र बैंक में अ्रनित्राय रूप से जमा (/0000»7) रखने पर विवश 
में करना चाहिए | फिन्तु पहली गश्ती चिट्ठो में रिक्षय बैंक ने जो ऊपर लिखी 
शर्ते लिखकर भेजी वे इतनी कठोर थीं कि कोई देशी बैंकर उनको स्वीकार 
करने के लिए तैयार न था | 

इस पहले प्रस्ताव का ऐसा घोर विरोध हुआ कि रिज्ञर्ब॑ बैंक को २६ 
अगस्त १६३७ को एक दूसरी योजना उपस्थित करनी पड़ी जो केन्द्रीय बैंकिंग 
कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप थी और उममें देशी बैंकरों का रिजर्व बैंक से 
सीधा सम्बन्ध हो जाने की व्यवस्था थी । जिन शर्तों पर रिजृव॑ बैंक देशी वबेंकरो 
को अपने से सम्बन्धित करने के लिये तैयार था वे नीचे लिखी थीं :--जो देशी 
बैंकर रिजय बेंक से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं उन्हें अपने कास्नार 
को छुद्ध बैंकिंग तक ही सीमित रखना होगा, वे दूसरे प्रकार का व्यापार न 
कर सकेंगे । उन्हें अपने दिसाव को ठीक-ठीक रखना होगा और रजिस्टर्ड अका- 
उन्हेन्ट से उसकी जॉच करवानी होगी और रिजर्व बैक जब चाहेगा उनके हिसाभ 
का निरीक्षण कर सकेगा। रिज्ञव बैंक आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के 
लिए जो भी सूचना चाहेगा वह देनी होगी | शिडय ल बैंक जो! भी विवरण-पत्न 
( 9॥9#९770॥8 ) अपने कारबार के सम्बन्ध में समय-समय पर रिज़र्व बैक को 
भेजते हैं वे उन्हें भी मेजने होंगे और लेनी-देनी का लेखा ( 89]8708 5666 ) 
इत्यादि जो कंपनी एक्ट के अनुसार बे हों छ्रो प्रकाशित करना श्रनिवाय्य है थे उन्हें 
भी अकाशित करने होंगे। जब देशी बेंकर्रो की जमा ( ॥00008 ) उनकी पूँली 
से पाँच गुना अ्रधिक हो जावे तभी उन्हें रिज्ञव बेंक में अनिवार्य जमा ( 00प- 
ए78079 70708 ) रखनी होगी अन्यथा उन्हे रिक्षव॑ बैंक में अनिवाय जमा 
रखने की कोई आवश्यकता न होगी । प्रत्येक्त देशी बैंकर को कम से कम २ लाख 
की पूंजी ( 09969) ) रखनी होगी जिसे ५४ वर्षो में बढ़ा कर पाँच लाख करना 
होगा । जो देशी बैकर इन शर्तों को पूरा करेंगे रिज्ञव बैंक उनकी हुण्डियों और 
विलों को भुनावेगा, सरकारी सिक्यूरिटी की जमानत पर ऋण देगा और रपये 
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए वद्दी मुविधायें देगा जो बह्द 
शिड्यूल ( 8008०607०० ) बैको को देता है| 

इस प्रस्ताव को भी देशी बेंकरों ने स्वीकार नहीं किया | वे न तो अन्य 
व्यापार को ही छोड़ना चाहते हैं ओर न अपने हिसाब का निरीक्षण ही कराने के 
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,लिए तैयार हैं। रिजर्व बैंक का इस प्रस्ताव से उद्देश्य यह था कि देशी ईद्ध 
द्वारा अन्य कारबार छोड़ने से अधिकाधिक डिपाज़िट वेक्िंग को ओर आदे श्रौर 
- जिस प्रकार से मिश्रित पू“जी वाले बैंक ( 7076 8६0७६ ॥39)5 ) काग्वार 
४ करते हैं वे भी कारबार करें| किन्तु देशी बंकर अपने पुराने दंग को छोडने को 
तैयार नथे और न वे यही पलन्द करते थे फ़ि वे किसी को अपना दिसाद 
दिखलावें | इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्त में देशो बैंकरों को रिज्द प% फ्े 
बताये हुए मार्य पर ही चलना होगा। किन्तु रिज़र्व बैंक के श्रधिकारियों दो यह 
समभना चाहिये था कि देशी बैंकर एक रात्रि में अपनी पुरानी पद़नि को द्ोइक 
आधुनिक तेँकिंग पदति को किस प्रकार अपना सकते हैँ. रिज्ञर्त नंक फो श्रास्म 
में उन्हें कुछ छूट देनी थी। इस प्रकार अभी तक रिज्थ बैंक और देशों ईंउमें 
'का कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका यद्यप्रि रिज़र्व बेक ने अरनी ओर मे 
ऊपर लिखी शर्तों पर देशी बेक़रों को सम्बन्धित करने का प्रस्ताव वापस नहीं 
लिया है। 
रिजर्व ढेंक का कहना यह है कि यदि देशी बकर रिजर्व “के से मौश 
उम्बन्ध स्थापित नहीं करते तो भी भारतीय द्रव्य-चाबार ( [097 3[06 
[४७४४७ ) से उनका सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है. यदि देश में एक छुदा 
घिल बाज्ञार (07७3 ।0]) ४8790 स्थापित द्वो बावें श्रौर उन्नति सर जाये 
- उस विल बाज़ार में देशी बैंकरों के बिल भी स्रतंत्रतापूर्वक चना रोक-ठोक के 
प्रचलित हाँ श्रीर भुनायें जावें। रिज़ब वेक इस स्थिति को लाने के लिये स्वीह्नत 
देशी बैंकों के विल्ों तथा हुंडियोँ को स्त्रीकार कर लेगा यदि वे किसी शिवपल 
- मैँक के द्वारा उपस्थित की जादेंगी | किन्तु रिज़र्व बैंक की यह श्राशा कि इस देश 
में खुला चिल वाज़ार स्थापित हो जावेगा कब्र पूर्णतवा फलीभून होगी यह नहीं 
कहा जा सकता | हम इस सम्बन्ध में आगे विचार करंगे | 
१ अक्टूबर १६४० को रिख़ बैंक ने रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
- मेजने की एक नई योजना निकाली | उस योजना के श्रनुधार रिक्त हा 
एक से दूसरे स्थान को रिश्रायत्ती दर पर भेडने को उन द्वेशी £ 3 
गैर-शिव्ब,ल ( १९०7-5०॥९वतेणो०व ) ईँकों को सुदिघा देगा जो इछ हे 
पूरा करेगे, ओर जो रिज़र्व बैंक की स्वीकृब सूची पर हैं |श्र्मी ढेर 
द्वेशी बैंक्ग ने इस झुबिदा से लाभ उठाने का प्रसत्य किया दे धरे 5 5 
» रिक्र्व बैंक ने स्वीकृत किया है उनकी संख्या श्रेगुजियों पर / 


आायक है| देशी गैंकरों छा भविष्य ऊर्टी हे 
अन्त में इसे यह ने भूलना चाहिए कि देशों इकरों छा भॉवित का: 
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हाथ में है | उनके द्वित में यही है क़िवेश्रयने कारत्रार ेे दग में सुधार करें 
और व्यापारिक बैंकों के अनुसार ही अपनी कार्य-पद्धति बनालें। साथ ही उन्हें 
अपने कारबार को भी मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियोँ ( 7०ंग्र। 900४ 
00एएथआ68 ) के रूप में संगठित करना चाहिये । श्रथवा जैला कि रिज़र्व बैंक 
का मत दै उन्हें बहा कम्पनियों ( 70)500776 0077एछप४४5 ) में सगठित हो 
जाना चाहिए और विलों के भुनाने का कार्य विशेष रूप से करना चादिए तभी 
वे पनप सकेंगे । 

देशी बैंकरों का देशी व्यापार के लिए बहुत उपयोग है श्रतएव उनका 
धंगटन उनके लिये तथा देश के व्यापार के लिए हितकर होगा | उिन्तु जब तक 
इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती कि शुद्ध बैंकिंग व्यापार से ही उन्दे यथेष्ट 
लाभ दो तव तक उनसे यह श्राशा फ्रना व्यर्थ है कि वे अन्य व्यापार छोड़ देंगे । 
श्रावश्यकता इस बात की दे कि उन्हे' घढ़े व्यापारिक बैंक अपना एजेंट बनालें। 
इस प्रकार उन सरुथानों पर भी चैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो जावे जद्दों बैंको की 
ब्रॉँच कभी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती,- और देशी बैंकर बिलों तथ' हुडियों 
की भुनाने का भ्रघिक्राधिक काम अपने हाथ में ले | यद्द तभी द्दो सकता है नब देश 
में बिल बाज़ार उत्तति हो । 

(१) मिश्रित पूंजी वाले चेक (300० ५/0०:ऐथ्आां०0 ) या 
व्यापारिक बंक ( 00फ्राप्रशलंशों 8क्ला८ )--एजेंर्म' गृह ५ 88५०१ 
घछ0प४०४ )--यह तो हम पहले द्वी कद श्राये हैं कि बेंकिग ब्यवसाय भरत में 
श्रस्यन्त प्राचीन काल से होता आया है, किन्तु श्राधुनिक दंग के बेंक श्रमी थोड़े 
दमय से ही यहाँ स्थापित हुए. हैं। वास्तव में ्म्बद और क्लफते में थो एडेंसी 
यू ( ॥8870ए ्रि0प८४५ ) ये वही इन बेंकों के लनक ये | इन एजेंधी णहों 
की स्थापनर भ्रद्धरेव ब्यापारियों ने की थी। बम्बई और कलकतें के यह एजेंसी ग्रह 
वास्तव में उपायगार बरते थे | वही उनका मुख्य कार्ष था, विन्तु वे व्यापार के साथ 
वेंकिंग का फास्थार भी कग्ते थे। उनके पास निज की पूँडी ( (छ8] ) 
नहीं होती थी। वे जनता से ह्िपाज़िठ (जमा ) आ्राकषित करके ही कार्यशील 
पूँजी ( ए०फांणए 0७ए॥४गं ) इकट्ठी करते ये। यह एजेंसी रद्द ईस्ट इण्डिया 
क्रमनी के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों ने स्थापित कर लिए ये। जिन कर्मचारियों 
ने देखा कि भारतीय व्यापार में घनोत्पक्ति का असीम कछेत्र है उन कर्मचारियों 
ने ईस्ट इृश्ियया कम्पगी की नोकरी छोड़कर व्यापार करना झ्ाग्म्म कर दिया | 
यों तो यह एजेंटी यरद्ध मुख्यतः व्यापार करते थे किन्तु अद्धरेज व्यायाग्यों के लिए 
साल का प्रतन्ध करने के लिए उन्होने बेकिंग विभाग भी खोल रक्‍्खे थे । देशी - 


श्ष्द भारतीय अयथशाल्त्र की रूपरेखा 


नैंकि 
गया ही अवनति की ओर थी, फिर वे अज्ञरेजों द्वारा किये जाने वाले विदेरः 


व्यापार के लिए लाख का प्रशन्ध कर सकने में असमर्थ ये | इसका मुख्य डर परत 
था कि उन्हें अज्ञरेजी ढग के विदेशी व्यापार का न तो कुछ जान ही था भर 

' अज्लरेज्र व्यापारी उनकी भाषा को ही समझते थे । 

' यह एजेंसी शद्द दूकानदारी करते थे, जहानों के मालिक ये, शगत्र बनाने 
व चमड़े के कारखानों, कपास, आटा, और लकड़ी की मिलों के स्वामी थे, वया 
ईह्ट इंडिया कम्पनी तथा सरकारी कर्मचारियों और अ्रद्धरेज व्यापारियों के एके 
तथा बैंकर का काम करते ये। वे अ्रधिकांशत: योरोपियन लोगो से हि्या 
आकर्षित करते थे | इसके अतिरिक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारी भी ग्र 
बचत तथा लूट का रुपया इन एजेंसी ग्रहों के बेकिंग विभागों में जगा हर दे 
थे । डिपाजिट द्वारा प्राप्त रुपये को यह एजेंती ग्रह अ्रद्धरेज व्यापारियों को पत्॑ 
की खरीद के लिए तथा अ्रक्रीम, नील, कपराप्त तथा रेशप्र के व्यापार के लिए 
चहुत ऊँचे सूद पर उघार देते थे। उनमें से कुछ एजेसी यह कागज महा 
( 7?2909०7 2४0769 ) भी निकालते थे। इनमें से कुछ एजेंती दी ने भार मे 
सर्व प्रथम योरोपियन ढंग के बैंक स्थापित किये। उदाहरण के लिए मेमर्स 
एलैस्नेंडर एएड कम्पनी ने १७७० में रैंक आ्राव हिन्दोत्तान' स्थापित किया, मेतसे 
पामर एड कम्पनी ने कलकत्ता बेंक' स्थापित किया, और मेसस मेकिल्टार एएट 
कम्पनी ने बैंक श्रोत कलकता? स्थापित किया। वगाल बैंक! तथा जनरल बैंक 
आँव इंडिया! १७८४ के लगभग स्थापित करिए गए थे । इन्हे भी कशकते के रन्‍्सी 
गहों ने स्थापित किया था। यह एजेंसी ग़दद अपने व्यापार के साथ-साथ वे किंग 
का कारवार भी करते थे अतएव उनको व्यापारिक लाभ के श्रतिरिक्त वे हिंग 
विभाग से सूद और कमीशन की ग्रामदनी भी होती थी। अस्त; भारतप में प्रथम 
योरोपियन दंग के बैंक न मिश्रित पूंजी के बैंक थे और न वें केवल शुद्व बिग 
कारबार ही करते थे। कॉक्स या ग्रिंडले जैसी ताधारण व्यापार करने बात! 
योरोपियन फर्म और पैनिनछुलर और श्रोरियंटल जैसी जहानी कसनियाँ 
जौंकिंग कारचार करती थीं। वर्किय और साधारण व्यापार के इस प्रिय 
जो परिणाम होना था वही हुआ | इसके श्रतिरिक्त इन एजेंसी दहों ने दिशापद 
किए हुए रुपये से सद्ठा ( 99800)8807 ) करना श्रारम्भ किया हि रत 
कोयले की खानों, जद्दाज़ों, कह्दवा तथा गरम मसाले फे बागी दया बल 
खरीदने और आटे, कपास और रेशम की मिलो को चलाने में श्रनाय-यरतः 
रुपया लगाया | इस सब का परिणाम यह हुआश्रा कि रणस्क-दर में या एम 
गह डूब यए | एजेंसी गहों के हबने के ताथ ही उनके ब॑ किंग बिभाग सदा इस" 
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स्थापित किए हुए बैंक मी डूब गण्ट क्योंकि बैंकों का रगया उन एजेंसी गदो के 
. कारबार में लग गया था | कलकत्ता बैंक श्यर६ में, वैक श्रॉव हिन्दुस्तान श्८३२ 
में, और कमशियल बैंक आव कलकता शै८हे३ में डूब गए। 
इन वैकों ने सर्व प्रथम भारत में कागज्ञी मुद्रा ( 70७7 एपाफ्शा०5 ) 
का चलन आरम्म किया | हिन्दुस्तान वैक के प्रचलित नोटों का मूल्य २५ लाख 
रुपये था । बंगाल बैंक के नोटों का चलन ८ लाख रुपये के लछगमग था। इनमें 
से प्रत्येक गैक यह चाहता था कि उसके नोट सरकारी दफ्वरों तथा खजानों में 
स्वीकार हों । सरकार ने पद्नले जनरल झौंक के नोटों को स्वीकार किया 
किन्तु १७६३ में उसके बन्द॒ हो जाने पर जैंक ऑव कलकता' के नोटों को 
स्वीकार किया | श्८७० में इस बैंक के ४३ लाख रुपये के नोट म्रचलित थे। 
'इसौ प्रकार का एक जैक मद्रास ( १६८८ ) और दूसरा बैंक बग्बई (१७२४ ) 
में स्थापित हुआ किन्तु १८२६-३० में एजेंधी गहों के साथ ही यह बैक भी छूब गए । 
इस प्रकार योरोपियन ढग के डींकों की स्थापना का पहला युग समात्त हुआ | 
इस वैकिंग संकट के उपरान्त श्य६० तक बहुत कम ब्रैंक ध्यापित हुए. । 
इस काल में १२ बैंक स्थापित हुए, जिनमें झ्ाधे बेंक छत गए । यह सब्र योरोपियनों 
द्वारा स्थापित हुए ये । डूबने वाले बैंकों ने ननता को घोला दिया और डिपाजिट 
करने बालों का रयया मारा गया | किन्तु इस्त काल में तीन प्रेसीडेंसी बैक भी स्था- 
पित हुए. जिनका विशेष महत्त्व था। 
ग्रेंजीढंसी बेंक--प्रेतीडेंती बैंक तोन ये जो कि ईध्ट इंडिया कम्पनी के 
चार्टर द्वारा स्थापित हुए ये। बैंक आंच बंगाल १८०६ में, बैंक ऑच धम्बई १८- 
४० में और बैंक श्राव मदरात १८४३ में स्थापित हुश्रा । बैंक ऑँ बंगाल १८०६ 
में बैंक भ्राव कन्नऊत्ता के नाम से स्थापित हुआ था। १८०६ में ईहट इंडिया 
कामपनी ने उसे चार्टर दे दिया। तब से वह नेक आय वगाल के नाम से 
प्रद्धिद्ध हुआ । 
इन तीन प्रेसीडेंसी बैंको की स्थापना ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार 
की वकिंग श्रावश्यक्ताओं को पूरी करने तथा देश के भीतरी व्यापार को आर्थिक 
तदायता देने के लिए की गई थी। जब कि बैक शव बंगाल की स्थापना की गई 
थी तो उससे यह आशा की थई थी कि जैव सोने या चाँदी की मांग द्ोगो तो 
वह जनता की उचित मूल्य पर देगा तथा सरकारी तिक्यूरिद्धियों और सरकारी 
हुडियों ( ग५8४5घ7४ 9]]8 ) के मूल्य को गिरने से चचावेगा तथा कागजी 
मुद्रा को निकालेया | उस समय बंगाल में करेंसी (मुद्रा) की दशा बड़ी खराब 
थी | इस कारण वहाँ कागजी मुद्रा चलाने की बहुत बड़ो आवश्यकता थी | 


३६० - आरतीय अर्थशास्त्र की रूपरेला 


आस्म्म में ग्रेसीडेंसी बैंक सरकार के कोष ( एथा०05 ) मी रखते थे, ब्न्तु शरद 
रहवीं शताब्दी के श्रन्त में सरकार ने रिज़र्व खबाने ( पि९४७००७ 'पि&४5पागं९5 ) 
कथ्य जिला और तहसील में खज्ञाने स्थापित किए | इस कारण प्रेमौद्देन्नी जैसे 
का सरकारी कारवार से उतना सम्बन्ध नहीं रहा । परन्तु सरकार के इस मिश्चय 
से द्रव्य वाजार में रुपये की कमी-कभी बहुत कमी पढ़ दाती थी। लगान तथा 
मालगुज़्ारी के रूप में चहुन सा द्रव्य इन खजानों में जाकर वेहार हो शता था 
क्योंकि द्रव्य बाजार के लिए उह अग्राप्य था। ठीक उसी समय द्रव्य बाडार 
६ १(0॥6ए (७॥776 ) को द्वव्य की बहुत अधिक आवश्यकदा होती थी क्योंकि 
मंडियाँ में वह समय खरीद-बिक्री का होता था | फ़िर भी सरकार ने श्रेसीडे-सी नें 
के पास ए+ न्यूनतम द्वव्य-गरि रखने का निश्चय कर लिया था। इत न्यूनतम 
द्ब्य-राशि पर प्रेंसीडेन्सी बैंक कोई मी चूद नहों देते थे | यदि उत्त स्यूनतम उत्य- 
राशि से कम रुपया सरकार प्रेतीडेन्सी बैंकों के पास रखती तो सरकार को इस 
कमी पर सूद देना पढ़ता था। किन्तु व्यवहार में तरकार ने निर्धारित न्यूनतम 
राशि से सदैव अधिक रुपया प्रेसीडेंसी वेकों के पाप्त खखा। इसके श्रतिग्कि 
ग्रेमीडेन्सी बैंक सरकारी ऋण को निकालते तथा उसका प्रबन्ध करते ये | सरकार 
ने उन पर कुछ निवन्‍्त्रण भी स्थापित कर खखा था| उनके आय व्यथ-निर्रद्षण 
पर सरकारी नियंत्रण था, सरवार उनसे समय-समय पर उनके कारबार के सम्बन्ध 
में पूंछ-ताँछ करती थी तथा उन्हें अपने हिलाब का साप्ताहिक लेखा निकालना 
पड़ता था | 
ध्८७६ के प्रेसीडेन्सी बैंक ऐक्ट के अन्तर्गत ग्रेसीडेन्सी ज्ेकीं पर दुछ बर् 
भी लगा दिए वए ये! प्रेसडेन्सी बैंक विदेशी विनिमय ( ० 
एल 88 ) का काम नहीं कर तकते थे, वे भारत के बाहर डिप्ाज्ड 
सकते थे, वे ६ महीने से अधिक के लिए ऋण नहीं दे तकते ये श्रीर 
सम्पत्ति की उमानत पर ही ऋण दे सकते थे ऐसे प्रामिसरी नोटों पर 
नहीं दे सकते थे जिन पर दो स्वतंत्र व्यक्तियों से कम के हम्ताक्षर 
जमानत पर ऋण नहीं दिया का सकता शा शत्रीर माल की जमे 
दिया छा सबता था कि जब वह माल या उसके स्वामित्व तम्बर 
( पद्राक्ठ ) ज्मादत के रूप में ल्माकर दिये बये । ! मि 
“बैक आव वंगाल की आरम्म में 8० लाख एड पे 
सरकार के हिस्से ये । वाद को बैंक कीं पूँडी चढ़ा ढी गर। हा 
ह ड्डु हे डा क्ाग, पट 
व्यस्त दशा को सुधारने के लिए बैक आंत बंगाल ने कारन ४ 
सरकार केवले अंक आव हंगाल के दी नोटों को स्वीकार करती थी. 
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बैंक आँव बंगाल प्रमुख प्रेसौडेन्सी बैंक था। बैंक श्रॉव बाग्वे की द्वित्ता पूंजी 
प२,२५,००० र० थी जो कि ५२२५ हिस्सों में बँटी हुई थी। इसमें ३े लाख 
रुपये के हिस्से चम्बई सरकार ने लिए ये । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शह-युद्ध होने 
के कारण संसार में कशस का अकाल पड़ा और मारतीय कपास की माँग और 
मूल्य बेहद बढ़ गये । उसके कारण बम्ब्रई में मये कारखाने इत्यादि स्थापित हुए 
और वहाँ शेयरों का सद्दा घहुत हुआ। बैंक ओवर बाग्वे का रुपया इस सहे में 
छत गया | इस कारण यह बैंक भी श्८दृ८ में ड्रब गया । किन्तु उसी वर्ष तक एक 
नया बैंक १ करोड़ ठपये की पूँजी से स्थापित किया गया। बैंक आआँव मद्रास 
३० लाख रुपये की पूँली से स्थापित किया गया। मद्रास सरकार ने उसमें 
३ लाख दगवे के हिस्से लिए थे । इस वेक की कार्य पद्धति वद्दी थी जो श्रन्य दो 
प्रेसीडेन्सी बैंकों की थी | 

आरम्म से ही सरकार तथा प्रेसीडेन्सी बकों का घनिष्ट सम्बन्ध था। 
सरकार ने इन बंकों के केत्रल हिस्से हीं नहीं लिये ये किन्तु सरकार इनके 
संचालक बो् में श्रपने डायरेक्टर की नियुक्ति करती थी। इन बॉकों को सरकारी 
बॉकिंग कारवार करने का एकाधिकार प्राप्त था। १८६२ तक उन्हें काग्जी मुद्रा ' 
( 72987 70769 ) निकालने का भी अधिकार था, किनठु १८६२ के उपरात्त | 
उनसे यह अधिकार छीन लिया गया और सरकार ने कागजी मुद्रा मिकालना 
आरम्म किया। श्य्ू६२ में जन्र प्रेसीडेन्सी बकों से नोट निकालने का अधिकार 
ले लिया गया तो उनकी हामि को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने यह 
निश्चय किया कि प्रेसीडेन्सी नगरों (कल्षऊत्ता, बम्बई, मदरास ) में सरकार 
अपनी सारी रोकड़ ( (४9७80 39797088 ) प्रेसीडेन्सी बौंकों के पास रक्खेगी। 
वाह्तव में प्रेत्तीडेन्सी ब॑ं कों ने फागजी नोट बहुत श्रधिक कभी भी नहीं निकाले 
क्योंकि सरकार ने इस सम्पन्ध में प्रेसीडेन्सी बॉंकों पर कड़े बन्धन लगा दिंये थे । 
उदाहरण के लिए एक प्रतित्रन्ध तो यह था कि सब चालू थमा ( 0पाशाई 
7009०शं॥ ) तथा कागबी नोट जो चलन में है वकों के नक्द कोष ( (088॥ 
88887९७ ) के तीन गुने से अधिक नहीं दो सकते | बाद को इसको बढ़ा कर 
चार गुना कर दिया ग॒ुया | 

१८७६ में सरकार ने जो प्रेसीडेन्सी ब्रौंक एक्ट बनाया उससे इन बॉकों 
में महत्त्वपूर्ण परिवतेन हुए । इस कानून के अनुसार सरकार ने इन वं'कों से 
अपनी द्िस्सा पूंजी निकाल ली। हिस्सा पूली निकालने के साथ दी सरकार 
ने डापरेक्टरों तथा बैंक के सेक्रेटरी तथा खजांची को नियुक्त करने का भी 
अधिकार छोड़ दिया। साथ ही बँकों के पास सरकारी रुपया रखने की सुधिधा 


रेहर भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


भी समाप्त कर दी गई | आगे से यह बैंक जनता से डिपाज़िट ले सकते थे तथा 
सरकारी विक्‍्यूरिटियों तथा कुछ अन्य प्रकार की सिक्यूरिटियों में दवा लगा 
खक़ते थे ; बिलों को खरीद सकते थे, उनको भुना सकते थे, स्वीकृत बिली तथा 

मिसरी नोटों के आधार पर कर्ज दे सकत थे ; सिक्‍्थूरिटियों को अपने पात 
घरोहर के रूप में ठरक्षित रखने के लिए स्वीकार कर सकते थे तथा सोने 
और चाँदी की खरीद-विक्री का काम कर सकते ये। किन्तु जैसा ऊपर हस बता 
खुके हैं, इन बौकों को मारत के बाहर डिपाज़िद लेने तथा विदेशों विनिमम 
(झ0ाशंहए 2:579788) का काम करने की मनाही थी। इसका चुझ्य कामड 
यह था कि विदेशों विनिमय बैंक ( म0887 >500088 00॥॥5 ) नह 
चाहते ये कि प्ेंलीडेंतीी बौंक उनसे प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। सरकार ने इुछ प्रतिब्न् 
तो बौंकों को ठीक रास्ते पर रखने के लिए लगाये थे किल्‍्ठु यह प्तिवर्क विशेत्र ऋ 
विदेशी विनिमय मैंकों की ईर्ष्या के कारण लगाये गए ये । प्रेसीडैंसी व को को 
लंदम द्रव्य बाज्ञार में डिपाज़िट न लेने-देने का परिणाम वह द्ोता था कि हरी 
द्र्य बाजार (00769 2४ ७&77790) में द्रव्य की कमी होती थी तो सृद्र की दर बहुत 
ही ऊँची हो जाती थी और व्यापार को हवा्मि पहुँचती थी। इस प्रतिधन्द पे 
प्रेसीडेंसी बैंकों की उपयोगिता तथा कारवार पर बुरा प्रभाव पइदा था । 

इन सब रुकाबर्टों के होते हुए भी प्रेसीडेली व॑कों ते दहुत उद्नति की। 

उन्होंने देश में बहुत ब्रांचें स्थापित की तथा उन द्राचों पर सरकारी करेंती नो 
को भनाने की सुविधा देकर सरकारी करेंसी नोटों के चलन को बहुत श्र 
बढ़ाया । यही नहीं, उन्होंने डिपाज़िट व किंग की उन्नति की | सस्कार हे सर्प 
होने के कारण -देश में उनकी प्रतिष्ठा थी और मारतीस वे की में उनका भर 
स्थान था | प्रथम महायुद्ध के ससव इस बंकों ने सगकार का सम्कारी 
मिकालने तथा सरकारी हुस्डियाँ ( 77९8905%9 )ग8 ) बेचने में बहुत सरासता 
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की | इस प्रकार १६२१ तक बह प्रेलीडेसी व क तफलनाइपए बँक्गि कीय का 
रहे । १६२६ में इस्पीरियल वे के की स्थापना हुई और उसने इन तीनों प्रमाटता 
बुँकों को ले लिया | इस प्रकार वे समात हो गए | शत 
43. ४०, कक. ही 8 हा ,. भ_द्व 7 भ्द 

मिश्रित पूँजी वाले बक ( 4०४ 004: फ्रेश) ते मे 


तो कि भारत में इंडियन कंपनी एक्ट के अन्तर्गन रहिस्टर हुए है इसे का 
आते हैं। यद्द तो हम पहले ही कह झआाये हैं कि १६८० दक माल है है & 
प्रारम्भिक काल था। सीमित उत्तरदायित्व ( जीव 0७४ ) हे 
संद्धान्द उत्त समब तक कानूद दायरा ल्वीक्षत नहीं हुआ या। ऋत्ठ, दे छत 


जो भी बेक यहाँ स्थापित हुए. वे अ्तीमित दायित्व (ऑफ उधर: ) 
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के ग्राधार पर के। केवल जनरल बक आव इंडिया जो १७८६ सें स्थापित 
हुआ इसका अपवाद था। अधिकांश लोगों का विचार है कि अलकर्जेंडर एण्ड 
कम्पनी एजेंसी ग़ह द्वारा स्थापित वॉक आव हिन्दुस्तान, भारत में सबसे पहला 
बैंक था किस एसो बात नहीं है। मारत में समबतः सबसे पहला बैक मद्रास 
सरकार ने १६८८ में स्थापित किय्रा! दूसरा बैंक १७२४ में बम्बई आत्ल में 
स्थापित हुआ | बक आव हिन्दुस्तान तीसरा बौंक था। यद्द तो हम ऊपर लिख, 
चुके है कि १८२६-३० में एजेंसी गहों के हुबने से यह बौंक संकट सें थ्रा गए और 
उसके उपरान्त १८६० तक जो १२ बक स्थापित हुए बे भी डूब गए । केवल तीन 
प्रेसीडेन्सी घक ही इस काल के धैकों में सफलतापूर्वक कार्य करते रहे | इस काल 
के बकों का केवल एक ही उल्लेखनीय कार्य हुआ श्रर्थात्‌ उन्होंने भारत में सर्वप्रथम 
कागजी मुद्रा को प्रचलित किया | 


,. भारतीय बौकिंग के विकास का दूसरा कूल श्८य६० से १६०० तक था। 
इस काल में परिमित दायित्व ( 7/97/60 / ७0969 ) का सिद्धान्त अपना 
लिया गया था। फिर भी इन ४० वर्षों में बकों का विकास बहुत धीरे हुआ । 
उत्तर अमेरिका के शहन्युद्ध के फलस्वरूप बम्बई में जो सह्े का बाबार 
गरम हुआ उसमें अवश्य बम्बई में कई बक स्थापित हुए किन्तु वे शीघ्र ही द्वन 
गए और पीछे कठ्ठ अनुभव छोड़ते गए। श्य७० में भारत में फेघल दो मिश्रित 
पूंजी वाले बक थे जिनकी पूंजी ( 00708 ) और रक्षित कोष ( (%९४8९ए४७ 
फप्76 ) पॉच लाल से अधिक था। १६०० तक इस प्रकार के बौकों की संख्या 
& हो गई | उनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण बेंक नीचे लिखे थे-इलाहाबाद बैक 
(१८६५), एलाएंस बैंक श्राव शिमला ( श्य७४ ) जो १६२३ में छृब गया, 
अवध कमशियल बौंक (१८८१ ), यह पहला बैक था जो भारतीयों द्वारा 
स्थापित हुआ था, पंजाब नेशनल बैक ( १८६४ ), यह बेक मुख्यतः लाला हर- 
किशन लाल के अयल्नों से स्थापित हुआ था। उन्नीसवीं शताब्दी के भ्रन्तिम २० 
वर्षों में बैंको का विकास शीधरतापूर्वक हुआ | उन्नौसवी शताब्दी के अन्तिम दस वर्षों: 
में उनकी डिपाजिट में ५ करोड़ रुपये की बृद्धि हुई जब कि विनिमय घौकों 
( ॥9:50॥9780 ॥387:5 ) की डिपाजिट में केवल ३ करोड़ रुपये की इद्धि हुई 
और प्रसीडेन्सी वैकों की.डिपाजि: में १॥ करोड़ की कमी हुई | परन्तु यदि हमे 
समत्त काल (४६ वर्षों ) पर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात होगा कि अबकों का- 
विकास बहुत घीमी गति से हुआ और उनकी उन्नति सतोषजनक नहीं हुईं | इसका. 
मुख्य कारण यह था कि इस कल में देश की श्रार्थिक उन्नति नहीं हुई, साथ दी. 
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किक पा गिरता गया। यद्दी कारण था कि ब्रैंकों की उन्नति की यदि बहुद 
तोसरा कांल १६०० से १६१३ तक कहा जा सकता है, विसके बार वा 
समय ( १६१३-१८ ) म'स्तीय बैंकों के लिए बहुन ही संकट का था | इस वात 
“में भारतीय बैंकों की उन्नति की गति दीत्र रही और उनके मार्ग में कोई दकाबट 
'नहीं आई | इस काल में बैंकों की उन्नति का एक कारण स्वदेशी आन्दोलन भी 
था। १६०५४ के उपरान्त स्वदेशी शआ्लानहोलन की लहर के साथ देश में दहन 
से घन्धे और उनके साथ हो बैंक मी स्थापित हुए | १६०१ में लाला हर्किशन 
लाल के प्रयत्तों से पीपुल्स बॉक स्थापित हुआ किन्तु उसके उपरान्त खदेशी 
आन्दोलन के ग्रमाव से जो बक स्थापित हुए उनमें बैंक आद वर्मा ( १६०४ ) 
सर्वप्रथम या। इसके उपरान्द उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में बईवेंकस्थाति 
हुए । इनमें बौंक आव वर्मा के अतिरिक्त बैंक आव इंडिया, वक आज ने, 
बॉक आव वडौदा, दी इ डिया स्पीशी चेक, तथा सेन्ट्रल वे क आब इण्डिया अधिक 
-मदत्त्पपूर्ण हैं । इनमें से कुछ तो आज बढ़े पाँच! की श्रेणी में हैं । १६०६ नर 
मारतीय मिश्रित एूँजी के बैंकों की डिपाज्निठ में ११ करोड़ उफपये की इद्धि हु, 
, जबकि विनिमय वैंकों की डिपाजिट में १३ करोड झुय्वे ओर प्रेस डेन्ली 5क की 
डिपाज़िट में ६ कगेड़ की इद्धि हुएं। इस काल में ( १६००-१३ ) उन “हों की 
संख्या जिनकी पूँजी और रचित कोष ( पि88७776 #ए्णवे ) पंच लाड ड्ग्ये 
से अधिक था, & से बढ़ कर १८ होगई । इनके अतिरिक्त उस कन मे 
छोटे-छोटे बैंकों की संख्या बहुत अधिक हो गई | बहुत से नये छोटे बेंक त्थाग्लि 
“किये गए । 

१६१३-१४ के बीच मारतीय वेंकों को भयंकर संकट वे तामदा करवा 
“पढ़ा | इस संकंठ काल में ६२ नंक छूब गए ओर उनकी २ करोड़ रुपये की ६ है 
_'डूद गई। द्वबने वाले बैंकों में अधिकांश छोटे-छोटे बेक ये किल्तु श्रावे दहन 5 
लगभग बड़े बैंक मी थे जो हूब गए। इसका भारत के ब्रेकिंग कारबार पर बहुत 
-छुरा प्रभाव पढ़ा और जनता का उन पर से विश्वाल उठ गया मार में यह 
सबसे बड़ा बैंकिंस सकट या | ८९२६-३२ में एसी ग्रहों के इसने मे, १८४४ में 
बरिद्रोह के कारण, तथा £८६४-6६ में अमेरिकन गरहन्युद्ध के फलत्लत, 
४ सट्टे के कारण जो हैंकिंग संकट हुए दें इतके सामने नंगरव थे) से के 
१७ सितम्बर १६१३ को पीपुल्स बैंक ने अपना कारोबार बन्द ड्ल्गि हक 
स्थिति विगड़दी ही गई ! घंजाव, उत्तर प्रदेश और बम्बई में विशेत भर से 
हि ह्ल॑ पीएन्स 

बैंक डूबे । अकेले १६१३-१४ में ५४ के ह्च गए। यद्यपि इध वात ने हे 


चुग्म्न्न 
पहले 


बौंकिंग व्यवस्था श्६४, 
बौंक, बैंक आव-अपर इंडिया तथा इंडियन स्पीशी त्रक जैसे बड़े-बड़े वक भी डूब 


गये, किन्तु अधिकांश डूबने वाले बैक बहुत छोटे थे । यों भाग्तवर्ष में व्यक्तिगत 
निर्बलता के कारण कमी-कमी एक दो बैंक डूब जाते हैं किन्तु ऐसा बड़ा संकट 
कमी भी नह आया | इस सम्बन्ध में हमें एक बात न भूल जानी चाहिए कि 
केवल भाग्त के दी बंक डूबे हों ऐसा नहीं था। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका 
इत्यादि सभी देशों में बको पर संकट आये हैं और वे हूवे हैं । अस्त, इस संकट- 
काल को लेकर जो बहुत से पराश्चात्य विद्वान्‌ इस बात की घोषणा करते हैं कि 
भारतीयों में भ्रघुनिक ढंस के बैंक चलाने की योग्यता ही नहीं है, गलत है। इन 
जौंकों के डूबने के मुख्य कारण नीचे लिखे हैं | 
बहुत से च्ंक नक्कद कोष ( 088॥ िशराए० ) फम रखते ये, बहुत से 
डूबने वाले बौकों का प्रबन्ध खराब था और उनके संचालक ईमानदार नहीं थे, 
'हिस्सेदारों ने कभी बक़ों के प्रभन्ध में दिलचरुगी नहीं ली। वे उसकी ओर से ठदा- 
सीन रहे । इन बौकों ने अपने रुपये को लगाने में बॉकिंग सिद्धान्तों की नितान्त 
अवहेलमा की, रुपये को उद्योग में लम्बे समय के लिए. अटठका दिया । यह बैंक 
जब श्रपना लेनी-देनी का लेखा (39]87008 5॥66४).निकालते थे तो उस समय 
दिये हुए ऋण को घापसल बुला कर नक्कद का को अधिक दिखला देते थे, किन्तु 
चास्तव में नकद कोष बहुत कम दोता था। यह बैंक लाम न होते हुए भी लाभ 
“चाँदते थे । इन बातों से जमा करने वाले धोखे में झा जाते ये। सरकार ने भी 
जे को के इन दोषों को दूर करने का कोई प्रश्त्न न किया और न देश में कोई 
केन्द्रीय ब क (06०४७) 7397]0 ही था कि जो बौंकों को घौंकिंग के सिद्धान्तों की 
अबदेलना करने से रोकता और उनका नियंत्रण करता। इसके अतिरिक्त इन घौंकों 
में आपस में कोई स. योग नहीं था वसन्‌ ये एक दूसरे से ईर्ष्या रखते और परव्पर 
हामि पहुँचाने का प्रयत्न करते थे। इसके .श्रतिरिक्त इन घौकों के हबने का एक 
और भी कारण था। अधिकांश डूबने वाले दकों को अधिकृत पूँजी (8प700- 
7880 (90799)) बहुत अधिक थी, किन्तु उनकी घुकती पूँबी ([?%0-0]) 
(०2778)) चहुत कम थी | इस कारण उन्हें ऊँची दर पर सूद देकर डिपाज़िट 
आकर्षित करनी पढ़ती थी और जब वे अपने ग्राहकों को उनकी डिपाज्िट पर 
अधिक यूद देते थे तो उन्हें अपने रुपये को जोखिम के कारबार में लगाना पड़ता . 
था, क्योंकि तभी थे उस पर अधिक सूद कमा सकते थे और डिपाज़िटों 
पर अधिक सूद दे सकते थे। ऊपर िखे कारणों से ही देश में 
चेकिंग संकट उपस्यित हुआ था। इस बौंकिंग संकट का एक श्रच्छा 
'परिणाम भी हुआ | राज्य तया जनता सभी को एक केन्द्रीय बं'क (एकपश] 
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3972 की आवश्यकता का अनुमव होने लगा जो फि देश में बैंकिंग कारत्रार- 
का नियन्त्रण कर सके, और साथ ही इस बात की भी श्रावश्यकता />प 
हुआ कि एक बेकिंग ऐक्ट बनाया जावे जिससे बौंक सुब्यवस्थित और बस न 
से चल सकें। रिज़र्व बॉक की स्थापना से पहली कमी बूर होगई और बे रिंग 
कानून बन जाने से दूसरी । यही नहीं, मिश्रित पूंजी वाले बैंकों को भी अनुभप 
ने यह बतला दिया कि आरम्म में बच कि बॉंकों की किसी देश में स्थापना हो हो 
अधिक ब्ब्य कोष (्‌ 8४0 008०776 ) रखने की जरूरत है। तब से भारतीय 
व्यापारिक ब कु सतक हो गए ओर अधिक नकद कोष रखने लगे | 

यद्मपि भारतीय बॉकिंग व्यवताय को १६१३ के संकट से धक्का लगा पिंदु, 
युद्ध के कारण उनकी अवनति और पतन अधिक नहीं हुआ । १६१४ से १६२० 
तक युद्ध काल में तथा १६२१ की शआ्रार्थिक तेज़ी (3009) में इन त्रंको की 
सख्या तथा उनकी डिपाज़िट दोनों में ही इद्धि हुईं | १६९१८ में ताता श्रौद्यागिक 
बंक की स्थापना हुई तथा अन्य बक भी स्थापित हुए, किन्तु १६२० से आधिक 
मंदी (0609788807) तथा मुद्रा संकोचन (7009607) दोनो ही आरम्भ 
हुए और बैंकों को फिर संकट का सामना करना पढ़ा। यह आर्थिक संकट 
१६२४ तक रहा | बौंकीं की कुल डिपाज़िठ जो १६२१ में ८० करोड़ रुपये तक, 
पहुँच गई थी, गिरने लगी और १६२४ में केवल ५५ करोड़ रह गई। ब्॑पि 
सकट उतना तीत्र नहीं था किर भी कुछ बैंक ड्ब गए। १६१६ से १६२५ के 
बीच में ८४ बॉक छूब गए. जितसे ४ करोड़ ८० लाख रुपये की पू दी की हानि 
हुई। १९६२३ सबसे बुरा वर्ष था | उस एक वर्ष में २० बैक, जिनकी चुकता पूँदढी 
(?#४0-०७ 08.७) चार करोड़ ६५ लाख रुपये थी, दूत गए.। १६२३ में 
डूबने वाले बॉकों में तावा श्रौद्योगिक बैंक तथा एलाएंस घ॑ क श्राव शिमला ग्रश्य 
थे। अन्त में ताता औद्योगिक बौंक को सैंट्रल बैंक आँव इंडिया ने ले लिया । 

१६२३-२४ की आ्रार्थिक मंदी ( /00०768807 ) के उपरान्त भासत में 
व्यापारिक बैंकों के इतिहास को तीन कालों में बाँठा जा सकता है! पहला काल 
१६२४-२५ से १६३० तक का दे । यद्यपि इस काल में बकों की स्थिति में छुद 
सुधार हुआ किन्त॒ उन्नति संतौषजनक नहीं हुई। डिपाजषिट १६२६ से (अयात्‌ 
८० करोड़ से) बहुत कम रही ! १६३० में कुल डिपाज़िट ६८ करोड़ रुपये थी हे 
सुधार के पश्चात्‌ १६३१ में फिर बैंक डिपाज़िट २ करोड़ कम हो गई और व को 
को थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ा। फ़िर १६३२ से १६३७ तक दूसरा कान 
माना जा सकता दै। इस काल में बौंकों की- ध्थिति में पहले की श्रपेदा तेही मे 
सुधार हुआ । १६३७ में बैंकों की. डिपाज़िट बढ़ कर १०८ करोड़ रुपये हो गई। 


- ब्रैंकिंग व्यवस्था ३६७ 


इस वाज्ञ के उपरान्त १६३८ में फिर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा और 
बैंकों की कुल डिपाजिट २ करोड़ रुपये घट गई यत्रपि छोटे बैंकों की डिपाज़िट 
में वृद्धि हुई। इस काल में डोठटे-छोटे बैंक इवे क्न्तु ट्रावंकोर नेशनल एण्ड 
“क्विलन बैंक, बनारत बैंक, बंगाल नेशनल ग्ैंक उल्लेखनीय हैं। इसके 
उपरान्त १६३६ के उपरान्त श्राश्चयशननक तेजी से बैंकों की संख्या तथा डिपाज़िट 
में इद्धि हुई | 

नये बैकों में नीचे लिखे बैंक उल्लेखनीय हैं ;--भारत बैंक, यूनाइटेड 
'कम्र्शियल प्रैंक, जयपुर बैंक, हिन्दुस्तान कमर्शियल हैंक, बैंक आव बीकानेर, 
जोधपुर बरक, हवीब बैंक, एक्सचेंज बैंक आव इंडिया एड अफ्रीका, हिन्द 
जैक, डिस्क्राउन्ट बैंक आव इन्डिया, हिन्दुस्तान मस्केंटाइल बैंक, नेशनल 
सेविंग्स बैंक | इनके अतिरिक्त और भी बहुत से बैंक स्थापित हुए। यही नहीं 
कि इस काल में सैकड़ों छोटे बढ़े बैंक स्थापित हुए और उन्होंने अपनी शाखायें 
सेज्ञी से स्थापित करना आरम्म कर दिया बरन्‌ पुराने बेंकों ने भी अपनी पूँजी 
बढ़ाई तथा अपने कारबार के ज्षेत्र का विस्तार किया और आंचों की वृद्धि 
करना श्रारम्म कर दिया। सेठ रामकृष्ण डालमियाँ के द्वारा भारत बैंक की 
स्थापना होते ही प्रत्येक बढ़े व्यवसायी ने अपना-अ्रपना बैंक स्थापित करना 
आरम्म कर दिया और देश में बैंकों की एक बाढ़ सी आ गई | इनमें छोटे- 
छोटे वैकों की संख्या ही श्रधिक थी | जहाँ १६३६-४० में देश में केवल ४५ 
शिड्यूल बैंक ये वहाँ १६४६-४७ में ६६ शिव्यूल बैंक हो गये और १६४७-४८ में 
यह संख्या १०१ हो गई | देश के विभाजन के बाद १६४६-५० में मारत में 
'शिंव्यूल बैंकों की संख्या ६४ थी । १६४१ के श्रन्त में यह संख्या ६५ थी | इसी 
अ्रकार जहाँ १६३८ में शिड्यूल बैंकों की १२७८ ब्रांचें थीं वहाँ ३१ मार्च १६४६ 
में उनकी संख्या ३००८ हौ गई। पर १६४६-४० से शिव्यूल वैंकों की ब्रांचों में 
१४० बचें कम दो गई' | १६४०-४१ में यह संख्या १०४ से और कम होकर 
२७६६ ही रह गई | क्योंकि आर्थिक दृष्टि से जो ब्रांचें सफल नहीं हो रहीं थीं वे 
चन्द कर दी गई' | सितंबर १६५१ के अन्त में शेब्यूल बैंक की शाखाओं की संख्या 
२६७८ थी । द्वितीय मद्दायुद्ध के समय से जो बौकिंग में विस्तार दो रहा था उसका 
यह स्वाभाविक परिणाम था। बैंकों की डिपाजिट में भी आश्वयंजनक इद्धि हुई । 
जहाँ १६३६-४० में शिड्यूल बैंकों की कुल डिपाजिड २३४०४६ करोड़ थी वहाँ 
१६४७-४८ में शिड्यूल वंकों की डिपाजिट १०३०-४४ करोड़ के लगभग दो गई 
और देश के विमानन के बाद १६४६-४० में केवल भारत के बैंकों की डिपाजिट 
5८७०-३८ करोड़ थी। फरवरी १६५२ को भारत के शिव्यल बैंकों की कुल डिपा- 


श्ध्८ भारतौय अयथंशासत्र फ्री रूपरेखा 


जिंठ लगमग- ८६६३-८२ करोड़ की थी। नॉन-शिव्यूल मैंकों की ३१ मार्च १६५० 
को कुल हिपाजिट इ६ करोड़ रुपये के लगमग थी | बैंफिंग कम्पनीन एक्ट के तदत 
में जो नॉन-शिव्यूल बैंक अःना हिसाब पेश करते हैं उनकी संझया धराबर कम 
दोती जा रही है श्रौर इसी से उनके डिपाजिट में भी कमी होती जा रहपे है। मार्द 
१६४६ में इनके डिपोजिट ४७ करोड़ थे जो दिसव॒र १६५० को कम दोते-होते ३७ 
करोड़ तक पहुँच गये। 

युद्ध काल और उसके उपगन्त बैंकों की यह बाढ़ मुद्राप्रसार ( ॥- 
#07 ) का परिणाम थी। सरकार के श्रादेश पर रिजर्त बेंक ने जिम तेशी से 
फागजी मुद्रा छापनी आग्म्म कर दी उसके ही परिणामस्वरूप पैंकों की बाह 
आ गई और डिपाजिट़ों में इद्धि हुई | परन्तु बहुन से बैंकों ने त्रिना यद्ध समझे. 
कि उनके पास यथेष्ट योग्य और कृशल कर्मयारी हैं ब्रांचें खोलनी आरम्म कर 
दीं: ब्रांचों के खोलने में उन्होंने इस बात का भी ध्यान नहीं रक्खा कि क्हाँ 
ब्रांच खोलना लाभदायक हांगा और क॑होँ ब्रांच खोलना लामदायक नहीं होगा। 
बहुत से तैं हें की पू जी बहुत ही कम थी किन्तु उन्होंने भी द्वांचें स्थापित कर दीं । 
इसका परश्णाम यह हुआ कि १६४६-४७ में बहुत से छोटे छोटे बैंक जो कि 
शिड्यूल बैंक नहीं थे (विशेषकर बंगाल के ) डब् गए। १५ अगस्त १६४७ के 
उपरान्त मारत में जो भीषण लूट-पाट और नर-संहार हुआ उसमें भी पंजाब 
के बैंकों को बहुत बढ़ी द्वानि हुई। सन्‌, १६४८ फे मध्य तक वेंडों ने देश फे 
विसाजन के अमर से अपने श्रापको सँमाल लिया था। युद्ध श्र युद्ध के दाद 
बैंपिंग के विध्तार की प्रवृत्ति का भी श्रब श्रन्त हुआ | डिगेजिट की मात्रा में 
कमी आई | कुछ शिव्यूत बेंक और कई नॉन-शिव्यून पैक सितम्बर-अ्रवदवर 
१६४८ में डूघ गए | फिर भी बैंकों के बहुत अधिक दो जाने के फारण वहीं-कद' 
बहुत श्रन॒चित प्रतिस्पर्धा दिखनाई पढ़ती है। मविध्य में बहुत से छोटे-छोटे गेड़ 
को पड़े बैंकों से मिज्ञ जाना होगा. नहीं तो वे खड़े नहीं रद सकते | है 
लड़ाई के उपरान्त श्रमी तक श्रार्थिक मंदी 70677०8४00 ) का भारतीय १५ 
को सामना नहीं करना पढ़ा हैं फिर मी यह कहा जा सकता है कि रिज्रंग बक 
के नेवृत्त में भारतीय बैंक उप्नति कर रहे हैं श्रौर रिब्यूल बेंकों क्री स्थिति 
श्र्च्छी है | पड 
मिश्रित पू जी वाज्ले बैंक्रों के कार्य--अद हम मिश्रित पूँछी पाले नर 
( 7०76 560०८ 8875 ) के कार्यों का विवेचन बरेंगे । यह तो हम पहले दीं 
कह चुके हैं कि मिश्रित पूँल्ी वाले बैंक व्यापारिक बैंक ( (णआप्श'- 
0७) 43809 ) होते हैं और वे उन समी कार्यों को करते हैं जो कि छ्यायारि 


बुकिंग व्यवस्था श्६६ 


बैंक करते हैं। इन बैंकों का मुख्य कार्य चालू ( (ध7787 ), मुदतो ( 596 ) 
और सेजिंग्स डिपाजिंद आरर्षि। करना तथा थोड़े समय के लिए ऋण देना है, 
दिलों को भुनाना या खरीदना ( यद्यपि भारतीय बैंक यह कार्य कम करते हैं,. 
क्योंकि यहों जिल-बाज्ञार का उदय नहीं हुआ है ), सरकारी सिक्‍थूरिटियों' 
( प्रतिभूति ) में अपना रुपया लगाना, नक्तर साख (088॥ (76076) देना, खेती 
की पैदावार को गाँव से नियत बन्दरगाहों तक और थन्दरगाहों से विदेशों से 
झाए हुए माल को देश के मीदरी बाज्ञररों तक पहुँचाने में आर्थिक सद्दायता देना 
है | इसके अतिरिक्त यह बैंक और भी छोटे-मोटे कार्य करते हैं, उदाहरण के 
खिये रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को मेजना इत्यादि | 

यह बैंक कृषि के धपे को सीधी श्रार्थिक सहायता नहीं देते। वे केवल 
बढ़े जमीदरों, चाय इत्यादि के बगीचों के मालिकों तथा ऐसे व्यक्तियों. को ही 
ऋगण देते हैं नो कि बाजार में शीघ्र बिक सकने योग्य ज्ञमानत ( 80770 ) देते 
हैं। पहले तो यद्द बैंक मुदती जमा ( म५5०१ ॥0800268 ) पर ४ से ५ प्रतिशत 
बार्गिक सूद देते थे ओर चालू खाते ( 0प्रशशा। 30007 ) पर १३६ से $ 
प्रतिशत यह देते थे किन्तु श्रत्र श्रघकांश बैंक चालू खाते पर कुछ भी धूह नहीं 
देते और मुद्दती जमा पर भी २ प्रतिशत से श्रधिक सूद नहीं ठेते थे। नवंबर 
१६५१ “में जच बैंक रेट ३२०४ से २६४ कर दी गई तो डिपाज़िट की सूद की दर 
मे बढ़ीं | बंचई की तीन मददीने की जमा पर फ़रवरी १६४२ में सूद्त की दर ३% 
झोर ६ मद्दीने की जम्रा पर २३९ थी ०र कलकते शोर मद्रास में ये दरें २५४ और 
११% या २५४.क्रमशः थीं । ( रिज्ञघ बैंक बुलेटिन मार्च १६४२ ) 7 

चढ़े-बढ़े श्रौद्योगिक केन्द्रों में जहाँ स्टाक वाज्ञार की सिक्‍्यूरिटी अ्रधिक 
मिलती है व्दों यद्द बैंक उनकी जमानत पर ऋण देते हैँ। किन्तु जिन मंडियों 
वया वाज़ारों में स्टाक बाज़ार की सिक्‍यूरिटी अधिक नहीं मिलती वहाँ खेती 
की पैदावार को रख कर यह बैंक ऋण दे देते हैं। भारतवर्ष में सार्वज्षनिक 
ग्रोदाम नहीं हैं इस कारण बैंक अपने गोदाम रखते हैं जद्दों ग्राहक का माल रखः 
कर उसकी ज्रमानत पर उसे ऋण दे दिया जाता हैं। ऐसा भी होता है कि वैक 
ग्राइक के गोदाम पर ही श्रधिकरांर कर लेते हैं और वहीँ माल बंद करके ग्राहक 
को ऋण दे देते हैं। वे सोना, चाँदी, कपढ़ा इत्यादि वस्तुओों को रखकर भी 
आहकों को ऋण दे देते हैं। कारखानों की उनको ब्रैयार माल के विरड्ध तथा 
अन्य सिक्‍्यूरिटियों के दिरुद्ध ऋण देते हैँ। कभी-कभी नेंक इमारतों तथा अन्य 
स्‍्थावर सर्पात्त को गिरवी रखकर कर्ज दे देते हैं किन्तु इस प्रकार का कक्ञोः 
अधिक नहीं दिया जाता | इसका कारण यह दै कि इस प्रकार की सम्पत्ति शीक् 


न्डग्० भारदीय अथंशात्त्र की रूपरेखा 


ही बेची नहीं जा सकती | 
डक व्यक्तियत ज़मानत पर भी कल दे देते हैं। ऐसी दक्षा में ऋ्ट+ 5 


प्रोमिलरी नोट चिख्ता है उत्त पर दो अच्छे इत्ताज्षर ले लिए झाने ह 


तथा मेनेजिंग ऐजेंदों के इत्ताक्षर होने पर हक आसानी से कह नर का 
हु 5६ जा कि आज भी मारतीय वाज्ञारों में प्रचलित है। वच्चवि उहले हे अंबेक 
प्रचार कम है ) बात्तव में ठो हस्वाक्षरों वाला यत्र है, क्योंकि उत्त पर देशी इडसों 
का बचाव ( न्‍7605७7275 ) होता है। किन्तु व्यायार की जात्रा को देखने 


अचोोर 


हुए तथा व्यापारियों की आवश्यकताओं को देखते हुए झितने दो हलाक़र 
"परे को चड उक स्वीकार करके व्यायारियों कज्ञ था साख देते हैं 
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कम ही होते हैं 

- कज्ञ देने करा सबसे अधिक प्रचलित ठग यह है कि ऋड़दार पैड हे 
ऑलमिसिरी नोट लिख देता हैं और कम्पनियों के हित्तें माल था चांद शयतरा 
आन्ब कोई सिव्यूरिटी #क के पात जमानत के रूप में रख देता है और “क उस 
ऋज्ष दार के नाम नकद साख खाता ( (०59 (9८०६ 4605ए7४£ ) मोन देता 
हैत यह दंग दोनों पक्तों के लिए छुविधाननक है | के दार जिदना ग्स्द 


> 
उ0ग 
डे 
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में निकालता हद उस पर ही उसे उठ देना पइुता है। ्िर उसे यह 
रहती हद कि वह कब्र चाहे उस खाते में उंगया जमा करने 
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नज़र चुदादे | किन्तु कज्ञ दार को जितनी नकद साख ठी गई है उसकी आावी रकम 
प्र अवश्य सूद देना होगा। कर्ज देने का वह ढंग भारत में बिल-वाजार गो 
विकसित नहों होने देता । किल्‍तु यह अधिक प्रचलित है. क्योंकि धक ओर ब्यगरी 
दोनों ही उसे पद हैँ! वक्त को छुवित्रा यह है कि जब चाहे मकृद साख 
( 085॥ (8४78 ) की इस छुद्िवा को वापत ले सकता है श्रर्थात्‌ जज्ञ दर को 
अधिक कक्ष या साख देना अत्वीकार कर सकता है और कज्ञ देने बाते को 

सदर पढ़ता है-+पूरी सकोम 


व्यह उुविधा होती है कि उसे निड्चितत रक्षम पर ही चढ़ देना 
पर चूह नहीं देना पढ़ता । 

यह चैंक अधिकतर देश के भीतरी व्यापार के लिये अल्पकलीन साव 
(57० "छा 07605) का पवन्ध करते हैं| विदेशी व्याग्रार, उद्योग-धग्वं 
जथा कृषि को वह बहुद कम सात देते हैं! पिछले कुछ'दपों में मारत के कुछ बढ़े 
चऔैंकों ने विदेशी विनिमय ( >0ठाशंट्ुए 75०78786 ) का आारबार करादा कार 
नकिया है गल्‍्तु अमी तक वह नहीं के वराघर हैं। उद्योग-धन्चों को 
नकद लाख के रूप में या ऋज्ञ के रुपमे खद्दयायता 


खत धक भोड़े 


हैं। झष्टिः 


समव के लिये नकद ता देदे हैं। हा 
समय के लिये स्थायी पूँडी ( 02: ए४फ़ॉंशे ) के रूर मंयद्र 5 उदोग- 


ब्रेकिंग व्यवस्था ४०३ 


चन्धों को सहायता नहीं देते । 

भारतीय व्यापारिक बैंकों की कार्य-पद्धति की एक विशेषता यह है कि वे 
बिलों की अ्रपेज्षा सरकारी सिक्यूरिटियों में श्रपना रुपया अधिक लगाते हैं। इसका 
कारण यह है कि देश में व्यापारी ब्िलों तथा बैंक के स्वीकार योग्य पन्नों 
(2990४ )-की कपी या श्रभाव है । अस्त, बैंक अपना अधिकतर रुपया सरकारी 
सिफ्यूरिदियों में लगाते ई । 

इनके अ्रतिरिक्त भारतीय बैक और भी सहायक दैकिंग कार्य करते हैं। 

उदाहरण के लिये वे अपने आदहकों को श्रर्थ सम्बन्धी सलाद देते हैं, उन्हें ध्यापार 
सम्बन्धी जानकारी कराते है, अपने ग्राहकों के! लिए सरकारों सिक्‍्यूरिटी तथा 
काम्पनियाँ के हिस्से खरीदते और वेचते हैं, अपने गराहकों के एव में रुपया चुकाते 
हैं और वमूच करते हैं, अपने ग्राहकों के एजेंट या प्रतिनिधि का काम कग्ते हूँ। इन 
कार्यों के अतिरिक्त वे यात्रियों की सुधिधा के लिए साख-पत्र ( [6#08/ 0 
(0807॥ ) देते हैं, रुपये को दूसरे स्थान पर मेजने के लिए बैंक-ड्रापट देते हैं 
तथा सरकार, कम्पनियों तया स्पूनिस्पैलटी तथा कारपोरेशन द्वारा निकाले हुए ऋण 
का अमिगोपन ( एऐंग्रते#ज़ांधंग हु ) करते हैं। वे अपने आहकों की साल, 
आगिक स्थिति तथा प्रसिद्ध के सम्बन्ध में अ्रन्य व्यापारियों को अपना मत देते 
हैं। वे अपने ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रूप से रखते है । 

भविष्य में भारतीय बैंकों को शधिकाधिक विदेशी व्यापार की ओर ध्यान 
देना होगा। भारतीय वैंकों ने ट्रत्द”! का कारबार भी करना आरम्भ नहीं किया 
है और वे आहकों के लिए शेयरों की खरीद-बिक्री का भी काम बहुत कम करते हैं। 
भविष्य में उन्हें इल ओर अधिक ध्यान देना होगा | 

भारतीय व्यापारिक बढकों के दोप तथा उतकी कठिताइयाँ-(१) भार- 
तीय बेर को अभी तक सरकार से प्रोत्ताहम नहीं मिला | म्यूनिस्पैलडियाँ, विश्व- 
विद्यालय, पोर्ट ट्रस्ट, कोर्ट आब यार्डस ट्रस्टों इत्यादि का रुपया उनमें नहीं रखा 
जाता यद्यपि अब धीरे-धीरे स्थिति «दल रही है | १६३७ के पूर्व देश में कोई 
केन्द्रीय बक न दोने के कारण उन्हें कठिनाई के समय ठीक नेतृत्व तथा सहायता 
नहीं मिलती थी और न उनमें आपस में सहयोग दी स्थापित द्वो पाता था। किन्तु 
रिज़र्व बैंक की स्थापना से अ्रव यह कठिनाई दूर हो गई है । 

(२) विदेशी विनिमय बैंकों (:079088 3%0!:8) वथा इम्पीरियल बैंक 
की प्रतिधद्वों तथा आपनी सद्योग और सद्दानुभूति का श्रभाव भी उनकी उन्नति 
के मार्ग में एक रुकावट दै। यह भी आशंका है कि भविष्य में सहकारी मैंक (00- 
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अध्यायों में लिख चुके हैं ; और बद्ाँ तक उनमें आपत में तथा ठत्य बाजर 
( 0076४ ४७४७ ) के अन्य सदस्यों में सहयोग तथ् बना ३६ हि 
का प्रश्त का है, उसके लिए श्रलिल भारतीय मैंकर्स ; जोर 3# 523 ४ 
बाग है। एसोसियेशन की स्थायना हे 
हे (३) ञ्रभी * पक बहुत से भारतीय घधे तथा मारतीय व्यापार विदेशियों के 
हाथ में हैं और वे स्रमात्रतः अपने देश के बैंकों को प्रोत्मादन देते है, इस भाग्य 
भी मारतोय गैंकों की उन्नति तेनी से नहीं हुई | किस्तु अब भारत स्वतत्र हो गण 
है और यह कठिनाई अत्र क्रमश: दूर हो जावेगी | 

(४) यही नहीं कि विदेशी व्यवसायी तथा विदेशी व्यापारी फे रे 
देश के में को से अपना कारबार करती हैं बरन्‌ जो भारतीय व्यापारी इनके 
ब्रोकर था एजेंट का काम करते हैं अथवा जिनका विदेशी बीमा कमियां हा 
विदेशी जहाज्ञी कम्पनियों से कारवार होता है उनको भी यह विदेशी फर्म श्रीर 
कम्पनियाँ विदेशी विनिमय बैंकों से कारत्रार करने-पर विवश करते हैं। 

(५) पिछले बैंक सकटों के कारण जो गैंक दब गए उनसे बैकी को स्गाज़ा 
में कठिनाई होती थी, लोग बैंकों में हिस्से नहीं लेते थे और उनमें राया जमा परने 
से हिचकिचाते थे; किन्तु अब यद्द कठिनाई दूर हो गई है। पिछले वर्षों में हों 
की लख्या तथा डिपाज़िट में जेली तेज़ी से वृद्धि हुई है उस्ते देखते यह कहना पड़ेगा 
कि बैंकों के विरुद्ध अब अविश्वास जाता रहा है | 

(६) भारत की आर्थिक उन्नति न होने के कारण भी भारतीय हैंड मं 
उन्नति रुकी रही | अस्तु, भारत की श्रार्थिक उन्नति के साथ-साथ भारत में 5किंग 
कारबार का विंकास होना तथा जनता में बैंकिंग की श्रादत बढ़ना अनियार्म है! 
अभी तक जनता में बैंकिंग की आदत कम है । 

(७) श्नके अ्रतिरिक्त बैंकों को कुछ श्रन्य कठिनाइयों का भी तामदा राजा 
पड़ता है | उदाहरण के जिए हिन्दू तथा मुसमानों के पैतुक धम्पत्ति ले उदग- 
घिकार सम्बन्धी कानून इतने उलके हुए हैं कि इस प्रकार की सम्पत्ति की जमानत 
पर ऋण देना बैंकों के लिए खतरे से खालीं नहीं है। अ्रत्तु बैंक उतत त्ति हो. 
ज्ञमानत पर ऋण देने से हिचकते हैं । 

थोड़ों समय के लिए सबसे अच्छा तरीका यह ई कि व्यापारी आई 
सम्पत्ति के प्रलेख (00077) बैंक के पास बिना बंधक पत्र ( 0! 29५: 
706088 ) लिखे और उनकी रजिस्ट्री कराये रख दें श्रीर ठन मलेशी ( 400: 


बैंकिग व्यवस्था | ४० है 

॥ पश्या& ) का बैंकों के पास जमा कर देना दी बत्धक मान लिया जावे) किन्तु 

$ मारत में यह सुविधा केवल बम्बई, कलकता, मद्रास नगरों में दी गई है। 

श्रन्य स्थानों में यह सुविधा बैंकों फो ग्राप्त नहीं है । 

(८) व्यापारिक बैंक इस आशा से सरकारी सिक्यूरिदियों में अपना रुपया 
लगाते हूँ कि संकट काल में सरकारी सिक्यूरिटियाँ शीघ्र ही नकदी में परिशणित कौ 
_ ला सकती हैं। किन्तु कमी-कमी उसमें कठिनाई पड़ जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ 

कि बैंक इम्पीरियल बैंक से सरकारी सिक्‍यूरिटियों की जमानत पर ऋण प्राप्त न 

। भ्रमी हाल में रिज्ञव॑ बैंक ने भी इसी आशय की घोषणा की है कि यदि 

मिंकिसी बैंक की आर्यिक ल्थिति ठीक नहीं है तो यह आवश्यक नहीं है कि सरकारी 
सिक्‍्यूरियी के आधार पर उन्हें ऋण दे ही दिया जावेगा । 

का (६) भारत में बटुत बड़ी रुख्या में ऐसे बैंक हैं कि जिनके पास अपनी 

“निज की ययेप्ट पूँ ली नहीं है, इस कारण उन्हें बहुत कठिनाई पड़ती है । वे डिपा- 

#जिठ श्रधिक आकर्षित 'करने के लिए सूद अ्रधिक देते हैं और इस कारण उन्हें 

£ अपना रुपया ज्ञोखिम के कारबार में लगाना पड़ता है, तभी वे अधिक सूद कमा 

(सकते हैं | डिपाजिट आकर्षित करने के लिए, यह छोटे-छोटे बैंक वूर-दूर श्रत्य 

एरप्ान्तों में ब्ाँचें स्थापित करते हैं, इस कारस डनकी देख-भाल और व्यवस्था ठीक 

£ प्रकार से नहीं हो पाती और उन्हें बड़े बैंकों की प्रतिस्पद्धा को सहन करना पढ़ता 

(है । इस प्रकार के बैक स्वमावतः निर्वल होते हैं और संकट के समय वे नहीं 

#ठद्वर सकते | 

(१०) इसके अतिरिक्त बहुत से वेंकों के डाइरेक्टर योग्य और अनुभवी 

2 नहीं हैं श्रीर योग्य बैंकिंग कर्मचारियों की कमी है। यही नहीं, नये बैंकों फो 

४ समाशोधन ग्रह अथोत्‌ क्लियरिंग हाउस ( (0]6७४ण९8 0786 ) का सदल्य 

» चनने में बड़ी कठिनाई होती है। पिलयरिंग द्वाउतस पर विदेशी बैंकों का बहुत 

प्रभाव है और वे नये बैक़ों को उतका लद॒स्थ नहीं बनने देना चाहते । किन्तु श्र 

क्रमशः यह कठिनाई दूर दो जावेगी । 

४ (११) भारत के सभी बैंक अंग्रेजी में अपना कारबार करते हईं | उनके चेक, 
रहीदे, तथा हिसाब सभी अंग्रेज़ी में होता है। केवल कुछ हीं बैक ऐसे हैँ जो 
हिन्दी में लिखे गए चेकों को तथा हिन्दी में किये गए दस्ताक्षरों को स्वीकार 
करते हैं। भारत में व्यापारियों तथा जनता का एक बहुत बड़ा मांग अग्रेजी नहीं 
जानता । मासतवर्ष की स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त अंग्रेजी का महत्व अब घटता 


! जा रद्दा दे अतणएव शअ्त्र वेंकों को अपना कारमार हिन्दी में अथवा ग्रान्तीय भाषा में 
!' करना चाहिए। 


फ् 


तर 


छुण्छ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


(१२) भाग्वीब हेंढी के सामने एक चह भी वदिनाई है कि यहा हिनः 
तथा ऐसे पत्रों ( >थ9९४8 ) की बहुत कमी है डिन्हें इक स्वीकार कर सह 
इस कारण देंकों को विवश होकर अपना अध्कांश कोष सरकारों निक्‍्दूमिडिट: 
में लगाना पड़ता है । इसके अतिरिक्त भारत में बिना किसी तसत्ति वो उप-०« 


पर अथदा दूसरे हस्ताक्षर लिए. हुए व्यक्तिगत साख पर ऋग देने की परिप ८ 
नहीं है, जब कि अन्य देशों में यह बहुत पचलित है और ऋषिज्ंश आर सम: 
प्रकार दिये जाते हैं | इसका एक कारण यह है कि एश्वियीय देशों में '८ऊ स्टरी 
एक तेंक' का चलन है अर्थात्‌ एक व्यक्ति अपना साग कारवार के 

से दी करता है | दूसरा कारण नैनेजिंग एजेंट हैँ। छू कब किसी झूपदो 
आर दे- तो वे कपनी के डापरेक्टर के अतिरिक्त मैंनेडिंग 


५ ्च्आ के वे जानते श्र कि झंपनी कोड 
अवश्य लत हु, क्योंकि वे जानते हू के कपने क्के 
पर बे 

| 


छे। | 
बी हा! 
+।१ ५४ 
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एजेट दी हैं। तीतरा एक कारण यह भी 
व्यादरिक एजेंतियाँ नहीं हैं जो व्यक्तियों की रू 
जानकारी दे सकें। 

(१३) भारतीब हेंकों ने अभी तक भारतद्प की परिष्थिति 
अपने उंगठन को नहीं बनाया । वे ऐक्र्चेंड अंकों तथा इन्पीरिय्ल 
नक्तन्न मात्र करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अबग्ध- 
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योग्वता | भासतवीय व्को ने न॒ तो 
की और न देशी बेकरों छी सादगी और मितव्दबिता ही वे अपना से! 


आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय बैंक भारत के अनुदछूल वा लिंग संगदन 
की नवीन पद्धति निकालें जो कि कम खोली हो, क्योंकि मास्त में ऐसे 
स्थान चहुत हैं जहाँ इतना कारबार आस्म्त में तो नहीं मिल सक़दा हिएऊ 

किर भी वहाँ व किंग की हुविंदा ४ 


आधुनिक मंच का खर्च निकल सके परनदु कि 
आवश्यकता है | 

(१४) चहुधा लोन भारतंब दंकों पर बह दोप लगाते 
बाल्तविक लाम का वहुत बड़ा अश हिस्हेदा्ें को इतलिये बाँड देन 
इससे बनता में उनके प्रति कितवात चना रहे, करोंकि मारहौन 
धारणा है कि लो चैंक डितना श्रधिक लाम बाँव्वा है वह उतना हैः हक 
जहों तक बढ़े और पुराने वैंकों का प्रश्न दै यह आरोप निसघार है, स्स्ति हो 
चौंक ऐसा करते दें और इसका नुझव कारण माखीय बंगता का यह बस 


चास्णा दे | 


बैंकिंग व्यवस्था ड०्पू, 


अब परिस््यति बदल गई है। यद्यपि भारत के विभातन से पाकिस्तान में 
जिन वैकों की अधिक ब्रांचें थीं उन्हें वहुत हानि उठानी पड़ी है, परन्त फिर भी 
घैंकों का तेज़ी से पित्तार हुआ है और बड़े बैक उन दोपों को दूर करने का 
प्रयत्न कर रहेहूँ । 
। बैंक्रों का वर्गीकरण--भारतवर्ष में धौंकों का वर्गीकरण दो प्रकार से 
हुआ है। एक वग करण सरकार का है न्नौर दूसरा । बक का है। भारत 
, सरकार जो चैक सम्बन्धी ऑकड़े छापती दे उसमें दो अकार के वैकों का उल्लेलल 
होता है-- (१) पहली श्रेणी तो उन बैंकों की होती है जिनकी छुकता पूँजी 
, [2१ प 0शएशों ) तथा रक्षित कोष ( पे88७7ए७ +ए्र04 ) पॉँच 
, लाख रुपये से अधिक है | दूसरी श्रेणी उन वैंकों की है जिनकी चुकता पूंजी और 
' रक्षित कोब एक लाख रुपये से अधिक दे और पॉच लाख रुपये से कम हे | 
' १६३६ के उपरान्त वैकिंग सम्बन्धी आऑँकड़े रिज्ञय॑ बैक छापने लगा दे, तत्र से 
दो श्रन्य श्रेणियाँ श्रीर जोड़ दी गई हैं। तीसरी भ्रेणी के बैक वद्द हैं जिनकी 
' चुकता पूंजी और रक्षित कोप ५० हज्ञार रुपये से अधिक तथा १ लाल से कम 
' है भर चौथी श्रेणी में वे बैक आते हँ जिनकी पूँजी तथा रक्षित कोप ४० हजार 
उपये से कम है ! 
ह रिज़व बैंक बैंकों को दो श्रेणियों में बाँठता है--(१) शिक्यूल बैंक 
(80080 7॥७ .8%7:8) और गैर-शिड्यूल बक (]४००-8008006 .34):3) । 
| जि बैक की चुकता पूनी और रहित कोष ५. लाख रुपये से अधिक दो तथा जो 
| अब अन्य शर्ते पूरी करे वह शिव्यूल बैंक घन सकता है | किन्तु इस अक्रार 
| के सभी बैंक शिव्बुल बैक नहीं बन गए हैं। 
। भारतत्रष में इज्धलैंड के श्राघधार पर बैंकिंग विषय पर लिखने वाले पाँच 
| प्रमुख बैंकों को बड़े पॉच! के नाम से पुकारते हैं। यथा भारत के बढ़े पाँच 
तथा ब्रिदेन्‌ के बड़े पाँच में कोई समानता नहीं है, परन्ठु फिर भी श्रध्ययन की 
दृष्टि से इस प्रकार का विमाजन किया जाता है। यह बढ़े पाँच' नीचे लिखे 
हैं--| १ ) बैक आव इसिडिया, ( २) सेन्ट्रल वैक श्रावर इश्डिया, ( ३ ) इलाहाबाद 
हंक, (४) पंजाव नेशनल बैंक, (५) बैक श्राव बढ़ौदा। इनमें इलाहाबाद बैक तो 
विदेशी बैंक है श्र शेप चार भारतीय बैंक हैं। इनमें सेंट्रल वेक आवब इस्डिया 
तथा दैंक आब इसिड्या के साधन बहुत अधिक हैं, वे दो बड़े! कहनाये सा 
सकते है । 
_नवे ब्रेंक जो कि १६४१ के उपरान्त स्थापित हुए उनमें नीचे लिखे 'बढ़े 
पोंचर' हैं - (१) भारत चैंक, (९) यूनायटेड कमर्शियल बे क, (३) हिंदुस्तान क्मशियल 


हि भारतीय अरयशात्ष की ल्परेखा 


जैक, (४) जयपुर बैंक दया (५) हबीव बैंक ] अब भारत जे क पंडाद 
द्वारा ले लिया गया हैं ! 

(३) विनिमय वक्त या एक्सचेन्त चेंक (#डलाश्गा58 हे 
एक्सचेंज देक वास्तव में व्यापरिक वेक हर कक्रदु उनमे तथा मारने 
पूंजी वाले व्यापारिक बैंकों ( तगरतांशा उतंय 566: ऐश) में 
इतना ही अंदर है कि एक्ठ्चेंज बेकों के प्रधान कार्यालय विदेशों 
उनकी शाझऊावें मारतीय वन्दरयाहों और मुख्य व्यापारिक छेन्ठों में च्च 
मुख्यतः विदेशी व्यापार में आयिक्त सहावता और विनिमय ) 
की छुद्िधा प्रदान करते हैं। वात्तव में मारटदप मु 
विचित्र विशेषता यह है कि थोड़े से विदेशी वेंकों के एक 
व्यापार पर प्राय: अपना एकाधिप्त्व-ला कमा लिया है। 
का श्रमी तक इस क्षेत्र में बहुत थोडा प्रदेश हो पावा है। दांत यह थी हि ईल्ड 
इरिड्या कम्पनी के शातन काल में श्रष्धिकतर भाख का 
होता था। अत्तएव यद्द स्वामाविक्र ही था कि हन्दन 
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में ईटट इश्डिया कम्पनी से इस प्रकार के वकों की स्थाउना छा विश्व कदा हर 
दिया और एजेंसी दाउतों के उमात्त हो दाने से उत्त पक्वार के वहों का स्थान 
ओर मी आवश्यक हो यई। 

ध्य्श्३ के पर्व केंदल ओरियंदत बंक 
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किन्तु श्८४३ में चार बैंक आब इंडिया, आल्ेलिया आर हे द्ण 
मरहंटाइल बैंक इगलेंड नें स्वापित हुए। शुप्प४ में श्रोषियंडत हम 
हो गया। *प्य्स३ में नेशनल बैंक आद इन्डिया कलक्दा बैंड हा 
ले स्थापित हुआ किन्तु बाद को इसका हक नान बदल चिय मकर 
प्रधान कार्यालय लब्दव ले बावा गया। इसके 75 कह शो गत हे 
पतयाल, रूस, ठदयुछ राज्य अमेरिका ओर रात स॑सा डे ह आग की 
और मारत वथा अन्य एशियाई साध दे अपने ब्थापार को बढ़ाने हा ४ की 
अपने चैंडी की शालादें मारतीय बन्दस्याहों में त्यापित कर था! न 
लैंड के तीन अन्य बैंकों ने मी अपनी शाखा खायें यहाँ त्यावित हर 4 मी प 
नेशनल प्राविशिवल दया घामत )। 4६९४ मे अप 8 मदाउ> हक 

डस्मन बैंक ( 080६560 अ3ंब्डला8 फ्रिन्‍्मा: ) देगा हसा 7४7 


बैंकिंग व्यवस्था ४०७ 


मैंक की भारतीय शाखायें बन्द हो गई और फिर नहीं खुलीं। १६४९ में 
जब जापान मित्र राष्ट्रों के विदद्ध युद्ध में सम्मिलित हुआ तो तीन जापानी 
चैंकों की शाखाये ( याकोद्याम स्पीसी बैंक, मित्तुई बैंक तथा तैवान बैंक ) बन्द 
हो गई । 

एक्सचेंन बैकों को दो भ्रोणियों में विभक्त किया जाता दै। एक तो वे बैंक 
जिनका अधिक फारबार भारत से दोता दै श्रर्थात्‌ उनकी डिपाज़िट का २५ 
प्रतिशत से अधिक भारत में है। दूसरी भ्रेणी में वे बैंक आते हैं कि जो बहुत 
बड़े बैक हैं और जिनका कारबार अन्य देशों में अधिक पोला हुआ है, अर्थात्‌ 
भारत में उनकी कुन डिपाज्ञिट का २५ प्रतिशत से कम है। किन्तु यह शभ्रेणी- 
विभाजन वहुत उपयुक्त नहीं है क्‍योंकि दूसरी श्रेणी के बैंक--लायड बैंक, हांगकांग 
शंधाई बैंकिंग कारपोरेशन तथा अमेरिका का न्यू सिटी बैंक-बहुत बड़े बैंक हैं, 
ओर यद्यपि भारत में उनकी डिपाल्िद उनकी कुल डिपाज़िट की २५ प्रतिशत से 
कम है परन्तु उनकी भारतीय डिपाज़िट पहली श्रेणी के बैंकों की डिपाज़िट से 
कहीं अधिक है। १६३६ तक प्रथम श्रेणी में ६ बैंक थे फिन्तु १६३६ में चार- 
टर्ड बैंक ने पी० ओ० वैकिंग कारोरेशन को खरीद लिया । श्रस्तु, अब पहली श्रेणी 
में वेवल पांच बैंक हैँ ओर १५४ वैक दूसरी श्रेणी में हैं। ( इनमें जापान के ३ 
बैंकों का युद्ध काल में कारबार बन्द्‌ हो गया ) । 

बात यह थी कि मारत का व्यापार बढ़ता जा रहा था, बैंकिंग में अधिक 
लाभ था झीर उसी लाभ के लालच से उन देशों के प्रमुख बैंकों ने भारत में 
अ्रपनी शाखाएँ स्थापित करदी जिनका भारत ले व्यापार होता था। फेपल 
इटली झोर बेलजियम ही ऐसे देश हैं जिमका भारत के साथ वर्थेष्ट व्यापार 
द्ोता है किन्तु उनके किसी बैंक ने भारत में झ्पना कारबार स्थापित नहीं किया । 

ऐक्सचेंज वक भारत के श्रत्यन्त प्राचीन वेक हैँ। जबकि आधुनिक ढंग के 
मिश्रित पूंजी वाले व्यापारिक बैंकों की भारत में स्थापना भी नहीं हुई थी तब 
से ही वे भारत में अपना कारवार करते आये हैं। चारठर्ड नेशनल, और 
भरकैन्टाइल तो १८७० के पूर्व ही काम करते थे। वात्तव में मारतीय ध्यापारिक 
बैक्ों का प्राहुर्भाव तो उन्नीसवीं शताब्दी के श्रन्त में और बीसबीं शताब्दी के 
आरम्म में हुआ | अतएव एक्सर्चेज ब्रेकों का देश के व्यापार में प्रधान द्वाथ रहा 
तो उसमें ग्राश्चर्य ही क्या है | 
हे एक्सचेंज वेंकों का भारतीय द्रव्य-वाज़ार पर श्रभाव--इन एक्सचेंज 
वैकों का भारतीय द्रव्य-बाज़ार पर गद्दरा प्रभाव रहा है। बहुधा इन बेकों ने भार- 
तीय आर्थिक हितों के विदद्ध अपने प्रभाव का प्रयोग किया है। यह इन बैंकों के 


०८ भारतीय अर्थशात्त्र की रूपरेखा 


स्टलिय की श्रावश्यकता होती थी जो कि एक्ठचेंन बैंक ही देते थे, इस भर 
भारत सरकार पर भी उनका प्रभाव रहता था। एक्सचेंज बी को झपते प्रधान 
कार्यालयों के द्वारा लन्दन दव्य बाजार में ऋछ लेने की तभी सुविधाएं उतर हैं, 
इस कारण वे रिज़र्व दैंक पर निर्मर नहीं हैँ श्र इस कारण रिज़र्व बैंक वा उन 


पर कमी पूरा नियंत्रण नहीं हो खकता । 
9] बह सन पु 2 जअ हे क्षु 
एक्सचेंज बकों के कार्य-एल्सचेंड दैंकों का मुख्य कार्य भागते 
बिदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। श्र भी एक्हचेज 


बेचसे या भुनाने की ननाही थी | दह केवल अपने आदहकों की व्यक्तिगत श्रावर 


कताओं के लिए ही सारत के बाहर रुपया भेत्र सकता था, विदेशी ब्गगग्का 
कारवार नहीं कर सकता था। भारठीय मिश्रित पूँवीवाले बैंक ग्रवा5/ 
वंए४ 8506६ 897८5) के ऊपर कोई ऐसा कानूतों अविवन्ध नहीं थे पल 
वे विदेशी व्यापार को अपने द्वाथ में लेने में अतनर्थ थे; क्योकि एक्क्र्चेद गा 


हर] 
द्र् 


का उस पर एकाधिकार स्थापित था। भारतीय इक इन एकम्च्रज् 





प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते क्योंकि वे वहुत अधिक मज़बूत और सावन संस 
हैं | उनके पास योग्य कर्मचारी हैं। उनकी पूँ डी ओर इरक्षिद कोष ( ८८३४४ 
एप्गात ) साखतीय बैंकों की अपेज्ञा कई शुद्ा अधिक है आर दे लखन 
दब-बाज़ार में बहुत कम उढ़ पर ऋण लेने की हुविधा यांत ६। इसे हे 
व्यापारियों का अधिक विश्वास है। भारतीय बैंकों के तामने दूनशश हंडनाः 
यह दे कि उनकी शाखायें अन्य देशों में नहीं है, इस दारथ वे विद्या 6048 
( ऋष्शंड्ुण प्िडटग2प९९४ ) की लामदायक दाम छुविघाइलक हे हक 


१ 
हे हीडी, 
# 38 2५ 


ग्दीय झ्व्कों दा काया 


सकते | तीसरा कारण यह कि भारत में ही भारदीय ही 55 
( एएजमंण्ड 0भए) ) की माँग रहती है अतएव ऊद्दे बदसा 


हा 

कद] 
बा | 
2 ५ 
मई ९ 4 
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विशेषकर १६४० के उपरान्त भारत में नये बैंकों की स्थापना इस तेज़ी से हुई है 
प्र पुराने बैंकों ने अपनी पूंजी और शाखाओं का इस तंज्षी से विस्तार क्रिया 
है कि बैंकों की प्रतिस्यर्द्धां चढ़ गई है और भारतीय मैंक़ों को भी विदेशी व्यापार 
में हाथ डालगे की आवश्यकता का अनुमव होने लगा दै। सैन्ट्रल बैंक आव 
इन्डिया इत्यादि कुछ बढ़े भारतीय बैंकों ने इस कार्य को करना आरम्म कर 
दिया है । यही नहीं, एक भारतीय एक्सचेंज बैंक “एक्सचेंज बैक आप इन्डिया 
एंड अफ्रीका” भी स्थापित हुआ है जो अ्रफ्रीका के व्यापार का काम करता है | इस 
बैंक ने अफ्रीका में अपनी शाखायें मी स्थापित की हैं। अमी तक भारतीय चैंक 
विदेशों में श्रपनी ब्रांचें स्थापित करने में सफल नहीं हुए उत्तके मुख्य कारण नीचे 
लिखे हैं :-- 

(१) भारतीय बैंकों की पुँंजी इतनी अ्रधिक न थी कि विदेशों के द्रव्य 
बाजारों में अपनी साख को सरलता से स्थापित कर सकते | 

(२) विदेशों में क्रांचों को सफलतापूर्वकः' चलाने के लिए कार्यशौल पूँजी 
(ए०एतए३ 0७9769!) भी अधिक होनी चाहिए । 

(३) आरम्भ में कुछ वर्षों तक विदेशों में ब्रांचें घाटे पर चलेंगी, अ्रतः चैंकों 
को उत्त घाटे को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 

(४) श्रन्तरॉप्ट्रीय विनिमय ( ॥7॥श7%४079]) #5०७१७786 ) के कार- 
बार को करने के लिए चहुत कुशल बैंक कर्मचारियों की आवश्यकता है जिनकी 
भारत में कमी है । 

(४) आरम्म में भारतीय बेंकों को विदेशों में श्रधिक जमा मिलने की 
सम्भावना नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ के व्यवसायी, व्यापारी और जनता अपने 
देशीय बेंकों में ही अपना रुपया लमा करते हैं । 

(६) भारतीय बैंकों को उन देशों के बढ़े बैंकों की प्रतिस्पर्धा का सामना: 
करता पड़ेगा | 

_ (७) भारतीय बैंकों के प्रधान कार्यालय भारत में होने के कारण भार- 
वीय बढ़ी का संसार के मुख्य द्वव्य चाज्ारों (न्यू याक॑ और लंदन ) से सीधा 
सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकता, इस कारण बे धन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य सम्बन्धी हलचलों 
से दूर रहते हैं और निर्यात ( 75007 ) और आयाव ( 77907 ) सिल उन्हें 
इतने अधिक प्राप्त नहीं हो सकते । 

इन्हीं कारणों से भारतीय चैंक विदेशों में अपनी ब्रांचें स्थापित करने में 
सफल न हो सके | किन्तु श्रव भारतीय बेंक उत्त शोर ध्यान दे रहे है और 
उन्हें भविष्य में परित्यथितिवश अधिकाधिक इस श्र श्रग्नतर होना पड़ेगा | 


४१० भारतीय अयथंशात्र की रूपरेखा 


यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि एक्सर्चेज चेंकों का मुख्य कार्द सूप 
को आर्थिक सहावता देना है| किन्तु वे मावः उन सभी कार्यों को करने ई हिलन्ने 
कि व्यापारिक बैंक करते हैं। वे चालू ( 0परएशा# ), ऋदती ( एेड०त ) दया 
सेविंग्स डिपाज़िट स्वीकार करते हैं, विदेशी वब्रिलों को खरीदते हैं, नौ्रडग 
तथा चौँदी के आयात ( [77707 ) में सहायता देते हैँ । भारत में 
चुंक तथा चारठर्ड बैंक के सोने के पासे बहुत प्रचलित रहे हैं । यही नहीं 
बूँक आस्यन्तर व्यापार ( वकांशाए&] प:७06 ) में मी आश्थिक सडावदा ददान 
करते हैँ | जब्र माल देश के एक मीदरी स्थान से निर्यात ( 50) के लिए 
चन्दरगाहों तक मेज नाता हैं त्रथवा विदेशों से आया हुआ माल बन्दरयादं ने 
भीतरी केंद्रों तक भेजा जाता है तत्र उस व्यागर को भी एक्सचेंद बैंद ही बहुदा 
करते हैं। अब दम वहाँ विदेशी व्यापार का चिवेचन विस्तारपूर्वक करेंगे । 

जब भारतीय निर्याव ( 7500४ ) करने वाला व्यापारी विदेशिर्योंझे 
माल वेचता दे तो किसी लन्‍्दन बैंक से साख ( 072१ ) का प्रवन्ध कर लिया 
जाता है | माल खरीदने वाला लंदन के किसी बैंक या फाइनेत हाइल (नांड 
देने वाले व्यापारी ) से साख का प्रवनन्‍्प कर लेता है और एक्सचेंक ईऋ पे श*्दि 
माखतीय व्यापारी को इसकी उचना दे देता है तब मारतीय ब्यागरी दम ताल 
( 07687 ) के विरुद्ध उस लन्दन स्थित बैंक या फाइनेस हाडव पर उस 
( उञआ ) लिख देता है । अधिकतर विलों की स्वीकृति हो जाने पर हे प्रेत 
( 720077767(8 ); जहाज का रतादई (छत ४ ॥.29798) इत्यादि दे 
हैं परत कुछ चिल ऐसे नी होते हैं कि जिनका भुधतान दो डानें ही प्रेस 
( 4006प7/72765 ) दिये जाते हैं । ॥॒ हि 

थे घिल लंदन भेज दिये बाते हैं | एक्सचेंज बेंक उन्हें सीकछव हंडस्द 
पेश करता है | उनकी स्वीक्वात हो दाने पर एक्सचेंन र हप्न [ 
ह०5७०९ए$ ) कर देता दै और छून्दन के हब्य-बाद्धार में उना देता 
प्रकार एक्सचज वेंक्र उन विलों की भारत दे कर उनका झो पते 5 रण 
में चुकाते हे वह लन्दन में स्टर्लिंग मे वसूल क लेते हैं । ई 
के पाल ययेष्ठ कोप ( +प05 ) द्वोता है का उस से & 
उपयोग दोनें की तन्‍्मावना नहीं द्वोती तो वे बिलों को पढने ( >4:प४:४ 4 
अपने पास हो रहते हैं, किन्ठ यदि ठरव्य को बाज़ार मे कमी होती दे कर सा 
में तेजी होती है तो वे इन विलों को लखन के दरब्य-पाज़ार 
हूं। ब्रिटेन, तंयुक्त राज्य अमेरिका तथा उपनिवेशों और 


रे | 
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बिल दोते हैं वे वहुधा स्टर्लिंग में होते हैं | जापान के त्रिल येन (श७॥) में ोते हैं 
तथा चीन के बिल रुपयों में होते हैँ | स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर के देशों को होने वाले 
निर्यात में लंदन पर जारी किये गये स्टर्लिंग बिलों का अनुपात १६५०-४१ में 
१६४६-५० की अ्रपेज्ञा कम हुआ है । और जिस देश को माल निर्यात हुआ उसी 
की मुद्रा में जारी किये जाने वाले बिलों का अनुपात बढ़ा है| रुपये के बिलों का 
अयोग बढ़ने की प्रद्नत्ति भी पाई गई हें। 
भारत के आयात व्यापार ( ]7906 77908 ) का आर्थिक प्रबन्ध दो 
प्रकार से किया जाया है। जब भारतीय व्यापारी विदेशों से माल मँगाते हैँ अथवा वे 
योरोषियन व्यापारी माल मेंगवाते हैं जिनका लन्दन में ऐसा कोई कार्यालय नहीं 
है कि जिसकी द्वव्य-वाज़ार में साल हो, तो माल सेजने वाला व्यापारी मारतीय 
या ऐसे थूरोपियन व्यापारियों पर जिन्होंने माल मँँगवाया है ६० दिन का देखनद्वार 
बिल , 387 /] ) काढ देते हैं। उसके साथ माल सम्बन्धी सभी प्रलेख 
( ]0007787 ) जहाज़ की रसीद और समुद्री बीमा पालिसी इत्यादि रहते हैं 
ओर वे आवश्यक प्रलेख भारतीय व्यापासी को तभी दिए; जाते हैं जब कि वह 
बिल का भुगतान करदे । माल मेजनेवाला लन्दन स्थित व्यापारी इन जिलों को 
लन्दन में है एक्सचेंन बैंक से भुना ( )80007# ) लेता है। इस प्रकार 
एक्सचेंन बैंक वास्तव में उस माल का स्वामी हो जाता है। जब प्रलेखों के 
साथ एक्सचेंज बेंक की भारतीय शाखा के पास बिल आता है तो माल मेंगाने 
चाला व्यापारी या तो बिल का भुगतान कर देता है और जहाज की बिल्टी 
( छा] 0 7,9078 ) तथा समुद्रीय बीमा पालिसी लेकर अपना माल छुंड़ा लेता 
है ; अ्रथवा यदि व्यापारी बिल का भुगतान नहीं करना चाहता तो वह एक्सचेंज 
बैंक से आर्थना करता है कि उसे बिना भुगतान किए ही माल लेने दे | ऐसी दशा 
में माल मेंगाने बाला व्यापारी एक्सचेंन बैंक को माल की ट्रस्ट रसीद ( गधा 
प९०७ा०४ ) लिख देता है। श्रर्थात्‌ वह यह स्वीकार करता दे कि जो माल 
उसने छुड़ाया है वह वास्तव में एक्सचेंज बैंक का है | वह तो उस माल का केवल 
दृस्टी या अमानतदार है | माल लेकर व्यापारों अपने गोदाम में रख लेता है और 
उसके विक जाने पर बिल का भुगतान कर देता है। इस सुविधा के लिए, उसे 
एक्सचेंज बैंक को सूद देना पड़ता है। 
जिन भारतीय या यूरोपीय फर्मों के कार्यालय लन्दन में हैं उनके साथ 
चूसरा ढंग बरता जाता दै। लद॒न का कार्यालय उस माल की खरीद करता हैं 
जिसकी भारतीय फर्म को आवश्यकता होती है। जब लंदन का कार्यालय 
बहाज से माल भारत को मेन देता है तो वह श्रपनी भारतीय शाखा अर्थात्‌ माल 
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बुकिंग व्यवस्था छश्रे 


व्यापारी ( माल भेजने वाले ) ने जो विल लिखा है कानपुर शाला को मेज दिया 
जाता है और कानपुर की शाखा उससे रुपया वदूल करके उत्ते जद्दाज्ञी बिल्टी और 
समुद्री बीमा पालिसी इत्यादि दे देती है। इसी प्रकार भीतरी केन्द्र से विदेशों 
को माल भेजने वाला व्यापारी स्थानीय एक्सचेंज बैक की ब्राँच को अपना बिल जो 
उसने विदेशी व्यापारी पर लिखा है बेच देता दे ! 
किन्तु यदि किसी भीतरी व्यापारिक केन्र में एक्सचेंज बैंक की शाखा नहीं 
होती तो वहां से बन्दरगाहोँ तक का कारबार भारतीय व्याणरिक बैंक करते हैं 
और बम्दरगाहों से विदेशों तक का कारवार एक्सचेंज बैंक करते हैं| जिन भीतरी 
स्थानों में एक्‍्तर्चेंज बैंक की शाखा होती है वहोँ के व्यापारी एक्सचेंज बैंक से ही 


१५ व्यवद्दार ( 7&7890007 ) करते हैं क्यौंकि वह सरल और कम खर्चौला 
ह। 


विदेशी व्यापार के लिए आर्थिक प्रबंध करने के श्रतिरिक्त एक्सचेंज बैंक 
मीतरी व्यापार के कारबार को भी करते हैं। वे व्यापारियों को ऋण देते हैं, एक 
स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजते हैं, तीनों प्रकार की जमा लेते हैं। उनकी 
साल और प्रतिष्ठा अधिक होने के कारण वे मारतीय व्यापारिक बैंकों की अपेक्षा 
कम याद देते हैं । वे एजेंसी का काम भी करते हैं और सोना-चोंदी के श्रायात 
( ॥7707% ) व्यापारी के लिए भी आर्थिक प्रबंध ( .7५78708 ) करते हूँ । 

एक्सचेंज बैंकों के विरुद्ध आरोप--यह ते सभी लोग स्वीकार करते हैं 
कि विदेशी ध्यापार के लिए जितनी साख की श्रावश्यकता होती है उसमें से काफी 
चड़े भाग की व्यवस्था विदेशी बैंक करते हैं, किन्तु भारतीय व्यापारियों तथा भारतीय 
व्यापारिक बैंकों को उनसे वहुत सी शिकायतें हैं | जब मारत में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच 
कमेटी बैठी थी उस समय भारतीय बैंकों तथा मारतीय व्यापारियों ने उन पर नीचे 
लिखे आरोप लगाये थे :-- 

(१) एक्सचेन बैंकों पर भारत का कोई बैंकिंग सम्बन्धी-कानून द्वागू नहीं 
होता । कानूत ने जो दायित्व भारतीय बैंकों पर लगा दिये हैँ वे भी एक्सचेंज बैंकों 
पर लागू नहीं होते! उनके डायरेक्टर और हिस्सेदार सभी विदेशी हैं अतः 
उनका नियंत्रण विदेशियों के द्वाथ में दै। रिज्ञरव बैंक का उन पर कोई नियंत्रण 
नहीं है | एक्सचेंज बेकों के लिए्ट यह भी आवश्यक नहीं है कि वे भारत में श्राय- 
व्यय निरीक्षकों से अपने आय-व्यय की जाँच करावें | वे भारत सम्बन्धी कारवार 
का पृथक लेनी-देनी का लेखा ( 8909709 976७ ) तक नहीं छापते । भारत 
सरकार को जो धर्ष में एक घार वे अपनी लेनी-देनी का लेखा मेजते ह उसमें उनके 
विदेशी और भारतीय कारबार के सम्मिलित श्रंकट्टे रहते हैं, जिनसे उनके भार- 


च्श्ड भारतीय अयशाज्ञ की झुफ्रेंदा 


तौय कारवार का कोई पा नहीं हीं चत्तता | इसका परिणाम बह होता ई 
चेंज वेंकों छा कारवार मारतीयों से एकद्रम गुप्त रहता है | यह 


अधिक डिपाजिट आकर्षित करते हैं । उनके कोप का भारतीय डिप्राज़िद एे 
बड़ा भाग होती हैं किन्दचु मारतीय बना करने वालों की डिपाज़ियों की नप्ता का 


ब्त्ष भार 


१ 


किक. सी. ३5. पियम किक कट नहों रा हे के 

कोई रा नियम उन णर लायू नहों होता | यदि कोई एक्सवेंक बेंक किसी आाग्ए 
घश £«. आल... ज्ञाः डर चिदा आिपार >« आह कप > 4३ 

घश फेल हो जाव ६ दट जाव ) तो मारतीय दना बाली का अपनों दिप्ाल्ियों 
५ 4 अमर. न 2. ष् 


(२) दूतरी शिक्काबत उनके दिदद्व यह थी कि वे बहुच्ा मप्र में उन 
डिपाक्ियें को देखते हुए ववेष्द नकद कोड ( 0०8 हि४३७ए९७ ) नो नहीं 
रखते | इत कार्य भारतीय द्च्य-वबाजार के लिए नि*लदा का कारए दनते हैं । 
प्रथप सहांदुद के सन इसी कारण एक्वर्चेद बेड ऋ्विनाई नें पढ़ पर ये पर 
उनकी घह्ायता करनी पड़ी थी। तब से छुछ वर्षों दक् उन्होंने अधिक नकद जोए 
रखा! बाद में क्लिर उनका नकद कोप गिरने लगा | अउने पत्ष में एक्सचेंज # को 
का कहना बह था कि वे सरकारी प्रतिभूति ( सिक्त्यूरिटियों ) और कराई हु डिये 
(7६४४ण5 आि9) में अपना चथैष्ठ कोप लगाते है । इस नंद्रंध में मी वर्ममान 
स्थिति बदल भई है । १६४० के आंकड़ों के अनुसार बंछं का नहर कोप 
११०: था । मारतीय शेड्टल्ड बेकों का नकद कोप १४७ के आतरात था। १६४१ 

ये एक्ड मेंको सं हुआ उसमें यह अविदंध लगा दिव्य गया दै कि हें है 
को नकद सोना और स्वीकृत प्रतिभृतियों में अपनी कुछ उमा छा कम से कम ६०० 


(६ ) एक्ततचेंड दैंक झारत के विदेशी व्यायार का अ्य-अवन्ध ([48205) 
भारत में प्रात की हुई उम्रा ( डिगज़िड ) से ही करते हैं। इस अकार मारत हे! 


इेंकिंग लान और व्यागरिक लाम से वंचित रहना एढ़दा है । एक्तचेंज बेड के 
मारतीय विदेशी व्यापार में बढ़ते हुए पमाव का ही परिदशाम कद हुआ :क माग्द हे 


28..5. 


दिदेशी व्यापार में भारतीयों का हित्सा घढता गया ओर विदेशियों वा हिम्न 
क्ष्च्च केस पनिन 

बंढुदा | यहाँ वह कि भारदीदों का विदेशों देश व्यापार में कल 4५ से १९ रा 
रह गया। इठी यकार मारतीयों को करोई्ट रुययें के वदे दिक ससरान मे 


हि 
कं " 
गा 
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होने वाले लाम से वंचित रहना पड़ता है। केन्रीय चेडिद माँ 
फह्शंयंगएर खिपपांएए (एणशशफ्रा९६ के सा 
ब्यायारिक संत्याश्नों ने इत दाद का शिकायद की 





बैंकिंग व्यवस्था 3 व 


विदेशी व्यापारियों को अधिकाधिक सुविधायें देकर और मारतीय व्यापारियों को 
उन सुविधाओं से वंचित रखकर उन्हें बढ़ाते रहे हैं। इसी का परिणाम हुआ कि. 
भारत का व्यापार विदेशियों के द्वाथ में चला गया | 

इन एक्सचेंज बैंकों का एक ढंग तो यह है कि जब कोई मारतीय व्ग्गपारी 
विदेशियों से कारबार करना चाहता है तो यह बैंक विदेशों को उनके बारे में बहुधा 
श्रच्छी सम्मति नहीं देते। इस सम्बन्ध में एक्सचेज बुँकों का कहना है कि हम 
इस सम्बन्ध में भारतीय और विदेशी व्यापारियों में जो सेद करते हैं उत्तका मुख्य 
कारण यह है कि भारतीय व्यापारी बैंकों को अपना लेनी-देनी का लेखा 
( /8989708 50860 ) देना नहीं पसंद करते | जत्र तक हमें उनका श्राह्ीटरों 
द्वारा जांचा हुश्रा जेनी-देनी का लेखा न मिले तब तक दहृप उनकी श्रार्थिक स्थिति 
का अनुमान नहीं लगा सकते | मारतीय व्यापारियों का कहना है कि एक्सर्चेज 
चैंकों का इससे अर्थ यह है कि जिन आय-व्यय निरीक्षकों (&006078 ) को घे 
स्वीकार करें उनसे ही हम श्रपने हिसाब की जाँच कराएँ तभी वे उसे स्वीकार करेंगे। 
किन्तु एक्सचेंज बैंकों के प्रतनिधियों ने इसको अस्त्ीकार फिया। उनका कहना 
था कि हम सरकार द्वारा स्वीक् आय-व्यय निरीक्षररों से जोंचा हुआ लेनी-देनी 
का लेखा मात्र ही चाहते हैँ । मासतीव व्यापारियों का कहना है कि भारत में एक 
फर्म और एक बैंक की परिपाटी प्रचलित नहीं है इस कारण एक्सचेंज बैंकों को 
लेनी-देनी के लेखे को माँगने का कोई अधिकार नहीं है । सच बात तो यह है कि 
एक्सचेंज बैंकों के मैनेजर सब विदेशी ई इस कारण वे भारतीय व्यापारियों के 
अधिक सम्पर्क में नहीं आते श्रौर उनकी आर्थिक स्थिति का ठीक-ठीक शअ्रनुमान नहीं 
लगा सकते | 

भारत में जो विदेशी व्यापारी हूँ उन्हें माल साख ( (॥907॥ ) पर मैंगाने 
की सुविधा दी जाती है जब कि भारतीय व्यापारी को नकद मूल्य देना पड़ता दै | 
भारतीय व्यापारियों का यह भी कहना है कि विदेशों के व्यापारी भारतीय, 
व्यापारियों को साख इस कारण नहीं देते क्योंकि एक्सचेंज बैंक उनके सम्बन्ध में 
अच्छी सम्मति नहीं देते। एक्सर्चेन बैंकों का कहना था कि हम जो भारतीय 
व्यापारियों से दर की रसीद ( गण्प& ३६००४ ) लेकर जहानी बिल्‍्टी 
इत्यादि दे देते हैं उससे उन्हें मी साख ( 07807 ) की सुविधा मिल जाती है । 
परन्ठु भारतीय व्यापारियों ने इसके उत्तर में यह कहा कि ट्रस्ट-रसौद पर सूद अधिक 
देना पड़ता है, अतएव भारतीय व्यापारियों को विदेशी व्यापारियों की अपेक्षा हानि 
उठानी पड़ती है । 


भारतीय व्यापारियों ने इस बात की भी शिकायत की कि जब्र कोई भारतीय 


डश्दे भारतीय श्रर्थशास्त्र की रूपरेखा 


व्यापारी माल बाहर भेजता है तत्र एक्सचेंज बैंक उसके बिल को बिना शब्द 
( ह#ाझंए ) के और बिना जमानत लिए, कभी नहीं भुनाते, किन्तु जब कोई 
विदेशी फर्म माल बाहर भेजती है और अपने चिल को भुनाती है तो अन्तर 
या ज्ञमानत नहीं माँगी जाती | एक्सचेंज बैंकों का कहना है क्रि विदेशी 
फर्मों के प्रधान कार्यालय विदेशों में होते हैं और बिल उन्हीं पर दोने ई 
अतः उनके भुगतान न' होने का कोई भय नहीं होता, परन्तु भारतीयों के साथ ऐसी 
बात नहीं है। इसी कारण एक्सचेंज बैंक उनके घिलों का पूण मूल्य यहां नुशञ 
देते हैं | जो भी हो, किन्तु यइ सत्य है कि भारतीयों को विदेशी फ्र्मो की गुंलना 
में हानि होती है 

मारत में एक्सचेंज बैंक विदेशों के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति के 
सम्बन्ध में यहाँ के व्यारारियों को कोई जानकरी नहीं देते। संसार के प्रलेः 
देश में बैंकों का यह मुण्य कार्य है, किन्तु एक्सचेंज बैंक ऐसा नहीं करते। इसभ 
परिणाम यह होता है कि भारत में जो विदेशी फर्म काम करती हैं उन्हें तो अरने 
“विदेशी कार्यालयों से विदेशों के बारे में जानकारी श्रास हो जाती है, किल्ु भासीर 
.थापारियों को उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती । 

पहले तो भारतीय व्यापारी जब विदेशों से माल मँगवाते हैं तो उन्हें साथ 
दी नहीं मिलती, किंतु जिन थोड़े से प्रथम श्रेणी के भारतीय व्यापारियों का साग 
मिलती भी है उन्हे” भी मँँगाये हुए माल के मुल्य का १४. प्रतिशत तक बैंकों फे पास 
जमा कर देना होता है, जचकि उन विदेशी फर्मो को जो भारत में हैं कोई दिपाडिट 
आंकों फे पास नहीं रखनी पड़ती । 

भारत के अधिकांश आयात ( ॥7700 ) और निर्यात (उफ्रएणा ) 
व्यापार में ध्टर्शिंग ब्रिलों का उपयोग होता है। इसका फल यह होता दै कि 
साखतीय व्यापारी को माल मैंगाने वाले विदेशी व्यापारी पर स्टर्लिंग में दी व्लि 
काटना पड़ता है अतएव उत्तका तिल भारतौय द्रव्य बाजार के लिए व्यर्थ की बग्यु 
हो जाता है | उसे एक्सचेंज बैंकों से ही उसे भुनाना पड़ता है, जिसकी बद्धानदर 
( ]0800076 08४66 ) ऊँची होती है। इसके विरुद्ध भारत में क्रारबीर कम 
बाली विदेशी फर्मे अपने लंदन स्थित कार्यालयों से माल मैंगवाती हैं ठो मे लंदन 
पिथित कार्यालय अपनी भारतीय शाखाओं पर बिल न काट कर लंदन “ते 
एक्सचेंज बैंकों के आ्राक्रिसों पर विज्ञ काटते हैँ और वे एक्सच्रेज नेंते 
आफिस उसको स्वीकार कर लेते हें । एक्सचेंज बैंक से विल को स्वीकार कसने फ् 
बाद वे उस बिल को लंदन-क्ृष्य वाजार में भुना लेते हैं। लंदन-द्वव्य भाशर मे बट 
की दर जघ कम होती है तो उत्तका लाम इस प्रकार मिल जाता हैं । 
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(४) इन आरोपों के भ्रतिरिक्त भारतीय व्यापारियों का एक्सचेंज बैंकों के 
एक सबसे बड़ा आरोप यह रद्द दे कि वे भारतीय ब्रोकरों, भारतीय बैंकों 

भारतीय बीमा कम्पनियों और भारतीय नद्दाजी कम्पनियों के विरुद्ध अपने देशों के 
ब्रौकरों, बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा जहाज़ी कम्पनियों को प्रोत्साहित करते हैं। जत्र 
मारतीय व्यापारी विदेशों को माल मेजते हैं तो एक्सचेंज बैंक उन्हे' विदेशी जहानी 
कम्पनियों से माल भेजने तथा विदेशी बीमा कम्पनियों से उतका बीमा करवाने पर 
विवश करते हैं । इस प्रकार भारतीय बीमा कम्पनियों तथा मारतीय जहाज़ी कम्पनियों 
को करोड़ों रुपये की हानि होती है और वे पनप नहीं पाती । 

(१) एक्सचेंज बैंक एप्तोलियेशन बिना भारतीय व्यापारियों से कोई परा- 
मर्श किए ही अ्रपने नियमों में जब चाहती है परिवर्तन कर देती है, और भार- 
तीय व्यापारियों के लिए नियम कठोर रक्खे जाते है | यही नहीं, एसोसियेशन 
किसी भी सदस्य को भारतीय बैंक तथा जावर से कारबार नहीं करने देती जो कि 
विनिमय | झंडणाछ्यटू० ) का काम करता है। दूसरे शब्दों में एक्सचेंज बैक 
भारतीय बैंकों को इस लाभदायक कारबार के क्षेत्र से बाहर ही रखना चाहते हैं । 

यद्द तो हम पहले ही कद्द आये हैँ कि एक्सचेंन बैंक भारत के भीतरी 
व्यापार को भी करने लगे हैं | इस प्रकार वे भारतीय मिश्चित पूँजीवाले व्यापा- 
रिक बैंकों ( [70780 0070 9000: फ्रेश्यो/8 ) से होड़ करते हैं और उनकी 
बढ़वार को रोकते हैँ | उनकी प्रतिष्ठा और साधन अश्रधिक होने के कारण उनकी 
प्रतिश्पर्द्धा में भारतीय बैंकों को कठिनाई द्ोती है | इसके श्रतिरिक्त इन एक्सचेंज 
चैंकों के कारण भारतीय बैंकों को एक और भौ द्वानि द्ोती है| जनत्र कोई देश 
विदेशों से माल मेंगवाता है तो साधारणतः होता यह हैं कि माल मेजने वाला 
माल मैँगाने वाले के देश की करंसी में त्रिल लिखता है। यह चिल्ल नहाज्ञी बिल्टी 
इत्यादि के साथ मेज दिए जाते[ह श्रोर जब माल मेंगाने बाला उस बिल को 
स्वीकार कर लेता है तो उनको भुनावा जाता है। क्योंकि बिल उस देश की 
करेंसी में होते हैं इस कारण वहाँ के बैंक उनको भुनाते है और उन्‍हें लाम होता 
है। परन्तु भारत के व्यापारी नच्॒ माल मेंगाते हैं तो आयात बिल ( पर््रणक 
आआ। ) वपये में न होकर स्टिंग में काटे जाते हूँ | इसका परिणाम यह होता है 
कि भारतीय व्यापारिक वैंक्रों के वह काम के नहीं होते श्रौर केवल एक्सचेंज बैंक 
ही इध लामदायक घघे को कर सक्रते हैं। एक्सचेंन बैंक इस बिलों को रुपयों सें 
नहीं कटने देते ओर इस प्रकार मारतीय बैंको को वे इस लाभदायक कारबार से 
चंचित रखते हैं । 

एक्सचेंज बैंक के विदद एक आरोप यह भी रहा है कि जिन देशों के एक्स- 

श्७ 


च््श्द भारतीय अयथशास्द्र की उपरेखा 


चेंज चैंक भारत में नहीं हैं उनकी करंसी यह बैंक बहुत ऊँची कीमत पर 
नहीं, यदि किठी अन्य देश का कोई बैंक अपनी शाखा भाख में तथा 
चाहता है तो वे उतका विरोध करते हैं। लब॒ कभी कोई विदेशी बैंक श्रग्टी ह 
भारत में स्थापित करने में सकल हो गया तो उन देशों की करंतो भारतीदी बे 
कम मूल्य में मिलने लगी जिलते क्रि भारतीय व्यात्रियों को लाभ एुश्ना 
सेंच बरस ने ऐसा राष्ट बना लिय्रा है कि बद्रि देश के बेक की भार 
भी हो तो भी उन देशों की ऋरंसी (स्टर्लिंग को छोड़ कर ) 


हूं। वह 


का पूस्प हां हवा 
ही रहता है| यदि कोई उत्ती करंती को लत्डन के हवब्य बाजार में खरीदे नो रपे 
कम मूल्य देना पड़ता है | उदाहरण के लिए युद्ध के पूर्व यदि कोई इशतप मप्र 
से खरीदता तो कलकता ओर वम्बई की अपेक्षा कम मूल्य पर खरीद सज़ा श। 
इसके अ्रतिरिक्त इन एक्स्चेच बैंकों का समाशोधन शुद्ध दा दिचा्ि 

् ध 


हाउस ( 0]08४78 0758 ) में बहुत प्रवाव ६ और यह भारतीय ब्रेक को 
किन्नवरिंग हाउस का सदस्य बनने नहीं देते | वहाँ तक हो सफ़ना 


पर घुरा प्रभाव पड़ता है। एक्तचेज बैंक भारतीय बेंकों से त्वदस्थताएूब रे श 
चाहते हैं तब याचना-द्रव्य ( 00॥ 30789 ) लेते रहते भारी ए 
चैंकों को जब आवश्यकता होती है तो वे उन्हें उत्तनी श्रातानी से गावना 
नहीं देते । 


यद्यपि एक्सचेंज बैंक भारत के सत्रसे पुरामे वैंकों में से ई श्री हमे 
स्थापित हुए लगभग ८० वर्ष दो यण, किन्तु फिर भी कोई भारतीय ट्में>े में 
पदों पर नहीं खखा गया | इसक्ना परिणाम यहद्द होता है कि वर्क अ्ेममी दम 
कमचारी विदेशी व्यक्ति होते हैं। वे न भारलीय भाषा द्दी मते है उड़ ने भव 
हीय व्यापारियों के घनिष्ठ सम्पर्क में ही आरा सकते हैं, श्रवश॒व भारतीय धाय सं 


के साथ उनकी सहानुभूति नहीं होती | यह एक्त्चेत बंक अपन दुरका 





री रखते हैँ किये भारतीय व्यापार से इतना पर 
हा लाकर उच्च पदों पर रखते ६ । हच्ाक व च्ाच्ताव हे हु रे 
हैयोँ को ऊँचे पदों पर ने देना उंचदे मा 
ल्लाज उठाते हैँ तब उनका झाग्ावा का ऊच पढ़ा एर ने दमा 55 
जा सकता | ॥॒ शी) 
००० २ झा भर घःज मम 
एक्सचेंच बैंक पिडुले वर्गों में इस दाद का भी प्रद्श ता मे * * 
& ३ न #सिनी ्र ड्ड -ू 5 
तींच प्रजी विदेशी धंधों वा विदयूरिटियी में ने लग | पिन 
खाधिद हट + / आल के 
एक्सचेंज बैंड ने तदेव ही भारत के आर्थिक दिल? 
ह हि < जज * इज आए | 
ग श१ शटा न्प्रे द्र्ता पतले हट बार २ पंप रह ४९. 
प्रभाव का उपयोग किया हे यह से हंस पढ़ हर दा मल 
५ 0४३, 5 2:5०, २०६०० इा्न्‍नरिफियदा 5-४ ये 3 7/ 5 ४ं भ्ही 
दिरोध काफड़लथा कि प्रद्ीद हो बदकीा धंधा इम्सोहिलण ६ ड़ 
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( #;%00%7806 ) का कारबार करने की आज्ञा नहीं दी गई। यही नहीं, इन 
एक्सचैंज बैंकों के कारण ही भारत में कोई केन्द्रीय बैंक १९३५ के पूर्व स्थापित न 
हो सका । इख्श्या श्राफिस के द्वारा यह एक्सचेंज बैंक भारत-सरकार की अर्थ- 
मीति पर भी गहरा प्रभाव डालते ये जिससे भारत के श्राथिक हिचों की हानि 
होती थी । 
; किन्तु श्रव भारत स्वतन्त्र हो गया है। एक्सचेंन बैंकों के भारत-विरोधी 
इष्टिकोण में कुछ परिवर्तन होना अनिवाय है | भारत सरकार की अ्र्थनीति पर 
“उनका कोई अभाव नहों पड सकता | रिज़र्व बेंक के नेतृत्व को उन्हें अब स्वीकार 
करना ही होगा । पैकिंग कानूत बन जाने से उन पर अन्य बैंकों की तरह नियंत्रण 
'भी हो गया है। अब दम आगे उन सुझावों का अ्रध्ययन करेंगे कि जो केन्द्रीय 
'दैँकिंग कमेटी के सामने एक्स संज बैंकों की श्रमुचित प्रतिस्पर्दा से भारतीय बैंकों की 
रक्षा करने के लिए रक्खे गए थे । 
६ केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी का भत--इस सम्पन्ध में केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी 
(0शप्शो ऊ्रेग्गयंग्रह 0०98 ) का मत था कि मारत-सरकार को 
! विदेशी वैंक्ों को बिना किसी रोक-ठोकू के भारत में कारबार करने की छूठ न 
देनी चाहिए । प्रत्येक विदेशी बेंक को नो कि मारत में काम करना चाहे, रिजर्व 
' बैंक से एक लायसस प्रात्त करना चाहिए | इसका परिणाम यद्द होगा कि भार- 
तीयों के द्वितों। की रक्षा हो सकेगी। रिजर्व बैंक का एक्सचेंज बैंकों पर नियंत्रण 
स्थापित हो सकेगा और भारतीय बैंकों के लिए विदेशों में वही सुविधायें प्राप्त की 
जा सकेगी जो कि भारत में विदेशी बैंकों को दी जावेंगी । 
कमेटी का बहुमत इस पक्ष में था कि जो एक्सचेंज बैंक मारत में कारबार 
कर रहे हैँ उनको बिना किसी रोक-ठोक के लायसेंस दे देना चाहिए । प्रत्येक घैंक 
को ल्ायसेंस एक निश्चित काल के लिए दिया जाना चाहिए श्रौर ठस' अवधि के 
समाप्त होने पर यदि रिबव॑ बैंक देखे कि लावसेंस की शर्तों का किसी बैंक ने 
संतोषजनक ढंस से पालन किया है तो उसको फिर लाइसेध् दे दें, अन्यथा उसका 
लायतेंत समाप्त कर दिया जा सकता है। एक्सचेंज बैंकों के लायसत की यह 
आवश्यक शर्ते होनी चाहिए कि चे रिक्ष चेंक को अपनी रिपोर्ट भेजे जिसमें भार- 
ठीय तथा ग्रेर भारतोय कारयार का लेनो-देना लेखा ( 99]9708 5॥88# ) 
अलग झलय हो । 
,. ऊँमेटी के बहुमत की यह मो सम्मति थी कि एक्सचेंज बैंकों को अपनी 
कायपद्धति में इस प्रकार परिवर्त कर लेना चाहिए कि वें भारतीय आयात 
करने वाज्ते व्यापारियों ( तग0070७3 ) के चिलों को खरोदने के बजाय स्वीकार 
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( 8050४ ) कर लिया करें जिससे कि वे बिल लन्दन से भुनाये बा हई हैप 
भारतीय व्यापारी लन्दन के द्रव्ब-चाज़ार में सस्ते द्रव्य का लाभ उठा सर । 

० अतिरिक्त यदि भारतीय आयात व्यापारी ( 4्रणतछ5 ) चांद पे 
विदेशी निर्यात व्यापारी ( पाडए07/७73 ) उन पर रुपयों में त्रिक् लिखे हे: 
एक्सचेंन वो को भारतीय व्यापारियों की सहाबता करनी चाहिए। 

कमेटी की यह भी राय थी कि जब एक्तचेंत अंकों की एसोमियेशन झपने 
नियमों में कोई परिवर्तत करे तो उसे भारतीयव्वापारियों से परामर्श ब्या 
चाहिए | 

कमेटी की यह भी सम्पत्ति थी कि एक्त्सचेंज अरकों को भारतीय बीमा 
कम्पनिर्यों को थ्ोत्ताहित करना चाहिए, भारतीय युवकों को ऊँचे पदों पर निदुद 
करना चाहिए और जट्दों एक्सचेंज बैक की भी शाखा हो वहाँ एक स्था्ीय 
परामशंदाता चोड्ड ( [,068 405०७ 30470 ) होना चाहिए जो ऋण देने 
के सम्बन्ध में वेंक को परामर्श दें। यत्रपि बोर्ड को सलाह दैंक मात ही ले रद 
आवश्यक नहीं था, झिर भी इस अकार भारतीय आइकों तथा एक्सचेंज बैन में 
परस्पर अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं । 

यद्यपि केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी ने ऊपर लिखे नुकाव रक्‍़खे ये किस्तु एस्स- 
चेंज बैंकों ने ठन छुकाबों को ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न अपनी का्- 
पद्धति में ही कोई अन्तर किया । 

कुछ भारतीय विद्वानों ( जिनमें श्री यत्ेदार और सरकार मुख्य ये ) री 
राय थी कि एक्सचेंज बेंकों पर कड़ा निर्यत्रण रक्सा जाते | रिज्ष्र बैंक की 
बात का पूरा अधिकार होना चादिए ऊक्रि वह चदे जिस बैंक को लायरैंस देना 
असत्वीकार कर दे | इसके अ्रतिरिक्त उनका बह भी कहना था कि एक्सनेंड 
को भारत में केवल उतनी दी डिगाज़िद लेते देना चाहिए जितनी भारती 
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व्यापार के लिए. आवश्यक हो | एक मत बह भी था कि एक्सबेंड ८े स्दिनी 
डिपाज़िट ले उस्त पर ह प्रतिशत कर लगाया जावे | इतके क्रतिश्कि झुछ पान 
का यह मी कहना था कि एक्हचेंत ईंक्ो को भारत में तनी डिप्रास्दि हमे रा 
अधिकार होना चाहिए, उब उनकी रब्स्ट्री भारत में हुई दो, नर पड़ी गए 
में हो और नारवीय उनके डायरैक्टर हों । कोई-कोई इस मत के ये कि एक्सलर 
इकों को मारत में डिपाडिठ लेने की मनाही कर दी जाबे | हिन्द ऊरू लिसे शा 


को केन्द्रीय “ैकिंय कमेटी ने स्वीकार नहीं हिया | 
भारतीय एक्सचेंज बेक--करेद्रीय देश्यि कमेटी 
यदि इम्पीरियल “के रिज्भ्व £क की सई 


बैंकिंग व्यवभ्था ४२१ 


आडजा98० 3प870688 ) का कारबार न कर सका तो एक भारतीय विनिमय 
चैक स्थापित किया जादे | कमेटी का मत था कि बह बैंक सरकार की सहायता 
से स्थाषित हो | किन्तु कमेटी यह भी मानती थी कि पहले हम्पीरियल बैंक के 
हारा ही यह कार्य करना चाहिए | यदि यह सम्भव न हो तभी कोई नया बैंक 
खोलना चाहिए | इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकिंग कमेटी का यह भी भत था कि 
भारतीय तथा जिदेशियों के सम्मिलित एक्सचेज बैंक स्थापित होने चाहिएँ जिप्तसे 
भारत तथा उन देशों का जिनमें भारत व्यापार करता है दोनों का ही लाभ दो । 
फ़िन्तु कमेटी को एक भी सिफ़ारिश कार्य रूप में परिणत नहीं की गई। 

ह सच तो यह है कि विदेशी विनिमय बैंक का एकाधिकार तभी समाप्त होगा 
जन्न कि भारतीय व्यापारिक बैंक भी विदेशी विनिमय ( ॥707छ87 फ500०08७ » 
के कारवार को अग्ने हाथ में लें। अभी तक मारतीय बैंक इस ओर से उदासीन 
रहे हैं।अप्र कुछ बैंकों ( विशेष कर सेन्ट्रल बैंक ऑव इश्डिया ) ने इधर ध्यान 
दिया है। श्राशा है कि भविष्य में वे इस ओर अधिक ध्यान देंगे । रिज़र्व बैंक 
को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिये | 

परन्तु विदेशी बैंकों की प्रतिस्पर्द्धा में विदेशों में कारबार करने के लिए इस 
बात की आवश्यकता है कि भारतीय बैंक आपस में सहयोग करें और एक दूसरे 
को सहायता प्रदान करे | 

भारतीय बैंक विदेशी विनिमय के कारबार में अधिक भाग ले सके इस 
दृष्टि से नीचे लिखे उपायों की ओर ध्यान देना चाहिए! :-- 

(१ ) भारत स्तरकार को भारतीय व्यापारियों को विदेशों में अपनी 
शाखाएं कायम करने की सुविषायें देना चाहिये ताकि भारत के विदेशी व्यापार 
के विदेशों वाले अंश में भी भारतीयों का हिस्सा हो सके और वे विदेशी विनिमय 
का कारोबार भारतीय बैंकों को दे सकें । 

(२) भारतीय व्यायारियों फो विदेशी बैंकों से श्रपना सम्बन्ध छोड़कर 
भारतीय बैंको से स्थापित करना चाहिये | 

(३) भारतीय बैंकों को विदेशी व्यापार के लिये श्राथिक व्यवस्था करने 
के काम को प्रोत्साहन देना चाहिये और व्यापारियों से यह समझौता करना 
चादिये कि विदेशी विनिमय का कारोबार.वे इन्हीं को देंगे | 

(४) विदेशी विनिमय के कारोबार के लिये भारतीय बैंकों को अपने 
कर्मचारी और विशेषज्ञ तैयार करने चाहियें। 

(४) भारत सरकार को भारतीय वेंकों को विदेशों में श्रपनी शाखायें 
स्थापित करने में सद्दायवा देनी चाहिये । अगर किप्ती देश की सरकार भारतीय 
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चैंकों के विरुद्ध प्षपात करे तो भारत सरकार को भी उत देश छे ३६% 
श्रति वही नीति अपनानी चाहिए | जहाँ अपनी शाखारयें न हों वहां मार 
दूसरे बेकों को अपना एजेन्ट नियुक्त करें 

(६ ) भारत सरकार और रिज़वं बैंक को अपने पास के छुद्ठ डिदेगः 
विनिमय का उपयोग भारतीय बेंकों को देना चाहिये । रि्षव “कफ दो, 
छर्जेंट भारतीय बेंकों को जो उघार दें उस पर, गारन्दी देनी चाहिये और उमर 
लन्दन शाखा को इस वात का प्रयज्ञ करना चाहिये कि भारतीय #वों को च्टिशो 
विनिमय के कारोबार में अधिक भाग मिल सके | 

(७) भारत सरकार को अपना विदेशी विनिमय का कायोबार ही माए- 
सतीय बैंकों द्वारा ही अधिकाधिक कराना चाहिये । 

(८) विदेशी निर्यात के व्यापारियों पर भारत सरकार को बहू दइा 
डालना चाहिए कि वे मारतीय बैंकों की विदेशी शाखाश्रों के द्वारा अपना हु 
स्वीकार करें | 

(४) इम्पीरियल बैंक आव इगएडया--इस्पी रिवल ईंक की स्थप्ता १६२ 
में एक स्वतन्त्र ऐक्ट, इम्पीरियल बैंक एक्ट, के अन्दर्यत हुई थी। दीनो पर्ादिका 
बैंकों को मिला कर इम्पीरियल बैंक वना था | १६३४ में इम्पीरियल हक एड्र रा 
संशोधित कर दिया गया। 

इम्पी रियल बैंक की अधिकृत पूजी ( #परफ्िणांडध्त शा) * 
करोड़ ७५ लाख रुपये हैं जिसमें से आधों पूँजी चुकता पूरी (2५ 
(09४४०) ) है ओर शेष आधी रक्षित दायित्व ( पि९४श४ | 
बैंक का रक्तित कोप है । आारम्म से १६११ तक बैंक ने १६ प्रतिशत शान 
आर १६३१ के उपरान्त वह १२ प्रतिशत लाभ बाँद रहा है। इत कश८ * 
पिस्सों का मूल्व बाज़ार में बहुत अधिक हैं । 5०० 8 

प्रवन्ध--इम्पी रियल बैंक का प्रबन्ध तीन स्थानीय बोड अर £ 
चोर्ड करते हैं । तीन स्थनीय वोड ये ई-नजम्बई, इलक्छा हर | 
बत्येक स्थानीय बोर्ड के सदस्य उस क्षेत्र के गडिस्टर में दब हिन्मेदागाद्राा 
जाते हैं और यह बोड अपने मंत्री तथा खर्जांचरी की सहावदहा # 
के ठैनिक कारवार को देखते हैं। 

पैक का कार्य संचालन केस्द्रीय घो्ड करता है। 
करता है, स्थानीय बोडों का नियंश्ण करता है, क की द 
कहते हैं, निश्चित करदा है और ईक के साहादिक स्टेंट 
करता दै ! पूरे बोर्ड की मीटिय जहदी-डल्दी नहीं डाई | 


ज्ख 


है 
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छोटी सी प्रवन्धकारिणी समिति बना दी गई है जो कि केन्द्रीय बोर्ड के कुछ कार्य 
उम्पन्न करती है | प्रान्तीय ईष्यों को बचाने के लिए केन्द्रीय बोर्ड का प्रधान कार्या- 
लय फिसी एक स्थान पर नहीं है| घोर्ड की मीटिंग कभी कलते में होती है तो 
कमी बम्बई में । 

१६३४ के पूर्च इम्पीरियल बेंक--१६३४ के पूर्व इम्पीग्यिल बैंक के केन्द्रीय 
बोर्ड का संगठन नीचे लिखे अनुसार था :--( १ ) गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत 
किये गए (क) दो मैंनेजिंग गवर्नर, (ख) चार गैर-सरकारी अधिकारी जिन्हें भारतीय 
त्वार्थो' की रक्षा के लिये गवनंर जनरल मनोनीति करता था; (२) करसी का 
कंट्रोलर जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधि होता था; (३) स्थानीय बोर्ड 
(],068] 7808708 ) के प्रेसीडेंट, वाइस-प्रेसीडेंट तथा मन्त्री | उपयुक्त सदस्यों 
में से कन्द्रोलर ऑँव करेंती, ओर स्थानीय बोर्ड के मंत्रियों को मत देने का अ्धि- 
कार नहीं था | केन्द्रीय बोड के ऊपर दिये हुए संगठन से यह स्पष्ठ था कि यद्यपि 
इम्पीरियल वैंक हिस्सेदारों का बैंक था, किन्तु भारत सरकार का उस पर पूरा 
नियंत्रण था | करंसी के कन्ट्रोलर को यद्द अधिकार था कि वह बोर्ड के क्रिसो भी 
निर्णय को, जो कि सरकारी जमा तथा श्र्थनीति से सम्बन्ध रखता दो, कार्य हूप में 
न परिणत दोने दे ओर उसे सरकार के निर्णय के लिए भेज दे | वह इम्पी रियल 
बैंक को उसकी नीति तथा नकद कोष की सुरक्षा के सम्बन्ध में श्राशा दे सकता था 
और सरकार जो भी जानकारी इम्पीरियल बैंक से करना चाहे, करा सकता था | चैंक 
को अ्रपना हिसाब का लेखा तथा लेनी-देनी का लेखा ( 89]8708 569# ) 
सरकार की इच्छानुसार प्रकाशित करना होता था। सरकार इम्पीरियल बैंक के 
हिसाब की जांच के लिए आरडिटर नियुक्त कर सकती थी | 

इम्पीरियज्ल बैंक के काय--१६३५ तक इम्पीरियल बैंक सरकार का बैंकर 
था। जितना भी सरकारी कोष (४०७०8) द्वोता वद्द इम्पीरियल बैंक में ही रक्खा 
जाता था। सरकार का खजाने का काम भी इम्पीरियल बैंक ही करता था | 
इम्पीरियल बैंक इस कार्य के लिए कोई कमीशन न लेता था। सरकार को जितना 
रुपया मिलना होता था वद्द इस्पीरियल बैंक लेता था और सरकार अ्रपने खर्चे के 
लिए उससे रुपया निकालती थी | मारत सरकार के ऋण का प्रबन्ध भी इस्पीरियल 
चैंक ही करता था। सरकार जो नवीन कर्ज निकालती थी वह भी इम्पीरियल बैंक 
दी निकालता था । 

सरकारी कारबार के अ्रतिरिक्त इम्पीरियल बैंक १६३५ के पूर्व केन्द्रीय 
बैंक ( 0009 छा: ) के भी कुछ कार्य करता था। भारत के भ्रधिकांश चैंक 
उत्तके साथ डिपाज़िट रखते ये | इसके श्रतिरिक्त भारत के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों 
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दो उन्हें जमानत के रूप में स्वीकार करके ऋण दे सकता था। किन्त ६ महीने 
से अधिक के लिये ऋण नहीं दे सकता था और न किसी ऐसे 
विनिमय साध्य पुरे ( ए०४०४४४७७ -ग8एप्पाशाएं ) को ही स्वीकार कर 
सकता या जिस पर दो व्यक्तियों तथा दो फर्मों के हस्ताक्षर न हो ( नो आपस में 
साकैदार न हों) और जिसके पकने की अवधि ६ महीने से अधिक दो | इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति था फर्म को कितना ऋण अधिक से अधिक दिया जा सकता 
है वह भी निर्धारित कर दिया गया था। इस्पीरियल बौंक केवल उन बिलों तथा 
अन्य विनिमय साध्य पुत्रों को लिख सकता था, भरता सकता था और स्वीकार 
कर सकता था जिनका कि भारत में या लंका में भ्रगतान धोने वाला दो । किन्तु 
कादून द्वारा इम्पीरियल बैंक को विदेशी विनिमय! ( क07087 0789 )* 
का कार्य करने की ममाहदी थी। इम्पीरियल बैंक किसी ऐसे मिल इत्यादि को 
भुना भी नहीं सकता था जिखकी श्रतरचि ६ महीने से अधिक हो, और न 
किसी ऐसी विनिमय साध्य सिक्‍्यूरिठी (प्रतिभूति) को ही खरीद सकता था 
जिसकी अ्रवधि ६ महीने से अधिक हो। बैंक सिक्यूरिठियों, जेबर तथा सोना 
इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिये ले सकता था, सोना खरीद और बेच सकता 
था, आहकों के लिये सतिक्यूरिंटियों की खरीद-भिक्री कर सकता था तथा उन पर 
आहकों के लिये लाभ और सूद पसूल कर सकता था | 

१६३४ में रिज्ञव वेंक की स्थापना होने के उपरान्त अ्त्र इम्पीरियल बैंक 
सरकार का बैंकर नहीं रहा! ऊपर लिखे प्रतिग्रन्ध इम्पीरियल बैंक पर इस” 
लिये लगाये गये थे क्‍योंकि वह सरकार का बौकर था और सरकार का रुपया 
उसके पास रहता था, किन्तु रिज़र्व चौंक की स्थापना के उपरान्त जब बह 
सरकार का बैंकर नहीं रद्दा तो इम्पीरियल बैंक पर सरकार का जो नियस्रण 
था और उसके कार्यों परजों प्रतिबन्ध लगाये गये ये उनको ढीला कर 
दिया गया । 

१६३४ के इम्पीरियल बे क ऐक्ट के अनुसार बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के १६ 
सदस्यों में से तरकार अ्रत्र केवल दो सदस्यों को, जो सरकारी कर्मचारी न हों, मनोनीत 
कर सकती है। इनके श्रतिरिक्त सरकार एक सरकारी अफसर को भी मनोनीत कर 
सकती है जो कि बोर्ड की मीटिंगों में जा सकता है किन्तु वोट नहीं दे सकता | 
इसके अतिरिक्त भारत सरकार को फेबल इतना अ्रधिकार और है कि वह चाहे तोः 
आडिटर नियुक्त करे जो बैक के हिसाव की जाँच करके उसे रिपोर्ट दे । 

केद्नीय बोर्ड के १६ सदस्य नीचे लिखे अनुसार हैं :-- 

२ मैनेबिंग डायरैक्टर--केद्भीय बोर्ड द्वारा नियुक्त 


४२६ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


१ डिप्टी मैनेजिंग डायरैक्टर--केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त 

२ सरकार द्वारा मनोनीत किए हुए गैर सरकारी सदस्य 

< स्थानीय बो्डों के समापति और उपसमभापति 

३ स्थानीय बोडों के मंत्री 

३ स्थानीय बोर्डो' द्वारा निवाचित उनके सदस्यों में से । 

१६३४ के एक्ट के अनुसार सरकार का इम्पीरियल चौंक के प्रबन्ध 
जो प्रभाव शरर नियन्त्रण था वह दूर कर दिया गया । इसी प्रकार उसके कार्य 
जो प्रतिबन्ध लगाये गए ये वे मी हटा दिए गए। श्रत्र इम्पीरियल बैंक भारत 
बाहर भी डिपाज़िट ले सकता है तथा ऋण. प्रात्त कर सकता है | इम्पीरियल वे ढ 
अब विदेशी विनिमय के काम को कर सकता है तथा विदेशी घिलों को ढरीद 
सकता है तथा मुना सकता है और वेच सकता है। पहले इम्पी रियल व क ऊपर 
'लिंखे कार्य नहीं कर सकता था। पहले इम्पीरिय्रल बैंक ६ महीने से अधिक के 
लिए न तो ऋण ही दे सकता था और न ६ महीने की अवधि से अधिक दी 
अवधि वाले बिलों को सुना या खरीद सकता था, किन्तु अ्रत्र खेती के घन्धे के 
आर्थिक सहायता देने के लिये £ महीने तक के लिए ऋण दे सकता दै श्रभवां 
सहकारी बौंक के पत्र ( 00-000७४४४78 000७7 ) स्वीकार कर सकता है । गिनि 
सिक्‍यूरिटियों ( प्रतिभूति ) के विदद्ध इम्पीरियल वंक पहले ऋण दे सकता था 
उनकी संख्या में इद्धि कर दी गई है | अ्रव बौंक कम्पनियों के डितेचरों की जमानत 
पर, वन्धक खखे हुए माल पर, ( न कि केवल उस माल पर जो कि चैक के पात 
जमा कर दिया जावे) म्युनिस्पैलिटियों द्वारा निकाले हुए डिच चरों था श्र्य 
'सिक्‍्यूरिटियों पर तथा रिक्र्त बैंक के हिस्सों की जमानत पर भी ऋण दे सादा 
है। श्रत्र भी पहले की कुछ रुकावर्ट इम्पीरियल चौंक पर लागू हैं। डठाइसण के 
लिए बौंक अपने हिल्सों की ज्ञमानत पर, अचल सम्पति की जमानत या इन्बन पर 
अयवा ऐसे विनिमय साध्य पुर्जे ( ]ए९४०४४७॥७ उैग्रकमाण्णाशाई ) पर दिए 
पर कम से कम दो स्वतन्त्र व्यक्तियों अथवा फ्मों के हस्ताक्षर न हों; सी हे 
आपस में सामेदार भी न हों, ऋण नहीं दे सकता | इम्पीरियल वैंक कट हे 
अधिक कितना ऋण किसी एक व्यक्ति को श्रथवा फर्म को देगा यह अब मी आदत 
द्वारा सीमित है। 20 

ऊपर लिखे प्रतिबन्धों को लगाने की आवश्यकता इस कार्य कं 
इस्पीरियल चौंक रिजञवे चौंक का एकमात्र एजेंट दैऔर जहाँ स्किप या 
नहीं है वहाँ इस्पीरियल वैंक ही सरकारी खजाने का काम 056 कल ५५ 
को रखता है। इसके अतिरिक्त इम्पीरियल गंक की यह भा जाम 


भी जी 
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रिकर्व बैंक की स्थापना के समय इम्पीरियल बैंक की जितनी ब्रांचें थीं कम से कम 
उतनी आंखें वह अवश्य बनाये खखे । रिक्ष्व बँक के एकमात्र एजेंट का काम करने 
के लिए इम्पीरियल बैंक से १४, वर्ष के लिए पहला इकरारनामा किया गया और 
इम्पीरियल बैंक की उस कार्य के लिये एक निर्धारित रक्तम कमीशन के रुप में दी 
साना निश्चय हुआ । १६५९ में इम्पीरियल बैंक और रिक्ञव बैंक में एक नया 
समझौता हुआ जो १ अप्रैल १६४० से ३२१ माच १६५४४ तक लागू रहेगा | 

वर्तमान स्थिति --यद्यपि इम्पीरियल बौंक सरकार का बॉकर नहीं रद्द, 
किन्तु फिर भी उसका भारतीय द्रव्य बाज़ार ( (0769 ४७7४७ ) में चहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । अब भी पद्द बहुत श्रथिक डिपाज़िठ आकर्षित करता है । 
इम्पीरियल बक के ऊपर से प्रतिबन्धों के उठ जाने से बृद् श्रान्वरिक तथा विदेशी 
व्यापार को अधिकाधिक सद्दायता प्रदान केर सकेगा। किन्ह्र भारतीय व्यापारियों 
को उसके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें रही हैं। इस्पीरियल बैंक के वियद्ध भारतीयों 
की सबसे अधिक गम्भीर आरोप यह रहा है कि उसका संचालन मुख्यतः विदेशियों 
के द्वाथ में है और वे भारतीयों के साथ द्दानुभूति का व्यवद्ार नहीं करते। यदि 
कोई भारतीय ध्यापारी या फर्म उनसे श्रार्थिक सद्दायता माँगता है तो उसे कठिनाई 
होती है, किन्तु अंग्रेजों को श्रार्थिक सहायता आतानी से मिल जाती है। इम्पीरियल 
चैंक के अ्रधिकांश उच्च अधिकारी विदेशी हैं | इस कारर से भांरतीयों को इम्पीरि- 
यल बैंक से इस प्रकार की शिकायतें रही हैं। यही नहीं, १६३४ के पूर्व भारतीय 
व्यापारिक बैंकों ((207४079:०ं७| 3%7]78) को यह मी शिकायत थी कि इम्पीरियल 
बैंक यद्यपि एक केन्द्रीय बैंक ( (७79७]| %7/:) है परन्तु वह श्रन्य बैंकों से 
अनुचित अतिहर्द्धों करता है | आज भी उनको यदह्द शिकायत है कि रिजर्व बैंक के 
एकमात्र एजेंट दोने के नाते उसे जी प्रतिष्ठा मिली हुई है उसके कारण वह अन्य 
चैंकों की उन्नति में एक रुकावट उत्पन्न करता है । भारतीय वैंकों की यह माँग है कि 
केवल इम्पीरियल बैंक को रिज्ञव॑ बैंक का एकमात्र एजेंट बना देना उचित नहीं 
है। जितने बड़े शरौर सुदृ बैंक हैं उन सभी को यद्द प्रतिष्ठा आरात्त होनी चाहिये । 
रूरल बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी ने इन शिकायतों के बारे में अपने विचार प्रकट 
किये हैं उनके वारे में आगे हमने लिखा है । उससे पता चलता है कि स्थिति में 
पकेसी हद तक सुधार हुआ पर अमी पूरा सुघार नहीं हुआ है | 

चद्रपि रिज्ञर्व बैंक की स्थापना हो चुकी है परन्तु फिर भी अभी तक केवल 
न्यक्ति ही नहीं बैंक तया देशी दैंकर मी इसी के पास ऋण तथा अपने बिल था 
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हुएडी भुवाने के लिए आते हैं | इस प्रकार इम्पीरियल बैंक दब्य बाज़ार (0(०7४ए 
उक्ष):४४ ) तथा रिज़र्व बैंक के बीच में एक मच्यस्थ का काम करता है। इस्पी- 


४र८ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


रियल बैंक के पुराने इतिहाप्, उसके अतुल साधन और अतीम अभिष्ठा 
को देखते हुए कुछ दिनों तक रिज़र्व बैंक को इम्पीरियल बैंक के साथ मिलकर 
द्रव्य बाज़ार का नियंत्रण तथा उसका नेतृत्व करना होगा। - 

_ इम्पीरियल बैंक को रिजिव बैंक में क्यों न परिशित कर दिया गया-- 
रिज्व बैंक के अध्याय में हमने यह घतलावा है कि हिलटन-यंग कमीशन ने इसौ- 
रियल बैंक को ही रिज़र्व बैंक में परिणित किये जाने की राय क्यों न दी इसके 
मुख्य कारण दो थे | एक कारण तो यह था कि यदि इस्पीरियल दैक को ही 
रिजर्व बैंक बना दिया जाता तो उस समय जो इम्पीरियल वेंक को बहुत सी हांवें 
थीं वे बन्द करनी पड़ती । इससे बैंकिंग काजार को धक्का लगता जबकि देश को 
अधिकाधिक बैंकों की आवश्यकता थी | इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह था कि 
यदि इम्पी रियल बैंक रिजर्व बैंक बना दिया जाता तो उसके लाभ को कानूत के 
द्वारा सीमित कर दिया जाता जोकि इम्पीरियल बेंक के हिल्‍्सेदार कभी भी पसंद 
न करते । पिछले दिनों से इम्मीरियल बैंक के राष्ट्रीयररण की चर्चा चल रही है 
ओर इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के अपने निर्णय की सरकार ने घोषणा भी 
कर दी थो | पर फिलहाल सरकार ने अरने इस निर्णय को कार्यालित करने से 
स्थगित कर दिया है | 

इस्पीरियल वक का भविष्य में महत्त्त--भविष्प में देस की बैंकिंग- 
व्यवस्था में इम्पीरियल बैंक का स्थान काफी मद्दत्वपूर्ण हो सकता है। रूस्ल 
बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी' ने इस विषय पर अ्रपने विचार प्रकट करते हुए इम्पीरिवल 
बैंक के सामने यह लच्तय उपस्थित किया है कि देश के प्रत्वेक जिले, तालुका या 
मंडी में इम्पीरियल बैंक की शाखा या पे ऑ किस कायम किया छाये | बैकिंग कमेटी 
ने यह राय दी है कि इम्पी रियल तैंक रिजर्व वैंक के सद्दायक के रुप में काम करेगा 
ओर डसे कमज़ोर बनाने का कोई क्द्मम नहीं उठाना चाहिये । सर, 

इम्पी रियल बैंक के विरुद्ध जो शिकायतें की जाती हूँ उन पर भी कमेटी ने 
अपने विचार प्रकट किये हैं| बैंक के राष्ट्रीय व्यवहार की चात देश के सवतत्त 
हो जाने के बाइ कोई महत्व नहीं रखती, ऐसा कमेटी का मानना है | इसीरियल 
चैंक को रिज्ञव बैंक के एजेंट के दौर पर काम करने का एकाधिकार है दर्लिर 
यद्द शिकायत रही है कि बैंक अपनी इस विशेष स्थिति का दूसरे अर्गे के 
विद्द्ध उपयोग कर सकता है जो कि श्रनुचित है। रूरल बैंकिंग फमेदी मे मई 
सिफारिश की है कि बैंके की इठ विशेष स्थिति को समा केक तक 
कता नहीं है, पर सरकार को बैंक पर पहले जितना नियंत्रण कायम करना पार 
उदाहरण के लिये बैंक के मैंनेजिंग ओर डिप्टी मैमेजिंग डाइरेस्टट को निकु + 


बैंकिंग व्यवस्था छर्६ 


सरकार की स्त्रीकृति से द्वोनी चाहिये। सरकारी अधिकारी को यह अधिकार 
होना चाहिये कि सरकार की नौति से सम्बन्ध रखने वाले केन्द्रीय बोर्ड के किसी 
निर्णय को वह स्थगित करा सके और उसे सरकार के पास मिजवा सके | सरकार 
द्वारा मनोनीत डाइरेक्टर केन्द्रीय बोर्ड की समिति के सदस्य होने चादिियें और उन्हें 
चोट देने का अ्रधिकार होना चाहिये। वैंक के उच्च कर्मचारी श्राज भी विदेशी हैं 
पर मारतीयकरण का पूरा अयत्न किया जा रहा है और बैंक ने भारत-सरकार को 
यह आश्वासन दिया है कि १६५५ तक बैंक के सब उच्च कर्मचारी भारतीय हो 
जायेँगे। देश में बैंकिंग के प्रसार में योग देने की €ष्ठि से बैंक को अधिक शाखायें 
खोलना चाहिये, यद्द भी कमेटी ने सिफ़ारिश की है | जहाँ तक हम्पी रियल बैंक द्वारा 
दुसरे बैंकों के साथ अनुचित पतिस्पर्दा का सवाल है, बैंकिंग कमेटी ने यद्द सिफ़ारिश 
की हैं कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि हस्पीरियल बैंक सरकारी 
खाता रखने के कारण अनुचित लाभ न उठावे और दूसरे बैंकों के साथ इस 
भ्रकार अ्रनुचित प्रतिस्पद्धों न कर सके | पर साथ ही कमेटी की यह भी सिफ़ारिश 
है कि शम्पीरियल बैंक को उन स्थानों में भी सरकारी बैंक का काम करना चाहिये 
जहाँ श्रमी उसकी शाखायें न दोने से वह नहीं कर सकता | 

(४) रिज़र्व बैंक आव इस्श्या--भारतवर्ष में एक केन्द्रीय बैंक 
( 00009 3972 ) की आवश्यकता बहुत पहले से अनुभव की जा रद्दी थी, 
किन्तु मारत सरकार ने इसकी झोर कभी ध्यान नहीं दिया। १६१३ में जन 
भारत की करेंसी के सम्बन्ध में जांच करने के लिए चेम्बरज्लेन कमीशन” बिठाया 
ग्रेगा उतत समय भ्रीयुत कीन्‍्स महोदय ने एक केन्द्रीय बैंक की योजना उपस्थित 
की जो कि चेम्प्रलेन रिपोर्ट के साथ प्रकाशित हुई, किन्तु भारत ने उत्की ओर 
च्यानि तक न दिवा। १६१४-१८ के महायुद्ध में समी को केन्द्रीय बैंक की आव- 
श्यकता का अनुभव हुआ | जब १६२० में ब्रुतल्स अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक-सम्मेलन 
ने इस आशय का प्रस्ताव पाप किया कि “जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं है वहाँ 
मी शीघ्र ही केन्द्रीय बैंक स्थापित दोना चाहिए” तब कहीं भारत-सरकार का 
श्यान उधर गया। अतएव १६२१ में इसम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई। किन्तु 
इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक के सभी कार्य नहीं करता था, इस कारण एक स्वतंत्र 
केद्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता होने लगी | जब १६ २६ में हिल्टन यंग 
कमीशन बैठा तो यद्द समस्या उसके सामने भी उपस्थित हुई। देश में कुछ 
विद्वानों का मत था कि इग्पीरियल बैंक को ही भारत का केन्द्रीय बैंक घना देना 
चादिये किन्तु कुछ उसके विरुद्ध ये । हिल्टन यंग कमीशन ने इस प्रश्न का गंभीरता- 
पूर्वक अध्ययन किया और एक स्वतंत्र दिस्सेदारों के हैन्द्रीय बैंक की स्थापना का 


४३० भारतीय अर्थशात्न की रूपरेला 


खमर्थन किया | 


बिन कारणों से हिल्डन यंग कमीशन ने हम्मीरिवल बैंक को केन्द्रीय है 
न बनने की सम्मति दी वे निम्नलिखित हैं :-- 


( १ ) इम्पीरियल वबेंक के पास यथेष्ट पूँजी और डिपाजिट 


् 
है । 


सैकड़ों शाखायें भारत मर में फैली हुई हैं। भारत जैप्ते देश में जहाँ £िए के 
सुविधायें नहीं के बराबर हैं, युदि इम्पीरियज्न बैंक को केद्धोय बैंक बना दिया गया 
तो उसको अपनी शाखाश्नों को बन्द करना होगा । इतसे भारतीय व्यापार को गहरा 
घक्का लगेगा | आवश्यकता तो इस वाव की है कि इस्प्ीरियल वेंक़ों को बन्वनों 


से मुक्त कर दिया जावे और उसे एक सुदद और महान्‌ व्यापारिक बैंक के रूप में 
देश की सेवा करने दी जावे | इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक भी वना दिया जावे और 
व्यापा रिक बैंकिंग का काम भी करता रहे, यह नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हस्पी- 
रियल वैंक व्यापारिक बैंकिंग करेगा तो अन्य व्यापारिक बैंकों से प्रतिशद्धा करेगा 
जो कि अनुचित होगा | केन्द्रीय बैंक के पास राज्य की बिना सूद की डिय्राज़िद 
रहेगी और उसके पास इतने विशेष अ्रधिक्रार रहेंगे कि उप्तको अन्य बैंको ने होड़ 
करने देना सर्वथा अन्यायपूर्ण होगा। खाथ ही केन्द्रीय बैंक को कांग़ज्ञी 
निकालने का एंकाधिकार दिया जावेगा अतएव उसे व्यागारिक तैंकिंग के खतरे को 
न उठाना चाहिए | 

(२ ) इम्पीरियल बैंक को मारतीय व्यापारिक बैंक अपने प्रतिदन्द्दी के लग 
में देखते रहे है, क्योंकि वह भारतीय बैंकों से द्रव्य बाज़ार में प्रतिदन्द्रिता करता ग्हा 
है अतएव उसको केन्द्रीय बैंक बनाना उचित नहीं है। केन्द्रीय वेक को समी धत्य 
बैंकों का नेतृत्व करना दोगा । अस्त ; किसी ऐसे बैंक को जिसे अन्य बक शररता 
प्रतिहन्द्दी मानते रहे हैँ केन्द्रीय चनाना उचित न होगा | 

(३ ) इस्मी रियल बैंक के प्रति भारतीय व्यापारियों, देशों बैंकरों तथा भार- 
तीय व्यापारिक वैंकों की श्रच्छी धारणा नहीं दे | उनका कहना है कि इसीलिद 
बैंक की नीति अमारतीय है| अंग्रेज्ञ व्यायारियों तथा अंग्रेज़ों दारा संचाचित बे 
के साथ उसका व्यवहार नरम, सहानुभूतिपूर्ण और उदार होता है | हिल्टन दंग 
कमीशन का मंत था कि जिम्न बैंक के अति देश में ऐती घारणा द्वा वह $:/ 
बैंक के उत्तरदायित्य को ठीक प्रकार से न निवाह सकेगा । ॥॒ 

(४ ) कमीशन की यह मी राय थी कि द्विस्सेशर मी इस परियतत हे 
पसन्द नहीं करेंगे क्योकि यदि इम्पोरियल बक केन्द्रीय दे क बना घेयो जावगा 5 
सरकार को काबून के द्वास उसके लाम को मयादित कर देना होगा । 
को ४ प्रतिशत के लगमग लाभ मिल सकेगा जिसे इम्पासरवल्ल थे 5 


है 
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कभी पसन्द न करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी बहुत अधिक लाम मिलता है। इन्हीं 
कारणों से हिल्टन यंग कमीशन ने एक स्वतंत्र केन्द्रीय बैक की स्थापना का समर्थन 
किया | कमीशन ने केवल एक स्वतंत्र संस्था के स्थापिते किये जाने का ही समर्थन 
नहीं किया वरन्‌ उसने इस बात का मी समर्थन किया कि रिज्ञवे गैंक राज्य का न 
होकर द्विध्तेदारों का होना चाहिए । 

हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्द के आधार पर भारत-सरकार ने एक बिल' 
केन्द्रीय घारा सभा ( 00ग्राएछ ॥॥68/89#78 /.8800)9 ) में उपस्थित 
किया | इस जिल में एक दिस्सेदारों के रिज़र्व बैक की स्थापना की व्यवस्था 
थी और उसके संचालन ,ोर्ड में हिस्सेदारों द्वारा चुने हुए डायरेक्टरों का बहुमत" 
था और बौंक के गवनर तथा डिप्टी गवमंर के सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने 
का विधान था। किस्ु सेलेक्ट कमेटी ने उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये। 
उसमें विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन यह था कि बोक हिस्सेंदारों कान होकर 
सरकार का दोगा। सरकार इस परिवर्तन के लिये तो तैयार हो गई थी कि बैंक 
राज्य का हो पर संचालक-मंडल के प्रश्न पर एसेम्बली और सरकार में समझौता 
न हो सका | इस पर भमारव-सरकार ने हिस्सेदारों का बोक कायम करने का नया: 
बिल पेश करना चाहा, पर जब तक पुराना घिल सरकार वापस नहीं ले, नये' 
बिल को पेश करने की इजाजत नहीं मिली । पुराने विल के साथ तो रूगड़ा 
लगा द्वी था | अ्रस्धु ; उत्त समय भारत में एक केन्द्रीय बैंक स्थापित न हो सका। 
किन्तु जन्न भारत में नवीन शासन सुधार की योजना तैयार हुई और भारत में 
संघीय सरकार ( #७१७:७) ७0ए४७/॥77०7४ ) की स्थापना का श्रायोजन द्ोने' 
लगा जो संघीय धारा सभा के लिये उत्तरदायी होती, तो एक केन्द्रीय बैंक की 
आवश्यकता हुईं जो कागज्जी मुद्रा (2४06१ (00779709) को निकालने का प्रबन्ध 
करे | कतएव १६३४ में रिजर्व बैंक ऐक्ट पास हुआ और उसको हिस्सेदारों के बैंक 
के रूप में स्थापित किया गया। रिज़र्व बैंक को हिस्सेदारों का बैंक होना चाहिए 
अथवा राज्य का, इस सम्बन्ध में मारत में वहुत वाद-विवाद चला। अस्त ; हम 
यहाँ दोनों पक्षों का मत देंगे। 

बैंक हिस्सेदारों का हो अथवा राज्य का हो--जिन लोगों का कहना 
था कि वैक राज्य का होना चाहिए वे नीचे लिखे तक उपस्थित करते थे :--- 

(१) रिज़व बैंक को इतने अ्रधिकार दिये गये हई कि यदि बैंक पर 
पूजीपतियों का प्रभाव हो गया तो वे उसका दुरुपयोग करेंगे जिससे देश के. 
आिक हितों को धका पहुँचेया | यदि बैंक हिस्तेदारों का रह्य तो पूजीपतियों का. 
उस पर प्रभाव हो जाना स्वामाविक है| अतः ऐसा करना खतरनाक हैं| 
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रिज़ब बैंक का विधान--यह तो दम ऊपर ही कह चुके हैं कि रिक्ञव॑ 
बैंक को ट्विस्सेदारों का बैंक बनाया गया है | बैंक की हिस्सा पूँ जी (5॥878-एश्ष[- 
$8)) ५ करोड़ रुवया रखी गई । प्रत्येक हिस्खा १०० ६० का रखा गया जो कि पूरा 
चुका दिया गया था । इस उद्देश्य से कि बॉक पर किसी एक प्रदेश का प्रभाव न 
हो जावे मारत को पाँच भागों में विभक्त कर दिया गया और दिस्तेदारों के पॉँच 
रजिस्टर खोले गए | मित्र-मिन्न रजिस्टरों को नीचे लिखे अनुसार हिल्सा पूली 
बाँट दी गई :-- 
बम्बई १४० लाख 
कलकत्ता १४४ लाख 
देइहली ११५४ लाख 
मंद्रास ७० लाख 
रंगून ३० लाख 
इसके श्रतिरिक्त यह नियम भी वना दिया गया कि श्त्येक हिस्सेदार फो 
पाँच हिस्सों के पीछे एक मत ( ए०७७ ) देने का अधिकार होगा, भ्रौर किसी 
हिस्तेदार को दुस मत ( वोठ ) से अधिक देने का श्रधिकार न होया । यह नियम 
इस उद्देश्य से बनाया गया था कि रिज़र्व बॉक के हिस्सों को कुछ लोग न दृथिया 
लें । किन्तु ऊपर लिखे नियमों के रहते हुए भी रिज्ञ्व बैंक के हिस्से क्रमशः बम्बई 
रजिस्टर में अधिक बढ़ते गए । यही नहीं कि अन्य रजिस्टरों में हिस्से कम दोते 
गए और बम्बई रजिस्टर में बढ़ते गए,, वरन्‌ साथ ही हिल्सेदारों की संख्या कम ' 
होती गई । दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुश्रा कि रिज़र्व बैंक के हिंस्से ऋमशः 
कुछ थोड़े से द्वार्थों में इकट्टे होते गए ! हे 
तक के ट्विस्तेदारों की संख्या में ३० जूत १६४१ तक रे८ प्रतिशत की कमी 
हो गई ।'इस प्रदत्ति को रोकने के लिए मार्च १६४० में रिक्ञव बैंक एक्ट में इस 
शआशय का संशोधन किया गया कि यदि कोई व्यक्ति २६ मार्च १६४० के उपरान्त 
रिजर्व बैंक के हिस्से खरीदता हे और उन द्विस्तों के सद्दित उसके पास अ्रपने 
व्यक्तिगत नाम में अथवा व्यक्तियों के साथ सम्मिलित नाम में २०,००० ४० के 
मूल्य के हिस्सों से श्रधिक हो जाते ह तो उन अधिक खरीदे हुए हिध्सों को उसके 
नाम नहीं रजिस्टर किया जावेगा । दूखरे शब्दों में इसका श्र यह हुआ कि २६ 
मार्च १६४० के उपरान्त कोई मी व्यक्ति कुल मिलकर २०,००० र० के हिस्सों से 
अधिक नहीं खरीद सकृता था। किन्तु इतना होने पर भी रिज़र्व बैंक के हिस्सेदारों 
की संख्या कम होती गई और ऋरमशः हिस्से कुछ द्वा्थों में केन्द्रित होते गये | 
रिजर्व नेक एव्ट से बैंक की दिस्था पूंजी को घटा-बढ़ा सकने का भी 
भ्द्य 
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नहीं दे सकते थे । गवर्नर की श्रनुपस्थिति में एक डिप्टी गवनेर वोट दे सकता था, 
यदि.वह भारत सरकार की लिखित आज्ञा प्राप्त कर ले। अन्य वूसरे सभी 
डायरेक्टर केवल पाँच वर्षों तक अपने पद पर रहते थे । 

केन्द्रीय तथा राज्य की धारा समा का सदस्य, कोई वेतनभोगी सरकारी 
कर्मचारी, किसी बैंक का नौकर था कर्मचारी, किसी बैंक का डायरेक्टर ( सहकारी 
बैंक के डायरेक्टरीं को छोड़कर ), रिज्ञर्व बैंक का डायरेक्टर था स्थानीय बोर्ड 
(,009] 7309705 ) का सदस्य नहीं हो सकता था। कोई व्यक्ति जो कि केन्द्रीय 
बोड का डायरेक्टर या स्थानीय बोर्ड का सदस्य चुना गया हो या मनोनीत किया 
गया हो यदि रिजर्व बैंक के ७००० र० के हिस्सों का ६ महीने के अन्दर रजित्टर्ड 
स्वामी नहीं बन जाता तो वह डायरेक्टर या सदस्य नहीं रह सकता था | यदि कोई 
डायरेक्टर बिना गवर्नर से छुट्टी प्राप्त किये तीन लगातार मीटिंगों में अनुपस्थित 
हो जाता तो वह बैंक का डायरेक्टर नहीं रहता था| 

स्थानीय बोर्ड औ९ उनका कार्य--इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण के पहले 
प्रत्येक रजिस्टर का एक स्थानीय बोर्ड होता था जिसका संगठन इस प्रकार होता 
था--(१) उस रजिस्टर के हिस्सेदार अपने में से पाँच सद॒ल्य चुनते थे। 
(२) केन्द्रीय घोर्ड उस रजिस्टर के हिस्सेदारों में से श्रधिक से अधिक तीन सद्रुयों 
को मनोनीत करता था। केन्द्रीय बोर्ड को अधिकार इसलिए! दिया गया था कि 
जिससे कृषि सहकारी बैंक, तथा अन्य ऐसे हिों का स्थानीय बोड्ड में प्रतिनिधित्व 
हो सके । 

स्थानीय षोडं के दो कार्य होते ये | एक तो वे अपने में से केन्द्रीय बोड के 
लिये डायरेक्टर चुनते थे और दूसरे वे फेन्द्रीय बोर्ड को उन सब बातों पर अपनी 
राय देते थे कि जो उसकी सम्मति के लिये भेजी जाती थी । स्थानीय बोर्ड के 
अधिकार बहुत दी सीमित हैं और उनका कोई मद्दत््व नहीं है । 

रिजय बेंक का राष्ट्रीयकरए--भारत के स्वतन्त्र होने के बाद मारत- 
सरकार ने रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयरण करने का निश्चय किया और इस उद्देश्य 
से रिज़ब वैक ऑव इण्डिया ( ट्रान्सफर टू पब्लिक ओनरशिप ) एक्ट, १६४८, पास 
किया गया | १ जनवरी १६४६ से यह एक्ट लागू हो गया। इस सम्बन्ध में आगे 
लिखा गया है । 

रिज्रव बेंक के कार्यं--रिजत् वेंक के व्यापारिक कार्य--रिज्षर्व बैक 
नीचे लिखे व्यापारिक कार्य कर सकता है :--- 

(१) रिज़र्व वैक बिना सूद की डिपाज़िट स्वीकार कर सकता है| रिज़र्व 
बैक पर सूद न दे सकने का प्रतिबन्‍्ध इस कारण लगाया गया है कि वह व्यापारिक: 
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बैंकों से प्रतिस्पर्दा न कर सके । 

(२) रिज्ञव बैंक ऐसे बिलों ( 98 ) श्र प्रामितरी नोटों को जो दाल-' 
विक व्यात्रारिक व्यवह्ारों ( 00907670॑ 8] प7७78६0४078 ) के कारण उप्र 
हुए हों, जिन पर दो अच्छे हस्ताक्षर हों, उनमें से एक हस्ताक्षर किसी शिवपत्र 
(80760 प७) बैंक का हो और जिनके चलन की श्रवधि ६० दिन से अधिक बारी 
न हो, और जो भारत पर काटे गए दो और जिनका भुगतान भारत में होने वाला 
हो, खरीद या बेच सकता है अथवा उन्हें पुनः भुना सकता है| 

इसका अर्थ यह है कि रिज़्ब बैंक रुपयों में काटे या लिखें गये आयात- 
बिलों (99]008 ।7907 87]]8) को गुना सकता है, यदि इस प्रकार के विर्लों 
का आयात व्यापार ( ॥77ए07 77%08 ) में चलन होने लगे। भारत सरकार 
या 'ए! श्रेणी के राज्यों की सरकारों की सिक्‍यूरिटीज़ में व्यापार करने की दृष्टि 
से काटे गये बरिलों को भी यदि वे ६० दिन में पकने वाले हों तो रिज़र्व बैंक वेच, 
खरोद या भुना सकता हैं | यद्‌ इस प्रकार के बिल या प्रामिसरी नोथ कृषि के 
चन्धों के लिए लिखे गए हो या फसलों की बिक्री का प्रबन्ध करने के लिए काटे 
गए, हों तो उनके चलन की अवधि, जो पहले अधिक से अधिक ६ मद्दीने की बारी 
होनी चाहिये थी, अब १५४ महीने की कर दी गई है। इन विलों पर मी दो अरे 
हस्ताक्षरों की आवश्यकता है और उसमें से एक हस्ताक्षर या तो किसी शिवपूल 
बैंक का अथवा प्रान्तीय सहकारी बैंक का होना चाहिए, | इस प्रकार के बिलों ढो 
रिज़र्व बैंक पुनः भुना सकता है। 

(३) रिज्ञव बैंक ऐसे बिलों को जो कि यूनाइटेड किंगहम में अयवा कही 
किसी स्थान पर काटे गए हों और ६० दिन के अन्दर पकने वाले हों, खरद, पे 
और भुना सकता है किन्तु यह कार्य वद्द किसी शिड्यूल बेंक के द्वाग हा 
सकता है || 2: £ 

(४) भारत में कम से कम १ लाख झुपये की कीमत के रिह्यूच करन 
स्टिंग खरीदने और उन्हें स्टिंग बेचने का काम भी रिज्व बैंक कर सकता ६ । 

(५) रिजर्व बैंक बी” श्रेणी के राज्यों, स्थानीय शातन हा 
( म्यूनिल्पैलटी तथा हिस्ट्रिक्ट बोर्ड इत्यादि), शिब्यूत्र मे 
सहकारी बैंकों को ऋण दे सकता है किन्ठ इस ग्रकार हा 
से अधिक ६० दिन के लिए, दिया जा सकता हैं । चंद न्यश स्मकं, 
या सिक्‍यूरिदी (अचल सम्रत्ति को छोड़ कर) की जमानत पर का हु 
जो भी सिक्यूरिटी टृस्ठी तिक्‍्यूरिटी दे उसके विद रत कर 
दे सकता है | इसके थ्रतिरिक सोना वा चांदी अथवा इन हि हा 
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भी ऋण दिया जा सकता है कि जिन्हें रिज्ञव बैंक खरीद या-सुना सकता है | किसी 
शिड्यल बैंक अ्रथवा प्रान्तीय सहकारी बैंक के प्रामितरी नोट पर भी रिजर्व बैंक 
ऋण दे सऊता है यदि वह वात्तव में व्यापारिक व्यवहारों ( 00फरा707०॑ंथो 
पृण880007 ) के लिये लिया जावे | 

(६) रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा 'ए! श्रेणी के राज्यों को तीन मद्दीने से 
अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता । 

(७) रिज्ञर्व बैंक यूनाइठेड किंगडम की उन लिक्ष्यूरिटियों की खरीद-बिक्री 
कर सकता है जो कि खरीदने की तारीख से १० वर्षों के अ्रन्दर पक जावे। भारत 
सरकार या प्रान्तीय सरकार की किसी प्रकार की सिक्यूरिटी, चादे उसके पकने 
की अवधि कितनी ही क्यों न हो, रिजर्व बैंक खरीद या बेंच सकता है | बी' 
श्रेणी के राज्यों अथवा स्थानीय शातन संस्याओं में से केवल उनकी दी सिक्‍यू- 
रिटी रिजर्व बैक खरीद या वेच सकता है जिनकी भारत सरकार बैंक-भोर्ड की 
सिफारिश पर स्वीकृति दे। १ जनवरी, १६४६ से जो संशोधन रिज़र्व बैंक एक्ट 
में लागू हुआ है उसके अनुसार अब रिज़्वे बैंक उन देशों की सिक्यूरिदियों में 
भी झपना रुपया लगा सकता है जो श्रन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष के सदस्य हैं। इन 
देशों में भुगतान किये जाने वाले व्यापारिक बिलों को निनक्री मियाद ६० दिन के 
अन्दर पूर्ण द्ोती दो, रिंज्ञ हैंक खरीद, बेच और भुना सकता है। इन देशों के 
केन्द्रीय बैंक में रिज़र्व बैंक रुपया भी जमा कर सकता है। 

(८) रिज्ञव बैंक अपनी पूँजी से अधिक ऋण नहीं ले सकता, और वह 
भी एक महीने से श्रघिक के लिए नहीं । ऋण केवल किसी शिड्थ,ल बैंक से 
अथवा किस्ली विदेशी केन्द्रीय बैंक (00769 73%77) से लिया जा सकता है । 

(६ ) कुछ दशाश्रों में बैंक को सीधे खुले बाज्ञार में ६० दिन के त्रिल 
भ्ुनाने वथा ३० दिन के लिए ऋण देने का अधिकार दे दिया गया है अर्थात्‌ बैंक 
कुछ दशाश्ं में चिना किसी शिव्यज्ञ बैंक अथवा प्रान्तीय सहकारी बैंक के हस्ता- 
करों के ही ऋण दे सकता है या विलों को भुना सकता है। इसे बेंक की खुले 
बाज़ार की क्रिया ( 0फ७॥ (७7४७ 09७7:७४४0०75 ) कहते हैं । 

बह व्यापार-कार्य जो कि बेंक नहीं कर सकता-- ( १ ) बैंक कोई 

व्यापारिक तथा व्यवसायिक कार्य नहीं कर सकता | अ्रथांत्‌ व्यापार तथा व्यवधाय 
में दिलचस्पी नहीं ले सकता और न आर्थिक सद्दायता दे सकता है। 

(२ ) वह अपने हिस्सों या अन्य किसी बैंक या कम्पनी के हिस्सों को नहीं 
खरीद सकता और न उन हिस्सों की जमानत पर ऋण ही दे सकता दै । 

(३ ) वद्ध किली अचल सम्पत्ति को रेहन रखकर ऋ्टूण नहों दे सकता और 
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न अचल सम्पत्ति को खरीद ही सकता है। केवल श्रपने काम के लिए दो भी 
इमारत इत्यादि की श्रावश्यकंता हो उसे अवश्य खरीद सकता है। 

(४ ) बैंक श्ररक्षित ( 078607726 ) ऋर नहीं दे सकता। 

(५ ) वद्द मुद्ती जमा (7000०शं68 ) या चाल्यू खाते ( 0णाशां 
00077 ) पर कोई सूद नहीं दे सकता। 

(६ ) वह ऐसे बिलों को न काट सकता है और न स्वीकार दी कर सकता 
है कि जिनका माँगने पर भुगतान न हो । 

ऊपर लिखे व्यापारिक कार्यों के श्रतिरिक्त रिज़र्व बैंक को भारत का केदीय 
बैंक ( (00079) 37 ) होने के नाते और बहुत से महत्त्वपूर्ण कार्य तौंप दिए 
गए हैं । वे नीचे लिखे हैं :-- 

कागज़ी मुद्रा (290०८ 0777७709) को निकालने का एकाधिकार-- 
रिज़ब बैंक को कांग्रजी सुद्रा निकालने का एकधिकार प्रात है। रिज़व बैंक की 

स्थापना के उपरान्त सरकार का कागज्ी मुद्रा निकालने का श्रधिकार समाक्ष हद 

गया | रिक््॒द बैंक के नोट काबूनों प्राह्म ( /980 7७70७ ) हैं और भाग्त- 
सरकार उनकी गारंटी करती है। मारत-सरकार के पुराने नोट रिज्र्न मैंक ने ले 
लिए फिर उन्हें अपने नोटों के रूप में चलाया | जनवरी १६रे८ में तबमे पहले 
रिज़र्व बैंक के नोट निकाले गये । रिजर्व बैंक पर अपने नोटों को रुपयों में बदलने 
का कानूनी उत्तरदायित्व है। रिज़र्व नेक पांच रुपये, दल रुपये, सौ रुखे, पांच सौ 
रुपये, और दस हज़ार रुपये के नोट निकाल सकता ४ | 

कागज़ी मुद्रा निकालने का काम बैंक का नोट विभाग ( [5806 
]000%7७70906 ) करता हैं। नोट विभाग को बैंकिंग विभाग ( 008 
90008£00076 ) से सर्वथा एथक रखा जाता है। भारत में यह विमानन 
अनावश्यक था । यह्द विभाजन बैंक आव इड्चलैंड के श्राधार पर किया 
शया था| किन्तु बैंक आव इज्जलैंड में यद्ध विभाजन इसलिए श्रावश्यंक की 
वहाँ नोट विभाग में होने वाल्मा लाभ तो सरकार को जाता था और “रिंग का 
लाभ हिस्सेदारों को मिलता था। किन्तु जत्र वक राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ शा दे 
तक भी भारत में तो कानून द्वारा निर्धारित (४ प्रतिशत ) से श्रधिक जाम 
सरकार को मिलता था, इस कारण यह विभाजन अनावश्यक था । 32 ख 5 
के बाद तो इस विभाजन का कोई मद्ठत््व दी नहीं है। इससे हावि है 0३ 
बैंक की लेनी-देनी का लेखा ( छ08709 908 )दो दुकदी मे सिम 


दो जाता है | 5 
जहां तक कारगज्ञी मुद्रा की सुरक्षा के लिए सुरख्त कोष ( वीशशएटल 
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रखने का प्रश्ने है. रिजर्व बैंक ऐक्ट के अनुसार कुल नोटों का ४० प्रतिशत रक्षित 
कौष सोने के सिक्के, सोने के पार्टों अथवा स्टलिज्ञ के रूप में होना चाहिए और 
शेष रुपयों तथा सरकारी सिक्‍यूरिटियोाँ तथा स्वीकृत व्यापारिक पत्रों ( 9 8709 
900०७ ) के रूप में होना चाहिये | पर १ जनवरी, १६४६ से बैंक को उन देशों 
की सिक्‍्यूरिटीज--जिनमें बिल और नकद मी शामिल है--भी सरक्षित कोष में 
रखने का अधिकार हो गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के सदस्य हैं । 

सरकार का बैंकिंग कार्य--नोट निकालने के अतिरिक्त रिज्षर्व बैंक सर- 
कार के वैंकर का कार्य मी करता है। वह सरकार की ओर से रुपये का भुगतान 
करता है श्रौर सरकार का रुपया स्वीकार करता है ) उसे सरकार की विदेशी देनी को 
चुकाना पड़ता दे | सरकारी रुपये को एक, स्थान से दूसरे स्थान पर सेजना पड़ता 
है तथा श्रन्य बैंकिंग कार्य करने पड़ते हैं | जब सरकार ऋण लेती है तो इन ऋणों 
को रिजुर्व बैंक ही निकालता है और वहो उनका प्रवन्ध करता है । केन्द्रीय तथा 
श्र! श्रेणी के राज्यों की सरकारों का नकद झपया बैंक के पास ही बिना सूद के 
डिपाजि८ के रूप में रहता है। बेंक़ को यद्द कार्य मुफ़्त में नहीं करने पड़ते । 

रिजूवे बैक का यह भी कार्य है कि वद्द रुपये की विनिमय-द्र 
(7%०7%789 798/88) को स्थिर रक्‍्खे | इसी उद्देश्य को लेकर रिजूब बॉक को 
काबूत द्वारा विवश कर दिया गया है कि वद अधिक से अधिक १ शि० ६ हद 
पें० प्रति रपये के द्िसाब से स्टलिज्ञ खरीदेगा और कम से कम १ शि० ६४३ पेँ० 
प्रति रुपये के दिसाब से स्टर्लिज्ञ वेचेगा | इसका श्रर्थ यह हुआ कि यदि किसी 
के पास स्टलिज्ञ हैं और घद्द उनके रुपये करना चाहता दै तो वह रिजर्व मैंक को 
ऊपर लिखी दर पर स्टलिज़् बेच सकता है। रिजवं बेंक को उसके स्टलिद्न खरीदने 
होंगे और यदि किसी व्यक्ति को स्टर्लिज्ञ की आवश्यकता है तो उपयुक्त दर पर 
स्टलिज्ञ खरीद सकता है । रिज़र्व बैंक फो उसे स्टर्लिज्ञ बेचने होंगे | इस बारे में 
एक मर्यादा यह है कि ख़रीदने और बेचने का सौदा दस इज़ार पौंड से कम का 
नहीं होना चाहिए । जब भारत श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य दो गया तो 
श्रप्रेल १६४७ में इस सम्पन्ध में बैंक के विधान में यह संशोधन कर दिया गया 
'कि रिज्ञव चैंक को विदेशी विनिमय बेचना और खरीदना होगा और इस बारे में 
बैचने -तथा खरीदने की दरें तथा और शर्तें भारत-खरकार समय-समय पर 
तय करेगी | 

रिज़िव बेंक की अन्य विशेषताएँ--यद्द तो हम ऊपर ही कह आये हैं 
कि रिज़व बैंक की पहली विशेषता यह्द है कि वह दो विभागों में विमक्त है-- 
६६ ) नोट विभाग ( 75876 ॥)67७7४४77076 ) और (२ ) बैंकिंग विभाग 
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सकता है । 


बैंकिंग व्यवस्था छुड१ 


इसके अतिरिक्त इस समझौते का एक अंग यह भी था कि यदि इम्पीरियल 
बॉक की जितनी ब्रांचें रिजर्व बैक ऐक्ट के लागू दोने पर खुली हुईं थीं, कम से कम 
उतनी ब्रांचें खोले रखत्ता है तो पहले पांच वर्षों में ८ लाख वार्षिक और तीसरे 
पांच वर्षों में ४ लाख वार्षिक रुपये रिज॒व बैंक इम्पीरियल बैंक को देगा । 

शिव्य ल बैंकों की डिपाज़िट--जिस बौंक की चुकता पूंजी ( ?#ंत-एए* 
(9एं609) ) और सुरक्षित कोष ( [२०४७7ए७४ ) पाँच लाख रपये से अधिक हों 
बह रिजर्व बैंक ऐक्ट की दूसरी शिव्यूल में सम्मिल्षित किया जा सकता है अर्थात्‌ 
शिब्यूल बॉक बन सकता है | रिजर्व बैक साल (7660) पर नियन्त्रश स्थापित 
कर सके इस उद्देश्य से प्रत्येक शिव्यूत्न बैंक को अपनी चालू जमा ( 0प्राएकां 
]07०४॥8 ) का पांच प्रतिशत और मुद्दती जमा ( ए५5७१ 70०४8 ) का 
२ भ्तिशत रिज्ञव बैंक के पात रखना होता है। यदि कोई शिड्युल बैंक इस शर्त 
को पूरा न करे तो उत्तको दंड दिया जाता है| निर्धारित प्रतिशत से जित बैंक का 
रिजव बैक के पास कम कोष रहता है उसको कमी पर प्रचलित-रिज्षर्व-बैंक रेट से 
अधिक सूद देना पड़ता है । और यदि शिड्यूल बैंक श्रगला लेखा” 
( छै&#07४ ) भेजने के दिन तक उस कमी को पूरा न कर सके तो बैंक रेट से 
कमी पर पाँच प्रतिशत अधिक सूद देना होता है। यदि उसके आगे लेखा भेजने 
के दिन तक वह कमी पूरी न हो तो रिज्ञब' बैंक प्रतिदिन ४.०० रु० जुर्माना कर 
सकता है और उम बैंक को और अधिक जनता से डिपाज़िट लेने की मनाही कर 
सकता है । अत्येक शिड्यल वैंक को प्रति ससाद् रिजव बैक को एक लेखा' 
मेजना पड़ता है जिसमें नीचे लिखी बातों का उल्लेज् रहता है--(१) बैक की चालू 
जमा ( 0प्राए७॥ १00908# ) श्रौर मुद्दती जमा ( एप5०० ॥0७00»8 ), (२) 
बुक के पाप्त कितने मूल्य के नोंट हैं, (३) बैंक के पास कितने रुपये और छोटे 
सिक्के हैं, (४) बैंक ने कितना ऋण दिया दै और कितने मूल्य केबिल भुनाये 
हैं, (४) बेंक का कितना रुपया रिज़र्व बैंक में जमा है | इस छेखे को न भेजने पर 
प्रतिदिन १०० र० के हिखाब से जुर्माना किया जा सकता दै । 

रिजवे बैंक का लाभ और रक्षित कोष--रिज़ञ्व॑ बैंक ऐक्ट (१६३४) में 
इस बात का उल्ले़् कर दिया गया था कि रिज़र्व.बैंक अपने हिल्सेदारों को अधिक 
से अधिक ५ प्रतिशत लाभ दे सकता है, किन्तु लाम कितना बॉटा जावेगा 

, इसका दि्णय मारत-सरकार करेगी | आरम्म में सरकार ने ३६ प्रतिशत लाभ 

बाँटने की अनुमति दी थी, किन्त १६४३ से रिक्षर्व बैंक अपने हिस्सेदारों को 
४ प्रतिशत लाभ बाँव्ता रहा। हिस्प्रेदारों के बाँडने के उपरान्त जो भी 
लाभ शेष रहता वह सरकार को दे दिया जाता था | ऐक्ट में , यह विधानः 


“था कि जब तक रक्षित कोप ( म९5७०८७ मए70 ) पूँची के चरावर मे हो झा 
तब तक कम ते कम ५० लाख रुपया रक्षित कोष में प्रतिदर्ष रक््छा झबेगा | चदि 
लाम इतना न हो तो हिस्सेदारों को बॉटने के उपरान्त जो भी लाम शेप बचे सब 
रचित कोप में रख दिया जावे। जब रक्षित कोप पूँली के बसवर हो जाये नो सारा 
“शैष लाम सरकार को दे दिया जावे। १६३६ के पूर्व बैंक झा रक्ित कोप पच 
करोड़ रुपये हो यया था अ्तण्व उत्तके बाद हिल्सेदारों को लाभ बॉव्ने के उपसेत 
शेप लाम सरकार को चला जाता था। १ जनवरी, १६४६ से रिज्द अछ का 
राष्ट्रीयकस्श हो जाने से बैंक का सारा ताम सरकार को दी मिलता है क्मोंकि अब 
बैंक के सब हिल्‍्से सरकार के पाल आ यये हैं। 

रिजव॑ बैंक संशोधन एक्ट १६५१-न्बंबर १६४० में रिडई मैंझ एक्ट 

का संशोधन करने के लिये भारतीय संसद में एक बिल पेश हुआ्ला या, बंद २७ 
श्रप्रेल १९४१ के संसद में पास हो गया हैं। इस संशोधन के फ्रतलवरूप 
ैंक एक्ट अम्मू-काशमीर को छोड़ कर समत्त मारत में लागू हा सदा “है है 
बैंक के कार्मी के बारे में नीचे लिखें परिवर्तन किये गये हैं :-- 

(१) कृपि संबंधी बिल या प्रामिसरी नोट जो बैंक बेच, खरीद श्र भुना 
सकता है उनकी अवधि ६ महीने से बढ़कर १५ महीने कर दो गई इनन्थयात्‌ 
जिन चिलों की मियाद १५ मढीने के अन्दर-श्रन्दर समात दाता ई उन्हे सिजिय बेऊ 

खरीद, वेच और भ्ुना सकेगा | राज्य सहकारी बैंक' के दत्ताक्षर दो श्रन्छे इलाहरों 
में स्वीकार किये जायें यह भी संशोधन हो गया है 

(२) सरकारी वर्किंग कारोबार के संबंध में बह साहू कर दिया गया द्टै 
फि'बीः श्रेणी के राज्यों का रिजर्व बैंक उस तरह से काम नहीं करता जसे श्रा श्री 
-के राज्यों का। पर एक नई धारा इस ब्राशव की जोड़ दी गई दे कि शिस्ी भी 
ध्यीः श्रेणी के राज्य से सममोता दोने पर रिृंवत्कट तक बंदर का काम कर 
सकता दै और उतके ऋण की व्यवस्था कर तकता है। ऐसा समभीहा दोने 
संप्तद के सामने रखा जायगा । हिल 

(३) शिड्यूल वेक रिजुव बैक को जो साप्ताहिक स्टेटलट परा | ८ 
उसको पेश करने का समय अत्र तक जिस दिन को हदेटमेंट होता है उससे दी द्ु्े 
बाद तक था | पर श्रत्र वह शंच दिन का कर दिया गया है और विशेष परिरटि्या 
में यह समय १० दिन तक मी हो सकता है। श्रस्त, ताधास्यतया शुक्रार दड 
स्टेटमेंट बुध को दिया जा सकता है। इसके अलावा बैदी छो यद्द सा ही 
रूप में बताना होगा कि सरकारों सिक्‍्य रिट्रियों और ड्रेहरी दिलों श्राटि में ठतई 


श्र 
कितना रुपया लगा हुआ दै। 





भर जे हे 


है. 


विशेष परिस्थिति में पिडव थक को मद कप | 


बैंकिंग व्यवस्था डंडे 


मिल्क गया है कि पह किसी शेडूल्ड बैंक को अनिवार्य नकृद कोष की शर्ते से' 
मुक्त करदे । 2 
( ४ ) विदेशों की सरकारों का रिजर्व बंक हिसाब रख सकेगा ओर दूसरी 
बकिय संबंधी सेवाएँ सी कर सकेगा। अब तक वह ऐसा नहीं कर सकता था | 
(५ ) बैंक पर खुले बाजार की क्रिया ( ओपिन मार्केट आपरेशन्स ) के ' 
संबंध में जो सरकारी प्रतिभूतियों की रक्षम या उनके समय विषयक प्रतिबंध ये वे 
हटा दिये गये हैं और बैंक को यह अधिकार भी दिया गया हैं कि बह अन्तरराष्ट्रीय' 
चौंकों के हिस्सों और सिकयूरिटियों में झपया लगा सके | 
(६ ) केन्द्रीय सरकार की अनुमति से रिजुव बैंक विदेशी सरकारों या 
सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष व्यक्तियों के एजेन्ड का काम कर सकता है, यह स्पष्ट 
उल्लेख कर दिया गया है| ) 
(७ ) रिजूव बौंक का इस्पी रियल बैंक एकमात्र एजेंट होने का केवल 'ए! 
और सी! राज्यों में ही अधिकारी रहेगा, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है| 
रिजियं बेंक और द्रव्य बाजार ( (००७० (७779 )--रिजच बैंक का 
मुख्य काय देश के हित में साख ( 07७०४ ) का नियंत्रण करना है| इस कार्य 
को भली प्रकार कर सकने के लिये यह आवश्यक है कि रिजर्व बौक का 
साख, करंसी या मुद्रा ( 0प्रापशा69 ) पर मी पूरा नियंत्रण “ स्थापित हो 
जावे | यह पहले के श्रध्यायों में बता चुके हैं कि साल पर नियंत्रण स्थापित करने 
के लिए यह आवश्यक है कि करसी या मुद्रा पर मी नियंत्रण स्थापित किया जाये 
क्‍योंकि मुद्रा के श्राधार पर ही साख का विस्तार होता है। यदि केवल करंसी भा 
मुद्रा से व्यापारिक कारबार होता तब तो मुद्रा पर नियन्मण स्थापित कर 
हैने मात्र से साख पर भी स्वतः नियंत्रण स्थापित हो जाता ! परन्तु 
यदि इसके विपरीत चेक या घनादेश ( (0060४४४ ) का व्यापारिक कार्यों में व 
अधिक प्रयोग होता है, जैसा कि व्यापारिक दृष्टि से उन्नत देशों में आजकल हर 
रहा है, तब केवल मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित करने से साख पर निरय॑ 
स्थापित नहीं हो सकता । क्योंकि केवल मुद्रा का करंसी पर नियंत्रण स्थ पित हो 
जाने से व को की जमा या डिपाजिट अथवा बौंक द्रव्य (890६ "० ) हा 
शक प के हे अस्द; एक ऐसे देश में जहोँ कि चेक का व अल क त 
$ वन्‍्द्रीय बक ( (९7078) 
पा प व्वापित पका वजूर बट भर का या डिपाजिट पर भी 
सफल नहीं हो सकता | ह 02000: हे ५ 
भारत में क्रन्‍-शक्ति ( 2 एएओथडांग्र8 20७० ) के तीन मुख्य रूप-हैं:-..- 
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रुपये का सिका, कागज्ञी मुद्रा अर्थात्‌ करंसी नोट तथा बैंढों की बदाया ई 
डिपाज़िट | इनमें रुपये का सिक्का अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है 24 की 
अपेक्षाकृत कम दी है, अतएव भुगतान करने के मुख्य साधन यो हज ह कक 
हैं या वे बेंक डिपाज़िट ( जमा ) हैं जिन पर चेक काटे जा कम 
चषेकों । सकते हैं। इनमें भी 
है का चलन तेज्ञी से बढ़ रहा है। यद्यपि आज यह कहना कठिन है ड़ि भाल 
हक नोटों के चलने से चेकों का चलन अधिक है, फिर भी इनमें कोई संदेह 
बा हे हक कहे काफ़ी है और शीघ्र दी वह समय आने वाला दे जगह 
। चलन करंसी नोटों से बहुत श्रधिक बढ़ जावेगा । 
यही कारण है कि रिज़र्व बैंक को करंसी पर पूरा नियंत्रण स्थापित झमे 
का अधिकार दे दिया गया है, श्र्थात्‌ रिजर्व बैंक को कागजी मुद्रा श्र्थात्‌ करंसी 
नोट निकालने का अधिकार प्राप्त है । रिज़र्व बैंक की स्थापना के पूर्व करंसी भोट 
निकालने का कार्य वो सरकार करती थी ओर कुछ सोपा तक साख का 
नियंत्रण इम्पीरियल बेँक के हाथ में था। भारतीय द्रव्य बाजार की यही दुर्बलता 
थी जो कि रिज्ञव बैंक की स्थापना के उपरान्त दूर हो गई । रिज्ञव बैंक को कानून 
द्वारा शिड्यूल बैंकों के बैलैंस को रखने का श्रचिकार दे दिया गया । इसके भ्रतिरित 
रिक्ञव बेंक के पास सरकारी कोष ( 7 प्रा08 ) भी रह्दता है तथा उसको सरकार 
का चैंकर होने का भी गौरव प्राप्त है। इन सुविधाओं से रिक्षव बैंक को सास 
पर नियंत्रण स्थापित करने में बहुत स॒विधा द्ोती है | इन अ्रधिकारों श्रीर 
सुविधाओं के श्रतिरिक्त रिक्ञव बैंक ऐक्ट में रिज़व बेंक को आवश्यकता 
पड़ने पर सीचे जनता से व्यवहार करने की आज्ञा दे दी गई है। ऐक्ट की घाग 
९८; के अनुसार यदि भारत के व्यापार-व्यवसाय ओर कृषि के द्ितों में यह 
आवश्यक प्रतीत हो, तो रिज़र्व चैंक सीधे बिलों को भुना सकता है श्रीर ऋण दे 
सकता है। इसका श्र यह हुआ्रा कि रिज़बे बैंक बिना शिड्यूल यैंक या प्रान्दीस 
सहकारी बैंक की दलाली या मध्यल्थता के खुले बाज़ार ( 090॥ >90£ ) 
का कारबार कर सकता दै। यह अधिकार रिज्ञव चैंक साधारणतः काम में नहीं 
लावेगा | यह असाधारण अवसरों पर ही काम में लाया जा सकता है । 
रिज़व' बैंक श्रौर साख का नियंत्रण--रिद्ञव चैंक साख ( (72वें६) 
का नियंत्रण करने में कहाँ तक सफल हुआ्ला है इसके निर्णय में एक कठिनाई सह 
है कि यद्यपि रिज़र्व बैंक को स्थापित हुए इतने पर्ष हो गए किन्द श्रमी थोड़ें समय 
पहले तक उसकी साख-नियंत्रण-शक्ति की परीक्षा होने का कोई अवसर नहीं 
शआराया था क्योंकि जब से रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई है तब से टब्य-बाह्ा: 
प्रायः -द्रब्य ( ०769 ) की बहुतायत ही रही | अतरव द्वब्य-बाज़ार का पिश्वद 
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नंक की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। पर पिछले वर्षों में ( १६४६० 
और १६५८१ में ) बाज़ार में द्रव्य की कमी रही और बैंकों ने साल की मात्रा 
में यथेष्ठ प्रछार किया ।भारंम में तो रिज़र्व बैंक ने कोई नियंत्रण किया नहीं पर नवें- 
जर १६५६१ में बैंक रेट को ३% से ३६४ कर दिया गया और सरकारी प्रतिभूतियों से 
“रिजर्व बैंक ने अपना समन वापिस कर लिया, अर्थात्‌ बैंक ने यह घोषणा कर 
दी कि विशेष स्थिति को छोड़कर १६३४१-३:२ के तेज्ञी के मद्दीनों ( बिज्ञी सीजन ) 
में बढ शेट्नल्ड बैंको से सरकारी प्रति भूतियाँ नहीं खरीदेगा। रिजब बैंक की रेट बढ़ते 
ही इम्पी रियल बैक तथा दूसरे बैंकों ने मी अपनी ब्याज की दरें कई बार बढ़ाई 
और रिजर्व बैंक के पास उनको साख के लिये जाना पढ़ा । रिज॒व बैंक ने अपनी दर 
जब बढ़ा दी तो उसके बाद इम्पीरियल बैंक की हुंडी रेट ४४ से ४३%, एडवांस रेठ 
३६% से४%, ५. लाख और ऊपर के ऋणों की काल रेट ३% से ३६% और उससे कम 
की काल रेट ३३% से ३३% तक बढ़ गई है । इसी प्रकार बम्चई में और बैंकों की 
काल रेट १% से २३४, तीन मद्दीने की डिपोजिठ रेट २६३४ से ३४ और छः महीने 
की २१% से २३१ हो गई । रिजूव बैंक साख नियंत्रण में सफल हुआ यह स्पष्ट है। 
( रिजू्व बैंक बुलेटिन माचे १६४२ ) 
भारतीय द्वव्य बांजार की कुछ विशेषताएँ ऐसी हैं जो कि श्रन्य देशों में 
नहीं पाई जञातीं और उनसे यह संदेह होने लगत। है कि क्या रिजृव बैंक वास्तव में 
साख का नियंत्रण करने में सफल होगा। पहली विशेषता तो यह थी कि इस्पी- 
रियल बैंक का भारतीय द्रष्य बाजार में अत्यधिक प्रमाव है, किन्तु जेसा हम आगे 
'देखेंगे इम्पीरियल बैंक के इस अत्यधिक प्रमाव से रिजर्व बैंक का अमाव कम नहीं 
होता । इम्पीरियल बैंक की भारतीय द्रव्य बाबार ( ग0ं0४ण ०० 
/०४7१76॥ ) में विशेष परिस्थिति के कारण साख के नियंत्रण की यहाँ एक नई 
पद्धति का आविर्भाव हुआ जो रिजव बैंक और द्रव्य बाजार के लिए लामदायक 
सिद्ध दो सकती है | 
भारतीय द्रव्य बाजार की दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ विनिमय बैंकों 

( एक्सचेंज बैंकों ) का एक ऐसा प्रभावशाली समूह है कि जो यदि चाहे तो रिजर्व 
चैंक की साख नीति ( 0780$ ?20॥0ए ) को अतफल कर दे सकता है, क्योंकि 
उनकी लम्दन-द्रव्य बाजार में सीधी पहुँच है। किन्तु अ्रव जेती गणमैतिक स्थति है 
'एक्ससेंब बैंकों का यह साहस नहीं दो सकता है कि वे रिज्ञब बैंक की भारतीय 
हितों की दृष्टि से निर्धारित नीति के विरुद्ध कार्य करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उनके 
विदद्ध सरकार को कार्यवाही करनी पड़ सकती है। अल्तु; एक्सचेंज बैंकों तथा रिज्ञवे 
जैंक में संघर्ष होने की सम्भावना नहीं है| अ्रमी बैंक रेट बढ़ने पर एक्सचेंज 
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बैंकों ने भी अपनी दरें बढ़ाई यह इसका प्रमाण है । 

ऊंचे विद्वानों या यह मत है कि भारत जैसे देश में बहाँ हि आह दो 
अलंगठित है, रिज़ब बैंक का प्रमाव नहीं पड़ सकता दै । किन भारत में दया इस 
देशों में जह्दोँ कि हरव्य-बाजार संगठित नहीं है, बहो के अनुमद ने हमें वह बस्दः 
दिया है क्रि ऐसी कोई सम्मावना नहीं है। भ्रक्रीका तथा आस्ट्रेलिया में इद़ों रे 
"केन्द्रीय बैंकों ( 0७7679] गत ) का द्व्य-चाज़ार पर पूरा प्रभाव पढ़ता है। 

केक भारतीय द्वब्य-बाज़ार पर रिज्व बैंक का प्रमाव इसी से ज्ञात होता है हि 
ज़व वेक की स्थापना के पूर्व बाज़ार में नो मौसमी द्रव्य की कमी पड़ती थी कौर 
बैंक की सूद की दर बहुत अधिक घटती-बढ़ती थी बह रिज़र्व बैंक की स्पापना हे 
वाद दूरं हो गई और वर्ष भर बैंक रेट एक समान रहनी है। यही नहीं कि रिक॒प 
बैंक की स्थापना के उपरान्त बैंक रेट कम हो गई, साथ ही उसमें घठा-बढ़ी भी बहुत 
कम हो गई | 

सूद की भिन्न-भिन्न दरों में भी कभी दी नहीं आई दे बरत्‌ उनका श्रारती 
अन्तर भी कम हो गया हैं। इसका एक कारण सम्मवतः रिज्ञ्व दैंक की स्थापना है। 
रिज्ञव॑ बैंक की स्थापना से भारत में बैंकों को प्रोत्ताहन मिला है, बैंकिंग पढहि 
में सुघार हुआ है और रिज़र्व बैंक के नियंत्रण और नेतृत्व के फललवरूप बैंडिंग 
की इस देश में उन्नति हुई है | सर्व-साधारण का शिड्यूल बैंकों पर श्रधिक्र विश्वास 
बढ़ा है और उनके कारण देश में चेक का अधिक प्रचलन हुआ है | रिज्ञद बैंक 
सरकारी हुंडियों ( 77685ए77 आ]8 ) के वाज्ञार का विस्तार करने का प्रयन 
कर रहा है| यदि वह्द इसमें सफल हुआ तो रिज़व बैंक का व्यापारिक बैंकों पर 
अधिकाधिक नियंत्रण स्थापित हो जावेगा । 
रिज़ बेक ओर इम्पीरियल वेक--वदह कहा जा सकता दे कि दस्री- 

रियल चैंक का भारतीय द्रव्य-चाज़ार में इतना श्रधिक प्रमाव होने से रिजव मे 
की प्रतिष्ठा को आधात पहुँच सकता दे श्रौर उसके सहलतापूवक कार्य कस्ने 
बाधा उपस्थित हो सकती दहै। यदि दोनों मद्दान्‌ प्रभावशाली हंत्याद्री 
परत्पर सम्बन्ध अच्छे न होते तव ऐसी सम्मावना दो सकती थी, किन भाग्यप् 
ऐसी कोई भी तम्मावना नहीं है। दोनों बैंकों के आपती सम्बन्ध पहुत अच्चे हैं कर 
दोनों ही श्रपने कव्य और कार्यों को भल्ले प्रकार सतमकों ईं। यदि : 
बैंक आवश्यकता पइने पर साख ( 0४67४6 ) का निर्माण करता दे तो इशा। 
बैंक उप्तका थोक व्यापारी ( एे॥0९52)७ ॥26:]07 ) अर 
बैंकों को वेचता है और व्यापारिक बैंक उसे डनता के हाय | 


वि 6 मम ही किक 
शिड्यूल ब्रेक रिजर्व बैंक से सीधे ऋण ले से है, रिन्य 
& ] 
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इम्पीरियल बैंक के पाल आर्थिक सहायता के लिये जाना अधिक पश्॒न्द करते हैं । 
पहला कारण तो यह है कि इम्पीरियल बैंक तथा ध्यापारिक बैंकों का बहुत 
पुराना सम्बन्ध स्थापित है, दूसरे रिजर्व बैंक से ऋण तथा श्रार्थिक सहायता प्राप्त 
करने में इम्पीरियल बैंक की अपेज्ञा कठिनाइयां श्रधिक हैं। इस्पीरियल बैंक 
ऋत अथवा आर्यिक सहायता देने में कानूनी बन्धनों से इतना अधिक जकड़ा 
नहीं है जितना कि रिजने बैंक । यदि इम्पीरियल बैंक को, किसी व्यापारिक बैंक 
की आर्थिक स्थिति श्रच्छी है, ऐसा विश्वात्त द्ो जावे, तो पह ऋत देने में अधिक- 
उदार हो सकता है । 

रिजर्व बैंक ओर बाज़ार-मार्केद--अभी तक हमने रिजर्व बॉक का 
संगठित द्रव्य-चाजार किस प्रकार नियंत्रण हों सकता है इसका उल्लेख 
किया | जहां तक बाबार-मार्केट का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट हैं कि रिजर्व 
बैंक का उस पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ सकता । जब तक कि देशी बौंकर 
तथा साहूक्वार अपनी व्यापार-पद्धति को नहीं बदलते तब तक रिजर्व बौक उनकी 
कोई सद्दायता महों कर सकता और न वे रिजृत बैंक के नियन्त्रण में ही आ सकते 
हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि रिजर्व बौंक के पास घाबमार-मार्केट 
को सीधे प्रभावित करने के अधिकार नहीं हैं तो वह्द उस पर बिल्कुल 
प्रभाव नहीं डाल सकता । यह सभी जानते हैं क्रि देशी बेकरों को जो बाजार- 
मार्केट में कारबार करते हैं, परित्यिति से विव्रश होकर इम्पीरियल बैंक तथा 
व्यापारिक बैंकों से ऋण या आर्थिक सद्दायता ज्ैनो पड़ती है। वे श्रपने बिलों 
को इन बैंकों से भुनाते हैं और स्वीकृत सिक्‍यूरिटियों की जमानत पर ऋण छेते 
हैं। जहां तक उन्हें अपने बालार को परित्थितियों से विवश होकर सगठित्त द्वच्य- 
बाजार में सहायता के लिए आना पढ्ता है, वे रिजर्व बॉक के श्रप्त्यक्ष प्रभाव 
में आते हैं| इसके श्रतिरिक्त पिछले दिनों में इम्पीरियल बौँक की हुन्डी रेठ और 
बाजार रेट में जो समानता दृष्टिगोचर होती है बढ इस बात को बतलाती है कि 
दोनों बाजारों में सम्बन्ध बढ़ रहा है। इसका परिणाम यह द्वो रद्दा है कि रिजर्व 
बॉक का प्रभाव बढता जा रहा है | 

साख के नियंत्रण के उपाय--केन्द्रीय बक ( (67079] 73877 ) साख 
( (४6०४४ ) का नियन्त्रण करने के लिए दो उपाय काम में लाता है। एक तो 
बह्दा-दर ( 4080077४ 7०४8 ) घटा-बढ़ा कर केन्द्रीय बैंक साल का नियन्त्रण 
करता है, दूसरे खुल्ले बाबार में व्यवहार ( 09७7 शिक्षक 07छ७:४४0०॥8 ) 
करके । हम यहां रिजृव ब के के सम्बन्ध में इन दोनों उपायों का उल्लेख करेंगे | 

वद्भा-द्र ( 70800776 5868 )--बचद्दा-दर प्रभावशाली है श्रयवा नहीं 


" न्ड्डप भारतीय अर्यश्वात्ञ की रूपरेजा 


चह्ट केवल उसके स्तर ( 7,2५७! ) से ही नहीं जाना दा सकता 
करने में हमे यह भी देखना चाहिये कि रिजृत्र चौंक की दृष्ठि में 
पत्र ( (४0०7णथाछंधों ?8ए८८5 ) भुनाने के व के 
“स्वरूप किये जाने के योग्य हैं और उन व्यापारिक पत्रों का द्ब्य-बाज्र 
महत्त्व है - 
जहाँ तक कि वच्चा-इर ( 725007% 'रे8६8 ) का अश्न है, रिहप ईड 
की बड्धा दर, जब से वह स्थापित हुआ है तव से १५ नवंत्र तक, दीन प्रतिशत 
रही है। १५ नवंत्रर १६९४१ से यह दर बढ़कर ३१% होगई है। इततऋआ 
द्रन्‍्व बाज़ार पर कारयर हुआ यह हम ऊपर लिख चुके हैं । 
जहाँ तक रिज़र्व बैंक को कुछ व्यापारिक पत्रों (00777शलं४) 7? प्श्णे 
-को भुनाने और उनके आधार पर ऋण देने का अधिकार प्राप्त है उतव हर 
दो दृष्टियों से अध्ययन कर सकते हैं। पहला तो यह कि रिज्भव में 


न्थ 
सा 
487 
|/ 
है 
। 


बाण आ् 


7) 


इस श्रधिकार 
का डपयोग साख का नियंत्रण करने के लिए कर सकता है चह कि रिलई 
बैंक व्यायारिक बेंकों की आड़े समय में केबल उन्हीं व्यापारिक पत्रों ( अधांत्‌ दिस 
-ओऔर धिक्यूरिटियों ) को स्वीकार करके आय्िक सहावता कर सकता है | ब्लगरिः 
बैंकों को आड़े समय में आर्थिक तहावता करने के सन्वन्ध में रिजर्व #क ने अपनी 
नीति को स्पष्ट कर दिया है| दह इस प्रकार है :-- 
यद्रपि रिक्ष्त्र वेक ऐक्ट के अनुसार रिज़र्व बैंक कुछ तिक्यूरिद्ियों [ स्लिम 
- सम्बन्ध में पहले कह आये है ) के विरुद्ध व्यापारिक लक को साह देशर उन 
सहायता कर सकता है, किन्तु इसका अथ यह नहीं है कि वह हिसी मी पक को 
जो स्वीकार योग्य व्यापारिक्त पत्र तथा सिक्‍्यूरिटी दे रूके उसे ऋत देने या क्ा्िक 
सहायता करने पर दिवश है । रिज्ञव बैंक किसी भी बैंक को आदिक्त तदादता देते 
- समय इस बाद का ध्यान रक््खेवगा कि उस बैक ने अपना रुपवा ठीक जरद शगाषय 
लगाया है अथवा नहीं, अयदा वह आदश्यकता से अधिक दट देकर दे डिपा उब 
आकर्षित नहीं करता है; क्या वह, जब बाजार नें वयेप्द कोप ( 7 ) हा 
हैँ दव भी रिक्षत्रे बैंक से तहायदा उाहता है और क्या वद्द उडे (59:६2४:-४:/ 
के लिए साख देदा रहा है। कइने का तालव यह दै कि रिक्ञई वेद कमा ** 
की आर्थिक सहावदा, स्वीकार चोग्च बिल था सिक्यूरिटी लेहर, दर्मी कया हर 
उसे विश्वात होगा कि सहायता मॉगने वाले दें से दकिंय के छ्िडानं २ 7 


5 नोट 
>> कर का है: शर्ट 
घाजार व्यवहार ५ सन प्र 
बल दाहार व्यवद्यर ( 0कृश्प +> 872:85 है 273:: कि 
झड़ कट दर्ाल हर इनाने >> ->#उखात के सिलन बेड छो पा बाएं 
दर को अधिक प्रभावशाली चनाने छे टरहेद्य से खज्षद्र बत् # 


बैंकिंग व्यवस्था ४४६ 


घ्यवहार करने का मी अधिकार दे दिया गया है| संक्षेप में खुले बाज़ार के 
व्यवद्दारों से अथ यह है कि रिज॒व बैंक सरकारी सिक्यूरिटियों को खरीद और चेच 
कर व्यापारिक बैंक के नकद कोष ( 098॥ 9&/970088 ) में वृद्धि या कमी करता 
है और इस प्रकार वह व्यापारिक बैंकों को अप्रत्यक्ष रूप से साख का अधिक निर्माण 
करने था साख को कम करने पर निवश करता है | रिज़ञव बैंक खुले बाजार में किस 
प्रकार की सिक्‍्यूरिटियों ( प्रतिभूतियों ) की खरीद-बिक्री कर सकता है उनका ऐक्ट 
में उल्लेख कर दिया गया है | है 
अन्य उपाय--ऊपर लिखे दो मुख्य उपायों के अ्रतिरिक्त रिजर्व बैंक को 
जनता से सीधा कारबार करने का मी अधिकार है | किन्तु इस अधिकार को रिजर्व 
बैंक विशेष अवस्था में ही काम में ला सकता है। जमता सीधे अपने बिल्ों को 
रिजर्व बैंक से भुना सकती और स्वीकार योग्य सिक्‍यूरिंटी पर श्रार्थिक सहायता 
प्रात्त कर सकती है | इस श्रधिकार के फलस्वरूप रिज॒व बैंक का व्यापारिक बैंकों पर 
बहुत अधिक प्रभाव स्थापित हो गया है। यदि व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के द्वारा 
निर्धारित नीति के बिदद्ध श्राचरण करते हैं तो रिजुर्व बैंक उस अधिकार का उपयोग 
कर सकता है। अतएव व्यागरिक बैंक का रिजर्व बैंक की नीति के विरुद्ध आचरण 
करने का कभी साहस दी नहीं हो सकता | 
अन्य उपायों में साक् की राशनिंग करना तथा सदस्य बैंकों या शिड्यूल 

बैंकों के विरुद्ध सौधी कार्यवाही करने का इस देश में अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि 
व्यापारिक वैंक रिजर्व बैंक से अ्रधिक ऋण नहीं लेते | विज्ञप्ति ( #ए0॥0७॥9 ) 
का संयुक्त राज्य भ्रमेरिका में साल को नियत्रित करने में सफलतापूर्वक उपयोग 
* किया गया है, किन्तु भारत में इसका अधिक उपयोग नहीं हो सकता ; क्योंकि 
व्यापारिकर्वेंक रिजर्व बैंक से अधिकतर ऋण नहीं लेते । हा. रिजर्व बैंक का मैतिक 
अमाव श्रवृश्य काश्यर हो सकता है। जैसे-जैसे रिजय बैंक मारत के व्यापारिक बैंकों ' 
के अधिक सम्पर्क में आता जावेगा बह अपना नैतिक प्रभाव उनके कारबार पर 
डालने में सफल होगा श्र व्यापारिक चैक रिजर्व बैंक की साख सम्बन्धी नीति को 
स्वतः स्वीकार कर लेगे | 

रिजर्व बेंक का राष्ट्रीयदरण--कुछ समय से मारतवर्ष में यह विवाद चल 
रहा था कि रिजृव बैंक का राष्ट्रीयरण होना चाहिए अथवा नहीं | श्रन्त में 
सरकार ने रिजृय ब्रेक के राष्ट्रीयकरण का तिद्धान्त स्वीकार कर लिया ओर १ 
हितम्बर १६४८ को रिजूवे बेंक का राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी बिल पास होने पर यह 
विवाद समाप्त हो गया। 

१ जनवरी १६४६ से रिजर्व चौक की नवीन व्यवस्था हो गई। मारत- 

२६ 


हक भारतीय श्रर्यशात््र को रूपरेखा 


सरकार ने रिजृवे बैंक के सारे हिस्से ११८ रुपये १० आना प्रति हिल्से के दिमाव 
से खरीद लिए आऔर इस गकार रिजव बैंक भारत सरकार का बक हो गया। दिलल्‍्लँं 
के एवज्ञ में भारत सरकार ने कुछ तो नकद दिया और कुछ हे प्रतिशत व्याइ 
के प्रेमितरी नोट दिये गये । 

बौंक की व्यवस्था और प्रबन्ध पहले की ही भाँति केन्द्रीय तथा स्थादीय बोर 
करेंगे | केनद्रीय बोर्ड का संगठन इस प्रकार का दहोंगा :--- 

( क ) एक गवनर तथा दो डिप्टी गवर्नर केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी ' 

(ख ) चार डायरेक्टर चारों स्थानीय वोडों में से केन्द्रीय सरकार मनो- 
नीत करेगी । 

(ग॒) ६ डायरेक्टर केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोमीत किए जाेंगे । 

( घ ) एक सरकारी कर्मचारी सरकार मनोनीत करेगी । 

स्थानीय बोढों में प्रत्येक में पाँच डाइरेक्टरों की निशुक्ति पॉन साब ढ़ 
बजाय अब चार साल के लिये ही होगी, जिन्हें केद्रीय सरकार नियुक्त करंगा। 
स्थानीय बोर्ड चार दोगे । 

केस्रीय सरकार बैंक के गवर्नर की सलाह से बैंक को उचित प्रगमर्श देगी 
जो कि बैंक के छित में दो । 

देश की येंकिंग व्यवस्था को रिजब बेंक से सहायता-प्रावः कई ने 
जानने वाले लोग यह आपत्ति उठाते हैं कि रिख्नवे बैंक की नीति दूसरे बढ़ के बारे 
में सद्दानुभूति की नहीं रहती है । जब शिड्यूल बैंक या कोपरे्यि बैंको डो 
आवश्यकता होती है या वे किसी कठिनाई में द्वोते हैं तो बैंक उनकी पथ तद्दा ते 
महीं करता । पर वास्तव में वैंक पर इस ग्रकार का दोप लगाना ठीक नही हद 
पिछुशे दस वो में रिकर्व बैंक ने शिड्यूल बैंकों को इवने से बचाने के लिये हो 
प्रयत्न वह कर सकता था वरावर किया है। बैंक शिड्यूल तरकों वा काॉपराडव 
को ट्रस्टी सिक्‍्यूरिटियों के आधार पर ऋण दे सकता है | श्रौर जब नई पढ़ा 


करोड़ श्रोर 


अवसर आया दे बैंक ने वरावर चहायता की है। १६४८ में २१०२४. कसर 


# दि 


। 


रिज़ञब 45042 0, शइयू पक क्र ही. ; 
१६४६ में ३४-७४ करोड़ दयये इस ग्रकार रिज़व दैंके ने शिदयूल “के मा ८ 
के रूप में दिये | कोपरेटिव बैंकों को १६४८ में (नर5 करोड और १६४६ + *' 


रोड उपया ट्रल्टी सिन्नयूरिटी ज्ञ के आघार पर एडवांस किया य्य्म 
६६४७ तक केवल १६४६ को छोड़कर बाकी के बयों में +क 
और कंपरेटिव बैंकों ने चहुत कम सद्दावता ली क्योंकि दर 
गी नहीं थी । उस क्त ३० व्ों में छुख ४२-४८ करोड़ 

सद्दायता के रूस में दिये जिसमें २६००२ करोड़ वेतल ६६४६ में 


फ 





श्र 


बैंकिंग व्यवस्था ४१ 


पर १६४८ और १६४६ में रुपये की तंगी होने, से बैंक ने काफ़ी सहायता की । बैंक 
से अधिकांश सद्दायता थोड़े समय के लिये ही ली गई है। ऐसी सद्दायता जो रुपये 
की भारी माँग को पूरा करने के लिए ली गई है बहुत थोड़ी रद्दी है। आपत्ति के 
समय या कृषि सहायता के लिए दिये गए रुपयों पर रिज़र्व बैंक ब्याज भी ३% से 
कम लेता है। २४ और कोपरेटिव दैंकों को १६% सूद पर भी रिज़र्व बैंक रुपया 
एडवांस करता है । 

इसके श्रलावा रिजय बैंक ने आगे होकर ऐक्ट में भी १६४७ में यह संशों- 
घन करवा लिया है कि किसी संकट की स्थिति में बैंक को इस बात की पूरी आजादी 
रहे कि वह चाहे जिस प्रकार की सिक्‍यूरिटी के आधार पर रुपया एडवांस करदे 
और ट्रस्टी सिक्यूरिटी का बंधन उस पर ऐसे श्रवसरों पर लागू न रहें | एक्सचेंज 
बैंक श्रॉव इ'डिया और अफीका लि० को बैंक ने इसी आधार पर सहायता दी, पर 
वह बैंक द्रबने से नहीं बचाया जा सका । 

रिज़र्व बेंक की सहायता देने की गुल्लाइश बढ़ाने का एक उपाय यह 
है कि देश में गोदामों की जगह-जगह व्यवस्था हो ताकि उनमें माल जमा कराकर 
उनकी रसीद के आधार पर रिजृवे बैंक से रुपया एडवांस कराया जा सके, जो कि 
कानूत से संभव है। क्योंकि रिजृव बैंक शिडयूल वैंकों को उनके डिमान्ड प्रोमिसरी 
नोट के आधार पर उस दशा में एडवांस दे सकता है जब ऐसे प्रोमिसरी नोटों के 
साथ 'ोक्यूमेंट ऑँव टाइटल टू दी गुडज' हों। गोदाम की रखीद इस प्रकार के 
डोक्‍्यूमेंढ का काम दे सकती है। रूरल बैंकिंग कमेटी ने भी यह सिक्लारिश की है 
कि केन्द्रीय सरकार और रिजृव बैंक मिलकर 'वेयर द्वाउस डेवेलपमेंट बोर्ड” बनायें 
जो गोदाम वनाने के लिये बैंकों श्रादि को सद्दायता दे | 

उपयुक्त विवरण से यद्द स्पष्ठ दै/कि रिजृर्थ बैंक ने देश की बैंकिंग व्यवस्था 
की अपनी शक्ति भर सद्दायता की है। आगे मी वह ऐसा ही करेगा, इसमें कोई 
शंका नहीं है| 

(६) पोष्ठ आफिस, ऋण कार्योत्य (7,007॥ 0/8665 ), निधि, 
तथा चिट फंड--पोश्ट आफिस सेविंस्स वें क--पोस्ट आफिस भी मारत में सेविंग्स 
चैक का कारबार करते हैं और इस प्रकार वे भी द्रव्य बाजार के एक अंग है। 
पोस्ट आफिस निम्नलिखित बैंफिंग कार्य करते हैं | वे सेविंग्त बैंक का काम करते हैं, 
कैश सर्टिफिकेट बेंचते हैं, नेशनल सेविंग्ह सर्टिफिकेट देते हैं, सरकारी सिक्‍्यूरिटियों 
की खरीद और बिक्री फरते हैं तथा जीवन वीमा करते हैं । 

सभी हेड पोस्ट आफियों में, तब-प्रोष्ठ आफिसों में तथा बहुत से ब्रांच 

पोस्ठ आदिसों में सेविंग्स बैंक का काम दोता है। इनका मुख्य उद्देश्य किसानों, 


है 88 भास्तीय अर्थशात्र की रूपरेखा 


मजदूरों तथा मध्यम श्रेणी के लोगों में मिव्व्यविता की मावना जायन अम्ना 
है। किन्तु पोत्य आदि तेबिंग्स वकों में अविकश मध्यम श्रेणी के दो ब्न॑के 
अपनी बचत जमा करते हैं। इनमें अधिकृतर सरकारी तथा श्रढ् नग्ऊफो 
कमचारी, वर्नोल, डाक्टर, अ्रध्यायक्ष तथा अन्य पेशे वाले लोग हो अम्दा 
रुपया ञमा करने हैं | 

पोस्ड आफिस सेविंग्ल देक में अधिक से अधिक पांत्र उज्ञार रुपये ह्मा 
किये जा सकते हैं| पहले यह नियम था कि एक बय में कोई ७५० ८० ने आदि 
जमा नहीं कर सकता था किल्तु अब यह बंधन हृठा दिया गया है। कोई भी दव््नक 
थक इज्ार बयये तक एक वार में ऊमा ये ज्८ 
किये जा सकते है! सेविंग्स बेंक में अब दो ली रुसे से कम एर १६३ प्रतियन और 


दिया काता ब्लेई भी व्यक्ति सयन हुमा दर 
२०० झायये से ऊपर २ प्रतिशत दुद दिया जाता हे | कोई मी ब्याक्त सवणा जमा हर 


। 


उसमें जमा करने वालों की संख्या तथा हू 
गया | बहले नहाबुद्ध के आस्म्म होने पर ( पू ) ऋबरशय लोगों में धरव- 
तह ग्रैज् गई और लोगों ने करोड़ों दायया निकाल लिया, उस्तु यंत्र हो लोरों 
में विश्वात किर लौट आबा और डिप्राद्षिट बढ़ने लगीं। 2६३०-३१ # क्षापिः 
टी के कारण जितना उतया बना दुआ उठते ऋषिक रुपया निकाला गग्ग 
पिर डिवाज़िद की वि होने लगी | ११ मार्च १६६८ में ३७८६ करोड न्‍्मा बन्द 


बाल ये और ७3३ करोड़ झउर्य का द्िपाजिदट थो ! ऊ शा मंदी दुद छ्ासम्म 
वात ढी रे फ्र्ै तो ने 


था अर रे झा व का वात दो सवा तो अनता ने किर बदगाइट 
आरना साया मिकालना आरन्म कर दिया. ड्िया, अ्कन्तु शीघ्र दी लो 


में मारत के हिस्‍्ते की रकम शामिल नहीं ६ । हि 

पोह आफिय सेतिंग्त चेक से छुघार--केल्रीय “विंग रवि हमदा 7 
टम्थवि थो के अविकाम हुमा करने की वीना उचि इंद्र ते बढ़ा का दूत हा 
अवय #२ देनी अआाहिये। कुछ हुने हुए पोस्द आफितों में सेकिंद ईक डिलाह मे छ। 
छारा दस्या निकासने की हुधिंदा प्रदान कसा चाहिए श्र क्र्मथ कम 
पेस्ट आडिलों में इस प्रकार को सुविद्य द्वे देना दर ! 3 हि 


६5 | 
धर! 


बैंकिंग व्यवस्था डर 


उत्तराधिकारी को मनोनीत कर दें जो कि उनकी झुत्यु के उपरान्त उसका मालिक 
हो | इससे यह संमट नहीं रहेगा कि रुपया जमा करने वाले का उत्तराधिकारी 
अपने भ्रधिकार को प्रमाणित करे | ऊपर लिखे सुधारों की आवश्यकता तो केन्द्रीय 
बैंकिंग जॉच कमेटी ने भी बतलाई किन्तु हम यहाँ नीचे अन्य सुधारों की और ध्यान 
दिलाना श्रावश्यक समभते हैं--- 

(१ ) उन पोस्ट आफ़िसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए. जहाँ सेविंग्स 
बैंक हिसाब खोला जा सके | यदि इस प्रकार के पोस्ट आ्राफिसों को पूरे सप्ताह भर 
खोलना लामदायक न हो ठो वहाँ वे वेबल सत्ताह में दो बार खोले जावे | 

(२) स्कूल के श्रध्यापकों का इन पोस्ट आफितों के चलाने के लिए 
उपयोग किया बजावे। 

(३) सप्ताह में कम से कम दो बार रुपया निकालने की सुविधा दी जावे 
झौर यदि सम्भव हो तो तीन वार रुपया निकाला जा सके | चेक द्वारा रुपया निका- 
लगने की सुविधा देना आवश्यक है | 

(४ ) हिसाभ् हिन्दी में अथवा जमा करने वाले की इच्छानुसार प्रान्तीय 
भाषा में रक्खा जावे | 

(४ ) ओ्ौद्योगिक केद्धों में---जहाँ मजदूर रहते हों वदाँ -- कुछ पोस्टश्राफिस - 
सेविंग्ल बैंक ऐसे स्थापित किये जावें जहाँ सेविंग्ल बैंक का काम सायंकाल को 
हो सके और मजदूर तथा छोटे दुकानदार उसका उर्पयोग कर सकें । 

यदि इस प्रकार पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में आवश्यक सुधार हो जायें तो 
वे सर्वताधारण में मितव्ययिता की भावना जाखत कर सकते हैं और उनका अ्रधिका- 
घिक उपयोग हो सकता है। अमी उसकी कार्य-पद्धति में कुछ ऐसे दोष हैँ 
जिनके कारण उसका अधिक उपयोग नहीं होता । 

, पोम्ठ आफिस कैश सर्टिफिकेट तथा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिक्रेट-- 
प्रथम महायुद्ध (१६१४-१६) से पोत्ठ आफिसों ने कैश सर्टिफिकेट निकालना श्रारंभ 
किया है | इन सर्टिफिक्रेटों को निकालने का उद्देश्य यह है कि जनता में रुपया 
बचाने की प्रवृत्ति बढ़े | केश सर्टिफिकेटों में अधिकतर मध्यम श्रेणी के पेशेवर लोग 
तथा सरकारी और अद सरकारी कर्मचारी अ्रपनी बचत को लगाते हैं | कारण 
यह है कि इनमें वह श्रच्शा मिलता है और जोखिम विलकुल नहीं है। मध्यम 
श्रेणी के लोग अधिकतर पोष्ठ श्राफिस कैश सर्टिफिकेटों तथा नव अचल्तित नेशनल 
सेविंग्त सर्दिफिकेटों में ही अरना रुपया लगाते हैँ। यह सर्टिफिकेट पॉच वर्ष के 
होते हैँ और कोई व्यक्ति १०,००० रुपये से अधिक के सर्टिफिकेट नहीं रख सकता | 
कैश सर्टिफिकेट १० रु० से 'लेकर २ हज्ञार रुपये तक के होते हैं | जब पाँच वर्ष के 


४४४ भारतीय अयेशात्र की रूपेला . , 


उपरान्त सर्टिफिकेट की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसकी जो सक्षम मिल्‍्तमी है 
ठत्तमें और उच्च सर्टिफिकेट के खरीदने में जो मूल्य देना पढ़ता है उत्तका 
डी यूद होता है । इस पर आय-कर नहीं देना पड़ता। १६३६ के पूर्व सम 
पर सर्टिफिकेटों की कीमत में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता रहा है 
द्र घटती गई । आरम्म में ६ प्रतिशत वृद॒ मिलता था किन्तु १६३६ से दृद की इर 
२१ प्रतिशत चक्र व्याज की दर से रह गई है। यह सर्टिफिकेट तमय प्ंग द्वोने 
पहले भी भुनाए जा सकते हैं, किन्छु खरीदने के एक वर्ष के श्रन्दर भुनाने पर को 
सूद नहीं मिलता दूतरे वर्ष से यूद की दर वढ़ती जाती है किस्धु पूरा यह तम 
मिलता है जब कि पाँच वर्ष समाप्त हो दावें | 

सर्डिफिक्रेटों का ग्राकषंण सूद की दर के अनुसार कम होता या बढ़ता दा 
है। दूसरे मद्दायुद्ध के पूर्व केश सर्टिफिके्टों का मध्यम भेणी की जनता को बहुत 
आकर्षण था, क्योंकि चूद अच्छा मिलता था और उन पर आय-कर ( ॥00॥0- 
गुड ) नहीं लिया जाता था। ३१ मार्च १६३६ को कैश सिकिकेटी का मूल्य 
<० करोड़ रुपये था । ३१ मार्च १६४६३ को केवल ३५४, करोड़ रुपये के कैश तईि- 
फिक्रेट रह गए. | इसका कारण यह था कि बहुत से लोग बुद्ध के कार्य मयमीत 
हो गए कि कहीं रुपया छ्व न जावे । केन्द्रीय वैंकिंग जाँच कमेटी ने केश स्दिरि- 
केटों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इस वात की सिद्धारिश की थी द्नि 
प्रत्येक व्यक्ति को जो कि सर्टिफिक्रेट खरीदे इस वात का अधिडार दिया जाने ड्ि 
घह झरने मरने पर वह उयया किंलकों मिले उसका नाम बोपित कर दे | देश 5 
विभाजन के वाद से केश सर्टी किकेड की मात्रा बरावर कम होती जा रहीं हट 
क्योंकि पुरानों का चुकारा किया जा रहा है ओर नयों का जारी होना बंद कर 
दिया यया है| वेद 

नेशनल सेचिंग्स सर्टिफिकेट--नेशनल सेविंग्त सर्टिफिकेट द्वितीय 
बुद्ध के समय निकाले गए ये | यह बारह वर्षों के लिए होते हैं। त ह 
खरीदने वाला उन्हें कमी भी भुना सकगा है कित्दु पहले ३ वा मे कोई यह 
मिलता और उसके उपरान्त क्रमश: यूद की दर बढ़ती जाती है। २११ वय पूछ 
जाने पर आरम्म में लगाया हुआ दुपया ब्योढ़ा हो जाता है । कस 
यदि कोई व्यक्ति १००० रुपये के कैश सर्थ्फ़िकेड लेता है दो 8; का हे हे 
डसको १४.०० मिलेंगे | एक व्यक्ति २४ हजार रपये से अधिक के नेशनक लक 
सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकता | इन पर भी आय-कर 8 456 रेपत 
सेविंग्स सर्टिफिकेटों पर सूद्र की दर अच्छी ४ तया जोखिम विलकुच न 


दल 


कास्ण मध्यम श्रेणी का व्यक्ति उनकी ओर अधिक आकर्षित होता दे। से: 
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बैंकिंग व्यवस्था डप, 


छरीदने वाले को यद्द सुविधा दे दी जावे कि वह अपना उत्तराधिकारी घोषित कर 
सके जिसे उसकी मृत्यु के उपरान्त रुपया दिया जावे तो यह और मी अ्रघिक 
प्रचलित हो सकते हैं। १६४०-४१ के अन्त में लगमग ५८८ करोड़ के - नेशनल 
सेदिंग्स सर्टिफिकेद थे | 

इन कार्यों के अतिरिक्त पोस्ट आफिस जनता के लिए सरकारी सिकक्‍्यूरि- 
टियों ( प्रतिभूत्ियों ) को खरीदने और बेचने का काम भी करता है | इस काय के 
लिए. पोस्ट आफिस कोई फौस नहीं लेता | किन एक धरे में पोस्ट श्राफिस किसी 
एक व्यक्ति के लिए. ५००० रु० से अधिक की सिक्‍्यूरिटी नहीं खरीदेगा । कोई भी 
व्यक्ति चाहे तो सिक्‍्यूरिटी स्वयं से सकता है भ्रथवा डिप्टी अकाउन्टैंट जनरल की 
सुरक्षा में छोड़ सकता है । उसकी तिक्‍्थूरिटियों को सुरक्षित रखने के लिए पोस्ट 
श्राफिस कुछ नहीं लेता। 

इसके ऋतिरिक्त पोस्ट आफिस सरकारी कर्मचारियों, म्युनिस्पैलिटी, ज़िला 
बोर्ड तथा विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का जीवन चीमा भी करता है । 

ऋण कार्यालय ( ॥080 06068 )--ऋण कार्यालय बंगाल की एक 
विशेष संस्था है। यह देशी बैंकरों तथा मिश्रित पूँजी वाले बैंकों (70776 5600: 
89778) के बीच की संस्था है। मारत के श्रन्य प्रान्तों में जब १८६०-७० के 
आस-पास मिश्रित पूँली वाले व्यापारिक बैंकों की स्थापना हुई तब बंगाल में इन 
बैंकों का उदय हुआ | पहला ऋण कार्यालय (/090 0/608 ) श्प्ट्ध५, में 
स्थापित हुआ | इनकी रजिस्ट्री कम्पनी ऐक्ट के अन्तर्गत होती है। यद अधिकतर 
बंगालियों द्वारा स्थापित किए. गए हैं और थे ही इनका सचालन करते हैं। इनकी 
संख्या लगभग १००० है तथा उनकी कार्यशील पूँजी ६-१० करोड़ रुपये है। 
इनकी चुकता पूँजी ( 77-०७ 08078] ) बहुत कमर होती है | बहुत कप ऐसे 
ऋणश शह हैं जिनकी चुकता पूंजी एक लाख से अधिक हो | यह अ्रधिकतर डिपा- 
जिटों पर निर्मर रहते हैं, क्योंकि वे ऋण पत्र अर्थात्‌ डिबेंचर नहीं निकाशते और जो 
नये हैं उनका रक्षित कोष ( छि88७7ए७ एएाते ) भी बहुत कम है | यह मध्यम 
अ्रणी के व्यक्तियों से डिपाज़िट लेते हैं। यह एक वर्ध से ७ वर्षों तक के लिए 
डिपाज़िट लेते हैं और ४ से ८ प्रतिशत तक सूद देते हैं | अधिकतर डिपाज़िट ४ 
वर्षों के लिये होती हैं । 

यह ऋण कार्यालय मुख्यतः ज्मीदारों तथा उन किसानों को जिनका भूमि 
पर अधिकार है, भूमि वंधक रखकर ऋण देते हैं । एक प्रकार से यह भूमि वंघक बैंक 
( ॥900 ॥०78989 5७व78 ) हैं । इसके अतिरिक्त यह जेवर रखकर भी 
ऋण दे देते हैं । परन्तु यह व्यापार या घन्धों के लिये बहुत कम ऋण देते हैं। 


डर भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


दा हे कुछ गुर में भी अपना रुपया लगाते हैं। पुरानी कसनियां हुरजत 
१२ से १८ प्रतिशत यूद लेती हैँ तथा अरक्षित ऋण ( ए786७घ०] 
स्कआ 2 पर इससे भी अधिक सूद लिया जाता है। नई कम्पनियाँ तो बहत के 
से 2 डिपराज़िट आड़वित करने क्के लिये दल्लाल रखनी ्ू और 
हक 34 इनका प्रजन्ध ठोकजहों है ओर वे अपना रुपया बहुत 
लम साथ लगाती हैं | यही कारण है कि अमी हाल ही के संकट में बहन 
से वंगालो बैंक ड्रब गये क्‍योंकि वस्तुतः वे ऋर कार्यालय ही के थे । 
निधि या चिट-फंड --निधियाँ मद्रास प्रान्त में पाई जाती हैं । 
आरम्म में यह पारस्परिक ऋण देने वाली संध्याश्रों के छप में काम करती थीं, झिनत 
क्रमशः वे अद्ध बैंकिंग संस्था बन गई | इस समय मदराप्त प्रान्त में २९८ निधियां 
काम पक हैं । वे कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर की गई ह।वे यातो 
डिपाजि लेती हैं अ्रथवा हिस्ता पूजी के रूप में मासिक किश्तों में रुपया स्वीकार 
करती हूँ जो कि निकाला जा सकता है | उनका मुख्य उदूशुय सदस्यों में बचन 
की भावना जाग्रत करना है, उनके पुराने ऋण को चुकानों तथा महावन के चंगुल 
से निकालना तथा उनको उत्तम ज्ञमानत पर सभी कार्यों के लिए ऋण देना है। 
यदि निधि के पात् भ्रधिक रुपया होता है जिसकी सदस्यों के लिये कोई बल्ख 
नहीं है, तो वाहर वालों को मी ऋण दे दिया जाता है। निधियों में डिपाडिट 
आकर्षित करने पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वे अधिकतर रुपया हिम्ता 
पूँजी ( 89878-0#/9) ) के द्वारा प्राप्त करती हैं | निधियाँ चूद की दर पर 
ऋण देती हैं । साधारणतः वे ६१ प्रतिशत पर सदस्यों वो ऋण देती हैं, परननु 
समय पर न चुकाये जाने वाले ऋण पर वे अ्रधिक सूद लेती हैं और उम्रते 
उनको खूब लाभ होता है | मद्राप्त बैंकिंग कग्रेटी का कथन था कि अधिकार 
निधियों का संत्रालन और प्रतन्ध बहुत अच्छा था। 
चिट-फंड--खिट-फंड थोड़े से लोगों का एक संगठन मात्र होता है डो 
एक दूसरे को रुपया डघार देने तथा वचत की मात्रना को नाम्रत करने के लिए 
स्थापित किया जाता है | यह अधिकतर मदरास प्रान्त में पाए जाते हैं । इनकी 
दौक-ठीक संख्या तो किसी को ज्ञात नदी किन्तु यह कई हज़ार होगे | इसका 
विधान इस प्रकार होता है :-- कुछ लोग आपस में यइ तय कर लेने हैं मि दे 
एक निश्चित रकम एक निश्चित समय पर अपने में से एक को दे दिया क्ममे 
सद्यों द्वारा पहली बार दिया हुआ रुपया चिठ-फंड को स्थापित कहने बारे 
को उसकी सेवाओं के उपलक्ष में मिल जाता है | इसके उपरान्त प्रत्येक्त बार 
का रुपया या तो वारी वारी से प्रत्येक सदस्य को मिलता रहता 34322 
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बढ ३ 23, द्वा रहेगा या लाद 7 
हें १०५०० ८० या दो वागी-वारी हें प्रत्येक उद॒त्त को मिलता रहेगा या लावरी 
* || क्ड्ट्दा बे > 


न 
० भिल जाते हैं जव॒द्चि उसके लिए उुम्मबत: स्प्या 
३2८०० दइ० मिल दाते है जरवाक्कत उसके लिए वरम्मन्रत: इतना रपवा एक साथ 
इ्कदा झरना वजणण लिपिमन__ आपके. कक वक क्िन्द ब्व्प्री. री मम 4 5 आम बाले ले 
इकट्ा ऋरना काठन दी दादा | किन्तु कमा-क्रमा चिद-कद स्यावत करत चु 
००4०० करनी, + अं आह दया ख््स्य खदस्यों ० का रुपया गट्यून्क ज्ञावा 
घोका देते है झौर बइनमादा करतें ह दया-अ्रन्य रदस्थां कां उपंवां मारा ह5 
ऋावड इस बाद (मे इनका आचन्च ठीक ब्लड कडकिंग 
द्दै  ऋवश्पकृता इस बात की हे कि इनका प्रत्॒त्त्र ठीक हो! केन्द्रीय वि 


$ 
(७) भारतीय समाशोवन गृह अंत क्लियर्रिय ह्ाउच ( 0]80४78. 
प्र५०८8४७ १)--चिद्ठी मी देश में बच व्यापारिक बैंकों की स्थापना हो जाती दे तो 
उनाशोधन छठ ( ौ़्लिवरिं हाउस ) जी आवश्यकता पड़ती है। बिना क्लियरिंग 
हाउस के बैंकिंग व्यवताव की उहक्ति एक स्थान पर बाहइर इक जाती दै। 


ह्लिबसिग द्ाउत से होने वाले अनेकों लागों को वहाँ गिदाना आवश्यक नहीं है | 


मंडप से हए अदा सकते हे दिए फितथास्ति हाजइज स्थापना 3 कर्मचा 

उंकेप में हम ऋइ तकते हैं कि स्लिवरिंग द्वाउस की स्थाउना से वेंक के कर्मचारियों 
० न अल द्था ड्वाक्ष्ट इत्यादि बा द्ूण्या ५ बार. चार 

का एक दृतन रे चक दया ड्राक्त इत्वांद का गया बचुल करने के छि स्व 








में करना पडता 
लुट बाने का मय नहीं रहता। इतकी स्थायना से 
) नहीं रखना पढ़ता | ब्लिय- 


के कम मकदी स्वकर झी अपना ऊझाम उला तकते 
हईं! यह एड ऐंदा लाम है बितते बेंक की कार्यहुमदा दढ़दी है । 
माखबरए में नीचे लिखे स्थानों पर क्तियन्गि हाउस स्थाण्ति दो चुके हैं 


आयरा, इलाइवाद, श्रहममद्राबाठ, अन्तर, कार्लीबाठ, कोयन्ब्रदूर, देहरादून, 
लावचपुर मंगलोर, नागपुर, पहना, शिमला, 
बंगतौर राजकोट, और एलेपी हिन्दुत्वान में, ठथा लाहौर, करारी, और रावलपिंदी 


ड्िज अल्>्लतलाच दाम कर “आन >प कलऊकचा, कानपर दहली. ', मद्रास 
ऋर सर चदायवह् कान कर रहे हैं :--चन्तई ब्लिकदा, कानडुर, ५ मद्राल्त,. 


ऊपर की दातिका से उष्ठ हो जाता है कि मारवर्प में अमी क्लियरिंग 


्डपधर भारतीय अथशास्त्र की रूपरेखा 


“हाउस की सुविधा चहुत थोड़े से स्थानों पर है। यद्द बैंकिंग व्यवताय छे *ः 


्छे लि 
अनिवार्य आवश्यकता है । आज अधिकांश वढ़े शहरों में यथेष्ट बैंक है पल 


स्तुका 
क्लिवरिंग हाउस स्थापित नहीं हुए हैं| रिज़र्व बैंक को इस ओर शौप्र व्यान दे 
चाहिये। बनारस, मेरठ, बरेली, जबलपुर, जमशेदपुर, सरत, (पूरा बैसे ब्यागर 
जयरों में इतने अधिक बैंक होते हुए भी क्लियरिंग हाउस न होना झिसी 
भी उचित नहीं कहा था सकता | 
सदस्यता --अत्येक स्थान की क्लियरिंग एसोतियेशन एक खतन्त्र रह 
'होती है ओर उसके अपने नियम होते हैं। परन्तु कुछ क्लियरिंग द्वाउस को हो 
कर अधिकांश स्थानों की क्लियरिंग एसोलियेशनों ने यह नियम वना दिया है: 
पजिस बैंक की चुकता पूँजी ( 7080- ए0 0»776७] ) पॉच लाख रुपये हो वर 
” डसका सदस्य हो सकता है । कलकता तथा कुछ अन्य क्लियरिंग हाउतों झा मिद 
यह है कि जिन वैंकों की चुकता पूजी १० लाख रुपये हो वंहों उसके तदत्व हो 
सकते हैं । केवल शर्तें पूरी हो जाने मात्र से ही कोई वैंक क्लियरिंग हाउस छा 
सदस्य नहीं बन जाता | बैंक को क्लियरिंग हाउस के मन्त्री को एक प्राथनात्र देना 
'पड़ता है जिसका प्रत्ताव और समर्थन क्लियरिंग हाउस के सदस्प ही कर तक्तते हैं| 
ओर जब तीन चौथाई सदस्य उस बैंक के पक्ष में अपना मत दें तभी वह ई*ंऋ 
सदस्य बन सकता है | इस नियम का परिणाम यद्द हुआ कि जिन व्यापारिक केनों 
में एक्सचेंज बैंक का प्रभाव तथा बहुमत था वहाँ भारतीय नैंकों को सदस्य बनने में 
'बढ़ी कठिनाई हुई | होना यह चाहिये कि सद॒त्थता के नियम तनिक सरल बना 
“दिये जायें। नो मी शिड्यूल बैंक हों उन्हें क्लियरिंग हाउल का सदस्य सोडार कर 
“लिया जावे। 
उप-सद्स्थ-चो बैंक ऊपर की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं अर्थात्‌ स्वर 
वचुकता पूँजी १० लाख या ५. लाख से कम है और उनकी ब्रांच उस केंद्र में है 
जहाँ क्लियरिंग हाउस है तो वे उप-सदस्य बनने की आर्थना कर सब्ते हैं) ए5 
जैंकों को एक प्रार्थनापत्र किसी सदत्य बैंक के द्वारा क्लियरिंग एसोतियेशन दे 
मन्‍्त्री को देना होता है| जिस सदस्य बैंक के द्वारा प्रार्थनाप+ दिया छवा हैं ढ़ 
अवेशकर्ता बैंक ( 8907907 'उश्वा5 ) कहते हैं। ग्रवेशकर्ता बैंक ( 90:78 
छ89णां: ) को प्रार्थना करने वाले बैंक की' ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है दब वर्द ठा- 
नसदत्य बना लिया जातादहे | 
है अवन्ध--क्लियरिंग द्ाउस का पत्रन्ध एक प्रबवन्धकारिणी तमिति हरा 
जिसमें एक सदस्य रिक्षर्व बैंक का (यदि वहाँ रिज़र्व बैंक की डाँच हैं रा 
सदस्य इम्पीरियल दैंक का तथा एक्सचेंज बैंक और मिश्रित पूंजी वार 
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( 70०४४ 50७ 8758 ) के निर्धारित अतिनिधि होते हैं । बम्बई और कल- 
कत्ा जैसे बढ़े केन्रों के एक्सचेंज बैंकों का बहुत अधिक प्रतिनिधित्व और 
अमाव है। 

निरीक्षक बेंक ( 500०एएं४78 380: )--जहाँ रिक्ञर्व बैंक की ब्रांच 
है वहाँ तो रिज्ञव बैंक ही क्लियरिंग द्ाउस के निरीक्षक बैंक का काम करता है, 
श्रौर जहाँ रिज़र्व वेंक की ब्रांच नहीं होती वहाँ इम्पीरियल बैंक यह काम करता 
है। प्रत्येक सदस्य बैंक को निरीक्षक बैंक के पास एक निश्चित रकम जमा करनी 
गइती है। कलकत्ता और बम्बई को छोड़कर अन्य स्थानों पर दिन भर में केवल 
एक बार निष्कासन ( 00छपंग ) द्ोता है किन्तु बग्बई औ्रौर कलकत्ता में दिन में 
दो बार निष्कासन होता है। अब इम कलकत्ता में निष्कालन ( 0]0७778 ) 
पिस प्रकार होता है इसका संक्षिप्त विवरण देंगे। 

कह्ंकता क्लियरिंग हाउस--कल्लकता के सदस्य तथा उप-सदस्य बैंकों 
के सब चेक, बिल, तथा प्रल्ेखों ( [00077707(8 ) का निष्कासन (0]00४7ट्टो 
क्लियरिंग द्वाउस द्वारा होता है । किसी उप-सदस्य बैंक को यह अ्रधिकार नहीं है 
कि वह अपने चेक या बिल इत्यादि सीधे क्लियरिंग हाउस को दे सके । उप-सदस्य 
के चेक इत्यादि उसके प्रवेशकर्ता बैंक (9.07807 3%70) के द्वारा ही क्लियरिंग 
हाउस को दिये जा सकते हैं | होता यद्द है कि प्रवेशकर्ता बैंक का प्रतिनिधि श्रपने 
अक के रजिस्टर में ही उप-सदरुय के चेक इत्यादि चढ़ा लेता है। 

प्रत्येक सदस्थ वैंक को क्लियरिग हाउस में एक प्रतिनिधि रखना पड़ता है 
और उसे एक रदिस्टर देना पड़ता है जिसमें उन सब चेकों, बिलों और प्रलेखों 
( ॥0007776768 ) को घद् दजे कर लेता है जो उसे अन्य बेकों से प्राप्त होते हैं, 
अ्रयवा वह श्रन्य ब को को देता है। 

प्रत्येक सदस्य बे के का प्रतिनिधि एक प्रुथक स्लिप पर उन सब चेकों, बिलों 
और ग्रलेखों ( 000प7७78 ) का ब्यौरा तथा रकम लिख लेता है जो कि 
वह अन्य सदस्य बे कों को देता है और उस रकम को वह सदस्य बंकों के नाम 
रलिस्टर में लिख लेता है। तदुपरान्त प्रत्येक सदस्य बौंक का प्रतिनिधि दूसरे 
सदस्य ब को के प्रतिनिधियों को उन पर लिखे गये चेकों ओर बिलों इत्यादि का 
चस्डल तथा उनके ब्यौरे की स्लिप दे देता है और वे अपने रजिस्टर में उनको 
दर्ज कर लेते हैं । स्लिपों को बिलों, चेकों तथा प्रलेखों से |मलाकर प्रत्येक प्रतिनिधि 
अपने रजिस्टर के दोनों कालमों को जोड़ लेता है | इससे उसे यह शात होता है कि 
उसको अन्य सदस्य चौंकों को कुल कितना ज्ैेना है तथा उसके बौंक को अन्त में 
कितना देना या लेना है। इतना कर चुकने के उपरान्त वह रजिस्टर को क्लियरिंग 
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हाउस के निरीद्क को सौंप देता है । 
यह तो हम पहले ही कद चुके हैं र्रि कलकते में प्रतिदिन सावारण 
निष्कासन ( 0]69स878 ) होते ई परन्तु एक विशेष निष्कातन सा्यकाल को ऋर 
होता दे जिनमें वापल किये हुए चेक, व्रिल तथा पलेलों का निप्कातन होता है श्रीर 
पा के चेक इत्यादि घापत कर दिये जाते हैं उसक्तो इतनी रकम देनी 
इती है | 
कलकते में जो बहुत से छोटे चैंक दे और जिन्हें फ्लियरिंग हाउस का 
सदस्य होने का गौरव प्राप्त नहीं है उन्होंने एक नई संस्था को जन्म दिया है स्क्ि 
मैद्रापोशिटन दैंकिंग एसोसियेशन कहते हैं। यह संत्या उन ढकों के चेरों, दिलों 
वया प्रलेखों के निष्कातन की व्यवस्था करती दै | उसमें दिन में केबल एक भर 
निष्कासन होता हैं। इसी तरह बंत्रई में भी एक मेद्रायोलिट्न अैंकिंग 
एसोघमियेशन काम कर रहो है। मारन में ६-७ करोड का ताज भ 
होता है | 
'ऊपर के विवरण से यह स्पष्ठ है कि भारत में निप्कातन की व्यक्या 
बहुत अ्रसंतोषज्ञनकरदे और भविष्य में सभी केन्द्रों में क्लिवरिंग हाउतों की 
स्थापना होना आवश्यक है। यही नहीं, क्लियरिंग हाउस के सदस्य होने के लिये 
जो कड़ी शर्तें रख दीं गई हैँ उन्हें भी नरम करने की ज़लूयत है । है 
(८) भारतीय द्रव्ब-चाजार (780 जेणिा8६ २58८): भागत व 
द्रव्य वाज़ार के भिन्न सिन्न विभागों में घनिष्ठ सम्बन्ध का होना--माखीय 
द्ब्ब-बाज्ञार को हम दो भागों में बाँठ लकते हं--पहला श्राइनिक या कैद्रीय ५; 
कहलाता है और दूसरा देशी था बाज्ञार भाग कहलाता है। रितव के ब्रोफ़ 
इरिडिया, इम्पीस्यिल बैंक, मिश्रित पूँजी वाले बैंक तथा एक्सचेंज बक ( विनिमय 
बैंक ) आधुनिक या केन्द्रीय भाग के अन्तर्गत हैं और साहुकार, देशों न#, हप 
कार्यालय, चिट फंड तथा निधि देशी या वाज्ञार भाग के श्रन्तर्गव आते ति है) 
कारी दैंकों ( (00-0007४#४5७ 7758 ) की स्थिति इन दोनों के बीच का है| 
भारतीय द्रब्य-बाज्ञार के इन दोनों मार्गों में अपूर्ण सम्बन्ध ई बह व 
किंग का संगठन अच्छा नहीं है और न एक-दूसरे से वे श्रच्ची ह4 0 कार 
हैं। १६३४. तक अर्थात्‌ रिवर्व बैंक की स्थापना के पे तो उनकी शा 
मिलाने वाला कोई केन्द्रीय टैंक भी नहीं या। द्रव्य-बाज्ञार का केंद्रीय भांग तर 
कार की मुद्रा नीति ( 0प्रएथ्णक ?णॉंक ) से बहुत अधिक प्रभावित हर 
और उसके द्वारा सरकार चैंक रेठ ( छक्षा: सि868 ) पर भी परमाव रा 
यही कारण था कि भारतीय द्व्य-वाजार दोप पूझे था आए लत 
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उन्नत द्रव्य-बाजारों की समता नहीं कर सकता था | पर अ्रब स्थिति में सुधार होता 
जा रहा है। रिजर्व बैंक कानून में १५१ में हुए. संशोधन के अनुसार रिजुवव बैंक 
को यह अधिकार मिल गया है कि शेट्टूल्ड बैंकों की तरह वह राज्य सहकारी बैंकों 
से भी 'रिटर्न! मांग ले फिर चाहे राज्य सहकारी वेंकों का रिजर्व बैंक से लेन-देन 
हो या नहीं | 
केन्द्रीय बैंक ( (१७०४७] 287: ) के अ्रमाव में १६३४, तक इम्पीरियल 
बैंक केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्य करता था। ध्यवद्दार में अन्य बैंक उसके पास 
अपनी नकदी रखते ये। वह भारत सरकार की सिक्‍यूरिटियों पर व्यापारिक 
बैंकों को ऋण देता था। यद्यपि बैंकों के लिए. यह एक बड़ी सुविधा थी किन्तु 
अधिक ऊँचा सूद लेने के कारण व्यापारिक बैंकों के लिए. उनका लाभ कम हो 
जाता था | पहले मारत॑ सरकार से और अब रिजर्व बैंक से इम्पीरियल् बैंक को 
जो विशेष सुविधाएँ मिली हुई हैं उनके कारण मिश्रित पूजी वाले बैंक ( 707# 
(0०८ 39778 ) उसे श्रपना अनुचित प्रतिदन्द्री ही मानते आये हैं न कि मित्र 
और सहायक | और इसी कारण मिश्रित पूँजी वाले बैंकों तथा इम्पी रियल बैंक में 
कमी घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित न हो सका । 
भारतीय मिश्रित पूँजी वाल्ले बैंक एक्सचेंज बैंकों ( विनिमय बैंकों ) को भी 
अपना प्रबल ग्रतिस्पढ्दों शेर विरोधी मानते हैं, क्‍योंकि विनिमय बैंकों के साधन 
बहुत अधिक हैं, वे कम सूद पर यथेष्ठ डिपाजिंठ प्राप्त कर लेते हैं और वे बन्दर- 
गाददों तथा भीतरी व्यापारिक केन्द्रों में देश के अन्दरूनी व्यापार को भी इृधिया 
लेना चाहते है 
प्रात्तीय सहकारी बैंक ( 770फ009) 00-090४वि४७ 29708 ) 
इम्पीरियल बैंक के पा थोड़ी स* चालू जमा ( 0एए७॥॥ 0600७ ) रखते हैं 
और इ्स्पीरियल बैंक उन्हें नकद साख ( 0७४0 07606 ) तथा ओवर ड्राफ्ट 
( अ्रधिविकर्ष ) देता है। सैन्ट्रल सहकारी बैंक भी इस्पीरियल बैंक या कुछ बड़े 
मिश्रित पूँजीवाले बैंकों से चालू खाता ( ()ए77७7॥ 2.00007+ ) रखते है, किन्तु 
प्रारम्भिक सहकारी समितियों केवल सहकारी बैंकों से ही सम्बन्ध रखती हैँ, इम्पी- 
रियल बैंक या मिश्रित पूँजी वाल्ले बैंकों से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं होता । 
सहकारी बैंकों ( 00-ण/७:४४४७ :397778 ) का देशी बैंकरों तथा महा- 
जनों और साहूकारों से तनक भी सम्बन्ध नहीं होता। मिम्रित पूँजी वाले बैंकों 
की यह शिकायत है कि सहकारी बैंक भी उनसे ग्रतिस्पर्दा करने लगे हैं। उनका 
कहना दे कि सहकारी बैक वह कारबार भी करने लगे हैँ जिनका सहकारिता 
आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए सहकारी बैंक चालू खाता 
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( 0प्एथ४४ 4.050076 ) रखते हैँ, दपये को एक स्थान से दूसरे हयात को 
मेजते है तथा बिलों को खरीदते ओर अनाते हैं। देशी मैंकर मी तदकारी ईफ 
के विरुद्ध यही शिकायत करते हैं | 

देशी बैंकरों और मद्दाजनों में अधिक धनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है । यह दोनों 
अधिकतर इम्पीरियल चैंक़ में अपना खाता नहीं रखते। इस्पीरियल ईद से तो 
देशी बैंकर अपने घिल या हुन्डियाँ भुना लेते हैं किन्तु रिजर्व बैंक से दो उनका 
तनक भी सम्बन्ध नहीं है | जब कारबार अधिक होता है तो जिन देशी सैंकरों 
का नाम स्वीकृत तूचो पर द्वोता है उनभी हुंडियों को इस्पीरियल वें या मिश्रित 
पूँजी वाले बैंक भुना देते हैं या दो देशी वैंकरों के हस्ताक्रों सहित प्रामिततरा 
नोट पर ऋण दे देते हैं | इस प्रकार देशी बैंकरों का बहुत थोड़े तमय के लिए 
इम्पीरियल बैंक या मिश्रित पूँ जीवाले बैंकों से सम्बन्ध स्थापित होता ३। वह भी 
सब देशी बैंकरों का सम्बन्ध उनसे स्थापित नहीं होता। केबल स्वीकृत देशी 
चैंकर्से को दी यद्द सुविधा दी जाती है श्रोर उनके लिए भी अधिर से अ्रधिक 
कितने भूल्य की हु'डियाँ भ्ुुताई जा सकती हैं यह निश्चित कर दिया दाता है। 

द्ृब्य-वाज़ारों में सूद की दर--संसार के समी डन्नतिशील गा में लम्बे 
खमय के लिए लगाये हुए रुपये पर थोड़े समय के लिए;लगाये हुए रग्ये से श्रपिक 
सूद मिलता है। उदादरण के लिए इज्जलैंड श्रयवा संयुक्त राज्य श्रमेरिका में तर- 
कारी ऋण तथा प्रथम श्रेयी की कम्पनियों के डिबेंचरों ( ऋशपत्र ) पर नो दृट 
मिलता है बढ तीन मद्दीने के दिलों पर दिये जाने वाले यद से अधिक होता है। 
किन्तु भारतवर्ष में इसका उलठा रहा है। उन्नीसरवी शताब्दी के पिछले ३० वर्षो 
में थोढ़े समय की बूंद को दर लम्बे लमस की बूद की दर से एक प्रतिशत श्रधिक 
थी, किन्तु बीवी शत्ताव्दी के आरम्म में और विशेषकर पहले महायुढ जे उपसन 
थोड़े समय की सूद की दर तथा लम्बे समय के सूद की दर का यद्द भेद कम 
गया है । भारत में थोड़े समय के लिए लिये गये ऋण पर अधिक घट दर होने 
का मुख्य कार्य यह है कि थोड़े समय के लिए तबसे अधिक ऋण लेती कै पर 
के लिए आवश्यक होता है और खेती का घन्धा इस देश में अहम 48 
ओर अतंगठित है | अ्रतए्व जो भी ऋण कितानों को दे दिया बाग जे 
वह जल्‍दी वचूल नहीं होता, उसकी अवधि वढ़ानी ह्ठी पड़ती से अ 
लम्मे समय के लिए हो ऋण वन बाता दै। और खेती के घन्वे को हित 2065 
ऋ के द्रव जाने का बहुत मय रहता है जव॒कि सरकारी ऋख नें कल 
लिए रुपया लगाने में इस प्रकार की कोई जोझिम नहीं रदती। हज 
इस पकार के थोड़े समय के वास्ते लिये हुए ऋण पर छंद धहुडे अर 
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रहा है | किसानों से अधिक सूद मिलने के कारण गाँवों में थोड़े समय- के लिए जब 
यूद की दर ऊँची रद्दती है तो उसका प्रमाव संगठित द्रव्य-बाज़ार पर भी बिना पढ़े” 
नहीं रहता | यही कारण है कि भारतीय द्रव्य-बाज़ार में थोड़े समय की दर अधिक 
समय फे लिये लगाये हुए रुपये पर मिलने वाले सूद की दर से ऊंची रही है | यहाँ 
एक बात और ध्यान में रखने की है। यहाँ कम्पनियों के डिबेंचर इत्यादि तो. 
अधिक प्रचलित हैं नहीं, केवल मारत सरकार के लम्बे समय के लिए ऋण पर 
मिलने वाठे सूद की दर से ही हम तुलना कर सकते हैं। किन्तु वास्तव में भारत 
सरकार के ऋण पर मिलने वाले सूद को हम लम्बे समय की दर नहीं कह सकते, 
क्योंकि सरकारी ऋण श्रयौत्‌ सरकारी सिक्‍्यूरिटी प्रत्येक समय बेची जा सकती 
है। उनके लिये सदैव बाज़ार में माँग रहती है | फिर भी यह तो मानना ही होगा 
कि भारत में थोड़े समय के लिए लिये जाने वाते ऋण पर सूद की दर ऊँची रही है 
और उसके कारणों के सम्बन्ध में हमने ऊपर लिखा है। इसके विपरीत भारतवर्ष 
में जो विदेशी पूँजी आई बह लम्बे समय के लिए लगाई गई। विदेशी पूजी- 
पतियों ने मारत में अपनी पूंजी को अधिक लम्बे समय के लिए! लगाना पसन्द 
किया क्योंकि यहाँ लम्बे समय के लिए रेलों, धंघों, तथा सरकारी ऋण में लगाई 
जाने थाली पूँजी अधिक सुरक्षित थी, परन्तु थोड़े समय के लिए, खेती के धन्वे में 
लगने वाली पूजी को बहुत जोखिम उठानी पड़ती थी। यही कारण था कि लम्बे 
समय के लिए विदेशी पूंजी कम सूद पर प्राप्त हो सकती थी | किन्तु वही विदेशी 
पूँ जी अधिक यूद मिलने पर भी थोड़े समय के ऋण के रूप में गांवों के लिये प्रात 
नहीं थी । 

भारवर्ष में केवल १८६१-६२ में, १६२१-२२ में और १६२६-३० में ही 
ऐसा अवसर आया जब थोड़े समय की सूद की दर ( 9॥07-+077 470788#- 
2968 ) अधिक लम्बे समय की सूद की दर ( .078-97॥ 79/७ ) से नीचे 
गिर गई। १८६१-६२ में थोड़े खमय की यूद की दर के गिरने का कारण यह था 
कि रुपये का विनिमय दर ( #7०॥७72० 7०४६७ ) गिरने से देश में चाँदी 
का आयात ( ]70]007 ) चहुत अधिक हुआ । इसका परिणाम यह हुआ कि पैड्ों 
के पाव भ्रवश्यकता से बहुत श्रघिक नकदी ( (098) ) इकं्टी हो गई इस कारण 
कमर समय की सूद की दर नीचे गिर गई । १६२१-२२ में थोड़े समय के सूद की 
दर के नीचे गिरते का कारण यह था कि सरकार ने लड़ाई के खर्चे को चलाने के 
लिये श्रन्धाधुन्व कायनीं मुद्रा ( 8७७ 000870ए ) छाप दी थी। इत कास्णु 
योड़े समय की झूद की दर नीचे गिर गई। उघर सरकार ने बहुत से युद-ऋण 
निकाल कर जनता की बचत को लड़ाई के लिए खोंच कर लम्बे सभय की सूद की 
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| 


डर को ऊँचा कर दिया | ओर १६२६-३० में जो थोढ़े समय की सृद की टर लक 


मन्दी ( 70007007706 ])277८5४०7 ) थी जो ६६२६ में श्राई | तब मे ददंदर 
१६५ में वेंक दरों में चद्धि हुई तब तक यद्दी स्थिति चली आ रही ऊ दरें 
३६% दो जाने स्ले स्थिति में परिवतेन आवा है | यहाँ थोड़े समय को यद की दर चे 
हमारा मतलब बैंक दर से है। 

बैंक डिपाजिटों पर सूद की दर--डिपाजिटों पर दद की दर निर्वासि 
करते समय बेंकों को दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है तो यह छिदे 
कितना कोय आकर्मित करना चाहते हैं और कितना कोप लानदावक्त दग से 
लगा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से वेंक चालू जमा | 07875 70000265 ) पर 
सूद नहीं दे सकते कशंकि चालू खाते ( एप्रशक्ष्यों 3066ए7# ) में रचा 
करने वाले लोय छुविधा की दृष्ठि से ही चालू खाता रखते हैँ न कि यद णने 
लिए | सूद य्राप्त करने के लिए जो रुपया उनकी आवश्यकता से अ्नः 
बह मुद्रती बना ( 75०९0 7)0870»8 ) में जमा किया जाता ६। अस्ट: सदि 
चालू बमा पर थोड़ा चूह दे भी दिया जावे तो भी चालू जमा ( (तथा 
400908४#8 ) अधिक नहीं बढ़ जावेंगी ! क्विन्तु चालू जमा पर यद देने का बरसों 
पर घुरा प्रभाव पड़ता दे | उन्हें अधिक छठ कमाने के लिए दउये को कहींन 
कहीं लगाना हः पड़ता दे, #िर चादे कुछ जोखिम ही क्यों न उठानी पढ़ें | इसका 
परिणाम हुरा दोता दे | यहा कारण है कि क्रिठेन और संयुक्त राज्य अगरिन 
में चालू खाते पर छू नहीं दिया जाता | किन्तु भारतदप वर्ष में इस्परग्विल व छू को 
छोड़कर सभी चौंक चालू छाते पर उद देते हैं। श्६३० व 
पैंक चालू खाते पर २६ प्रतिशत तक उड़ देते थे । किन्त्र वही उनकी निल्‍लदा मां 
क्योंकि भारत में प्रथन श्रेणी के चिलों तथा बाउना हव्य ( (४ 79०76 ) 
हुआ हैं इस कार्य ते को को जित लेंगी (.3६६४::5) 
पइता है बइ शीघ्र हीं नकदी में परिणत नहीं का शा 
य न 
दे 


जज 
॥ 
रा 


, ही, कर 


का बानार अभी निर्लित नहीं 
में झरना दवयाी छकछगांना पड 


सकती । परठु ऋमशः मास्तीय वे की ने चालू जमा पर बह कादर का लव हा 


आरम्म कर दिया। श्६२१ उतिशत बढ देते थे। बाद को घदाऊर उसने 
चालू खाने पर ६ प्रदिशव सूद कर दिया और दूसरे संलारद्या पी न दा दे 
समय डवकि ठेश में दण्ये की वडुताबत थी उन्होंने यू बढाकर ४ वहशा हर 
किया। आयशा है कि भाखवर्ष में दी वक चान्ू जया पर दूद देना बन्द कर दें | 
झदती जमा ( 5९३ 706006 ) पर सूद की हारल्लवत कक 
चौंक जो सह देते हैं उस पर ही नुदती जमा का श्रत्रिक होना था कम दाना विनर 
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रहता है| यदि सूद अधिक दिया जाता है तो मुहृती जमा अधिक आती है 
आऔर यदि सूद की दर कम कर दी जाती है तो मुद्दती जमा घट जाती है, क्योंकि 
मुद्दती जमा वद्दी करता है. जिसे उस रुपये की कुछ समय के लिए आवश्यकता 
नहीं होती या वह उस पर सूद कमाना चाहता दै। यदि मुदती जमा पर सूद 
चहुत कम हो जावे तो मुद्ती जमा चालू जमा में परिणत हो सकती है, क्योंकि 
यदि मुद्दती जमा पर सूद बहुत कम हो जावेगा तो लोग अपने रुपये को उस पर 
लम्बे समय के लिये श्रटकाये रददना पसन्द नहीं करेंगे | इसके अतिरिक्त बौक मुद्दती 
जमा पर सूद की दर निर्धारित करते समय यह भी देख लेते हैं कि वे अपने 
आ्राहवों से कितना सूद ले सकते हैं । अस्तु ; मुद्दती जमा पर सूह की दर दो बातों 
पर निर्भर रहती दे । एक तो इस बात पर कि अन्य सिक्यूरिटियों में रुपया 
लगाने पर कितना सह मिल सकता है, दूसरे द्वव्य-बाजार में थोड़े समय के लिये 
ऋगश देने में कितना सूद मिल सकता है। जहाँ तक रुपया जमा करने वाले का 
प्रश्न है उसके लिए बैक में रुपया जमा करने के अ्रतिरिक्त दूसरा सीधा रास्ता 
यह है कि वह भारत-सरकार की सिक्‍्यूरिठी में अपना रुपया लगा दे। अस्त ; 
सरकार अपने ऋण जिस सूट की दर पर निकालती है उसका मुद्दती जमा पर 
बहुत अ्रधिक प्रभाव पढ़ता है, यद्यपि दोनों में बहुत भेद मी है। भारतवर्ष में 
अधिकतर मुद्दती जमा ६ महीने या उससे अधिक समय के लिए ली जातीं हैं। 
अधिकांश डिपाजिट एक वर्ष के लिये होती हैँ) बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े केन्द्र 
में ६ महीने से कम की भी मुद्दती डिपाज़िट ले ली जाती हैं । 

कर्ज पर सूद्‌ की दर--वबैंक दिये हुए कज्लें पर कितना सूद लेंगे यह 
अन्य देशों में, जहाँ द्रव्य-बाज़ार पूर्ण रूप से संगठित हैं, बैंक-रेट (/38फ7 796०) 
पर निर्भर रहता है | यदि केन्द्रीय बैक ( 00778] 80: ) की चूद् की दर, 
जिस पर वह अन्य बकों को कज देता है, ऊँची हो जाती हैतो अन्य बैंक भी 
श्रपने कर्जदारों से ओर ऊँची दर से सूद लेते हैं; और यदि केन्द्रीय बैंक की चूह की 
दर घटती है तो अन्य बैंक मी कर्ज पर सूद की दर घटा देते हैं। अन्य बैक जब 
किसी को ऋण देते हैँ तो उस समय जो केन्द्रीय बैंक ( 007७] फक्षतार ) की 
यूद की दर ( [9%7]: 7966 ) होती है उससे एक निश्चित फी सदी अधिक सूद 
लेते हैं । उन देशों में यह बैंक मुद्दती जमा पर जो सूद देते हैँ बह कुछ निश्चित 
प्रतिशत बैक रेट! से कम होता है। इस प्रकार उन देशों में जहाँ हृब्य-चाज्ञार 
संगठित है वहाँ मुद्दती जमा पर दिये जाने वाले तथा कर्ज पर लिए जाने वाले सूद 
की दर वहाँ के केन्द्रीय बेंक ( (७४४७ 3997४ ) की बैंक-रेट पर निर्भर रहती है 
और उससे सम्बन्धित होती है| 
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किन्तु भारतवर्ष में स्थिति दूसरी ही है। यहाँ सूद की दर का कोई मियम 
नहीं है। प्रत्येक स्थान और प्रत्येक बैंक की सूद की दर मित्र होती है। 
हरण के लिये यदि किसी स्थान पर केबल एक ही मैंक है तो बह झा: 
एकाधिकार का पूरा लाभ उठाता है और अधिक यह लेता है; और यदि के 
दूसरा बेक वहाँ अपनी ब्रांच खोल देता है तो छह की दर गिर जाती है | बह 
नहीं कि मिन्न-मिन्न स्थानों में छूट की दर भिन्न होती है, प्रत्वेक बैंक का कारवार 
भी बहुत भिन्न होता हैं इस कारण उनकी सूद की दर में बहत अधिक फिल्दा 
पाई जाती है। मारतवर्प में कुछ बैंक ऐसे हैं जो करज़' पर बहुत डचित यह लेने है, 
फिर भी वे यथेष्ट लाभ कमाते हैं | किन्तु यदि दसरे बेंक उसी सूद की दर पर ब्ण 
दें तो उन्हें बहुत घाटा सहन करना पड़े। भारतवर्प में चेंकी की यू की दर 
हुगुने से अधिक का अन्तर पाया जाता है | संक्षेप में हम कह सकते हैँ कि भारत: 
में बैंकों की सूद की दर में बहुत भिन्नता पाई जाती है | 

सूद की दरों में समन्‍्व॒य--भारत जेसे विशाल देश में जहाँ श्रभी उच्च 

घन्धों का पूरी तरह से विस्तार नहीं हुआ है और जहाँ द्वव्य-बाजार श्रमी पूर्ण रा 
से संगठित नहीं है, भिन्न-भिन्न प्रदेशों में सूद की दर भिन्न होना कुछ सीमा तु 
अनिवार्य है | किन्त यहाँ बैंकों में श्रस्वास्थ्यकर प्रतिस्पद्धों के कारण जो यूद # 
मभिन्नता पाई जाती है बह भारतीय बैंकिंग का एक बड़ा दोष है। कुछ बैंक क्ेवत 
इसलिए अ्रधिक सूद देते हैं जिससे वे डिपानिठ प्राप्त करने में सफल हों। इतझ 
फल यह होता है कि उन्‍हें अपना रुपया ऐसी जगह लगाना पढ़ता है जो बहुत 
सुरक्षित नहीं होती और उनकी स्थिति कमजोर रद्दती है । तनिक से संकट में इत 
प्रकार के बैंक डूब जाते हैं और सभी बैंकों पर इंसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सभी 
द्वेशों में अथ यह स्वीकार किया जाने लगा है कि डिपाजिटों पर दिए जाने बात 
सूद की दर में अनियन्जित प्रतिस्पर्धा न तो किसी एक वेंक के ही लिए लाभदायक 
होती है ओर न बैंकिंग संस्था ( ॥39गातंग्रठ्ठ 3ए807० ) के लिए ही लामदागन्‍ 
सिद्ध होती है| अन्य देशों में थक स्वयं मिलकर डिपाज़िट पर सृह का दर कया हा 

यह निश्चित कर लेते हैं ; किन्तु भारतवर्ष में इस प्रकार सूद की दर को नियत 
नहीं किया जाता | आवश्यकता इस बात की है कि मास्तवप में भी प्रतिता फ्न 
नियन्त्रित किया जावे और कम से कम एक वर्ष की मुद्दती जमा का यू ही 
निश्चित कर दी जाये । नम 

विनियोग (]7ए०४४7७768) पर मिलने वाले सूद की दः-कइलर 
द्रब्य-बाजार में दो प्रकार की सदर की दर पाई जाती दे। पें यह के देर हे 
बाजार में प्रचलित होती हैं श्रौर झिन्हें हम खुले बाजार छी दरें ( 09: 
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ग्य&779॥ 79688 ) कहते हैं, और दूसरी वे सूद की दरें जो ग्राहकों से ऋण देने 
पर ली जाती हैं | ग्राहकों से जो सूद लिया जाता है उसके सम्बन्ध में ठीक-ठीक 
आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, परन्ठु खुले बाज़ार की दरों के बारे में हमें प्रामाणिक आंकड़े 
मिलते हैं । ग्राहकों से लिये जाने वाले सूद की दरों में बहुत मित्रता होती हैं | यदि 
किपी एक प्रदेश में सूद की दर बहुत ऊँ ची है दो दूसरे प्रदेश में सूद की दर नीची 
होती है। बात यह है कि जद्दों तक ग्राहकों से लिये जाने वाले सूद की दर का [प्रश्न 
है बह स्थानीय कारणों पर निर्मर रहती है, श्रतण्व सूद की दर का भिन्न होना 
स्वाभाषिक है। उदाहरण के लिए बैंकों को किसी प्रदेश में डिपाज़िंठ कम मिलती 
है तो वे वहों ऋण श्रधिक सूद लेकर ही देंगे; और जहा डिपाज़िट बहुत अधिक 
मिलती है पहाँ कम सूद लेकर भी उस रुपये को लगाने का प्रयत्न करेंगे | जिस 
स्थान या प्रदेश का देश के केन्द्रीय बैंक से सम्बन्ध होता है वह्दों यूद की दर कुछ 
कम रहती है | अतएव कहने का तात्पर्य यह है कि आहकों से लिए जाने वाले सूद 
की दर स्थानीय कारणों पर निर्मर रहती है और उन्हीं कारणों से उसमें मिन्नताः 
पाई जाती है। 

खुले बाजार की दरें ( 090॥ १(७77७॥ पि&#88 )--( १ ) श्रभियाचन 
ऋण ( ]0670%870 7,0७॥॥ ) पर इस्पीरियल बैंक जो सूद लेता है वह देश में 
अल्पकालीन पूँ जी ( 5007#-#077 69708) ) पर कितनी आ्राय हो सकती है 
इसको बतलाया है | इम्पीरियल बैंक की श्रमियाचन ऋशण की दर अल्प-कालीन 
पूँजी पर होने वाली आय को नापने का यन्त्र हैं। यद्ट दर नकद साख ( (088 
5700908 ) तथा साधारण ऋणों पर लिए जाने की सूद की दरों का भी प्रति- 
निधित्व करती है । 

(२) इ्म्पीरियल बैंक हुंडी रेट वह सूद की दर है जिस पर इस्थीरियल 
बैंक प्रथम भरेणी के व्यापारिक बिलों को भुनाता है। १६३५ तक हम्पीरियल बैंक 
केवल ३ महीने की अवधि के चिलों को दी भुना सकता था । किन्तु व्यवहार,में 

उन थिलौं की पकने की अवधि केवल ६० या ६१ दिन होती थी । 
| हुडी रेट यद्यपि इस्पीरियल बेंक की अमियाचन ऋण ( 7007800 
],097 ) की सूद की दर के साथ-साथ घटती बढ़ती है, किन्तु कभी-कभी 
इम्पीरियल बैंक की हुंडी दर उसकी श्रभियाचन ऋण की दर से ऊँची दो जाती है 
आर कभी नीचे गिर जाती है । 

(8) याचना द्रव्य रेड ( 09]] गराणा०ए 7866 ) उस सूद की दर को 
कहते हैं नो कि २४ घन्टे के लिए!दिए हुए ऋण पर लिया जाता है। याचना 
द्रव्य ( (१७) 70769 ) को बेंक जिस समय चाहे घापस माँग सकता है और 
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लेने धाला उसे जब चाहे वापस दे सकता है। भास्तवर्ष में बैक इस पकार आग 
केबल उन्हीं व्यक्तियों को देता है जो उसके जाने-बूके होते हैं और जिनकी साथ 
चहुत अच्छी होती है | #क इस प्रकार के ऋण के लिए कोई जमानत नहीं लेते 
केवल ऋण लेने वाले की व्यक्तिगत साख पर दे देते हैं । 

भारतवर्ष में याचना द्रव्य ( 09)] ॥7078ए ) अधिकतर केवल सोने-चांदो 
के बाजार और शेयर बाज़ार में कारवार करने के लिए लिया जाता है। परन्तु बम्बई 
में बड़े व्यापारी साधारण व्यापार के लिये भी याचना द्रव्य लेते हैं, क्योंकि उन्हें सम 
सूद पर रुपया मिल जाता है । 

याबना द्रव्य की दर इम्पीरियल बैंक की अमिवयाचन ऋण की दर 
( 067०० ]08४7 7268 ) के अनुतार घट्ती-बढ़ती है | कमी-कमी बाचना 
द्रव्य की दर बहुत द्वी ऊँची चढ़ जाती है, यहाँ तक कि इम्पीरियल ब्रेक की श्रम 
याचन ऋण की दर ( [0700व0 ॥3097 7४68 ) के चरात्र पहुँच जाती दै। 
जब कारबार की वहुत तेजी होती है तो कभी-क्रमी बाचना द्"रव्ब कोची दर पर 
मी नहीं मिलता और मन्दी के समय उसकी सूद की ढर बहुत गिर जाती है । 
इन अवसरों पर याचना द्रव्य की सूद की दर का इस्मीरियल बक के अ्भियायन 
आय की दर से कोई सम्बन्ध नहीं रहता | 

(४) वाज्भार विल[(रिट था वाज्ार हुंडी रेट भारतोय द्रष्य बाजार 
( ०००३ 7्थाक ) में सबसे ऊँची सूद की दर दोती हैं । यह सूद की दर 
उन विलों पर ली जाती है जो भ्राफ'छोटे व्यापारियों के लिये भुनाते हैं। बाज़ार 
बिल रेट कलकता की अपेक्षा वम्बई में कम रहती है| इसका मंख्य कान्ण यह 
है कि बम्बई में आऊों ( 57075 ) का बैंकों से अधिक धनिष्ठ सम्बन्ध हद । 

ऊपर दिये हुए. विवरण से यह स्पप्ठ हो जाता है कि मुस्ंगठित द्रव्य-बाज़ागे 
की भांति भारतीय द्रब्य-बाज़ार में प्रचलित यृद की दर्रें का .एक दूमरे से कोई 
निश्चित सम्बन्ध नहीं है । यदि वाज़ार में कारवार की तेज्ञी हुई और दपदे की मॉग 
अधिक हुई और रुपया कम हुआ तो यूड की दरें ऊंची चढ़ जाती हैं, शरीर यदि 


] 
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कारवार मंदा हुआ तो य्‌द गिर जाता हैं। किन्तु बाज़ार में प्रचलित सं प्री 
दर्रो का आपस में कोई निश्चित और परनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होता। देंखेंढी 
कास्ण यह दे कि भारतीय बैंकों में इस वात की मावना नहीं है कि उनके सा 
एक हैं| रिक्व॑ बैंक अमी तक इतना अधिक प्रभावशाली नहीं है कि हल कक 
पर अपना पूरा प्रभाव डाल सके और पूजी ( 08 ) के एक व्यान से है 
स्थान तक शौमररापूर्दक पहुंचाने में दकाव्टे हैं । फिर भी संगठित हक 
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रिजर्व बैंक वा प्रमाव बढ़ता जा रद्दा है और उत हृढ ठक रे 
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साथ अन्य बैंकों की दरों में परिवर्तन दोता है जैता कि नर्वत्र १६५१ में रिज़र्व 
बैंक की दर को ३% से ३३१ करने के बाद और वैंकों की दरों के सत्रंध में देखने 
को मिला | 

बैंकों की उन्नति और द्रव्य-बाज़ार को अधिक सगठित बनाने के लिये यह 
आवश्यक दे कि सूद की दर्रो के सम्बन्ध में बेंक एक आपसी घमभीोता कर लें 
तथा एक परमरा बना लें | इसी से एक बड़ा लाभ यह होगा कि बैंकों में आपस 
में अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पद्धों समाप्त हो जायेगी | उदाहरण के लिए लदन में हैंकों 
ने यह निश्चय कर लिया है कि अल्पकालीन डिपाज़िट पर बैंक रेट से १ प्रतिशद 
सूद कम दिया जावे | बैंक रेंट तथा डिपाज़िटों पर दिये जाने वाले सूर की दर का 
सम्बन्ध जोड़ देने से एक लाभ यह होगा ऊक़ि बैंक डिपाजिटों को खींचने के लिए 
अस्वास्थ्यकर होड़ नहीं कर सकेंगे । 

भारतीय द्रव्य-वाज़ार में अस्थिरता तथा अधिक उतार-चढ़ाव का 
होना-भारतीय द्रव्य-बाज्ञार का एक बड़ा दोष यह था कि उसमें स्थिरता 
नहीं रहती थी | बैंक रेट में बहुत अधिक परिवर्तन होते रहते थे। १६३२ के पूर्व 
अर्थात्‌ श्रायिक मदी ( 0000770 7)७.7४४४०॥ ) के श्रधिक गहरे हो जाने 
के पूर्व जब्र व्यापार मंदा होता तथ्र तो बैंक रेट ३ प्रतिशत पर रहती और तेज़ी के 
मौध्षम में ७ और ८ प्रतिशत तक बढ़ जाती | इस अस्थिरता के कारण व्यापार 
का जोखिम बढ़ जाता था तथा व्यापारियों को बहुत आ्राथिक कठिनाई का सामना 
करना पड़ता था | उद्योग-घंर्घों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता था क्योंकि वे भी 
बहुत कुछ थोड़े समय के लिए प्रात्त किए. ऋण पर निर्मर रहते थे | जब कारबार 
की तेज़ी होती और बैंक रेट ऊची हो जाती तो देश के भीतरी व्यापार तथा 
खेती के लिए पूंजी मिलने में चहुत कठिनाई होने लगती थी, क्योंकि बन्दर्गाहों में, 
मी उस समय पूँजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी और वहां के ध्यापार 
में अधिक सूद देने की यु जाइश रहती थी। अतएव बैंक उस समय अपना रुपया 
बदर्गाहों को सेज देते ये तथा देश के मीतरी व्यापार तथा खेती के लिए, द्वब्य 
( 2०४०४ ) का टोटा पड़ जाता था | बात यह है कि भारतवर्ष' के खेतिहर देश 
होने के कारण जब खेती की पैदावार की फसल के समय खरीद होती है तो बहुत' 
अधिक द्रव्य की आवश्यकता पढ़ती है, शोर जो मी करेंसी (मुद्रा) देश में साथा- 
रणत: होती है वद्द इस कार्य के लिए पूरी नहीं पढ़ती है। किन्तु गरमियों तथा 
वर्षा के मौसम में जब कारबार मंदा रहता है तो वहीं करंती आवश्यकता से बहुत 
अधिक हो जाती है । 

१६२१ में इम्पीरियल बैंक के स्थापित दोने से पूर्व सरकार पृथक और स्वतंकऋ 
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बैंकिंग व्यवस्था ४७६ 


भी श्रपनी वैंक दर में वृद्धि की श्रौर २४ से बढ़ाकर २९% कर दी। बाद में बैंक 
झआाव इ"गलैंड ने तो १९ मार्च १६४२ को अपनी बैंक दर में ओर हृद्धि करके उसे 
४% कर दिया | इस तरह के परिवर्तन दुनिया के अन्य देशों में भी हुंए जैसे फ्रांव 
और केनाडा में बैंक दर बढ़ाई गई | 

एक अकार से देखा जाये तो हमें यह मानना होगा कि पिछले कुछ घरों में 
भारत में व्याज की दरों में कुछ सख्ती आरा रही थी । १६४१ में तो यह प्रद्नत्ति और 
भ्री ऋधिक स्पष्ट हो गई थी | इसलिये रिज़व वेंक दर में गृद्धि करके रिज़र्व बैंक ने 
वस्तुस्थिति की मांग पूरी की है। उसका ऐसा करना उचित था। 

रिज़र्व बैंक दर को बढ़ाने का सबसे आधारभूत कारण यह था कि देश की 
मुद्रा-स्कीति को रोका जाये और मूल्यों में कमी लाई जाब्रे । १६५० में ओर उससे 
भी अधिक १६५१ में बैंकों द्वारा दिये गये 'एडवान्सेशः और उनके द्वारा शुनाए 
गये बिलों की मात्रा में यथेप्ट वृद्धि हुईं। १६५० की अपेक्षा १६४१ में १०३ 
करोड़ रुपये के श्रधिक 'एडवान्सेज” दिये गये। यह स्थिति साख-स्फ्रीति की थी 
और सस्ते बैंक दर और रिज़व बैक की सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदते रहने की नीति 
का परिणाम थी। कोरिया युद्ध आरम्भ होने के बाद जो मूल्यों में इृद्धि हुई थी 
बह भी इस साख-स्फीति का एक कारण था। वस्तुश्नों का संचन और क्षमता के 
बाहर व्यापार करने की प्रवृत्ति को मी इस नीति से प्रोत्ताहन मिल रहा था। 
आखिरकार बैक ने श्रपनी बैंक दर बढ़ाने का निश्चय कर लिया । 

जैता कि पहले लिखा जा चुका है बैंक दर के बढ़ते ही श्रन्य सूद की दरें 
भी बढ़ीं | साख-त्कीति पर इससे रोक लगी । और मूल्य बृद्धि को रोकने में भी 
इससे सहायता मिलेगी--यह निस्सदेह है | बल्कि किसी हृद तक इस नौति का 
अतर हुआ भी है । 

कई लोगों का यह कहना था कि बैंक दर नहीं बढ़ाई जानी चाहिये थी | 
इससे व्यापारी-ब्यवप्ायी को व्याज अधिक देना पढ़ेंगा श्र उत्पादन लागत बढ़ 
जायगी और साख में कमी आ जाएगी। पर यह तर्क सही नहीं है | एक तो 
उत्पादन लागत में व्याज का हिस्सा बहुत कम होता है। इसके अलावा कुल साश्ष 
में कमी होने पर भी उत्पादन के लिये श्रावश्यक् साख में कमी नहीं की जायेगी | 
इसके साथ साथ बैंक दर को बढ़ाने के और भी कई लाम होंगे | श्रावश्वक वस्तुओं 
की संचय दृत्ति पर और सट्े पर इससे रोक लगेगी | अनावश्यक कम्पनियाँ स्थापित 
नहीं धोंगी क्योंकि नई पूजी जारी करना अब श्रपेज्ञाइत कठिन होगा | बचाने और 
विनियोग की प्रद्नत्ति को प्रोत्ताहन मिलेगा | लोगों का रुपये में विश्वास बढ़ेगा | 
देश के आर्यिक विकाल के लिये यद आवश्यक है। यह तो ठीक है कि वर्षों तक 
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बैंकिंग व्यवध्या ४७३: 


(१) भारत में बैंक अपना रुपया सरकारी सिक्‍्यूरिटियों अर्थात्‌ परम प्रति- 
भूतियों (0]8-80890 86077868) में लगाना अधिक पसन्द करते हैं। इसके 
कारण दो हैं, एक तो भारत में वेंकिंग अमी अधिक उन्नत श्रवस्था में नहीं है इस 
कारण बैंक अपना रुपया ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जो शीघ्र द्वी नकदी में 
परिणत किया जा सके ; और दूसरे सरकारी सिक्यूरिट्वियों पर स॒इ अच्छा मिलता 
था। किन्तु श्रव जितना सूद बिलों के भुनाने से मिलता हैं उससे अधिक परम 
प्रतिभूतियों (७7॥-93860 86677॥68) भ्र्थात्‌ सरकारी तिक्यूरिदियों पर नहीं 
मिलता। अश्रतएव जैसे-जैसे सर्ववाधारण का बैंकों पर अधिक विश्वास जमता जावेगा 
वैसे-4से वेक सरकारी सिक्‍्यूरिटियों में कम रुपया लगाने लगेंगें। 

(२) जब-जथ वैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है तब तब वे इम्पीरियल 
बैंक से सरकारी सिक्‍यूरिटियों की जमानत पर ऋण लेना पसन्द करते हैं और अपने 
बिलों को इम्पीरियल बैक से पुनः भुनाना ( 060800प76 ) पसन्द नहीं करते | 
इसके नीचे लिखे कारण है :-- । 

(क) इम्पीरियल बैंक केत्रल उन्हीं ब्रिलों को पुनः भुनाता दै बिन्‍्हें वह्द 
ठीक समझता है श्र पतन्द करता है| किन्तु चह किस प्रकार के त्रिलों को पसन्द 
करेगा इसका उसने कोई मापदरद्द ( 8छातपेकात ) कायम नहीं किया है 
जिसके अनुसार अन्य बैंक यह जान सकें कि वह किन बिलों को पसन्द करेगा [ 
झतए,व बैंकों को सदेव यह खतरा रहता है कि कहीं उनके विलों को इम्पीरियल बैंक 
अस्वीकार न कर दे | 

(ख) भारतीय द्वव्य-चाजार में यह प्रचलित धारणा है कि बिलों का 
पुनः भुनाना श्रार्यिक निर्बलता का सूचक है, अतएव भारतीय बेंक बिलों को पुनः 
इम्पी रियल वैंक से भुनाने में इस कारण हविचकते हैं कि इससे उनकी साख पर 
बुरा प्रभाव पड़ेगा | 

(ग) इम्पीरियल बैंक अन्य बेकों के लिये बद्दा दर ([07800077 29७) 
में कोई रियायत नहीं करता | वह उनसे भी वही सूद लेता है जो बह देशी वैंकरों 
से लेता है | 

(घ) क्योंकि इभ्पीरियल बैंक व्यापारिक बैंकों का प्रतिहन्द्री है इस कारण ये 
उसे यह नहीं बतलाना चाहते कि उनके पास कितने ओर कैसे ब्रिल हैं| 

(३) भारत में विलों या हुडियों पर हस्ताक्षर करने वालों की आश्थिक व्थिति 
या साख कैसी है यह जानने की सुविधा नहीं है। इ'गलैंड तथा अमेरिका में ऐसी 
ए.जेंसियाँ हं जो किसी भी व्यापारी या व्यवतायी को आ्िक्न व्यिति और साख के 
सम्बन्ध में थोड़ी सी फीत लेकर ठीक जानकारी दे देती है | 


हि भारतीय अर्थशात्र की रूपरेखा 


(४) भारत में हुंडियोँ तथा दिलों क्वा उपयोग घहदा 
लेने में किया जाता है | उदाहरण के लिये यदि 'क' लव से २ हा 
चाहता है तो का ख्! पर हुंडी वा चिल जलिख देगा और छा उ 
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दि है उद्ो न्वीहझार 

कर लेगा । अब 'क' उसी हुंडी या विल को झुना कर रुपया प्राम कर लेगा | इन 

डुंडियों को देखने नात्र से बह कोई नहीं वता सकता कि यह केबल क+ लेने के 

उद्देश्य से लिखी ययी है अथवा व्यायारिक हुई है; क्योंकि हु के साथ न ले 
'रेल की विल्टी होती है और न अन्च प्रकार के कोई क्ागज-पत्र होते | । 

(४) भारत ने झुद्दती हुन्डी का चल नय समाप्त द्वो गया, क्योंकि इस 

पर स्टाम्प ब्यूटी का रचा अधिक होता है ; वह केवल दंगाल में तशा बस्तई कौर 

'शिकारपुर में दी अधिक प्रचलित हैं | अब नुद्दती हुन्डी का स्थान दर्शनी हन्ईी ने 


ये बज 

ले लिया है, किन्तु उनसे वहुत थोड़े दिनों वी दी साख मिल पाती है। यहाँ दुन्दियों 
के चलन में एक कठिनाई बह है हि उनके सकारने में तरहुत करी शर्ते होती 
यहा नहीं, हुन्डियों का कोई निश्चित रूप भी नहीं है 
मआषा ही एक होती है और सिदक्ष-मिक्न स्थानों एर निकराने और सक्ारने 
( 3९९९०६७०0०७ गत 09प॥एथा 6 ) के निवन मी मिह्र होते हैं । 

(६) नारत में चिल या हुन्डियों के अभाव का एक कारण यहद्द भी है हि 
चैंक नकद साख ( (095॥ (9४०४ ) अधिक देते हैं। नकठ स्वत बैंकों तथ्य 
खोने वालों दोनों के ही लिए लाभदायक सिद्ध होती है। कहू चेने बालों का चाम 


शल्य 
तो यह है कि छिदनी लाख का वह उपयोग करते हू उनने पर ही उन्हें रइ द्वेना 
पड़ता है और बैंक का लाभ यह होता है कि हैंके दपया जब चाहे वापत नाग 
सकता है | यदि कजदार की आर्थिक स्थिति विगड़ी मालूत पढ़े दो वेक टुस्‍्द 
उतसे ठुपया वापत ले सकता हैं| किन्दु नकद ताख से दिल दोनों के जिए झदिक 
उपयोगी सिद्ध होंगे क्‍वोंक्ति कज लेने वालों को बिले च् नि 


रकम की साख ६ (2807 ) मिल ज्ञावेगी और यदि पुनः छुनाने की झुडिया हे सी 


चैं्नों को एक अत्यन्त तरल लेनी ( ॥/पणंत 3558४ ) में अग्ना दगया उयाव हा 


अवसर मिल जावेगा | द्िर कर्जदार को बह भी लाभ होगा हि ढह नकद काठ 
जितना यह देता हैं उससे कम पर त्रिल को झुना सक्रेमा ! 

(७ ) भारतीय द्वव्ब-वाज्ञार में ।चलो था हन्डियों छः चलन 
एक यह भी कारण है कि नास सरकार बहुत अ्रविक राशि मे सतत 
_ प५४४४प:७ उओं]]5 ) वेचदी है । दैंक इन सरकारी 
में खरीदते हूं, क्योंकि क्षित दो 0 
अआुगतान हो जाता है| वे तस्ल भी होते है क्योंकि रिज़व चेक उन्हें हर दने ऋ 
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बैंकिंग व्यवस्था ४७४, 


सदैव तैयार रहता है । 

सेन्द्रल बैंकिंग जॉँच कमेटी तथा सभी बैंकिंग विशेषज्ञों कौ राय है कि 
जब तक देश में व्यापारिक बिलों का चलन और उपयोग नहीं बढ़ता और भारत 
में उगठित बह्ा बाजार ( ॥)86007 (७४:7७ ) का उदय नहीं होता तब तक 
भारतीय बैंक सबल और उन्नत नहीं हो सकते | रिजव बैंक ही इस देश में हुडियों 
आर व्रिलों के चलन और उपयोग को बढ़ा सकता है और देश में बद्दा वाजार 
( 78007 ४७:88 ) स्थापित कर सकता है। रिजव बैंक को चाहिए कि 
वह अमन्‍्य वैंक्रों को अपने बिलों को पुनः भुनाने ( 90500प7#6 ) की सभी सुवि- 
धायें दें ; उन्हें यह निश्चित रूप से बतला दिया जाय कि किस प्रकार के विज्ष या 
हुन्डियों को वह पसन्द करेगा | रिजव॑ बैंक को यह भी चाहिये कि वह देशी बैंफरों 
( पराधांहु70प8 9ग्रॉपष४ ) को बड्दा गृद्द ([0860776 907888) का काम 
फरने के लिए प्रोत्साद्वित करे | देशी बैंकर व्यापारियों के बिलों या हु डियों को 
भुवावें और यदि उन्हे” अधिक कोष ( एप्०0 ) की आवश्यकता द्वो तो वे 
रिजर्व बैंक से उन बिलों या हुडियों को पुनः भुनालें । रिज्र्व बैंक को देशी बेकरों 
को श्रपने बिलों को पुन; भुनाने की सभी सुविधायें देना चाहिये | इससे एक लाभ 
यह भी होगा कि देशी बैंकरों तथा द्वव्य-वाजार का सम्बन्ध स्थापित हो जावेगा । 
यदि देश में प्रमाणित भंडारों तथा गोदार्मों की व्यवस्था हो जावे, जिनका प्रबन्ध 
विश्वलनीय हो, तो हुडियों श्रौर बिलों का चलन अधिक बढ़ सकता है ; क्योंकि 
इन गोदामों और भण्डारों की रसीद के साथ जो बिल या हुंडी होगी उसके 
व्यापारिक बिल या हुंडी होने में तनक भी सन्देद नहीं रहेगा और बैंक उन 
हुंडियों को भुनाने से नहीं हिचकेंगे | जो कुछ भी हो, बैंकिंग की उन्नति के लिए 
बिलों और हुंडियों की बहुत आवश्यकता है। इस प्रृष्ठभूमि में जनवरी १६५२ 
में रिजयं बैंक ने जो एक योजना प्रकाशित की थी। अब हम इसके विषय में 
विचार करेंगे ! * 

बिल वाज्ञार और रिज़बे बेंक की योजना--जैसा कि हम ऊपर लिखे 
चुके हैँ भारतीय बेकिंग व्यवस्था का एक प्रमुख दोष यह रहा है कि हमारे यहाँ 
अन्य देशों की भाँति (बिल बाजार! का विकास नहीं हुआ। भारत में रिज़र्व बेंक 
की स्थापना के वाद यह आशा थी कि श्रन्य देशों की तरह हमारे देश में भी 
“बिल बाजार' का विकास हो सकेगा पर हमारी यह आशा पूरी नहीं हुई। 
१५, जनवरी १६४२ को भारतीय रिज़व बैंक ने द्रव्य चाजार में रुपये की उत समय 
जो तंगी अनुभव हो रही थी उसे दूर करने की दृष्टि से एक योजना प्रकाशित की | 
रेखी आशा की जारदी है कि यद योजना समय पाकर हमारे देश में “बिल बाजार” 


७ भारतीय श्रर्थशास्त्र की रुपरेखा 


के विकास की आधारशिला रखने में सद्दायक होगी । यह योजना क्या है भर 
वह “बिल बाजार! का विकास करने में कहाँ तक सहायक होगी, निम्न पंकियों हें 
हम इसी विषय पर विचार करेंगे । रिज़र्व बैंक ने जो योजना प्रकाशित को है हर 
जिमके अनुसार रिज्ञव बैंक दूमरे ब्ंकों को साख दे रहा है वह इस प्रकार है 

पिछले वर्षों में शेड्डल्ड बैंकों को व्यापारिक तेजी के समय जब रपये दो 
की विशेष आवश्यकता होती रही है तो वे या तो रिजब बैंक से ऋण लेकर श्रफो 
आवश्यकता की पूर्पि करते रहे हैं। इस सम्बन्ध में यह सुझाव प्राय: शआरावा रा 
है कि इस प्रणाली की अपनी मर्यादायें हैँ ओर इतलिये रपये की आवश्यक 
पूरी करने की दृष्टि से यह वांछुनीय है कि देश में बिल बाजार का विकास हि 
जाये और रुपयों की बैंकों को जब आवश्यकता हो तत्र वे बिलों को भुनाऊर ब्रते 
आवश्यकता पूरी कर लिया करे | इसी लक्ष्य को सामने रखकर रिज्ञर्व बैंक ने दे 
योजना तैयार की है | 

रिज़र्व बैंक एक्ट की घारा १७ (४) (सी) के अनुसार रिज़र्व बक़ उन मुह 
प्रोमिजरी नोटों या बिलों की प्रतिभूति पर शेट्नल्ड बैंको को हवालगी दे समता 
है जो भारत पर जारी किए. गए हैं और मारत में चुकाए जाने वाले है तथा दे 
उन पर दिए जाने वाली दृवालगी के समय से तीन' मह्दीने के अन्दर चुकाए दाने 
के हैं। इस घारा के श्रन्तर्गत शेहल्ड बैंकों को 'डिमार॒ड लोन्स' के रुप में भी 
हवालंगी दी जा सकती है यदि शेड्डल्ड वैंक श्रपने द्वारा दिये गये दर्शनी प्रोमिदगी 
नोट ( डिमान्ड प्रोमिजसी नोठ ) के साथ साथ अपने ग्राहकों ( कोन्स्टीदयूए दत्त ) 
द्वारा दिये गये मुद्ृती प्रोमिजरी नोट भी रिज़र्व बैंक को दे सके | शेड्रल्ड बेक भपने 
आहको द्वारा दिये गये मुद्दती प्रोभिजरी नोट रिजुर्वे बैक को तभी दे सकेंगे दब कि 
शेडूल्ड बैंकों को अपने ग्राहकों से जो दर्शनो प्रोमिजरी नोट उनको ऋण द्राए> 
ड्राफ्ट, या नकइ-साख स्वीकार करते समय मिलते हैं उन दर्शनी प्रोमिकरी नो 
को वे ६० दिन के मुद्दती प्रोमिजरी नोटों में बदल दे | आजकल द्वोता गद्द है हि 
शेड्टल्ड बैंक जब्र अपने आहकों को ऋण, ओवर>ड्राफ्ड, या नकद ता | ही 
करते हैं तो उसको किश्तों में चुकाने की उनके ग्राहकों का वें सुविधा देते ६ ताक 
उनके पास जब भी थोड़ा रुपया द्वो वे श्रपना ऋण, ओवर/ड्राफट, था नकद-छोल 
का आंशिक चुकारा करदें और उन पर लगने वाले व्याज से बच बाय 

| मे उन क्श्के र 

प्रकार तकद-साख श्रोवरद्धाफ्ट में से उनको (आहकों को ) थोढ़ा थोड़ा करे रा 
लेने की सुविधा भी रहती है ताकि बैंक ने कुल जितने का नकदनता 89 
डाफ्ट स्वीकार किया है उस सारी रकम पर ही व्याजन लगे | इसलिए (हे 
न द्द्ती रिजित भंत की 
बैंकों को यदि अपने ग्राहकों द्वारा दिये गए मु प्रोमिजरी नोद 
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+ देने के लिए चाहिये तो उनको यह तमी मिल सकते हैं जबकि वे अपने गआहकों 
को स्वीकृत मोजूदा ऋण, ओवरड्राफ्ट, या नकद-साश के खातों को दो भागों में 
आंटें--, १) एक माग तो बह जो दर्शनी प्रोमिजरी नोट पर आधारित हो जैसा कि 
इस समय है हो ताकि उन खातों में से समय समय पर रुपया निकाला भीजा . 
सके, और- (२) दूसरा भाग वह जो तीन महीने के मुद्दती प्रोमिजरी नोद पर 
आधारित हो | यह माग ग्राहक को तीन महीने तक कम से कम जितना ऋण 
चाहिए: उतना बड़ा ही हो सकेगा | 
ऋण, ओवर-ड्राफ्ट और नकद-साख : के खातों को इस प्रकार दो भागों 
*में बॉट देने से दोनों ही काम हो जायंगे--एक तो शेड्डल्ड बैंकों को रिजर्व बैंक को 
देने के लिये मुद्दती प्रोमिजरी नोट उपलब्ध हो जायेंगे और दूसरे शेद्टल्ड बैंकों के 
आहकों को भी अपने उधार के खातों में से श्रावश्यकतानुसार रुपया निकालने या 
, उनमें जम कराने की सुविधा आज है दह जितनी चाहिये उत्तनी मिलती रहेगी। 
| रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मूल योजना का व्यौरा तो ऊपर दिया जा 
। चुका है | पर योजना के सम्बन्ध में कुछु ओर बातें भी ऐसी हैं निन्हें जान लेना 
£ आवश्यक है | रिजर्व बेंक के बंबई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास और कानपुर में 
/ स्थित कार्यालयों द्वारा शेड्ूल्ड बैंकों को दर्शनी ऋण ( डिमान्ड लोन्स ) के रूप 
: में हवालगी दी जा सकेगी और यह हवालगी शैट्टूल्ड बैंकों द्वारा भारत मर में कहीं 
; भी श्रयने ग्राहकों की दी गई हवालगी के संवध में होगी। जो शैड्टल्ड बैंक इस 
सुविधा का लाभ उठाना चाहे उसे अपनी मॉग रिजव बैंक के प्रधान या स्थानीय 
: किसी मी कार्यालय के सामने उपत्यित करनी होगी। रिजव बैंक से शेट्टल्ड बैंक 
* को शेड्ल्ड बंक ने ज़ितनी हवालगी अपने ग्राहक को दी है उससे अधिक रुपया 
नहीं भिन्न सकेगा । जब हवालगी के लिये शेहल्ड बैंक रिजव बैंक को बिल पेश 
: करे तो उसे प्रत्येक पेश फिये गये बिल के संबंध में एक विस्तृत ब्यौरा पेश करना 
चाहिये जिसमें बिल की क्रम संख्या, त्रिल जारी करने वाले का नाम, तारीख, 
रकम, मुद्रा, चुकारे की तारीख, डिस्काउन्ट दर, डिस्कराउन्ट कौ रकम जो वसूल 
की गई, और बिल की असल रकम जो ग्राहक को दी गई या उसके खाते में जमा 
की गई--इन सव बातों का उल्लेख हो। शेड्टल्ड बेंक को बिल के जारी करने 
वाले या उत्त पर हस्ताक्षर करने वाले से यह प्रमाण पत्र मी स्वयं द्वारा आवश्यक 
जांच-पढ़ताल करने के बाद, लेना चाहिये कि तिल का रुपया व्यापार-व्यवताय 
के लिये ही काम में आया है क्योंकि रिक्षव बैंक कानून के अनुसार तभी बैंक 
हवालगी दे सकता है। यह प्रमाण पत्र अपने त्वव के एक और प्माण पत्र के 
साथ शेड्डल्ड बैंक को रिजव बैंक के पात जमा कराना झ्रावश्यक है। इसके अलावा 
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व्यापारिक तेंनगी के समय की रुपये की ठंगी को दूर करना है । इसलिये यह निश्चय 
किया गया है कि २५ लाख रुपये से कम की हवालगी इस योजना के अन्तर्गतः 
नहीं दी जायेगी | साथ ही साथ यह भी निर्णय किया गया है कि प्रत्येक विल 
जो इस योजना के अन्तर्गत रिज्रव॑ बैंक को पेश किया जाये वह एक लाख रुपये से 
कम रकम का नहीं होगा योजना के प्रकाशित होने के कुछ समय पश्चात्‌ एक 
शत यह मी लगादी गई है कि केवल वे बैंक जिनकी जमा १० करोड़ रुपया या 
अधिक है इस योजना से लाभ उठाने के अधिकारी होंगे | 

रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई योजना का विवरण ऊपर दिया गया है। 
अब प्रश्न यह है कि क्या यह हमारे देश में “बिल बाजार का विकाप्त करने में 
सफल होगी | इस सबंध में पहली बात जो ध्यान में आती है वह इस योजना के- 
सीमित उद्देश्य के बारे में है । योजना, जैघा कि लिखा जा चुका है, द्वव्य बाजार में 
आई तास्‍्कालिक तगी को दूर करने की दृष्टि से बनी है। पर यद्द सम्भव है कि 
यदि अनुकूल हो तो योजना को स्थायी रूप दे दिया जाये। इसका श्र यह है 
कि स्थायी बिल बाजार के विकाध की श्राधार शिला इस योजना के द्वारा रखौ' 
जा सकती है। दूसरी वात यद्द है कि इस योजना के सफल होने के लिये यह 
आवश्यक है कि व्यापारी व्यवतायी नकद-साख, श्रोवर-ड्राफ्ट श्रौर ऋण के स्थान 
पर बिलों के द्वारा श्रपनी श्रार्थिक आवश्यकता पूरी करें । जब्न रुपये की तंगी न हों 
तब भी वे ऐसा करेंगे या नहीं यह मविष्य ही बतलायेगा | श्राबश्यकता तो इस" 
बात की है कि हमारे व्यापारी-ब्यवसायी इस काम में सहयोग दें | तीसरी बात जो 
इध् योजना के संबंध में ध्यान में आती है वह यह है कि योजना का लाम घड़े- 
बड़े वेंक ही उठा सकते हैं। अ्रगर इस योजना के द्वारा देश में मिल बाबार का 
विकास करना है तो इसमें इस दृष्टि से परिवर्तन करने होंगे कि छोटे बैंक भर देशी 
बैंकर भी इससे लाभ उठा सके | इसके लिए विज्ञ की रकम, हवालगी की रकम 
श्रौर बैंकों की जमा की रकम पर जो मर्यादायें लगाई गई हैं उनको ढीली करमी- 
होंगी | इस योजना के श्रन्वर्गंत दृवालगी प्राप्त करने का जो तरीका दिया गया है 
वह बहुत दिक्कत का है। इसको भविष्य में उविधानूनक बनाया जा सकता है पर 
आरंभ में सावधानी की दृष्टि से और स्वास्थ्य पर पराये डालने की दृष्टि से ऐसा 
करना आवश्यक है | इसलिये शेड्टूल्ड बैंकों और व्यापारी-व्यवसायी वर्ग को इसमें 
रिबव वैंक की सद्दायता करनी चाहिये | 

अन्त में हम यह कद सकते हैं कि रिजर्व-बैंक की यह योजना देश में बिल 
बाजार का विकात करने की एक भूमिका के तौर पर है। संबंधित लोगों का कर्तव्य 
है कि वह इस सीमित योजना को सफल बनाने में योग दें ताकि भविष्य में इसके 
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बैंकिंग व्यवस्था इपर 


कि जिससे वेईमानी, घोखे और कुप्रबन्ध को कुछ हृद तक रोका जा सके | यही 
कारण था कि सेन्‍्द्रल बैंकिंग जाँच कमेटी ने एक स्वतंत्र बैंक कानूत की आवश्यकता 
बतलाई । 

उस समय भारत-सरकार ने यद्यपि स्वतन्त्र बैंक कानून तो नहीं बनाया 
परन्तु १६०६ के कंपनी ऐक्ट में बैंकों के लिए कुछ विशेष नियम बना दिये जो 
नीचे दिये गये हैं :-- 

(१) बैंकिंग कम्पनी की कम्पनी ऐक्ट सें इस प्रकार परिभाषा की गई--- 
किंग कम्पनी वह कम्पनी है जिसका मुख्य कार्बार जनता के रुपये को ऐसी 
डपाज़िटों के रूप में स्वीकार करना है, जो चेक, ड्राफ़्ट या श्ाज्ञा के द्वारा 
पिकाली जा सकें | इसके अतिरिक्त वह नीचे लिखे कार्य को भी कर सकती हैं :--- 

 (क ) रुपया कर्ज क्षेना और देना, बिलों और हुन्दियों, प्रामिसरी नोटों, कंपनियों 
के हित्सों, डिवेचरों, रेलवे रसीद तथा सोने-चाँदी की खरीद-बिक्री करना 
और द्रव्य और सिक्‍यूरिटियों को वसूल करना और एक स्थान से दूसरे स्थान 
को भेजना | (ख ) सरकार, म्युनिसिपल बोड, डिस्ट्रिक्ट -बोर्ड, तथा व्यक्तियाँ 
के एजेंट का काम करना | लेकिन बैंक किसी कम्पनी का मैंनेजिंग एजेन्ट नहों दो 
सकता | (ग ) सरकार तथा व्यक्तियों के लिए ऋण दिलाना तथा ऋण को 
निकालना | ( घ ) सरकारी तथा म्युनिसिपल ऋण का अमिगोपन ( 07009- 
फाणए ) करना तथा कम्पनियों के हिस्सों या डिबेचरों का अभिगोपन करना | 
(ड) किसी व्यापारी कारबार को आर्थिक सहायता देना। (च) चल अथवा 
झचल सम्पत्ति की खरीद-बिक्री करना । (छ ) किसी का ट्रप्टी बनना। 
(ज) किसी दूसरी कम्पनी के हिस्से खरीदना या प्राप्त करना जिसके उद्देश्य 
उसके ही समान होँं। ( के ) उन संस्थाओं और कोषों ( ॥7708 ) को स्थापित 
करना जो कम्पनी के कर्मचारियों के लाभ के लिये द्वों।(ञज) कम्पनी के लिए 
आवश्यक इमारतों को खरीदना ! 

(२ ) कोई भी बैंकिंग कम्पनी ऊपर लिखे कार्यों के श्रतिरिक्त श्रन्य कार्य नहीं 
कर सकती थी और भविष्य में कोई बैंकिंग कम्पनी रजिस्टर नहीं की जा सकती थी 
जिसके उद्देश्य डिपालि लेने तथा ऊपर के कार्यों तक ही सीमित न हों । 


(३ ) किसी भी बैंकिंग कम्पनी का प्रबन्ध मैंनेजिय एजेन्ट नहीं कर सकते - 


थे | भविष्य में कोई भी बैंकिंग कम्पनी जो रजिस्टर की जा चुकी हो, उत समय तक 
कार्य नहीं कर सकती थी जब तक कि उसकी चुकता यूँली कम से कम १०,००० 
स्पये न हो । 


(४ ) प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी के लिये यह आवश्यक था कि उस समय तक जब 
२१ 


अर 


पर भारखीव अर्थशात्र की रूपरेखा 


| 


वक उसका रदछित कोष ( पि९5४:४४ 7पयाते ) उसकी चुकवा पूँडी ( 086, 
(90789) ) के वरावर नहीं हो ज्ञाता लाम का कम से कम २० पतिसद रस 
कोप में जमा करे और शेप लाम ही हिल्तेदारों यें बाँटें। रक्षिव कोप या हे 
सरकारी अथवा इसघ्ट सिक्यूरिवियों मे लगाया ज्ञा सकता या, अयवा किसी इन्द 
क्‍शडबूल देक्क मे जमा कर दिदा जा सकता था। 

(५ ) प्रत्येक त्रेंक (शिड्यूल बकी को छोड़कर) को रिज्ञव अंक के पास अपनी 
चालू जना ( एप्माशा# 9860०आ४ ) का ४ अतिशव दया हुदती इया 
( 7566 ॥0७ए05# ) का १६ अतिशव बना करना आवश्यक था 
महांने रहिस्ट्रार को एक लेडा भेजना होता था जिसमें पिछले महीने 
शुक्रवार को उसकी कितनी देनी ( 7#2 95६7 ) थी तथा उमस्रके पास 
नकद कोष ( (00897 १९६४४:४७ ) था यद्द बदाना दवा था। 

(६ ) जो भी व्यक्ति किती दैंकिंग कम्पनी का ऋर्णी हो अथवा आगे चद 

कर उसका कज्ञ दार हो जावे, उतका आडिदर ( आय-ध्यव निरीक्षक ) नहीं बना“ 
जा सकता | बैंकिंग कंपनी को अपने लेनी-देनी के लेखे ( 8%]%&008 5))88: ) 
क के डायरेक्टरों, मैनेजरों तथा कन्पनी के अन्य कमचारियों पर कितना ऋद 

है यह अलहदा दिखलाना होता था। 

रिजब बेंक का बेंक ऐक्ट बनाये ज्ञाने का प्रस्ताव--मवन्वर १६३६ 
में रिज्ञर्द बैंक ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा और उतमें स्वतत्र बैंक ऐक्ड 
बनाये जाने की आवश्यकता बतलाई। ताय दी देंक ऐक्ट में किन बातों का 
वेश होना चाहिये उसका एक लेखा बनाकर भेजा | रिज्ञव वंक का कहना वह था 
कि अधिकांश वैंकों की पूँली ओर रक्षिव कोष बहुत कम है तथा वे डिपाक्िदयों के 
हितों की चिन्ता नहीं करते इस कारण सरकार को एक कादूत बनाकर डित्राड्धियरी 
के हितों की रक्षा करनी चाहिये । 








रितर्द बैंक का प्रस्तावित बैंक चिल इस प्रकार था--* बैंक की प्रसिटागा 

शधिक भिश्वित और सीमित कर देनी चाहिए और कोई मी कंपनी वो बैंश्गि 
कार्य नहीं करती उसे अपने नाम के आये वेक शब्द जोड़ने का अधिकार नं हो 
आाहिये | जो कंपनी बैंकिंग कार्य करती है वह अपने नाम के साथ बंद व 
अवश्य जोड़े | कोई झी बैंक उन कार्यो के श्रतिरिक्त अन्य कारदार मई बदया 
पनका बिल में समावेश है । हे 
“क्षई भी #क उत समय तक बैंकिंग कार्य न कर तकेंगा जब दम उत्तरी 

जुकता पूी और रजित कोप ( .र९४९ए४४ ) कन से कम एक लाख जा 
कछरदा है अया5द २ | + 


आर यदि बेंक नौचे लिखे स्थानों में से किसी में कारबार 


| 


बेंकिंग व्यवस्था पके 


खोलता है तो उसको प्रत्येक स्थान के लिए नीचे लिखे अनुसार पूंजी रखनी 
होगी :--बम्बई और कलकते के लिए ५ लाख रुपये, प्रत्येक ऐसे स्थान के लिए 
जिसकी आवादी एक लाख से अधिक दो कम से कम २ लाख रुपये | यदि बैंक 
उस प्रान्त या राज्य फे बाहर ब्रांच खोलना चाहता है जिसमें उसका हैड आफ़िस 
है तो उसकी चुकता पूँजी ( 70-०७ 0276७ ) और रक्षित कोष कम से कम 
२० लाख रुपये होना चाहिए । अर्थात्‌ यदि बैंक की चुकता पूजी और रक्षित कोष 
२० लाख रुपये या उतसे अधिक है तो वह भारतवर्ष भर में जद्दों चाहे ब्रांचें 
खोल सकता है। 

“किद्ती बैंक को विक्रीत पूँजी (5प0807080 6७79७) उसकी अधि- 


' कृत पूँजी ( 0४॥४07866 6#&! ) कौ आधी से कम और चुकता पूली 


( 7280-79 6७769] )'विक्रीत पूजी से श्राघी से कम न होगी । उदाहरण के 
लिए यदि फिस बैंक की श्रधिकृत पूँजी (&प४६707960 0807॥७!) ४ करोढ़ 


' रुपये है तो कम से कम २ करोड़ रुपये उसकी विक्रीत पूंजी दोनी चाहिए और १ 


करोड़ रपये उसकी चुकता पूँजी होनी चाहिए | 
“त्येक बैंक को रिक्षव बैंक के पास अपनी चालू जमा और मुददती जमा का 
३० प्रतिशत नकद कोष ((098४॥ 768७7ए७) के रूप में अथवा रिज्ञव बैंक 


द्वारा स्वीकृत सिक्‍्यूरिटियों के रूप में रखना होगा | प्रत्येक बैंक को पत्येक वर्ष १ 


फरवरी के पहले रिज्ञर्य बैंक में श्रपनी कुल डिपाज़ियों का लेखा तथा बैंक के पास 


: कितनी लेनी (85808) है उसका लेखा भेजना होगा | कुल देनी ([/9४॥४68) 
। की ७४ प्रतिशत लेनी वह होगी लिन्हें रिज़ब बैंक स्वीकार करे |”? 


भारत सरकार ने उस समय बैंक ऐक्ट बनाना श्रस्वीकार कर दिया। भारत 


; सरकार का कहना था कि युद्ध समाप्त हो जाने के उपरान्त ही इस प्रकार का कानून 


बनाना उचित होगा | १६४१ और १६४२ में नये बैंकों की एक बाढ़-सी आ गई, 


. बहुत से नये बैंक स्थापित हुए । उनमें से बहुतों की अधिकृत पूजी (87 ॥07880 
* 0७.7७) तो बहुत अधिक थी किन्तु शुकती पूजी बहुत कम थी | साथ ही बहुत 


से बैंकों ने पू्वाधिकार वाले हिस्से ( 70/807७709) 59%788), साधारण हिस्से « 


: ( >कंग्रशाए 50888 ) वा विल्म्बित हिस्से ( ॥)687780. 59788 ) 


निकाले और पूर्वाधिकार वाल्ते हिस्सों को मत देने का अधिकार हो नहीं दिया 
और विलम्बित हिस्सों ([0067780 5/9788) का मूल्य बहुत थोड़ा रबखा-एक 


* था दो रुपया--ओर उनको मी मत का अधिकार उतना द्वी दिया जितना साथा- 


रण हिस्से वालों को था जिनका मूल्य बहुत श्रधिक था | सच तो यह था कि यह 


* युक्ति कुछ लोगों ने बैंक में बहुत कम पूँ ली लगा कर बैंक को अपने द्वाथ में रखने 


पड भारतीय अथशात्त्र की रूपरेखा 


के लिए निकाली थी | उदाहरण के लिए एक बैंक स्थापित डिया जग रै 
जिसकी विंक्रीत पूंची (5प8०8086 ०७7४४) केवल एक करोड़ रुपया ्ै । 
इसमें २० हज़ार पृर्वांधिकार वाले हिल्से (?:९७:९४४ ७] जिश्चल्छ) 2 हैं, स्मिष 
मूल्य प्रति हिस्सा १०० रुपया है जो पूरा चुका दिया गया है| ७५ हज्ञार साथगरट 
| हिस्ले;हं जिनका मूल्य प्रति हिल्सा १०० वुपया है जो पूरा चुका दिया झबा । 
(और केवल २ लाख विलम्बित हिस्से (00676१ 508788) है बनवा मृस्च :: 


हिस्सा २३ ८० है और डिन पर प्रति हिल्ता केवल १ रुपया छुकादा गया है। 


चैंक को स्थापित करने वाले चतुर व्यवतायी विधान में यह निय्म बसा हें हि 
पूर्वाधिकार वाले हिस्सों को मतदान का कोई अधिकार न होगा अथवा एड हिन्े 


विलम्बित हिस्से का भी एक वोट होगा, और वे सब विलम्वित हिस्से त्रीद् हें 
और उन पर पति हिस्से के हिसात्र से एक वुयवा चुका दें तो थे छेद २ 
साख उपये लगा कर २ लाख वोद प्राप्त कर लेंगे और साधारण हिस्लेदार और 
पूर्वाधि हार वाले हिस्सेदार ६४ लाख रुपये लगाकर भी कुल ६५ हज़ार चोरों हे 


'हिल्से खरीद लिए हैं, अधिकार में चला जावेगा | 

जब रिज़र्व वेंक ने देखा कि नवीन स्थापित नैंकों में यह दोष बड़ी माश 
में पाया जाता है तो उतने भारत सरकार का ध्यान इस और श्रार्नीद 
किया | भारत सरकार ने श्८४३ में कम्पनी ऐक्ट में संशोधन छर दिया श्र 
उसके अनुसार यह निश्चित होयवा कि जिस कम्पनी के नाम के साथ इक्गि या 
बैंकर लगा है उतको वैकिंग कम्पनी स्त्रीकार किया जावेगा; हिर चाहे उस 
मुख्य कार्य ऐसा डिपाज़िद लेना, जो कि चेक से निकाली जा सके, हो या न दो। 
उसके खाथ हो सरकार ने वह भी निवम बना दिया फि प्रत्येक बेंक् की विद 
पूँजी (8प0807080 6७.88)) कम से कम अधिकृत पूँडी (40007 8:73 


कर 


32769)) की आधी होगी और चुकता पूंजी (?80-09 ९०४४) दिकर- 


यूँली की कम से कम आधी होगी, और दैंक वा तो केवल सादास्य हिसते 


(079 7शए 50078) ही ख्खेंगे और बदि मिन्न-मिन्न प्रकार के हिलते रहते 
तो उनके मतदान का अधिकार उनही पूँजी के अनुपात में ही होगा | ददाइसा 
लिए ऊपर जिस कल्पित बैंक का हमने उल्लेख किया है, उत्तमें पूवाधिकार 
हिस्प्रेदारों को २० हज़ार, साधारण हिल्लेदारों को ७५ हजार तया विशगितित 
फहिस्सेदारों को केवल २ हज़ार मत देने का अधिकार होगा । 


इतना सव कुछ होने पर भी कुछ काल में नये बेकों की त्यातदा इठ 
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बैंकिंग व्यवस्था इप्प, 


हुई और उनमें कुछ ऐसे दोष दृष्टिगोचर दोने लगे कि मारत सरकार को स्वतंत्र 
बैंक कानून बनाने के लिए विवश होना पड़ा और १६४५ में मारत सरकार ने 
एक बिल धारा समा में उपस्थित किया | यह्द प्रस्तावित बैंक कादून रिज्ञर्व॑ बैंक के 
प्रत्तावित बैंक बिल के अ्रनुतार ही था | केबल उसमें इतना ही अन्तर था कि इस 
प्रत्वावित कानून में बैंक की परिभाषा इस प्रकार की गई-बैंक धद्द है जो अमिया- 
चम डिपाक़िट या जमा ( ७7800 ॥)000४॥ ) स्वीकार करे। इस प्रस्तावित 
कानून के अनुसार कोई भी बैंक अपने डायरेक्टरों को अथवा उस फर्म या 
कम्पनी को जिप्तका सामेदार, डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट बैंक का कोई डाय- 
रेक्टर हो अरक्षित ऋण ( [7785800780 0%2॥ ) नहीं दे सकता था और प्रत्येक 
बैंक को जो श्रपने जन्म प्रांत के बाहर कारबार करे, कम से कम २० लाख रुपये को 
चुक्ता पूंजी ओर रक्तित कोष रखना आवश्यक था। इसी प्रकार बम्बई या 
कलकत्ता में द्राव खोलने के लिए ५ लाख, प्रत्येक ऐसे स्थान पर जिसकी आबादी 
१ लाख से ऊपर हो २ लाख और प्रत्येक ब्रांच के लिए प्रति ब्राच के दिश्नान 
से १० हजार रुपये की पूँनी और रक्षित कोष आवश्यक था | कोई भो बैंक एक 
लाख की पूँजी और रहित कोष के बिना बैक-कार्य नहीं कर सकता था। इसके 
अतिरिक्त प्रस्तावित काबून में प्रत्येक बैंक को श्रपनी कुल डिपाजिट का २५ प्रतिशत 
रिज़र्व बैंक के पास नकद कोष ( 098 36887ए8 ) अ्रथवा सरकारी और ट्रस्ट 
सिक्‍्यूरिटियों के रूप में रखना अनिवार्य किया गया था | 

इस बिल सें उन कार्यो का मी उल्लेख किया गया था जो एक बैंक कर 
सकता था | यद्द इसलिये किया गया था कि जिलसे रुपया जमा करने वालों की 
अमानत ( जमा ) की सुरक्षा हो। बिल का उद्देश्य यह था कि व्यापारिक बैंकः 
अपना धन उद्योग धन्धों में लम्बे समय के लिये न लगावें | उत्के लिये औद्योगिक: 
बैंकों की स्थापना की जानी चाहिये | जर्मनी, इठली और बेलजियम में जिस प्रकार 
व्यापारिक कारबार करने के साथ-साथ स्थायी अयवा अर्थ स्थायी रूप से उद्योग- 
धन्धों में पूंजी लगाने की परिपाटी चल पड़ी है उसे भारत में न पनपने देना ही 
इस धारा का उद्देश्य था । 

बिल में दो घारायें इस श्राशय की भी थीं कि दैंक प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूप 
से किसी प्रकार की व्यापारिक जोखिम को अपने ऊपर नहीं लें और इस उद्देश्य 
से वे बैंकिंग कार्य के अ्रतिरिक्त अन्य किसी व्यापार को नहीं करें | 

बिल में एक धारा इस आशय की भी थी कि जो बेंक भारत या ब्रिटेन के 
बाहर स्थापित हुए हैं और वे भारत में अपना कारबार करते हैँ उन्हें रिज्ञव बैक के 
पास रिज्ञत बैंक द्वारा निश्चित अ्रमानत ( जमा ) रखनी होगी । इसके द्वारा उन 


इद्द्‌ भारतीय श्रर्थशात्त्र की रूपरेखा 


भारतीयों को जो विदेशी बैंकों में अपना रुपया जमा करते हैं योदी म॒स्दा देने के 
'अयत्ल किया गया था | 

इस चिल के अनुसार प्रत्येक ब्रेक के लिए यह भी अनिवायं कर दिया गद 
था कि वह प्रत्येक महीने अपने कारचार का लेखा और उसने अपनी पूँदी कट 
लगाई इसका व्यौरा रिज़र्व बैंक को दे जितसे रिज्ञवं वैंक उत्की गतिदिधि से 
तरद्द परिचित दो सक्े | 

* ब्रिल के अनुतार रिज्ञर्व बैंक को अन्य बैंकों की जॉच करने का भी अडिक्षः 

गात्त था । 

किन्तु १९४४ का यह बेंकिंग विल व्यवत्थापिका सभा के भंग दो जाने 
कारण ध्यवत्थ पिका सभा के सामने उपस्थित न क्रिया जा सका | 

अन्त में ११ अप्रेल १६४६ को तत्कालीन श्र्थ सदल्य सर रोशडन ने पुग 
बिल का संशोधन करके फिर एक विस व्यवस्थापिका समा के सामने उर्पा 
किया जो सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया | यह त्रिल १६४५ के दिल 
आधार पर ही बनाया गया था। इसमें केवल कुछ संशोधन किये गये ये । इत 
नये बिल के श्रनुस्तार रिज्ञर्व बैंक को किसी भी वैक के हिसाब तथा कारवार हे 
जाँच करने का अधिकार था| यद्द व्रिल विदेशी बैंकों पर भी लायू होता था । इसे 
अनुसार एक विशेष प्रकार की लेनी-देनी का लेखा ( .98]9708 9॥6 ) 
निर्धारित किया गया था तथा रिज़र्व बैंक को अन्य बैंकों से तारी जानकारी गा 
करने का अधिकार दिया गया था | बैंकों को बैंकिंग कार्य के अतिरिक्त श्रत्त हाय 
करने की मनाही कर दी गई थी । त्रिना पूर्व आज्ा लिए कोई दो वेक निलकर एे 
नहीं हो सकते थे! जहाँ तक पूजी के संगठन का प्रश्न था वह हद हो 
'रक्खा गया | ५ 

किन्तु यह बिल भी शीघ्र पास न हो सका | इस बीत में आावश्यस्ता पढे 
के कारण सरकार ने १६४६ में एक आइिनेंस चनाकर रिज़़वे वेक को धझर्प 
की लाँच का अधिकार दे दिया। साथ ही रिक्त बेक को यह माँडआ'। 
दिया गया कि यदि उसकी जाँच का परिणाम यह निकले कि वेंक दा 
नहीं है तो रिज़र्व बैंक उस बैंक को आगे उमा न लेने की आजा दे सकेठा 
उसको शिव्यल बैंक की श्रेणी से निकाल सकता है। रिख़ब हैक ने इस झा 
का प्रयोग किया और इ ठर नेशनल बैंक आँव इंडिया, श्रावन ब्रेक दया प्या 

के को आगे डिपाज़ि की न लेने आज्ञाएं दी गई । 

एक दूसरे आईिनेंस से मारतीय वौंकों को बेयरर आमिड्ेरा नो &५०% 

की मनाही कर दी गई | बात यह थी कि यदि कोई बे के बस प्रामि्री मे 


भर हित 


कढ'; 
पर, «| 


शा हित जो 


(मं 
दर 


बब्ड 


न -ओ 
द्य 
पड 
5. 5 

प्री 

् 


दी 
पथ 


शान हा 


32 | 


हट 


बैंकिंग व्यवस्था इंपपछ 


निकाले तो वे बिना किसी अड़चन के एक हाथ से दूसरे हाथ में जा सकते हैं और 
उनका चलन बक नोटों के अ्रनुतार होने लग सकता है। 

एक तीसरा विधान यह बनाया गया कि कोई बौंक विना रिजर्व बौंक की 
श्राज्ञा प्राप्त किए कोई नई शाखा नहीं खोल सकेगा और न स्थापित शाखा के 
स्थान को ही बदल सकेगा | रिज़व बैंक उस बैंक की श्राथिक स्थिति, प्रबन्ध, उस 
बैंक का पुराना इतिहास, लाभ की आशा तथा जनहित को ध्यान में रखकर किसी 
बँक की स्थापित ब्रांच को बंद करने तथा उसके स्थान परिवर्तन की आज्ञा देगा 
श्रथवा नहीं देगा । 

१६४६ का बैंकिंग एक्ट--१६४६ का बैंक बिल भी केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
संभा में न लाया जा सका क्योंकि अ्रगत्त १६४७ में भारत स्वतन्त्र हो गया श्रतएव 
उस बिल में कुछ परिषतंन करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी । श्रस्तु; पुराने 
बिल को सरकार ने वापस ले लिया और १६४८ में एक नया बिल सारे देश 
के बैंकों के लिये व्यवस्थापिका सभा के सामने उपस्थित किया गया। फरवरी, 
१६४६ में संसद से यह बिल पास हो गया, और १६ मार्च १९४६ से वह एक्ट के 
रूप में लागू कर दिया गया | इस एक्ट की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :-- 

(१ ) बैंक की एक विस्तृत परिभाषा स्वीकार कर ली गई है। उत्त परि- 
भाषा के अनुसार जो भी संस्था ऋण देने के लिए श्रथवा विनियोग ( ॥7ए0४- 
गा076 ) के लिए किसी मी प्रकार की जमा ( डिपाज़िट ) स्वीकार करे और जो 
चैक, ड्राफ्ट, आदेश या शअ्रन्य प्रकार से वापिस लिया जा सके, वह बैंक की श्रेणी में 
गिनी जावेगी | 

(२ ) प्रत्येक बैंक को रिज्ञव बैंक से लाइसेंस प्रात करना होगा | चिदेशी 
बैंक के बारे में रिज्ञ्व बैंक यह इतमीनान करेगा कि उसके देश में भारतीय बैंक के 
विरुद्ध जो भारत में रजिस्टर हुआ है कोई पक्षपात तो नहीं होता | लाइसेंस जारी 
करने का यह काम अप्रैल १६९५२ में आरंभ कर दिया गया | 

“ (३) बैंक की न्यूनतम पूजी और रक्षित कोष के बारे में एक्ट में विधान 
किया गया है। 

(४ ) शिव्यूल बैंक तो पहले से ही रिज़ब बैंक एक्ट १६३४ के तहत में 
रिज़र्व बैंक के पास जमा रखते हैं और साप्ताहिक स्टेटमेंट पेश करते हैं। इस एक्ट 
के तहत में नॉन-शिब्यूल बैंकों को भी 'डिमान्ड लाइबिलयी' का ४५% और “टाइम 
लाइबिलटी? का २% रिजर्व बैंक में जमा के रूप में रखना होगा और मासिक 
स्टेटमेंट, जिसमें नकद और 'डिमांड तथा टाइम लाइबिलटीज्ञ' दिये होंगे, पेश 
किया जायगा। 


चप्प्प भारतीय अय्थशास्त्र की ल्परेखा 


(५ ) एक्ट के लायू होने के दो वर्ष बाद बैंकिंग कम्पनियों को उनकी 
मारत में जितनी 'डिमांह और टाइम लाइबिलटीज्ञ' हैं उनका २०% नक्कद, सोना 
या ऐसी स्वीकृत तिक्यूरिटीज़ में जिन पर कोई देनदारी नहीं है, स्दना होगा ' 
उनको राज्यों में दर तीसरे माह के अंत में उनकी दाइम और डिमांद लाइचिलटोड! 
के कम से कम ७४% के बराबर ऐसेट्स रखने होंगे। १६ मार्च १६४१ से बह 
धारा लायू होगई | 


करेंगे ) महाँ 
हो सकेगी । बैंकों में मैनेलिंग एजेंट नहीं नियुक्त किये जा सक्रेंगे। चैद्ी के 
डाइरेक्टरों या जिन फ़्मों में वे दिलचस्पी रखते हूँ उनको त्रिना जमानत 

नहीं दिया भा सक्केगा | छिन कम्पनियों में बैंक के डाइरेक्टरों का स्वार्थ है उनझो 

बना ज़मानत पर दिये गये क्ज्ञ का स्टेट्मेंट प्रतिमास रिजर्व वेक को भेज्ता 
होगा | 

(७) रिज्ञर्व बैंक देश के बैंकों पर हर प्रकार से नियंत्रण रख सकेगा। 

जैसे उनको उनकी ऋण नीति के बारे में आदेश दे सकेया । कित्त काम के ति 
कर्ज दिया जाय या न दिया जाय, कितने दृढ़ पर दिया जाब, विंतना मान्दि 
रक््खा जाय, अ्रमुक्त या अमुक प्रकार के सौदे किये जायें, यह तब आदेश र्स्यि 
बैंक दे सकेगा | आवश्यक जानकारी मांगने, उसे प्रकाशित करने और बेकों दा 
मिरीक्षण करने का भी उसे अधिकार होगा। नई द्वांच खोलने या मीजडा हांच 
का स्थाये बदलने के लिए बैंक की स्वीकृति आवश्यक होगी। देश कर्क 
धिथति के बारे में रिज़र्व बैंक भारत खरकार की सालाना रिपीट पश करेगा ) 


(८ ) रिक्षर्व बैंक को स्वेच्छा से कारोवार बन्द करने श्र हकों के श्ापत 
में मिलने के सम्बन्ध में मी छुछ अधिकार होंगे । उसे ऑफिशियल लि क्विददर भी 


9 +| 


नियुक्त किया जा सक्रेया | मार्च १६४० मे मुख्यतः को के आपस में मिद्न 
उनके लिक्त्रीडेशन के वारे में सरल पद्धति का व्यवस्था करने के उद्देश्य 
एक्ट का संशोधन भी किया जा चुका है। 

(१०) छ्वितीय महायुद्ध आर उसके बाद का स्थिति--( १) न्‍ द्विदीय 
महाबुद्ध का मारतीय बेकिंग पर पहला प्रभाव यह पड़ा कि यहाँ नये वकी का दाद 
सी आ गई. अनेक नये बैंक स्थापित हुए और पुराने वेद ने तेड्डी से आर 
को बढाया | इतका कारण यह या कि चुदकाल में घन्धों को खड़ा कर 
मशीन तथा यन्त्र तो विदेशों से आ नहीं सकते थे जो पैक्टरियोंँ स्थादित है 

आर न इमारतें इत्यादि बनाने की सुविधा थी। किस्तु देंक स्थापित कर 
चीज़ों की आवश्यकता न यी | उतके लिए केवल अल्मकालीन कीप (597 


;) ह 

प््ष 

ब्ले, व 
श्भु 
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49770 कप्रगत5) की आवश्यकता थी और वह युद्ध-काल में इस देश में बहुतायत' 
से उपलब्ध था | इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक बड़े पँजीपति या व्यवसायी ने, 
अपना बैंक खड़ा कर लिया | आज ऐसा कोई प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी नहीं है 
जिसने इस समय में बैंक स्थापित नहीं किया हो | यदि भारत सरकार नई मिश्रित 
पूँजी वाली कम्पनियों के स्थापित होने पर रोक न लगा देती तो सम्मबतः भारत में: 
अनाप-शनाप बैंकों की बृद्धि होती | फिर मी जहाँ १६३८-१६३६ में शिव्यूल बैंकों- 
"की सख्या ५१ थी बह १६४७-१६४८ में बढ़ कर १०१ हो गई थी और १६४६- 

५० में ६४ थी | १६५१ के अन्त में शेडल्ड बैंकों की संकपा ६४ थी | इसी प्रकार 
१६३८ में शिव्यूल बैकों की ब्रांचों की संख्या जो १९७८ थी वह ३१ मार्च १६४६. 
को बढ कर ३००८ हो गई थी । इसके वाद इस संख्या में कमी हुई और सितबर 
१६५१ के अ्रन्त में यह सख्या २६७८ थी | 

बैंकों की इस कल्पनातीत वृद्धि के होने पर प्रति ब्रांच बढ़े बैंकों में १४. 
लाख रुपये और साधारण और छोटे बैंकों में ३ लाख रुपये से डिपाजिदों का 
आखसत कम नहीं हुआ | इसका मुख्य कारण यह है कि युद्ध-काल में बैंकों की 
डिपाज़िट भी वेदद बढ़ गई। इम्पीरियल बैंक, विनिमय बैंक श्रौर भारतीय 
मिश्रित पूंजी वाले बैंकों की स्थिति १६४१ तक लगभग पूब॑वत्‌ ही रही, परन्तु: 
जापान के युद्ध में सम्मिलित होते ही विनिमय बैंकों ( एक्सचेंज बैंकों ) की आ्रानु- 
पातिक डिपाज़िद गिरते लगीं। जहाँ युद्ध के पूव एक्सचेंज बैंकों की डिपाज़िठ- 
कुल ब को की डिपाज़िटों का २६-०४ प्रतिशत थीं वहाँ १६४२ में वह २५ प्रतिशत: 
और १६४१ में २० प्रतिशत से भी कम हो गई'। ३६१ दिसम्बर १६५० को कुल- 
डिपाजिट का १८ प्रतिशत माग एक्सचेंज बेंक, ७४ प्रतिशत भाग दूसरे शिड्यूल 
बौंक और ८ म्तिशव माग नॉन-शिव्यूल चौकी का था | 

युद्ध का दूसरा प्रभाव यह हुआ कि बैंकों की डिपाज़िट में कल्पनावीत दृद्धि 
हुई । इम्पीरियल बैंक, एक्सचेंज बैक तथा अन्य शिडयूल बैकों की कुल डिपाजिठ: 
युद्ध आरम्भ होने के समय २३८ करोड़ रुपये थी। १६४४ में बही बढ़कर 
७८र करोढ़ रुपये हो गई और जनवरी १६४८ में वही बढ़कर १०८० करोड़ 
रुपये के लगभग हो गई। इसके बाद कई कारण से डिपाजिंद कम हुई पर 
१६५०० में बैलेंस ऑव पेमेंट' की स्थिति में सुधार द्ोने से, रिजर्व बॉक के खुले 
बाजार सें प्रतिभूतियाँ खरीदने से और बौंक द्वारा साख में वृद्धि करने से डिपालिट- 
की मात्रा बढ़ी | लेकिन फिर १६४१ में कुछ कमी श्राई। २६ फरवरी ६६५२ कोः 
शेड्ूल्ड बकों की कुल जमा ८द८नप३ करोड़ रुपये थी। युद्ध काल में डिपाजिट 
दृद्धि का मुख्य कारण यद्द था कि युद्ध के व्यय के कारण मुद्रा का देश में बहुतः 
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विस्तार हुआ था | रिजर्व चैंक तथा सरकार ने अनाप-शनाप नोट छापे थे। बडे ही 
“डिपाजिटों की इद्धि का एक कारण यह भी थाकि बंकोंने नये क्षेत्रों मे प्रगेश 
किया था तथा ब्रांचों का बहुत विस्तार हुआ था। 
बैंकों की डिपानिरटों के सम्बन्ध में एक और आश्चर्यजनक बात हुई । युद 
आरम्म होने के पूर्व मुदहृती जमा ( मप5०१ /0690७68 ) का कुल दि्ाझ्तो 
का अनुपात ४० प्रतिशत था अर्थात्‌ मुद्दती जमा श्राधी थी, किन्तु युद्ध वात में 
“मुद्दती जमा तो बहुत कम बढ़ीं किन्तु चालू जमा ( (0प्राएशा 70600श६5 ) बहुत 
अधिक बढ़ गई | इसके तीन मुख्य कारण थे। पहला कारण तो बह था हि 
सूद की दर बहुत गिर गई थी | १६३१ के उपरान्त सूद की दर गिरती ही नहीं 
जा रही थी, इस कारण जनताधारण को एक वर्ष के लिए रुपया अटकाने में 
-कोई लाभ नहीं दिखता था | वह चालू खाते में रुपया जमा करना प्सद् बसे 
थे। किन्तु यह प्रभाव युद्ध के पहले से ही काम कर रहा था। दूसरा रग्श 
यह था कि जनताघारण कौमतें बहुत ऊँची होने के कारण अपनी बचत को 
-तरल रूप ( ॥/0ण्ंत ए०7४७ ) में रखना चाहते ये ताकि जब अबत्तर श्रावे 
तभी अपनी बचत का इन चीजों के खरीदने में उपयोग कर सकें | तीसरा वाएग्‌ 
चालू जमा की अत्यधिक इृद्धि का यह था कि युद्ध काल में मशीनें तथा अत्य 
सामान न मिलने के कारण नये कारखाने तो स्थापित हो नहीं सकते ये कि 
जिनमें व्यवसायी तथा व्यापारी अपने बढ़ते हुए लाभ को लगा सकते, अ्रतरव ये 
उस धन को अपने कारखानों की कार्यशील पूँजी ( जणायं॥8 0०यॉं/४ ) 
को बढ़ाने में लगाते ये जिससे वे उसी कारखाने से अधिक से अधिक उत्तादन 
कर सकें | २६ फखरी १६४२ को ८८-८५ की कुल जमा में २६१०४ करोड 
मुद्दती जमा और ६७७०-०१ करोड़ चालू जमा था। ( रिक्षव बैंक बुलेटिन, मात्र 
१६४२, स्टेटमेंट ३) । पिछल्ले दो वर्षों में मुदती जमा की स्थिति में बहुत थादा 
सुधार हुआ है । लिए कट 
युद्ध का तीसरा प्रमाव यह हुआ कि बैंकों की चुकता पूर्जी वापदां 
'पूँजी ( 80-०9 0७9700॥ ) और रक्षित कोप उतकी डिंपाजिटों की दुलता 
में बहुत घट गई | इम्पीरियल बैंक की पूँजी और रक्षित कोप उतक टिपाडिय 
की तुलना में जहाँ १६३६ में १२-८ प्रतिशत था बह घट कर ४“ (00 
गया, पाँच बड़ों की परिंदत्त पूँजी और रक्त कोप ध000042 व 
-४"५ प्रतिशत रद्द गईं। इसका फल यद्द हुआ कि बहुत से देंकों ने शरती ६ 
09एञां/थ ) को बढ़ाया | < 
का युद्ध चौथा प्रभाव यह हुआ कि उद्योग-धन्चों और व्यापार के लिये 
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जो ऋण की माँग थी वह कम दो राई किन्तु सरकार ने एक के बाद दूसरे ऋण 
निकालने आरम्म किये | १६३६ में जहाँ शैट्डल्ड बैंक अपनी कुल डिपाज्ियों का 
४० अधिशत ऋण, नकद साख तथा बिलों के रूप में धन्धों और व्यापार में 
लगाते ये वहाँ १६४५ में उन्होंने श्रपनी डिपाजियों का कुल ३२ 
प्रतिशत इस छूप में लगाया ( इश्डियन एण्ड पाकिस्तान इयर बुक, पृष्ठ १५.६ ) 
जैसे-जैसे युद्ध चलता गया उद्योग-धन्धों को बैंकों से उधार लेने की 
आवश्यकता कम द्ोती गई | उनके लाम को व्यवसायी चालू खाते में रखते 
थे और उत्ती को कार्यशील पूँजी ( फ़०7त78 080॥9! ) के रूप में लाते 
थे | इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि बेंकीं ने अपने कोष ( फ्पा05 ) 


को सरकारी सिक्‍्यूरिटियों में अधिकाधिक लगाना आरम्म कर दिया। यही 
नहीं, बैंकों ने मकद कोष ( 0७830 8७7४७ ) भी अधिक रखना आरूम कर 


दिया | शिड्यूल बैंक १४ प्रतिशत, इम्पीरियल बैंक १५, से २४ प्रतिशत, बड़े पाँच 
१८ प्रतिशत, भ्रौर वे बैंक जो शिड्यूल बैंक नहीं हैं. ११ प्रतिशत नकद कोष रखने 
लगे | केन्द्रीय और प्रान्दीय सरकार्रो की प्रतिभूतियों में १६४५ में शेद्वूल्ड बैंकों ने 
कुल जमा का ५२% लगा रखा था (रिजबव बैंक बुलेटिन, मार्च १६४२, पृष्ठ 
१६६ ) | दूसरे शब्दों में बुद्ध काल में बैंकों की तरल लेनी ( [/0पांत 88885 ) 
का श्रनुपात बढ़ गया | इसका परिणाम यह हुआ कि बैंकों को अपने रुपये पर 
सूद की कम श्राय होने लगी । इस कारण उन्होंने मी डिपाज़िटों पर सूद कम कर 
दिया। १६५० में विदेशी विनिमय बैंक की नकृद रोकड़ ११००७%, भारतीय शेड्डल्ड 
बैंकों की १४०८३% और नॉन-शेड्ल्ड बैंकों की १६-४६% थी। बहां तक एडवा- 
स्सेज़ञ' वा सवाल है युद्ध के बाद से स्थिति बदली है। १६४६ में कुल जमा का 
थू ०% एंडवांसेज़ और बिलों के भुनाने में लगा था ( इंडियन एण्ड पाकिस्तान इयर 
बुक, १६५१)। मार्च १६४२ में एडवांसेज़ और जिलों में कुल जमा का ६८८०४६% 
लगा हुआ था | इसी प्रकार सरकारी प्रतिभूतियों में कुज्न जमा का ३५% दिसंबर 
१६५४ १ के अन्त में लगा हुआ था। डिपाज़िट पर सूद के बारे में भी परिवर्तन 
हुआ है | युद्धकाल में सूद की दर २% से घटकर १३% होगई तो फिर बढ़कर २% 
पर १६४७-४८ में पहुँच गई ( इ'डियन इयर बुक, १६५१ ) | नवम्बर १९५१ के 
चाद इस दर में और इद्धि हुई । 
युद्ध का पाँचवाँ प्रभाव यह पड़ा कि चैंकों में कुछ खराबियाँ और उनकी 
कार्य-पद्धति में कुछ कमी दृष्टिगोचर होने लगी । श्रतएव रिज़र्व बैंक ने मारत सरकार 
का ध्यान आकर्षित किया और भारत सरकार ने कंपनी एक्ट में कुछ सुघार किये 
सथा एक बैंक-कानून पास किया | ! 
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युद्ध का छुठा प्रमाव यह पढ़ा कि बैंकों की इृद्धि होने के कारण बैंक कर्म- 
चारियों का टोठा पड़ गया | नये बैंकों ने पुराने बैंकों के कर्मचारियों को अ्रधिर 
वेतन देकर अपने यहाँ रख लिया और प्रत्येक बैंक को यह ग्रावश्यकता अनुभव होने 


लगी कि युवकों को अ्रपरेंटित रखकर उनको बैंक-कार्य सिखाने का पब्रन्ध किया 
जावे | 


अन्तिम प्रेभाव यह हुआ कि भारतीय बैंक यह श्रनुभव करने लगे कि भ्रद्धित 
भारतीय बैंकर्स एसोसियेशन स्थापित की जावे जो अरस्वास्थकर होड़ को रोके तथा 
बैंकों में सदूभावना और परत्पर सम्बन्ध स्थापित करे। साथ ही ऊँचे दर्जे को 
बैंकिंग परम्परा का निर्माण करे तथा बैंकों और रिज़र्व बैंक के वोच में एक कड्ी रा 
काम दे | यह एसोसियेशन भारतीय बैंकों की कठिनाइयों तथा मॉगों को सरकार 
के सामने रख सकेगी और उनका प्रतिनिधित्व कर सकेगी | यही कारण था कि 
बस्भई के बैंकरों ने उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया | 

यद्यपि युद्ध के फलस्वरूप भारत में बैंकों का तेज़ी से विस्तार हुआ किन्तु उत्त 
बाढ़ में बहुत से निर्बल्ल मैंक भी स्थापित किये गये और वे डिपार्जिड लेने के लिए 
श्रस्वास्थकर प्रतिस्पर्धा करने लगे । विशेष कर बंगाल और पंजात्र में इस प्रकार के 
बहुत से छोटे-छोटे बैंक स्थापित हुए । १६४७ में इनमें से पचास से क्रधिक चेक 
डूब गये । भविष्य में बैंकों को सबल और सुदृढ़ बनाने के लिए इस बात क्की 
श्रावश्यकता है कि छोटे बैंक दूसरे बैंकों से मिल जायें | देश में इस समय बैंकिंग 
सम्मिश्रिण (छक्ार्तंगहु 3080879#07) को आवश्यकता है । तमी बेकिंग 
व्यवसाय उन्नति कर सकैंगा । हि 

देश के विभाजन का प्रभाव--१५६ अगस्त १६४७ को भारतवप लत 
हो गया किन्ठु साथ ही उसका विभाजन भी हो गया। उसके फत्नस्वरूप जो पंजाब, 
सीमापान्त तथा सिंध इत्यादि में हत्याकांड हुआ उसमें उत्तर-परिचिम भाख में फैसे 
हुए. बैंकों की बहुत अधिक दानि हुई । वहाँ का व्यापार तथा हवा चौपद हो 
गया और बैंकों का जो रूपा लगा हुआ था वह बहुत कुछ डूब गया। फिर भी 
यह कहना होगा कि बैंकों ने इस द्वानि को सदन कर लिया और उनमें से श्रधि- 
कांश की स्थिति अच्छी है । हाँ, इसका एक अमाव अवश्य हुआ्रा है। पंजान 
पाकिस्तान के बहुत से बैंक अपने देड आफिसों को वहाँ से हटाकर भार में ते 
श्राये हैं। साथ ही बहुत से बैंक सम्मवतः वहाँ अपनी ब्रांचों को मी बन्द कर 4 | 

(११) अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोप ( [70७77 ##078) प्प00े ) व 
अन्तरोष्ट्रोय बेंक ([78907क700५) छश्ण7)--थद्विवीय संत्ताखूयापी बिक 
( १६३६ से १६४५ ) के समय,पंयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन के श्र 
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ने यह अनुभव किया कि संसार के प्रत्येक देश की करंसी को स्थायित्व प्रदान करना 
संथा मिन्न-मिन्न देशों की करंसी की घिनिमय दर ( मॉडठ8789 39088 ) को 
अधिक घटने या.बढ़ने न देना देशों की आर्थिक उन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक 
सहयोग के लिए. आवश्यक है। अतएव जुलाई १६४४ में संयुक्त राज्य अमेरिका 
मं ब्रेव्य बुड्स नामक स्थान पर एक श्रन्तरॉष्ट्रीय द्रव्य सम्मेलन ([707%6079] 
एाभाए 007०/७700) हुआ बिसमें एक श्रन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष तथा श्रन्त- 
ऑॉष्ट्रीय बैंक की स्थापना का निश्चय हुआ । 


अ्रन्तर्राष्ट्रीय द्रृव्य-कोष का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति 
या द्रव्य पद्धति ( ॥(070%/ए 5ए88967 ) की पुनः स्थापना करना है जिससे 
अन्तरॉष्ट्रीय द्रव्य सम्बन्धी सहयोग स्थापित हो सके | श्रर्थशात्ियों का यह दृढ़ 
विचार था कि जिना इसके संसार के मिन्न-मिन्न देशों में उत्पादन को तेजी से 
बढ़ाया नहीं जा सकता और न बेकारी को द्वी दूर किया जा सकता है । इस उद्देश्य 
को पूरा करने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष ( [तरछाए%607७ (07097ए 
एणाएं ) के साथ ही एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की भी स्थापना आवश्यक समभी 
हई जो मित्र-मिन्न देशों की श्रौद्योगिक उन्नति में सहायक हो सके | श्रन्वर्राष्ट्रीय 
द्रव्य-कोष-सदल्य देशों की अल्पफालीन साख ( 5॥0#-8677 078078 ) की 
आवश्यक्रताश्रों को पूरा करेगा और अन्‍्तरॉप्ट्रीय बैंक सदस्य देशों के औद्योगिक 
पविकात के लिए लम्बे समय के लिए पूँजी की व्यत्रस्था करेगा | 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वानों का मत था कि संसार- 
धयापी महायुद्ध से अधिकांश देशों का आंथिक ढाँचा जजर हो गया है। श्रस्त, यदि 
प्रत्येक देश युद्ध की समासि के उपरान्त अपनी-अपनी करसी का ख्तंत्र रूप से 
अबन्ध करेगा तो विनिमय दर ( #5079786 ह&088 ) में बहुत घट-बढ़ होगी 
और अ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति अवरुद्ध दोगी। इसका प्रभाव उन देशों की 
आर्थिक स्थिति पर बुरा होगा और उनकी आर्थिक उन्नति नहीं होगी। अतणव 
इस बात की आवश्यकता है कि मिन्न-मिन्न देशों की करंसी तथा उनकी विनि- 
मय दर ( ॥:0098788 छे#&68 ) को स्थायित्व प्रदान किया जाबे | इती के 
साथ कोष? का यह उद्देश्य मी है कि विनिमय दर सम्बन्धी तमाम प्रतिबंध और 
मुद्रा सम्बन्धी भेद नीति का अन्ततोगत्वा अन्त हो | हां, कुछ समय के लिए किन्हीं 
प्रतिबन्धों को रहने दिया जा खकता है । 
१६३१ के पूर्व स्व प्रमाण (७00 8687097:0) के द्वारा संसार के मिन्न- 
भिन्न देशों की करंसी की विनिमय दर को स्थायिल्र ( 359097॥9 ) प्रदान होता 
था| किन्तु एक के बाद दूसरे देश ने स्वर्ण प्रमाण को छोड़ दिया और अब अधि- 
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कांश श्रर्थशाज्ियों का मत है कि स्वर्ण प्रमाण ( 606 5#&00970 ) बहद द्दै 
कम लचीला और अव्यवहाय है | अत्छ; इस बात की आवश्यकता हुई क्लि एक 
ऐसी बअन्‍्तर्राष्ट्रीय द्रव्य पद्धति (78704 #079) 07697 5ए४४6७) हे 
जन्म दिया जावे जो अधिक लचीली हो। इसी उद्देश्य से अ्रन्तर्गष्ट्रीय दब्य-केप 
तथा झअ्न्तर्यष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई है | 

अन्तर्राष्ट्रीय द्ृव्य-कोप और विनिमय दर का स्थायित्व--बह हो 
हम पहले ही कह चुके हैं. कि अस्तराष्ट्रीय द्ब्य-कोप का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों 
की करंसी की विनिमय दरों को स्थायित्व प्रदान करना है | इतके लिए आवश्यः 
हैं कि भित्र-भिन्न देशों की करंसी के लिए एक सर्वमान्य आघार हो । अलु; प्रतवेद 
सदल्य देश को अपनी करंती का मूल्य सोने में निश्चित करना होगा। सोने के 
द्वारा संसार के प्रत्वेक देश की करंसी की विनिमय की समवूल्य दर ( ?2775 
0०५ ऑ50797796 ) निर्धारित हो जावेगी | अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोप के द्वार 
भिन्न-मिन्न सदस्य देशों की विभनिमय दरों को एक सीमा के अन्दर हो रखने का 
आयोजन किया जावेगा। इसका शअ्रर्थ यद्द हुआ कि देशों को करंसी की विनिमय 
दर एक निश्चित सीमा से अ्रघिक घठ-वढ़ न सकेगी | 

शुद्ध के कारण बहुत से देशों का आर्थिक ढोचा जजर हो गया है इस कारण 
आरम्भ में बहुत से देशों का व्यापार संतुलन ( 3%]08708 0 77806 ) उनके 
विषक्ष में होगा, अर्थात्‌ वे जितने मूल्य का माल बाहर मेजेंगे उठसे चहुत अ्रधिक 
मूल्य की बस्तुएँ बाहर से मँगावेंगे | ऐसी दशा में उन देशों को विदेशों की करंतों 
की बहुत अधिक आवश्यकता होगी और यदि उनको विदेशों की करंतों को 
निश्चित विनिमय दर (7567&788 688) पर देने का प्रवन्ध न किया गया 
तो उनकी करंसी की विनिमय दर कभी स्थिर नहीं रह सकती | यदि चुद्ध-नदित 
आर्थिक यड़बड़ी को छोड़ मी दें तो मी साधारण व्यापार में क॒ वी-कनी व्यापार र' 
संतुलन किसी समय किसी देश के पक्ष में हो सकता है और किती समर किला 
देश के विपक्ष में । ऐसी अवस्था में उन देशों को जिनका व्यापार उन्ुजर 
उनके विपक्ष में है यदि अन्वर्ाष्ट्रीय द्वव्य-क्रोष से सहायता न मिलों,ती उनकी 
करंसी की विनिमय दर स्थिर नहीं रद्द सकती । रे 

अत्ठ; इस अवस्था में श्रन्तर्राप्ट्रीय द्रब्य-कोष उन देशों को अस्व देशों 
करंती ऋण स्वरूप दे देगा ताकि वे अपनी देनी का भुगवान कर सके |॥६त 
कार्य को अन्तर्राष्ट्रीय द्रब्य-कोप सफलता-पूर्वक कर सके इस ठदद रब दे प्र 
सदत्य॒देश श्रन्तर्राष्ट्रीय दब्य-कोप में जो उसका मांग निर्धारित है ठेका 
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कुछ भाग सोने में और शेष अपनी करंसी ( मुद्रा ) में चुकावेगा | इस प्रकार 
अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पास प्रत्येक सदस्य देश की क्रसी ययेष्ठ मात्राः 
में रहेगी जिसमें से आवश्यकता पड़ने पर सद॒ध्य देशों को एक वूसरे की करंसी 
उधार दी जा सकेगी । श्रन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष में मिन्न-मिन्न प्रमुख देशों का भाग 
इस प्रकार है :-- 
ब्रेटन बुद्दस द्रव्य-सम्मेलन में जो ४४ राष्ट्र सम्मिलित हुए थे ( शत्रु राष्ट्र 
उस समय सम्मिलित नहीं हो सके थे ) उनके लिए सम्मेलन ने कुल ८,८००- 
०००,००० डालर का कोटा निर्धारित किया था श्रीर १,२००,०००,००० डालर 
का कोष शत्रु राष्ट्रों के लिए छोड़ दिया गया था कि युद्ध के उपरान्त वे भी कोष में 
सम्मिलित हों तो उनको उसमें हिस्सा दिया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय द्व्य-कोष में” 
प्रमुख राष्ट्री का भाग इस प्रकार है--सयक्त राज्य श्रमेरिका २,७३०,०००,०००- 
डालर, यूनाइटेड किंगडम १,३००,०००,०००डालर,सोवियत रूस १,२००,०००- 
००० डालर, चीन ५४०,०००,००० डालर फ्रांत ४४०,०००,००० डालर, भारत-- 
वर्ण ४००,०००,००० डॉलर, कनाडा ३००,०००,००० डालर, निदरलैंड २७४५. 
०००,००० डालर, वैलजियम २२५,०००,००* डालर, श्रास्ट्रे लिया २००,०००, 
००० डालर, जेकोस्लोवाकिया तथा पौलैंड १२५,०००,००० डालर, दक्तिण 
अफरीका यूनियन १००,०००,००० डालर, मैक्सिको ६०,०००,००० डालर, 
चाइल और कोलंभिया ५०,०००,००० डालर इत्यादि | अ्रप्रैल १६५४१ में फंड के: 
४६ सदस्य थे जिमका कुल 'कीठा? ८०३६० मिलियन डालर था | 
अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने भाग का २७ प्रतिशत 
अथवा सदस्य राष्ट्र के पास कुल जितना सोना या श्रमरीकन डालर होगा उसका” 
-१० प्रतिशत सोना देना होगा ( जो भी उस समय कम हो ) और शेष रकम प्रत्येक 
सदस्य राष्ट्र अपनी करसी ( मुद्रा ) में चुकाबेगा। इसका परिणाम यह होगा कि 
अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पाल सभी सदस्य राष्ट्रों की करंसी ( मुद्रा ) यथेष्ट राशि में. 
इकट्टी हो जावेंगी और जब किसी सदस्य राष्ट्र का व्यापार सतुलन ( 89]97008 
“0 7790७ ) उसके विपक्ष में होगा और उसके पास अपने विदेशी ब्यापार 
ऋण को चुकाने के कोई साधन नहीं रहेंगे तो वह श्रन्तर्राष्ट्रीय दृब्य-कोष से उसी 
देश की करंसी को खरीद लेगा और अ्रपने व्यापार ऋण को चुका देगा। इस 
प्रकार उस देश की करंसी की विनिमय दर ( 7॥75009726 0888 ) में विशेष 
घट-बढ़ न होगी | इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र आरम्म से ही 
अपने विदेशी व्यापार के ऋण को चुकाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय द्रृव्य-कोष पर निर्भर 
रहेगा | साधारणत: पत्येक देश अपने व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपने लेन-देन का 
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झुगतान करते रहेंगे और जब कोई देश विदेशी व्यापार का संतुलन छल 
० 8072ं87 77968 ) अपने विपक्ष में होने के कारण किसी बिदेशी) जप 
“को साधारणतः पाने में ऋसमर्थता अनुभव करेगा तमी वह अन्तर्राष्ट्रीय दब्य-कोर 
से करंसी को खरीद लेगा । 

- साघारणत: श्रन्दरांष्ट्रीय द्रव्य-कोप ( [छााकरतिणाव] >रताएंकए 
मप्णत ) के पास प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की करंसी इतनी मात्रा में होगी कि उतर 
"कमी नहीं पढ़ेगी। परन्तु विशेष परिसत्यितियों में यह सम्भव है कि किसी देश 
“विशेय का व्यापार-संतुलन ( 89]%706 06 7५७0७ ) इतना अ्रधिक उसके पक 
में हो और अन्य सदस्य राष्ट्रों को उस देश विशेष की करंसी को अन्‍्तर्स्रीय 
'द्रव्य-कोष से इतनी अधिक राशि में क्रीदना पढ़ जावे कि उम्र देश विश्ञेप्र की 
जितनी भी करंसी अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पास है वह सभी समाप्त हो जावे । ऐसी 
स्थिति में कठिनाई उपत्यित हो सकती है । उदाहरण के लिए पिछले महायुद्ध में 
"संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार-संठुलन-उसके इतना अधिक पक्ष में था और 
संसार के अन्य राष्ट्र उसके इतने अधिक देनदार हो गये थे कि प्रत्वेक देश को 
अमेरिका की करंसी अर्थात्‌ डालर की आवश्यकता थी और डालर का ठोटा पढ़ 
शाया.था | और डालर की यह कमी आज भी चल रही है | यदि कभी ऐसी 
स्थिति खड़ी हो जावे कि किसी देश विशेष की करंसी का संसार में टोढा पढ़ 
जावे और श्रन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष के पाल भी वह करंसी कम होने लगे तो श्रन्तर्ग- 
<ट्रीय द्रव्य-कोष उस करंसी का ठोटा है ऐसी घोपणा कर देगा और डितनी मी 
उस देश की करंसी 'कोष? के पाल होगी वह प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को उनकी 
आवश्यकता को ध्यान में रखकर वांद देगा। अन्य सदस्य राष्ट्र श्रन्तराष्ट्रीय 
द्रब्य-कोष से परामश करके थोड़े समय के लिये अस्थायी रूप से उस देश ते माल 
के आयात ( 77707% ) पर रोक लगा सकेंगे | इसका परिणाम यह होगा कि 
उस देश से अन्य देशों का निर्यात ( छ500 ) कम हो जावेगा श्रौर उडी 
करंसी की माँग कम हो जावेगी | किन्तु व्यापार पर यह रोक केवल उतने तमय 
के लिये लगाई जा सकेगी जितने से करंसी की यह कभी दूर की जा छक। हई 
अन्तर्सष्ट्रीय-द्रब्य-कोष इस वात की घोषणा कर देगा कि उक्त देश को 
करंसी की अब कमी नहीं है तो फिर इस देश के व्यापार पर कोई ब्वन नें 
लगाया जा सकेगा । ह 

इसके अतिरिक्त अस्तर्सष्ट्रीय द्रव्य-कोप के पास ॒कित्ती देश की दरंमी की 
कमी को दूर करने के और मी उपाय हैं । एक उपाय तो वह है कि दोप' हे 
देश में जिसकी करंसी की कमी दे अपना घोना बेचें या उत्त देश नें ऋण है| 


बैंकिंग व्यवस्था इहि७ 


शैसा करने से अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोष के पास उस देश की करंसी अधिक मात्रा में 
आ जावेगी और फिर वह उन सदस्य राष्ट्रों को दी जा सकेगी जिनको उस करंसी 
की आवश्यकता हो | ऊपर लिखे उपायों के अतिरिक्त दो उपाय और भी हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ( पगराशपरक्रांगक फिक्स) उन देशों को न्यून करंसी 
( 500708 0077976ए ) में ऋण दे सकता दे जिन्हें न्यून करंसी” की आवश्य- 
कता हो, था फिर वह देश जिसकी करंसी न्यून दे स्वय अन्य देशों को ऋण 
दे दें, नी तो उसके निर्यात ( शडा0076 ) पर प्रतिबन्ध लगाना श्रावश्यक हो 
जावेगा | इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय द्रब्य-कोष प्रत्येक देश की विनिमय दर 
( म्राड0797089 78688 ) को स्थायी बनाने का प्रयत्न करेगा। 

कोई मी सदत्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष से एक सीमा तक अपनी 
करंसी देकर अन्य किसी भी राष्ट्र की करंसी खरीद सकता दै और उस सीमा के 
उपरान्त वह सोना देकर कमी भी किली देश की करंसी खरीद सकता है। जहाँ 
सक अपनी करंसी देकर किली अन्य देश की करंसी खरीदने का प्रश्न दे प्रत्येक 
देश अपने भाग ( कोटा ) का केवल २५४ प्रतिशत तक एक वर्ष के अन्दर खरीढ 
सकता है। जब कोई देश अ्रपनी करंसी देकर दूसरे देश की करंसी कोष” से 
खरीदेगा तो 'कोष! के पास खरीदने वाले देश की करसी अधिक बढ़ जावेगी ! 
'परनतु एक वर्ष में उत देश का 'कोष' में जो माग ( कोटा ) है उसकी १५ प्रतिशत 
से अधिक उस देश ( खरीदने वाले ) की करंसी कोष के पात बारह महीने सें 
'इकट्टी नहीं होनी चाहिए! श्नौर कुल मिलाकर २०० प्रतिशत श्रर्थात्‌ दुगुने से 
अधिक उस देश ( खरीदने पाले ) की फरंसी “कोष! में कमी भी इकट्ठी ने 
होनी चाहिए । 

जब कोई देश अन्य देश की करंसी खरीदेगा तो सममूल्य दर (?8&769) 
के झनुसार मूल्य देने के अतिरिक्त उस देश को ३ प्रतिशत खर्चे का और देना दोगा। 
परन्ठु यदि 'कोष' के पास किसी देश की करंसी उस देश के 'कोठा? से श्रधिक 
मात्रा में लगातार तीन मद्दीने से ऊपर समय तक इकट्ठी रहती है तो उस देश को 
तीन मद्दीने व्यतीत हो जाने के उपरान्त जितनी करंसी उसके भाग से अधिक 
कोष” के पास होगी उस पर बढ़ती हुई दर से सूद देना होगा | 

पहले तीन मद्दीने तक कोई सूद नहीं लिया जाबेगा। तीन महददोने के 
उपरान्त शेष ६ महीने के लिए. ६ प्रतिशत श्रतिरिक्त ( ह प्रतिशत के ऊपर ) सह 
लिया बावेगा श्रौर उसके उपरान्त प्रतिवर्ष के हिसाब से ३ प्रतिशत अ्रधिक सूद 
देना दोगा । इस प्रकार जितने श्रधिक समय के लिए. करंसी ली जावेगी उतनी दी 
अतिवष के दिसाव से सूद की दर ६ प्रतिशत बढ़ती चली जावेगी | यही नहीं यदि 

शेर 


जब 
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किसी देश की करंसी उत्त देश के माय (कोटा) से २९ प्रतिशत से अधिड़ दफ़्द्रा 
दो जाते किन्तु ५० प्रतिशत से कम रहे तो ६ प्रतिशत श्रधिक यद लिया बादेशा 
और उसके उपरान्त प्रति २५ प्रतिशत के लिए! ? प्रतिशत आविऊ सृद्द देना 
होगा | इस प्रकार करंती की राशि और जितने अधिक समय के लिए करंतो ल॑ः 
जावेगी उसी हिसात्र से यू की दर वढ़ती जावेगी। आधिक सृद्र लेने की व्यवस्था 
इस कारण को गई दे जिप्तते विदेशों को करती खरोदने वाले देश बल्टो से बल 
उस करंसी को वापत करने का प्रबन्ध करें। श्रन्प देशों की करंतसी लेने बाल देश 
को केवल अधिकाधिक सूद ही नहीं देना पड़ता वरत्‌ उसका अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य को 
में जितने वोट (मत) देने का अधिकार है वह भी क्रमशः कम होता जाला है ब्रर 
जिस देश की करंसी उसने उधार लीं है. उसकी वोट बढ़ती जाती है । 

समसूल्य परिवर्तन (0087868 77 797 पए७००४)--प्रत्येक देश हे 
अपनी करंसी की सममूल्य दर ( 727 ० 9500&086 ) में तभी परिवर्तन करे 
का अधिकार होगा जब अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष उसको अनुमति दे दे । उतर तु 
कोई सदस्य राष्ट्र अपनी करंती के सममूल्य ( ?& 0 0००8 ) में केवल १४ 
प्रतिशत तक इद्धि या कमी करता है तब तक कोप उसमें कोई आपत्ति नहीं 
करेगा, अर्थात्‌ १० प्रतिशत तक उल्येक देश में श्रगनी करंसी के सममूल्य में परि- 
बर्तन कर सकेगा ! कि्दु इसके उपरान्त परिवर्तन वभी हो सकेगा चंत्र अन्दर द्रीय 
द्रव्य-कोष उसकी अ्रतुमति दे दे । 

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ([7687796 079) -3%&0%) : अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 
का मुख्य उद्देश्य सद॒स्‍्य राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति आर उनके पुननिमांण में 
सद्दायता पहुँचाना है । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सदत्य 
राष्ट्रों के श्राथिक विकास के लिए उन्हें ऋण देगा और अन्य देशों दाग 4६ 
गए ऋण को गार्टी देगा | इस प्रकार सदस्य राष्ट्रों के औद्योगिक विक्रम के 
लिए पूँजी ( 0७6! ) की व्यवस्था करेगा, यद्दी उसका सुख्य काय होगा । न 

साधारणतः जत्र कोई सदत्य राष्ट्र अपने प्राकृतिक साधनों का ऑओऔद्योगित 
उन्नति के लिए उपयोग करना चहेगा और आ्यिक पु]नर्तिमाण के लिए पूत 
चाहेगा तो वह अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को अपनी योजनायें चतला कर उससे गारंटी ५ 
व्यवस्था कर छेगा | यह सब होजाने के उपरांत वह तद॒ध्य रू उतार है! 
प्रमुख ढ्रव्य-चाजारों ( 30789 “87208 ) में, उदादरण के िय 
स्यूयार्क के द्रव्य-बानारों में, ऋण लेने की व्यवत्पा करेगा और 8 लग 
उत ऋश की गारन्दी कर देगा। जब किसी सदस्य राष्ट्र को ब्यक्तिवव #ह 


पे 


द्ब्य-बाजारों में ऋण नहीं मिल सकेगा तब बैंक उठ रा को सीधा श्र वाले 


बजे 
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से ऋण देगा | जब तक किसी देश को अन्य देशों से साधारणतः ऋण मिल 
सकेगा तब तक बैंक उसे स्वयं ऋण नहीं देगा। इस व्यवस्था का परिणाम यह 
होगा कि पिछड़े और निर्धन राष्ट्र जिनकों अपने उद्योग-धन्धों के विकास के लिए 
पूँजी की आवश्यकता होगी वे पूंजी पा सकेंगे श्रौर जिन राष्ट्रों के पास ययेष्ट 
अ्रतिरिक्त पूँजी ( 507078 0%]४$७ ) इकट्ठी हो जावेगी वे बैंक की गारन्टी 
होने के कारण उन राष्ट्रों को ऋण स्वरूप दे सकेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय बेंक उस ऋण 
की श्रदायगी की गारूटी देगा और अपनी इस सेवा के पारिभ्रमिक स्वरूप वह कर्ज 
छषैने वाले राष्ट्र से गारन्टी किये हुये ऋण पर कम से कम १ प्रतिशत और अधिक 
से अधिक ११ प्रतिशत फीस लेगा । कज लेने वाले राष्ट्र को साधारण तौर पर 
अपनी श्रार्थिक योजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण न मिल सक्रे तो अन्तर्राष्ट्रीय 
बैंक उसे अपने पास से ऋण दे देगा | 

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ऋण की गारूदी तभी करेगा या स्वय तमी ऋण 
देगा जब वह उस योजना को देख लेगा और ऋण लेने पाले देश की अ्रदायगी 
की छ्मता की नाँच कर लेगा | साथ दवी यदि ऋण सदस्य राष्ट्र की सरकार नहीं 
जे रही है तो पह ऋण लेने वाले देश के केद्धीय बैंक ( 097679) 897]: ) 
से उस ऋण की श्रदायगी की गारन्डी ले लेगा | 

अन्तर्राष्ट्रीय बेंक की पूँजी--अ्रन्तर्ाष्ट्रीय बैंक की श्रधिकृत पूँली 
( ॥ए0४880 09%] ) १०,०००,०००,००० डालर है। उसमें से ब्रेटन 
घुड्स द्रव्य सम्मेलन ने ६,१००,०००,००० डालर मित्र राष्ट्रों में ( उन ४४ राष्ट्रों 
में जो सम्मेलन में सम्मिलित हुए ये ) बांद दो और शेष शत्रु राष्ट्रों के लिए छोड़ 
दी गई । प्रत्येक राष्ट्र को श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक की पूँली में उतना ही भाग मिला 
जितना उसको अन्तर्राष्ट्रीय कोष में मिला था। केवल संयुक्त राज्य श्रमेरिका को 
४२५,०००,००० डालर, चीन को ४०,०००,००० डालर, और कनाडा को 
२५,०००,००० डालर की पूँजी अ्रधिक दी गई और दक्षिण अ्रमेरिका के देशों, 
यूगोस्लाविया, श्रीस श्रौर मिल को कुल मिला कर २००,०००,००० डालर की 
पूँजी कम दी गई | अन्तराष्ट्रीय बेंक का पद्दी राष्ट्र सदस्य हो सकता है जो 
अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य-कोष का भी सदस्य दो | 

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की पूँजी का जितना भाग प्रत्येक देश को दिया गया है 
उसकी केवल २० अतिशत पूँजी ही सदत्यों ने चुकाई है। शेष ८० प्रतिशत पूँ'जी 
सुरक्षित गारंटी के तौर पर है जिसे बैंक जन्न चाहे माँग सकता है। वास्तव में 
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के मुख्य कार्य सदस्य बैंकों द्वारा लिये हुए ऋण की गारंटी * , 
है। श्रस्त, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक को बहुत अधिक पूंजी इकह्ी करने की 
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नहीं थी। यदि कोई देश अपना ऋण न चुका सके तभी अन्तर्राष्ट्रीय बैक को उस 
ऋण का भूलघन तथा उसका सूद देना होगा क्योंकि उसने उस ऋण की गार्टी 
दी है। ऐसी स्थिति बहुत कम उपस्थित होगी । अ्रतएव श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक के लिए 
यह जरूरी, नहीं था कि वह प्रत्येक देश से उसके हिस्से की पूरी रकम वसूल कर 
लेता । अस्त, बैंक ने प्रत्येक देश से उसके हिस्से की २० प्रतिशत रकम ही बयूल दी 
है | शेष ८० प्रतिशत जब बैंक चाहे तब वसूल कर सकता है | 

अत्येक्र देश ने अपने हिस्से की २० प्रतिशत रक्रम को इस प्रकार चुकाथा है ।-- 
२ प्रतिशत स््रर्ण या अमेरिकन डालर के रूप में और शेष उस देश की अपनी 
मुद्रा में | यदि कभी बैंक को शेष ८० प्रतिशत पूँजी को माँगना पड़ा तो सदत्य 
देश की सुविधानुसार स्वर्ण में, अथवा अमेरिकन डालर में, . अथवा उस मुद्रा में 
जिसकी बैंक को भुगतान करने के लिए उत्त समय शआरावश्यकता हो चुकाया जावेगा। 

यह तो हम ऊपर कह आये हैं कि श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने प्रत्येक देश से उसके 
भाग की केवल २० प्रतिशत रकम दी वसूल की 'है। यही अश्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक डी 
कार्यशील पूजी है। किन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि इससे ही बैंक को 
सदस्य देशों को ऋरण देने की शक्ति सीमित द्वो जाती है । श्रन्तराप्ट्रीय वेक ऋण मी 
गारन्टी देने अथवा सीधा ऋण देने के अतिरिक्त आवश्यकता पढ़ने पर क्ि्ती 
सदस्य देश के बाजार में अपनी सिक्‍्यूरिटी ( ऋण-पत्र) बेचकर धन प्राप्त कर 
सकता है ओर उस घन को ऋण स्वरूप अन्य देश को दे सकता है। उदाहरण 
के लिए माग लें कि पाकिस्तान को अपनी औद्योगिक उन्नति के लिए ऋण चाहिए 
और उसे अमेरिका से अधिकतर मशीनें मँगाना है तो स्वभावतः पाकिस्तान 
अमेरिका से ऋण लेना चाहेगा। यदि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक पाकिस्तान की योजनाश्रों 
को ठीक समझे तो पाकिस्तान को सीधे अपने पात्र से ऋण दे सकता है, अ्रथवा 
पाकिस्तान द्वारा अ्रमेरिका में लिये जाने वाले ऋण की अदायगी की गारूो दे 
सकता है | यदि इस प्रकार ऋण न मिल सके तो श्रन्तर्राष्ट्रीय दैंक श्रमेरिका की 
सहमति से अपने ऋणश-पत्र श्रथवा सिक्‍्यूरिटी अ्रमेरिका के बाज्ञार में बेचेगा ब्रौर 
इस प्रकार उसे जो घन प्राप्त होगा वह उसे पाकिस्तान को ऋण के हुपमेंई 
देगा | अतणएव अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की ऋण देने की शक्ति केवल उसकी कार्यशॉत 
धूँजी तक द्वी सीमित नहीं है । रु 

किसी भी दशा में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक गारंटी के रूप में श्रथवा ऋण के रुप मे 
अंक की विक्रित पूंजी ( 5प08607080 0७7४ ); सुरक्षित कोष तथा अल्य बचत 
से अधिक ऋण नहीं देगा। मा 

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सदस्य देशों से उस देश के केन्द्रीय बंक, श्रपवा सरडार्र 
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खक़ाने ([698ए7ए) के द्वारा ही कारबार करेगा और पत्येक सदस्य राष्ट्र भी 
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से अ्रपने केन्द्रीय बैंक द्वारा ही कारबार करेगा | 

अन्तर्रा'ट्रीय बैंक नीचे लिखी दशाओं में ही ऋण देगा :-- 

(१) यदि कोई सदस्य राष्ट्र की सरकार स्वयं ऋण लेना चाहे तब तो 
श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक बिना केन्द्रीय बैंक की गारंटी के ही ऋण दे देगा श्रन्यथा जिल 
देश में कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है उसकों ऋण देने के पूर्व श्रन्तर्रो- 
ष्ट्रीय बैंक उस देश के केन्द्रीय बैंक से ऋण की अदायगी की गारंटी लेगा । 

(२) श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक उत्ती दशा में आर्थिक सहायता देगा जब्र उसको 
विश्वाप्त हो जावे कि वर्तमान स्थिति में उचित सूद पर उस कार्य के लिये किसी 
देश में ऋण नहीं मिल सकता । 

(३) श्रन्तर्राष्ट्रीय बैंक उस योजना की जाँच के लिये विशेषज्ञों की एक समिति 
बिठायेगा और जब उस समिति की सम्मति में वह योजना आर्थिक दृष्टि से ठीक 
होगी तभी वह आर्थिक सद्दायता देगा | इसका अर्थ यह नहीं है कि उस योजना 
से प्रत्यज्ञ रूप में लाभ होना श्रावश्यक है। ऐसी योजना के लिये भी बैंक ऋण 
दे सकता है जिसका देश के आर्थिक विकास के लिए श्रप्रत्यज्ञ महत्व हो | किसी 
योजना विशेष का विचार करते हुए बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि देश के 
श्रारथिक विकास की प्रृष्ठ भूमि में उसका निर्णय किया जाय, न कि एकांकी दृष्टि से । 

(४) ऋण देते समय बैंक इस बात का भी ध्यान रखता है कि सदस्य राष्ट्र 
उस ऋण को छुकाने की क्षमता रखता है या नहीं । यदि बैंक स्वयं किसी सदस्य 
राष्ट्र को ऋण देगा तब्र तो वद उचित सूद लेगा ही, परन्तु यदि बैंक किसी राष्ट्र 
को दिये गये ऋण की अदायगी की गारथी देगा तो भी वह इस जोखिम के बदले 
में कुछ गारंटी कमीशन क्षेगा । 

बैंक इस बात की देख-भाल रखेगी कि किसी र'प्टू ने जिस योजना को 
कार्यानिवत करने के लिये ऋण लिया है घद रकम उसी योजना पर व्यय होती है । 
इस दृष्टि से बैंक ऋण देने वाले सदस्यों को टेकनिकल सलाह भी देता है | इसके 
अलावा ऋण नहीं लेने के हालत में भी वह देश अपने श्राथिक विकास के सम्बन्ध 
में बैंक से देकनिकल सलाह चाहते हैं श्रौर बैंक ऐसी सलाह देता है । 

साधारणतया,वैंक किसी योजना के संबंध में जितना विदेशी विनिमय खर्च 
होने वाला है उतके लिये ही ऋण देठा है । 

अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य कोप तथा अन्तर्राष्ट्रीय बेंक का प्रवन्ध-- 
अ्रन्तराष्ट्रीय द्रव्य-कोष ([7/श9#ं070 ४००७४७/ए मैपत) के १९ संचा- 
लक ( [)79७078 ) होंगे। उनमें से पाँच ।डायरैक्टर तो क्रमशः संयुक्त राज्य 
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अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांत और चीन के प्रतिनिधि होंगे। इन पोनों 
राष्ट्रों को एक-एक स्थायी सदस्य रखने का अधिकार होगा। दो डायरेक्टर अमेसिस्न 
प्रजातन्त्रों की ओर से चुने जावेंगे और शेष पाँच डायरैक्तर अन्य सत्र देशों 
की ओरसे चुने जावेंगे। दूसरे शब्दों में इसका श्रर्थ यह हुआ कि फंड 
पर बड़े राष्ट्रों का प्रभाव रहेगा | भारतवर्ष ने इत योजना का इसी प्रश्न को लेकर 
विरोध किया था कि भारतवर्ष का व्यापारिक मदत्त फ्रांस तया चीन से अधिक है। 
इन देशों का कोटा राजनैतिक कारणों से अधिक रखा गया और भारत का कम 
रक्‍ला गया। फिर मास्तवर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्य के प्रवन्ध संचालक बोड पर 
स्थायी जगह भी नहीं दी गई। परन्तु बाद को मारतवष को संचालक बोंड में 
जगह मिल गई । परन्तु यह कहना कठिन है कि जब सभी देश उसके सदस्य 
जावेंगे ठो मारतत्रष की चुनाव में क्‍या स्थिति रहेगी | उसे शेप पॉच जगहों 
एक जगह के लिये चुनाव लड़ना पड़ेगा | होना तो यह चाहिये कि भारत के महृत्त 
को देखते हुए उसे एक स्थायी जगह दी जावे | यदि कोई सदस्य चाहे तो नोधथित 
देकर फंड से प्रथक्‌ हो सकता है । 
जो स्वर्ण कोष में इकट्ठा होगा वह संयुक्त राज्य अमेरिका, ह्रिटेन, सोवियत 
रूप, क्रांस या चीन में रहेगा। कोष का प्रधान कार्यालय सपुक्त राज्य अमेरिका 
में रहेगा | 
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के भी १२ डायरैक्टर होंगे| उनमें से ५ डायरेक्टर 
क्रमशः संयुक्त राज्य अ्रमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन नियुक्त करेंगे और ७ 
डायरैक्टर शेष सदस्यों द्वारा चुने जावेंगे। अ्रन्तराष्ट्रीय बैंक के बोई आऊ डाव- 
रेक्टर्स पर भी भारत को कोई स्थायी स्थान नहीं मिला | 
रूस अन्तर्सष्ट्रीय बैंक का सदत्व नहीं बना इस कारण भारत पाँच बढ़े 
राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया आर उसको वेंक के बोर्ड पर एक स्थायी व्यान मिल 
गया | अन्न संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, क्रांत, चीन और मारत को स्थायी स्थान 
प्राप्त है और शेष ७ स्थानों को शेष सदस्यों में से चुनकर भरा जाता है | 
डायरैक्टर एक प्रेसीडेन्ट का चुनाव करते हैं | प्रेसीडेन्ट वोड का अध्यक्ष 
होता है | बोर्ड ही वास्तव में बैंक का संचालन करता ६ | े 
बैंक का कार्य--जैसे दी बैंक स्थापित हुआ डालर ऋण के लिये कई 
देशों के प्रार्थना पत्र आये किन्तु मई १६४७ में जाकर कहीं बैंक ने पहला का 
दिया। शीघ्र ही यह बात र्पष्ठ हो गई कि अन्तर्राष्ट्रीय बेंकों को ऋण देने के हि 
संयुक्त राज्य अमेरिका के द्रव्य बाजार में ऋण लेना होगा । ब्ं वनह॒इस सम्मदन 
में लोगों का यह विचार था कि प्रत्येक देश वो डालर ऋण लेना चादेगा पह 
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। अपने बौंड संयुक्त राज्य अमेरिका में वेचेगा और अन्तर्राष्ट्रीय बैंक उनकी अरदायगी 
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की गारदी दे देगा। विद्वानों का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की गारूदी 
अमेरिकन पू जीपतियों को उन देशों के बौंडों में अपना धन लगाने के लिये प्रोत्सा- 
हित करेगी । परल्तु बैंक ने द्रव्य-बाजार की श्रव्यवस्थित दशा के कारण श्रन्य देशों 
के चौंडों की गारन्यी न देकर स्वयं अ्रपने बाँड सयुक्त राज्य श्रमेरिका के द्रव्य- 
बाजार में बेंचकर घन प्राप्त करना आरम्म किया । बैंक की जून १६४० में समाप्त 


: होने वाले साल को रिपोर्ट से विदित है कि मार्च १६४० में बैंक ने स्थित बैंकों 
' और “बैंक फार इन्टरनेशनल सेटिलमेंढ”” को मी अपने बौंड वेचे । जून १६५१ 
: में समाप्त होने वाले साल में बेंक ने पहली बार बिना अपनी गारन्टी के अपने 
. कज्ंदारों के बौंड यूझप, कनाडा, और सयुक्त राज्य अमेरिका में बेचे | लंदन के 
, बाबार में भी वैंक ने स्टरलिंग प्रतिभूतियां वेचीं । 


अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने मई १६४७ से, जबकि उसने सबसे पहला ऋण 
स्वीकार किया था, ३१ जुलाई १६५० तक जो ऋण भिन्न-भिन्न देशों को दिये हैं 
वे इस प्रकार हैं :-- 








यूरुप करोड़ डालर ( अमेरिकन ) ' 
फ्रान्स रफ० 
नेदरलैंड्स श्र 
डेनमार्क ४०० 
लकज़म्बर्ग श्न्र्‌ 
वेलबियम १०६ 
फिनलेंड श्न्ड्प्र 
तुर्की २६ ६४ 
युगोस्लेबिया ०-२७ 

कुल ४७०३६ 

लेटिन अमेरिका : 
चाइल १६ 
मेक्सिको ६५० 
प्राज्नील ६०० 
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एलसेलवेडर म-र्पप 
कुल श्प-इपूष्, 
एशिया और सध्य पूर्व : 
भारद ह्र्र 
छुल ७०४३ 
महा योग ८३-५७ 


उपरोक्त आँकड़ों से बह स्पष्छ है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने अमी तक युरोरीः 
देशों को ही अधिकतर ऋण दिया हैं।भारत को दीन ऋण मिले है | पहला 





ऋण ३ करोंड़ ४० लाऊ का रेलवे एछाजदिन, उनके हिस्से ओर बोचलर्त खरीदने 
को दिया रया था | दूसरा ऋण १ करोड़ डालर का कृषि के लिये ट्रेक्चर तथा 


अन्य यंत्र खरीदने के लिये दिया गया है ओर तीसरा ऋण १ करोड़ ८५ ला 
दामोदर घादी योजना के लिये दिया गया है। हक की छठी सालाना रिपोर्ट 
प्रकट होता है कि ३० जूत १६४४१ तक्क बेंक ने कुल ४८ ऋण स्वीकार क्ये 


ग्रोर ऋण की कुत्त रकन १११४ करोड़ डालर है 


जून १६५१ दक्क अन्तर्राष्ट्रीय वेंक दारा कुल ६६-१७ करोड़ भ्रम 
का कज्ञ बाँदा यया । का यह दपया दिन जिन देशों 


रूप में ब्योरा इत प्रकार हैः--हंयुक्त राज्य अमेरिका ५००५६ करोड़ 


्ै 


£-4| 


से 


+।| 


तर 


“४४, करोड़ डालर, लेटिन अनेरिका २५०७४, करोड़ डालर, बयूदर अच्स 
डालर, अफ्रीका, निकयथ्यूत्र ओर सुदरुपर्द ०४६ करोड़ डालर | प्रासम्म 
यूसप के देशों को युद्ध के वाद के एननिर्माण के लिये दिये गये ऋष 


अधिकांश ऋखशण दिच्वत शक्ति, दादावात और कृषि के लिये दिये गये है 


योडनाएँ दना 
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जहाँ तक रुपये के सममूल्य (पेरिटी) का संबन्ध था भारत ने १ शि० ६ पैं० 
के श्राधार पर ही रुपये का सोने में मूल्य निश्चित किया | इस अधघार पर” 
रुपये का मूल्य ४५१४५१ ४२८४७ ग्रेन शुद्ध सोना तय किया गया है । 'कोष' ने 
इस सममूल्य को स्वीकार कर लिया । बाद में जब स्टरलिंग का श्रवमूल्यन 
हुआ तो उसके साथ रुपये का भी अवमूल्यन हो गया। इस अ्रवमूल्यन के फल- 
स्वरूप रुपये का सोने में सममूल्य भी बदल गया | 

मारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपने हिस्से का सोना और बाकी का! 
हविल्सा रुपयों और प्रोमिज़री नोदस की शकल में चुका दिया । इसी प्रकार श्रन्तर्रा-- 
प्ट्रीय बैंक को अपने हिस्से की पूंजी (४० करोड़ अमेरिकन डालर ) का जो भाग 
बैंक ने बसयूल किया है (२०%) वह भी चुका दिया है । 

भारत के गाँवों में बैंकिंग का विस्तार--आरज देश के सामने सब से बड़ी' 
समत्या उत्पादन बढ़ाने की है। उसके लिये पूंजी की आवश्यकता है ।इस 
आवश्यकता को पूरी करने के लिये एक ओर तो इस बात की जरूरत है कि 
आम जनता राष्ट्र की दृष्टि से जहाँ तक सभव हो अपनी श्राय में से बचत करके. 
उत्पादन के काम में रुपया गाने को तैयार हो ' और दूसरी ओर यह आवश्यक 
है कि इस प्रकार लोग जो कुछ बचत करे उसे उत्पादन में लगाने की ठीक ठीक 
व्यवस्था हो । इन दोनों दी बातों के लिये इस बात की ज्ञरूरत है कि देश में 
बैंकिंग का अधिक से श्रधिक विस्तार द्वो और यह विस्तार याँवों में होना" 
चाहिए क्योंकि भारत की ६० प्रतिशत जनसख्या गाँवों में ही रहती है। गाँवों 
में बैंकिंग के विस्तार के महत्व का एक तात्कालिक कारण और है| दूसरे महायुद्ध 
के समय से जो मेंहगाई बढ़ी है उसके कारण उन किसानों की आर्थिक स्थिति 
सुधरी है जो खेतिहर मज़दूर की श्रेयी में नहीं श्राते हैं | पर इस बढ़ी हुईं आय 
का आ्राज कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। अ्रगर इस श्राय का कुछ भाग उत्पादन 
के लिये काम में आ सके तो देश का बहुत मला हो | इसके लिये भी श्रावश्यक 
हैं कि गाँवों में बैंकिंग का विस्तार किया जावे । 

इस समय देश में बैंकिंग का विस्तार नगण्य ता है। अभी रिज़र्व बैंक ने 
१६४६ के व्यापारिक बैंकिंग के बारे में ऑकड़े प्रकाशित किये हैं औ्रौर बैंकिंग की 
प्रगति के बारे में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है | इससे प्रकट हुश्रा है कि यदि 
हम केवल उन स्थानों का विचार करें जदह्ोँ कि बैंक का दफ्टर है तो बैक का 
प्रत्येक दफ्तर औलतन ७४६० व्यक्तियों के पीछे है। श्रगर हम देश को सपूर्ण 
जनसंख्या का विचार करें तो ६८४७६ ध्यक्तियों के पीछे बैंक का।एक दपतर श्ाता 
है। उसके बाद इस स्थिति में और जिगाड़ झ्राया है। सितंबर १९५ में जहां वैक- 


"यू ०६ मारतीय श्रथशातत्र की रुपरेखा 


की शाखाए' ई उनका विचार करने पर प्रति ६८०० व्यक्ति!एक बेंक का ठफ़्तर था, 
और समस्त भारत के आधार पर विचार करें तो ७०,३५० व्यक्तियों के पौछे एक 
-बैंक का दफ्तर था। दूसरी उल्लेखनीय बात यद्द है कि देश में इस समय जो भी 
इस तरद के बैंक हं वे कुछ ही प्रान्तों और शहरों में केन्द्रित हैं। इस दृष्टि से बस्पई, 
- मद्रास और पश्चिमी बंगाल में ही बैंकिंग का एक प्रकार से केन्द्रीयकरण है! रही 
देश के औद्योगिक प्रान्त हैं।सार यह है कि गाँवों में वेंकरिंग का विस्तार होना 
“बाकी है| 
भारत सरकार ने पिछले बष हमारे गांवों में बैंकिंग के विस्तार के प्रश्न पर 
जांच करने के लिये श्री* पुरुषोत्तमदास ठाकुरटास की अध्यक्षता में 'रूरल वेकिंग 
इन्क्रायरी कमेटी” नियुक्त की थी | उसकी रिपोर्ट भी अगस्त १६५० में प्रकाशित हो 
खुकी है । उसने गांवों में बैंकिंग के विस्तार के संत्रंध में श्रनेकों सिफ़ारिशें की हं। 
कमेटी का कहना है कि किसी एक प्रकार का बैंकिंग संगठन इस काम को नहीं कर 
सकता । सब प्रकार के बैंकिंग संगठनों का देश भर में समन्वय होना आवश्यक हद! 
- कमेटी ने यह कल्पना की है कि देश की बैंकिंग का ढाँचा निम्न आधार पर छड़ा 
किया जाना चाहियेः--(१) रिजर्थ' बैंक झिसकी प्रत्येक घड़े राज्य में शाखा या 
दफ्तर हो ; (२) इस्पीरियल बैंक और अन्य व्यापारिक बैंक जो तालुका श्र तह 
सील के पमुख नगरों तथा दूसरे कस्बरों तक फैले हों ; (३) प्रान्तीय सहकारी वेके 
और केन्द्रीय सहकारी बैंक जिनकी शाखाएं या जिनसे संत्रंधित बैंक तमाम कल 
और बढ़े बढ़े गाँवों तक में हो; (४) राज्य द्वारा स्थापित राज्य के कृषि बैंक; (3) प्रतेक 
प्रदेश के लिये भूमि बंधक बैंकों की ८ खला। गांवों में बचत की श्रादत को प्रोत्ता- 
-हन देने के लिये कमेटी ने व्यापारिक बैंकों की शाखा खोलने की अ्रपेत्ञा पोल 
ऑफिस सेविंग़् बैंक पर ही अधिक ज़ोर दिया है | सहकारी बैंकों के महत्व को भी 
-क्षमेटी ने स्वीकार किया दै | जहाँ तक कि गांवों में साख की व्यवस्था करने का तवाल 
है, कमेटी ने अल्पकालीन साख के लिये सहकारी बैंकों और दीध॑कालिक साख के 
“लिये भूमि बंधक बैंकों के विस्तार पर ज़ोर दिया है | व्यापारिक बैंको को अपना 
-कारोबार इस दिशा में बढ़ाने की सिफारिश भी कमेटी ने की है। साथ दी मे 
यह भी कहना है कि गांव के मद्दाजन और देशी बैंकर का बढ़ा महल है 20९ 
-डनके प्रतिकूल पड़ने वाले कानूतों की वना कर उनके कारोबार को म्यादिपत 8 
के पक्ष में कमेटी ने राय नहीं दी है | कुमेटी ने यह भी सिफारिश की है कस क्र 
का निर्माण करके, यातायात के साधनों का विस्तार करके, रुपये लाने सेन ग 
सुविधाओं को बढ़ाकर श्र उन्हें अधिक सस्ता बना कर तथा 3, 0 के 
“भूमि संबंधी श्रव तक के बने हुए और नए बन रहे कानों में मदारत 8 


बेकिंग व्यवस्था पू०७ 


अनुकूल परिवतेन करके, तथा बैंकों की किन्हीं शाखाओं को 'शॉप्स एंड एस्टे- 
'डिलशमेंट एक्ट्सः और ओ्रौद्योगिक ट्रिब्यूनल के निर्ण॑यों से मुक्त करके हम व्यापारिक 
-और सहकारी बैंकों को गांवों में अपना कारोबार बढ़ाने के लिये अधिक गोत्साहित 
कर सकते हैं। हे 
रूरल बैंकिंग कमेटी ने जो सिफ़ारिशें की हैं उन में कोई विशेष बात नहीं 
है। इस संबंध में एक बात की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये | यदि हम देश 
'के मौजूदा आर्थिक ढांचे की पृष्ठभूमि में देश की किसी श्राथिक समस्या को इल 
करना चाहेंगे तो वह वास्तव में इल होगी नहीं | यदि हम चाहते हैं कि हमारे 
गांव के लोग कठिनाई उठाकर मी रुपया बचाने की कोशिश करें, तो वह तभी हो 
सकता है जब उनको यह मालूम दो कि उनकी इस कोशिश का लाभ उन्हें ही 
मिलने वाला है । इसकी एवक़ में अगर यह आशा की जाए. कि उनकी बचत का 
“रुपया चन्द पूंजीवादी व्यवसायों और उद्योगों में लगाने के लिये शहरों में पहुचाया 
जाय, तो इसमें कभी सफलता नहीं मिल सकती । इसलिये यदि हम गाँव वालों 
में झपया बचाने की आदत पैदा करने के लिये उत्सुक हैं तो बह तभी दो सकता 
है जब उस बचत का सौधा उपयोग गाँव के बिकास में हो सके, इसकी भी व्य- 
वस्था की जावे | देश के आर्थिक विकास की जो योजना बन रही है उसमें इस 
बात का अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है| यह तभी संभव हो सकेगा जब 
'हमारी आर्थिक योजना में गांवों के कुटौर उद्योगों का स्थान किसी सुनिश्चित 
सिद्धान्त के श्राधार पर तय होगा और हमारे गांवों में जो साधन आ्राज उपयोग में 
नहीं आ रहे हैं या कम श्रा रहे हैं उनका गांवों की आवश्यकताश्रों को पूरा करने 
की दृष्टि से उपयोग करने पर पूरा-पूरा विचार किया जायगा | 
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मुद्रा और विनिमय पू०६ 


काफ़ी होती थी। जब यह आय कम पड़ने लगी तो दुनिया में चांदी का उत्पादन 
कम हो गया। १८२४० से चाँदी के उत्पादन की यह कमी सामने आने लगी। जो 
चांदी आती भी थी और जिसके रुपये भी ढाल लिये जाते ये तो वे रुपये ही 
सिक्‍के के तौर पर काम में न लेकर जेवर आदि दूसरे कार्मो में लिये जाते थे | 
सारांश यह है कि देश में मुद्रा की बराबर तंगी अनुभव होती रदी। बैंकिंग 
ड्यवस्था का तो उस समय ज़िक्र द्वी क्‍या था, जो साख के द्वारा इस कमी को पूरी 
करती । नतीजा यद्द हुआ कि देश में सोने की मुद्रा कायम करने की मांग की 
जाने लगी । सरकार ने यद्द माँग तो अ्रत्वीकार करदी पर मुद्रा की कमी पूरी 
करने के लिये काशजी मुद्रा का चलन जारी कर दिया गया। १८६१ में पहला 
'िपर करेन्सी ऐक्ट पास हुश्रा । 
पर इससे सुद्रा की तंगी की समस्या इल नहीं हुई | कागज़ी मुद्रा का देश में 
चलन बढ़ा नहीं | स्र्थमान के पक्ष में श्रठिश सरकार थी नहीं । भारत सरकार ने 
१८६४ में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की कि ब्रिटेन का जो सोने का 'सोबरिन! नाम का 
सिक्का है उसका मुद्रा के रूप में भारत में उपयोग हो सकेगा और भारत सरकार 
के लज्ञानों में 'तोवरिन! दस रुपये की और 'अ्रंद्ध। सोवरिन' पाँच रुपये की दर 
से स्वीकार किये जायंगे और जो व्यक्ति स्वीकार करेंगे उनको वे दिये भी जायंगे | 
चाद में, रण अक्टूबर १८६८ की एक विज्ञप्ति द्वारा यदह्द दर बढ़ाकर १०३ ० 
प्रति सोवरिन करदी गई। पर इस से भी लोवरिन का देश में चलन बढ़ा नहीं 
और मुद्रा की तंगी चलती रही | सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिए 
मेन्सफ़ील्द कमीशन नियुक्त किया। उसने सोने की मुद्रा को क्वाबूती मुद्रा बनाने 
की सिफारिश की पर उसकी यह सिफ़ारिश स्वीकार नहीं की गई | श्राखिर मुद्रा 
की तग्ी समय से अपने आप कम हो गई | पर स्वर्णमान की मांग देश में बनी 
रही, यद्यपि इस समय यह मांग विफल ही हुई । 
रुपया पूर्ण क्वानूनी मुद्रा नहीं रहा--ऊपर हमने चॉदी की कमी का जिक्र 
किया है। पर अब १६वीं शताब्दी के श्रन्तिम चौथाई में एकदम स्थिति बदल 
गई और भारत में यूरुपीय देशों से बहुत चांदी आने लगी | इसका कारण यह था 
कि कई यूरुपियन देशों ( नोवें, स्वीडन, बेनमार्क, द्वालैंड, फ्रान्स, बेलजियम, 
स्विज्ञसलेंड, इटली, रूख, श्रास्ट्रिय और जर्मनी ) ने १८७१ में चांदी को मुद्रा 
के काम में नहीं लेने का फैसला कर लिया और इससे बहुत चांदी उपलब्ध हो 
गई। फिर चांदी की पैदावार भी इसी समय बढ़ने लगी। साथ ही साथ चांदी के 
स्थान पर सोने की मुद्राओं का यूडपीय देशों ने चलन जारी किया। इससे सोने 
की मांग बदी | पर सोने का उत्पादन कम दो गया | इस प्रकार एक ओर तो 


४३० भारतीय श्रर्यशात्त्र की रूपरेला 


चांदी की मांग धटी और उद्तकी पूर्व बढ़ी और दूसरी ओर सोने को मा स्‍ 
और उसकी पूर्ति कम होगई | परिणाम चांदी की कीमतें घटने का श्राया | १ भू 
में ईु८ पस प्रति आंत से श्यज६ में ५२३ पैंस, १८८८ में ४३ पैंछ ध्य्२ ४ 
३७३ पेंच और १८१६ में २७ पँस प्रति औंध दोगया । इसका असर हमारे श्र 

टेन के बीच में विनिमय दर पर पड़ा और वह कम होने लगो। अभी हर 
विनिनय दर १ र०--१ शि० १०३ पैंस के आध प्रात रहा करतो थी। अब दह 
गिरने लगी | १८७१ में चिनिमव की दर॒ १ ८०८२ शि० थी, वह १८६२ # 
१ ०-१ शि० २ पैँस रह नया | 

रुपये की विनिमय दर गिरने से भारद सरकार को कई कठिनाइयों झः 

सामना करना पड़ा | मारत सरकार को 'होम चार्चेज़' के लिये ठोने में हर सार 
ब्रिटेन को रुपया मेजना पढ़ता था। रुपये की विनिमय दर गिरने से मार 
सरकार को इस कारण से रुउये में अन्र बहुत खच करना पढ़ने लया | इससे उसके 
बजट पर असर पड़ने लगा और उसे पूरा करने के लिये बनता पर कर का बोर 
बढ़ाना पड़ा । फिर रुगये को विनिमय दर कमर होने का तत्काल अतर आया” 
को मंहया करने का भी हुआ | निर्यात के सस्ता होने से निर्यात में विश्तार होने झा 
लाम अवश्य हुआ पर बह लाई अल्पकालिक ही या क्योंकि निर्यात की मोंग 
बढ़ने से आखिरकार मूल्य इद्धि होनी ही थी। पर मज़दूर दर्ग की मजबूरी मूल्य 
चुद्धि के अनुवात में चढ़ती नहीं, और इसलिये ग्रीब मद्भइर को दो इससे 
हानि हुई और थोड़े से ब्यवता्ी उस लाम को उठा सक्के। दो अगर 
भारत में ये उनको नी विलाइत दपया भेजने में नुक्सान होने लगा ' 
अलावा चांदी के गिरते हुए मूल्य से आने वाली विनिमय दर की अ्रस्थिग्ता बव 
विदेशी व्यापार पर बुग अत्तर पड़ा । उघर विदेशी पूजी लगाने वाते भी लश 
फकित हो उठे क्योंकि चांदी की गिरती हुई क्लीमतों ने उनके मन में से दिश्वाठ 
उठा दिया । व 
इस डांवाडोल ल्थिदि का हल निकालने के लिये फिर लशमान छाव्म 
करने की मांग उठी | ख्वर्णमान की योजनाये, दैसे १८७२ में अर्यनत्त्री सर झार० 
डेमल की और बाद में मिंट मात्र कनश जे० टी० स्मिय की चोजनायें देवार हुई । 
- पर भारत की विदेशों सरकार ने कुछ समय तो झुपचाप रहने की नौति ऋपनोत 
रखी | उधर इसी प्रश्न को लेकर श्य७८ से १८६६ तक कुछ अन्दराप्री 
लगन यूरुप में हो रहे ये। यह आशा थी कि शायद सोना और चांदी 
चाठओं के चलन के पक में इन सम्मेलनों का मिर्णय हो बाय । बह 
पूरी नहीं हुई | १८६२ की जुलाई ने ह्ुतल्व सम्मेलन के बाद बंदुक राज 
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ने भी शर्मम एक्ड को, जिपके अनुसार मुद्रा के लिये अमेरिका एक निश्चित 
मात्रा में चांदी खरीदता था, रद्द कर दिया | इससे चांदी की स्थिति और गिर 
गई | भारत सरकार ने आखिरकार १८६२ में इस प्रश्व पर विचार करने के 
लिये हरशल कमेटी की नियुक्ति की। हरशल कमेटी ने ये सिफ़ारिशें कीं कि सोने 
और चांदी दोनों का भुक्त टंकन (फ्री कोएनेज) बन्द कर दिया जाये, रुपया 
अखौमित क्लानूनी लिक्‍का (अनलिमिटेड लीगल टेंडर) बना रहे, कुछ समय तक,. 
किसी हृद तक, सोने को मुद्रा को तर काम में लिया जाय, और आखिरकार 
पूरी तौर पर स्वर्णमान कायम कर दिया जाय | 

भारत सरकार ने उक्त सिफ़ारिशों फो स्वीकार कर लिया। ध्यू६३ के एक 
क्वानून के अन्तर्गत रुपये का मुक्त टकन बंद कर दिया गया, और सरकार को यह 
अधिकार दिया गया कि वह चाहे तब्र रुपये का 5कन करा ले | एक विज्ञप्ति द्वारा 
१८६००१६ पैंस के दर से वकपाल में अगर कोई तोना था सोने का विक्का 
रुपये में बदलवाने को ले जाये तो उत्तका बदलना श्रनिवार्य कर दिया गया। एक 
दूसरी विशष्ति के अनुसार यदि कोई इसी दर से सोबरिन और श्रद्ध/ सोवरिन में 
सरकारी चुकारा करना चाहे तो कर सकेगा, यह घोषित कर दिया गया। और 
एक तीसरी विशप्ति द्वारा सोना या सोने के सिक्के के एवज्ज में उपरोक्त दर (१ रु० 
१ शि० ४ पैंत) पर ही सरकार को नोठ जारी करने का अधिकार होगया | इन 
सब आदेशों का अर्थ यह था कि श्८र३े५ में स्थापित मुद्रा व्यवस्था समाप्त होगई, 
रुपये का विनिमय दर १६ पैंस से न गिर सके इसकी रोक लग गई, और आम 
लोग घोने के सोवरिन के चलन के श्रादी बनाय्रे जायें, इसकी कोशिश श्रारम्म हुई,, 
तथा रुपया श्रसीमित कानूनी मुद्रा के रूर में बना रहा, यद्यपि वह पूर्ण मुद्रा नहां 
रहा | इस व्यवस्या का सब से बड़ा दोष यह था कि जिस प्रकार सरकार पर सोने 
या सोने के सिक्के के बदलते में झपया देने का ज़िम्मा था उसी प्रकार रुपये के- 
बदले में सिक्का देने का जिम्मा उस पर नहीं डाला गया। 

फाउलर कमेटी--रुपये का मुक्त टंकन जब बन्द होगया तो रुपये का विनि- 
मय दर ऊँचा जाने लगा। १८६४ में श्रौसत विनिमय दर १ र०८१ शि० ११ पैंस 
थी। १८६८ तक १ शिं० ४ पें० तक विनिमय दर पहुँच गई थी । श्यह८ के 
अन्त तक मुद्रा की तंगी भी फिर अनुभव होने लगी। भारत सरकार ने यह सोचा 
कि सोने के सिक्के का चलन जारी करने का यद्द उपयुक्त समय है | इस प्रश्न पर 
विचार करने के लिये १८९८ में उसने फ़ाउलर कमेटी की नियुक्ति की | 

फ़ाउलर कमेटी ने सारे प्रश्न पर विचार किया | उसके सामने कुछ दूसरे: 
व्यक्तियों द्वारा पेश की गई योबनायें भी थीं। उरादरण के लिये लिन्डसे और 
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प्रोत्रीन बोजनायें थीं। लिन्डसे योजना के अनुतार किन्हदीं निश्चित दर्से पर भारत 
में भारत सरकार द्वारा लन्दन पर स्टरलिंग बिल वेचने ओर लग्पन में मारत मन्गी 
“द्वारा भारत पर दया जिन्न बेचने की बात कही गई थी ताकि रुपये का विनिमद 
- दर एक मर्यादा से न नौचे गिर सके ओर न ऊरर वा सके | स्टरलिंग बिल की दर 
१५३ पैंस और रुपया विल की दर १६८६ घैस सुझाई गई थी | इन बिलों का 
चुकारा करने के लिये मारत में और लन्दन में स्वर्णमान कोप (योल्ड स्टेंदर् रिज्न) 
- क्वायम करने की बात थी | फ़ाउलर कमेटी ने यह योजना नापसंद करदी क्योंद्ि 
उसकी राय में यह ठीक नहीं था कि भारत की स्वर्णमान पद्धति का आधार ई ग- 
लैंड में रखा जाने वाला छोटा सा कोष हो | प्रोवीन की योजना का सार कह था 
कि भारत में स्वर्णमान तो काबम हो पर देश के अन्दर सोने के सिक्के का चलन 
- न हो | योजना यह थी कि मौजूदा दस हजार के नोढ तो रद्द कर दिये ज्ञाये शरौर 
- नये दस हज़ार के नोठ सोने के एवबज् में ही जारी हों ओर उनके एजज में लेने वादे 
- की इच्छानुघार सरकार सोना या उपया देने को तैयार रहे | अनुमान यह था दि 
- देश के अन्दर उपयोग के जिये तो कोई इतने बढ़े को्ों के एज में सोना चटेगा 
नहीं, इसलिये केवल श्रन्तर्राष्ट्रीय चुकारे के लिये दी सोने का उपयोग होगा | 
, फ्ाडलर कमेटी को यह योजना मी पसंद नहीं आई | कमेटी के सानने किस चार 
- के मान (सिल्वर स्टेन्डर्ड) को क्लायम करने का सुझाव भी आया था पर वद्द भी उसे 
- मंजूर नहीं था । हि 
फ्ाउलर कमे 3 की सिक्कारिशें-तारे प्रश्न पर विचार करने के बाद 
- फ़ाउलर कमेटी ने यही सिफारिश की कि भारत में सोने के सिक्के के चलन संद्दित 
. ख्वर्णमान की स्थारना होनी चाहिये और सोने के श्रायात-निर्यात की पूरी स्वतन्त्रता 
रहनी चाहिये । इसके लिये नीचे दी गई बातों की कमेटी की राय में आवर 7 हा 
- बताई गई--(१) सोबरिन और श्रद सोवरित काबूती सिके मान लिये वा। खा 
भारत में उनके मुक्त टंकन की व्यवस्था की जाय , (३) रुपये का मुक्त टेकन 5: 
- हालाँकि रुपया असौमित काबूती सिक्‍के रूप में चना रहे ; (३) रुपये की विनिमई 
दर १ शि० पैंल निश्चित कर दी जाय; (४) भाख सरकार सोने हे शा 
: रुपये देने का जिम्मा न ले ; (2) जब तक सोने के सोगरिन, अब बी प 
मात्रा आवश्यकता से अधिक न हो जावे, सरकार नए कर कॉम प््या 
रुपये जब भी ढालें जाए तो उससे होने वाले लाम से एक नया काप की ह_ 


जाय, 
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इस कोष में सोना रहे; (६) जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन हर 
-विदद्ध चला जाये और उत्तकी पूर्ति के लिये सोने का निर्यात करना हो तो तट: 
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उपरोक्त कोष में से वथा और कोषों में से ओर चलन में से सोना उपलब्ध करने की 
ज्यवस्था करे | उपरोक्त मुद्रा पद्धति का संक्षेप में यह सार आता था कि सोना और 
चांदी दोनों के सिक्के असीमित कानूनी मुद्रा के रूप में माने जायें, दोनों का सापे- 
'क्षिक मूल्य निश्चित हो, पर स्वतंत्र टंकन केवल सोने के सिक्कों का हो । 
फाउलर कमेटी का मानना था कि उक्त मुद्रा पद्धति को मंजूर करने से स्वरण॑- 
मान वाले देशों से मारत का जो अ्रधिकांश व्यापार है उस व्यापार में श्रनिश्चितता 
नहीं रहेगी, श्रौर विदेशी पू'जी को मारत में लगाने का प्रोत्ताइन मिल्लेगा, तथा 
मुद्रा की तंगी दूर होगी | 
सरकार की कारवाई--फ़ाउल्र कमेटी ने जो सुझाव दिये ये उनको 
कार्यान्वित करने का सरकार ने प्रयत्न किया ) सोवरिन और अ्रद्ध/ सोवरिन को 
शष्य६९ के एक्ट द्वारा फ़ाउलर कमेटी द्वारा प्रस्तावित दर पर कानूनी मुद्रा का रूप दे 
दिया गया | १६०० में सरकार ने नये इपये ढलवाये ओर नो लाभ हुआ उससे गोल्ड 
स्टेन्डड रिजव (स्वर्णमान कोष) कायम किया गया | रुपये का विनिमय दर १ शि० 
४ पैं० तक पहुँच ही गया था और उप्ते कायम रखा जा रहा था। रुयये का स्वतंत्र 
टंकन बन्द ही था और उसे अ्सीमित मुद्रा के रूप में माना हुआ था ही | सोने के 
बदले में सरकार रुपया देती ही थी । अ्रव तो सोने के सिक्के ढालने की टकसाल 
कायम करने का सवाल और था पर फाउल्लर कमेटी की यद्द सिफारिश ब्रिटिश 
ट्रेब॒री के विरोध करने से कार्यान्वित नहीं हुईं | मारत में स्वणंमान कायम करने के 
लिये यह पहली अआ्रवश्यक शर्त थी, और यही पूरी नहीं की जा सकी | 
स्थरणसान से ग्वण विनिमय मान की ओर--इसके बाद भारत की मुद्रा 
पद्धति में कुछ ऐसी घटनायें परिस्थितिवशात्‌ घटीं कि स्वणंमान के बनाय एक 
चूसरी ही पद्धति--स्वर्ण विनिमय मान--की स्थापना हमारे देश में होगई | इस 
पद्धति को कायम करने क, कोई सोचा हुआ निश्चिय नहीं था, न मारत सरकार 
ने दी यह सोचा था कि इस समय उसके द्वारा किये गये निर्ण्यों का यह नतीजा 
आयेगा | यद्द सब कैसे हुआ, इस सम्बन्ध में अब हम लिखेंगे। 
स्वर्ण मुद्रा के चलन का प्रयत्त-१८६६-१६०० में भारत सरकार ने 
सोबरिन और श्रद्ध सोवरिन का, जो अब कानूती मुद्रा करार दे दिये गये थे, चलन 
जारी किया। पर लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और वे लौट लौट कर 
सरकार के पास वापिस आने लगे। सरकार ने यह सोचा कि सोने के सिक्कों 
का भारत में चलन हो ही नहीं सकता | वास्तव में वात यह थी कि भीपण अकाल 
पड़ जाने से उस समय आम जनता को छोटे छोटे लिक्कों की विशेष माँग थी | 
फिर सरकार ने एक भूल यह की कि ठीक इसी घमय नए रुपये भी दलवाये और 
ड्३्‌ 
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इस वजह से भी सोने के सिक्कों का जनता में अवेश होना कठिन हो गया। 
सरकार को इस प्रकार जल्दी से निर्णय नहीं कर लेना चाहिये था। ज़रूरत होने 
पर सरकार द्वारा नोट और सोवरिन के बदले रुपया देने की अनियायंत्रा को 
भी समाप्त करके सरकार की इच्छा पर रुपया देने न देने की वात छोड़ी श 
सकती थी । पर सच्ची बात तो यह है कि बिना पूरा प्रयत्न किये सरकार ने यह 
मान लिया कि भारत में सोने के सिक्‍्क्रे लोकप्रिय नहीं हो सकते । सोने के सिक्टे 
ढालने के लिये टकसाल कायम करने का सवाल १६१२ में दुबारा उठा। मान 
मंत्री ने दस रुपये के बराबर का सोने का सिक्का ढालने की स्वीकृति भी दे दी । 
पर भारत सरकार ने चेम्बर्लेन कमीशन की राय के लिये यह प्रश्न उस समय 
छोड़ दिया । 

स्वणमान कोप--जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं सन्‌ १६०० में नए रुपये 
दालने से जो मुनाफ़ा हुआ उत्से स्वरणंसान कोष की स्थापना तो करदी गई, पर 
उसमें फ़ाउलज्लर कमेटी की राय के विरुद्ध कुछ घातें हुईं | वनाय सारा कोप सोने 
की शकल में रखने के, मारत मंत्री ने वह फ़ेसला किया कि वह लंदन में स्टग्लिंग 
सिक्‍यूरिटीज॒ की शकल में रहे | नये रुपये ढालने के लिये चांदी पेपर फरेन्ती 
रिजव के सोने से खरीदी जाती थी । १६०६ में सख्वर्शमान कोप की रुपये की शाखा मी 
हिन्दुस्तान में क्रायम की गई ।.१६०७ में फ्राउलर कमेटी कौ सिफ़ारिश के विमृद 
भारत मंत्री ने यह फ़ोसल। भी कर दिया कि नए रुपये दालने से होने वाले मुनाफी 
का आधा हिस्सा उस समय तक भारत में रेलवे विकास के लिये श्रलग रखा जाव 
घब तक कि स्वर्णमान कोष में २ करोड़ पाउण्ड नहीं हो बाते हैं । 

कोंसिल ड्राफ्ट--मारत में स्वर्ण विनिमय मान पद्धति कैसे क्रायम होगई यह 
समभकने के लिये कोंसिल ड्राफ़्ट की पद्धति के बारे में जानकारी करना श्रावश्यक 
है | भारत सरकार को हर साल होम चार्जेज्ञ' का कुछ रुपया ब्रिटेन में माल 
मत्री को चुकाना पड़ता था | इसके लिये भारत मंत्री भारत सरकार पर रुथये में 
बिल कागते ये। ये त्रिल भारत मंत्री ब्रिटेन में उन लोगों को बेच देते ये झिई 
व्यापार आदि किसी कारण से भारत को रुपया मेजना होता था। बदले में भार 
मत्री को स्टरलिंग मिल जाते थे | बिल खरीदने वाले उन बिलो को हिन्हु्तान मं 
उनके ल्ेनदार को भेज देते थे। वे भिल भारत सरकार के नाम कटे होते 
थे इसलिये वे लेनदार भारत सरकार से रुपया वसूल कर लेते थे। इन टिलों की 
कौंसिल ड्राफ़्ट इस वजद्द से कहते थे कि भारत मत्री अपनी फींतिल सहित अपना 
काम करता था। ये बिल या ड्राफ्ट भी उत्र कौंसिल के नाम पर पुफारे जाने लगे ! 

श्ण६ ३ तक मारत मंत्री उतने रुपये के कॉंसिल ड्राफ्ट बचे थे ड्निना 
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रुपया 'होम चार्जेज़ः के नाम का मारतः सरकार को भारत मंत्री का चुकारा करने 
के लिये खर्च करना पड़ता था | १८६३ के बाद कुछ वर्षों तक इन कौंतिल ड्राफ्ट 
का बेचना मारत मस्त्री कभी-कमी, ठुपये की विनिमय दर को ऊँचा उठाने के 
उद्देश्य से, बंद भो कर देते ये | श्रर्यात्‌ विभिमय दर का एक निश्चित दिशा में 
नियत्रण करने के लिये इन कौंसिल ड्राफ्ट का उपयोग होने लगा | सन्‌ १८६८ से 
इनका उपयोग भारत में मुद्रा की मात्रा बढाने के लिये किया जाने लगा | इन 
ड्राफ़्ट को बेचने से भारत मन्नी को जो सोना मिलता वह बैंक श्रॉव इ गलैंड में 
भारत सरकार की पेपर करती रिक्षर्व में जमा दो जाता ओर उसके एबज़ में 
भारत सरकार हिन्दुत्तान में नोट जारी कर देती | बाद में इसी सोने का उपयोग 
नये रपये दालने के लिये आवश्यक चांदी खरीदने में किया जाने लगा था, जैंसा 
पहले लिखा जा चुका है| १६०४ में मारत मंत्री ने यह घोषणा कर दी कि रुपये 
के विनिमय दर को १ शि० ४६ पें> से ऊपर न बाने देने के लिये जितने कोसिल 
विल या ड्राफ्ट बेचने की आवश्यकता होगी उतने बेचेंगे । श्र्थात्‌ कौंसिल बिल 
का उपयोग विनिमय दर को अ्रमुक मर्यादा से ऊँची जाने से रोकने के लिए भी 
होने लगा | मित्र ओर श्राह्ट्रेलिया से जो सोवरिन मारत बाते थे उनको मारत 
जाने से रोकने और उन्हें ह गरलैंड मेजने के लिए इन सोवरिनों के बदले में १ शि० 
४ पैं० से १ शि० ४-५- प० तक के दर परिलीग्राफ्रिक द्रान्चधफर' बेचने का फैसला 
भी किया गया | भारत सरकार यह मानती थी कि भारत में सोवरिन की कोई 
आवश्यकता नहीं है श्रोर इसलिये उनका मारत को निर्यात नहीं होने देना 
चाहिये | भारत मंत्री द्वारा बराबर बेचे जाने वाले कोंसिल जिलों का चुकारा 
करने के लिए भारत सरकार के पास हर समय पर्याप्त मात्रा में रुपये का द्ोना 
शआ्रवश्यक था | इसलिये जैसा ऊपर लिखा जा चुका है स्वणंमान कोष की रुपये 
था चोंदी की शाखा भारत में क्नायम की गई | कौंतिल बिलों की बिक्री द्वारा 
भारत स्थित स्वणमान कोष और दूसरे कोर्पों की रक्तम लन्दन मेजने का भी एक 
सरल तरीका निकल श्राया | इस प्रकार भारत में स्वर्ण विनिमय मान पद्धति को 
चालू रखने के तरीके के एक अनिवार्य अंग का कॉसिल विलों के रूप में विज्ञत् 
हो गया । खरण मान कोप का उपयोग यह भी समझा गया फि इसके आधार पर 
१ शि० ४ पें० की दर पर लोवरिन को रुपयें में बदलने के लिये मारत सरकार 
हर सप्तय तैयार रह सकती है। १८६३ की वह विज्ञप्ति भी वापत ले ली गई 
जिसके अनुसार 'सोवरिन! से श्रलग सोने के बदले में भी नोट या रुपये बारी 
करने का मारत सरकार को अधिकार था | 

कपर हम लिख चुके हूँ कि कौंसिल बिलों का उपयोग स्वण विनिमय मान 


ग्श्द्‌ भारतीय श्रर्थशास्र की रूपरेखा 


पद्धति को कायम रखने के लिये होने लगा | पर कौंसिल बिलों का उपयोग रुपये 
की विनिमय दर को एक मर्यादा से ऊपर जाने से रोकने का ही हो सकता था। 
स्वर्ण विनिमय मान को कायम रखने के लिये यह भी जरूरी था कि रुपये की 
विनिमय दर अमुक मर्यादा से नीचे भी न गिरे क्योंकि स्वर्ण विनिमय माम 
पद्धति का अर्थ ही यद्द था क्रि रुपये का पौंड के, जो स्वर्ण मान पर आधारित 
मुद्रा थी, साथ एक निश्चित विनिमय दर घना रहे । रुपये की विनिमय दर को 
एक निश्चित मर्यादा से नीचे गिरने से रोकने के लिए. कौंसिल बिल तो काम दे 
नहीं सकते थे | इसलिए, किसी दूसरे उपाय की आवश्यकता थौ। वह उपाय 
१६०७-८ में “रिवर्स कौंसिल जिलों? के रूप में निकल आया । वात यह थी हि 
जब विदेशी व्यापार के संतुलन के भारत के विरुद्ध जाने से रुपये की विनिमय दर 
गिरने लगी तो उसे रोकने की भारत सरकार को आवश्यकता हुई। भारत सर- 
कार ने भारत मन्त्री पर स्टर्लिंग में बिल काट करके उन लोगों को बेचना शुरू 
कर दिया जिन्हें लन्दन स्टरलिंग भेजना था । इस प्रकार भारत सरकार को रुपये 
में चुकारा करके खरीदने वाले इन तिलों को अपने लेनदार को लन्दून भेत्र दिया 
करते थे और बहा वह भारत मन्‍्त्री से स्टरलिंग वसूत्न कर लिया करताथा। 
भारत मन्त्री इन 'रिवर्स कौंझिल विलों' का चुकारा करने के लिये पेपर करक्नी 
रिज़र्व के सोने, और गोल्ड स्टेंटर्ड रिज़र्व की सिक्‍यूरिटीज़ का उपयोग करता था | 
पेपर करंसी रिज़र्व से जितना सोना इस काम में लिया जाता था उसके एवज में 
पेपर फर सी रिजवे की सासत की शाखा में उतनी कीमत के उझंपये जमा कर दिये 
जाते ये | भारत सरकार रिवर्स कौंसिल १ शि० रेदुड पैं० प्रति रुपये के हिताव 
से बेचती थी । इन बिलों का नाम 'रिवर्स कोंसिल? इस वजह से पड़ा कि रुपये की 
विनिमय दर पर भारत मन्त्री द्वारा वेचे जाने वाले कौंसिल विलों से पिल्कुल 
उल्टा (रिवर्स) असर इनका पढ़ता था| इनको बेचने का एक शतर यह भी हुआ 
तक भारत सरकार के पास जो सोना विभिन्न कोर्षों में था उसमें काफी कमी श्रा गे | 
इस पर से १६०६ में भारत सरकार ने भारत मन्त्री के पाध एक तो यहद्द पर्ाव 
रखा फि स्वर्ण मान कोष में कम से कम २३ करोड़ पौंड रहने चाहिये और व 
सोने की शकल में न कि सिक्यूरिटीज़ की शकल में होने चादिये | भारत हे न प 
२६ करोड़ पौन्ड की बात तो मान ली पर वह सोने की शक्ल में रहें यह उसे | 
कार नहीं हुआ । केबल १० लाख पौन्ड बैंक जमा या श्रल्पकालिक ऋद में एस 
को वह तैयार हुआ । भारत सरकार ने दूसरा प्रस्ताव यह किया था कि वर 
करंसी रिज्ञव में जितना सोना है उसका २|३ भाग भारत में रइना चादिवे 
क्योंकि भारत में सोवरिन का चलन बढ़ता ना रद्दा या और इसके लिये पेपर दर्रसी 
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रिजव में रुपये की अपेक्षा सोना रहना ज्यादा ग्रावश्यक था | पर भारत मन्‍्न्री ने इस 
प्रध्वाव को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया | 

स्वर्ण विनिमय सान पद्धति के प्रमुख लक्षण--मारत में स्वर्ण विनिमय 
मान ( गोल्ड एक्सचेंब स्टेणड्ड ) की स्थापना किस प्रकार बिना किसी पूर्व मिश्चय 
के हो गई. इसका विवरण ऊपर झा चुका है। इस मुद्रा पद्धति में मुख्य-मुख्य 
कारण ये थे :-- है 

(१) रुपया श्रसीमित कानूनी मुद्रा था और कानून के अ्रन्तर्गत सोने में 
उसका परिवर्तन नहीं द्वो सकता था । 

(२) सोवरिन और अ्रद्ध' सतोबरिन मी असीमित कानूनी मुद्रा मान लिये गये 
थे और १५ र० का एक सोवरिन माना गया था | 

(३) एक सोवरिन के १५ २० के हिसाब से भारत सरूकार रपये की एवज्ञ 
में सोवरिन दिया करती थी हालोँ कि उस पर इस बात का कानूनी जिम्मा नहीं था । 

(४) सोना, सोबरिन या स्टरलिंग के एवज़ में जो लन्दन में दिया जाता था, 
१ शि० ४६ पैं० प्रति रुपये के द्विताब से मारत सरकार कलकत्े या बम्घई में रुपया 
था रुपये के नोट बेचने को बराघर तैयार रहती थी। यही कौंसिल बिलों की 
प्रथा थी | 

(3) इसी प्रकार भारत सरकार भारत में रुपये लेकर १ शि० इड्ढ३ पैं० के 
दर से लन्दन में सोना, सोबरिन या स्टरलिंग देने को तैयार रहती थी | ये ही 
(रिवर्स कौंसिल्स! को बेचने की अथा थी। 

नं० ४ और ४ में दिये गये लक्षण इस पद्धति के आधारभूत लक्षण ये 
क्योंकि इन्हीं के द्वारा रुपया और सोना था सोवरिन आपस में एक दूसरे में बदले 
जा सकते ये। इस काम के लिये भारत मन्त्री के पास जो पेपर करेन्‍्ती और गोल्ड 
स्टेन्डर्ड के कोष में सोना उपलब्ध होता था उच्चका या जो नकद उत्के पास 
रहता था उत्का उपयोग वह्द करता था। इधी प्रकार भारत सरकार भी गोल्ड 
स्टेन्डड रिजये की रुपये की शाखा, भारत स्थित पेपर करेंसी रिजव, ओर नकद 
जो उसके पास हो उसका उपयोग करती थी | इस' प्रफार पेपर करंधी रिजर्व और 
नकद रुपया णो कि इस काम के लिये नहीं ये उनका भी रुपये की विभिमय दर को 
त्थिर रखने में उपयोग हो जाता था, दालांकि ऐसा करना सद्दी नहीं था। इस 
मुद्रा पद्धति के बारे में देश में एक मत नहीं था । कुछ लोगों की राय में इसमें कम 
खर्च था और लोच था जबकि कुछ की राय यह थी कि इस में दियरता का श्रमाव 
था और इसमें तत्तापन भी नहीं था| 

स्वरलेन कमीशन--१६१३ की अप्रेल में आत्टिम चेम्जरलेन की अध्यक्षता 
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में इस समस्या की जाँच करने के लिये एक कमीशन बैठा और फ़रवरी, १६१४ 
में उतने अपनी रिपोर्ट दी | कमीशन ने यह राय दी कि स्वर्ण विनिमय मान पदहि 
ठोक-टीक चल रही है और सोने के सिक्के का चलन जरूरी नहीं है ; भाख- 
वासियों को इच्छा पूरी करने के अलावा सोने के सिक्के दालने के टकसाल की 
देश में कोई आवश्यकता नहीं है ; स्वर्णमान कोष की मात्रा बढ़नी चाहिये, उसमें 
केवल सोना होना चाहिये और वह लंदन में रहना चाहिये ; रुपये फ्री शात्रा 
समाप्त कर देनी चाहिये ; रुपये ठालने से जो लाभ हो उसका सिवाय इस कोप में 
जमा करने के दूसरा कोई उपयोग कुछ वर्षों' तक तो नहीं होना चाहिये और मास 
सरकार की २ शि० ३६४६ पैं० की दर से रिवर्स कॉसिल्स वेचने को बरावर पैयार 
रहना चाहिये । 

प्रथम महायुद्ध--प्रथम महयायुद्ध में ब्रिटेन ने व्यक्तियों द्वारा देश से सोना 
निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया | इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वरलिंग फे 
एवज़ में खोना मिलना बंद हो गया और भारत की मुद्रा पद्धति स्वर्ण विनिभय मान 
की बजाय स्टरलिंग विनिमय मान पर स्थापित हो गई । लड़ाई का असर दपये 
की विनिमय दर को कम करना भी हुआ, क्योंकि रुपये पर से लोगों का विश्वास 
उठता छुआ्ला लगा । रिवर्स कॉंसिल्स की बिक्री के जरिये विनिमय दर 
गिरने से रुक गई । बाद में १६१६ के अ्रन्त तक कोई खास बात सामने नहीं 
आईं | पर फिर भारतीय मुद्रा की कई कारणों से माँग बढ़ने लगी । 
एक कारण तो यह था कि भारत से दूसरे देशों को निर्यात बढ़ा क्योंकि युद्ध 
सामग्री के लिये आवश्यक माल यहाँ से मित्र राष्ट्रों को मेना जाता था | इससे 
विदेशी व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में दोगया | युद्ध से पहले तो सोना 
आर चाँदी भेजकर इस संतुलन को बराबर किया जाता था पर लड़ाई के कांस्य 
इन धातुओं के निर्यात पर तो रोक थी | इसलिये यह उपाय काम में लिया जाने 
लगा कि जिन्हें भारत को रुपया चुकाना होता था वे भारत मंत्री द्वारा बेचे जाने वाले 
कौंसिल बिल लन्दन में खरीद कर भारत में मेज देते थे और भारत सरकार फो 
यहाँ उनका चुकारा करना पड़ता था श्रौर इसके लिये उनको रुपये की श्रावश्यम्वा 
होती थी । इसके अलावा भारत सरकार को भी युद्ध के कारण काफ़ी ड़्च 
करना पड़ता था और ब्रिटिश सरकार और मित्र राप्ट्रीं की ओर का ख़बरों 
उसे यहों करना होता था। इससे भी रुपये की मॉय बढ़ने का परिशान 
आता था । 

इस बढ़ती हुई रुपये की माँग को पूरा करने का एक उपाय नए रुपये दालना 
भी था । भारत सरकार ने थोड़ा बहुत ऐसा किया भी | पर चॉदी की माँग बढ़ने 
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श्र पूर्ति की कमी द्वोने से चॉँदी की क्लीमत ऊँची जाने लगी । उदाहरण के 
लिये जहों चांदी की क्रीमत प्रति औँध १६१४ में २७ पें० थी, वह १६१६ में ३७ 
पैं०, अगस्त १६१७ में ४३ पैंस से ऊपर ( ४३ पैंस पर १ शि० ४ पें० की दर से 
रुपये में की चाँदी की क्रीमत एक रु० होती थी), सितंबर १६१७ में ५५ पैं०, 
दिसंबर १६१६ में ७८ पैंस, और फ़रवरी १६२० में ८० पैंस तक पहुँच गई । 
मांच १६१६ में डालर-स्ूटरलिंग विभिमय दर पर से नियंत्रण हठा और इससे 
विनिमय दर डाह्लर के पक्ष में जाने लगी। चाँदी की स्थरलिंग में जब क्रीमत 
बढ़ने लगी तो रुपये में मी वढ़ गई क्योंकि रुपया-स्टरलिंग दर निश्चित थी | 
नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार के सामने बढ़ती हुई रुपये की माँग को 
पूरा करना एक समस्या हो गई । 

इस समस्या को इल करने के लिए भारत सरकार ने जिन उपायों को काम 
में लिया वे इस प्रकार थे :-- रु 

(१) भारत मंत्री द्वारा वेचे जाने वाले कॉसिल बिलों की बिक्री १२० से 
११० लाख रपये प्रति सप्ताह से अधिक नहीं करना । 

(२) निर्यात पर नियंत्रण करने की दृष्टि से उन्हीं स्वीकृत बैंकों और फर्मों को 
कौंतिल ड्राफ्ट वेचना नो मित्र-राष्ट्रों को लड़ाई के लिये जो समान मारत से 
मंगाना दो उसी के लिये बिलों का उपयोग करें । 

(३) रुपये की विनिमय दर में वृद्धि करना ताकि कौंसिल विलों का चुकारा 
करने के लिये श्रपेज्ञाकत कम रुपयों की ्रावश्यकता हो | उदाहरण के लिये 
हे जनवरी १६१७ को रुपये की विनिमय दर १ शि० ४१ पैं० थी, वह २८ अ्रगस्त 
१६१७ को १ शि० ५पैंस०, १२ अप्रैल १६१८ को १शि० ६पै०, ११ मई १६१६ को 
श्शि० पपैं०, १२ अगस्त १६१६ को १शि० १० पैं०, १४, सितम्बर १६१६ को २ 
शि०, २२ नवंचर १६१६ को २ शि० २ पैं०, श्रौर १३ दिलंबर १६१६ को २ 
शि० ४ पैँं० तक चल्ली गई | रुपये की विनिमय दर को इस अकार बढ़ने देने क' 
अथे था कि स्टरलिंग-विनिमय मान का अन्त हो गया ] 

(४) भारत सरकार ने नये रुपये ढालने के लिये श्रमेरिका से २० करोड़ 
श्रौंत चाँदी खरीदी | मारत से चॉँदी के निर्यात और व्यक्तियों द्वारा चाँदी के 
आयात पर रोक लगा दी गई | * 

(४) भारत सरकार ने १ २० औ्रर २६ र० के कागज के नोट छाप कर, और 
चाँदी के वजाय मिकल की दोश्रन्नी, चवन्नी, और अ्रठन्नी बनाकर चांदी फे उपयोग 
में किफ्रायत करने का भी प्रयत्न किया । 

(६) २६ जून १६१७ को सोने ओर चांदी के सिक्कों के, सिक्कों के अति- 


पू२० भारतीय श्रर्थशात्त्र की रूपरेला 


रिक्त और दूसरे प्रकार के उपयोगों पर क्रादूनी रोक लगा दी गई। मास्त में बिना 
भी सोना बाहर से आयात किया जाये वह सभो इसी तारीख के एक आईईनेग्स के 
अ्रनुधार भारत सरकार के सुपुद करना अनिवाय कर दिया गया ताकि उमक्े 
धसोवरिन' ढाले जायें | इस उद्देश्य से अगस्त १६१८ में एक सोने के मिक्‍्क्रे का 
मिनट भी क्लायम हुआ पर अपेल १६१६ में वह बन्द होगया | 

(७) नई कांगज्ञी म॒द्रा को चालू किया गया और उसको उुपये में परिवर्तत 
करने की सुविधायें कम करदी गई' ताकि नई कागज्ञी मुद्रा के जारी करने में इत 
कारण कम अड़चन महसूस हो । 

(८) सरकार ने युद्ध के अतिरिक्त और वार्तों पर खर्चा कम करने का 
प्रयक्ञ किया और साथ ही कर अथवा ऋण के द्वारा जनता से ज्यादा रुपया बबूल 
करने का प्रयत्न किया | 

बेविंगटन स्मिथ कमेटी--उपयु क्त विवरण से स्पत्ठ है कि प्रथम महावुद्ध के 
समय में देश की मुद्रा प्रणाली अ्रत्तव्यवस्त दो गई। ३० मई, १६१६ को भार 
मंत्री ने औ हेनरी वेविंगटन स्मिथ की अध्यक्षता में इस प्रश्न पर विचार करने के 
लिये एक कमेंटी की नियुक्ति की | कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफ़ारिशें नीचे लिसे 
झनुसार थीं :-- 

(१) रुपये का सम्बन्ध स्टरलिंग की जगद्द सोने से होना चाहिये क्योंकि 
स्टरलिंग की स्थिरता का कमेटी को मरोसा नहीं था। विनिमय दर के बारे में 
कमेटी ने १ र०+२ शि० (सोना) की सिफ्रारिश की थी | इस ऊची दर दो 
निश्चित करने का कारण यद्द था कि अगर चांदी का मूल्य ४३ पंख प्रति ग्रीस से 
भी ऊपर चला जाय तब भी झुपये की विनिमय दर पर कोई श्रसर नहीं पढ़ेंगा। 
कमेटी चाइती यद्द थी कि उपये की सोने के साथ ऐसी विनिमय दर निशिवत 
किया जाये कि चांदी के मूल्य में संमवत: जितनी इद्धि का अनुमान किया ना 
सकता है उतनी वृद्धि होने पर भी रुपये की विनिमय दर पर श्रत्तर न पढ़े | दुये 
का सोने के साथ सम्बन्ध रखने का कमेटी के सामने एक कार्य यह भी था कि 
बिना इस संवन्ध के ४पये और सोवरिन दोनों का देश में एक साथ चलन बावर्ड 
दोनों के क्ानूती मुद्रा होने के श्रत॑भव हो सकता है, क्योंकि उनका ब्राउती दूत 
उस द्वालत में सोने के गये में मूल्य के उतारन्‍चढ़ाव के ताथ बदरदा 
रहना आवश्यक है | रिक 

(३२) दपये की विनिमय दर जब २ शि० सोना तक पहुँच जाये तो हे 
कालीन सोने और चांदी के आयात पर जो ग्रतित्रंध हैं उन्हें हठा लेना 242 

(३) खोवरित का टंकन करने के लिये बम्बई में इंबार बगल आह 
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घर 
शाला क्रायम होनी चाहिये। 

(४) सोवरिन के बदले में रुपये देने का जिम्मा सरकार को अपने पर 
नहीं रुक्षता चाहिये ताकि चाँद, की क्रीमत यदि बढ़ जाय तव भी सरकार को 
परेशानी न हो । 

(५) स्वणंमान कोष पर रक्तम की कोई मर्यादा नहीं रहनी चाहिये । उसमें 
सोने का अंश काफी मात्रा में होना चाहिये और वाक्की सिक्‍यूरिटीज़ में लगाना 
चाहिये | कुल सोने का आधा भाग मारत में रहना चाहिये | 

(६) भारत मंत्री को श्रपनी श्रावश्यकता से अधिक कौंतिल बिल खरीदने 
वालों की प्रतियोगिता के श्राधार पर वेचना चाहिये | विनिमय दर जब गिरने! 
लगे तो रिवर्स कौंसिल भी मारत सरकार को बेचना चाहिये । 

श्री दलाल का भमतमेद--सर दादा माई दलाल इस पह में नहीं थे किः 
दझुपये की विनिमय दर १२०८२ शि० सोना जितनी ऊ'ची रखी जाने | देनदार 
और लेनदार के श्रापसी संबन्धों पर इसका बड़ा श्रसर पढ़ेगा, निर्यात करने वालों 
को द्वानि होगी, और कायज्ञी मुद्रा के कोषों का जितना अंश सोमे या स्टरलिंगा 
सिक्यूरिटीज़ की शकल में है उसकी रुपये में क्रोमत कम हो जायगी । “चांदी के. 
मूल्य को बढ़ने से रोकने के लिये,” भी दलाल ने लिखा, “सरकार फो चांदी फे 
निर्यात पर से रोक हटा छेत्ी थी, भ्रौर नये दपये दालना घन्द करके तथा मारत 
मंत्री की ज़रूरत के अनुसार दी कौंतिल बिलों को वेच कर भी इस स्थिति को 
सरकार सम्हाल सकती थी |?” 

सरकार का निर्णय--भारत सरकार ने कमेटी के बहुमत की राय स्वीकार 
की और फ़ररी १६२० प्रें कई विज्ञप्तियें प्रकाशित करके नौचे लिखे कदम: 
उठाये :-- 

(१) रुपये की विनिमय दर २ शि० सोना दी निश्चित की गईं। 

(२) चांदी के आयात और चांदी सोने के सिक्कों को गलाने पर से प्रति- 
बंध हटा लिये गये | चांदी से आयात कर भी हठा लिया ग़या। २१ जून को 
सोना भर सोने के सिक्कों के आयात पर से रोक हटा ली गई । सरकार के चांद 
में चुकारा करने पर से प्रतिबंध दृठा लिये गये और नोटों को रुपये में बदलने की 
पूव॑वत्‌ सुविधायें फिर से जारी कर दी गई । “ 

(३) सोवरिन औ्रर अ्रद्ध घोवरिन के बदले में दपया देने का सरकार का 
ज़िम्मा हृदा लिया यया। 

(४) जूत २१, १६२० के-एक आइिनेन्स से सोवरिन और अ्रद्ध सोचरिन की 
कानूनी मुद्रा की देसियत समात्त कर दी गई, पर २१ दिन तक १५ २० प्रति सोव- 
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'रिन के हिसाव से सरकार ने उनको स्वीकार करने की घोषणा कर दी | उसके 
बाद ब्रिटिश सोने के सिक्कों के भारत में आयात पर जो प्रतिबंध था बह भी हटा 
लिया गया | १६२० के इंडियन कोयनेज एक्ट के अ्रन्तर्गत सोबरिन और श्रद्ध' 
सोवरिन १० र० और ५ <० के दर से फिर कानूनी मुद्रा करार दे दिये गग्रे | पर 
सोवरिन का बाज़ार-भाब इससे अधिक था और इसलिये मुद्रा के रूप में इनपा 
चलन नहीं हो सका | इसी कारण सोने की टकसाल खोलना भी अश्रनावश्यक 
समझा गया । सोने के बाज्ञार-भाव को कम करने के लिये मारत सरकार ने आ्रायात 
का सोना अपने सुपुर्द करा कर बाजार में सोने की सितम्बर १६१६ से ही पात्तिक 
बिक्री करनी शुरू करदी थी पर चव वेबिंगटन कमेटी ने २ शि० सोने की विनिमय 
दर निश्चित की थी तब भी सोने का बाजार-भाव ऊँचा था। फ़रवरी १६२० 
ओर सितम्बर १६२० के बीच में भी सरकार ने काफी सोना बेचा । पर जब तक 
सरकार बिक्री करती रद्दी तव तक तो सोने का भाव कुछ मंदा रद्दा और ज्यों ही 
बिक्री बंद हुई कि भाव फिर ऊंचा चला शाया। भारत सरकार इस काम में 
बिल्कुल असफल रही ! 

(५) यदह्द घोषणा करदी गई कि प्रति सम्ताह खुले टेन्डर से कॉसिल द्वाफ्ट 
और 'टेलीआफिक ट्रान्सफर” की बिक्री होगी और रुपये की विनिमय दर में जब 
कमजोरी मालूम पढ़ेगी तो भारत को लंदन सोना भेजने के खर्च पर श्राधारित 
दर के हिसाब से 'रिवर्स कौंसिल्स” भी वेचे जायेंगे । 

२ शि० सोने की विनिमय दर की असफलता--जब २ फरवरी, १६२० 
को रुपये की विनिमय दर २ शि० सोना तय हो गई तो रुपया स्टरलिंग दर बढ़ने 


लगी और ११ फरवरी, १६२० को_ यह दर २ शि० १०३ पैं० प्रति रुपया तक 
पहुँच गई । विनिमय दर के बढ़ने में इससे भी सहायता मिली कि निया के 


व्यापारियों ने अपने निर्यात बिलों को भुनाने की जल्दी करना शुरू कर दिया ताकि 
विनिमय दर के बढ़ने से होने वाले नुकुलान से वे बच सकें। जब विनिमय दर 
२ शि० १०३ पैंस स्टरलिंग तक पहुँच गई को उसका गिरना आरूःम हुश्रा | इतके 
कई कारण थे | निर्यात के व्यापारियों द्वारा निर्यात विलों की बिक्री तो कम द्दो 
गई और आयात करने वालों की ओर से बढ़ी हुई दर से लाभ उठाने के लिये 
स्टरलिंग की मांग आ्राने लगी | हमारे विदेशी व्यापार का संदुलन विपक्ष में चले 
जाने से भी विनिमय दर में गिरावट आने लगी | सरकार ने रिवित कॉमिल्ल बी 
बिक्री द्वारा विनिमय दर को गिरने से रोकने कप किया सम 
सफल नहीं हुई । सरकार ने हार मान कर २ शि० ब॒जाय २४ जूत, १६६९ 
से २ शि० ब् की दर पर कायम रखने का निर्णय किया | पर बिनिमय दर 


मुद्रा और विनिमय घुर्रे 


तो गिरती ही गई और सरकार भी उस द्विसाब से अपने द्वारा निश्चित दर को 
कम करती गई | घाजार-द्र से सरकारी दर कुछ ऊँची अवश्य रखी जाती थी। 
आखिरकार द्वार मान कर सरकार ने सितम्बर १६२० के श्रन्त में घिनिमय दर 
पर निय॑त्रण रखने का इरादा ही छोड़ दिया | इस मौके पर मारत सरकार ने ४ 
करोड़ ५३ लाख ८२ दनार पौंड के रिवर्स कौंसिल्स बिल बेचे जिनका घुकारा करने 
के लिये पेपर करेन्सी रिजर्व की स्टरलिंग सिक्‍यूरिटीज्ञ और ट्रेनरी बिलों को 
नुकसान उठाकर भी बेचना पड़ा क्योंकि १५ र० प्रति पौंड की दर से वे खरीदी हुई 
थीं और ७ से १० रु० तक की दर पर वे वेचनी पड़ीं। रिवर्स कोंसिल्स की बिक्री 
से देश में मुद्रा संकुचन भी हुआ | सरकार ने विनिमय दर का जब नियंत्रण करना 
छोड़ा था उठ समय १ शि० १० पैंस की दर थी। दिसम्बर १६२० में १ शि० ५१ 
पैं०, दिसम्बर १६२१ में १ शि० ३४ पैं० और अप्रैल १६२२ में १ शि० ३३ पें० 
ही रद्द गई थी। 
असफलता के कारण--विनिमय दर के नियंत्रण में सरकार की इस 
असफलता का भुख्य कारण यह था कि वेबिगठन कमेटी ने *ेश की मुद्रा स्थिति 
का जो निदान किया वह ग़लत था और सरकार ने उसी ग़लत निदान के 
अनुसार कार्रवाई की | वेबिगटन स्मिथ कमेटी की यह घारणा थी कि चांदी का 
मूल्य बढ़ जाने से ही रुपये की विनिमय दर बढ़ी और इसीलिये उन्होंने रुपये 
की विनिमय दर इतनी ऊँची निश्चित करने की सिफ़ारिश की कि फिर चाँदी 
का मूल्य बढ़ जाने से कोई गड़बड़ी न पैदा दो सके। कमेटी का इस और भी 
ध्यान नहीं गया कि चांदी का मूल्य स्थायी रूप से इतना ऊँचा रहने वाला नहीं 
था। इसके अलावा चांदी की कीमत बढ़ने का एक कारण यह था कि रुपये 
और स्टरलिग दोनों का ही चीजों में सामान्य मूल्य गिर गाया था और इसलिये 
चाँदी में मी उसका मूल्य गिर गया था। रुपया सांकेतिक मुद्रा के रूप में बना रहे 
और उसका चलन जारी रदे इसके लिये तो आवश्यकता यह थी कि रुपये में 
चांदी की मात्रा कम करदी जातीम कि उसके विनिमय दर को बढ़ाया जाता। इसके 
अलावा चाहे रुपये का सांकेतिक मुद्रा का रूप न भी रहता तब भी उसका चलन 
तो जारी रहता ही, क्योंकि काफी संख्या में रुपये चलन में थे। जब बेबिंगठन 
पत्मिय कमेटी की सिफ़ारिश को सरकार ने स्वीकार किया तब चांदी का मूल्य 
गिरने लग गया था और ४४ पैंस प्रति श्रस तक थ्रा गया था। सारांश यद्द है 
कि कमेटी ने रुपये की इतनी ऊँची विनिमय दर की सिफ़ारिश करके गलती की 
आऔर उससे भी चढ़ी गलती सरकार ने उस सिफ़ारिश को मान कर और असंभव 
दिखते हुए. भी उस पर जमे रहने का प्रयत्न करने की | सच्ची बात यह थी कि रुपये 


प२७ भारतीय श्र्थशात्र फौ रूपरेसा 


की जो क्रय शक्ति थी उसके द्विसाब से कहीं श्रधिक उसकी विमिमय दर को कायम 
नहीं रखा जा सका | 

विनिमय दर का १ शि० ६ पें० तक पहुँचना--यह दम ऊरर लिख 
चुके हैं कि जब सरकार ने विनिमय दर का नियंत्रण करना छोड़ दिया था तो 
विनिमय दर घराबर कम होती गई पर थोड़े समय के बाद परित्थिति बदली | 
यूरोपीय देशों की क्रय शक्ति बढ़ने से १६२२-२३ में हमारा विदेशी व्यापार 
बढ़ने लगा | इसके श्रलावा विनिमय दर को ऊँची रखने के प्रयल में देश में 
मुद्रा संकुचन भी काफी हुआ था । १६२१-२२ और १६२२-२३ में लन्दन में को 
स्टरलिंग सिक्‍यूरिटीन थी वह मारत मन्त्री की रोकड़ में जमा कर दी गई, श्र 
इंडियन ट्रेजरी बिल जो रिजर्व में थे उनको मी रुपये में बदल लिया गया। 
इसका असर भी मुद्रा संकुचन का हुआ । नतीजा यद्द हुआ कि एक ओर तो 
निर्यात के बढ़ने से और दूसरी शोर मुद्रा संकुचम से रुपये के विनिमय दर में 
फिर वृद्धि होने लंगी। सितम्बर १६२३ में रुपये की कीमत ९ शि० ३३ पै० 
सोना के बराबर थी और उस समय प्रथम महायुद्ध के पहले का १ शि० ४ ए० 
की विनिमय दर फिर से आसानी से निश्चित दो सकती थी। पर सरकार ने 
ऐसा न करके विनिमय दर को बढ़ने दिया। कौंसिल बिलों के स्थान पर श्रष 
सरकार ने इस्पीरियल बैंक और विदेशी विनिमय बैंकों के द्वारा स्टरलिंग खरीदना 
शुरू कर दिया। ये स्टरलिंग तो भारत मन्‍्त्री के पास रद्द जाता आर भारत में 
सरकार बैंकों को रुपये में स्टरलिंग के एवन में चुकारा कर देती। श्रग्रैल, १६९४ 
में जब इ गलैंड ने फिर स्वर्शमान स्वीकार कर लिया तो रुपये की विनिमय दर 
१ शि० ६ पैंध सोना हो गई। सितम्बर १६३११ तक यही विनिमय दर कायम 
रखी गई [ 

हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना--२६ श्रगस्‍्त, १६२४ को मासतीय 
मुद्रा और विनिमय पर विचार करने के लिए लेफ्टीनेन्ट कमान्डर हिल्टन यंग की 
अध्यक्षता में एक शाही कमीशन की निवुक्ति हुईं। ४ श्रगस्त, १६२४६ को इस 
कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई | कमेटी की लिफारिशों फो विषय के श्राघार पर 
तीन भागों में घाँठा जा सकता है--(१) मुद्रा मान ( मोनिटरी स्टेम्डर्ड ), (९) 
विमिमय दूर और (३) केन्द्रीय बैंक । हम इस परि्छेंद्र में पहले दे) 28 
बारे में ही विचार करेंगे । तीसरे विषय के बारे में पिछले परिच्देंद लिया 
कह जे विनिमय सान के दोष--हिल्टन यंग कमीशन ने मुद्रा 2 प 
बारे में अपनी राय देनें से पहले स्वर्ण विनिमय मान पद्धति के दोषों का 3 


मुद्रा और विनिमय पूरष, 


किया | क्मीशन की राय में ये दोष इस प्रकार ये--- 

(१) स्वर्ण विनिमय मान सरल पद्धति नहीं थी और रुपये और सोने का 
सम्बन्ध साधारण जनवा को स्पष्ट नहीं हो खकता था | कौंसिल बिल्स और रिवसे 
कौंसिल बिल्स का इस पद्धति में स्थान; रुपया नोट; और सोवरिन तथा अद्ध 
सोवरिन के कानूनी मुद्रा होने पर सोवरिन तथा अ्रद्ध/ सोबरिन का चलन में नहीं 
होना और नोट के बदले में दपये मिल सकना--ये सब्र पैचीदगी पैदा करने 
चाली बातें थीं | ' 

(२) इस पद्धति ये मुद्रा का संकुचन या विस्तार किसी निश्चित परिस्थिति 
में अपने आप न दोकर सरकार की इच्छा या अनिच्छा पर निर्मर था। कौंसिल 
जिलों के बदले श्रगर सरकारी खजाने से रुपये चुका दिये जायेँ तो रुपये का विस्तार 
नहीं होता और इसी तरह रिवर्स कॉसिल का चुकारा गोल्ड स्ठेल्डर्ड रिजर्व से 
'उघार तेकर कर दिया जाय तो मुद्रा का सकुचन नहीं होता। इस तरह से मुद्रा 
“विस्तार और मुद्रा संकुचन के नो ये उपाय थे उनका अ्रसर मुद्रा विस्तार और मुद्रा 
संकुचन का दोगा' ही, ऐसा अनिवाय नहीं था। 

(३) देश में पेपर करेन्सी रिजर्व नोटों का नकदी में परिवरदन करने के लिये, 
गोल्ड टेन्डड रिजर्व रपये के बदले सोना देने और इस प्रकार रुपये की विनिमय 
दर हिथर रखने के लिये, और सरकारी खजाने सरकारी रोज-बरोज के काम 
को चलाने के लिये कायम किये गये ये | पर वास्तव में इन कोषों श्रौर सरकारी 
खजानों का उपयोग अपनी-अपनी मयादा में होता नहीं या; जैसे पेपर करेन्सी 
“रिजवे का उपयोग विनिमय दर को स्थिर रखने के लिये या नया रुपया ढालने के 
निये चॉद्ी खरीदने में कर लिया जाता था और गोल्ड एटेन्ड्ड रिजव का उपयोग 
भी मौका पड़ने पर कर लिया जाता था | देश में विभिन्न बैंकों के कोष भी थे पर 
उनका और करेन्‍्सी रिजर्ष का आपस में कोई समन्वय नहीं था। इसके अलावा 
गोल्ड र्टेन्डड रिजर्व में वास्तव में खोना दी हो या वह भारत में ही रखा जाय ऐसा 
नहीं था। स्टरलिंग सिक्‍्यूरिटीज में भी यह रिजवे रहता था | १६०६ में इस रिजवे 
की रुपये की शाला खुली पर बाद में चेम्बर्लेन कमीशन की राय पर वह बन्द फरदी 
“गई | पेपर करेन्सी रिनव का सी एक'माग लन्दन में रखा जाता था। 

(४) स्वर्ण विनिमय मान में कुछ और दोष भी थे | यह किसी सोची-सममी 
हुईं नीति या योजना के श्रनुतार स्वीकार किया गया हो, ऐसी बात नहीं थी। 
इसका कुछ आधार तो फानूनी था पर जेंसे कॉसिल और रिवर्स कौंसिल बिलों 
को बेचने की प्रथा का आधार कोई कानून नहीं था। कौंसिल विलों को बेचने 
का अश्रसतर भारत में सोने के आयात पर प्रतिकूल पढ़ता या। 
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बाद रपये या नोटों के बदले सोना दिया जाय । यह मर्यादा कम से कम्त ४०० 
श्रौ'स सोना की मांग होने की रखी जाये । 

(४) कमीशन ने रुपये की विनिमय दर १ शि० ६ पैं० स्वीकार की | 
इसी दर के समानांतर करेंसी अधिकारी के सोना खरीदने का भाव २१ ० 
३ आ० १० पा० प्रति तोला तय करने की सिफारिश की गई । सोना बेचने के 
तीन भाव तय करने को कहा गया | (अर लन्‍्दन पर टेलीग्राफ़िक ट्रान्लफर की 
दर जब १ शि० ६३ पैं०, जो कि स्वर्ण श्रायात बिन्दु [गोल्ड इस्पीर्ट पोइ'ढ था,] 
हो तो बम्धई में सोना देने की जिक्री दर वही रखी जाय जो खरीदने की दर 
थी--अर्थात्‌ २९ २० ३ आा० १० पा० प्रति तोला। जब लंदन पर टेलीग्राफ़िक 
ट्वान्सफ़र की दर १ शि० ६४२ पैंस से कम द्वो उत दवालत में ( थ्रा « लंदन में 
सोना देने की बिक्री दर २१५ रु० ७ आ० ६ पा० रखी जाय। इसमें लंदन से 
घोना भेजने का सार्ग व्यय शामिल किया गया था (६) और बम्बई में सोना 
देने की बिक्री दर २१ रु० ११ आ० ६ पा० रहे। इसमें सोना भेजने के मार्ग 
व्यय के दुगने खर्च को शामिल किया गया था । बिक्की की उक्त दरों की सिफ़ारिश 
करने के पीछे कमीशन का दृष्टिकोश यह था कि सोना वेचने से करे सी अधिकारी 
को कोई द्वानि न उठानी पढ़े | इसलिये जब स्वर्ण आयात बिन्दु से कम विनिमय 
दर हो और इसलिये श्रपने आप से भारत को बिलों से रुपया भेजने में लाम हो 
न कि सोना मेजने में, तो सरकार के सोना बेचने की लंदन में सोना देने की 
हालत में तो ऐसी दर की सिफारिश की जिसमें लद॒न तक सोना भेजने का 
मार्ग व्यय शामिल था, ताकि यहां से सोना मेजने से सरकार को फोई हानि न 
हो और बम्बई में सोना देने की हालत में सोना बेचने के ऐसे भाव की कमीशन 
ने सिफारिश की जिसमें कि सोना मेजने के मार्ग व्यय का दुगना खर्च शामिल 
था। इस प्रकार सोने के क्रा-विक्रम का सबसे सत्ता थाज़ार करे'सी श्रधिकारी 
नहीं हो सकता था और इस कारण मुद्रा संबंधी जरूरत के श्रल्ावा सोना 
बेचने से वह मुक्त रह सकता था | 

(४) जो नोट नये जारी किये जायें उनको रुपये में बदलने का काबून से 
ज़िम्मा तो न लिया जाये पर व्यवहार में श्रधिक से अ्रधिक सुविधा दी जाये | 
एक रुपये के नोटों के अलावा जो नोट जारी किये जाने चाहिये, उनको छोटे नोटों 
या रुपयों दोनों में से किसी हें बदलने का करेंसी अधिकारी को विकल्प होना 
चाहिये | चांदी की कौीसत बढ़ने से पेदा होने वाली स्थिति से बचने के लिये 
ये सिफारिश की गई थीं | 


(६) तीद साल था पांच साल में, कानूनी मुद्रा या सोना जिसमें भी लेने 


ब्र८ 'मारतीय श्र्थशास्त्र की रूपरेखा 


वाले पसंद करें उसमें चुकाये जाने वाले सेविंग्व सर्टिफिकेट जारी किये जाने चाहिये ! 
इन पर अच्छा व्याज भी मिलना चाहिये। इससे जनता में बचाने की श्रादद पढ़ने 
और देश की मुद्रा पद्धति में विश्वास पैदा होने की आशा थी | 

(७) गोल्ड स्टेन्डई और पेपर करेंसी रिज्षव को मिला कर एक ही रिज्व 
स्थापित होना चाहिये और किस अ्रनुपात यें रिज़र्व में क्या-क्या रदे इसका कादून 
से निश्चय होना चाहिये । कप्रीसन आनुपातिक कोप पद्धति ( प्रोपोरशनल रिक्ष् 
सिस्टम ) के पक में था और कुल कोप का ४० प्रतिशत सोना था सोने दा 
'सिक्‍्यूरिटीज़ में रखने की उसकी सिफारिश थी | तत्काल सोने का अंश २० प्रदि- 
शत और दस वर्ष के श्रन्दर २५ प्रतिशत तक करने की कमीशन ने सिफारिश हो 
थी। चादी के अंश को जो ३० अप्रैल १६२६ को ८५ करोड़ रुपया का था दद 
वर्ष में घटाकर २५, करोड़ रुपया तक ले आने की तिफ़ारिश की गई थी | होने है 
अंश का आधा माग भारत में रखा जाय, यह भी कमीशन ने राय दी थी। रिडई 
का वाकी अंश मारत सरकार की उपये की सिस्यूरिटीज़ और व्यापारिक बिन्नों न 
हो सकता था| पर रुपये की तसिक्यूरिदीज्ञ का अंरा कुल रिज़र्त का २४ प्रतिशत 
५.० करोड़ रुपये का, जो भी कम हो, रहना चाहिये | दव साल के श्र्दर-श्रदर 
सरकार द्वारा अपनी ज़रूरत से जारी की राई सिक््यूग्टीजू (क्रियेटेड सिक्तयूग्दोर) 
का स्थान बाज्ञार में चिकने वालो सिक्तयूरिटीज़्ञ को ले लेना चाहिये। दपवे के 
संकुच्न के बारे में ५० करोड़ की मर्यादा निश्चित करदी गई थो | 

हिल्टन यंग कमीशन ने जिस मुद्रा ८द्धति की भारत के लिये सिद्ञारिश्त की 
. वह बात्वव में मारत के उपयुक्त थी या नहीं यह एक मतमेद का प्रश्न था। एक दोर 

तो कमीशन की सिफारिशों में यद्ध वताबा जाता था कि सरकार द्वारा सोना बेचने 

की ४०० औंस की न्यूतम मात्रा संबंधी जो मर्बादा लगादी गई थो उससे देखते 
हुए वास्तव में सर्व साधारण के तोना खरीदने का प्रश्न ही नहीं ठठ सकता था। 
ऐसी हालत में भारत की मुद्रा का सोने के त्ाथ का संबंध दब ताधास्य # 
अत्यक्ष नहीं हो सकता था और न इस कारण उत्न्न होने वाला विश्वात उन का 
सकता या | इसके आलावा 5ंबई की अपेक्षा लंदन में तस्ते मूल्य पर सोना मे 
की सिफारिश की भी इसलिये आलोचना की गई थी कि भातर के इस अर 
भारत से लंदन सोना दाने की मद्वत्ति को प्रोत्ताहम मिलता । दूतरी बाल 
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जाय तो चालू किया भा सकता है| 

सारांश यह है कि स्वर विनिमय मान को अस्वीकार करके तो हिल्‍्टन यंरा 
कमीशन ने सही फैसला किया पर भारत में सोने के सिक्के बाला स्वर्ण मान 
स्थापित करने की सिफारिश न करके भारत्र का अहित किया | उस समय भाखत में 
सोने के सिक्के वाला स्वणे मान कायम करना चाहिये था। 

दिनिसय दर की समसर्या--हिल्टन यंग कमीशन के सामने रुपये का 
'तिनिमय दर १ शि० ६ पैं> तय किया जाय या १ शि० ४ पें०, यह बहुत बाद- 
विधाद का प्रश्न रहा | बाद में भी हमारे देश में यह वाद-विवाद बहुत वर्षों तक 

, चलता रहा | कमीशन ने वहुमत से १ शि० ६ पैं० के पक्त में राय दी और उसके 
नीचे दिये कारण उपस्थित किये :-- 

(१ ) कीमतों और मज़दूरों के वेतन का इस दर के साथ सामझस्य 
बैठ गया है | 

(२) जो श्रल्पकालिक मुआहिदे ( कॉन्ट्रेक्ट्स ) थे उन पर तो विनिमय 
दर को १ शि० ६ पैं० तय करने का कोई असर पड़ेंगा नहीं, श्रौर जो लगान जैसे 
दीषे कालिक मुश्राहिदे हैँ उनके बारे में कमीशन का यह कहना था कि १६१४ के 
बाद कृषि पदार्थों का मूल्य बढ़ जाने से उनका लगाने देने वालों पर वास्तविक 
भार कम हो गया है | 

१ शि० ४ पैं० के विरुद कमीशन ने कई तक दिये थे जैसे :--- 

(१) मूल्य श्र मज़दूरी का इस दर से सामंजस्य नहीं हुआ था। 

(२ ) उपमोक्ताश्रों श्रोर सरकारी चित्त व्यवस्था पर १ शि० ४ पें० की 
दर का बुरा असर पड़ेगा । 

कमीशन की इस राय से सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदात सहमत नहीं थे और 
१ शिं० ४पैं० के पक्ष में उन्होंने अपनी राय दी थी। उन्होंने जो कारण पेश 
किये ये थे इस प्रकार थे :-- 

(१ ) वह इस से इन्कार करते थे कि १ शि० ६ पैं० से मूल्यों और मज़ 
दूरी का सामंजत्य हो गया था । 

(२ ) भारतीय ठद्योग के लिए यद्द दर ( १ शि० ६ पें० ) हानिकर होगी 
क्योंकि इसका असर निर्यात को कम करने और आयात को प्रोत्साहन देने का उस 
समय तक होगा जब तक कि मूल्यों का इसके साथ सामंजल्य न बैठ जाये | 

(३ ) कदारों पर--ओऔर अ्रधिकांश किसान कर्ज दार हैं--कज्ष| का बोक 
अधिक हो जायगा क्योंकि १ शि० ४ पैंस की विनिमय दर के समय का लिया 
हुआ कर्ज है। 
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इस प्रकार सारत सरकार ने गोल्ड बुलियन-कम-स्टरलिंग एक्सचैंज स्टेन्डड 
की स्थापना की | कमीशन की सिफारिश के अनुतार विशुद्ध गोल्ड बुलियन 
स्टैन्डड यह नहीं था क्योंकि सरकार पर सोना या स्टरलिंग दोनों में से कोई 
अपनी इच्छानुसार बेचने का ज़िम्मा था, नकि केवल सोना बेचने का | 
स्टरलिंग स्वर्णमान पर आधारित था इसलिये इसे स्वर्ण विनिमय मान भी कहा 
जा सकता है। यह स्वर्स विनिमय मान पहले वाले से इस श्र्थ में अच्छा था कि अरब 
सरकार पर कानून से सोना था स्टरलिंग बेचने का भी ज़िम्मा था, खाली खरीदने 
का ही नहीं | और सब बातों में यह पहले स्त्र्स विनिमय मान की तरह दोषपूर्ण था। 

विनिमय दूर १६२७-३१--इन वर्षों में झयये की विनिमय दर की प्रवृत्ति 
१ शि० ६ पै० से नीचे की ओर जाने की रही और उसे १ शि० ६ पैं० पर कायम 
रखने के लिये सरकार को बैंक रेट को ऊचा करके, मुद्रा संकुचन करके, और 
ट्रेज़री बिल्स जारी करके विशेष रूप से प्रयत्न करना पढ़ा। जो लोग १ शि० ४ 
पैं० के पक्ष में थे उनकी बराबर यह शिकायत रही कि वास्तव में १ शि० ४ पैं० 
के साथ मूल्यों का सामझस्य बैठा नहीं था और वे बराबर विनिमय दर कम करने 
के पक्त में आन्दोलन करते रहें। यह सही है कि १६२६ की विश्वव्यापी मदी 
का भी मूल्यों के गिरने ओर विदेशी व्यापार के संतुलन के विपक्ष में जाने में 
हाथ था पर यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि विनिमय दर ऊ'ची होने से भी 
विथिति बिगढ़ी और बाद में उसके सुधार में बाधा भी पहुँची । 

१६३१ का संकट--विश्वव्यापी मंदी का सामना करने के लिये २० 
सितंबर १६३१ को इ'रलैंड ने स्वर्ण मान का त्याग कर दिया। २१ सितवर 
१६११ को पहले तो भारत सरकार ने एक आडिनेन्स इत आशय का जारी कर 
दिया कि १६२७ के करेन्सी एक्ट के मातहत जो सरकार पर सोना या स्टर्रलंग 
बेचने का जिम्मा था उससे वह मुक्त रहेगी। पर उसी दिन भारत मंत्री ने रुपये 
को १ शि० ६ पें० की दर से ही स्वरलिंग के साथ संबंधित रखने की घोषणा कर 
दी | २४ तितंब्र को गवनंर जनरल ने एक और आहईिनेन्स, 'योल्ड एन्ड स्टर- 
लिंग सेल्त रेगूलेशन श्रा्डिनेन्स', जारी किया जिसने २१ सितंबर के श्रार्डिनेन्स 
को रद्द कर दिया और १६२७ के करेन्‍्सी एक्ट को वापिस लागू कर दिया, पर 
व्यवहार में स्टरलिंग की बिक्री पर कुछ प्रतिबंध भी लगायें--चैसे स्टरलिंग केवल 
स्वीकृत बैंकों को दी $ शि० ५४: पैं० की दर पर बेचा जाना था, या सामान्य 
व्यापारिक आवश्यकता पूर्ति के लिये और २१ लितबर के पहले के कॉन्ट्रेक्ट्स 
को पूरा करने के लिये, या व्यक्तिगत ओर पारिवारिक जरूरत पूरी करने के लिये ही 
बेचा जाना था | सोना चांदी का आयात करने या विदेशी विनिमय सबधी 
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(स्पेकूलेटिव) लेन-देन के लिये स्टरलिंग की:चिक्री बन्द कर दी गई थी | इस प्रकार 
हमारे देश में नियंत्रित स्टरलिंग विनिमय मान की स्थापना दो राई | 

स्टरलिंग का सोने में मूल्य गिरता जा रहा था । इसका अतर उपये का सोने 
में मूल्य गिरने का मी हुआ ही क्योंकि स्टरलिंग के साथ उय्ये का संबंध स्थिर 
कर दिया गया था | दूसरे शब्दों में सोने का मूल्य बढ़ने लगा | १६३१ के श्रगत्त 
के अन्त में सोने की कीमत २१५ ८० १३ आ० ३ पाई प्रति तोला थी, वह 
दिसम्बर १६३१ में २६ रु० २ झा० प्रति तोला हो गई। तब्र से सोने की कीमत 
बराबर चढ़ती गई श्रौर १६५१ में ११८ रु० प्रति तोला तक पहुँच गई । ( उसके 
बाद कीमत गिरते-गिरते अब ८० रु० तोले से भी कम रह गई है। ( सोने के भाव 
में तेज्ञी आने से लोगों ने अपने पात जो सोना जमा था उसे बेचना शुरू किया 
आर सोना भारत से बाहर जाने लगा। इस प्रकार करोड़ों झपये का सोना बाहर 
चला गया | बदले में स्टरलिंग की मात्रा बंद गई ओर ३१ जनवरी श६४३२ को 
सरकार ने गोल्ड एड स्टरलिंग सेल्स रेयूलेशन आईर्डिनेन्स”ः रद कर दिया। 
कामून की दृष्टि से तो १६२७ का करेंसी एक्ट फिर लागू हो गया जिप्तके अनुसार 
सरकार पर सोना या स्टरलिंग बेचने का ज़िम्मा था पर व्यवहार: में भारत मत्री 
का रुपये का १ शि० ६ पैंस की दर पर स्टरलिंग से सर्रंघ रखने का निर्णय हो 
लागू रद्दा | 

रुपया-स्टरजिंय संत्रंध “-भारतीय जनमत का विचार किये बिना जब मास्त 
मन्‍्त्री ने रुपया-स्टरलिंग सम्बन्ध स्थिर कर दिया तो देश में इसका चहुत विरोध 
हुआ | झतया-स्थ्रज्ञिग सबब को भिश्चित करने के पक्ष में जो कारण दिये जाते 
थे वे ये थे :--- जा 

( १ ) भारत का श्रधिक्रांश विदेशी व्यापार स्टरलिंग वाले देशों से ६ कर 
स्टरलिंग में भारत को बहुत सा चुकारा करना पड़ता है इसलिए रुपया-स्वरशिम 
सम्बन्ध में निश्चितता होना आवश्यक है । हि 

(२) स्टरलिंग के साथ साथ सोने की रुपये में भी क्वीमत बढ़ेगी | लग 
मान के देशों के साथ विनिमय दर घढेगा और फलतः थोड़े तमय के लिये हीं 
सही पर उनके साथ का हमारा निर्यात व्यापार बढ़ेगा । 

झ॒कया स्टरलिंग सम्बन्ध को स्थिर करने के विरुद्ध ये तर्क दिये ज्ञात हि 

(१) किसी भी देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा पर एस का 
श्राश्रित कर देना और उसकी स्वतन्त्रता को छीन लेना, बेसा कि झपये को ता हर 
से सम्बन्ध निश्चित कर देने से हुआ, ठीक नहीं है। हिल्टन यंग कमीशन ने दे £ 
शब्दों में इधका विरोध किया था | 
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(२ ) भारत जैसे देश में रुपये की आन्तरिक क्रब-शक्ति और मूल्यों तथा 
उत्पादन की स्थिरता का विदेशी विनिमय की स्थिरता को अपेक्षा बहुत कम 
महत्व है । 

(३ ) स्वर्णमान के देशों के साथ के निर्यात में जो कुछ भी लाभ हो उच्ची 
के साथ आयात में होने वाली हानि का, और इृगलैंड को जो अपने आप से 
साम्राज्यान्तगंत संरक्षण ( इम्पीरियल प्रिद्रेंस ) मिल जाने वाला है उसका भी 
ध्यान होना चाहिये | 

(४ ) कुछ लोगों का यह भी मत था कि स्टरलिंग के अ्रवमूल्यन के 
बावजूद १ शि० ६ पंस की दर भारत के लिये ऊँची थो और इसलिये वै इस 
दर पर स्टरलिंग सम्बन्ध स्थिर करने के विरोध में ये । 

(५) १ शि० ६ पै० की दर पर स्टरलिंग-रुपये का सप्पन्ध स्थिर करने 
का ही यह परिणाम था कि भारत से इतना सोना विदेशों को चला गया थो कि 
भारत के हित में नहीं हुआ | इस राय के भ्रनुसार स्टरजिंग के मुकाबत्ले में रुपये 
का मूल्य कम आंका गया, अर्थात्‌ रुपये की विनिमय दर ऊँचो निश्चित होना 
चाहिये थी | इस दष्टिकोश से सब लोग सहमत नहीं ये । 

उपरोक्त विवेचन का सार यह है कि रुपये का स्टरलिंग के साथ सम्पन्ध 
निश्चित कर देना श्रनुचित था । मारत को अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता 
को ध्यान में रत्न कर अपनी खतन्त्र विनिमय नीति बरतनी चाहिये थो। कुछ 
लोगों की यह राय थी फि स्टरजिंग के स्ताथ संबंध तो निश्चित किया घाता पर, 
कम दर पर। 

सोने के नियात की समस्था--भारत से रुपये का स्टरप्िंग के साथ सबंध 
हो जाने पर करोड़ों रुपये का सोना विदेश चला गया, यह हम ऊपर लिख चुके 
हैं| सोने के इस निर्यात के बारे में पहली वात ध्यान में रखने की यह है कि जो 
सोना निर्यात हुआ वह ऐसा सोना था जो लोगों ने झार्थिक कठिनाई के कारण 
बेचा, अन्यथा वे शायद न वेचते | दूसरी बात यह है कि यह सध सोना देश से 
बाहर इस कारण गाया कि भारत में रुपये में लोने का मूल्य, विदेशों में छो रुपये 
में उसका मूल्य आता था उससे कम था। भारत में मूल्य कप होने के कई कारण 
थे--जैसे ग्रामवासियो की इस मामले में जानकारी की कमी, सोना खरीदने वालों 
का प्रचार, और पर्यात् मात्रा में लोगों के पास सोना होना । थह मी ठीक है 
कि ऋगर उपये-स्टरलिंग का सम्बन्ध १ शि० ६ पें० से ऊँचा निश्चित द्ोता तो 
सोने के निर्यात में अवश्य कमी श्राती क्योंकि विदेशों में सोने की रुपये में कम ' 
क्रीमत मिलती | 
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जहां तक यह सवाल है कि इतना सोना देश से बाहर चला गया, यह 
ठीक था या नहीं, इस बारे में भी वैसे तो दो रायें थीं। एक पक्ष का कहना था 
कि यह अच्छा हुआ कि इतने ऊँचे दामों पर सोना विक गया क्योंकि इससे लोगों 
को काफ़ी लाम हुआ तथा जरूरत के समय पेता मिल्ष गयया। तरकार की दिन 
व्यवस्था और देश के व्यापारिक संठुलन पर इसका इन लोगों की राय में श्रच्छा 
असर हुआ | सोने के निर्यात के बदले में या वैसे खरीदने से सरकार के पास 
स्टरलिंग जमा दो गया और बदले में सरकार ने रुपये या नोटों में चुकारा कर 
दिया | इसका एक ओर तो यह नतीजा हुआ कि सरकार के पाप्त जो स्टरलिंग था 
उसका उपयोग तो विदेशों के कज़े को चुकाने में कर लिया गया और दूसरी ओर 
रुपये की मात्रा बढ़ जाने से व्याज की दर में कमी आ गई ओर उससे देश के 
आर्थिक विकास में सहायता मिली | इस पक्ष का यह भी कहना था कि अगर 
सरकार सोने पर निर्यात-कर लगा देती तो वह बेचने वाले पर ही पड़ता क्योंकि 
उसे बेचने की ज़रूरत ज्यादा थी | अगर सरकार स्वयं सोना छरीद कर अपने पात 
जमा रखती तो वह इतने सोने का करती क्या १ पर एक दूसरा पक्ष भी था जो 
यही ठीक समभता था कि सरकार को सोना अपने पास जमा करना चाहिये था। 
स्टरलिंग जिसका मूल्य गिरता जा रहा था सरकार ने अपने पास जमा करके भूल 
की | इसके अलावा बच सोने का मूल्य बढ़ता जा रद्दा था उत्त समय सोना बेच 
कर व्यक्तिशः: और सष्ट्र ने मी काफ़ी नुकसान उठाया | बात यह थी कि जहां तक 
लोगों के पास जो सोना जमा था और वह निकल कर दाहर थ्रा गया उह तो 
अच्छा हुआ, पर यद्द सोना सरकार को और बाद में रिज्ञर्व बैंक को अ्रपने पास 
रखना चाहिये था और आवश्यकतानुसार उसका उपयोग कंस्ना चाहिये था| इस 
प्रकार उत्तको विदेश जाने देना देश के ह्वित में नहीं था । लक 

विनिमय दर में परिवर्तत की माँग जारी--बह हम लिख छुके है 
जन्॒ १६२७ में १ शि० ६ पैं० की विनिमय दर निश्चित की गई तो उत्तता बढ़ा 
विरोध था। उसके बाद से द्वितीय महायुद्ध आरंभ होने तक विभिमय दर को क््म 
करने की मांग वरावर उठती रही | १६२६ की विश्वव्यापी मंदी के आस्म ह 
ही, खास तौर से जद सरकार को १ शि० ६ पैं० की दर कायम रखने में ४40 
हो रही थी और निर्यात गिर रहा या, यह मांग उठाई गई। १६३१ जज 
रुपया-स्टरलिंग का संत्रंघ स्थिर किया गया पो यह प्रश्व उठा । रिज्ञत £के 
१६४५, में लव स्थापना होने लगी तव भी यह सवाल सामने आया | अद्टतर 
१६३६ में जब ऋ्रान्स और दूसरे स्वर्ण मुद्रा वाले देशों ने अवमृल्यन पर है 
यद सवाल पैदा हुआ | १६३१८की जूत में जब रुपये की विनिमय दर किर ते * 
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पुत्र >.; 


फ्री 


मुद्रा और विनिमय प ३५, 


शोर जाने लगी तो भी यह मांग की गई और कांग्रेस धर्किंग कमेटी ने सी इस 
मांग का समन किया । पर इन तमाम मांगों के बावजूद सरकार अपने निर्णय पर 
जमी रही । १६३६ में मद्दायुद्ध आरंभ होने तक विनिमय दर स्थिर रही और युद्ध 
श्रारंभ होते ही तो सारी स्थिति बदल गई। 

१६२६ से १६३६ तक विनिमय दर को कम करने की मांग भिम्भलिखित 
कारणों को लेकर की गईं --- 

(१) सरकार मुद्रा संकुचन करके ही १ शि० ६ पैं० की दर कायम रख 
सकी है--जैसे १६२६-२७ और १६३०-३१ के बीच में १०२१ करोड़ रुयया चलन 
में कम किया गया, रिजर्व बैंक को स्टरलिंग बेचने पडे, और इम्पीरियल बैंक को 
, विशेष परिह्थिति में १६२३ के ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार द्वारा रुपया उधार देने 


का व्याज भी बढ़ाना पढा--यद्द सब भी इसी बात का संकेत था । 
(२ ) विनिमय द्र ऊ'ची होने का प्रमाण इससे भी मिलता है कि हमारे 


देश में विश्वव्यापी मंदी के समय में जैसे ब्रिठेन की अपेक्षा मूल्य अधिक गिरे, 
ओऔद्योगिक उत्पादन अधिरुद्ध रहा, हमारे निर्यात के मूल्य आयात की श्रपेज्ञा श्रधिक 
गिरे औ्रौर विदेशी व्यापार का संतुलन हमारे पक्त में होते हुए मी उसकी मात्रा में 
कमी आई | 

(३ ) १६३१ में रुपया-स्टरलिंग दर का संबंध स्थिर कर देने से स्टरलिंग 
के साथ रुपये का जितना विनिमय मूल्य गिरा घह कम था| 

(४ ) देश से बढ़ी मात्रा में खोने का निर्यात होने से १ शि० ६ पैं० की 
दर बनी रह सकी | यदि ऐसा नदोता तो इस दर को कायम रखने में 
कठिनाई दोती ! 

उपरोक्त दलीलों का जेसा ऊपर लिखा जा चुका है सरकार पर कोई असर 
नहीं पढ़ा । कभी उसने श्रन्तरराष्ट्रीय स्थिति के स्पष्ट न होने की दलील दी और 
कहा कि ऐसी श्रनिश्चित स्थित्ति में निर्णय करना अच्छा नहीं होगा, तो कभी उप- 
भोक्ताओं को बाहर का माल मैँँहगा पड़ेगा यह दलील दी गई, और कभी सरकार 
के बित्त व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ने की बात कद्दी ज़ई | द्वितीय महायुद्ध तक 
यही विधाद चलता रहा । रिज्ञ बैंक एक्ट में १ शि० ६ पैं० की विनिमय दर को 
कानूनी रूप ही दिया गया था | 

भारतीय कागजी मुद्रा 

प्रारम्भिक इतिहास--१८६१ के एक एक्ट द्वारा पहली बार भारत में 
कार्ज्ञी मुद्रा या नोट जारी करने का एकाधिकार भारत सरकार के कागज्जी मुद्रा 
विभाग को दिया गया । उससे पहले प्रत्येक बैंक को यह अधिकार था ; हालांकि 


घर भारतीय श्रर्थशास्त्र की रूपरेखा 


प्रेतीडेन्सी बैंक ही अपनी विशेष स्थिति के कारण इस अधिकार का वाह्तद में उप- 
योग कर पाते थे, श्रन्य बैंक अपेक्षाकृत चहुत कम | प्रेसीईैंसी बैंकों के नोट गवर्नमेंठ 
भी स्वीकार करती थी | 
जैता कि पहले लिखा जा खुका है १८६१ का पेपर करेंसी एक्ट इसलिये 
पास किया गया था कि उप समय देश में जो मुद्दा को तंगी महसूत द्वो रही थी 
वह दूर द्वो जावे । 
श्य६१ के पेपर करेन्‍ली एक्ट के अन्तर्गत नोट जारी करने के सतंध में 
इ'गलिश वैंक चार्टर एक्ट १८४४ का सिद्धान्त अपनाया गया था। यद्द तिद्धान्त 
#फ्क्स्ड फाइब्यूशियरी सिस्टम! कहलाता था जिसके अनुसार एक निश्चित मर्यादा 
तक तो नोठ केवल लिक्यूरिटीज़ के बदले में जारी किये जा सकते ये पर उस मर्यादा 
के बाद सोने और चांशी के एबज़ में | १८६१ के एक्ट में यह मर्यादा ४ करोड़ 
रुपये की तय की गई थी | इससे श्रधिक नोट रुपये या चांदी के बदले में ही जारी 
हो सकते थे । / 
नोटों की दृष्टि से भारतवर्ष को तीन क्षेत्रों में बांदा गया था--एक का प्रधान 
कार्यालय बम्बई, दूसरे का कलकता, और तीसरे का मद्रास में था | बाद में इनकी 
संख्या ७ हो गई और करांचौ, लाहोर, कानपुर और रंगून के चार नये छ्षेत्र श्री 
कायम हो गये । १६१० में इस प्रकार ७ क्षेत्र कायम हो गये थे-। नोट १०, २० 
५.०, १००, १००, १०००, और १०००० २० के जारी किये जाते ये | १८६० में 
५ रु० के नोंड भी जारी होने लग गये | अपने अ्रपने क्षेत्र के श्रन्दर नोटों को 
अपरिमित कानूनी मुद्रा का रूप दे दिया गया था। कायदे से तो श्पने केत्र के 
प्रधान कार्यालय में ही नोटों को रपये में बदलवाया जा सकता था पर देैसे तरकारी 
खजाने दूसरे क्षेत्रों के नोट स्वीकार कर लेते थे और भुना भी देते ये । ] 
१६१४ के पूर्व की स्थिति--उक्त कागनी मुद्रा पद्धति में कई दीप टिका 
पड़ने लगे। नोटों के अपने अपने क्षेत्र में ही कादूनी मुद्रा स्वीकार किग्रे जाने श्रोर मत 
सकने से उनकी सर्वमान्यता पर असर पढ़ा । इसलिये घीरे धीरे नोटों को देश भर 
में कानूनी मुद्रा स्वीकार किया जाने लगा | सबसे पहले १६०३ में ५ दपप के नोंद 
को वर्मा के अलावा शेष ब्रिटिश मारत में काबूती मुद्रा मान लिया गया। ६३६० 
३९ तक सब नोटों के बारे में यह सुविधा हो गई | इसके अलावा नोटों को छुरा 
की भी काबून से जितनी सुविधा दी गई थी उससे श्रधिक सुविधा करे 23 श 
सरकारी खज़ानों और प्रेतीडेन्सी बैंकों के प्रधान कार्योलयों और शाला कमल 
में भी दो जाने लगी | १६१४-१८ की लड़ाई के समय यह विशेत ठजयार क 
गित करदी गई थीं । 


मुद्रा श्रौर विनिमय , घ३े७- 


(फिकस्ड फाइडयूशियरी' की मर्यादा भी बढ़ते-बढ़ते १६११ में १४ करोड़ 
तक पहुच गई और इसमें से ४ करोड़ स्टरलिंग सिक्षयूरियीज्ञ के बदले में तय की 
गई | स्टरलिंग सिक्‍्यूरिटौज़ के बदले में सबसे पहले १६०४ में नोट जारी हुये 
झौर उस समय उप्तकी मर्यादा २ करोड़ रखी गई | 

श्यूध्प में एक गोल्ड एक्ट पास हुआ जिसके शअनुप्तार चोदो के अलावा 
सोमे के सिक्कों के बदले में मी नोट जारो करने की इजाजत मिल राई | सन्‌ १६०० 
के एक एक्ट से यद्द इजाजत भी मिल गई कि ये सोने के तिक्‍्क्रे लंदन में भी रखे" 
जा सकते हैं| श्राखिकार १६०५ के एक एक्ट के श्रनुतार सरकार को इस बात 
की पूरी स्वतत्रता होगई कि वह रुपयों के श्रलावा, जो कि भारत में ही रखे जा 
सकते थे, बाकी का धातु कोष मारत में या लद॒न में श्रोर सोना या चांदी श्रथवा सोने 
यथा चादी के सिक्कों में जहों और जितना उनकी इच्छा दो घहां और उतना वह रखें | 
इसका श्र्थ यह भी था कि जेप्ते जैसे नोटों की सख्या बढ़ती, घातु कोष का श्रतुपात 
श्रपने श्राप दी बढ़ता | इससे आवश्यकतानुसार नोटों को जारी करने में सी श्र्वन 
आती थी | जभ १८६३ में रुपया सांक्रेतिक मुद्रा हो गया तो जिस हृद तक रुपये के 
बदले में नोट जारी होते उस हृद तक कम मूल्य की धातु के बदले अधिक मूल्य के 
नोट जारी हो सकते थे। इससे लोच के अभाव की शिक्रायत किसी दृद्‌ तक कम हुई । 
यह भी एक आलोचना का विषय था कि पेपर करेंसी रिज़रय में स्टरलिंग रहे और 
उसका उपयोग विनिमय दर को स्थिर रखने में क्रिया जावे। चेम्बरलेन कमीशन 
ने यह सिफारिश कौ थी कि नोटों का फाइब्यूशियरी अंश सरकार को रिज्ञर्व 
ट्रंजरीज़ञ में जितने नोट हाँ उनमें चलन में जितने नोढ हैँ उनका 3 भाग जोड़ने से 
जितना रुपया हो उसके बराबर ही निश्चित होना चाहिये | लेकिन लड़ाई आरम्म 
हो जाने से यह कुछ किया नहीं जा सका । 

१६१४-४८ की स्थिति--प्रथम महायुद्ध के आरमम होते ही लोगों ने 
नोटों को रुपये में बदलना श्रारंभ किया । पर जैसे जेंसे लोगों का पापस 
विश्वास जमा, यद्द प्रद्ृ॒ति तो रुक गई । इस समय देश में झुद्रा की मांग काफी 
बढ़ी और उसकी पूर्ति नोट जारी करके की गई | नए रुपये ढालना तो संभव 
था नहीं क्योंकि चाँदी की कमी थी। नए नोठ भी तिक्थूरिटीज़्ञ के बदलते में 
जारी किये गये। 'फाइब्यूशियरी? मर्यादा इस प्रकार बढ़ते बढ़ते १६१६ में १२० 
करोड़ उपये तक पहुँच गई। घाठु कोष का अनुपात १६१४ में ७८६% था वह 
१६१६ में ३५'८% रद्द गया। १ रुपया ओर २१ रुपये के नोठ भी जारी किये 
गये और कानूत के श्रतिरिक्त नोठों को भुनाने की जो सुविधायें थीं थे बंद 
करदी गई' । नोटों की कुल संख्या ३५ मार्च १६१४ को ६६ करोड़ रुपये की थी 


न््श्ष् भारतीय अर्थशात्र की रूपरेखा 


बह ३१ मार्च १६१६ को १४३३ करोड़ के आसपास पहुँच गई । 

प्रथम महायुद्ध के बादू--वेबिंगठन स्मिथ कमेटी की सिफारिशों जे 
आधार पर १६२० में इशणिडियन पेपर करेंसी एमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इस 
एक्ट के अनुसार :--- 

(१) घातु कोष की मर्यादा कुल की ५०% निश्चित कर दी गई । वेविंगठन 
स्मिथ कमेटी ने ४०% की सिफ़ारिश की थी | 

(२) २० करोड़ की उतर सिक्‍यूरिटीज के श्रलावा जो मारत में थों बाक्की 
सब इ गलैंड में रखना तय किया गया। ये सिक्‍यूरिटीज़ अल्यकालिक होना 
चाहिये थीं | - 

(३) जारी होने से ० दिन में सिकरने वाले आन्तरिक चिलों की एवच्र 
में इम्पीरियल बैंक को ४, करोड़ रुपया ८%व्याज पर कर्ज दिया जा सकता 
था | बाद में १६२३ में यह मादा १२ करोड़ तक बढ़ा दी गई। धातु कोष के 
लिये इसको गिनने की आवश्यकता नहीं थी । 

(४) भारत मंत्री को लंदन में सोने में ५० लाख पौंड से अधिक शपने पास 
नहीं रखना था| 

१६२० के करेंसी एक्ट में .उपरोक्त वार्तों के अलावा कुछ और बातें भी 
थीं | सोना और स्टरलिंग सिक्‍्यू रिटीज़ को कीमत २ शि० प्रति रुपये के हिलात 
से जब लगाई गई तो क्ञोेना और स्टरलिंग सिक्‍यूरिटीज़ के पहले के मूल्य के 
मुकाबले में अब कमी हो गई क्योंकि पहले २ शि० से कम पर उनका मूल्य 
आ्रांका गया था। दुबारा मूल्यांकन करने से जो फ़रक रहा उसे पूरा करने 
के लिये भारत सरकार को रुपया सिक्‍्यूरिटीज़ जारी करने और उन्हें पेपर 
करेंसी रिज्ञव को देने का श्रधिकार दिया गया | पर कुल रुपया सिक्‍यूरिद्रीज की 
मर्यादा २० करोड़ पर निश्चित थी जिसमें से १६२३ के एक्ट के अ्रनुतार १२ 
करोड़ तक की भारत सरकार की श्रस्थायी सिक्‍यूरिटीज़ हो सकती थीं । डुवाग 
मूल्यांकन के कारण उससे अ्रधिक जो अ्रस्थायी रुपया सिक्‍यूरिटीज़ जमा हो 
गई थीं उन्हें धीरे धीरे स्टरलिंग सिक्‍्यूरियीज से बदलना तथ किया गया या। 
जहाँ तक पेपर करेंसी रिज़र्व में सिक्‍यूरिटीज़ का सवाल था उनकी मात्रा हे 
करोड़ तय की गई क्योंकि ढुवारा मूल्यांकन से घातु कोप का अनुपात ४९० 
से कम रहने वाला था । वाद में १६२५ के एक एक्ट के अन्तर्गत यह मयांदा १०० 
करोड़ करदी गई थी पर साथ साथ यद्द भी तय कर दिया गया था #िृव 

१०० करोड़ में से ५० करोड़ से ज्यादा की भारत सरकार दारा खत्यायी हर 
अर जारी की गई सिकक्‍्यूरिटीज्ञ नहीं होनी चाहिये थीं। 


मुद्रा और विनिमय प३६ 


भारत तरकार द्वारा जारी फी गई अस्थायी सिवयूरिटीजु को स्वरलिंस 

'सिक्‍्यूरिटीज में बदलने के लिये रुपया नहीं था। इसलिये यह निश्चय किया 
गया कि पेपर करेंसी रिजर्व में कानून के अनुसार जो सिक्‍यूरिटीजु हैं उनका 
व्याज, नये रुपये ढालने पर उससे होने वाला लाम, और गोल्ड स्टेन्डर्ड रिजवे 
में जब ४ करोड़ पौंड हो जायें (जो ३० सितम्बर श्८_्२श को हो गये थे ) 
तो उसका व्याज और उन व्यापारिक बिलों का व्याज जो अस्थायी नोट जारी 
करने के लिये इभ्पीरियल बैंक से फट्टोल ऑँव करेंसी को प्राप्त हों--यहद्द 
सब रक्रम पेपर करेंसी रिजर्व फो दे दी जावे | पर आर्थिक तंगी के कारण 
थे आ्रामदूनी की मर्दे सरकारी बजद में जमा द्ोती रही। १६२१-२२ में गोल्ड 
स्टेन्डड रिजव में जब ४ करोड़ पौंड से अधिक हो गया तो वह अधिक रकम इन 
भारत सरकार की अस्थायी सिक्‍्यूरिटीज को रद्द करने के काम में लिया गया। " 

१६२७ में जब दिल्‍्टन यंग कमीशन की तलिफारिशों को कार्यान्वित करने 
को करेंसी एक्ट पास हुआ तो सोना और स्टरलिंग सिक्‍यूरिटीज का १ शि० 
६ पैं० की दर के छ्विसाच से फिर भूल्यांकन किया गया जिसका नतीजा ६-३० 
करोढ़ से उनकी कीमत बढ़ने का आया | इसी बढ़ी हुईं रकम का उपयोग इतने 
ही रुपयों के ट्रेंजरी बिलों को रद्द करने में कर लिया गया और उनकी मात्रा 
४६-७७ करोड़ से कम हो कर ४००४८ करोड़ रुपये की रद्द गई | 

१६ ३४ में जब रिजव बैंक कायम हुआ तो नोठ जारी करने का एकाधि- 
कार उसके पास आ गया। बैंक का इश्यू डिपार्टमेंट इस काम को करता है। 
गोल्ड स्टेन्डड ओर पेपर करेंसी रिजर्व मिला दिये गये श्रौर सारा सोना रिजव 
चुँक के इश्यू डिपार्टमेन्ट को सौंप दिया गया। इश्यू डिपार्टमेन्ट में सोने का 
सिक्का, सोना, स्टरलिंग सिक्‍्यूरिटीजू, रुपया, और रुपया सिध्यूरिटीज एसेट्स के 
सौर पर रद्दते हैं। कुल का ४०% सोना और तोने के सिक्के या स्टरलिंग 
सिक्यूरिटीज में रखना तय किया गया और सोना और सोने के सिक्के 
४० करोड़ रुपये से कम के किसी समय न हों यह भी निश्चित कर दिया गया। 
विशेष परित्थिति में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से निश्चित कर देने पर सोना, 
सोने के सिक्के और स्टरलिंग सिक्यूरिटीज़ का अनुपात ४०% कम कुछ समय 
हे किया जा सके यह विधान भी किया गया। पर ऐसी आवश्यकता कभी 

नहीं । 

नोटों के प्रचलन के बारे में जानने की बात यह है कि वह बराबर बढ़ता 

डी गया है। केवल बिश्वब्यापी मन्दी के १६२६-२० और १६३०-३१ के वर्ष इस 
सम्बन्ध में अपवाद के तौर पर माने जा सकते ई | मन्दी के घाद की मूल्यों के बढ़ने 


भू भारदीय अर्थशाल्त्र की रूपरेखा 


प्रदत्त और सोने की विक्ली के कासण भी नोटों की दृद्धि हुईं। १६१६-२० 
में औसत क्रिवाशील प्रचलन १४१ करोड़ के लगमंग या, १६२८-२६ 
१७२ करोड़ हो गया, १६३०-३१ में १६१ करोड़ रह सवा और १६३७-६३ 
१८६ करोड़ तक पहुँच गया । दूसरे महाबुद्ध के चाद तो इस सख्या में कई गुर्ा 
दृद्धि हो गई है । 
कौन कौन से नोंड अधिक लोकशिय रहे, इस बारे में बह बताना आइश्यर 
है कि १० ८० और १०० उपये के नोढों का वहुत प्रचार हुआ और ५०८ 
नोटों का बहुत कम प्रचार हुआ ! १ रुपये ओर २३ दपवे के नोट १ जनवरी, 
से और २० उग्ये के नोट १६१० से बन्द कर दिये गये | रिजर्व सैंक ने १६ 
यह निर्यय किया कि वह ४० ८० और ५०० रु० के अपने नोट जारी नहीं 
हालांकि मारत सरकार के नोट तो चलन में रहेंगे ही | 
दसरी बात ध्यान देने की यह मी दे कि जनता में दपर्यों की अपेक्षा नेट 
का चलन बढ़ा है | उपवे की जगह लोगों ने १६३१ के पहले सोने का ठंचय का 
आरम्म कर दिया था इससे मी चलन में रपये की संख्या में कमों आइई। 
मन्दी के संमव तो ठपये और मोठ दोनों की ही माँध कम रही | मनन्‍्दी ठमात 
के बाद नोटों की माँव चढ़ी | १६३७-३८ में जब्र व्यापार की गति छिर थोड़ी पी 
हुई तो देश में मुद्रा की माँग कम हुई और लोगों ने कुल मिला कर रिक्त बैंक 
मुद्रा लौटाई | दूसरे वर भी यही हिपिति रही | पर १६३६-४० में फिर स्पिहि 
पलटा खाया और मुद्रा की माँव बढ़ने लगी। 
पेपर करंसी रिज्ञव में रपया और सोना दोनों का अनुपाव 
१६२५, में २२ करोड़ दवये का यथा वह २६३५ में ४४ करोड़ रपये तक पह 
इसका कारण यह था कि मास सरकार चांदी ता बचा रही 
सिक्‍्यूरिटीज़ में उडी हृद॒तक कमी करती रही। वह इत प्रहार इडाण 
बेचने से नो रकम आई वह स्टरलिंग तिक्यूरिटीक्ष में लगाई गई सिकद- 
र्टीज़ गोल्ड स्टेन्दड रिज॒व को देकर चदले में पेपर करेंद्वी रिज़्द को से इक 
गया और उत्त ह॒द तक ठपया सिक्‍्यूरिटीज़ा रद्द कर दी गई । इससे स्वरजिय लिप 
रिटीज़ में कर्मी आते-आते १६३१-३३ में वे रही हैं: नहीं और किर १६३४ 
डनका आना शुरू हुआ | उनके वाद वह वेंढुतो रहा । स्टरलिंग सिक्यू, 
कमी आने का कारण तो यह या कि भारत मत्ती को रकन मैंडतों डा 
रहा. था और बाद में इंद्धि इस कारण से हुई कि भारत मन्त्र के ऊचाने 
अतिरिक्त रकम थी और चाँदी को पिंक्रो से जो दपवा मिञ्ञत्ा या उनका 5४० | 
पेपर करेंती रिलव के लिये स्वरलिय विक्‍्यूरिटीज़ खरीदने मे लगावा डा रहा ४ 
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परिच्छेद १९२ 
ह्ितीय मद्युद्ध और मुद्रा 

जब १६३६ में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हुआ तो उसका अखर मारतीय 
मुद्रा व्यवस्था पर भी कई प्रकार से हुआ | श्रब हम इस सम्बन्ध में विचार करेंगे । 

मुद्रा का विस्तार --महायुद्ध का एक स्वाभाविक असर तो यह हुआ 
कि देश में बहुत बढ़ी मात्रा में मुद्रा का विस्तार हुआ। इसका श्रनुमान इसी 
जात से लगाया जा सकता है कि १ सितम्बर, १६३६ को भारत में सक्रिय 
प्रचलन में श्८२०१३ करोड़ रुपये के नोट थे जब कि १६ अक्टूबर १६४५ 
को उनकी संख्या ११४६०«८५, करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी। इसका 
अर्थ यह हुआ कि ६७७७२ करोड़ रुपये या ४३६ प्रतिशत की नोर्टों में इद्धि 
हुई । इसी प्रकार सित्तम्मर १६१६ से श्रगस्त १६४४ तक कुल १४२१६ करोड़ 
के रुपये के सिक्के और ६७०४६ करोड़ रुपये की रेज़्गी भी अधिक प्रचलन 
में श्राई | पक के डिपाजिटों की मात्रा भी बढ़ीं। केवल शिड्डल बैंकों के डिपा- 
जिर्टों में युद्ध के श्रारम्म से ३१ मार्च १६४४ तक ४६० करोड़ रुपये की इृद्धि 
हुई | युद्ध काल में मुद्रा के कुल प्रचलन में ११६८-६४ करोड़ रुपये की दृद्धि 
हुई | इसमें से ८२-४५ प्रतिशत बृद्धि नोटों में, ११६ प्रतिशत रुपये के सिक्कों में 
और ४०६ प्रतिशत रेजगारी में हुईं थी। यद्द अवश्य है कि मुद्रा प्रचलन की 
राति में छुछु कमी आरई थी क्योंकि युद्ध की अ्रनिश्चित परिष्थितियों में सबे 
साधारण, बैंक और व्यापारी समी अपने हाथ में नकद रुपया श्रघिक मात्रा में 
रखना चाहते थे | 

मुद्रा के उक्त विस्तार के कारणों का जहाँ तक सवाल है, मूल कारण 
'तो एक ही था कि युद्ध के खर्च को चलाने के लिये भारत सरकार को रुपये 
की आवश्यकता थी। भारत लरकार की इस आवश्यकता का एक विशेष 
कारण यह भी था कि उसे मित्र राष्ट्रों के लिये भी खर्च करना पड़ता था | 
झपनी आवश्यकता को पूरी करने का भारत सरकार के पास सबसे बढ़ा साधन 
-मए नोट जारी करने का था, क्योंकि जनता पर कर लगा कर यथा कर्ज लेकर 
जो रुपया सरकार प्राप्त कर सकती थी उसकी शआ्राखिरकार एक मर्यादा थी। 
इसलिये सरकार को विवश होकर नए नोठ जारी करने पड़े | पर नए नोट 
जारी तभी हो सकते हैं जब उनके बदले में रिजर्व वेंक के पास कोई 'एसेद्स' 
जमा हों। ये एसेट्स 'हटरलिंग सिक्‍्यूरिटीज़/ और रुपया सिकक्‍्यूरिटीज़' की 
शक्ल में दमा किये गये और बदले में नोढ जारी किये गये | श्रव हम ये 


भरे भारतीय श्र्भशास्त्र की रूपरेखा 


'स्टरलिंग सिक्‍्यूरिटीज़' ओर “रुपया सिकयूरिटीज़! कहाँ से आई' इस बारे में थोझ़ा 
सा विचार करेगे | 5 
॒ स्टरलिंग सिक्‍यूरिटीज़ का जमा होना--रिज्व बैंक कादूत के श्रल- 
गत सोना या सोने का सिक्का, स्टरलिंग सिक्‍्यूरिटीज्ञ, रुपये का सिका, और 
रुपया सिक्‍्यूरिटीन के एबज़ में नोट जारी कर सकता है। युद्ध काल में नये 
नोट जारी करने के लिये रिजव बैंक को न तो सोना या सोने का तिकला 
उपलब्ध हो सकता था और न रुपये का तिक्का ही । सोना या सोने के सिक्के 
मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं था और देश में रुपये की नोंग बहने 
से रुपये का सिक्का भी उपलब्ध नहीं था। बल्कि १ श्रगस्‍्त १६३६ से लेकर 
| ३१ अगस्त १६४५ के बीच में रिजर्व बैंक के इश्यू विभाग में ५८“४ करोड़ का 
रुपये का सिक्का और कम हो गया जब कि इस समय में ६७४८ करोई डी 
स्टरलिंग सिक्‍यूरिट्रीय और २००६ करोड़ रुपये की रुयया सिक्यूरिटोज डी 
मात्रा में इृद्धि हुई | 

स्टरलिंग सिक्‍यूरिटीज्ञ नो इंदनी बढ़ी हुई मात्रा में इकट्ठी हो गई 
उसका कारण यह था :--भारत सरकार ब्रिटिश सरकार और दूसरे मित्र रा्धो 
के लिये यहाँ युद्ध सामग्री खरीदती थी। प्रिटिश सरकार इस सामग्री की 
कीमत 'भारत सरकार को लन्‍्दन में स्टरलिंग में चुका देती थी। भासत सरकार 
इस स्टरलिंग का उपयोग 'होम चार्चेशः के लिये और भारत पर जो स्टरलिंग 
ऋग था उसे चुकाने में करतो थी श्र इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को ऋण के 
रूप में दे देती यी । इस ऋण के बदले में त्रिटिश सरकार डसे अपने श्राई-श्रो- 
यूज ( 008 ) या स्टरलिंग सिक्‍्यूरिटीज़ दे देती थी जो मारत के रिवत वेक 
के एसेद्स के तौर पर लन्दन में जमा करदी जाती थी। ये स्टरकिंग सिक्यूरि- 
टीज रिजर्व बैंक के वैंकिंग विमाग में जमा होतीं पर जब उनके एव में नोद 
जारी करने होते तो ये -विक्‍्यूरिटीन बैंक के दश्यू डिपार्ठमेंट में जमा कर 
जातीं और उतने ही नोट जारी कर दिये जाते। इस प्रकार युद्ध काः 
हमारे देश में स्टरलिंग सिक्यूरिटोब तो जमा: होती गई और नोट जारी हो 
गये और उनके द्वारा मुद्रा प्रार किया राया। रिजर्व बैंक के पास स्र्टिय 
आने का एक दूसरा साधन यह था कि भारत को विन्हें माल के बदले में झपम 


भेजना होता था उनसे बैक स्टरलिंग तो खरीद लेवा था और एब्ननर में उ्ती” 


रुपया चुका देवा था | ु 
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१६४१ के आ्विनेन्‍्स से यह संशोधन कर दिया गया कि इससे पहले जो रुपया 
सिक्यूरिटीज़ के बैंक के इश्यू विभाग में जमा दोने की ४० करोड़ की अधिकतम 
मर्यादा थी वह आगे नहीं रहेगी । फलस्वरूप अत्र भारत सरकार के लिये यह संभव 
हो गया कि वह रिजञव बैंक को अपने ट्रेजनी विल या आई-शओ-यूज़ (0 08) बारी 
करदें। कुछ सिक्‍्यू रिटीज़ उन स्टरलिंग सिक्‍्यूरिटीज़ का स्थान लेने के लिये भी जारी 
की गई थीं जो स्टरलिंग ऋण चुकाने के पहले ब्रिटिश लेनदारों या ऋणदारों के 
पास थीं | 

रुपया और रेजगारी की सांग में बृद्धि--बुद्ध आर म दोने के बाद १६४० 
की गर्मियों तक तो देश की कागज़ी मुद्रा में जनता का विश्वास बना रहा । पर 
फ्रांस के पतन और इटली और बाद सें जापान के युद्ध में शामिल हो जाने के बाद 
लोगों का विश्वास डिगने लगा और नोटों को रुपये में बदलवाने की मांग बढ़ने 
लगी | इसके साथ-साथ लोगों ने रुपया और रेज्ञगारी इकट्ठा करना आरम्भ कर 
दिया । इस स्थिति का सामना करने के लिये एक और तो २५ जून, १६४० की 
एक विज्ञप्ति द्वारा वाजिब व्यक्तिगत या व्यापारिक आवश्यकता से अधिक रुपया 
या रेज्ञगारी इकट्ठा करना अपराध घोषित कर दिया गया, दूसरी ओर सरकार नेः 
मए रुपये और रेज्षयारी जारी करके नई कम चांदी की (२० प्रतिशत चांदी, ३३ 
भाग के बज्ञाय) अ्रठन्नी और चवन्नी और बाद में कम चांदी का रुपया सी जारी 
करके, नए अघक्षे, इकन्नियाँ और दुश्नन्नियोँ जारी करके और रुपये में नहीं बदले 
जाने वाले एक रुपये के नोठ जारी करके इस स्थिति को सभालने का प्रयत्न किया। 
इसमें कोई सदेह नहीं कि बहुत समय तक बावजूद सब प्रयत्नों के स्थिति गमीर 
चनी रही थी। भारत सरकार ने रुपये के पुराने सिक्कों की जिनमें ३॥ 
भाग चांदी का था धौरे धीरे कानूती हैसियत खुतम करूदी। पिक्टोरिया' 
छाप के रपये श्रौर श्रठ॒न्नियों का चलन ३१ माच, १६४९ से, एड्वर्ड सप्तम 
के रुपये श्रौर अठन्नियों का चलन ३४१ मई, १६४२ से और जारज पंचम और 
जाज पश्टम के रुपये और अठन्नियों का चलन ३१ मई, १६४३ से बंद कर 
दिया गया | 

विदेशी विनिमय की स्थिति और उसका निरयंत्रणु--यद्द हम पहले 
लिख चुके हैं कि रुपये की १ शिलिंग ६ पेंच के वरावर विनिमय दर बनाये रखने 
में सरकार को बड़ी कठिनाई अ्रनुभव होती रही ओर इस कारण देश का बहुत 
सा सोना भी विदेशों को भेजना पड़ा । पर युद्ध के आरम्भ होते ही रुपया-स्टरलिंग 
दर में दृढुता आ गई क्योंकि युद्ध का असर भारतीय व्यवताय और व्यापार के 
ओें पढ़ा, देश का निर्यात बढ़ा और विदेशी व्यापार का संतुलन हमारे अनूकछूल 


'॥४४ भारतीय अशथेशाल्त्र की रूपरेखा 


जाने ज्गा। रिक्र्व बैंक ने स्टरलिंग की खरीद बड़ी मात्रा में करना आरब्म कर 
“दिया । अब १ शिलिंग ६ पेैंस की विनिमय दर कायम रखना आतान 
हो गया। 

पर जैसे ही डालर, येन ओर दूसरी मुद्राओं की तुलना में स्टरफिंग गिरने 
लगी, रुपये की विनिमय दर भी इन मुद्राओं में गिरने लगी | बाद में त्टरमिंग- 
डालर दर ४-१ पर निश्चित करदी गई तो रुपये-डालर की दर भी १०० डालर 
प १३२ रुपये की दर पर निश्चित हो गई । 

जहाँ तक विदेशी विनिमय के नियंत्रण का प्रश्न है, भारत सरकार 
'रिक्षव बैंक के एक्सचेंज कन्ट्रोल डिपार्टमेंट को यह कार्य सौंप दिया। इस नियंत्रण 
का उद्देश्य विदेशी विनिमय का अपव्यय रोकने का था , रिजर्व बैंक ने किन्हों 
ज्वाइ'ठ स्टॉक और ए.क्सर्चैंज बेंकों फो विदेशी विनिमयाभें लेन-देन करने का 
अधिकार दे दिया | उनकी यह श्रादेश था कि रुपया-स्टरलिंग दर और लद॒न 
एक्सचैंन कन्ट्रोल की दरों के आधार पर वे अपना लेन-देन करें | ब्रिडिश साम्राज्या- 
न्तर्गत देशों को स्टरलिंग क्षेत्र का नाम दिया गया। इस क्षेत्र में विदेशी-विनिमय 
के लेन-देन बिना किसी रोक-टोक के हो जाते थे | पर इस क्षेत्र के बाहर से होने 
वाले लेन-देन पर कड़ा नियंत्रण था| केवल वाजित्र व्यापारिक या व्यक्तिगत ्रीर 
यात्रा संत्रंधी श्रावश्यकता पूर्ति के लिये विदेशी विनिमय मिल सकता था श्रौर 
पूँजी निष्कासन और विदेशी विनिमय में होने वाले स्पेक्यूलेशन को रोकने का 
ग्रयत्न किया जाता था। ह 

आयात-सियांत नियन्त्रण--विदेशी विनिमत्र नियंत्रण की एक अनिवार्य 
'शर्त यह थी कि आयाव ओऔर निर्यात का भी नियन्त्रण किया जावे। भारत सरकार 
में आयात निर्यात पर भी नियन्त्रण क्रायम कर दिवा। जब तझ किसी नाले 
कौ--जिसको आयात करने के लिये लाइसेंस लेना आ्रावश्यक था--श्रायात करने 
का लाइसेंस नहीं मिल जाता उसके लिये विदेशी विनिमय नहीं मिल सकता 
था | इस प्रकार स्टरलिंग क्षेत्र के बाहर जो माल निर्यात होता था ठत्त पर इस 
वात का रिजर्व बैंक के द्वारा नियन्त्रण था कि नियात के बदले में विदेशी विनिमय 
भारत को मिल जावे और निर्यात के बदले में चुकाश इश अगर 
किया जावे कि माल के एवज में अ्रधिक से अश्रधिक विनिमय हे मृ 
प्राध हो सके | भारतवासियों तथा ताम्राब्यान्तर्गव दूतरे देशों 
“निवासियों के पास जो भी डालर की आमदनी होती थी बद् सब एस्सार 
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माल के आयात-निर्यात पर होने वाले नियन्त्रण के साथ द्वी साथ विदेशी 
सिक्‍यरिटीज़ श्रौर सोना चॉदी और करेंसी नोटों के आयात-निर्यात पर भी निय- 
त्र॒णु कर दिया गया था | सोना और चॉदो के आयात के लिये रिजुर्च बेक से 
लाइसेंस तठेना होता था। पर आयात के लिये लाइसेंस आसानी से मिल्ल जाता 
था । निर्यात के बारे में स्थिति यह थी कि बिना रिजर्व बक की स्वीकृति के सोने का 
निर्यात नहीं हो सकता था:। चाँदी का निर्यात साम्राज्यान्तगंत देशो और श्रमेरिका 
को तिना रोक के श्रोर तठत्य देशों को भारत मत्री की स्वीकृति से जून १६४१ तक 
होता था पर बाद में लंका को छोड़कर सन जगद्द के लिये चांदी का निर्यात बंद कर 
दिया गया । लका को जो विशेष सुविधा दी गईं थी वह मई १६५१ में समाप्त 
करदी गई । इसी प्रकार लिक्यूरिटीज बिना रिजर्व बैंक की इजाजत के बाहर 
नहीं भेजी जा सकती थीं ओर न बाहर से उनका आयात हो सकता था | भारत से 
बाहर एक सीमा से अधिक जवाइरात और नकद सेजने के लिये भी लाइसेंस लेना 
आवश्यक था | शत्रुओं का जिन देशों पर श्रधिकार हो गया था उनके करेंसी नोटों 


का श्रायात बन्ड था । 
एम्पायर डालर पूल -१६३६ में इगलैंड ने स्टरलिंग क्षेत्र के देशो के 


विदेशी बिनिमय के जो रक्षित कोप थे उन पर नियंत्रण कर लिया। श्रगर किसी 
स्टरलिंग च्षेत्र से बाहर के देश से होने वाले व्यापार के फलस्वरूप क्रिप्ती स्टरलिग 
क्षेत्र के देश का लेना रहता था तो उस देश को तो चुकारा स्टरक्षिंग 
में हो जाता श्र डालर 'एम्पायर डालर पूल' में जमा हो जाता | अगर किप्ती 
सद॒स्‍्य देश को डालर की आ्रावश्यकता दोतो तो वह उस पूल्न में से जो बैंक श्रॉव 
इगलैंड में जमा रहता था ले सकता था। मारत भी इस डालर पूल का सदस्य 
था | पर इृधका देश में वराबर विरोध था कि भारत जो डालर कमाता है उसको 
डालर पूल में क्‍यों जमा क्रिया जाय । भारत द्वारा कमाये हुए डालर पर भारत का 
ही पूरा अधिकार रहना चाहिये। १६४७ में भारत की यह आवश्वासन भी मिल 
गया कि वह अपने डालर साधनों का स्वतंत्रता से उपयोग कर सकेगा। पर इस 
बारे में १६४८ में फिर कुछ प्रतिबध लगाये गये जो १६४६ में हटा दिये गये। 
जब स्टरलिंग के साथ रुपये का अवमूल्यन हुआ तो श्रन्य देशों के साथ भारत 
ने भी डालर को कम ख़च करने की नीति स्वीकार की | इसके बाद डालर की 
स्थिति में छुघार श्राया पर १६४१ में फिर यह स्थिति विगड़ने लगी 
द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतीय मुद्रा 

द्वितीय महायुद्ध का भारतीय मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में हमने 
लिखा है | महायुद्ध समाप्त द्ोने के बाद भारतीय मुद्रा संत्रंधी स्थिति में क्या क्‍या 

रे, 


पूडद्‌ भारतीय अथेशासत्र की रूपरेखा 


परित्रतन थ्राया, और कौन कौन सी महत्त्वपूर्ण घटनायें घटी तथा श्राज भारतीय 
मुद्रा से संबंध रखने वाले जीवित प्रश्न क्या हैं, अब हम इस पर विचार फरेंगे । 
मुद्रा का विस्तार--इस विषय में सबसे पहला प्रश्न म॒द्रा के विस्तार 
से संबंध रखता है। युद्ध समाप्त होने के बाद प्रतिवर्ष साल के श्रन्त के ओकड़ों हे 
आधार पर प्रचलन मेँ कुल नोर्ठों की संज्या में तो इद्धि जारी रही पर प्रचलन में 
प्रतिशत वृद्धि और कुल चृद्धि में तो १६४३-४४ से ही कमी आना शुरू हो गई 
थी | १६४८-४६ में पहली बार प्रचलन में नोटों की कुल संख्या में भी कमी 
आई । जहाँ १६४७-४८ के अन्त में प्रचलन में कुल नोटों की सख्या १३०४ करोड़ 
तक पहुंच गईं थी वह संख्या १६४८-४६ में ११६९ करोड़ और १६४६-५७ हैँ 
११६१ करोड़ पर आ गई। १६४०-४१ में १९४७ करोड़ रुपये के नोट प्रचत्त 
में थे ( रिजूव बैंक बुलेटिन अप्रैल १६५२ ) | भारत में प्रचलन में नोटों की संख्या 
में १६३७-१८ के बाद पहली बार १६४८-४६ में ७*८४ करेड़ रुपये की श्रौर 
बाद में १९४६-५० में ४८४ करोड रुपये की कमा श्राई। इस प्रकार उपये रे 
सिक्‍के के बारे में भी हम यही देखते हैँ कि १६४२-४३ के बाद से इसकी मांग में 
कमी आने लगी है यद्यपि कुल रुपये के सिक्‍के के परिमाण में कुछ न कुछ वृद्धि 
होती रही | पर १६४७-४८ में तो रुपये के लिक्‍्के के प्रचलन की संख्या में ही 
१२०३४ करोड़ की कमी झा गई । १६४८-४६ में ४०३१ करोड़ रुपये प्रचलन में 
कम हुए; हालांकि १६४६-५० में २-२६ करोड़ की इद्धि हो गई | १६४०-५१ में 
बुद्धि की मात्रा बढ़कर ४८ करोड़ रुपया हो गई | १६४०-५१ में १५३ करोड़ 
रुपये के लगभग रुपये के सिक्के प्रचलन में थे | दिसबर १६५४१ में १४० करोड़ के 
लगभग रुपये के सिक्के प्रचलन में 'थे। रेज्ञगी को मांग भी १६४४-४५ करे 
पश्चात कम हो गई | यहाँ तक कि १६४८-४६ में केवल २४ लाख रुपये की नं 
रेज्ञगी प्रचलन में ज्यादा आई जब कि १६४७-४८ में ४ करोड़ के लगभग, 
१६४६-४७ में ६ करोड़ के लगभग और १६४४-४६ में १० करोड़ के लगमग के 
अधिक रेजुगी प्रचलन में आई थी। १६४४-४४. में १६ करोड़ रुपये की नई रंजर्ग 
प्रचलन में आई थी | १६४६ -४० में तो २-१६ करोड़ की रेजृगी प्रचलन मे कम 
हो गई | १९५०-४१ में यह कमी ३०२० करोढ़ की थी । नोट, रुपया ओर रेदगारी 
सबको मिला कर देखने से यद्द मालूम पढ़ता हैं कि १६४२-४र में सबसे श्रति 
मात्रा में मुद्रा का प्रचलन बढ़ा । यह मात्रा ११८ करोड़ से भी अधिक इपन हे 
थी। उत्के बाद कमी श्रावी गई और १६४६-४७ में इृद्धि की बह मादा? 
करोड़ के आलपास दी रद गई | १६४८-४६ में तो कुल मात्रा में *९ करोई है| 
के लगभग की और १६४६-५० में ५७१ करोड उपये की कमी दी श्राप ; 


द्वितीय महायुद्ध और मुद्रा छ४७ 


पर १६४०-५१ में एक साथ ८८ करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि होगई | बैंक के 
डिपाक्षिठ के बारे में जो आंकड़े मिलते हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि मार्च १६४४ 
तक तो डिपाजिठ की वृद्धि की दर बराचर बढ़ती गई पर उसके बाद कमी आने 
लगी | १६४८-४६ में डिपाजिट की मात्रा में कमो श्रा गई और १६४६-४० में 
भी कमी रही हालांकि १६४८-४६ की अपेक्षा कम | १६५० ३१ में जमा मुद्र। की 
मात्रा १५३ करोड़ रुपये'से बढ़ गई | १६५१-४२ में जमा मुद्रा में १६४०-४१ की 
अपेक्षा कुल में कितनी इृद्धि हुईं या नहीं इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैँ पर शेड्टूल्ड 
बैंक की जमा में लगभग ७ करोड को इृद्धि हुई ओर यह जमा ८-४६ करोड़ रुपया 
थी ( रिजव॑ बैक छुलेटिन अगैल १६५२ ) | यदि हम कुल मुद्रा की मात्रा का जिसमें 
करेंती ( रेजयारी के अन्ावा) और टिपाजिंद दोनों ही का समावेश है, 
विचार करें तो हम देखेंगे कि कुल मात्रा में माच १६४८ तक तो इद्धि द्वोती रही 
यद्यपि मार्च १६४३ के बाद से वृद्धि को मात्रा की दर में आने लगी | १६४८-४६. 
में तो कुल मात्रा में ही ४३ करोड़ के लगभग की कमी हो गई और १६४६-४० 
में १८ करोड़ के लगभग कमी हो गई । १६३०-५१ में कुल मुद्रा की मान्रा में फिर 
&६*२ करोड़ रुपये की इद्धि हुई | ( करेंसो फ़ाइनेन्स रिर्रोट १६४०-४१ स्टेटमेंट 
१६ झ व १८ ) 

उपरोक्त विवरण का सार यह है कि युद्ध के श्रन्तिम वर्षों में मुद्रा प्रसार की 
राति घीरे घीरे कम होने लगी; यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आगया जब 
कुल मात्रा में ही कमी होना श्रास्म्म हो गई ) पिछले दो वर्षों में मुद्रा की मात्रा में 
फ़िर इंद्धि होना आरम्म हुआ है | इस इृद्धि का भूल कारण हमारे विदेशी लेन-देन 
के हिसाब में श्रनुकूलता का द्वाना था | 

स्टरलिंग सिक्यूरिटीज--छ्वितीय मद्दायुद्ध का एक बड़ा श्रसर यह हुआ्रा 
था कि रिजव बैंक के पाल स्टरलिंग सिक्‍यूरिटीज्ञ काफ़ी बड़ी मात्रा में जमा हो गई 
थीं। स्टरलिंग लिक्‍्यूरिटीज़् की यह बृद्धि अप्रेल १६४६ तक बराबर जारी रही | 
पर उसके बाद उसकी मात्रा फिर कम होने लगी। स्टरलिंग सिकयूरिटीज्‌ में अगस्त 
१६६६ के मुकाबले में/सबसे श्रधिक इंद्धि अप्रैल १६४६ में हुईं जब कि १७३१५१७ 
करोड़ रुपये तक वे पहुच गई थीं] उत्तके बाद स्टरलिंग सिक्‍्यूरिटीजु की मात्रा 
गिरने लगी । ३१ मार्च १६५० में उनका मूल्य ८५६ करोड़ रुपये के बराबर था | 
पर इसके बाद विदेशी प्रतिभूतियों कीं मात्रा बढ़ी ओर उनका मूल्य १६५०-४१ 
के अन्त में [5८४ करोड़) रुपये के बराबर था| इस वृद्धि का कारण विदेशी लेन- 
देन का हमारेइश्रनुकूल दोना या (करेंती फ़ाइनेन्स रिपोर्ट १६५०-३१ पृष्ठ ७०) | 
पर १६४१-४२ में विदेशी प्रतिभूतियों को मात्रा में यथेष्ड कमी श्रागई 


मासदीय अर 






































्घ कर कि कि 5] 8१. /ह 55 कक है] न] 4 है दी! #. डॉ १६१ हैंष, कल हर 
पु (४ य्र रू है है, ४ ॥९ श् गम [४ # ॥६, , है गा 7० 0० धप न ६ है* 
श्र पा 0 87 24,785 हब को ८. ) कक कि हैठ | ॥ ६. है ४ रे 
४ह गे: हि है हा प 078८ १६ +॥७ १20 गैए्र ही हा हर न 5 (/ [7 है मन है ड । हो त ि 
न रो हे १७ जि ५. जे हिल के हे 
िदिगम हं या का या टी £ि हक के मे हक हक 35 पर 2 मल 
और रण न (हि 48 5 म्टि हीए हे है |] एि. (वा १0 & |] का ध भू मम बार डा | 
: ' पु ॥४॥ हे, ७. ए / कह कर ॥ए ॥/* न्‍ हा 40" २. 89 ्ि 7५ कि ः कवि ् . | ४ रू 
(2, | ब, फ 7 ए $७ ए ४४० छः त+. + न के 0 के ् 
हर हि. [2 हहे ते हुए 4 | ॥ए बैठ रण पि... मर न मै है के कि 7 हि ह ६ ४ ॥४ (5 पं... 
7 हर के की % कह हा है (६ ७ १ 2 ४ ५ कह ए हि 9 75 7 4५ 5 
पहिया हि हि हि हि टिक है कि कद हि हवा हि 7 के 
22] है ० ;ः रे फि 5 गा! [:. ॥॥7 फ्ि धि [ए पा 0४ प्‌ १४५ नि हि फ् | फ ४0 /॥ 
5 हु कि ॥» ॥५ ॥ ॥ै६$ ५६ | व के £ | 9 ९ है. 6 67 | ७२ ५. है |] 
7 2 हर क गए वाई हे के पं हि... # ॥ई 77 0 गए (£ ॥ह ७; [| पी हा हे पा 
दपि ७ ॥# ॥ः की पट 6 ७ रह ८ न] फ् ि हि रु ता 2६ ४ ५४ पा दी 
दि के पिया मे 2४ | हि 0 ॥ हि हक छा श ० ४ 
ठ बा, हट “+ 5 हे ६ मी ४ पड ता गे! |ह १ हर है क ७ (5, 89 | 
॥ ५, ४9 | है ०० हा 0, रपट भुन्, तै ७ 5 ५ १ ९४ 0 ७४१ ॥/ ७ ५ 
3, के म्प्टि एक #. 0५ ५ ७० है. हरि 9० ढ़ ः ५ के ५६ # $ /£ ष 
;' मर वी. 2० 0 तंद  ॥ 4 १77 ०० ट्ट # हि ति ॥७ कि ॥07 |] 
कु ॥ए ४ ( अर (१ | (( (0 ५ | 4८ & )- | (2 का १ (4१॥ प्र ४ ऑक ५४ ्टि ०» ॥४ 24 ५ 7 2 
हर 2 नछ् (एक मा ७ हर हि ०७ हि. ४ ९ १: 42. तप 2 का ७, ० हि 
५0 [५ [॥ ५ ४ उप 9 शिव | टू जे त5 बा मप्र. 2 | ४ 
छ हर # पर हे है 76 ' हि ॥2 ॥॥! प्र ॥् ८/  [छ ड्ि ऐ 5 | 99 ९0०४ हर पट 
की ७४ "ए है ._ 2 कि | # नम ए ४ # १5 धर ४ 6. 0: 4 श 
|. 0 कि (6 ॥ऐे (ैरि "5 फ्र ५ 4 ॥0५9 2 ॥+* | (+ 6« पृ कि | क्ल्न ि 
हे मिकिप  पहक ॥ ह 0व वी हि ए का ही * 8 के आ 
नल ५ ५0९ रा ४ कुएं है ( | रत दर (५, जल्द वा ७ हर. 8४ कर बे ्ं रपट कं 
५ हर ितए 2८४ पल ७ ४ हे ४5 हा ७ ७ हि बंद पर 2 5 रि 
0 ७ ॥ *: बलि «| (| पता ए (56 पट थं कक 2) 0१ 9 (0 कि ( ४ ५ > 40७४ टफ 
छह. ४ पं #॥7 कि है ०८ (८ ४९ ७४ ९ ५: 07 | हे तह |. [8 # 0४ दा 
दे .. हि ४ ॥/ 7 था 7 हट धर आ ४ पट छ ४ .. ।॥ भड हट (7 2 ११९ 4 ३०७] 
४ ७८ |ं> | 9० एए ह 4 कट न ऐड हैः ७७ ४१ (5 
है | ++. 6२7 हा 0 (| बैठ ४ लत ॥9 हि हि ->.. 9 7४ एए पड का #+ रे ४2 $0' कं आ हर हे /छि* 
हि मई पड पु हक दिए टिक ४ हि ४ के 0 आह ही हर तर 2 हि ॥20 
आई ही हे पड़ आर दि " तऊ 24 हि. [एप है है, ४८ 9 पर शक 
रण ० ७७ /४ 2. 7 हैः ४ ः 9 0 2 न कि ७. है का |ए (2! | ,] बे प्ज् 
हित हि हि हक, ££ हि | आई 
कह ( पाए | एए 6 | पी किए 5 9 की छिं | 9 | ४ ७ कि एि था हि | व ० हए की 
4) 


द्वितीय महायुद्ध और मुद्रा धूडह, 


निर्यात पर भी नियंत्रण कायम है। नियंत्रण सम्बन्धी नियमों में अवश्य समय 
समय पर परिवर्तन होता रहता है। १७ फरवरी १६५१ से पाकिस्तान भी विदेशी 
विभिमय के नियन्त्रण के क्षेत्र में आ गया है क्‍योंकि भारत ने श्राजिरकार पाकिस्तान 
का अपने रुपये का अंवमूल्यन नहीं करने का निर्णुय स्वीकार कर लिया | 

स्टरलिंग पावने की समस्या--यद्द हम लिख चुके हैं कि किस प्रकार 
द्वितीय महायुद्ध के समय मारत के पास स्टरलिंग पावना एक बड़ी मात्रा में जमा 
हो गया । यह स्टरलिंग पावना मुख्यतः रिजर्व बैंक के इश्यू डिपार्टमेंट और बैंकिंग 
डिपार्टमेंट मे जमा हुआ | हलांकि यदि हम देश मर के समस्त स्टरलिंग पावने का 
विचार करने लगें तो हमें रिजर्व बैंक के अतिरिक्त दूसरे बैंकों और श्रन्य व्यक्तियों 
था कंपनियों श्रादि जिनके पास भी स्टरलिंग हो उनका भी विचार करमा चाहिए । 
पर हमारे पास रिजर्व बैंक के अलावा और किसके षास कितना स्थरलिंग है इसके 
आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ओर इसलिए रिजृव बैंक के पास जो स्टरलिंस जमा हुआ 
उसी पर हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना होग | 

स्टरलिंग पावने में किस प्रकार द्रृद्धि हुईं इसका श्रनुमान इससे लगाया जा 
सकता है कि अ्रगस्व १६३६ में (अन्तिम शुक्रवार को) रिजूध बैंक के इश्यू विभाग में 
३६०५० करोड़ और बैंकिंग विभाग में ३:८० करोड़ इस प्रकार कुल ६३०३० करोड़ 
रुपये का स्टरलिंग पावना रिजव बैंक के पास था । युद्ध के समय में इद्धि होते दोते 
१६४५-४६ में इृश्यू विभाग में १०६१-२६ करोड़ और बैंकिंग विपाय में ४८८२३ 
करोड़ रुपये का और इस प्रकार कुल १४४६-४६ करोड रुपये का स्टरलिंग 
पावना रिजव बैंक के पाल जमा हो गया | १६४६-४७ में इसकी मात्रा बढ़कर 
१६६२०७१ करोड़ उपये तक पहुंच गई | अप्रैज्ञ १६४६ में स्टरलिंग पावने की मात्रा 
सबसे अधिक थी। रिजब बैंक के इश्यू विभाग में ११२४-०७ करोड़ और बैकिंग 
विभाग में ६०७-१० करोड़ रुपये का स्टरलिंग पावना एकन्नित हो गया था | अर्थात्‌ 
श्रपैल, १६४६ में कुल १७३१-१७ करोड़ रुपये का स्टरलिग पावना रिज़र्व बैंक 
के पास इकट्ठा हो गया था। इसके बाद स्टरलिंग पावने की मात्रा में कभी झ्राना 
श्रारंभ हुआ | १६४७-४८ में इश्यू विमाग में तो स्टरलिंग पावने में वृद्धि हुईं और 
११३५०३२ करोड़ उपये तक उसकी मात्रा पहुँच गई पर वैर्फिंग विभाग में स्टरलिंग 
पावने को मात्रा घटकर ४०६-६५४ करोढ़ रह गई और फलस्वरूप कुल मात्रा 
१५४२-२७ करोड़ उपये की दी रद्दी । चैंकिंग विभाग में स्टरलिंग पावने की कमी 
१६४६-४७ में दी आरम्म हो गई थी और वद सितम्बर १६४७ तक तो बराबर जारी 
रही, इस फमी का कारण यद्द था कि हमारे विदेशी व्यापार का सतदुलन प्रतिकूल 
होने लग गया था। १६४८-४६ में स्वरलिंग पावने की मात्रा इश्यू विमाग में तो 


बच भारतीय अरथशात्र की रूपरेखा 


कम होते दोते ६०७०४७ करोड़ रुपये और बैंकिंग विभाग में ३०७०७८ करोड़ <प;े 
तक श्रौर इस प्रकार कुल १२१५-२५ करोड़ रुपये तक पहुँच गई | स्टरलिंग पावने 
में एकदम इतनी कमी आ बाने के मुख्य कारण तीन ये | सब से बड़ा कास् 
यह था कि विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच उिज्ञर्द कफ 
एसेठ्स का जो घटवारा हुआ उसके कारण पाकित्तान जैंक को १ बुलाई १६४८ 
को ३४-४२ करोड़ रुपये का स्टरलिंग पावना दिया गया | इसके अलावा पाहि 
स्तान को भारत के नोढ लौठाने पर भी स्टरलिंग दिया गया | दसग कारण यूर 
था कि भारत-इ ग्लेंड में भारत स्थित युद्ध सामग्री ओर पेन्शन संदंधी सालाना 
किश्तों को चुकाने के बारे में जो आर्थिक समभौता हुआ था उसके कास्ण मी 
भारत को २८४-१६ करोड़ रुपये का स्टेरलिंग पावना इ गर्लेंड' को देना पढ़ा! 
स्टरलिंग पावने में कमी आने का तीसरा कारण आयात के अधिक होने का मी 
रहा | सन्‌ १६४६-४० में स्टरलिंग पावने की मात्रा और भी कम हो गई--इर्‌्‌ 
विभाग में ६४७-०४ करोड़ रुपये और दैंकिंग विभाग में, श्८०-६१ क)ेड़ रखे 
के, इस प्रकार कुल ८२७०-६३ करोड़ रुपये का स्टरलिंग पावना ब्रैंक के पात रह 
गया। इस कमी का एक कारण तो यह था कि साल के प्रारम्भ में श्रत्यधिक 
थ्रायात हुआ यत्रपि बाद में आयात नीति में कड़ाई आने से, निर्यात को बढ़ाने 
से और रुपये के अवमूल्यन से इनकी मात्रा में चृद्धि भी हुई | दूसरे, करे सी वी मादा 
में कमी आने का भी यह असर हुआ कि इश्यू विभाग में स्टरलिंग को मात्रा क्म 
हुईं यद्यपि बैंकिंग विभाग में बढ़ी | १६४६-४० का ठीके ठीक अन्‍्दाज्ञ इस बाव + 
खगाया जा सकता है कि २५४ मा १६४६ को रिज़र्व बैंक के इश्यू विभाग 
७४१०-६२ करोड़ रुपये और बैंकिंग विभाग में २०२०४२ करोड़ दपये और इस 
कुल ६४४-१४ करोड़ का स्टरलिंग था। १७ जून १६६४ तक ये मात्रार्य कम हो 
इश्यू विभाग में ७१०-३४ करोड़ रुपये तक और बैंकिंग विभाग में १२७-६४ 
रुपये तक यानी कुल ८३८“२६ करोड़ रुपये तक दी रह गई । अ्यात १६४६-३९ 
के प्रथम तीन मद्दीनों में १०५४-८४ करोड़ की कुल कमी आगई। पर डोर 
शआयात को कम करने, निर्यात को बढ़ाने और रुपये के अवमूल्यन ते स्थिति मे 
सुधार श्राया और ३१ मार्च १६५० को रिजञव बैंक के इश्यू विमाग में १४००६४ 
करोड़ रुपये और बैंकिंग विभाग में २०८“४३ करोड़ उपये, इस प्रकार कुल ८श्मर 
करोड़ रुपये का स्टरलिंग पावना बैंक के पास था। इसका अ्र्यद्द दुधा *# हे 
जून १६४६ के बाद से ३१ मार्च १६५० तक के लगमगय ६३ महीने में दल हक 
करोढ़ रुपये का स्टरलिंग पावना बढ़ा | यह, जैसा ऊपर लिखा जा छु्का हे 
की कमी, निर्यात की वृद्धि और रुपये के अवमूल्यन का असर था। 
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१६४० के अन्त में स्टरलिंग पावना ८३४ करोड़ रुपये का था। इसके बाद स्टर- 
लिंग पावने में इद्धि होने लगी। ३१ मार्च, १६५१ को उनका मूल्य ८८४ करोड़ 
रुपये तक पहुँच गया था | पर बाद में कमी आई | स्टरलिंग पावने के सबसे 
ताज़ा आँकड़े इस प्रकार हैं कि १६५१-४२ में रिक्र्व बैंक के इश्यू विभाग 
में ६२५२७ करोड़ रुपये की और बैंकिंग विभाग में १८७०-१४ करोड़ रुपये की 
विदेशीशति भूतियां और रोकड़ मौजूद थी । इस प्रकार १६४१-१२ को कुल विदेशी 
प्रतिभूतियां मय रोकड़ के ८८१२-४१ करोड़े रुपये की थीं जब कि ३१ मार्च, १६५० 
को कुल ८५४८-७७ करोड़ का और दिप्तम्बर १६५४० के अन्त में ८२४ करोड़ का 
स्टरलिंग पावना मौनूद था । 

स्टरलिंग पावने में कब कितनी वृद्धि हुई और कितनी कम्री हुई इसका 
विवरण ऊपर आ चुका है। इसके सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है 
कि इस प्रकार भारत का इ'रर्लैंड क्ज्ञंदार हो गया और भारत और इ'गलैड 
के बीच की स्थिति सर्वया बदल गई। पद्ले भारत से इगलैड को क॒ज़ लेना 
था पर अब भारत को इ गलेंड से७ लेना हो गया । भारत की यह स्थिति देश 
की श्रत्यन्त ग़रीबी के होते हुए भी बनी | इसका सक्तप में सार यह है कि 
भारत की ग़रीब जनता ने अपना पेट काटकर युद्ध के समय इनता खर्च 
धर्दाश्त किया । 

जय युद्ध समाप्त द्वो गया तो यह सवाल उठा कि इ गलैंड से जो इतना 
स्टरलिंग लेना है यह शौमातिशीघ्र बसूल हो। मारत का मत इस बारे में यह 
था कि देश की जनता ने कष्ट उठाकर इंग्लैंड तथा दूसरे मित्र राष्ट्रों 
की मदद की और फलस्वरूप यह स्टरलिंग पावना जमा हुश्रा | श्रव इगलैंड 
की देश की आयिक उन्नति के लिये आवश्यक इत्त स्टरलिंग पावने का भारत 
को चुकारा करता चाहिये | इगलैंह कौ व्थिति भी युद्ध के कारण आर्थिक दृष्टि 
से बहुत बिगड़ गई थी। वह ऐसा अनुमव करता था कि उसकी जेसी 
स्थिति है उसमें मारत का इतना क़र्ज्ञ चुकाना संभव नहीं है । जिस समय यह 
'कुज्ञे हुआ उल समय मारत में चीजों का मूल्य बहुत ऊँचा था और इस 
कारण कर्ज की मात्रा बढ़ गई। इन बातों का विचार करके इ'गर्लैंड कर्ज में 
कुछ कठौतरी चाहता था | इसमे देश में एक बड़ा विरोध खड़ा दो गया। 
पर आखिरकार कटोतरी का विचार समाप्त हो गया और भारत को कर्ज चुकाने के 
बारे में दोनों देशों में बातचीत आरम्म दोगई। 

उपरोक्त बातचीत के फलस्वरूप अगस्त १६४७ में ब्रिटेन ओर मारत में 
एक अन्तरिंम समझौता हुआ | इस समझौते की अवधि ३६ दिसंबर १६४७ को 
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में ्रिटेन से जो सामग्री और इन्स्टालेशन्स ले लिये ये उनका मूल्य तय किया गया, 
भारत के अंग्रे्न कर्मचारियों को जो पेंशन चुकाना था उसका पूँजीकरण किया गया 
और स्टरलिंग पावने के चुकारे के बारे में निश्चय किया गया। हमारा यहाँ 
आखिरी बात से ही सम्बन्ध है । इस बारे में यह निश्चय हुआ कि जून, १६३१ 
तक समातत होने धाले तीन सालों में से आखिरी दो सालो में ८ करोड पौंद स्टर- 
लिंग नंत्रर २ से नंबर १ खाते में ओर जमा किया जाय | पहले के ८'ह करोंड पौड 
में से केवल ३० लाख पौड ही खांच हुग्रा था | इसलिये इस नबर-१ के खाते में 
हंस अकार कुल १६ करोड पौंड नंबर २ के खाते से थ्राई हुई रकम में से इन 
तीन सालों में खर्च के लिये उपलब्ध किया गया | नंघर र से मंचर १ के अकाउन्ट 
में रकम बमा होने के बारे में यह निश्चित किया गया कि ४०-४० लाख पौंड 
की विश्तों में रकम जमा दो और नंबर १ के श्रकाउन्ठ में ७ करोड पौंड से कम 
रुपया कभी न रहे | समझौते के पहले वर्ष में १६ करगेड पौंड दुलेम मुद्रा 
बदलने का तय हुआ और दूमरे और तीसरे साल के लिये यद्द निएंय बाद 
करना निश्चय हुआ। 

इस समझौते के बाद भारत में श्रायात बहुत हुआ और नंबर १ के 
अकाउन्द में से रकम ख्च दो गई | इस समस्या को हल करने के लिये जून- 
जुलाई १६४६ में भारत सरकार का प्रतिनिधि मडल इ गलैंड गया | पड़ोँ यह 
समभौता हुआ कि बून १६४६ में समात्त द्वोने वाले साल के लिये जहाँ पहले 
समझौते में कोई रकम नहीं रखो गई थी श्रव ८-१ करोड़ पौंड की रकम 
नंबर २ सेनंबर १ के खाते में जमा की जाये। इसके श्रल्लावा ५ करोड पौड 
तक मई १६४६ तक श्रोपन जनरल लाइसेंस के श्रन्तर्गत जो माल बाहर से मगामा 
तग्र हो गया था उसके चुकारे के लिये देना तब हुआ | इसझ्ले अचात्रा जूप १६५६० 
और १६५९ में समाप्त होने वाले वर्षों के लिये नंबर २ से मंबर १ के श्रक्राउस्ट में 
४ करोड़ की बजाय ५ करोड़ पौंड का रकम तय की राई । पिछुले समभौते में यह 
मर्यादा भी तय कर दी गई थी कि मारत जुलाई १६४८ तक १६ करोड़ पींड ( ६ 
फरोड डालर ) दुर्लभ मुद्राओं में बदल सकेगा | इल समभौते में यह निश्चय हो 
गया कि भारत पर इस प्रकार की कोई मर्यादा न लगाई जावे | दूसरे शब्दों में 
भारत फिर स्टरलिंग क्षोत्र का पूरा सदस्य हो गया। इसके एवज्ञ में कॉमनवेल्थ के 
दूसरे राष्ट्रों के लाथ साथ भारत ने भी यह स्वीकार किया कि १६४८ में हुलभ 
मुद्रा दोनों से जितना श्रायात उसने क्रिया था उसका ३ ही जुलाई १६४६ से जून 
१६५० तक वह आयात करेंगा | जो आयात अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेकर किया 
जायगा वह इससे अलग दोगा | 


45 अपर 


पूपएड भारतीय अर्थशाह्र की रूपरेखा 


त्टरलिंग पावने के रम्बन्ध में भारत और इज्डलेंड में अन्दिम सनभौरा 
दिवन्चर १६४८७ में हुआ | इस सम्बन्ध में फिर फ़ररी १६५२ में भाग्त के दि 
मंत्री और ब्रिटिश चांतलर आओव एक््सचेकर में पत्रों का आदान-प्रदान हुआ और 
उपरोक्त समझौते को पक्का किया गया | इत समझौते के अनुसार निम्न खत 
निश्चय किये गए :-- 

(१) नं० २ अ्रकाउन्ट से नं० १ अक्काउन्ड में तुर्त ३१ करेड़ पैंठ उन 
कये जायें | ३० जूत १६४१ को नं० २ खाते में ६४-३ करोड़ 
भारत के नुद्रा कोप के छूप में रहेगी और विशेत्र परिह्यिति में यूना 
पूर्व चलाह करने पर ही 


१ 


रोड़ पोंड के अल्लावा आ्लागामी छः वर्षों में ( उस 


भारत नं० २ अकाउन्ट से प्रति वप्र ३३ करोड़ पोड से अधिक नहीं उठा सकंगा। 
मं० १ अक्ाउन्ट में हे४ करोड़ पोंड से नीचे रक्तम नहीं सिरने दो ज्वेगी! 


और दं० २ अकाउन्ट से प्रतिदष इत हिलाब से रक्षम दी जायेगी क्ि उपगेह 
रकम नं० १ अऋक्काउन्ट ने वनों रहे । 
(३) चदि छिती छाल उस साल की रकम पूरी 


देह वाद चाल 7००० उठाई अं अयार अत झरर 
वह् वाद के लाल में उठाई जा सकेगी। अंग 





आवश्यक होगी | 
(४) झूठ १६४७ के अन्त में नं० २ के खाते में जो मी रछूम होगी वद्द न* 
३ भें जम्मू कर दी क्ावगी । ॥॒ 
(४) अगस्त १६४७ के समम्ौते के अनुसार पूँजीयन लेन-देन सन्दन्दा 
हिलाव के खातिर वो रकन नं० २ से नं० १ के खाते में जना होने वाली है 5१ 
ऊपर डित वार्षिक रक्षम को नं० २ से नं० १ के खाते में बना करने के लिये काम 
सवा है उससे अलग होगी | कक 
5 लगाने के बारे में मौददा 


>> & के द्विदेम नौ जय बट जि ०] तर 
स्वरलिंग पादने के सर्वंध में मारत और ब्विठेन के बीच में जो दमस्तेे 
जे ब् हिएँ ठक ब-्>ज्डी5 नहा पदुधर ५. 
हैं दे सारी परित्यिति में ठीक माने छाने चाहिए. । अब वक स्वततप सम 
्न्श सु नह बट उका श्ागे इसका हु छ० 
उपयोग देश की आय्िक उन्नति के लिए नहीं हो सका, पर शान इसन 


द्वितीय मद्दायुद्ध और मुद्रा पूछूप, 


रखा जाना चाहिए | स्टरलिंग पावने की मात्रा को बहुत बढ़ने देना भी उचित 
नहीं होगा । यह भी आशा की जानी चाहिये जून १६५७ तक भारत के पास ' 
उतना ही स्टरलिंग पावना बच रहेगा जितना मुद्रा कोष की दृष्टि से आवश्यक है । 
रुपये का अवमृल्यन--युद्धोत्तर काल में सितम्बर १६४६ में इ गरलैंड द्वारा 
स्टरलिंग का अवयूल्यन करने के कारण मारत ने अपने रुपये का जो श्वमूल्यन किया 
' बद्द भारतीय मुद्रा ज्षेत्र की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी | इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्षक 
लिखना श्रावश्यक है | 

अवमूल्यन का अर्थ यद्द है कि जिस मुद्रा का अ्रवमूल्यन किया जाय उसकी 
विदेशी विनिमय में क्रीमत कम कर दी जाय | स्टरलिग के अवमूल्यन का अर्थ यद्द 
था कि अ्रवमूल्यन के पहले जहां १ पौंड स्टरलिंग के घदले में ४०३ डालर मिलते 

“ये अरब अवमूल्यन के फलस्वरूप १ पौंड स्टरलिंग के बदले में २-८० डालर दी 
मिलने लगे | स्‍्टरलिंग के साथ साथ दुनिया के कई देशों ने अवमूल्यन किया। 
भारत भी उनमे से एक था | इसलिए अवमूल्यन के पहले जहां १ र० के बदले में 
३२ सेंठ आते ये अब अपमूल्यन हो जाने से २१ सेंट ही आने रूगे | पौंड स्टरलिंग 
के मूल्य में अवमूल्यन से ३०५% की कमी की गई थी | भारत ने भी इतनी दी 
कम्मी की । दूसरे देशों में कई ने प्रिटेन के साथ अवमूल्यन किया तो सही पर कइयों 
की अवमूल्यन की मात्रा अलग अलग थी--जैसे कनाडा ने €'१% बेलजियम ने 
१२"३% इटली ने ६४४ अवमूल्यन किया था | अधिकतर अ्रवमूल्यन की दर वह्दी 
थी जो इ गर्लैंड की थी । पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया | 

अचमूल्यन का मूलभूत कारण यद्द था कि दुनिया के मुद्रा वाज़ार में डालर 
की कर्मी आती जा रही थी | इसी कारण डालर एक दुर्लभ मुद्रा बन गया था | 
डालर की इस बढ़ती हुईं कमी के कारण कई ये, जैसे :-- 

(१) अमेरिका के माल की बढ़ती हुई मांग | युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिये 
और युद्धकालीन दबी हुई चौज़ों की मांग को पूरा करने के लिये श्रमेरिकन माल की 
यह मांग बढ़ती जा रही थी | 

(२) अमेरिका अपने कच्चे माल की श्रावश्यकता बहुत कुछ स्वयं पूरी करने 
लगा था। नतीजा यह हुआ कि दूसरे कच्चे माल पैदा करने वाले देशों के लिये अन्न 
अमेरिका में अपना कच्चा माल बेचकर डालर कमाना संभव नहीं रहा | 

(३) दुनिया के दूसरे देशों में युद्ध के कारण थो विनाश हुआ उससे 

उत्पादन में बहुत कमी हुई । 

(४) इसी तरद्द से विदेशी विनियोग और इन्शोरेंस तथा जद्दाज़रानी की 
सेवाओं से होने वाली आय भी युद्ध के समय से कम हो गई थी | 


पूंप भारतीय अर्थशास्र की रूपरेखा 


अमेरिका के साथ शेप दुनिया का घाटा कितना बढ गया था इसका 
अनुमान इससे लगाया जा सकता है क्रि युद्धोत्तर काल का सबसे अधिक घाल 
१६४७ में ११९३ बिलियन डालर ( १ बिलियन --? अरब ) तक पहुँच गया था। 
इस स्थिति में उतार-चढ़ाव आता रहा। शेष दुनिया के डालर और सो 
रक्षित कोष की मात्रा में भी इसी तरह उतार-चढ़ाव आ्राता रह्दा। पर १६४६ के 
दूसरे त्रिमात यें शेष दुनिया के डालर और सोने के कोष में ३३० मिलियन 
डालर की कमी आगई | पर डालर की कमी सम्बन्धी सत्र देशों की स्थिति समान 
नहीं थीं | डालर के रक्षित कोष में १६४६ के तीसरे ब्रिमास ( जुलाई-घितम्बर ) में 
भी कमी आई | इस कमी को ठीक करने के प्रयत्न तो जारी थे, जैसे अमेरिका से 
निर्यात की मात्रा बढाने और श्रायात की मात्रा कम करने की कोशिश की जा रही 
थी, पर इन प्रयत्नों के बावजूद भी स्थिति बिगड़ती जा रही थो | इस समय श्रमेरिका 
में जो व्यापारिक और व्यवसात्रिक गति शिथिलता ( रिसेशन ) आरदी थी उसका 
असर भी स्थिति को विगाइने का हो रहा था क्योंकि श्रमेरिक्रा ऐसी स्थिति में अपने 
आयात में कमी करने के प्रयत्न में था | 

उपरोक्त स्थिति का अ्रसर स्टरलिंग ज्षेत्र पर तो बहुत ही घातक हो रहा 
था | स्टरलिंग ज्षेत्र के देशों के लिए: अमेरिकन माल का महत्त्व भी विशेष था। 
१६४६ के दूसरे त्रिमास की अ्रपेक्षा अमेरिका को जाने वाले माल से ६३ मिलियन 
डालर की आमदनी कम हुई और अमेरिका से श्राने वाले माल पर ८३ मिलियन 
डालर का खर्च कम हुआ । १६४६ के दूसरे त्रिमास में स्टरलिंग च्ेत्र के डाज्ञर 
ओर सोने के रक्षित कोष में २६१ मिलियन डालर की कमी शञ्रा गई और उसकी 
मात्रा १६५१ मिलियन डालर तक पहुँच गई | १६४५ के वाद यह सबसे कम मात्रा 
थी | सोने और डालर के रक्षित कोष में जिस दर से कमी आ रही थी अगर व 
गति चलती रहती तो वर्ष मर के श्रन्द्र-श्रन्दर सारा रक्षित कोप समात हो 
जाने का भय था | इस स्थिति का सामना करने के लिये १२ जुलाई, १६४६ फो 
कॉमनवेल्थ के राष्ट्रों के वित्त मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ । इसी में चद्व निश्चय 
किया गया था कि १६४८ की श्रपेज्ञा १६४६ जुन्नाई से १६४० जूत तक ७४४ 
डालर व्यय में कटौतरी की जाये। १६४६ के तोलरे त्रिमात्त में स्टरजिग छुत्र 
की स्थिति तो और भी बिगड़ी यद्यपि सारी दुनिया की स्थिति में कुछ सुधार भ्रवश्त 
हुआ था । इस तीसरे त्रिमास में इगलेंड के डालर श्रौर तोना रक्षित कोप मे ९९४ 
मिलियन डालर की कमी आगई थी । 

सितम्बर के दूसरे सप्ताह में अमेरिका, कनाडा और ब्रिठेत की सरकार्श 
के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें इस ल्थिति का सामना करने के १३ 


“द्वितीय महांडुद्ध और मुद्रा पूप ७ 


ऊँपाय सोचे गये, पर स्टरलिंग का अवमूल्यन करने का कोई संकेत नद्दीं था । पर श्८ 
सितम्बर-को यकायक इ“रगलैड ने|अवमूल्यन की घोषणा करदी | 

ब्रिठेन ने अवमूल्यन की घोषणा करने से पहले भारत सरकार से फोई 
विचार विनिमय नहीं किया था और न इस निर्णय की भारत को कोई पूर्व सूचना 
दी थी | ऐसा करना ब्रिेन का नेतिक कर्तव्य था। कॉमनवेल्‍्थ के राष्ट्रों फे प्रति 
उसकी सबद्याई श्रौर वफ़ादारी की यह मांग यी। ब्रिटेन के इस एकांगी निर्णय का 
भारत में बहुत विरोध हुआ | जहाँ तक मारत के स्वर्य के निर्यंय का सवाल था 
भारत के सामने तीन विकल्प थे--(१) अवमूल्यन नहीं करना, जिसका परिणाम 
रुपया स्टरलिंग दर में इद्धि होने का आता ; (२) श्रवमूल्यन करना पर ब्रिटेन से 
कम मात्रा में और (३) ब्रिटेन के बराबर हो अबमूल्य करना। देश भें इस प्रश्न 
पर वाद-विवाद भी चल्ला पर अन्ततोगत्वा भारत ने निर्यय यही किया कि 
इ'गलैंड के बराबर रुपये का मी अवमूल्यन किया जाये। भारतीय रुपया ३०*१२५ 
सेन्ट से घट कर २१ सेन्‍्ट के बरावर रह गया और सोने में भी रुपये का मूल्य 

7 ०*२६८६० १ ग्राम से गिरकर ००१८६६२१ ग्राम शुद्ध सोना हो गया। इस नये 

विनिमय दर का निर्णय तो २० सिम्बर १६४६ को ही घोषित दो गया था 
पर वह ज्ञागू २२ सितम्बर से हुआ क्योंकि बैंक श्रादि की १६ से २१ सितम्बर 
तक की छुट्टी थी । 

भारत ने श्रवमूल्यन का निर्णय इसलिये किया कि अन्यथा दूसरे स्टर- 
लिंग देशों' की मुद्रा के मुकाबले में रुपये का मूल्य बढ़ जाता। भारत का उन 
देशों के साथ निर्यात्‌, जो कि देश के कुल निर्यात्‌ का एक बहुत बड़ा भाग है, 
कम हो जाता, और भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्दा शक्ति पर भी बुरा असर 
पढ़ता | पर भारत के अवमूल्यन से दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र और प्रधानत: श्रमेरिका से 
जो माल हमें मेंगाना पढ़ता है जेसे खाद्यान्न, मशीनरी आदि वह मँहगा दो गया | 
पाकिस्तान ने अपने रुपये का अ्रवमूल्यन नहीं किया इसका मी श्रस्तर झुगा पढ़ा। 
कपास और पट्सन जैसे कच्चे माल का मूल्य बढ़ गया। अ्वमूल्यन से देश में 
मूल्य बढ़ने की शोर कुछ चीजों का निर्यात मूल्य बढ़ने की आशंका थी | इस 
स्थिति का सामना करने के लिये भारत खरकार ने कई चीज़ों पर नियांत-कर लगाया 

. जैसे लोहा और इस्पात तथा वेजीटेबिल तेल पर और जूड़ और जूढ के माल पर 

निर्यात-फर बढ़ा दिया | इसके अतिरिक्त इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक 
कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें नीचे;लिखी आठ बातें शामिल थीं :-- 

(१) विदेशी व्यापार का इस प्रकार संचालन किया जाय कि विदेशी 
विनिमय का व्यय/कम से कम हो | 


पू श्र भारतीय अ्र्थशाद्व की रूपरेखा 


(२) लिन देशों की मुद्राओं का उपये की अपेत्ता मूल्य बढ़ गया है उन्हे- 
ले खचाइना 


लो ओद्योसिक कच्चा मा रीदना पड़े उतक्की कौमद कम करने का हर तरह से 
प्रवत्त हा । 


(३) दुर्लम मुद्रा क्षेत्र को निर्यात होने वाली चौरडों पर निर्यात-ह 
ताकि देश को अधिक मात्रा में विदेशी विनिनव श्राप्त हो और अबमूह्यन 
होने वाले लाम सें विदेशी रू 53 25 


पह। 


9 ४ 


च्धाः 


रीदार और मभारतीब वेचने बाते के ताथ सा 
मारत तरकार का भी हिल्सा हो | 
(४) कादूती और शासन सम्बन्धी उपायों और साख व्यवस्था के निर्यत्रए 
बृद्धि को रोकने का प्रबत्न छिया लाये [ 
५) दिनियोग को श्रोत्ताहन दिया जाये ओर बचत करते के पक्त हें 
प्रचार किया लाये और याँवों में चेंकिंग छुविधा की व्यवत्या की जाये | 

(६) आय-कर के वक्ाया को सिलजुल कर तय किया जाये । 

(७) सरकारी खर्च में १६४६-४० में ४० करोड़ की और १६४०-४१ हें 
१६४६ ५० के बचठ के अनुमान की अपेक्षा कमसे कम ८० करोड़ दपये के 
बचत की जाये। 

(८) आवश्यक जीवन पदार्थो', निर्नित पदार्थों, . अन्न की रिडेल कीमतों 
में १०% कमी की जावे । 

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार मारत सरकार ने कई व्यावहारिक कदम 
मी उठाये | आयात नीति में कडाई लाई गई । जूठ के निर्यात मूल्य तय डिये गये 
कई चीज़ों का निर्यात-कर चढ़ाया गया और कई पर लगाया गवा। डेंसे कब्े कगत 
पर ४० उ० से १०० ८० नियाोत-कर कर दिया गया आर काला मिच पर ३०८ 
निर्योत्-कर लगा दिया याया। कपास के बाहर से फारव्ड ट्रेडिंग ब्र्न्द 5, बयां 
गया और शुई, शुड़ शक्कर और राह में मी उुद्ठा बन्द कर दिया गया ब्रतकार 
बचत की योजना राज-कृमचारस्यों पर लायू को गई और १६४०-४१ के 


सजा 


उद्योग धंधों के साथ कई रिऋायते की गई” । श्रामीण वीषण हूंच हक 
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अपनी ३० अ्रप्रैंल १६४० को समाप्त होने वाली वार्षिक रिपोर्ट में लिखा है कि 
१६४८ के अन्तिम त्रिमात और श्ट४६ के प्रथम त्रिमात्त में अमेरिका से प्राप्त 
होने वाले माल और सेवाश्नों के कारण ६-८ बिलियन डालर प्रतिवर्ष के हिलाव 
से अ्रमेरिका के पक्ष में संतुलन रहता था बह १६४६ के श्रन्तिम त्रिमास में ४-४ 
बिलियन डालर प्रतिवर्ष के हिलाब से ही रहा। स्टरलिंग क्षेत्र के विषय में 
रिपोर्ट में लिखा है कि इज्लैंड के सोना और डालर के रक्षित कोष में भी 
१६४६ के अन्त में १६८्टट मिलियन डालर से जून १६४० के अन्त में २४२२ 
मिलियन डालर तक की वृद्धि हो गई। संक्षेप में अन्तर्राष्ट्रीय कोष का यह कहना 
था कि अवमूल्यन का थो तत्काल का उद्देश्य था बह पूरा हो गया। श्रवमूल्यन 
करने वाले देशों की डालर सरंधी व्थिति में सुधार होने का प्रधान कारण आयात 
के कम से कम होने का था और निर्यात बढ़ने का अपेक्षाकृत कम असर था | 

जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है अवमूल्यन का हमारे विदेशी व्यापार पर 
अनुकूल असर पढ़ा । अ्रवमूल्यन के बाद के साल मर के हमारे विदेशी व्यापार 
के श्रांक्डों के अनुसार अरात्त १६४० में समाप्त द्वोने वाले ११ महीनों में हमारा 
कुल निर्यात ४५८ करोड़ रुपये का हुआ जबकि १६४८-४६ के समान समय में बह 
३६० करोड़ रुपये का ही हुआ था । दुलंम मुद्रा क्षेत्रों को १२७ करोड़ रुपये का 
निर्यात हुआ जब कि १६४८-४६ में वद्द ८६ करोड़ का था । सुलम मुद्रा क्षेत्र को 
होने वाले निर्यात का मूल्य ३३१ करोड़ था जबकि १६४८-४६ में उसका मूल्य 
२७१ करोड़ रुपया दी था | इस बढ़े हुए नियांत का कारण कुछ चीजों की मान्ना' 
बढ़ना श्र कुछ का मूल्य बढ़ना दोनों ही था। सूती वस्त्र के निर्यात में बहुत 
वृद्धि हुई। तम्बाकू, मसाला, अ्रवरक, चमड़ा आदि का निर्यात भी बढ़ा । हाल में 
रिजर्व बैंक की करेंसी और फ़ाइमेंस सम्बन्धी १६४०-४१ की जो रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई है उसमें भी १६४० के विदेशी व्यापार के खतुलन के जो ओकड़े दिये गये हैँ 
उनसे यद्द प्रगठ होता है कि चालू हिलाब में जहोँ १६४६ में कुल चुकारे का संतु- 
लन १६६-३ करोड़ रुपये से भारत के प्रतिकूल था वह १६४० में ६१-५४ करोड़ 
रुपये से भारत के श्रनुकूल द्ोगया। यदि हम करेंसी की दृष्टि से विचार करें तो 
मालूम होता है कि स्टरलिंग चैत्र के देशों के सम्बन्ध में जहाँ १६४६ में मारत को 
४६ करोद्ध रुपये का घादठा था वहाँ १६४० में ५६-७ करोढ़ रुपये की बचत हुई। 
इसी प्रकार दुलभ मुद्रा क्षेत्र के देशों के बारे में मी जहाँ १६४६ में ५१ करोड़ 
रुपये का घाटा था वद्दों १६५० में २६ करोड़ रुपये की बचत हो गई । दूसरे क्षेत्रों. 
के बारे में स्थिति यह थी कि १६४६ में ७०'३ करोड़ रुपये का घाद्य था वह. 
१६५० में कम होकर २७'१ करोड़ रुपने का दी रद्द गया | 


ब्ि६० भारतीय अथंशात्त की रूपरेखा 


उपरोक्त स्थिति के बारे में हमें वह अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि उमड़े 
लिये झावमूल्यन के अलावा कोरिया युद्ध से उत्पन्न वह परिस्थिति भी कारग: 
बिसने युद्ध की आशंका से युद्ध की दृष्टि से आवश्यक चीजों की अन्तर्गद्रीव नॉग 
में इद्धि करदी है | 

अवमूल्यन के बाद मूल्यों पर क्या अतर हुआ यह भी जानने का विषय 
है | यह तो ठीक दे कि अवमूल्यन के तुरन्त वाद ही मूल्यों में दृद्धि रोस्ने में 
सरकार किसी हठ तक सकल हो सकी। अश्रक्ट्वर १६४६ में जनरल इन्हेक्स 
बढ़कर ३६३०३ तक पहुँच गया यथा पर कहना कठिन है कि यह दृद्धि विस 
हद तक तो अप्रैल १६४६ में जो मूल्य वृद्धि आरम्भ हुई थी उसका परिणाम यीं 
आर किस हृद तक अवमृल्यन का | पर उसके बाद जनरल इन्डेक्स में कमी श्राई 
और दिसम्बर १६४६ में कम होते-होते वह १८१०३ पोइट तक पहुँच गया । पर 
बाद में वह वापतत ऊपर की ओर जाने लगा और मार्च १६५० में ३६२०४ तड़ 
पहुँच गया था | इसी समग्र ओरिया युद्ध के आर्म होने से मूल्यों की वृद्धि न 
केबल मारत में बल्कि संसार के दूसरे देशों में भी श्रधिक तेज़ी से होने लगी। 
उदाहरण के लिये अमेरिका में १६४० के पूर्वाद्ध में जहाँ थोक मुल्यों में ४ प्रतिशत 
इद्धि हुई थी वहाँ नार्च १६४१ तक १७ अतिशत इद्धि होगई। इसी प्रकार ह्निदिन 
में १६४० के पूर्वाद्ध में ६ प्रतिशत की इद्धि हुई थी पर उसके वाद के ११ महीनों 
में २४ प्रतिशत तक दृद्धि हो राई । कनाडा में अप्रैल १६५१ तक जून १६५४० मे 
१६ प्रतिशत मूल्यों में ब्रद्धि हुई | भारत में, १६४० के पूर्वाद्ध में ४ प्रतिशत की दृदि 
हुईं और जून १६३० से अप्रैंधल १६४१ तक १६ प्रतिशत की वृद्धि हुई । भाल में 
छनरल्ल इन्डेक्स जहाँ जूत १६५४० से ३८४०६ तक पहुँच गया था वह ६ संत 
१६५१ को ४४८*२ तक पहुँच गवा। यह ठीक है कि इसके बाद मूल्पों में डुद 
कमी आई हैं पर अ्रतर भी जून १६४० से वह कहीं अधिक हैं। श्रगत्त १६५४१ में 


मारत में जनरल इन्डेक्स ४२७*६ था | 
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ठ है कि अ्वमूल्यन के बाद मूल्यों में इंडि श्रा 
है। पर इस इृद्धि का एक बड़ा कारण कोरिया युद्ध रहा | १६४१ के मध्य से मूल 
में जो कमी आई दे उसके सम्बन्ध में परिच्छे १४ में विचार किया गया है | 
कया रुपये का एुनः मूल्यन किया जाय--स्टरलिंग पौंड के अवमूतगन 
के साल भर वाद ही ब्रिटेन में यह चर्चा चल पड़ी कि पौण्ड का रिर से म्ह्म 
( खिल्यूशन ) किया जाय । भारत में भी पुनः नूल्यन के बारे में चचा खली हेईे 
द्वारा उत्ते उपये का अवमूल्यन नहीं करने का फेतला कर दिया 
मूल्यन की चर्चा ने विशेष जोर पकड़ा अब इस इस इंरप 
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हू 


+ 


भारत ने पाकित्तान 
दो भारत में रुपये के पुनः 
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में थोड़ा विध्तार से विचार करेंगे। 

पुनः मूल्यन के पक्त में निम्नलिखित तक॑ उपस्थित किये जाते थे :-- 

(१) पुनः मूल्यन से हमारे देश में मूल्यों में कमी आ सकेगी । कोरिया 
युद्ध के कारण जो मूल्य वृद्धि दुनिया में हो रही है उसका श्रस्तर भारत पर भी 
पड़ा है ओर पुनः मूल्यन!| से इस मूल्य बृद्धि को रोका जा सकेगा । यह मूल्य वृद्धि 
इस तरह से रुक सकेगी कि जब्र रुपये को विदेशी विनिमय बढ़ जायगा तो बाहर 
से आने वाले सामान का मारत में रुपया में बढ़ा हुआ मूल्य नहीं होगा और इस 
प्रकार भारत में उनका मूल्य वृद्धि करने का असर नहीं होगा । पर यह आशा 
दुराशा मात्र साबित होगी। इसका एक कारण तो यह हैं कि रुमये का पुनः 
मूल्यन अगर कर दिया गया तो जो देश भारत को माल भेजते हैं वे अपने माल 
का मूल्य बढ़ा सकते हँ--जैसे देश में बाहर से आने वाले लाधान में ४०-५० 
प्रतिशत हिस्सा चावल का है जो हमें वर्मा, थाईलैंड, हिन्द-चीन' और मिस से 
सरकारों के मारफ़्त मिलता है | ये देश अपने चावल की क्रीमत बढ़ा सकते हैं। 
इसी प्रकार गेहूँ के चारे में मी यह संभव है कि अस्तर्राष्ट्रीय गेहूँ लमभौते में जो 
गुजाइश छोड़ी गई है उसका लाभ उठा कर गेहूँ की कीमत में भी वृद्धि करली 
जाय | जहाँ तक फि पूँजी पदार्थों का संबंध हैं उनके बेचने वाले कम हैं और 
खरीदने वाले अ्रधिक हैं और इसलिए उनकी क्लीमत में भी बेचने वालों द्वारा वृद्धि 
करना संभव हैं| जहाँ तक दूसरी श्रायात की चीजों का संबंध है श्रगर आ्रयात के 
व्यापारियों को वे सस्ती मिल्ल भी गई” तो यह आवश्यक नहीं है कि उन सस्ते 
मूल्यों का लाभ आयात व्यापारी अपने तक द्वी न रखकर उपभोक्ताओं तक पहुँचने 
दें | सारांश यह है कि रुपये के पुनः मूल्यन से मूल्य वृद्धि को रोकना संभव नहीं 
होगा | यद्द भी स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि 
विदेशी विक्रेता अपने माल की कीमत केवल भारत के लिये न बढ़ा सकें | ऐसा 
करना सम्भव है | साथ द्वी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में लगभग १६५६१ के मध्य से कुछ 
गिरावट आई है ओर मूल्य नियन्त्रण के लिये प्रयत्न मी किया जा रद्दा है | 

(२) पुनः मूल्यन के पक्ष में दूसरा तर्क यद्ध दिया जाता था कि अन्तर्राष्ट्रीय 
थ्यापार के ज्षेत्र में व्यापार का आधार हमारे पक्ष में हो जायगा। इसका श्रथ यह 
है कि आज की अपेक्षा समान नियात के बदले में दम श्रधिक मात्रा में आयात कर 
सकेंगे या कम मात्रा में निर्यात करके समान मात्रा में आयात कर सकेंगे | पर यदि 
दूसरे देश मी अपनी मुद्ाओं का पुनः मूल्यन करें, और ऐसा मानने का कोई कारण 
नहीं कि वे ऐसा नहीं करेंगे, तो हमें यह लाभ नहीं मिल सकेगा । 

(३) पुनः मूल्यन के समर्थकों की एक दलील यह रही है कि कोरिया युद्ध 
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के कारण अम्वराष्ट्रीय मूल्यों की इंद्धि हुई है, पर मास्त की निर्यात दसुश्ों झा 
डांसर की कॉमर्ता की अपक्ा कम सूल्य है। इसलिये पुनः मूल्य आवर्यत है 
ठाकि डालर और उपयें में मूल्यों की श्रतमानता जाती रहे । इस बारे में एु 
चात दो ध्यान देने की वह है कि उन्हीं चीज़ों का मूल्य खात तौर से बड़ा है के 
युद्ध की दृष्टि से आवश्यक है ; एन; का अतर इन्हीं चीजों तक सीमित र 
रद्द कर आम तौर पर पढ़ेंगा । इसलिए सद्दी यद्ट है कि जहाँ आवश्यक हं। नियात. 
कर लगा कर मारद से निर्यात को चरीज्ञों की मूल्य दृद्धि कर दी जावे । 

(४) पुनः सूल्यन के सनर्थकों का यह भी कहना था कि दरये की दिनिमः 


दर अधिक हा जाने से नियाव कम नहीं होगा क्योंकि हमारे निर्यात #* 
बल्तुश्रों की माँव ऐसी नाग है जिसे पूण करना हीं होगा। पर इनास 
सबसे ताज़ा अनुभव इस विषयव में ऐंसा नहीं है। यदि दम अवनल्पन महीं करते 


और निर्यात व्यापार को प्रोत्घाहन देने का प्रवत्न नहीं किया दाता दो हमारे 
निर्यात में अवरूल्वन के वाद जो दृद्धि हुईं थी वह न होदी | बढ के नियांव हें 
युरुबाय देशों से प्रतित्यर्दशा वढ़वी दा रही है । चूत्री कपढ़े में मी दमारी त्पिति 
गिरी है और जापान और लंकाशायर की प्रतित्यर्ध से इमारी स्थिति और कठिन 
होगी । चाय के निर्यात के बारे में भी हम सर्वथा निश्चिन्द नहीं हो सकते | इठी 
प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया में अच्छा उत्तादन होने पर काली निर्न की पूर्वि की 
ीध्थिति में छुधार आना आवश्यक है | दूखरी निर्यात की बस्सुओं के बारे में भी हमने 
विदेशों से जो व्यापारिक समझौते किये हैं उनमें कुछ वन्वन अपने पर लादू रखे 
हूँ | तारांश यह है कि पुनः मूल्यन का हमारे नियात पर प्रतिकृत असर पहना 
अनिवाद होगा । 
ऊपर हमने यह लिखा दे कि पुन: मूल्यन के पक्त में नो तर्क उपत्यित किये 
गये ये वे ठोस आधार पर आवागित नहीं है | अब हम उन बातों पर विचार बरेंगे 
जो पुनः मूल्यन के विपक् में कही जाती थीं | 
१) युनः मूल्चन के खिलाक़ खत्र से बड़ी दलील यह थोक डतका अकर 
अन्तर्गप्ट्रीय व्यापार और चुकारे की स्थिति पर छुरा पड़ेगा | उत्ती समय ६ 
अन्दर्सप्ट्रीय लेन-देन में १६४५० की अपेक्षा कम बचत को उंमावना लग २ 
१६४१ के प्रथन त्रिमाथ में १४ करोड दाये का बचत का अनुनान श् 
१६५० के अन्तिम निमास में ४६ करोइ की बचत थी। जंदा हि वाद का दिए + 
से साफ़ है यह उंमावना उद्दी खादित हुई | पिछुले मदोनों में हमारे आतातस 
चृद्धि हुईं है और निर्यात के मूल्यों में कमी आई है।इुनः मूल्वन का हल 
आयात को वढाने ओर निर्यात को क 
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विभाग ने भी शअ्रप्रेंल १६५१ में इस घात की पुष्टि की थी। उसका यह मत था कि 
१५० पुनः मूल्यन से ५० करोड़ के लगभग और ३०% से १३५ करोड़ के लगभग 
अन्तर्राष्ट्रीय चुकारे की दृष्टि से हमें घाटा होगा | 

(२) इससे मिलाजुला प्रश्न विदेशी विनिमय का था । पुनः मूल्यन के 
कारण हमारा आ्रायात बढ़ेगा पर उसका चुकारा करने के लिये आवश्यक विदेशी 
विनिमय की पूर्ति होनी चाहिये। पर पुनः मूल्मन से इसमें सहायता नहों मिलेगी | 
इसके श्रलावा विदेशी विनिमय का प्रश्न निर्यात की स्थिति से तय होना चाहिए 
न कि आयात की स्थिति से | 

(३) रुपये के पुनः मूल्यन का श्रसतर हमारे स्टरलिंग पावने का रुपयों में 
मूल्य कम कर देने का होगा । 

(४) पुनः मूल्यन का श्रतर सरकार के बजट की स्थिति पर भी घुरा 
पढ़ेगा क्योकि निर्यात-कर से जो सरकार को श्राय होती है वह कम हो जायगी और 
वह लाभ व्यक्तिगत व्यवतायियों को द्ोने लगेगा। इस समय भारत सरकार इस 
स्थिति में नहीं है कि वह आय के इस साधन का पंरत्याग कर दे | आयात-कर से 
भी आय कम होगी क्‍योंकि बाहर से श्राने वाले माल की रुपये में पुनः मूल्यन से 
क्रीमत कम हो जायगी । 

(५) पुनः मूल्यन के विपक्ष में एक दलील यह मी थी कि श्रन्तर्राष्ट्रीय 
ध्थिति आज बहुत अनिश्चित अवस्था में है। एक समय हमें पुनः मूल्यन के पक्ष 
में ध्थिति मालूम दो सकती है और ठुरन्त दी वह स्थिति घदल सकती है | ऐसी 
हालत में बार बार झाये के विदेशी विनिमय को घदला नहीं जा सकता | ऐसा 
करना देश के हित में नहीं हो तकता। फिर इस सम्बन्ध में भारत को हो सबसे 
श्रागे होकर क़रम उठाने की कोई श्रावश्यकता नहीं है, खास तौर से जबकि मूल्यों 
में व रहन सहन के खर्च में भारत की श्रपेज्षा दूसरे देशों में अ्रवमूल्यन के बाद 
ल्थिति अ्रधिक बिगड़ी है। उदाहरण के लिये सितम्घर १६४६ से मार्च १६३१ 
तक जहाँ मारत में मूल्य में १३४ और रहन सहन के व्यय में ६४ इद्धि हुई 
वहां अमेरिका में २०४ और ६%, ब्रिटेन में ३६४ ओर ७%, कनाडा में २२४ और 
११% तथा श्रास्ट्रेलिया में ४१% और २०% दृद्धि हुई । 

उपरोक्त विवेचन का सार यही है कि रुश्ये के पुनः मूल्यन के पक्ष में जो 
तर्क दिये जारहे ये वे ठोस नहीं ये । भार सरकार भी यह समझती थी जिसकी 
स्पष्ट घोषणा १६५१-२२ के बजट पर होने वाली वह के सिलसिले में वित्त मत्नी ने 
करदी थी | पिछुले महीनों में हमारे विदेशी ब्यापार कौ जो स्थिति सामने आई 
उस से यह स्पष्ट है कि रुपये के पुनः मूल्यन का निर्णय ग़लत साबित होता | 
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अवमूल्यन नहीं करने का पाकिस्तान का निर्णय--यह हम लिख चुके 
हैँ कि पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया। अन्तराष्ट्रीय मुदा कोप 
ने पाकिस्तान के इस निश्चय को स्त्रीकार कर लिया | भारत-पाकिस्तान वा 
विनिमय दर १०० पाकिस्तान के रुपये 5 १४४ मारतीय रुपये के आधार पर तय 
हो गया | प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान के इस निर्णय का सबसे बड़ा कारण 
यह था कि उसे इस बात का भरोप्ता है कि भारत को उसका कच्चा कपास 
और जूट हर हालत में खरीदना पड़ेगा और इससे उसे वड़ा लाभ होगा! पर 
भारत की यह विवश॒ता जल्दी कपात और जूढ के उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर समाप्त 
करदी जायगी | इसके विपरीत पाकिस्तान को लोहे व कोयले जैसी चीज्ञों की भाख 
से मेंगाने की ज़रूरत बनी रहेंगी और इसलिये अ्रवमूल्यन नहीं करने का निश्चय 
अन्ततोगत्वा पाकिस्तान के हित में साबित नहीं होगा | पाकिस्तान के सामने एक 
कारण यह भी था कि पूँ जी पदार्थों के आयात में उसे लाभ होगा पर कुछ मिलाकर 
न तो पूँजी पदार्थों का बहुत आयात दो सकेगा और न उनसे होने थाले लाभ फे 
बारे में बहुत निश्चित रूप से कद्दा जा सकता है। पाकिस्तान ने यह लाभ भी 
देखा कि भारत को जो ऋण चुकाना है उसकी मात्रा पाकिस्तान के रुपये में कप् 
हो जायगी | पाकिस्तान का यह भी कहना था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन 
( दुलंभ मुद्रा क्षेत्र में ) उसके पक्ष में है और इसलिये उसे श्रवमूल्यन की आ्राव- 
श्यक्रता नहीं थो | पर यह ह्थिति श्रनिश्चित और अस्थिर है । युद्ध की संभावना 
से जो श्रस्तर्ाष्ट्रीय बाज़ार में मूल्य इद्धि हुई उससे पाकिस्तान के लिये अपने दपये 
की इतनी ऊँची विनिमय दर रखना समत्र हो सका है। इस ह्थिति का अ्रन्त हंते 
ही पाकिस्तान के सामने यहद्व प्रश्न उपस्थित होगा कि वर्तमान विदेशी विनिमय की 
दर को कैसे कायम रखा जाये। जब पाकिस्वान अपने औद्योगिक विकास के शिये 
शआावश्यक चौज़ों का आयात करेगा, भारत कपास और जूट में स्वावलम्बी 
हो जायगा, अत्रमूल्पत नहों करने का चत्र श्रायात को बढ़ाने और तिर्यात को कम 
करने का श्रतर होने लगेगा तो आज जो पाकिस्तान के अनुकूल विदेशी व्यातर का 
संतुलन है कल वद्द उसके प्रतिकूल चला जायगा और वर्तमान विनिमय दर से 
होने वालो कठिनाई सामने आ घणायगी १ 

उपरोक्त विवेचन का सार यह है कि आज की ध्थिति में चाहे पार्दिस्तान 
के अवमूल्यन न करने से उसे लाम हो पर यद्द स्थिति बहुत समय तक चना 
शायद संभव नहीं दोगा। पाकिस्तान में इस समय कृषि पदार्थों के मूह हा 
गिर रहे हैं | इससे मो यह स्पष्ड है कि अ्रवमूल्यन नहीं करने के बावजूद भी पा'्- 
स्तान की आन्तरिक श्र्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं कद्दी जा सकती | 


द्वितीय महायुद्ध और मुद्रा ५.६४, 


विदेशी विनिमय संबंधी नीति क्‍या हो--अवमूल्यम और पुनः मूल्यन 
के संबंध में हमने अरने विचार प्रकट किये हैं। पर यहाँ एक श्राधारभृत प्रश्न यद्द 
उठता है कि वास्तव में विदेशी विनिमय संबंधी सही नीति क्या होनी चाहिये | 
१६२३१ के पहले अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं मान के जमाने में विभिन्न देशों के विनिमय दर 
में खोने के आधार पर सम्बन्ध5 निश्चित होता था। अगर किसी देश में आयात 
निर्यात से भ्रभ्रिक हो जाता था तो विदेशी व्रिनिमय उस देश के प्रतिकूल हो जाता 
था और उसे ठीक करने का उपाय यह होता था कि साख और कारोबार में कमी 
की जाती थी, इससे आय गिरती थी और चीज्ञों का मूल्य गिसता था, आयात 
कम होता था, निर्यात बढ़ता था और परिणाम स्वरूप सार सतुलन ठीक हो 
जाता था । 

इस व्यवस्था का यह दोष देखा गया, खास तौर से बीसवीं शताब्दी के तीसों 
की मन्दी में, कि विदेशी विनिमय की स्थिरता के लिये देश की श्रान्तरिक स्थिरता 
का परित्याग करना पड़ता था और देश में वेकारी ओर मन्‍्दी का सामना करना पढता 
था | नतीजा अह हुआ कि उक्त पद्धति का दुनिया ने परित्याग कर दिया। इसके 
सर्वया विपरीत यह नीति हो सकती है कि विदेशी विनिमय का किसी के साथ 
भी सम्बन्ध दिथिर न किया जाय | विदेशी विभनिमय की दर को सवंया स्वतंत्र छोड़ 
दिया जाये और वाज्ञार के मांग और पूर्ति के सिद्धान्त के आधार पर समय समय 
पर बह निश्चित होती रहे | सितंबर १६०० के अन्त में कनाडा ने और उससे 
पहले फ्रान्त और इटली ने इसी नीति को झपनाया। श्रन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उक्त 
दोनों नीतियों के बीच का रास्ता अपनाया है। इस बीच के श्ते के अनुसार 
विदेशी विनिमय की स्थिरता के पुराने सिद्धान्त और शआआरन्तरिक स्थिरता के नये 
सिद्धान्त में मेल बिठाने का प्रयत्न किया गया है। यदि किसी देश को विदेशी 
विनिमय की अमुक ढर को कायम रखने के लिये श्रान्तरिक श्रर्थ व्यवस्था में 
परिवर्तन करना उचित नहीं मालूम पड़े तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप अरने सदस्यों को 
विनिमय दर बदलने की इजाजत देता है। यह अवश्य दे कि इस प्रकार द्वोने वाले 
परिवतंनों के श्रन्तर काल में विनिमय दर स्थिर रहता है | इस स्थिर दर में 
१ प्रतिशत तक कम और ज्यादा दोनों दिशाओं में परिवर्तन हो तकता है | अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोप की पद्धति में परिवर्तन के लिये गुजाइश द्वोति हुए भी एक प्रकार की 
भर्यादा और स्थिरता है ! 

हमारे सामने सोचने का प्रश्न यह है कि हम स्वतंत्र और स्थायी विनिमय 
दर पद्धति में से किसके पक्त में हैं। श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप द्वारा स्वीकृत पद्धति में 
जल्दी जल्दी विनिमत्र दर में परिवर्तन करना संभव नहीं, उसका वस्तुतः श्राघार 


पू६६ भारतीय अर्थश्ात्र की रूपरेखा 


डालर है जिसका भविष्य अनिश्चित मालूम पड़ता है, और अत्यायी तौर पर 
संभावित विनिमय दर के परिवर्तन से लाभ उठाने के लिये पूँ जी के आने-जाने की 
इसमें गुजाइश है | पर स्थायी विनिमय दर नीति की इन कमियों के बावजूद सत्र 
विनिमय दर पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि अगर दुनियाँ के श्रघिकांरा देश 
इस पद्धति को अपनालें तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वड़ी अनिश्चितता और अत्त- 
व्यस्तता फैल जाये । इसलिये आ्रावश्यकता इस वात की है कि अ्रस्तराष्ट्रीय मुठ 
कोप अपने मियर्मों में कुछ ऐसे परिवर्तन करे कि जिससे अ्रावश्यकता होने पर 
विनिमय दर में अपेक्ञाकृत कम कठिनाई से परिवर्तन हो सके । होना यद्द चाहिये कि 
विनिमय दर में रोज़ बरोक़ परिवर्तन मी न ही, उसमें स्थायित्व मी रहे, श्रौर फिर 
भी वह स्थाचित्व अति की सीमा तक पहुँचा हुआ न दो | इसलिये इम इस पत्र 
में भी नहीं हैं कि रुपये को सर्वया स्वतन्त्र कर दिया जाये | 

विनिमय दर में कच परिवर्तन करना चाहिये--विनिमय दर में कर्मी. 
कभी परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है यह हम ऊपर लिख चुढ़े हैं। प्रश्न 
यह है कि इस स्थिति की पदचान क्या कि अ्रमुक॒ समय परिवर्तन करना आवश्यक 
है | सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि इस प्रश्न का निर्णय कई 
संभावित अवस्थाओं और स्थितियों के अ्रध्ययन पर निर्मर द्वोता है और इस 
अध्ययन में विचार भेद होना स्वाभाविक दे। इसलिये कई बार इस प्ररन पर 
मतमेद दोना स्वाभाविक है। फिर भी कुछ बातों को ध्यान में रखना श्रति 
आवश्यक है | 

पहली बात तो यद्द है कि विनिमय दर में परिवर्तन काफ़ी सोच विचार कर 
और दूसरे उपाय उपलब्ध न द्वोने पर दी किया जाना चाहिये। सही विनिमय 
दर का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि सामान्यतया एक देश का दूसरे वाक्की के देशों 
से माल और सेवाओं का क्रय-विक्रय इस प्रकार दो कि लेना-देना बरावर ता 
रहे । इसलिये यदि किसी देश के विदेशी व्यापार में असंदुलन उततन्न हो और 
खास तौर से घाटा दो तो या तो देश के अन्दर लागत-मूल्य का सउबत्व ठीक करके 
असंतुलन मिठाना चाहिये और अगर यद्द संभव न हो तो विनिमय दर में 
परिवर्तन करके उसे ठीक करना चाहिये। सितम्बर २६४६ में स्थ्रलिंग का 
अवमूल्यन इसीलिए किया गया कि स्टरलिंग द्ेत्र की चौनों का हाल जा 
समय इतना अधिक मूल्य था कि अ्रमेरिका में बिक्री कम द्ोदी थी और हक 
डालर की झामद बहुत कम द्वोती जा रही यी। इस स्थिति को झा 
लागत-मूल्य संत्रंघ को ठीक करके सुधारना संमत्र नहीं या इसलिए अ्वमूस्यन 
किया गया । 


द्वितीय मद्ययुद्ध और मुद्रा ६७ 


इसी प्रकार बाद में हम रुपये के पुनः मूल्यन के विपक्ष में रहे 
क्योंकि कोरिया युद्ध के कारण जो डालर मूल्यों में वृद्धि हुई और रुपये में निर्यात 
मूल्य अपेक्षाकृत कम था, इस अ्रसंतदुलन को हम श्रत्य ठपायाँ से, जैसे निर्यात- 
कर लगाकर, ठीक कर सकते ये । इसके अलावा पुनः मूल्यन का असर हमारी 
शाय में हमारे निर्यात को कम करना, श्रायात को बढ़ाना और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में भारत के प्रतिकूल असंठलन पैदा करना भी होता । इसलिये रुपये के 
पुनः मूल्यन की आवश्यकता नहीं थी | 


परिच्छेद १३ 
७ 
सावंजनिक वित्त 

साव॑जनिक वित्त का महत्व--आज राज्य के कार्यों का क्षेत्र बरार 
बढ़ता जा रहा है। हमारा देश भी इसका अपवाद नहीं है। न केवलाशान्ति 
और व्यवस्था बनाये रखना बल्कि जनता के सामाजिक और आधिक ज्ञीवन ने 
उन्नत करना भी राज्य के प्रत्यक्ष कार्यों में समाविष्ठ होता है। अ्रपनी बढ़ी हुई 
ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिये राज्य को बड़ी मात्रा में व्यय करना होता 
है, और वह व्यय किया जा सके इसलिये उसे श्रपने आय के साधन जुथने 
पड़ते हैं। यदि किसी समय आय की अ्रपेक्षा व्यय अधिक हो तो ऋण लेकर 
भी काम चलाना पड़ता है | कई ऐसे काम भी राज्य श्राज अपने हाथ में लेता है दो 
आगे चलकर आमदनी का जरिया हो जाते हैं पर आरम्म में उनमें पूँजी लगानी 
पड़ती है | यह जी भी ऋण लेकर लगाई जाती है। जब युद्ध होता है तो 
सरकारों को बहुत व्यय करना पड़ता है। ऐसे समय में भी सरकारें ऋण लेती 
हैं । जब हम किसी देश के सार्वजनिक वित्त का अध्ययन करते ई तो हमें इन 
सब पक्षों पर विचार करना पढ़ता है--सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, श्रौर 
सार्वजनिक ऋण । आज के युग में इस अ्रध्ययन का बड़ा महत्व है | देश की शांति, 
व्यवस्था और उन्नतिं का इस पर बहुत दारोमदार रहता है | 

सार्वजनिक वित्त का जब हम विचार करते हैं तो हमें केन्द्र, राज्य या प्रान्त, 
ओर स्वायत्त शासन संध्धा--सभी का विचार करना चाहिये | श्रव हम इसी श्राधार 
पर भारत के सार्वजनिक वित्त का अध्ययन करेंगे । 

सारत के सावजनिक वित्त की विशेषतायें--जिस श्रकार देश की 
आशिक अवस्था बहुत अंशों में सार्वजनिक दित्त पर निर्भर रहती है, उसी प्रकार 
देश की वित्त व्यवस्था भी देश विशेष की परित्यितियों--श्राथिक, सामानिर 
आर राजन तिक-से नियन्त्रित श्रथवा निर्धारित होती है। हमारे देश की वित्त 
व्यवस्था पर निम्नलिखित आर्थिक व्यवध्याओं और राजनेतिक परम्पराओं ने प्रभाव 
डाला है :-- ४ 

(क) कृषि-उद्योग की प्रधानता, गाँवों की आत्म-निभर्ता श्रोर 0 
एकाकीपन--देश की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है श्र आज भी कई 
बहुत अंशों में अपनी आवश्यकताओं के वारे में स्वावलंबी है। आमीण हवा 
अपनी आवश्यकताओं की कई वत्तुएँ स्वयं द्वी पैदा कर लेती है।इस बात की 

हि _कर की आप 

प्रभाव उत्पाद-कर (ग्रिः७88 >प69) के ऊपर पड़ता है। उत्ताद-कर 


सावेजनिक वित्त पद 


में अधिक प्रसार नहीं किया जा सकता । 
भारतीय याबों के दूर-दूर बसे हुए होने के कारण उनमें आर्थिक, सामाजिक 
और राजनैतिक जागरूकता पैदा करने के लिये अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। 

(ख) कृषि-निर्मरता--उद्योगों के समुचित प्रसारित होने के श्रभाव में देश 
की लगभग ६६% जनता कृषि पर अचलंबित है | इतीलिये भारतवर्ष में रागकीय 
वित्त का सचसे अधिक उत्पादक खोत राजस्व ( [8०ए७7००७ ) का मद्द है और 
उद्योगों से प्रा्त आय का आनुपातिक महत्व कम है । 

भारतीय कृषि की श्रनिश्चितता श्रोर संदिग्वता के ऊपर प्रकाश डालते हुए! 
भारतीय सरकार के विच-मनन्‍्त्री विल्लन ने यह उक्ति कही थी कि भारतीय 
कृषि वर्षा के साथ जुझ्ा खेलने के समान है ( 090 88707778 ६8 & 
88०08 7 506 एक॥8 ) | किसी शअ्मुक वर्ष में श्रनाइृष्टि का हानिप्रद प्रभाव 
विभिन्न राज्यों की राजस्व-आय के ऊपर ही नहीं पड़ता परन्तु परोक्ष में केन्द्रीय 
सरकार की श्राय के ऊपर भी पड़ता है | अनादृष्ठि के करण राजकीय सरकारों के 
दुर्भिक्च-सहायता के ऊपर किये गये व्यय में छृद्धि होती है, पीड़ित किसानों को 
राजस्व ( 0ए७००७ ) से मुक्त करना पड़ता है। जता कि ऊपर उल्लेख किया 
गया है, केन्द्रीय सरकार के वित्त बिसमाग के ऊपर भी इसका परोक्ष में प्रभाव 
पड़ता है | भ्रनाइष्टि के कारण जनता की क्रय-शक्ति कम हो जाती है, इस कारण 
केद्रीय सरकार की आय के विभिन्न सोतों--आयकर, बहि:शुल्कर ( 00807 
0०७ ) और रेल द्वारा प्राप्त आय में भी कमी आरा जाती है * | 

(ग) निर्धनवा--देश की अधिकांश जनता के निर्धन होने के कारण 
उनकी, कर-दान-च्षुमता ( ?95७०॥७ 09[8७४॥9 ) भी कम हैं | इती कारण हम 
शाष्ट्र-निर्माणकारी त्रवृत्तियों घर श्रन्य प्रगतिशील राष्ट्रीं की तुलना में अधिक व्यय 
नहीं कर सकते । राष्ट्रीय आय जॉच समिति ( ७६००७) ॥760776 ग्रित- 
पुएं7ए 000०7ां४९6 ) के अनुसार १६४८-४६ में हमारे देश में प्रति व्यक्ति 
श्रौसत आय केवल २५७४, रुपया वार्षिक थी । 

(प्र) केन्द्रित प्रवन्ध की परम्परा--ओँंग्र जो के शासन-काल में सचा तथा 
शक्ति का जो केन्द्रीयकरण हुआ उससे परंपरा से प्रचलित स्वतन्त्र ग्रामीण पचायतों 
का विघटन हो गया | तभी से स्थानीय विच (/009] 7579708) का महत्व क्रम 
हो गया | आज भी स्थानीय उसंस्याश्रों ( जिल्ला बो्ड और पंचायतों इत्यादि ) 
को अपनी आदिक-ौ्थिति में सुधार करने के लिये ब्रहुत, अशों' में राजकीय सर- 
फारों के अनुदान पर निर्मर रहनां पड़ता है। आज भी राजकीय सरकारों की 

+छ. कि. शरीक ३ 70087 770शं7्रछ॑ंशे कपं7॥७०७ 99-87;-9. 77. 


शू७० भारतीय अयंशाह्न की रूपरेखा 


वित्तिव नीति का स्थानीय ठंस्थाओं की वित्तिय नीति से कोई तम्बन्ध नहीं है। 
प्रत्येक स्थानीच त्वाचच शातन संस्था की कर-नीति भी प्रथक्ध है और इसका 
सम्बन्ध दूसरों की नीति से बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार की अनिर्य॑ष्ति और 
इथक कर-ययणाली के दोप स्पष्ट हैं । इतने व्यक्तियों के बीच में और डिलों के 
चीच में आ्थिक्र अतमानता पेदा करदी दे | स्थानीय उंत्याओं के परत््र तमी 
करण के अमाव में मितत्वचिता और कार्य-कुशलता में भी करनी जा नव 
इसके अतिरिक्त रालकीय अनुदान पर परावलम्बी होने के कार्य ओर ता 
साथ अपने ज्ञेत्र में पूर्श-ल्‍ूपेण स्वतन्त्र न होने के कारण स्थानीय संस्थाएँ अपने चेद्र 
की सनुचित आर्थिक उन्नति नहीं कर सकतीं | जहां संयुक्त राज्य अनेरिक्ता में 
कुल व्यय का ४५% व्यय, जापान में ३७% व्यय और जरमनी में ४०५ च्यय 
स्थानीय यवन्ध में होता है वहां मारतव् में ( १६३७-३८ ) केवल १६६८ ब्यथ 
होता है ।* खेद की वात है कि हमारे देश के नये संविधान में मी स्थानीय दि 
को यौरवशाली और महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है | 

( € ) राजनेतिक स्थिति--लगभय ढो शदाब्दियोँ के शातन-काल 
देश को पराधीनता का ग्रमाव भी हमारे सार्वजनिक वित्त पर पड़ा है। हमारा 
सार्वजनिक ऋण, सेना-व्यय और ऊँचे सरकारी कमचारियों के वेदन तथा सामा- 
'लिक सेवाओं पर होने वाला व्यव इसके ज्वलंत उदाहरण माने झा सकते हं। 

केन्द्र और राज्य का वित्त संवव--भारत एक संघीय राज्य है । यहां के 
सार्वजनिक वित्त का अध्ययन करने के लिये यह अनिदाय है कि हमारे संविधान 
के अनुसार केन्द्र और राज्य के आपस के सम्बन्ध को दम अच्छी दर मे 
समझ ले | इत सम्बन्ध का आधार केन्द्र और राज्य की सरकारें के छाय- 


विमाडन पर भी चहुत हृद तक है। जो कार्य केन्द्र के करने के हैं उनके दच 5 
ज़िम्मेदारी मी केन्द्र पर जाती हैं और उनकी आव भी उसी को मिलती ई # 
सेना, विदेशी नीति, रेल, डाक, तार आदि | इसी प्रकार वो काम सत्य के के 
के हैं उनके सम्बन्धी व्यय और आय के लिये राज्य डिम्मेंदार है जसे दूमिदा 

लगान, कृपि-आयकर, आदि | इसके अलावा इस सम्बन्ध में यद्द मी ध्यान सहन 
का प्रयत्व किया यया है कि केद् और राज्य दोनों को आब के परताल ताइन 


प्राप्त हो । विशेष परिस्थिति में केन्द्र द्वारा राज्य को उद्दायता देने का 58 ४! 
किया गया है। राज्यों की विद व्यवत्या पर केन्र को श्रावश्यक निर्वत्र् ऋ 
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सार्वजनिक वित्त पू७१ 


पारस्परिक समन्वय का अ्रधिकार भी दिया गया है | 

पहले की रियासतों के वित्त का एकीकरण--हमारें पराधीनता के युग में 
एक महत्वपूर स्थान तत्कालीन देशी रियाततों का था। ब्रिटिश सरकार के राज- 
नैतिक नियन्त्रण में उन्हें एक खास तरद की आज़ादी थी और तत्कालीन ब्रिटिश 
प्रान्तों और इन देशी राज्यों की शासन प्रणाली और व्यवस्था में बहुत श्रतमा- 
नता थी | भारत ने स्वतन्त्र होते ही इस समस्या को हल किया | छोटी-छोटी 
रियाततों को या तो पड़ौत के राज्यों में मिला दिया गया या फिर उनका एकी- 
करण कर दिया गया । कुछ केन्द्र के शासनाधिकार में लेली गई' और कुछ पूर्व- 
वत्‌ बनी रहीं। जो देशी राज्य केन्द्र में या पास के राज्यों में मिल गये उनकी 
वित्त व्यवस्था भी कैन्द्र या संत्रंधित राज्यों में शामिल हो गई। पर जो देशी राज्य 
और देशी राज्य संघ बच रहे उनका प्रश्न रद्दा। इन सबको नए विधान में 
राज्य का माम दिया गया, द्वालों कि पूर्ववत्‌ प्रान्तों से इनका भेद करने के लिये 
इनको बी” राज्य का नाम दिया गया जबकि प्रान्तों को 'ए' राज्य का नाम 
दिया गया। 

मित्र भिन्न बी! राज्यों का देश के संघीय शासन में शामिल होने का 
निर्णय अलग अलग समय पर हुआ । पर शासन के इस प्रकार एकीकरण 
होने के बाद भी वित्त का एकीकरण आवश्यक था। बिना इत एकीकरण 
के सारे देश के वित्त की समन्वयित व्यवस्था हो नहीं सकती थी | इस विषय 
में विचार करने के लिये भी बी० ठी० कऋष्णमाचारि की श्रध्यक्षता में मारत 
साकार ने एक कमेटी नियुक्त की और उसकी सिफारिश के अनुसार १ श्रप्रेल 
१६५० से “बी राज्यों के वित्त का ( काश्मीर के अलावा ) एकीकरण कर 
लिया गया | इन राज्यों में केन्द्रीय विषय' श्रव भारत सरकार के नियन्त्रण में 
झा गये। इस एकीकरण से एकाएक कोई श्रारथिक अ्रव्यवस्था न उत्पन्न हो 
जाये इस दृष्टि से यह निश्चय किया गया कि यह एकीकरण १० वर्षों 
में धीरे घौरे पूरा किया जाये। इस एकीकरण के फलस्वरूप आयात-निर्यात 
कर, श्राय कर, केन्द्रीय उत्पादन कर, भ्रौर रेलवे श्राय केन्द्रीय सरकार के पाल 
चली गई है। इसी प्रकार खर्च में सेना, ब्रॉड्कास्टिंग और राष्ट्रीय सड़कों 
का जिम्मा भी केनद्र पर चला गया है। राजाओं को मिलने वाला खर्च 
( प्रीति पे ) तो संविधान के अ्रनुतार कैन्द्र का ज़िम्मा होह्दी गयाया। ०! 
राज्यों की भांति बी' राज्यों को भी केन्द्र से 'सबवेन्शन? और 'प्रान्ट! लेने 
का हक मिल गया है। राज्य के कार्यों से संबंधित 'एसेट्स' और 'लाइ- 
दिलिटीज़' (संपत्ति और देनदारी) राज्यों के पात रद्द गये हैँ और केन्द्र 


प्र भारतीय: श्र्थ शास्त्र की रूपरेखा 


संबंधी केन्द्रों के पात चले गये दैं। भारत सरकार ने “बी? राज्यों से समभौदे 
किये हैं जो अधिक से अधिक द्स साल तक लागू रह सकते हैं। पॉच साल 
पूरे द्ोने के उपरान्त भारत सरकार की फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट का 
विचार करने पर ये समाप्त या संशोधित भी किये जा सकते हूँ | इन समभौतों 
के अनुसार कैन्द्र को संप्रीय आय ओर व्यय के विभाग दे देने से राज्य को जो घाठा 
होगा उसकी पूर्ति आगामी पांच साल तक तो पूरी तौर पर और उसके बाद के 
पांच सालों में हर साल एक निश्चित आधार पर को जाने वाली कमी 
के अनुपतार केनद्र की सरकार द्वारा की जायगी । आन्तरिक्र कस्टम के समाह 
होने से राज्यों को जो द्वानि होगी वह राज्य को ही उठानी पढ़ेगी। एकी- 
करण होते द्वी वैसे तो इन आन्तरिक कस्टम करों को समाप्त कर देना चाहिये 
था पर चूँकि राजस्थान, मध्य भारत और हैदराबाद राज्यों को आन्तरिक 
कस्टम से काफ़ी आय होती है इसलिये यह तय किया गया है कि गरुस्याव 
आर मध्य मारत में ५ साल और हैदराबाद में ४ साल के श्रन्दर अदर 
आन्तरिक कस्ठम सम्रात्त कर दिया जाये। १६४०-५१ से आय-कर 'ेप्सू' श्रौर 
ट्रावनकोर-कोचीन में पूरे दर पर लागू करने और मध्य मारत तथा राज- 
स्थान में सौराष्ट्र के दरों के दिसात्र से लागू करने का निश्चय किया गया 
है।यह भी तय किया गया है कि दो से छुः वर्ष में सब “वी' राज्यों में पूरे 
भारतीय दर से आय-कर लागू हो जायगी। भारतीय श्राय-कर के पूरे दर 
लागू होने से दो वर्ष तक “बी? राज्यों को यह ख्तन्त्रवा होगी कि वे चाहें तो 
आय-कर के अखिल भारतीय आधार पर थांटे जाने वाले कोष ( पूल ) मैं 
शामिल न हों। इस बीच में अ्रध्यायी व्यवत्था के तौर पर प्रत्येक राज्य में 
जितनी आय-कर से आमदनी होगी उप्तकी आधी उस्की मानी जायगी | संधीय 
आय-व्यय के केन्द्र के पाप्त चल्ले जाने से प्रत्येक राज्य को जो श्राय का घाटा 
( रेवेन्यू गेप ) होगा और राज्यों में बटने वाली श्राय ( डिविज्ञिनल रेवस्यूज ) 
को थो उसका हिस्सा होगा उनमें से जो भी अ्रधिक होगा वह उसे मिल जायगा। 
इस श्राधार पर हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर-कोचोन और सौराप्ट्र का तो रेवेन्यू गेप 
की रकम मिलेगी और 'ेए्”, मध्य भारत और राजस्थान को आ्व-कर का उनकी 
हिस्सा मिलेगा |. 7 हु 

केन्द्र और राज्यों में आय के साधनों का विभाजन--कैंड श्रीर एन 
की सरकारों के बीच में आय के साधनों का क्या विभाजन है,,इत कर जाब- 
. कारी करना आवश्यक है। तमी हम केन्द्र और राज्यों के सावेजनिक वित्त की 
अध्ययन कर सकते हैं.। , रे हे 
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भारत को १६३४ के विधान में सबसे पहले संघ शासन का रूप दिया ' 
गया था| १६१४, के विधान में केन्द्र और राज्यों के बीच में आय के साधनों 
का एक विभाजन स्वीकार किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतत्र 
भारत ने भी एक संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार की। केन्द्र और राज्यों में 
आय के साधनों का भारत के नये विधान में जो विभाजन किया गया वह 
१६३५ के विधान में जो विभाजन किया गया था लगभग वही है। नये संवि- 
धान के अनुसार आ्राय के साधनों का जो विभाजन किया गया है, अब हम उस 
पर विचार करेंगे | 

पहले हम केन्द्रीय सरकार के संबंध में विचार करेंगे। इस बारे में पहली 
अ्यान देने की बात यह है कि वे तमाम कर जो संधीय सरकार द्वारा लगाये 
जायेंगे, सघीय सरकार के आय के साधन दी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है।इस 
हृष्टि से सघीय सरकार द्वारा लगाये जाने वाले करों को पाच श्रेणियों में बांदा 
जा सकता दे | पहली श्रेणी में वे कर और शुल्क श्राते हैं जो संघीय सरकार 
ही लगायेगी, वही बसूल करेगी और वही उनका उपयोग कर सकेगी; जैसे--- 
(१) सीमा शुल्क जिसके अन्तर्गत निर्यात शुल्क भी है, (२) निगम (कॉरपोरेशन) 
कर, (३) मूलघन-मूल्य कर (टेक्‍्स ऑन केपिट्ल वेल्यू) जिसमें कृषि भूमि को 
छोड़कर व्यक्तियों या समवायों ( कम्पनोज़ ) की ऋध्ति (एसेट्स) और समवायों 
का मूलघन शामिल है, श्रीर (४) श्रमुक निश्चित करों श्रौर शुल्कों पर संसद द्वारा 
लगाया गया अधिमार (सरचाजे)। दूसरी श्रेणी में वे कर आते हैं जो संघ 
की सरकार लगायेगी और वसूल करेगी पर जिनकी आ्राय लसमें और राज्यों 
में निश्चित छिद्धान्त के अनुसार बांदी जायगी । इसमें कृषि आय को छोड़कर श्रन्य 
शआ्य पर लगने चाले कर का समावेश है। तीसरी श्रेणी में वे कर आते हैं जो 
संघ की सरकार लगायगी, वद्दी वूल़ करेगो, पर संसद द्वारा ऐसा क़ानून बनाने 
पर उनकी आय के बराबर की पूरी रक्तम या उसका कोई अंश उक्त कानून 
द्वारा निश्चित सिद्धान्तों के श्राधार पर भारत्र के संचित कोष (कनसोलिडेटेड 
फ़न्ड) से लेकर राज्यों में बांद दिया जायगा। इस श्रेणी में केन्द्रीय उत्पादन 
शुल्क (एक्साइक्ष ड्यूटीज़) जिनमें मात में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू तथा-- 
(क) मानव उपभोग के मथसारिक पानमों, (ख) अफ्रीम, भांग और अन्य पिनक 
लाने वाली औषधियों तथा स्वापकों को छोड़कर किन्तु (ग) ऐसी श्रौषधीय और प्रसाध- 
नीय (टोयलेड) सामग्रो जिनमें] उपरोक्त (क) और (ख) का कोई पदार्थ शामिल दो, 
को शामिल करके अन्य वस्तुओं पर ठत्पार शुल्क श्राता है। चौथी श्रेणी में 
वे कर और शुल्क आते है जो संघीय सरकार द्वारा लगाये जायेंगे श्रौर बदल 


४७६ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


से राज्यों को सहायक अनुदान दिया जायगा ! इसी के साथ भारत सरब्मर 
आताम राज्य को श्रनुतृचित क्षेत्रों के शालन और विकास सम्बन्धी खर्च के बारे 
में भी सहायक अनुदान देगी । 

वी! राज्यों के साथ समझौता--इमारे विधान में एक घाग # 
राज्यों के लाथ भारत सरकार द्वारा समझौता करने के सम्बन्ध में भी है। ध्स 
चारा के अनुसार विधान में दी गई बातों फा लिहाज़ रखे बिना, माग्त सरकार को 
यह अधिकार है कि वह किसी भी बी राज्य से उस राज्य में भारत सरकार द्वाग 
लगाये जाने वाले किसी कर या शुल्क के, जो अब इस विधान के अनुसार भाज 
सरकार ही लगा सकती है, नहीं लगा सकने के कारण उसको होने वाली राडल 
की हानि या अन्य कारण से उतको होने वाली राजस्व की हानि की पूर्नि करने के 
लिये भारत सरकार द्वारा ठी जाने वाली आर्थिक सहायता के वारे में समभौठा 
करले | इसी तरद्द किसी बी? राज्य में भारत सरकार द्वारा लगाये जाने वाले किस 
कर या शुल्क ओर उससे होने वाली आय के विधान में दी धाराओं के विपरीत 
बटवारे के बारे यें भी समझौता किया जा सकता है। इसके अलावा किसी वी! 
राज्य द्वारा भारत सरकार को उस राज्य के प्रीवि पर्स की भारव सरकार हाग दुकाई 
जाने बाली रक्तम क्री एवज में मिलने वाले अंशदान के बारे में भी समरकीता हो 
सकता है वात यह है कि घारा २६१ के अनुसार पुरानी देशी ग्यिासतों के राजायी 
को उनके साथ हुए. समझौते या कवेनेन्ड के श्रनुतार आयकर से मुक्त जो प्रीति परत 
मिलेगा | वह भारत सरकार का खर्च होगा |पर ए!या वी! राज्य में श्नि 
राजाओं के राज्य आज शा मल हैं उन राजाओं को भारत सरकार से जो प्रीदि पर्स 
का रुपया मिलेगा उप्तके बढले में भारत सरकार को संबंधित ए! या “बी! राज्य 
ओर भारत सरकार में इस विपय में जो भी समझौता दो उसके श्रनुसार उत्त राज्य 
से समझौते में निश्चित समय के लिए अंशदान ( कन्द्रीव्यूशन ) मिल सकेगा। 
थे समभौते विधान लागू होने के समय से अधिक से अधिक दस वर्ष के लिये 
दो सकते हैँ। पर पांच वर्ष पूरे होने पर उनमें संशोधन या उनको समाप्त भी 
किया जा सकता है | 

ऋणगण के सम्बन्ध सें अधिकार--विधान के अ्रन्तर्गत मारत सरकार हो 
आरत की संक्षित निधि (कनसोलिडेटेड फ़न्ड आऑँव इन्डिया) की प्रतिभूति पर ऋय 
लैने का अधिकार है । मारत सरकार के इस प्रकार से ऋण लेने को यदि के 
सीमायें होंगी तो वह संसद्‌ समय समय पर क्राबूत द्वारा निश्चित कर देगा। 
ऋण लेने के अलावा ऋण की प्रत्याभृति ( गारंटी ) देने का भी मारत तरमर दो 


अधिकार है। 
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इसी प्रकार राज्य को झुज्य के संचित निधि की प्रतिभूति पर ऋख लेने 
का अधिकार है | इस प्रकार से ऋण देने की यदि कोई सीमायें दोगीं तो वह 
संत्रंधित राज्य का विधान मण्डल कानून द्वारा सच समय पर निश्चित कर 
देगा | ऋण लेने के अलावा ऋण की प्रत्वाभूति (गारंटी ) देने का भी राज्य 
को अधिकार है | 

भारत सरकार भी राज्यों को इस सम्बन्ध में संत्द द्वारा बनावे गये 
क्लामूत में जो शर्तें हों उनके अन्तर्गत ऋण या ऋण के लिये प्रत्याभूति दे सकती 
है| यदि किसी राज्य पर भारत सरकार का ऋण या ऐसा ऋण जिसको भारत 
सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई है बाकी है तो भारत सरकार की स्वीकृति के बिना 
राज्य नया ऋण नहीं ले सकता है । 

संचित निधियाँ और लोक लेखे तथा आकम्सिकता निधि--भारत 
सरकार के पात राजस्व, और ऋण के चुकारे के रूप में नो दपया आयगा वह एक 
कोष के रूप में जमा रहेगा । इस कोप को भारत सरकार की संचित निधि (कनसो- 
लिडेटेड फड) कटद्दा जायगा | इसी प्रकार प्रत्येक राज्य का भी एक संच्ित कोष 
होगा ; राज्य का अर्थ 'ए/ या 'बी' राज़्य से है । सचित निधि में जमा होने वाले 
स्ययें के अलावा जो मी दूसरा रुपया भारत सरकार को प्राप्त होगा वह भारत 
सरकार के लोक लेखे (पब्लिक अकराउन्ट) में, श्रौर जो राज्य को प्राप्त होगा वह 
राज्य के लोक-लेखे में जगा होगा। इशके अलावा भारत की और प्रत्येक राज्य 
की एक श्राकृत्मिक्ता-निधि (कन्टिजेन्सी फंड) होगी जो संसद वा राज्य के विधान 
मंडल द्वारा फ़ानून से स्थापित होगी। इस निधि में समय समय पर वह रुपया 
जमा होगा जो निधि संबंधी क्वादून द्वारा निश्चित होगा । यह निधि भारत के 
राष्ट्राति या राज्य के गवर्नर या रानप्रमुख के हाथ में रहेगी जिसमें से अ्रनपेक्षिक 
व्यय किये जायेंगे, जब तक कि ऐसे व्यय की वाक्रायदा सतद था राज्य के विधान- 
मंडल से स्वीकृति न मिल जाये | 

वित्त श्रायोग --विधान में राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार दिया गया 
है कि विधान लागू होने के दो वर्ष के अन्दर अन्दर और उसके बाद हर पांच 
साल समाप्त होने पर था उम्तसे पहले जब भी राष्ट्रपति उचित समसझे अपनी शआ्राश्ञा 
से एक विच आयोग का निर्माण करे | इस वित्त आयोग में श्रध्यक्ष के श्रश्तावा 
चार श्र सदध्य होंगे | संद्रद को विधि द्वारा यह निश्चय करने का अधिकार है 
कि आयोग के सदस्यों की क्‍या योग्यता होनों चाहिये और उनको किस प्रकार 
चुना जाना चाहिये | विच आयोग का कर्तव्य होगा कि बढ निम्नलिखित मामलों 
में राष्ट्रपति को अपनी डिफारिश करे :--(अ) संघ और राज्यों के वीच में जिन 


+ ईै७ 
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करों की आय का बठवारा दोने वाला हो उसका बटवारा और राज्यों में श्रापत में 
उस आय का बटवारा; (आ) भारत के संचित कोप से राज्यों को मिलने दाहे 
सद्दावक अनुदान ( आन्ट-इन-एड ) के सिद्धान्त; (इ) “बी? राज्यों से भारत सरकार 
के समभौत्तो ( जिनका ऊपर जिक्र किया गया है) को जारी रखना अ्रथवा उने 
संशोधन करना ; (६) समुचित वित्त व्यवस्था की दृष्टि से कोई और वात श्तिके 
बारे में राष्ट्रपति कमीशन की राय जानना चाहें | 
आयोग को अपनी कार्य विधि निश्चित करने का अधिकार होगा। श्र 
कर्तव्यों की पूरा करने के लिये संसद विधि द्वारा आयोग के ऋषिकारों का निश्चय 
करेयी | 
वित्त आयोग की प्रत्येक लिफ़ारिश और उस पर रकब्ट्रपति द्वारा दिया गग 
निर्णय संसद के प्रत्येक सदन के सामने प्रस्तुत किया जायगा । 
संसद द्वारा वित्त आयोग ( फ़ाइनेन्स कमीशन ) कानून पाठ हो चुझ है 
आर बिच आयोग की स्थापना भी हो चुकी है। इस विधि के अनुक्षर विच् आयोग 
का श्रध्यक्ष ऐसा ध्यक्ति होना चाहिये जिसे सार्वजनिक मामलों (पब्लिक अफेयर्स) 
का अनुभव द्वो | बाकी के चार सदस्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में से हुनना 
होगा :--(अ) जो हाई कोट के जज होने की योग्यता रखते हैं या घिनकी यह 
योग्यता रही है; (आ) जिनको सरकार के वित्त और हिसाव का विशेष ज्ञान है; 
(६) जिनको वित्त संबंधी विपयों और शासन संचालन का व्यापक अनुभव है; ग 
(६) जिनको अर्थशाल्त्र का विशेष ज्ञान है। आयोग के सदस्य के बारे में राष्ट्रपति 
को बराबर यह समाधान होना चाहिये कि उसके ऐसे कोई आर्थिक या दूसरे हिन 
नहीं हैं जो उतके आयोग के सदस्य की हँसियत से कतव्य में बाधक हीं । 
वित्त आयोच् इस समय विमिन्न राज्यों का दौंरा कर रही है और फ्रेद 
और राज्यों के बीच में क्या वित्त सम्बन्ध हों इस सम्धन्ध में राज्यों ते बिचार 
विनिमय करने के बाद ही वह अपनी खिफारिशें पेश करेगी। देशुद्ध दिन 
की अवधि ३१ मार्च १६४२ को दी समात् होने को थी। वित्त श्रायोग के दिये 
यह संभव नहीं था कि वह उस समय तक आगे के लिये अपनी सिक्ारिय पद 
करे | इसलिये उसने यह अन्तरकालीन हिफ़ारिश की कि फिलहाल बदमाव सदंध 
ही जारी रहें पर जब आये;ग की पक्की लिफारिशें पेश हो जायें तो उतके श्रावार ह 
बाद में १ अप्रैल १६४२ से ही केन्द्र और राज्यों के वित्त तम्बस्ध में श्रावताः 
संशोधन कर दिवे जायें | हि 
बे न्द्र और राज्य के वित्त-रूम्वन्धों का इतिहाप्त--केद्र और रा 
! हमारे सविधान के अनुसार जो वित्-सम्बन्ध हैं उनका उल्लेख ऊपर किया 
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है। पर इन संबंधों का एक इतिहास रहा है। धर्षों के विकास के बाद हम आरा 
की स्थिति में पहुँचे हैँ | संदरोप में इस इतिहास की बानकारी कर लेना आ्रावश्यक 
होगा | श्रत॒ हम इसी पर विचार करेंगे। 

१६१६ के सुधार के पहले तक का इतिहास--सन्‌ १८३३ तक प्रत्येक 
प्रान्व विच्त की दृष्टि से अपने आप में स्वतन्त्र था, अपना, राजत्व त्वयं जुदाता और 
स्वयं व्यय करता था | 

सन्‌ श्य३३ से लेकर १८७१ तक केन्द्रीय सरकार के हाथ में समस्त वित्त 
अधिकार केन्द्रित थे | तारे देश का राजस्व केन्र के अधिकार में रहता था और 
प्रान्तों का काम तो राजत्व इकट्ठा करमा और उसे खर्च करना मात्र था । इस 
व्यवत्था का सबसे बड़ा दोप यह था कि चूँकि प्रान्तों पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी 
इसलिये राजस्व को वढ़ाने या व्यय में किफ़ायत करने में उनका कोई सहयोग नहीं 
मिलता था और केन्द्र से अधिक से श्रधिक्र रुपया प्राप्त कर लेने का प्रत्येक राज्य 
प्रयत्त करता था| | 

उपरोक्त दोष व्यवस्था को सुधारने का लार्ड मेयो ने १८७१ में वित्त 
सबंधी विकरेन्द्रीकरण की नीति शअ्रपना कर प्रयत्न आरभ किया | लोड मेयो ने 
कुछ प्रान्वीय महत्व के विभाग--जैसे पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, जेल आ्रदि-- 
प्रान्दी को सौंव दिये। इन विमागों के व्यय को चलाने के लिये विभागीय आय 
के अलावा केनद्ध से निश्चित रकम सद्दायता फेरूप में दी जाती थी। श्रगर 
फिर भी घाटा रह जाता तो केन्द्र की स्वीकृति से स्थानीय कर लगा कर पूरा 
किया जाता | १८७७ में लाड लिठन ने इस व्यवस्था में और सुधार किया | 
स्थानीय महत्व के कुछ और विभाग प्रान्तों को सौंप दिये गये--जैसे स्टेग्प, क्वानूत 
और न्याय, समान्य शासम आदि | इन नये हत्तांतरित विभागों का खर्च 
चलाने के लिये प्रान्तों को कुछ आ्राय के साधन भी सौंप दिये गये | स्टेग्प, इक्साइज़, 
कानून आर न्याय आदि के कुछ ऐसे आय साधन ये जो प्रान्तों को सौंप 
दिये गये | इसके अलावा यह भी तय कर दिया कि प्रान्व की विभागीय 
प्रात्तियों और प्रान्त को सौंप गये आय के साधनों से होने घाली कुल आय का 
अनुमान तया लिया जायगा और इस अनुमान में तथा प्रान्त की वास्तविक आया 
में जो कम्मी-वेशी होगी वद्द प्रान्त और वेन्द्र दोनों में वँट जायगी। इसके 
बाद श्पथर में लाई रिपन द्वारा किये गये सुधार आते हैं | इन सुधारों की एक 
विशेषता तो यद्द थी कि प्रान्तों के साथ वित्तीय समभौते की अवधि पांच वर्ष 
निश्चित करदी गई ताकि वित्त में अधिक स्थिरता आरा सके। श्प८७, श्य८२, 
और १८६७ में यह पंचवर्षीय समभौते हुए। १६०४ में ये समभौते अद्ध- 
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स्थायी कर दिये गये और १६१२ में ये सर्वथा स्थायी कर दिये गये। 
२९६१६ तक यह व्यवस्था जारी रही | इसके अलावा एक नई दात यह की 
कि आय के कुछ साधन तो सर्वथा प्रान्तों के पाये ही पर छुछ अन्य 
के साधनौं--जैसे जंगलात, रजिस्ट्रेशन, आबकारी, स्टेम्प आदि--का प्रान्दों 
केन्द्रों में विभाजन कर दिया गया | यदि किसी प्रान्त की आय उछका छ 
चलाने के लिये काफ़ी नहीं होती तो उम्च घाटे को पूरा करने के लिये भूप्रिडे 
लगान का एक हिस्सा प्रान्त को ओर दे दिया जाता था। जैता कि ऊ 
कहा ला चुका है, ८६० तक इर पांचवे वर्ष प्रायः इसी श्राधारपर बढ स 
भौते होते रहे | १६०४ में केन्द्र की सरकार ने यहद्द स्पष्ड कर दिया कि जब दद 
यह न मालूम पड़ेगा कि यह व्यवस्था अमुक् ग्रान्त या केन्द्र के प्रति पूरा न्याय नहीं 
करती तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायबगा | इसलिये १६०४ डे 
लमभौते अद्ध -स्थायी कहे जाते हैं | 

सच्‌ १६०७--०६ के विकेन्द्रीकरश कप्तीशन ने इस व्यवस्था पर 
किण | कमीशन के सामने इस सम्बन्ध में. जो विचार प्रगढ किये गये हे प्राद 
इस व्यवस्था के विदद्ध द्वी ये।केनद्र की सरकार प्रान्तों पर हावी रत पर 
प्रान्तों को निश्चित रकम में सहायता देने की पद्धति फिर केन्र को तस्र 
ने आरम्भ करदी है और प्रान्तीय राजस्व की दरें बइ विश्चित ऊछी ई, 
और एक सीमा के वाद प्रान्तीय खर्चे में उसका हत्तक्षेपर होता है--इस 
की आपत्तियां इस व्यवस्था के बारे में विक्रेन्द्रीकसण कमीशन के सामने पे 
की गई” पर कमीशन ने सारी स्थिति पर विचार करके यह सिकारिश की 
छुछ संशोधन के साथ इसी व्यवस्था को स्थायी कर दिया जाब। इस सिक्रारि 
के अनुखार १६१२ में यह व्यवस्था स्थायी कर दी गई। निश्चित सक्षम 
सहायता की मात्रा कम करदी गई और विमादित आवब के साधनों में प्रात 
का हिल्‍्सा बढ़ा दिया गया। इसके लावा और कोई छात्र तंशाइन नई 
किया गया। १६१६ के झुघारों तक यही व्यवस्था चलती रही | कैठ प्रोर 
प्रान्तों की सरकारों की आब के, इस व्यवस्था के अठ॒धार, निम्न सावन नि 
किये गये :--(१) केन्द्रीय आय के लाधन--भ्रकीम, सीमा-झुल्‍्क, 6 
साल और विनिमय, डाक और तार, रेल, सैना से प्रात्तियां और देश रे 
से मिलने वाला 'द्विब्यूट' । (२) केन्द्र र शान्त मे विभाजित सर 
लवान, आवकर, आवचकारी ( बम्चई, वंगाल के अलावा ) सिंचाई झौर 8 | 
प्रत्येक प्रान्त के साथ विमाजन का आधार अलग अलग था जो प्राय: श्राप 5 | 
इस विभागों के खर्च का विमाजन भी किया गया भा। (३) आन्ठीय आय #े 
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साधन--जंगलात, आबकारी (वम्पई, बंगाल), रचिस्ट्रेशन और विभागीय प्राप्तियाँ 
जैसे शिक्षा, न्याय और क्वामून आदि । 

उपरोक्त व्यवस्था में मुख्य मुख्य दोष यह ये ;--(१) आय के विभाजित 
साधनों के कारण केन्द्र और प्रान्तों में संघ, (२) निश्चित रक्षम की सहायता 
पद्धति से आय॑ की व्यवस्था में लचीलेपन का अमाव, (३) कभी कभी केन्द्र द्वारा 
प्रान्तों को एक मुश्त सहायता देने से प्रान्तों में केन्द्र का हस्तक्षेप, (४) विभिन्न 
समभौदों की श्रापस में असमानता, (४) प्रान्तो को कर लगाने और ऋण लेने का 
अधिकार नहीं होना, (६) केन्द्र का प्रान्तीय खर्च और बजट पर अत्यधिक नियत्रण | 
उदाहरण के लिये, प्रान्त घाटे का बजट बनाने और अपनी रोकड़ खर्च करने में 
सपतन्त नहीं थे । 

१६९६ के सुधार और वित्त सम्बन्ध--सनत्‌ १६१६ के सुधारो के भ्रन्त- 
गत प्रान्तीय स्वायत्त शासन का सींमित आधार पर आखूम हुआ । इसी के 
अनुझप देश की पित व्यवस्था स्थापित की गई। इस वित्त व्यवस्था के मुख्य 
मुख्य लक्षण ये ये ;--( १) आय के खाघनों का केनद्े और प्रान्त में 
बटबारा कर दिया ग्रवा और विभाजित आय के साधन श्रष नहीं 
रहे। केन्द्र के आय के साधन इस प्रकार तय किये गये ;--() अश्रश्नीम, 
(9) नमक, () सीमा शुल्क, (ए) आयकर, (४) रेल, डाक 
और तार, (पा) सेना से प्रात्रियां। प्रान्त के आय के साधन ये तय किये 
गये :--()) लगान और धिंचाई, (३7) स्टेम्म (न्याय और व्यापार दोनो सम्बन्धी), 
(077) रजिस्ट्रेशन, ((ए) जंगलात। प्रान्तों को आय कर में भी कुछ हिस्सा 
दिया गया। (२) उपरोक्त आय फे विभागन के आधार पर केन्द्रीय बजट में 
होने वाले घाटे की पूर्ति करने के लिये आन्त केन्द्र को अंशदान दें, यह भी 
निश्चित किया गया। मेस्टन कमेटी ले अन्य बातों के साथ साथ अशदान 
की रकम तय करने के बारे में स्रिफारिश को थी। ये अशदान १६२८-२६ 
में समाप्त हुए । धान्‍्तों ने इनके बारे में बराबर आपत्तियाँ कीं। (३) एक अनु- 
सूचित फदरिस्त में दिये गये करों को लगाने का प्रान्व को स्वृतन्त्र अधिकार मिल 
गया, यद्यपि केद्ध उसे रोक भी सकता था । श्स सूची के बाहर केन्द्र की स्वीकृति 
से कर लगाने का आन्तों को श्रधिकार मिल गया। (४) किन्हीं मर्यादाओं में प्रान्त 
को ऋण लेने का अधिकार मी मिल गया। (४) उपरोक्त व्यवस्था के कारण केन्द्र 
और प्रान्तों के श्लग अलग बजट बनने लगे । 

सन्‌ १६१६ के विधान के अ्रन्तगंत जो वित्त व्यवस्था स्थापित हुई उसमें 
निम्नलिखित दोष पाये गये :--(१) प्रान्दों पर राष्ट्रनिर्माण विभागों जैसेके 


कपूर भारतीय अ्रथ॑शात्र की रुपरेखा 


शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बढ़ते हुए ख़्चे की जिम्मेदारी तो डाल दी गई पर 
उनकी आय के साधन श्रपर्याप्त थे क्‍योंकि उन साधनों से आय में वृद्धि 
दोने की आशा नहीं थी जैसे लगान, आबकारी आदि। केन्द्र के पात आय 
कर और सीमा शुल्क जैसे बढ़ने वाली आय के साधन ये हालांकि उप्तक 
क्षिम्मेदारी बंधी हुईं थी। (२) विभिन्न ग्रान्तों में मी समानता नहीं थी | कृपि- 
प्रधान प्रान्तों को अधिक लाभ और उद्योग-अ्धान प्रान्तों को अ्रधिक हानि 
हुई | (३) केन्द्र और प्रान्व में आय के साधनों का इतना पूर्ण वटवारा उचित 
नहीं था। 

१६३५ का विधान और वित्त सम्बन्ध--१६३४ के विधान बनाने के 
समय देश की वित्त व्यवस्था के बारे में फिर सविस्तार विचार किया गया। 
अन्त में १६३५ के विधान में जो वित्त व्यवस्था स्वीकार की गई वह लगभग वहीं 
थी जो स्वतन्त्र भारत के संविधान में स्वीकार की गई है। संघीय सरकार 
के आय के साधनों में चार श्रेणियाँ थीं--(१) जो पूर्णतया संघीय सरकार के पे, 
जैसे सीमा-शुल्क, निगम-कर, रेल, डाक और तार से आय आदि; (२) जो सप श्रीर 
प्रान्त में बटे हुए थे, जैसे आयकर ; (३) जो संघ के पास थे पर जिन्हें सघ तरकार 
को पूरा या आंशिक रूप से आ्ान्व को देने का अधिकार था जैसे केन्द्रीय उत्तादन- 
शुल्क, निर्यात-शुल्क, नमक-शुल्क; श्रौर (४) अमुक अमुक करों पर संघ के उपयोग 
के लिये लगाये गये अधिभार ( सरतचार्ज )। 

इसी अकार प्रान्तों की आय के निम्न साधन थे-प्रान्तीय कर जैसे छगान, 
कृषि आयकर, आदि; (२) आयकर में प्रान्त का हिस्सा; (३) मुद्रांक शुल्क ( व्या- 

पारिक ), सीमा-कर ( टर्मिनल ठेक्स ), उत्तराधिकार शुल्क आदि ऐसे कर हो 
केन्द्र द्वारा लगाये और वसूल किये जायँँगे पर जो प्रान्त को मिलेंगे; (४) केद्र से 
मिलने वाली सहायता। 

निमयर रिपोट--१६३५ के विधान के अन्तर्गत जन्र प्रान्तीय ल्वावत्त 
शासन लागू करने का समय आया तो वित्त की दृष्टि से प्रान्तों कौ स्थिति पर विचार 
करने के लिये भारत मन्न्री ने सर ओदो निमयर को नियुक्त किया। १६३६ हे 
अप्रेल में उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं | इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि १६३५ 
की अ्रप्रेंल में प्रान्‍्तीय स्वायत्त शासन और वर्ष भर वाद संघीय शासन की स्याजां 
की जा सकती है । सर ओटो ने ये दिफारिशें की ;:--(१) आय कर का४४ 
( पचास प्रतिशत ) प्रान्तों का माय माना जाना चाहिये। इस श्राय का 6 
आपसी बटवारे का आधार भी सर ओटो ने सुकाया ! (२) पाँच साल तक हक 
सरकार को प्रान्तों का यह भाग श्रपने उपयोग में लेने का श्रधिकार होना चाहिये | 


सार्वजनिक वित्त पूषरे 


केन्द्रीय सरकार प्रान्तों का या तो पूरा भाग उपयोग में ले सकती है या उतका 
उतना अ्रंश जितना केन्द्र को रेलवें से मिलने वाली श्राय में मिलाने से केन्द्र को १३ 
करोड़ की रकम मिल जाय। इन दोनों में से जो रकम कम होगी वही केन्द्र उपयोग 
में लेगा | (३) दूसरी पंचवर्षीय अवधि में केन्द्रीय सरकार आयकर के प्रान्तीय माग 
को प्रान्दों को धीरे धीरे लौटाना शुरू करदे ताकि आखिरी ताल के बाद प्रान्त को 
अपना पूरा भाग मिल सके | (४) प्रान्तों को तीन तरह से आर्थिक सहायता दी 
जाये--१ शग्रेल, १६३६ के पहले जो असल ऋण हो उसे रद्द करके, नकद 
सद्दायता देकर, और जूट पैदा करने वाले प्रान्तों को ६०% से १९३% अधिक, इस 
प्रकार कुल ६२१% जट निर्यात-शुल्क का हिस्सा देकर | बंगाल, विंद्ार, श्रासाम, 
उत्तरपश्चिम सरहदी प्रान्त, और उड़ीसा के ऋण रद किये गये । संयुक्त प्रान्त, 
श्राताम, उड़ीता, उत्तर-पश्चिम सरहदी प्राग्व, और सिंध को नकइ सद्दायता देने 
की सिफारिश की गई | भारत सरकार ने,»सर श्रोटों की सब लिफ़ारिशं थोड़े 
संशोधन के साथ ध्वीकार करलीं और ३ जुलाई, १६१६ को श्ार्डर-हन-कॉसिल 
जारी कर दिया गया | 

निमयर रिपोर्ट से थोड़ा थोड़ा असंतोष केन्द्र ओर विभिन्न प्रान्तीय सरकारों 
का रद्दा, खास कर आयकर के अपने हिस्से के बारे में, पर निम॒यर निर्णय का पालन 
हुआ | प्रान्तों को १६३७-३८ में झ्ायकर के उनके भांग से कुछ मिला भी । 

निमयर निर्णय में प्रिवतन--ट्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो जाने से देश 
की वित्त व्यवस्था पर गहरा अ्रसर पड्ढा। १६४०-४१ में निमयर निर्णय में पहला 
संशोधन हुआ । इसके श्रनुमार यद्ध निश्चय किया गया कि केन्द्र की सरकार को, 
रेल से मिलने वाली आय का विचार किये बिना, आयकर के प्रान्त के भाग में 
से ४१ करोड़ रुपया प्रति वष दिया जाय और १ श्रप्रेल, १६३६ से इस निर्णय पर 
व्यवहार किया जाये। यह संशोधन केन्द्र की सरकार के पक्त में था | पहले तो इस 
संशोधन की अ्रवधि १६४१-४२ तक ही निश्चित की गई थी पर बाद में १६४६० 
४७ तक ही यही संशोधित निर्णय लायू रहा, यद्यपि १६४२-४२ में केन्द्र का हित्ता 
४३ करोढ़ से बरावर कम होता गया और १६४७-४८ में प्रान्त के भाग में से केन्द्र 
के पास कुछ नहीं रहा । 

जब देश का विभाजन हुआ तो निमयर निर्णय में दूसरा संशोधन किया 
गया | यद्यपि इस संशोधित निर्णय का श्रादेश तो १७ मार्च, १६४८ को जारी 
हुआ पर इस पर अमल १४ अगस्त, १६४७ से ही किया गया। इस दूसरे संशोधन 
में प्रान्तों में उनके हिस्से के श्रायकर के ब्वारे का आधार च॒दला गया, पटसन 
निर्यात शुल्क में पटसन पैदा करने वालों का हिसरता ६२१४ से घटाकर २०% 
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जाते हैं| भारत सरकार का वित्त वर्ष २ श्रग्नैल से ३१ माच तक का है। इसी 
आधार पर भारत सरकार का बजट पैयार होता है। भारत सरकार के बज़ठ के दो 
भाग होते हैं---एक सजस्व वजट (रेंवेन्यू बजट) और दूसरा पूँजीगत वज्ढ (केपीय्ल 
बजट )। १६४२-५३ के बबट के समय से हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, दिल्ली, 
भोगल और अजमेर इन पांची सी? राज्यों का श्राव व्यय का बजठ जो अब तक 
मारत सरकार के बजट में शामिल रहता था अ्रव श्र॒लय कर दिया गाया है क्योंकि 
इन राज्यों में मी उत्तरदायी मंत्रिमंडल वन यये हैं। कुर्ग का आ्राय-ब्बय तो १६२४ 
से ही अलग है । पर 'सी' राज्यों को अ्रधिक मामलों में 'ए! या 'बी' राज्यों जितने 
अधिकार नहीं हैं। उनकी रोकड़ श्रत्र मी केन्द्रीय घरकार की रोकड़ में शामिल 
रहेगी । उनकी पूँजीगब शआवश्यकतायें, तथा ऋण, जमा और 'रेमिटेंल! सबंधी 
लेना-देना मी बदस्तूर केदद्रीप बघढ में ही शामिल रहेगा | झ्रावश्यकता होने पर 
संचित निधि में चालू खर्च के लिये रायया वना रखने की दृष्टि से केद्र की सरकार 
सद्दायक श्रनुदान देगी । आ्ञायकर या दूसरे केन्द्रीय राजत्व के विभाजन किये जाने 
वाले राजस्र में इनक्नों कोई मांग नहों मिलेगा | इसके अ्रलावा दिल्ली का पुलिस, 
शांति-व्यवस्था भौर भूमि तथा इमारतों संबंधी आय-व्यय अत भी केन्द्रीय बगठ 
में ही शामिल्न रहेगा | 

राजस्व बजट में वार्षिक आय और चालू व्यय बताया जाता है। कर और 
शुल्क तथा व्यापारिक विचारों की भ्राय इसो बजट में दिखाई जाती है। सामान्य 
खर्च व्यय में बताया जाता है | प्रति दर्प जो बजट का स्टेटमेंट संसद में पेश होने 
के लिये तैयार होता है उच्तमें तोम वर्ष की श्रार्विक स्थिति का दाल होता है--(१) 
आगामी वर्ष के श्राय और व्यय का अनुमान, (२) चालू वर्ष के श्राय और ब्यय के 
सशोधित अनुमान और (३) गत वर्ष के वास्तविक श्राथ-ब्यय का हिसाब । प्रति 
फरवरी-मार्च में बजट संसद में पेश होता है | राजध्व चजट में पहले तो यह अनुमान 
लगाया जाता है कि वर्तमान कंएें के आधार पर बजट की क्या स्थिति होगी। उत्तके 
बाद सरकार यह बताती है कि कोई नये कर लगाये जाने वाले हैं और कोई पुराने 
कर हृटाये जाने वाले या कमर होने वाले हैं या नहीं | इस प्रकार नये साल में करों 
आदि से भो कुल श्राय होती है उससे व्यय श्रधिक द्वोने पर बजट में घाटा और 
कम होने से बजट में बचत मानी जानी है | अ्रगर बचत होती है तो सरकार की 
नकद रोकइ उस ह॒द तक बढ़ बावी है। अगर धादा होता है तो सरकार की नकद 
रकम उत् हद तक कम हो जाती है पर सरकार की मौजूदा रोकड़ (ग्बन॑मेंट बैलेंसेज़) 
को बढ़ाने का एक उपाय बाज़ार से ऋण लेने का है। सरकार हर साल कुछ न 
कुछ ऋश लेती दी रहती है श्रौर पुराने ऋण चुकाती भी रहती है | 


भ्र्दद्‌ भारतीय अर्थशात्र की रूपरेखा 


यहीं पर सरकार के पू जीगत वज्ञठ का प्रश्न उठता हैं) जैसा ऊपर कहा छा 
चुका है राजत्व वजट तो सरकार की आमदनी और खर्च का वजट होता है। पर्ज्ञी 
रात बजट में प्राप्ति और चुकारे का अनुमान होता है। प्राति की ओर विभिन्न प्रद्धर 
के ऋण, फंड और जमा से जो रकम आने वाली होती है वह दिखाई जाती है और 
चुकारे की ओर जो पूलीगत खर्च दोता है, जैसेरेल्वे निर्माण ऋ्ौर औद्योगिक 
विकास का व्यय यथा राज्यों को विकाव के लिये दी जाने वाली सहायता श्रारि 
का विवरण होता हैं | यदि छुकारे से ग्रात्ति अधिक होती है तो चचत, ओर कम 
होती है तो घाठा माना जाता है| घादा या वचत का असर सरकार की सेक्डू पर 
पढ़ता है | 

जब ससद से वजठ पास हो जाता है तो संसद एप्रोप्रियेशन एक्ट' परत 
करता है जिलसे भारत सरकार की संचित निधि से बजठ के अनुसार खचच करने 
का सरकार को अधिकार मिल जाता है| इस कानून में संसद कोई रंशोवन 
नहीं करती | 

विशेष परिस्थितियों में सहायक वजठ भी पाल करने की आवश्यस्त्ा 
आ जाती है ! 

राज्यों के जो वहुठ बनते हैं उनमें भी आय और व्यव के अलावा ऋण, 
जमा तथा पूजीरात खर्च संज्ंधी आंकड़े तथा साल के आरंभ और त्रन्त के सग्कारशी 
रोकड़ के आंकड़े मी होते हैं | पर मारत सरकार की तरह राज्यों के बजट दो अ्रदय 
अलग भागों में नहीं वनते । * 

भारत सरकार के राजल्व और पूँ जीगत वजठ और राज्य के बदढ ऊे नम 
इस परिच्छेंद के अनन्त में दिये गये है | 

केन्द्रीय वित्त 

अब तक हमने भारतीय वित्त की विशेषताश्रों और उत्तके विकास वया क्षेद्र 
और ग्रान्‍्त के विच संबंधों के बारे में विचार किया। अब हम भारतीय वित 
केन्द्रीय वि, राज्यक्रीय विचत और स्थानीय स्शयच शासन संबंधी वितत कफ 
विस्तार से अध्ययन करेंगे । सबसे पहले हम केन्द्रीय वित्त का अन्न है बे 
अध्ययन आय, व्यय और ऋण तीनों दृष्टियों से करना आवश्यक है। तब पट 
भारत सरकार की आय के वारे में विचार करेंगे | रु 

भारत सरकार की आय--माख सरकार की श्राय की मुज्य छुक्स मई क्र 
अब हम अध्ययन करेंगे | ओह 

(१ ) सीमा-शुल्क ( कस्टम्स )--इसमें विदेश से श्राने हक हे 
आयाद-शुल्कर और विदेश को जाने वाले माल पर निर्यात-झुल्क टोने 
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समावेश द्ोता है। आयात-शुल्क लगाने के दो अमिप्राय दोते हैं--एक तो आय 
का और दूसरा राष्ट्र उद्योगों को संरक्षण देने का। भारत में प्रथम महायुद्ध तक 
सीमा-शुल्क का महत्त्व बहुत कम था, क्योंकि तब तक भारत इ गलौंढ के दत्त्वाव- 
धान में मुक्त व्यापार की नीति पर चलता था। प्रथम मद्दायुद्ध के बाद भारतीय 
फ़िसकल फ्मीशन की नियुक्ति हुई और उसकी सिफारिश पर मारत ने सन्‌ 
१६९२ से विवेकपूर्ण संरक्षण नीति अपनाई। तभी से आयात-शुल्क का मद्दत्त् 
बढ़ गया। १६३२ में जो ओठावा समझौता हुआ उसके श्रनुसार इगरलेंड से 
आने वाले कई तरह के माल पर श्रपेक्ञाइत कम आयात शुल्क लगाना पड़ा | 
द्वितीय मद्यायुद्ध के समय फिर भारत सरकार ने श्रायात-शुल्क में इद्धि की । 
युद्ध समाप्त होने के बाद कई चौज़ों पर सीमा शुल्क कम किया गया | पर १६४६- 
५.० से फिर वृद्धि की ओर प्रद्नत्ति है। स्ीमा-शुल्क से द्ोने वाली आय में निर्यात- 
शुल्क का महत्व कम रहा है, यद्यपि पिछुले पर्षों में कई चीज़ों पर निर्यात-शुल्क , 
लगाया या बढ़ाया गया है। इन वर्षों में निर्यात शुल्क लगाने के मुख्यतः दो 
प्रयोजन रहे हं--या तो विदेश में ऊँचे मूल्य होने से निर्यात से दोने वाले लाभ 
में सरकार की हिस्सा बटाने की इच्छा, जैंसे जूट पर निर्याव-शुल्क का लगाया जाना, 
यथा फिर किघी चीज़ को चाहर जाने से रोकने की कोशिश करना, जैसे कब्चे कपास 
पर या तिलहन पर लगाया गया निर्यात-शुल्क । १६४२ के प्रारम्भ में जब कई 
प्वीज़ों का मूल्य गिरने लगा ओर विदेशों में हमारे माल की मांग कम हो गई तो 
भारत सरकार ने कई निर्यात कर या तो बिल्कुल हटा दिये (कच्चा ऊन, मृ गफली 
का तैज्न श्रादि) और कई पर कम कर दिये गये (रूई, मुलायम रूई, जूट का माल) । 
सीमा-शुल्क लगाने की दो पद्धत्तियां हैं--मूल्य के आधार पर (एड वेलरम ब्यूटी) 
या मात्रा के आधार पर ( स्पेसिफिक ब्यूटी )। 

भारत सरकार की झाय में सीमा शुल्क का हिस्था बराबर पिछले वर्षों 

में विभाजन के बावजूद भी बढ़ा है। १६३८-३६ में सीमा-शुल्क से ४०३ करोड़ 
रुपये की आय थी वह १६४६-४७ में ८६ करोड़ रुपये के लगभग, १६४८-४६ में 
१२६-१६ करोढ़ रुपये के लगभग और १६४०-४१ में १३७ करोड़ रुपये के लगभग 

थ और 7६४१ १५२ के संशोधित श्रनुमान के अनुसार २३२ करोढ़ रुपये के 

लगभग इस मद से आय होने की आशा है । पर १६५२-४३ के बजठ में इस मद 
से १६० करोड़ की आराशा की गई है। 

सीमा-शुल्क जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं और विलास वस्तुओं दोनों 

पर है। आवश्यक वस्तुओं पर का कर आम जनता पर पड़ता है | जिस हृद तक यदद 
कम दो सकता हो किया जाना चाहिये | 


श्पण भारतीय अर्थ सास्त्र की रूपरेखा 


(२) आयकर--मभारत में सब॒से पहले १८६० में श्रायक्र पॉच दर के 
लिये १८५७ के विद्रोह के कारण सरकार की स्थिति को उबारने के लिये ऋूगाया 
ग़या था | पाँच वर्ष बाद यह कर हट गया। १८६६ में फिर यह कर लगाया 
गया । कर की दरों, न्यूनतम कर से मुक्त आय, और आयकर संबंधी क्वामूत में समय 
समय पर परिवर्तन होता रहा है। आयकर कानून में संशोधन का प्रश्न इत समय 
भी विचाराघीन है | 

भारतीय आयकर की छुछ विशेषदायें ये हैं :--आयकर व्यक्तियों, फर्म 
( रजित्टई और अनरजिस्ठर्ड ), कम्मनि्यों और संयुक्त परिवारों की आय पर 
लिया नावा है | कर की दर आव के साथ साथ बढ़ती है| व्यक्तियों, संयुक्त णरे 
वारों, और अनरजिस्टर्ड फर्मो' पर श्रायकर के अ्ज्लावा २४ हक्ार से अधि 
आय पर सुपरटेक्स भी लगाया जाता है। श६३६ के आयकर क़ानून के दाग 
' आयकर लगाने की पद्धव भी “स्टेग! प्रणाली से वदल कर अब स्लेच्र' प्रणाल्त 
करदी गई। स्टेप प्रणाली सें सारी आय पर कर एक समान दर से ही 
लगता था | पर स्लित्र' प्रयाली के अनुसार आब के कई भाग कर दिये जाते है 
और प्रत्येक वाद के भाग पर बढ़ी हुईं दर से कर लगता है। इससे कर का भा 
निर्धन पर कम और घनवान पर ज्यादा पड़ता है। न्यूनतम आय की एक ऐठी 
सीमा निश्चित होती हैं जिस पर आवकर नहीं लगता। इस समग्र यह सीमा 
एक व्यक्ति के लिये ३६०० र- और चंयुक्त परिवार के लिये ७२०० <० वार्पिड 
आय है | सन्‌ १६४४-४६ में एक और सुधार यह किया गया था कि कमाई हुई 
आय और बिना कमाई हुई आव में सेद ऋर दिया शया था और कमाई हुई श्राय के 


०. 


॥ भाय तक को--पर ४००० की श्रधिक्नम मर्यादा के अन्तर्गत--कर में रुक कर 
दिया गया था | पर यह भेद वापस्त हटा दिया गया दै। आयकर उन तमाम 
व्यक्तियों से ज्ञो मारत में रहते हैं वसूल किया जाता है और उत तमाम श्राक 
पर डो इन व्यक्तियोँ द्वारा मारत के अन्दर या वाहर कमाई गई है पर 
जाता है | जो व्यक्ति मारत में रहते नहीं है पर जो भारत में कमाई करते हैं इनकी 
इस कमाई पर भी आयकर लगता है। आयकर आय पैंदा होने कि स्प् 
पर दी वयल हो जाता है । उदाहरण के लिये बच कर्मचारियों को वेतन देवों 
जाता है तो आयकर काट कर दिया जाता है। आयकर भाख सरकार श्र 
राज्यों में वैंट जाता हैं, इस सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके ई ।ब्रायकर हे 
सम्बन्ध रखने वाला एक बड़ा अश्न यह हे कि लोग आयकर की चोरी करते हैं ४ 
सरकार ने इस चोरी को रोकने के लिये कानूत में सुघार किये हैं और श्ायकर 
दिमाग के अधिकारियों को कई प्रकार के अधिकार मी दिये हैं। आवकर जद 
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फर्मीशन भी नियुक्त किया गया है जो काम कर रहा है। पर इन सब प्यत्नों के 
बाद मी समस्या का दस्त नहीं हो सका है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष ७५, करोड़ 
रुपये की श्रायकर की चोरी हमारे देश में होती दै | 

आयकर कर की दृष्टि से अच्छा कर है। यद्द प्रत्यक्ष, लचीला, निश्चित 
और कम ख़ब्े में वसूल होने वाला कर है 

आयकर में कई सुधार झ्रावश्यक हँ--जैसे बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, 
आर्पिक दृष्टि से निर्भर लोगों की संख्या और दुद्धावस्था का आयकर की दृष्टि 
से लिदाज्ञ रखा जाना चाहिये। आयकर की चोरी रोकने के लिये ओर अधिक 
कड़ाई व्यवद्दार में लाना चाहिये और उसके लिये क्रानून में आवश्यक सुधार 
करना चाहिये। ४ 

पिछुल्ले वर्षों में भारत सग्कार की आयकर से आय भी यथेष्ट मात्रा 
में बढ़ी है। युद्ध के पूर्व आयकर और निगाम-कर से १३-१६ करोड़ रु० 
के आसपास आय होती थी। आज वह श्राय १९०-१३० करोड़ रुपये के 
आसपास है। 

(३) निगम-कर (कारवोरेशन टेक््स )--निगम-कर वह कर होता 
है जो सीमित दावित्व वाली मिश्वित पूली की कम्पनियों पर इतलिये लगाया 
जाता है कि इन कम्पनियों को क्राबूत से कुछ विशेष सुविधायें मिली हुई होती 
हूँ जिनके कारण वे श्रधिक पूँलजी इकट्टी कर सकती हैं, और अधिक लाभ 
कमा सकती हैं | सब कम्पनियों को समान सुविधाएँ होने से समान कर देना 
होता है | इसलिये यह अनुपातिक कर है। भारत में सथ कम्पनियों को यह 
कर देना दोता है और कोई न्यूनतम सीमा कर नहीं देने की नहीं है। 
कम्पनियों के कुल असल मुनाफे पर यह कर लगता है। कम्पनियों पर लगने बाला 
एक तरह से प्रुपरटेक्स' ही निगम-कर है। इससे भारत सरकार को आजकल 
३० करोड़ रुपये के ग्रासपास श्राय होती है। आरायकर की तरह राज्यों 
को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता । 

(४) अतिरिक्त ल्ञाम-कर---जैसा कि इसके नाम से भी संक्रेत मिलता 
है, असाधारण लाभ पर ही अतिरिक्त लाम-कर लगाया जाता है। इशीलिये 
यह एक स्थायी कर होता दैजो युद्ध आदि समय में जब असाधारण लाभ 
होता है तब लगाया जाता है | अतिरिक्त लाम की माप या तो किसी व विशेष 
से था लाम की अमुक मात्रा से की जाती है । इस प्रकार का कर लगाना सर्वयथा 
उचित है क्योंकि अतिरिक्त लाम किसी के व्यक्तिगत परिश्रम का परिणाम न होकर 
परित्थितियों का परिणाम दोता है। 


घू९० मारतीय अर्थशात्ञ की रूपरेखा 


भारत में प्रथम महायुद्ध के समय १६१६ में अतिरिक्त लाम-ऋर सबसे 
पहले लगाया गया था | १६२० में यह कर हट गया था। उस समय १५५ दर 
से कर लगा था | द्वितीय महायुद्ध के लमय १६४० में द्लिर यह कर लगाया गया | 
कर की दर वही ५०% थी | ३०,००० वार्षिक से अधिक आय वालों से ही छर 
लिया जाता था और अम्रुक वर्ष विशेष, के लाभ से अतिरिक्त लाम की नाप क 
जाती थी। १६४१-४२ में कर की दर ६६१५४ करू गई ओर हे 
३३१०, पर आयकर और सुपरटेक्स लगता था। इतना कर दे देने के बाड़ 
अतिरिक्त लाम का २०% व्यक्ति फे पास रहता था। १६४२ में भारत सरड्ार 
ने श्रतिरिक्त लाम-कर का १|५. अर्थात्‌ श्रतिरिक्त ल्लाम का १३३% सरकार के 
पास जमा कराना अनिवार्य कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि केवन 
६३% झतिरिक्त लाभ का व्यक्ति के पास में बचता था। १६४४ में श्निदाई 
जमा की दर और बढ़ा दी गई जिससे कि अतिरिक्त लाम में से व्यक्ति के पात्त छुद 
नहीं वचता था । यह अनिवार्य जमा की रकम वाउत की जाने को है । मार्च १६४६ 
में यह उठा लिया गया | 

(५) व्यापार लाभ-कर--अ्रतिरिक्त लाभ कर उठ जाने के बाद उतढ़े 
स्थान पर, सन्‌ १६४७-४८ के बजट में श्री लियाकतश्रली खाँ ने फिर ब्यापार 
लाम-कर लगाया | वह मी असाधारण लाम पर लगने वाला कर था | बो लोग 
१ लाख प्रति वर्ष से अधिक लाम कमाते ये उन सब पर १६१३% कर लगावा गण | 
१६४८-४६ में कर की दर १०%और न्यूनतम छूट की मयोदा २ लाल रुपया कर दीं 
राई | १६४०-४१ में यह कर विल्कुल ही उठा लिया गया। 

(६) पूँजीगत लाभ-कर--जैसा कि इसके नाम से भी प्रकट होता है 
यह कर उस लाम पर लगता है जो किसी चीज़ के मूल मूल्य ( कपिल वैल्यू ) * 
बृद्धि हो जाने से उत्पन्न होता है। यह कर बिना कमाई हुई श्राय पर होने से इहे 
लयाना उचित है और अमेरिका, इज्जलैंड आदि देशों में यह लगठा है 
श्री लियाक्तश्नल्ली खाँ ने श्रपने १६४७-४८ के बजट में पहली वार मास में? 
कर लगाया ! यह कर केवल उत पूनीयच लाम पर लगाया गया या जो कृषि भूमि 
को छोडकर दूसरे पूँजीगत 'एसेद्स' के विनिमयया इस्तांतस्ण से, जो दे! मा 
१६४६ के बाद किया गया हो, उत्पन्न हो। 'किपिटल एसेट' की परिभाषा है 
व्यक्तिगत उपभोग की बस्तुएँ--जैसे जेवर, फ़नींचर आदि या कच्चा माहल 
के लिये रखा हुआ माल--अलग करदी गई थी। कर की दर प्रमविशान्‍् है 
साव साल या अ्रधिक समय से यदि संत्रचि किसी के स्वामित्र में है हो उम्र 


जप... 
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बेचने पर कर नहीं लगता था | इसी प्रकार उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति 
भी कर से मुक्त थी । एक सीमा के बाहर पूजीगत द्वानि को पूलजीगत लाभ में से 
कम करने,की व्यवस्था भी थी । १६४६-५० में यह कर भी उठा लिया गया | 

(७) संधीय उत्पादन-शुल्क--उत्पादन-शुल्क भारत सरकार और राज्य 
की सरकारें दोनों ही लगाती हैं। पर राज्य की सरकारें तों देशी शराब, भंग, 
गांगा आदि जैसी वस्तुओं की बिक्री और उत्पादन पर यह शुल्क लगाती हैं और 
बाक़ी सब वस्तुश्रों पप मारत सरकार यह शुल्क लगाती है | भारत सरकार 
द्वारा लगाये गये शुल्क उत्पादन पर हो लगाये जाते हैं । इसलिये उत्पादन करने 
वाले से वह घसूल होता है और उत्तादन की यात्रा के साथ पह कपम्र-ज़्यादा होता 
रहता है। मारत सरकार द्वारा मोटर स्पिरिट, केरोसीन, शकर, दियासलाई, इस्पात 
के हुकड़े, दायर, तम्बाकू, चाय, काफी, सूती कपड़ा, और वनस्पति माल पर 
उत्पादन-शुल्क लगाया जाता है। इनमें कई चीजें श्राम लोगों के उपयोग की हैं। 
इससे उनका मार साधारण जनता पर पढ़ता है | उत्पादन-शुल्क से भी भारत 
सरंकार की आय काफ़ी बढ़ी है। जहाँ १६३७-३८ में उत्पादन लागत से ८ करोढ़ 
से कुछ कम द्वी आय थी वहाँ १६५२-५३ के बजट में उत्पादन लागत से ८६ करोड़ 
के लगभग आय का श्रनुमान लगाया गया है | ; 

८४) नमक-शुल्क--नमक-शुल्क से भारत सरकार को लगभग ८ करोड़ 
रुपये वार्षिक की भ्राय होढी थी । विदेश से जो नमक आता था उस पर भी 
आयात-शुल्क लगता था और द्वमारे देश में जो उत्पादन होता था उस पर भी 
उत्तादन-शुल्क लगता था । मारत में पैदा होने वाल्षे ममक पर उत्पादन शुल्क 
लगाने के दो तरीके थे--( + ) सरकार यथा तो स्वय उत्पादन करती थी या व्यक्तिगत 
उत्नादन करने वाले पर यह प्रतिबंध था कि वह सारा नमक सरकार को दी बेचे । 
भारत सरकार फिर उत्पादन शुल्क वसूल करके नमक वेचती थी। (7 ) दूसरा 
तरीका यह था कि नमक पैंदा करके वेचने का काम व्यक्तिगत तौर पर व्यापारी करते 
थे, पर सरकार उनसे उत्पादन शुल्क वल करती थी | 

नमक शुल्क का देश में जब हम पराधीन थे बड़ा विरोध था क्योंकि 
इसका भार ग़रीब जनता पर था| जब १६४६ में भारत में श्रन्तरिम सरकार 
बनी तो भी लियाकृतश्ली खो ने १६४७-४८ के वजढ में से इस शुल्क को १ 
अप्रैल १६४७ से बिल्कुल उठा लिया । पर शआ्राज इस वारे में बड़ा मतभेद है कि 
केवल मावना के आधार पर स्व॒तन्त्र भारत की सरकार को यद्द शुल्क उठा लेना 
चाहिये था क्या ? कई अर्थशास्रियों का यह मत है कि भारत सरकार को ८ 
करोड़ रुपये की यह आय नहीं छोड़ना चाहिये। यहाँ यह ध्यान देने की बात है 


पूहर्‌ भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा 


कि यह कहना कि कर के मामले में भावना से विचार मन करके ठोस आिद् 
आधार पर बिचार करना चाहिये, सह्दी नहीं है--न तात्कालिक दृष्ठि हे और मे 
व्यवहार की दृष्ठि से | मनुष्य का कोई व्यवहार ऐसा नहीं होता जो भावना के 
अंश से मुक्त हो | दूसरे, कर के सम्बन्ध सें तो भावना का बड़ा महत्व रहता है | 
यह कहा जाता दे कि जो कर पुराना हो जाता है और जिसे देने के लोग 
श्रभ्यस्त हो जाते हैं उस कर को लगाने में आपत्ति नहीं क्योंकि वह लोगो को 
अखरेगा नहीं | यह स्िद्धान्व भावना पर आधारित नहीं हैतो और किस फ 
है ! और सब अर्थशास्त्री इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं | इसलिये यह तो प्रन 
है नहीं कि भावना का लिहाज रखना थुरा है और वह नहीं रखा जाना चाहिये; 
प्रश्व तो यह है कि सारी हिथिति को देखकर इस सवाल के बारे में भावना की 
कितनी क्रीमत- होना चाहिये, इस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिये | 

नमक-शुल्क के पक्ष में दो दलीलें हें--( ६ ) एक तो यह कि नमक-शुल्ल 
के हटने से सरकार को ८ करोड़ की आय की हानि हो गई; (7 ) दूतरी यह कि 
किसी भी देश की कर-व्यवध्या में आखिर ऐसे कर भी रहते हैँ और रहने चाहिये 
जो ग़रीब से गरीब लोगों पर भी पड़ें । नागरिकता के भाव को जाणत करने में श्रौर 
शासन में अपना दायित्व अनुमव करने में प्रत्येक व्यक्ति को इससे सहायता मिलती 
है और प्रत्येक व्यक्ति से जो कर वसूल होता है वह कितना ही कम हो कुल मिलाकर 
उसकी मात्रा पर्यात हो ज्ञाती है। जहाँ तक इन दलीलों का आपने आप से सम्बन्ध 
है वे ठीक हैं| पर जिस आधार ओर दृष्टिकोण पर ये दलीलें आधारित हैं उस आधार 
और दृष्टिकोण को पूरा करने वाले कर औ्नौर भी हो सकते हैं | केवल नमक हीं ऐसा 
पदार्थ नहीं है जो प्रत्येक व्यक्ति काम में लावा है। और भी ऐसी कई चीटें हैं! 
कपड़ा उनमें से एक है | वल्कि नमक से कपड़ा एक प्रकार से ज्यादा उपयुक्त है। नमक 
पशुश्रों के लिये भी बहुत उपयोगी और श्रावश्यक पदार्थ है। इसका सार यह है 
कि नमक-शुल्क से होने वाली श्राय का घाठा श्रौर तरह से समान कोटि के करों से 
ओर एक या श्रघिक करों से पूरा हो सकता है । इधर नमक-शुल्क को दुबारा नहीं 
लगाने के पक्ष में एक दूसरी बड़ी दलील है। वह दलील यह है कि नमक-शुलः 
का देश के स्वतंत्रता-संग्राम से घनिष्ठ लाकणिक और मावात्मक सम्बन्ध रद्द है| 
महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह इस देश की आज्ञादी में अपना गौरवमब त्पान 
रखता है | हमें इस ऐतिहालिक घटना को चिरस्थायी बनाना चाहिये थाने वार्ड 
श्रसंख्य पीढ़ियों और अनन्त काल तक यद्द बात घर-घर में और व्यक्ति-्यक्ति * 
याद रहे कि भारत से नमक-कर उस समय हृटा था जब मारत ने एक अपृत्र ठग है 
महात्मा गांधी के अपूर्व नेतृत्व में स्वाधीनता प्रात्त की थी | 
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(६ ) व्यापारिक विसागों से आवय--रेल--भारत सरकार को रेल्ते, 
डाक और तार, तया ठंकन और मुद्रा से भी आय होती है । रेल से होने वाली 
आय के बारे में यहाँ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। यातायात पाले परिं- 
ऋहेद में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है। यहाँ तो इतना लिख देना ही 
पर्यात होंगा कि रेल अपना पूरा का पूरा लाम भारत सरकार को न देकर एक 
सममभौते के अनुसार निश्चित रकम भारत सरकार को देती हैं। १६२४ में यह 
समझौता सबसे पहली वार हुआ | समय समय पर उसमें संशोधन हुये | इस सभ्य 
१६४० में .भो सशोधन हुआ उप्तके आधार पर रेलें भारत सरकार को निश्चित 
रकप में अंशदान देती हैं| इस समभौते के श्रनुत्तार पॉच साल तक ऋण पूली 
जो रेलो में लगी हुई है उस पर ४% रेलें भारत सरकार को देती रहेंगी । युद्ध के 
समय में मारत सरकार को रेलों से बहुत आय हुईं | जहाँ १६३६-४० में यह आय 
४ करोड़ रुपये की थी वहाँ १६४२ में १२ करोड़ रुपये से ऊपर श्रौर १६४५-४६ 
में ३९ करोड़ रुपये तक पहुँच गई । उसके बाद इस आय में बहुत कमी आगई श्रौर 
अब ६-७ करोड़ रुपये के आसपात यह है | सरकार को इसके अलावा पू'जी पर 
४% डिविडेंड मिलता है अर इस प्रकार कुल मित्रा कर रेलवे से ३३-३४ करोड़ 
रुपया सरकार फो मिल जो है 

डाक और तार--इस विभाग से भी लड़ाई के दिनो में श्राय बढ़ी। 
१६३६-४० में १ करोड़ रु० के लगभग इसकी श्राय थी वह १६४२-४३ में £ करोड़ 
२० से ऊपर शोर १६४४-४६ में ११ करोड़ से ऊपर पहुँच गई । इस समय यह 
आय २-३ करोड़ रुपये के आसपास होती है । 

टंकन और सुद्रा--इस मद में श्राय के दो साधन हं--एक तो भारत 
' सरकार रुपये और रेज्गी का टकन करती दे उससे, और दूसरे रिज़र्व बेंक से | जब से 
 रिद्र्व बैंक का राष्ट्रीयररण हुआ दे तभ से उससे होने वाली आय भी 
' चढ़ गई है | द्वितीय युद्ध काल में दस मद की आय भी बढ़ राई थी। श्रव फिर कम 
' होगई है। ४८कन और रिकर्व बैंक से मिलाकर १०-१२ करोड़ रुपये की आय इस 
' समय है | इस में परिवर्तन होता रहता है। 

(१०) आच के अन्य साधन--भारत सरकार की आय के महत्वपूर्य मर्दों का 
ऊपर उल्लेख किया गया दे । पर इनके अलावा उसकी श्राय फे कुछ अन्य मद भी 
हं--जेसे अफ्रीम, व्यान, (सिविल एडमिनिस्ट्रेशन!, सिविल वक्‍स?, आदि । यहा 
अफ्रीम से होने वाली झ्राव के बारे में दो शब्द लिखना अनुचित न होगा | अ्रफ्नीम 
के उत्पादन और वितरण दोनों ही पर मारत सरकार का एकाधिकार है। ठखार से 
लाइसेंस मिलने पर ही श्रफ्रीम की खेती को दा सदतो हद जो पैदा करने के वाद 

श्द 
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सरकार को ही वेचना होता है | सरकारी कारखानों में वह तैयार की डाती है | 
को बेचने से, अफीम पर लगने दाले निर्यात-शुल्क से और अफ़ीम बेचने दा 


डे हि ॥ 
4 -#] 


बेचने के अधिकार प्राप्त करने के लिये,जो फ़ीस देनी होती है उससे, जो आय होठों है 
वह सग्कार को मिलती है | पर अफ्लीन की आय का प्रधान भाग निर्दात-णुर्क ले है 
आता है| जो अफीम बेचने वालों द्वारा दी यई फ़ीत से ध्ाव होती है दह इसादद 
शुल्क की में और शेप आय श्रफ्नीम शीर्षक से ही उजठ में दिलाई जाती है! 
भौरत से चीन को पहले बहुत छफ्लीस जाती थी | पर १६०७ में मारत त्तरकार शरीर 
चीन की सरकार में बह उममकोता हुआ कि घौरे-घीरे भारत चौन को श्रज्ञ॑८ 
मभैडना कम कर देगा और दस वर्ष में चिल्कुल वंद कर देया | वाद में रपट रंद हे 
मी इस प्रश्न को दवाथ में लिया और १६२६ में राष्ट्र तंत्र के कहने के श्रनुतप 
भारत सरकार ने यह घोषणा की कि ३१ दिसंबर १६३५ तह अफीम का नियत 
झौप ध ओर वैज्ञानिक उपयोग के श्र॒लावा अन्य अकार के उपयोग के लिये उस # 
दिला दायरा । इस घोषणा के अनुसार अब अफ्रीम का निर्यात बहुत व्म होय ; ६ 

इत समय अफ़्रीम से रं करोड व ३ करोड रुपये के दीच में श्राय होती है। ब्याह 

से ९ करोड से कुछ कन, सिविल एडमिनित्ट्रोशन से ८ करोड के आतपान #%४ 


लिविल वर्क्त से १३ करोड के आलपात आय होती है | ; 

भारत सरकार का व्यय--किती देश की वित्त व्यवत्ण में लावरनिह 
व्यय का बहुत महत्व होता है | किसी हद तक वित्त व्यवस्था का स्वरूप ही इससे 
निश्चित होता है कि सार्वजनिक व्यय किस प्रकार होता है| भारत सरकार के 
को तीन बड़े भागों में बांदा जा सकता हैं :--रक्षा व्यब, राजस्व एकद्नि 
सन्वस्धी व्यय और नागरिक व्यय ! 

(१) रक्ा व्यव--भात्त सरकार के कुन्न व्यव का एक बड़ा भा 
पर खच होता है। पराधीनता के समय हमारे देश में रहा पर जो तरढ़ा 
व्यय होदा था उसका एक कारण तो चद्द था कि भारत ब्रिबन के 
की रक्षा का केद् माना जाता था, सेना में विदेशी अधिकारिय 
थी ओर उनके वेंनन तथा दूसरी आवश्यकताओं पर बहुत व्य 
द्विदीय महायुद्ध के लमद तो यह व्यय चहुत ही बढ़ गया। उठके वाद इसे 

कमी आई । जत्र मारत स्वतंत्र हुआ तो लोगों के मन में च्वामाति 
यह आशा हुई कि रक्षा व्यय अब कन होगा ! पर हुआ इसके विपरीत । 
के बाद से रक्षा व्यय वरावर बढ़ठा ही गया दै । पुरानी सिवातर्तो का 
भी अत मार सरकार के गत आगया है।काश्मीर के ऋमक कंठा 
वहुव हो रहा है । सैनिक शिक्षा पर हमें व्यय बढ़ाना पड़ा है क्योंकि हमारे कउ 
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को सैनिक शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे देश में होना श्रावश्यक है। संसार में 
संघर्ष की स्थिति का बना रहना भी एक कारण है| निकट मविध्य में देश का 
रक्षा व्यय कम हो इसकी श्राशा नहीं की जा सकती । इस समय रक्ता पर कुल 
व्यय का लगभग श्राघा खर्च द्ोता है « द्वितीय महायुद्ध के पूर्व रक्मा व्यय ५.० करोड़ 
के आसपास था | युद्ध में ४६० करोड़ से ऊपर यह व्यय पहुँच गया | उसके बाद 
उस में कप्ती श्राने लगी और १६४७-४८ में १५, अगस्त १६४७ से ३१ मार्च 
१६४८ तक का ८७ करोड़ रुपये के लगभग ल्ुर्च था । १९५२-५३ के बजट में १८८ 
करोड़ से ऊपर इस खच का अनुमान लगाया गया है| 

(२) राजस्व संग्रह पर होने वाला व्यय--मारत सरकार को करों को 
बसूल करने के लिये व्यवस्था रखनी होती है। आयकर, निगमकर, उत्पादन- 
शुल्क, सीमा-शुल्क आ्रादि भारत सरकार ही वसूल करती है । आयकर, निगम-कर 
के लिये श्रायकर विभाग है। इसी प्रकार सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क भ्रादि के 
लिये मी अ्ल्ग-श्रलग व्यवस्था है | इस सारी व्यवस्था पर जो व्यय होता है उसे 
पंधीय राजत्व पर प्रत्यक्ष मांग का नाम दिया जाता है और उसकी रज्ता व्यय 
प्रा नागरिक शासन व्यय से अलग स्वीकृति लेनी होती है। इस व्यय में भी 
उत्तरो्तर वृद्धि होती रही है। १६४४-४५ में यह व्यय ८ करोड़ के श्रासपास था ॥ 
१९५२-५३ के बजट में इस व्यय का १६ करोड़ के लगभग का अनुमान लगाया 
गया है | इस व्यय में कमी करने की आवश्यकता है। , 

(३) नागरिक शासन व्यय--इस भेणी में मूलतः दो प्रकार के खर्च आते 
हैं| एक तो वह व्यय जिसका सबंध सामान्य शासन संचालन से है--इसमें सामान्य 
ग़ासन, विदेशों से सब्रंघ, न्याय, पुलिस, जेज, प्रकाशन, विश्थापितों पर 
होने वाला व्यय, राज्यों को सहायता और खाद्यात्र पर दी जाने वाली धद्दायता 
का खच, आदि आते है | दूसरा वह व्यय है जिसका संबंध शिक्षा, चिकित्सा, 
पावजनिक स्वात्य्य, वैज्ञानिक खोज आदि ऐसे विभागों से है जो जनता के हित 
और मलाई से संबंध रखते हैं । भारत सरकार का यद्द खर्च भी घरातर बढ़ता गया 
है | पर इसमें शिक्षा, चिकित्सा और म्वास्थ्य पर आज मी जितना ब्यय होता है 
ब्रह बहुत कम है | इसके विपरीत जो सामान्य शालन संचालन का खच् है उसमें 
क्मी करने की ज़हूरत है। १६५१-४२ के प्रस्तुत बट में ५४३ करोड़ 
एपये की किफ़रायत मारत सरकार द्वारा की गई थी | हस विषय में विचार करने 
के लिये तितबर १६४७ में मात्त सरकार ने एक 'इकोनोमी कमेटी” भी नियुक्त 
की थी इस कमेटी ने भी खर्च में कमो करने की आवश्यकता पर जोर दिया 
था | इस संबन्ध में भारत के वित्त मंत्री ने १६५१-४२ के प्रत्ताचित बजठ पर 
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किसी निर्माण कार्य सम्बन्धी | पर कमी-कभी चालू खर्च को चलाने के लिये 
भी ऋण लेना होता है । णो विशेष खर्च के लिये ऋण लिये जाते हैं वे अल्प- 
कालीन ऋण होते हैं। जो ऋण एक घर्ष बाद चुकाने होते हैं या जिनको चुकाने 
का समय निश्चित होता है उन्हें 'फन्‍्डेड डेट! कहते हैँ। जो ऋण साल भर के 
अन्द्र-अन्दर चुका दिये जाते हैं उन्हें अनन्डेड डेट' कहते हैं | ट्रेनरी बौन्ड 
द्वारा लिया हुआ ऋण दूसरे प्रकार का ही होता है | सार्वजनिक ऋण अन्तर्दशीय 
और विदेशीय दोनों ही प्रकार के होते हैं | जो देश के अन्दर जारी किये जाते हैं थे 
अन्तदेशीय और जो विदेशों में जारी किये जाते हैं वे विदेशीय होते हैं । 

भारत सरकार के ऋण के सम्बन्ध में विचार करने से हमें मालूम पंड्ता 
है कि उसमें भी उपरोक्त मेद मौजूद है। रुपया ऋण भी है और स्टरहिंग 
ऋण भी है जो मारत सरकार को चुकाना है। पर गत महायुद्ध के समय में 
स्टरलिंग ऋण प्राय: समाप्त सा हो गया। १६३१६ की ३१ मार्च को-मारत 
सरकार पर रुपया ऋण ७०६९-६६ करोड़ रुपये का, और स्टरलिंग ऋण ४६६०१० 
करोड़ दप्ये का और इस प्रकार कुल ११७६००६ करोड़ रुपये का ऋण था। 
ह्विदीय मद्दायुद्ध के समय रुपया ऋण तो बढ़ता गया और स्वरलिंग ऋण कम 
होता गया | ३१ मार्च, १६४४ को रुपया ऋण की मात्रा १३७१-४२ करोढ़ 
रुपये पर पहुँच गई | इसके विपरीत स्टरलिंग ऋतख की मात्रा घट कर ३८०१३ 
करोड़ रुपये पर भा गई | (इस स्टरलिंग ऋण में रेलवे एन्यूटीज़ शामिल नहीं 
है। ) युद्ध के बाद भी यही प्रवृत्ति जारी रही है। ३२ मार्च, १६४६ को कुल 
दपया ऋण की मात्रा २३७७-८२ करोड़ रुपये तक पहुँच गई थी और स्टरलिंग 
ऋणु की मात्रा २६८६८ करोड़ रुपये तक आ गई | हाल में १६४१-४२ 
के वजठ को लेकर जो तुलनात्मक आंकड़े प्रकाशित हुये हैं ( कॉमसे: ३ मार्च, 
१६९५१ पृष्ठ ४१२ ) उनके अनुसार ३१ मां १६३६ को रुपया ऋण ४फएन्पर 
करोड़ रुपये का, स्टरलिंग ऋण ४६४-६४ करोड़ रुपये का श्रोर कुल ऋण 
६४६०७७ करोड़ वपये का था। इसकी ठुलना में ३१ मार्च, १९५१ को रुपया 
ऋण २०३१-०१ करोड़ रुपये का, स्टरलिय ऋण ४१३ करोड़ रुपये का ओर 
डालर ऋण २४०६० करोड़ रुपये का, ओर कुल ऋण २०८८-६१ करोड़ रुपये का 
आंका गया था | ३१ मार्च १६५२ को रःया ऋण १६५४-७१ करोड़ रपये का, 
स्टरलिंयग ऋण ३०-४८ करोड़ रुपये का और डालर ऋण ११२००४ करोड़ दफ्ये 
का और कुल ऋण २०६७"२३१ करोड़ उपये का झांका यया हैं, तथा ३१ मार्च 
१६४३ को रुपया ऋण १६७३-२६ करोड़ रुपये का, स्टरलिंग ऋण २७-३४ करोड़ 
रुपये का और डालर ऋण १११०६४ करोड़ रपये का औ्रौर कुल ऋण २११२०४४ 
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करोड़ रुपये का आंका गया है। (रिजञव॑ बैंक बुलेटिन मार्च १६५२ प्रष्ठ १८७) 
उपरोक्त स्टरलिंग ऋण में से ब्रिटिश घारलोन की अदायगी स्थगित द और रेलवे 
एन्यूटीज़ के एबज़ में श्रिटिश सरकार के पास इकट्ठी रक्तम जमा है ताकि वह उसे 
जैसे एन्यूटी को चुकाने की ज़रूरत हो स्टरलिंग देती जायगी। इन दोनो रहमों 
को कम कर देने पर मारत सरकार का कुल ऋण मा १६५४२ के अन्त में २०६८ 
करोड़ और मार्च १६५३ के अन्त में २०८६ करोड़ रुपये का ही रद जाता है। इसक्क 
अलावा भारत सरकार को पोस्ट आफिस सेविंग्तर, कैश सर्टिफ़िकेट्स, प्रोविढेन्ट फड, 
डिप्रीसियेशन और रिक्षव फन्‍्ड और कुछ दूसरे डिपोज़िट्स भी चुकाने है । ऐसा 
अनुमान है कि ३१ मार्च १६५२ को यह खारी रक्तम ७३२७ करोड़ शुपये के लगाःग 
और २१ मार्च १९५३ को ७७६ करोड़ रुपये के लगभग ( पाकिस्तान का हिम्सा 
निकाल कर ) होगी । १६४२-४३ के बजट के अनुसार 'स्माल तेढिंजा 
की मद में ४१२७-१४ करोड़ रुपये का ऋण था। इस मद में पोस्ट ऑफिस केश 
सर्टिफिकेट, सेविंग्ज़ बैंक डिपॉज़िट, डिफेंस सेविंग़् सर्टिफिकेट, डिफेंस सेदिंगव 
बैंक डिपॉज़िट्स, नेशनल सेविंग्ल़ सर्टिफिकेट और दशबव्षोंय ट्रेजरी सेविंग 
डिपॉजिट सर्टिफिकेद शामिल हैं । 

रुपया ऋण और स्टरलिंग ऋण के बारे में एक बात ध्यान में रखने 
की यह भी है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि सारा रुपया ऋण भारतीयों फ्रे 
पास द्वो और सारा स्टरलिंग या डालर ऋचण विदेशियों के णस हो, हालांडि 
आ्राय: ऐसा ही होता है । * 

भारत सरकार के ऋण के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखने की है 
कि सब का सब ही ऋण ऐसा नहीं होता जिस पर मारत सरकार को व्यान देना 
पड़ता हो | इस दृष्ठि से यदि हम विचार करें तो मार्च १६५२ के अन्त में २६२० 
करोड़ और मार्च १६५३ के अन्त में २६७६ करोड़ रुपये का ऐसा ऋण होने का 
अनुमान है जिस पर व्याज देना होगा | इन रक्ष्मों में अल्यकालिक ऋण (श्रनकत्टर 
डेट , श्र जमा भी शामिल हैं और भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप और झन्तराष््रीय 
चैंक को अपने हिस्से की रुपया-पूँजी खुकाने को जो विशेष फ्लोटिंग ऋण लिंग 
वद्द शामिल नहीं है और जिस ऋण का समय पूरा हो चुका वदद भी शामिल नहीं 
है । भारत सरकार के ऋण के मुकावले में १६५२-५३ मार्च के अनन्त में सरकार है 
पास १६५४ करोड़ के व्याज देने वाले एसेट्स और १४२ करोड़ की नकद हर 
प्रतिभूतियां होने का अनुमान दे । है 

भारत सरकार के ऋण के सम्बन्ध में एक और जानने योग्य बात मद ऐ 
कि इसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीम दोनों प्रकार के ऋण शामिल 8] 


खावजनिक वित्त घ६६ 


अल्पकालीन ऋण का प्रमुख साधन ट्रंज़री बिल्स हैं| ये बिल सबसे पहले १६१७ 
में जारी किये गये थे और इनकी अ्रवधि २ से १९ महीने तक की होती है, पर 
३ महाँने के ट्रेज़री बिल बहुत प्रचलित हैं। रिज़व बैंक से ली जाने वाली हचालगी 
भी इसी भेंणी में आती है | अल्यकालीन ऋण का तीसरा मुख्य साधन 
८ट्रेज़री डिपोक्षिट रिसीठ! का है। ये १५ श्रकद्टबर १६४८ को सबसे पहले जारी 
की गई थीं। इनका उद्देश्य सस्थाओ्रों के लिये अल्पकालीन विनियोग का 
साधन प्रदान करना है और इसलिये यह २३००० रुपये से कम रक्रम को 
नहीं होतीं | इनको अ्रवधि छः, नौ, चारद मदीना होती है और यह दस्तातरित- 
नहीं की जा सकतीं। द्वितीय महायुद्ध के समय मारत सरकार के अल्प- 

कालीन ऋण की मात्रा बढ़ गई थो । ३१ मार्च, १६३६ को श्रल्पकालीन ऋण 

की मात्रा ४६-३० करोड़ रुपये थी जो कुल ऋण का ६-४ प्रतिशत होता था। 

३१ मार्च, १६४३ को इसकी मात्रा २६४-७० करोड़ रुपये तक पहुँच गई जो 

कुल ऋण का २१-६ प्रतिशत था। १६४८ से फिर इस ऋण की मात्रा बढ़ने 

लगी है। ३१ मार्च, १६४६ को इसकी मात्रा ३४४-३६ करोड़ रुपये की थी। 

३१ मार्च १६५१ को २३७३-२० करोड़ रुपये तक इसके पहुँचने का अ्रनुमान था | 

३१ मार्च १९४२ और १६३३ को इसकी मात्रा ३१४००१ करोड़ रुपये होने का 
अनुमान है । * 

भारत सरकार के ऋण के वर्गीकरण का एक अन्य श्राघार उत्यादक 

और अनुत्पादक ऋण का है। बहुत सा ऋण रेल, डाक-तार और सिंचाई जैसे 

उत्पादक कामों के किये लिया गया है। भारत सरकार ने १८६० से उत्पादक 
कार्मो के लिये ऋण लेना श्रासम्म किया और उत्पादक ऋण की मात्रा तब से 

बराबर बढ़ती गई। श्य८६ से १९६११ के चीच में उत्तादक ऋशण १०६७६ करोड़ 
रुपये से बढ़कर ३६१०६ करोड़ रुपये तक पहुँच गया | इसी समय में अनुत्पादक 
ऋण १००८ करोड़ रुपये से घटते घटते १६०१ करोड़ पर आ गया। १६१५४ में 
इसकी मात्रा फेवल हे करोड़ रुपये रह गई । पर प्रथम महायुद्ध झारंभ हो 
जाने से अनुल्तादक ऋण में फिर वृद्धि होने लगी। १६२४ में अनुल्ादक 
ऋण २०४-४४ करोड़ रुपये तक पहुँच गया और उत्पादक ऋण ५४७८-३६ कगेड़ 
रुपये का था। व्यापारिक मंदी के कारण, जो १६३६ में आरम्म हुई, अनुलादक 
ऋण की मात्रा और बढ़ी क्योंकि वजठ के घार्टा की इसौ प्रकार पूर्ति की जा 
सकती थी । १६३८-३६ में अनुत्याकक ऋण की मात्रा २०६ करोड़ तक पहुच 
राई। द्वितीय महायुद्ध के समय अचुत्पादक ऋश की मात्रा में फिर दृद्धि हुई। 
अनुत्पादक ऋण की वर्तमान स्थिति के बारे में यद्द अनुमान है कि वदद १६४३ के 
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मार्च ३१ को ३३१ करोड़ रुपया होगा | पर इस सारे ऋण को अनुद्यादक मानना 
ठीक नहीं होया क्योंकि इसमें राज्यों को विकास के लिये दिया हुआ ऋण और 
केन्द्रीय सरकार की संपत्ति पर किया गया व्यय ( दिल्ली राजघानी के निर्माण में 
किया गया रच ) भी शामिल है| 
भारत सरकार के सार्ववनिक ऋणश के बारे में अन्तिम वात व्याग में रखने 
की यह है कि इस ऋण का श्नारंभ ब्रिदेन के साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने 
के लिये ही हुआ था | जब देश में ईस्ट इण्डिया कम्मनी का राज्य था उसी समय 
हमारे सावंजनिक ऋण का आरम्भ हो गया था। यद्द ऋण प्रायः उन लड़ाइयों के 
लिये लिया गया था जो कम्पनी ने भारतीय राजाओं, नवानों और दूसरी विदेशी 
शक्तियों से मारत में अपना प्रमुत्व स्थापित करने के लिये लड़ी थीं। घर १८३१४ 
में कम्पनी के स्वतन्त्र नियंत्रण से ब्रिटिश पालियामेंट के निय॑त्रण में भाग्त 
का शासन आ गया तो कम्पनी का सारा ऋण भारत का ऋर मान लिया गया। 
इस प्रकार कम्पनी का ३०४ करोड़ पींड का ऋण , भारत के सिर पर लाद बिया 
गया । इसके बाद भी कई लड़ाइयाँ हुई', १८२७ का विद्रोह दवावा यया न्नौर 
इस सबके लिये जो ऋण लिया गया वह मःरत के सिर पर पड़ा | जच कम्पनी से 
ब्रिटिश सरकार के द्ाथ में भारत का शासन श्राया तो सारा ऋण भी भारत पर 
बना रहा | १८४७ के विद्रोह के बाद १८६० में भारत पर ६-३ करोड़ पौंड का 
ऋतण था | यह सब अनुत्यादक ऋण था | भारत को पराधीन बनाने में इसका 
उपयोग किया रया था और भारत को ही इसका देनदार बनावा यया था। 
भारत के सार्वजनिक ऋण की इस प्रारम्भिक स्थिति को भारत के सावंतनिक ऋण 
पर विचार करते तमय हम भूल नहीं सकते । 
ऋश का चुकारा--ऋण से सम्बन्ध रखने वाली एक समस्या उसे छुकाने 
की है| “६२४ तक इस सम्बन्ध में भारव सरकार के पास कोई निश्चित योइना 
नहीं थी। ब्र॒जट की वचत जब होती थी तो वह ऋण चुकाने के काम में ली 
जाती थी | इसके अलावा रेल्त्रे एन्यूटीज़ श्रौर सिंकिग फंड द्वारा भी ऋण उुदाने 
का प्रयत्न किया गया । फेमीन इन्श्योरेंस फंड का भी इसके लिये उपयोग किया 
राया। पर १६२४ में तत्कालिक विच सदस्व सर वेसिल व्लैकैट ने शुभ श्शज्ता 
घिंकिंग फंड कायम करने की जारी की | १६३३-३४ में जब व्यागरिक नंदी के 
कारण भारत सरकार की स्थिति डांदाडोल हो गई तो सिंकिंग फरड में १६२४ 
की योजना के अन्तर्गत रुपया जमा करना संमव नहीं मालूम पड़ा | इसलिये 
जना स्थगित ररदी गई | यद्यपि सिंकिंग फंड में कोई रुपया नहीं जमा 
गया पर ऋण के चुकारे के लियें ३ करोड़ रुपया चजट में सवा गया। धरम 
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तक भी यही प्रणाली चल रही है। केवल इतना अ्रन्तर अवश्य हुआ है कि द्वितीय 
महायुद्ध के कारण ऋण बढ़ जाने से ३ करोड़ रुपये की जगह १६४६-४७" 
से ५ फरोड़ रुपये ऋण चुकाने के लिये बज में रखे जाने लगे ह | 

स्टरणिंग ऋण का रिपेट्रियेशन!--यद्द हम लिख चुके हैं कि द्वितीय 
महायुद्ध के पहले तक मारत के ऋण में स्टरलिंग ऋण का काफी बड़ा अंश था। 
१६३७ में ही भारत सरकार ने स्टरलिंग ऋण छो “रिपेट्रियेंट' ( चुकारा ) करना: 
आरम्भ कर दिया था | 'रिपेट्रियेट' करने का श्रर्थ है, स्थरत्तिंग ऋण को चुका 
देना | पर एक बार तो स्टरलिंग को कमी के कारण यद्द कार्य रोक दिया गया | 
जत्र द्वितीय महायुद्ध के समय स्टरलिंग जमा होने लगे तो स्टरलिंग चुकाने का 
क'यं-क्रम भाग्त सरकार ने फिर आरम्म कर दिया | रुथरलिंग को चुकाने के 
लिये कई योजनाएँ बनाई गई' ; जैंसे खुले बाभार में स्टरलिंग ऋण खरीदने की 
योजना, लाइसेंस योजना, श्रनिवार्य प्राप्ति योजना, स्वेच्छा से स्टरलिंग ऋण 
को रुपया ऋण में बदलने की योजना, रेलवे एन्यूटीज़' को दीधकालीन ऋण में 
बदलने भर रेल्बे डिबेंचर स्टाऊ को चुकाने की योजना | हम विभिन्न योजनाओं: 
के विलार में गये बिना इतना जान कैना काफी होगा कि १६३६-३७ के अ्रम्त 
में कुल १५६००४, मिलियन पौंड भारत सरकार को स्टरलिंग में देना था | इस 
३५४६-०५, मिलियन पौंड के र्टरकिंग देने में २६१०-४३ मिलियन पौंढ के ऋण, 
३६"८६ मिलियन पौंड की रेलथे एन्यूटीज़ और २४-६६ मिलियन पौंड के रेलवे 
डिबेंचर ये | १६३७- श८ से १६४४-४४ तक कुल ३२२८४ मिलियन पौंड के स्टर- 
हिंग ऋण का घुकारा किया गया जो रुपयों में ४३०४६ करोड का होता है । पर 
इस रकम में १ भ्रक्टूथर १६४२ त्क्र ख्लवे एन्यूटीज़ के रूप में जो चुडारा किया 
गया था बह ओर रेलवे डिबेंचस जो ईस्ट इन्डिया लोन्स एक्ड १६३७ के मातहत 
खारिघ कर दिये गये थे वह भी शामिल हैं | ४३ ००४६ करोड़ रुपये के बराबर के 
ध्टरलिंग के इस चुकारे में ११६८७ करोड़ के टमिंनेबल स्टाक और २३१३४ करोड 
के नॉन-टमिंनेबल स्टाक ये, ३६००८ की रेलवे एन्यूटीन और ४३-१७ करोड के 
रेलवे डिबेंचर थे । १६३६-३७ के २६१०४५३ मिलियन पौंड के स्टरलिंग ऋण के 
मुकावल्ले' में इस चुकारे के फलखरूप १६४४-४५ के झन्त में १० मिलियन 
पौंड का स्टरलिंग ऋण रह गया | इसमें १५०४७ मिलियन पींड का (वार लोन! 
शामिल नहीं था क्योंकि १६३१ से ही वह स्थगित है। स्टरलिंग देनदारी के 
चुकारे के बारे में दूसरी याद रखने की वात यद्द है कि यह नहीं समझना चाहिये 
कि बिंतनी स्टरलिंग देनदारी चुकादी गईं उतनी कुल देनदारी मारत सरकार की 
फम हो गई । वास्‍्तव में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक श्रो! भारत सरकार ने अपने 
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पर की स्टरलिंग की देनदारी चुकाई तो दूसरी ओर किसी इृद तक उसने उतके 
एवज़ में रुपया प्रतिभूति ( रूपी काउन्टरपा् ) जारी मी की | इसलिये वात्तव में 
१६१-६७ करोड रुपये की स्टरलिंग देनदारी इस समय में कम हुई थी ओर 
२४२*० १ करोड उपये का रुपया ऋण बढ़ गया था | इस २४२०-०१ करोड़ रुपये के 
रुपये ऋण में ३-४२ फरोड रुपये का रुपया ऋण ऐसे स्टरलिंग ऋण के कारण बढ़ा या 
जो ४३००-४८ करोड रुपये के उपरोक्त स्टरलिंग ऋण में शामिल नहीं था। इसलिये 
उपरोक्त स्टरलिंग ऋण में से केवल २३१८-४६ (२४२ ०१ - ३४२) करोड उ्ये 
का रुपया ऋण नया जारी किया गया और १६१६७ करोड रुपये का स्टरलिंग ऋण 
चुकाया गया, और इस प्रकार छुल २८४६ + १६१ ६७--४३० ४६ करोड रुपये 
की स्टरलिंग देनदारी अदा की गई | इस सबका सार यह है कि स्टरलिंग देनदारी 
चुकाने के लिये सरकार को जो स्टरलिंग चाहिये था वह तो जो स्टरलिंग युद्ध के 
समय जमा हो रहा था उसमें से खरकार को रिज़र्व बैंक ने दे दिया पर उसके एचज्ञ 
में सरकार ने या तो रुपया ऋण जारी करके चुकारा किया या फिर वाकी का चुकास 
अपनी रोकड़ में से या श्रस्थायी ट्रंजरी बिल जारी करके किया। इस प्रकार १६४४ 
४५ तक मारत सरकार ने श्रपनी स्टरलिंग देनदारी का चुकारा प्राय; समात्त कर दिया 
था। इसके बाद स्टरलिंग रिपेट्रियेशन केवल उन स्टार्कों का जारी रहा है जो पहले 
चुकारे के लिये नहीं पेश किये गये थे । १६४६-४० तक १२८७६ मिलियन पैड 
स्टरकिंग ऋण का ४२७५३ करोड़ रुपये क्री लागत पर चुकारा हो चुका था । 
देश का विभाजन और सा्बेजलिक ऋण--१७ अगस्त १६४७ को देश 
का विभाजन हुआ । विभाजन के कारण देश के 'एसेट्स' और लाइविलिटीआ का 
विभाजन भी किया गया | दिसंबर १६४७ में मारत शऔर पाकिस्तान गज ला! 
औता हुआ | इस १६४७ के भारत-पाकिस्तान विच सममभौते में सावजनिक ख़्यके 
बारे में हुये समझौते का समावेश भी था| इस समभौते के अठुसार तावनननक 
ऋण में पाकिस्तान का हिस्सा पाकित्तान में जो एसैदस हैं या जो पाकिस्तान _फ़रकार 
ने ले लिये हैं उनके मूल्य में अविमाजित भारत की लाइविलिगीज़ञ में से एसेद कम 
करने पर जो ऋण वच जाता है उसका १७३६% जोढ़ देने पर और इस जोइ में से 
पाकिस्तान सरकार ने जो लाइबिलिटीज़ लेली हैं उनकी कम करने पर के अं 
है उसके बराबर तय किया गया है । ऐसा अनुमान किया गया है कि इस 3 
पर पाकिस्तान को ३०० करोड़ रुपया भारत को ऋण के रूप में देना दोगा। 7 है 
स्वाव सरकार १५ अगस्त १४६६२ से आरम्भ करके बराबर की ६० वा; बढ । 
में मूल ऋण और उस पर ३% व्याज दोनों ही रकूमों का एक 5 हक 
मुद्रा वाजार में ऋण मिलने में कठिनाई-एपिडले इन. 7 
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मुद्रा बाज़ार में एक प्रवृत्ति यह देखने में आई है कि सरकार को अपनी आवश्यकता 
के झनुसार ऋण प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल रहीं है। १६४७-४८ से स्थिति 
विशेष तौर से बिगढ़ने लगी। इस वर्ष केवल ४०“६५४ करोड रुपये के नये ऋण 
सरकार षाक्षार से उधार ले सकी । १६४८-४६ में जहां १५० करोड रुपये के ऋण 
लेने का विचार था वहां केवल ३५"०४ करोड रुपये के ऋण मिल सके | इसी प्रकार 
१६४६-५० में भी ८५, करोड उपये के ऋण के अ्रनुमान के खिला केवल ४०४४ 
करोड के ऋर ही सरकार आप्त कर सकी | १६४०-५,१ के बजट में बाज्ञार से ७३ 
करोड रुपये के ऋण लेने का अनुमान था उसके मुकाबले में मी सरकार रे८ करोड 
रुपये ही उघार ले सकी | १९५१-४२ के बजट में बाजार से १०० करोड रुपये का 
ऋगश लेने का अनुमान था पर वास्तव में सरकार को बाजार से कम रुपया ( लगभग 
9० करोड) ऋण के रूप में मिला । १६४२-४३ के बजट में २६ करोड के लगभग 
का नया ऋण लेना माना गया है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
पिछले वर्षों में मुद्रा बाजार में बहुत तंगी रही है। इसका एक कारण तो सरकार 
की सस्ती रुपया नीति बताया जाता था | पर जब से रिजर्व बैंक ने अपनी दर २% 
से ११% करदी तब से सस्ती रुपया नीति का तो श्रन्त दोगया। दूसरा 
कारण बढ़ती हुई मंहगाई का है जिससे मध्यम श्रेणी की वचत की छमता बहुत 
गिरती जा रही है | तीसरा कारण यह है कि यत युद्ध से शहर से गाँव वालों 
के हाथ में रुपया गया है और गाँव वालों के हाथ का रुपया विनयोग के काम में 
नहीं आता | पर इन कारणों के श्रल्ञावा एक घढ़ा कारण व्यवसायी वर्ग की छिंपी 
हुईं सरकार के अति श्रतहयोग की वह नीति है थो वह बराबर सरकार को दबाने 
के लिये बरत र्‌द्दा है। देश का पूजीपति वर्ग इस प्रकार सरकार पर यह छाप 
डालना चाहता है कि अगर सरकार राष्ट्रीयकरण की बात करती है तो उसका 
असर पूंजी के निर्माण पर प्रतिकूल होगा। इस सारी स्थिति को ठीक करने 
का वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत तो यद्दी उपाय हो सकता दे कि एक ओर तो 
सरकार व्याज की दर कुछ बढ़ावे और दूसरी श्रोर वह व्यवसायी वर्ग को संतुष्ट 
करने का भी प्रयत्न करे | पर इस से देश की आधारभूत आर्थिक समस्‍या का 
हल नहीं होगा। यद्दों एक वात और स्पष्ट कर देना श्रावश्यक दे कि सरकार 
बाज़ार से ऋण लेने के श्रल्लावा छोटे पैमाने की बचत से भी कुछ रुपया इकट्ठा 
करती है | उस श्रेणी में डाकलाने के बचत सर्टिफिकेट, सेविंग्ज्ञ बैंक डिपॉजिठ, 
नेशनल और रक्षा सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट आदि श्राते हैं। १६४१-४२ के बजढ 
सा वित्त मंत्री ने कहा या कि इस दिशा में स्थिति में कुछ सुधार अवश्य 
छुआ है | 
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राजकीय वित्त 
भारत सरकार की वित्त व्यवस्था के विषय में विचार करने के बाद अब 
हमें राज्यों की वित्त व्यवस्था के बारे में विचार करना होगा | सबसे पहले राज्यों की 
आय के बारे में हम श्रध्ययन करेंगे | 
राज्यों की आय--राज्यों की आय के मुख्य मुख्य भेद इस प्रकार हैं :-- 

. (१) भूमि राजस्व (लेन्ड रेबेन्यू)--भूमि राजत्व या लगान एक 
अत्यन्त प्राचीन कर है | कुछ वर्षों' पहले तक राज्यों की आय का एक बढ़ा 
आधार भूमि से मिलने वाला लगान था |पर इधर पिछले वर्षों में लगान का 

महत्त्व कम हो गया है । 
| भूमि लगान पद्धति में कई दोष हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है | 
' लगान वसूल करने का देश में एकसा श्राधार नहीं है और जिस दर से लगान वसूल 
किया जाता है उसमें भी कोई समानता नहीं है। जमीदारी प्रथा का तो शीघ्र श्रन्त 
होने जा रहा है ! उत्तर प्रदेश में तो उसका अन्त हो भी चुका है। पर केवल इसी 
से काम नहीं चल सकता। देश में ऐसी भूमि व्यवस्था कायम होनी चाहिये 
जिसके अन्तर्गत वास्तव में खेती करने वाला किसान भूमि का मालिक हो और 
लगान वसूल करने का आधार भूमि का उपजाऊपन हो; जो जमीन अधिक 
उपजाऊ हो उसे श्रघिक लगान देना पढ़े । 
लगान से 'ए' श्रेणी के राज्यों की कुल आय १६४२-४३ के बजटो के 
अनुसार ४० करोड़ रुपये के आस-पास आंकी गई है। १६३८-३६ में २५ करोड़ 
रुपये के श्रातपास यह थ्राय थी। आय का यह क्षरिया प्रायः स्थिरसा है। 
खेती में नई भूमि का उपयोग होने पर और उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर लगान से 
होने वाली आय में कुछ इद्धि हो सकती है| “वी' राज्यों की लगान से कुल आय 
१६-१७ करोढ़ उपये के लगभग है । 
(२) आबकारी शुल्क--राज्यों का थोड़े वर्षों पहले तक लगान के साथ- 
साथ दूसरा महत्त्वपूर्ण आ्राय का ज्रिया आबकारी का महत्मा रहा ईं। १६१६ 
के पहले तो कैन्द्र के पास ही यह श्राय का जरिया भी था पर १६१६ ऊ सुधारों 
के बाद यह प्रान्तों के पास आर गया और आ्राज तक उनके पास चला श्राता है | 
देशी शराब, वाड़ी, भांग, गाँगा और चड़स पैदा करने वालों से शुल्क्र श्रीर 
बेचने घालों से लाइसेंस फीस वतूल की जाती है । १६१६ से १६३७ तक गर्व 
की नीति शराब की बिक्री को कम करने की थी | शरात्र की हुकानों की संख्या 
कम करके, उनके खुलने का समय कमर करके और शराब पर शुल्क बढ़ाकर 
बिक्री कम करने का प्रयत्त किया जाता था। १६३७ से जब कांमसी सरकार 
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सत्ता में आई तो मद्य-निषेध के कार्यक्रम की ओर भी कुछ प्रान्तों का ध्यान 
गया । सबसे पहले १६३७ में ही मद्रास ने इस दिशा में कदम बढ़ाया | १६३८ में 
बम्बई में भी शुरूआत हुई | उत्तर प्रदेश में भी कुछ किया राया | इस समय 
मद्रास और बम्बई में पूरे मद्य-निषेघ है। अन्य राज्य भी इस ओर जाने को 
प्रवत्मशील हैं । 

मद्य-निषेघ होना चाहिये या नहीं यह प्रश्न बड़े वाद-विवाद का बना 
हुआ है | भारत सरकार मद्य-निषेध के विपक्ष में है। सत्रसे बड़ी दलील यह है 
कि आज जब राज्यों के सामने आ्थिक संकट है, मच्-निषेघ करके करोड़ों रुपयों 
की आय खोना उचित नहीं है | पर यद्द दल्लील एकांगी है। मथपान का प्रसार 
होना घुरा है। जनता की इससे भल्ाई नहीं होती । इसलिये आय की हानि 
का ध्यान किये बिना मद्य निषेध के कार्यक्रम को अ्रपनाना चाहिए | 

१६३८-३६ में इस मद से १३ करोड रुपये के लगभग श्राय थी। यह 
आय आज के ६ 'ए! श्रेणी के राज्यों की थी | १६४५-४६ में ५१ करोड़ २० के 
खगभग यहद्द पहुँच गई थी | इस समय इस मद से 'ए' श्रेणी के राज्यों की आय 
लगभग २४५, करोड़ रपये है | पिछुले वर्षों में इस मद का महत्व कम हुश्रा है और 
भविष्य में और कमर होने की सम्भावना है । बी! राज्यों को इस मद से २००२१ 
करोड़ की आय द्वोती दे । 

(३) सिचाई--किसान से सिंचाई के पानी के लिये भी कर लिया जाता 
है। नहरों से जो पानी कितान को दिया जाता है उस पर यह कर लगता है| कर 
की दर अलग अलग जगह अ्रलम अलग है और एक बार निश्चित हो जाने के 
साद उसमें साधासणतमा परिवर्तन नहीं होता । 

(४) जगल्लात--राज्य क्षी सरकारों को जंगलात से भी कुछ आय होती है। 
लकड़ी बेचने, जगल की अन्य पैदावार बेचने ओर चराई की फीस से यह श्राय होती 
है। १६३६-४० में ज़ंगलात से ३ करोड़ के लगभग तत्कालीन प्रान्तों की झ्राय थी। 
आज यह आय १६-१७ करोड़ के लगभग दे । 

(४) रजिस्ट्रेशन--जत्र अचल संपत्ति सम्बन्धी दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराई 
जाती है तो उसकी फीस वसूल की जाती है | यह भी राज्य की सरकारों की आय 
का एक साधन हैं। १६३६-४० में तत्कालीन ब्रिटिश भारत में यह आव २ करोड़ 
रूपये के लगमग थी | 

(६) स्टेम्प्स--स्टेम्स्सः या मुद्रांक-शुल्क दो प्रकार का होता है--एक 
तो न्यायालयों द्वारा वसूल किया जाने वाला और दूसरा जो व्यापारिक दत्ता- 
चेज्ों पर लगता है | इनसे भी राज्य की सरकार्रों को आय द्वोती है। न्याय 
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सम्बन्धी मुद्रांक-झुल्क को कम करन! उचित हो सकता है। इस समय सब 'एः 
राज्यों की आय इस म॒द्‌ से १८ करोड़ से भी ऊपर है। “बी? राज्यों की आय भी ३ 
करोड़ के लगभग है। * 

(७) विक्रय-कर--जैसा कि इसके नाम से प्रकट है विक्र+-कर चौज़ों को 
विक्नी के समव लगाया जाता है और इसलिये यह बेचने वाले से बदल किया 
जाता है| यह कर एक या कई चीज़ों पर लगाया जा सकता है और बिक्री के किती 
एक मौके पर या सब मौकों पर लगाया जा सकता है | 

भारत में विभिन्न राज्यों की झ्राय का विक्रय-कर श्राजकल एक महत्त- 
पूर्ण साधन बन गया है | मद्रास सें यह कर १६१६ में सबसे पहले लगाया गया 
. था और उत्तर प्रदेश में १६४८ में सबसे बाद सें । एक न्यूनतम मर्यादा तक, जो 
, ५००० से ३०००० वार्षिक बिक्री के बीच में विभिन्न राज्यों में पाई जाती है, 
विक्रव-कर नहीं लगाया जाता। इसी प्रकार कई चीज्ें--जैसे खाद्यान्न, श्राठा, 
दाल, ई'धन, मताला, केरोसीन, किताबें, खादे, साग आदि--भी इस कर से 
मुक्त हैं| दोनों तरह का विक्र+-कर हमारे राज्यों में है-अ्रर्थात्‌ वह नो एक ही 
बार वसूल होता है और वह जो जितनी बार किसी एक चीज़ की दिक्की दो उतनी 
ही बार वसूल किया जाता है | अलग-अलग चीज़ों पर श्रलग-अलग कर की दरें 
भी लगाई जाती हैं | 

विक्रय-कर श्रप्रत्यक्ष कर है और शअ्रमीरों की अपेक्षा ग़रीबों पर इसका 
बोक अधिक पड़ता है। विक्रय-कर से 'ए! राज्यों की कुल श्राथ ४९-४० करोड़ 
के आस-पाल इस समय है। यह थवी' राज्यों में राजस्थान के अतिरिक्त सब 
राज्यों में है पर इससे कुल आय ५ करोड़ रुपये के आस-पास है| दमारे 
सविधान के अनुसार अब राज्य उन चीज्नों पर विक्रय-कर नहीं लगा सकते जो 
किसी राज्य के बाहर बेचे और खरीदे जाते हैं, या जो अ्न्तर्राब्य के या 
अन्तराष्ट्रीय व्यापार के अंग हैं या उनको संसद ने सर्व साधारण के लिये 
अनिवार्य घोषित कर दिया है। इसका अतर इस कर की श्राव घटने 
का होगा। हे 
(८) कृषि-आय फऋर--१६३७ में जब्र प्रान्तीय स्वायत्त शाखन को देश 
में स्थापना हुई कृषि-आयकर राज्यों द्वारा लगाया जाने लगा। सबसे पहले 
बिद्दार ने यह कर १६३८-३६ में लगाया | बाद में श्राताम, बंगाल, उड़ीसा श्रीर 
उत्तर प्रदेश में मी यह कर लगाया गया। 'ए! राज्यों में से इन पाँच राम्यो र्म 
ही यह कर लगाया जाता है। “वी' राज्यों में से देदराबाद ओर ट्रावनकोर- 
कोचीन में ही यह कर ( १६४०-५१ तक ) था। १६५२-५३ में राजत्यान में मी 
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,कझषि-आयकर लगाने का प्रध्ताव किया गया। केवल उत् भूमि की आय पर 
यह कर लगता है जो लगान देती है। कृषि-शाय का एक न्यूनतम भाग कर से 
मुक्त रहता है। 'ए! राज्यों की इस कर से कुल आय ह करोड़ रुपये वार्षिक के 
लगभग है। क्मीदारी प्रथा उठ जाने पर इस मद से आ्राय और भी कम होने 
वाली है| 

(६) मनोर॑जन-कर--मनोरंजन-कर सबसे पहले १६२२ में बंगाल में 
लगाया गया था। उसके बाद बम्तबरई में १६२३ में लगा। श्रम्य प्रान्तों में 
प्रान्तीय स्वायच शासन प्राप्त हो जाने के बाद यह कर लगाया गया | इस समय 
सभी (ए! श्रेणी के राज्यों में यह कर लगा हुआ हैं। इस कर को लगाने का 
तरीका यह है कि मनोरंजन के लिये जब व्यक्ति फ़ीस देता है तो उसी के साथ 
यह कर भी उससे जे लिया जाता हैं। मनोरंजन के लिये टिकिट बेचनेवाले 
जैसे दिनेमा वाले इस कर को वसूल करते हैं और सरकार को चुकाते हैं| कर 
की द्र श्रलग श्रलग राज्यों में अ्रलण अलग है और टिफिटठ के मूल्य के हिताव 
से लगाई जाती है | मध्य प्रदेश में १९४६-४० में डिकिट के मूल्य का ५०% कर के 
रूप में लिया जाता था | अन्य राज्यों में २४% के श्रास-पाप्त यह कर था | उत्तर 
प्रदेश में ३११४ था | इस कर से आय पिछुल्ले वर्षों में बराबर बढ़ती जारही है । 

(१०) पण लगने (बेटिंग) पर कर--हमारे देश में वैसे तो सब्र प्रकार का 
पण लगाना और जुश्मा बंद है पर धोड़ों फी दौड़ पर पण लगाना जायज़ है। सबसे 
पहले बंगाल में १६२२ में पण लगाने पर कर लगाया गया था। १६२५ में घम्बई 
में मी यह कर लगा । मद्रात में १६३५ में यह कर लगा । कुछ और राज्यों में भी 
इस समय यद्द कर लगा हुआ है | पण लगाने में जितना रुपया जीता जाता है उसके 
ऊपर अमुक प्रतिशव के हिसाब से कर लगाया जाता है | श्रलग-अलग राज्यों में 
कर की दर श्रलग-अलग है शोर ४% से १३% के बीच में त्रिभिन्न राज्यों में यह कर 
लगा हुआ है। एक प्रकार के ध्यसन पर यह कर है झ्लौर इसलिये इसकी मात्रा 
और बढ़ाई जानी चाहिये। वास्तव में तो घोड़ों की दौड़ पर पण लगाने का भी 
निषेध होना चाहिये । 

(११) मोटर गाड़ियों पर कर--मोटर गाड़ियों पर भी--बिनमें कार, 
टेक्‍्सी, बस, लॉरी, मोटर साईकिल सब आ जाती हँ--सब राज्यों में कर लगता 
है। कर लगने का आधार अलग-श्रलग प्रकार की ग्राड़ियों के लिये श्रोर छल्तग- 
अलग राज्यों में श्रलग-अलग है| कहीं जगह के द्विसात से कर लिया जाता 
है, ठो कहीं खाली गाड़ी का निवना बोक होता है उसके आधार पर कर लिया 
जाता है। उत्तर प्रदेश में अलग-अलग मार्यों के आधार पर श्रलग-अलग कर 
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लिया जाता है | कर की दर भी अलग-अलग है।इस कर को लगाने का एक 
आओचित्य यह भी है कि मोटर आदि से सड़क खरात्र होती है और उसका 
मुआवज़ा किंसी हद तक मोढर ग्राड़ियों के चलाने वालों से लिया जाता है| इस 
सम्बन्ध में यह ध्यान रख लेना भी आवश्यक है कि मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण 
की ओर राज्यों की दृष्टि १६३७ से ही जा रही है और उत्तर प्रदेश तथा बम्बई में 
तो व्यापक आधार पर राष्ट्रीयकरण छुआ भी है। और राज्य भी इस दिशा में 
अयत्नशील हैं | यह प्रवत्न डचित ही है | 

(१२) आयकर--उपरोक्त करों के अतिरिक्त राज्यों की आय का एड़ 
चड़ा साधन आयकर में जो उनको हिस्सा मिल्नता है वह है। कुल 'ए' श्रेणी के 
राज्यों की आय ४५ करोड़ के आ्रासपास इस मद से होती है। “बी” राज्यों को 
भी इस आय में द्विस्ता मिलने लगा है। यह रक्तम १६ करोड़ 'रुपये से कुछु कम 
होती है ! 

(१३) केन्द्र से सह।यता--जूड निर्यात-सुल्क की पूरी झाय संविधान 
कै अनुसार केन्द्र को जाती हैं पर उसके एवज़ में केन्द्र से पश्चिम बंगाल, श्राताम, 
बिहार श्रौर उड़ीसा को सहायक श्रनुदान मिलता है। देशमुख निर्णय फ्रे 

अनुस्तार इस शनुदान की मात्रा १-८४ करोड़ रुपया है | इसके अलावा भारत सर- 
कार से अधिक श्रन्न उत्पादन, विस्थापितों की सहायता और पुन: संस्थापन तगा 
विकास योजनाओं के लिये मी ४१ और “<ी' राज्यों को अ्रनुदाव मिलता थ। 
केन्द्रीय सड़क कोष से भी राज्यों को सहायता मिलती हैं। इसके अलावा केन्र 
राज्यों को ऋण भी देता है| 

राज्यों का व्यय--प्रान्तीय व्वशाघ्तन स्थापित होने के पहले तत्कालीन 
प्रान्तों का अधितकर खर्च पुलिस ओर न्याय विभाग पर होता था | पर जन्र पाती 
में १६३७ में लोकप्रिय सरकाएँ कायम हुई तो राष्ट्र-निर्माणकारी कामो पर व्यय 
चढ़ने लगा । अब हम राज्यों के व्यय की मुख्य-मुख्य मर्दों का अध्ययन करेंगे | वह 
अध्ययन ए राज्यों पर ही आधारित होगा । 

(१) राजस्व पर अत्यक्ष सांग--कुल “०? राज्यों का इस मद पर व्यय २५ 
करोड़ के आसपास है जो कुल खर्चे का ८% के लगमग आता है। यहद्द वद्द व्यय 
है ज्ञो कर वसूली के लिये करना पड़ता है । 

(२) सिंचाई-सिंचाई के मद में ए/ राज्यों का खर्च पिछले वर्ण 
बराबर वढ़ा है। १६५१-६२ के बजट में १४६२ करोड़ ठपये का इस मद में दो 
बाले व्यय का अनुमान है जो कुल खर्च का ४ ६६% आता है। १६४१-४२ 
संशोधित बजटों के अनुसार इस मद पर ४४४१४ आर १६४२-५१ के उल्थे 
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राज्यों का यद् खुर्च बढ़ा है। १६४८-४६ में ७३-२६ करोड़ का खर्च था | उसके 
मुक्काबले में १६४१-४२ के वजठ में ६००४० करोड़ का यह खर्च रखा गया है। 
कुल खर्च का २६-०१९, यह खर्च है जबकि १६४८-४६ सें कुल खर्च का 
२६*०२४% इस मद पर खर्च होता था। १६४२-४३ के वजटों के अ्रमुसार यह खर्च 
श्८-२३% आँका गया है| 

(४) सामाजिक सेवा फाये-हफमें शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, 
कृषि, उद्योग आदि खर्च श्राते हैं| इस मद में खुचे बराबर बढ़ता जा रहा है। 
१६४८-४६ में यद्द खुर्च ६७-६६ करोड़ रुपये का था। १६४१-५२ के त्रबट में यदद 
खर्च ६६०६ करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है। १६४८-४६ में २७-०१५०, 
कुल खचे का इस मद में खर्च होता था । १६३१-४२ में कुल खर्च का ३००८४ 
इस मद सें खर्च होने का अनुमान है। १६५२-४३ के आऑँकड़ों के अनुसार यह 
प्रतिशत बढ़कर ३१४४ होने का श्रनुमान है | 

(४) ऋण सेवाएँ (डेट सर्विसेज)--१६४८-४६ में इस मद में ४-२२ 
फरोड़ भ्र्यात्‌ कुल खच का १ ६८५ झच दोता था | उसके बाद यद्द खर्च कम हुआ 
है। १६४१-४२ के बजट में २०८० करोड़ रु० श्र्थात्‌ कुल खर्च का ०-६०% इस 
मद पर खर्च दोने का अनुमान है। १६४२-५३ में १००३% खर्च इस मद में 
आँका गया है। 

(६) पूँजीगत खे--उपरोक्त सामान्य खचों के श्र्॒ावा शज्यों के 
पूंजीगत खर्च भी द्वोते हैं| वहु उद्दे शीय नदी घाटी योजनायें, घिंचाई, विद्युत, 
निवास और क़र्मीदारों को भुश्नावगा इस मद के खास-खास ख़्चे हैं। इसके 
अलावा शाज्य विस्थापितों, स्थानीय स्वराज्य की संस्याश्रों, सहकारी समितियों 
और किसानों फो ऋण भी देता है। अगर दम श्रत्न, वस्त्र, खाद आदि चीज़ों का 
राज्य द्वारा व्यापार पर होने वाली श्रामदनी और खर्च बराबर भी मान लें तो 
१६५१-४४ के संशोधित ऑकड़ों के अनुसार ६२००६ करोड़ का पूजीगत खर्चे 
दोगा जब कि १६४०-५१ में ६८०२१ करोड़ और १६४६-५० में ४८०४३ करोड़ 
का यह खर्च हुआ है। १६४२-५३ में यह खच १२६:१४ करोड़ रुपया श्रॉका 


गया है । हु ९ 
(७) बी” राज्यों का खच--१६५१-४२ के संशोधित श्रॉकड़ों के श्रनुसार 


“जी! राज्यों का कुल खर्च १०३-२७ करोड़ रु० का चजद किया गया था। शांति- 

व्यवस्था ( लिक्‍्यूरिटी सरविसेज ) और सामानिक सेवाओं संवंधी खचे की दो बड़ी 

में हैं| शांति-व्यवस्था पर खचे कुल का २५% से कुछ भ्रधिक और सामाजिक 

सेवाओं पर ३२% से कुछु अधिक व्यय माना गया है। सामाजिक सेवाओं में शिक्षा 
श्े६ 
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पर सबसे अधिक खर्च है| बी! राज्य राष्ट्रनिमोणकारी कार्मी पर श्रधिक और 
शांति व्यवस्था पर कम खच ए? राज्यों के मुकाबले में करते हैँ। इसका कारण 
मेचर और ट्रावंकोर-कोचीन जेसे प्रगतिशील राज्यों ५२ होने वाला रर् है। 
१६४२-५६ में कुल ख़त १११००१ करोड़ ओँका गया है। इसमें शांति-्यवस्ता 
पर २१९ और सामाजिक सेवाश्रों पर ३५% ख़च दोने का अनुमान है। ये राज्य 
पू“जीशत सर्च भी काफी करते हैं 

राज्यों का सार्वजनिक ऋणु--१६१६ के पहले तत्कालीन प्रान्तों को 
ऋण केने का कोई स्वतत्र अधिकार नहीं था। उसके बाद से यह श्रधितरार 
उनको पिला और हमारे संविधान में भी राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है। 
१६३६-४० के अन्त में तत्कालीन प्रान्तों का कुल ऋण १५४० करोई इस्धे के 
लगभग था श्रौर उसमें से अधिकांश उत्पादक ऋण था। माच १६४६ के धन 
में कुल ऋण “ए/ राज्यों का १४४३८ करोड़ था। मार्च १६४२ को ३३०१२ 
करोड़ तक कुल ऋऋ! पहुँच जायेगा, ऐसा सशोधित अनुमान है। मार्च १६४६ हो 
१४५३८ करोड़ का जो ऋण था उप्तमें ४४६३ करोड़ का स्थायी ऋण, १०८ 
करोड़ का चालू ( फ्लोटिंग ) ऋण, ६४ करोड़ का केन्द्रीय सरकार से लिया हुआ 
कऋश और २५६२ करोड़ का अल्यकालीन ऋण था। मार्च १६५२ छो ३३०१२ 
करोड़ के कुल ऋण में से ६६-०७ करोड़ का स्थावी ऋण, १९०३ करोड़ का 
चालू ऋण, २११.६६ करोड़ का वेन्द्रीय सरकार ते लिया हुश्रा ऋण श्र ३३५३६ 
करोड़ का अल्यकालीन ( अनफन्‍्डेड डेंट ) ऋण का अश होगां। १६४२-४३ के 
अन्त में (ए! राज्यों का ४४४*८५ करोड़ का ऋण आँका गया है | 

केन्द्र और राज्य की वित्त-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति--क्ेख् शरीर 
राज्य के आय-ब्यय की सुझ्य मुख्य मर्दों पर हम विचार कर चुके हैं। अब हम केंद्र 
और राज्यों की सम्पूर्ण वित्त-व्यवस्था के सम्बन्ध में ऋलग अलग से विचार करेंगे | 
पहले केन्द्र की वित्त-व्यवस्था के बारे में हम लिखेंगे। 

इस सम्बन्ध में सबसे पहला प्रश्न यद्द है कि मारत सरकार की वित नीः 
क्या कर रही है और आज क्या हैं। यदि हम पिछले पच्रास वर्षों पर दृष्ठि इले 
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तो दम देखेंगे कि भारत तरकार की विच नीति कित्ती निश्चित दीपकालीन 
आश्श्कि आदक्ष से प्रभावित नहीं रद्दी है बल्कि ताक्तालिक परिस्थितियों का उठ 
पर सबसे श्रधिक्त अर पढ़ा है। जब कोई विशेष तात्कालिक प्रश्न नहीं रहा 
जैसा कि इस शवाब्दी के पहले दील व्यों में नहीं था तह तो मारत सरदार की 
दृष्टि बजट को संतुलित रखने तक दी सीमित रही | जब कोई डिशेत वाक्ालिर 
प्रश्न उपस्थित हो सवा--जैसे १६२६ की व्यापारिक मंदी, १६३६-४+ हा हितिंय 
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महायुद्ध और : उससे उत्पन्त भेंहगाई--तो सरकार की वित नीति उस प्रश्न के 
में रद्दी.। आजकल भारत की वित्त नीति पर पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार 

देश का आध्थिक विकास करने का अखर सबसे अधिक देखने को मिल्लता है 
«वास्तवः में तो वित्त-व्यवध्या से सम्बन्ध रखने वाला दूसरा प्रश्न यद्द है कि 
भारत सरकार की आद्िक स्थिति श्राय और व्यय को देखते हुए; कैसी है और 
:मुविष्य की लंभाषनायें क्‍या हैं। मात्रा का जहाँ तक सवाल है भारत सरकार की 
आय और व्यय की मात्रा बराबर ब्दुती गई है। १६३८-३६ में भारत सरकार ५१ 
कुल झाय ८४-४७ करोड़ थी | युद्ध-काल में ३६११६ करोड़ तक १६४५-४६ में 
' इसमें वद्धि हो गई | उसके बाद इसमे वमी आई । पर फिर वृद्धि ६६ | इस समय 
केताज़ा आँकड़े यह हैं कि १६५३-४४ में श्राय का अ्रनुमान ४३६ करोड़ रुपये का 
' किया गया है। पिछुले १२-१३ वर्षों में लगभग ४३ गुनी आय में दृद्धि दो गई। 
इस आय में कर से होने वाली आय का १६३८-३६ में ८७४% भाग था | 
महंयुद्ध के समय इसका अनुपात कम हो गया और १६४३-४४ में ६८५% तक 
बद् झा गया । पर इसके बाद फ़िर इसमें वृद्धि हुई श्रोर १६४६-५० के स्वीकृत 
ब॒बद में यह अनुपात ६०“२% तक पहुँच गया था। १६४३-४४ के बजट के 
अनुसार यद्द अनुषात ६६९ है। यह दृद्धि करों में प्रधानतः आयकर, सीमा शुल्क, 
और, उत्पादन-शुल्क से तथा दूसरे प्रकार की श्राय में रेलवे आय से हुई है। 
आयकर श्रौर निगम कर का भाग १६३८-३६ में कुल कर से दोने वाली श्राय 
का-२२६% था वह १६४६-४० में ४४७% दो गया। १६५१-४४ के बजठ के 
यद्द अनुसार श्रनुपात ३७६% है। जहाँ तक व्यय का प्रश्त है श्राय के साथ दी 
साथ भाख सरकार के व्यय में श्रृंद्ध हुई है। १६३८-३६ में कल व्यय ८४.११ 
करोड़ था| युद्ध-काल में अधिक से भ्रधिक व्यय ४६६२५ करोड़ १६४४-४५ में 
हो गया था। उसके बाद कमी आई और १६४६-४० के स्वीकृत बन्ट में 
३२१४३ करोड़ का व्यय माना गया। १६४३-४४ के बजठ का अनुमान ४३८८१ 
'करोढ़ का है। इसका अर्थ यद्द है कि युद्ध के बाद श्राय की श्रपेक्ञा व्यय अधिक 
कम.हुआ है। भारत सरकार के व्यय में जो इृद्धि हुई है उसमें राष्ट्र.निर्मायकारी 
व्मार्गों में होने -वाली इद्धि अपेक्षाकृत कम रद्दी है। आय-व्यय को यदि इम 
मिक्ष कर देखें तो, हमें मालूम पढ़ेगा कि १६३८-३६ से लगा कर १६४७-४८ तक 
बराबर घाटा.रहा है। जैसे-जैसे युद्ध की भीषणता बढ़ती गई इस घाटे की मात्रा 
' मी बढ़ती. गई। यहाँ तक कि १६४३-४४ में घाटे की स्रात्रा १८६६० करोड़ तक 
गई | १६४०-४१ में ५६२२ करोड़ की बचत हुई है और १६४३-५४ के बजट 
'मू५४ लाख की बचत फा. अनुमान लग़ाग्रा गया-है। भारत सरकार के पूं बीगतः 


ध््श्र भारतीय अथशाखसत की रुपरेखा 


बज्ों को देखें तो मालूम होगा कि युद्ध-काल में १६४१-४२ को छोड़कर बराबर 
उनमें बचत रही है। १६४४-४५ में यह बचत ४३७०३१ करोड़ तक पहुन गई 
थी। इसका कारण यद्द था कि भारत सरकार बाज़ार से बहुत बड़ी मात्रा में 
ऋण ले रही थी। इससे युद्ध का वह खच जो भारत सरकार को वापित पिलमे 
वाला था, अवश्य अलग था। पर युद्ध के बाद १६४७-४८ से भारत सरकार के 
पूँजीगत बनट में बराबर घाठा रद्द रहा है। १६४८-४६ में यह घाटा १६७ ४८ 
करोड़ तक पहुँच गया। इसके बाद घाटे में कमी ञआागई है पर घाटा श्री तढ़ 
भी जारी है। १६५०-४१ में ६२०४ करोड़ का घाटा हुआ | १६५१-५२ में 
पूंजीगत बनट का यह घाटा ११४१६ करोड़ है। १६५३-१४ के वच्ट में 
३०५४७ करोढ़ के घाटे का अनुमान है। यदि दम 'मिसेल्लेनियत' मंद को और 
राजस्र श्रौर पूंजीगत आय व्यय सबको एक साथ करके देखें तो हम इस नर्ते 
पर पहुँचते हैं कि १६४६-४७ से १६४३-४४ के बजठ तक बरात्र घाद 
रहा है | 

भारत सरकार की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने का एक श्रम 
तरीका उप्तकी नकद रोकड़ को देखने का है। १६३८-३६ में साल के आर्म 
में ११३१ करोड़ रुपया सरकार की रोकड़ (केश बेलेंसेज़) में था। १६४४-४६ के 
श्रन्त श्रोर १६४६-४७ के आरस्म में रोकड़ में ५२६५३ करोड़ रुपया हो गया 
था। भारत के विभाजन के बाद १५ श्रगस्त, १६४७ को २७०४० करोड दणा 
भारत धरकार की रोकड़ में था। १६४३-५४ के श्रन्त में नकद रोकड़ ११ ६६ 
करोड़ रुपये की होगी, ऐसा अनुमान है | 

उपयुक्त विवेचन से यद्द स्पष्ट है कि पिछुले वर्षों में और खास तौर पे 
स्वतंत्रता-प्राति के बाद भारत सरकार की आधिक ध्थिति बिंगड़ी दे । य्धात 
१६५०-५१ में कुछ सुधार के चिन्द्र दिखाई पढ़े पर उत्तके बाद से फिर राशल, 
पूँजी और अन्य खर्च को मिलाकर घाटे की मात्रा बढ़ी है। अच्र प्रश्न यद्द है हि 
इस स्थिति को सुधारने कप कया उपाय है | जहाँ तक आय को बढ़ाने का सम्बन्ध है 
अ्रधिक गु'जाइश नहीं मानी जा सकती | हमारी राष्ट्रीय आय का केल और 
राज्यों की कुल श्राय १०% के लगभग है। यद्यपि आधुनिक श्रौद्योगिक रा्धर 
राष्ट्रीय झ्राय का ३०% तक भी सरकारी आय में जाता है पर भारत की देंगे! 
पिछुड़ी हुई आर्थिक अवस्था में इस बात की आ्राशा नहीं की जा सकती जि गदर 
आय की आज से बहुत अ्रधिक मात्रा राज्यों की श्राय के रूप में ली जा सकता 4 
इस वास्ते भारत सरकार की झ्राथिक स्थिति को ठीक करने के दो उशग$ 
तत्काल का उपाय तो यह है कि अनावश्यक खर्चे को हर तरद्द से कम काद हा 


गा 
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प्रयत्म किया जाय १२ राष्ट्र निर्माणकारों तथा आशिक विकास योजनाओं पर 
यथाशक्ति अवश्य खर्च किया जाथ | दूसरी और घढ़ी बात यह है कि देश की 
श्रायिक उन्नति के लिए योजना पूर्वक और दृढ़ता के साथ प्रयत्न किया जाय | देश 
की श्रार्थिक स्थिति ठीक होने पर सरकार की स्थिति श्रवश्य ही ठीक दोगी। खर्च 
करने के सम्बन्ध में सामाजिक सेवाओं पर होने वाले ख्च को कम करने की प्रवृत्ति फो 
श्रवश्य यथासम्भव रोकने की आवश्यकता है। 

अब हम राज्यों की सरकारो की वित्त व्यवध्था के बारे में विचार करंगे। 
लहोंँ तक राज्यों की सरकारों कौ वित्त नीति का सवाल है इतना दी लिख देना 
पर्यात होगा कि १६३७ के सुधारों के बाद से उन्होंने राष्ट्र.नि्माण के कार्मों 
पर अधिक व्यय करना आ्रारम्भ क्रिया है और इस बढ़े हुए खर्च को उन्होंने 
अपनी आय बढ़ा कर, मारत सरकार से क्लज्ञ लेकर और मुद्रा बाज्ञार में ऋण 
लेकर पूरा करने की कोशिश की है। युद्ध के समय में राज्य की सरकारों के 
बजट घाटे के बजट नहीं रहे । १६३८-३६ में तत्कालीन प्रान्तों की कुल श्राय 
८४-७४ करोड़ रुपण थी | वह युद्रकाल्लीन वर्षों में बढ़ते-बढ़ते १६४४-४६ में 
२२६३३ करोड़ र० तक पहुँच गई । इसके बाद भी इद्धि जारी रही | १६५१-४२ 
के सशोधित बन्द में 'ए' राज्यों की कुल झ्राय ३१२७१ करोड़ रुपये की आंछी 
गई झौर १६४२-४३ के अनुमान के श्रनुवार ३१४०२० करोड़ की कुन्न श्राय मानी 
गई । १६४१-४२ में संशोधित आधार पर सब बी! राज्यों की श्राय १०६ करोड़ 
के लगभग आंगी गई है | बी? राज्यों. की आय १६४२-४३ में १०४६४ करोड़ 
आंकी गई है| प्रान्तों की यद्द आय इद्धि विभिन्न करों से श्रामद बढ़ने के कारण 
ही हुई | नये करों का कोई बोक जनता के कपर नहीं डाला गया। जद्दों तक 
राज्यों के व्यय का सम्बन्ध है उसमें भी १६३८-३६ में ८५०७६ करोड़ से बढ़ते 
बढ़ते १६४५-४६ में २११८-१४ करोड़ तक इंद्धि हो गई। बाद में भी यह इद्धि 
जारी रही | १६५१-४२ -के सब ए! राज्यों के व्यय का संशोधित अनुमान 
३१३६४ करोड़ का और १६४२-१३ का ३३०-३० करोड़ का अनुमान है। 
थी! राज्यों का १६५२-५३ का खर्च का अनुमान १११००१ करोड़ है। आाय- 
व्यय दोनों को मिलाकर देखने से माल्ूप होगा कि १६४०-४१ तक राज्यों 
के चजटों में घाठा नहीं रहा पर बजट की बचत में बराबर गिरावट श्ाई। 
रह १-५२ में ६६ लाल और १६४९-५३ में १६:१० करोड़ के घाटे का अ्रनुपान 
है। सनत्व और पूज्लीगत दोनों प्रकार के श्राय-व्यय के ऑकड़ी को मिलाकर 
देखें तो 'ए? राज्यों के बारे में यह नतीना आता है कि विभिन्न ऋणों से अतल 
आमद १६४०-४१ में ५६००७ करोड़ हुईं ओर १६५१-३२ में ८६०४१ ( सशोषित 
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चजञठ ) करोड़ और १६५२-५३ में १६१४-७३ करोड़ दोने का अ्रनुमान है। आग 
से होने वाली असल आमद और डिपोक़िट और अन्य मर्दों के लेन-देन का 
विचार कर लेने पर राजस्व और पूँजीगत दोनों द्वी का कुल मिला-बुल्न घास 
१६४१-४६ में ६१-६८ करोड़ का आता है। १६५१४२ में ६१-६८ ढरोड़ डे 
घाटा का ब्यौरा इस प्रकार है--राजस्त्र भाग में घाटा ६-४६ करोड़ ( रेबेन्यू रिज 
फंड से आने वाली रक्मम को निकाल कर ) और पूजीगत खर्च श्रौर ऋण # 
मर्दों में घाठा ४२-०६ करोड़ का । इस घाटे का श्रसर यह हुश्रा है कि १७ करोड़ 
की कमी तो नक़द रोकड़ में, ११०७४ करोड़ की कमी नक्कढ रोकड़ विनियोग ते 
( केश बैलेंस इन्वेह्टप्रेंट ऐकाउन्ट ) में आएगी और २२-६३ करोड़ रुपया महाम 
सरकार अपने राजस्व रक्षित कोष से और निकालेगी | इसी प्रकार १६५२-५३ में 
पूजीगत खर्च में २३-६४ करोड़ और चालू खाते में २२०४५ करोड़ के घाटे रा 
अनुमान लगाया गया था। इसकी पूर्ति १४-२५ करोड़ रेवेन्यू रिज़र्व हंद मे 
३०-४० करोड़ नक्तद रोकड़ विनियोग खाते से, और ०.६४ करोड़ नकद गेकइ 
से होगी | पर नए करों और नए ऋण से आशा से अधिक आय होने से ११०४५ 
करोड़ से घाठा कम होगा और उस इृद्‌ तक रिजर्व में कम कमी होगी। 'शी' 
राज्यों की स्थिति भी संत्तोपप्रद नहीं मानी जा सकंती। १६४०-५१ में राश्स् 
और पूँ नीयत आय-ब्यय को मिलाकर देखने से १६५०-४६ में वीःर'्णेका 
घाटा ४००३ करोड़ दपया था । १६४२-४३ के संशोधित बनदों के अनुसार यह 
घाटा १४०५६ करोड़ ओर १६४२-४३ के बचटों के अनुसार ४७ कगेड़ श्रांका 
राया। इसका असर उनके नकद रोकड़ ओर नक॒ढ रोकड़ विनिधोग खाते की ग्कम 
पर बुरा पड़ा है! १६४१-४२ के आरंभ में इन राज्यों की नकद रोझड़ ३०६६ दगेढ़ 
आंकी गई थी । वद्द १६४२-३३ के अत में १६-२७ करोड़ ही आंकी गई हैं। नूर 
रोकड़ विनियोग जाते में भी १६४०-४१ में ७-४० करोड़ की कमी हुई श्रीर 
१६४१-३२ में ४-६६ करोड़ और १६५२-५३ में २-७२ करोड़ की कमी का अनुमान 
है । ०! राज्यों के बारे में जैसा ऊपर बताया गया है गत दो वर्षों में राज्ण वा 
नकद रोकड़ में कमी झाई है, उन्होंने अपने इन्बेस्टमेंट बेचे है, और कीट 
निश्चित कामों के लिये निर्मित कोर्षो से रयया मी लिया गया हैं। मात्र १६४९ 
के श्रन्त में 'ए! राज्यों की नक॒द रोकड़ ३०-६२ करोड़ थी | ऐसा! श्रतुमान ह 
१६४३ के मार्च के अस्त तक यद्द रोकड़ की रकम १२-६७ करोड़ दी रद बोयगा 
डग्बुक्त स्थिति को सुधारने के लिये इस गत की आ्रावश्यह्रता है कि राज 
सरकारें अपने खच को अपनी क्षमता की मर्यादा में रवने का पूर-पूरा असल हर 
तमी पिछले दो वर्षों में राज्यों की आर्थिक स्थिति में जो बिगाइ आया है उठ 
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सावजमिंक विंत ६१५: 
युंधार होना सुभव होगां।. - 
7 "अपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार और विशेषतया राज्यों 
। आधिक स्थिति संतोषजनक नहीं है । 
£ 3४ "भरते सरकार और रॉज्यों की विद व्यवस्था से सम्बन्ध रखने बाला एक 
महत्वपूर्ण पुन थेह है कि उसकी कर व्यवस्था कैसी है। इस सम्बन्ध में पहली 
बात तो थद है कि यद्यपि पिछुले वर्षों में प्रत्यक्ष करों की मात्रा और उनका 
हनुपात बंढा है पर फिर भी अभी उनका अनुपात जितना चाहिये उतना नहीं 
है| केन्द्र और राज्य दोनों को मिलाकर आज मी उनका साथ ६०% के लग- 
मेंग है। आरत की कर-व्यवस्था का बोक सम्पन्न लोगों पर कम और मध्यम 
और निम्न वर्गों पर अधिक है। पिछुले सालों में भारत सरकार ने जो कई 
उद्यादन-शुल्क ओर सीमा-शुल्क में इृद्धि की है या नए शुल्क लगाये हैं उनका 
भीयहीं असर पड़ा है। पिछुले वर्षों में मध्यम वग पर एक ओर तो करों का 
बोस बढ़ा है श्रोर दूसरी ओर मंधरगाई का बुरा प्रभाव भी उन्हीं पर सत्र से 
ब्रधिर् पढ़ी है। इस दृष्ठि से हमारी कर-व्यवत्या में सुधार की आ्रावश्यकता है । 
राज्यों में मी विक्रम-कर का बोझ आम लोगों पर ज्यादा पड़ा है। नये करों में 
उंत्तराधिकार-कर लगाने की आवश्यकता और श्रौचित्य स्पष्ठ है। इसी प्रकार राज्यों 
में.ईपिंस्ग्रायकर सब जगह लगना चाहिये। विक्रव-कर को घरल और सत्र राज्यों 
में समान बनाना चाहिये,। इसी प्रकार खब् में राज्यों में भो अनावश्यक व्यय और 
पामान्य शासन के व्यय में विफायत करने की जरूरत है। इसी सम्भन्ध में एक 
ध्यान देने योग्य बात यद्द है कि केन्द्र, राज्य श्रौर स्थानीय स्वराज्य और सस्थाश्रों 
के खंचे का आपस में ठीक समन्वय हो | आज तो राज्यों फो यह शिकायत है कि 
हैकि केख्र उनको पूरे साधन नहीं देता और श्यानीय स्व॒राज्य की संस्थान्ं को 
इंसी-प्रकार की शिकायत राज्यों से है। इस स्थिति में सुधार आवश्यक है। सतोष 
का विषय है कि देश की कर-व्यधस्या पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने 
' एक कर जाँच समिति! नियुक्त की है । 
स्थानीय वित्त 
, _ “अरब तंक हमने केन्द्रीय सरकार और राज्यों की वित्त-व्यवस्या के बारे में 
विचार किया है | पर देश की वित्त-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग स्थानीय 
“वित्त का है--अर्थात्‌ नगरपालिकाशों और जिला बोर्डों आदि की वित्त-ब्यवस्था 
का अझेचे हम इसी पर विचार करेंगे । 
* ' 'नगरपात्िका वित्त :--नगरपालिकाओं को दो प्रकार के काय फरने 
अढ़ते हैं“ (१) अनिधाय और (२) वैकल्पिक | अनिवार्य कार्यों के अन्तर्गत सफाई, 


६१६ भारतीय अर्थशात्र की रूण्रेखा 


लोक स्वास्थ्य, रोशनी, सड़क, पानी, शिक्षा--प्रारम्मिक और सेक्िंडरी-की ब्यदः 
३ 9७». 
| वेकॉल्पयक काया 


रु 
में पुत्वक्नालब, स्वृज़ियम, पच्छक पाक, खेल-कूद 
६» 


बस 


नग्न्पालिका को उपजुक्त कार्यों के लिये व्वयद करना होता 
लिये उनको छाय के साधन चाहिये | ग्रत्येक्ष राज्य में एके नमरपा। 


गत है| 
ह। आ* 


होता है दितमें नगरपालिका को कौन-कौन से कर लगाने का अधिक है ग्ह 
भी निश्चित रहता हैं| लाधएणशतवा नगग्णलिकाझों दाग लगाये दाने बाते 
करे की रची इस प्रकार होगी :--- 

(१ प्रत्यक्ष कर--इख श्रेणी में मकानों, बम्तीन या संपत्ति पर छः पेशे 
और व्यागर आदि पर कर, व्यक्तियों पर हैसियत-कर, रोशनी, अग्नि और 
शौचाचय क्र तथा दूसरे कई छोटे-छोटे कर--डैेैसे संयक्ति के दत्तांतरण पर रूम, 
बाज्ध तँ और नौकरों पर छर, दारदों एर कर, सदारी के साधनों और 


गाड़ियों पर कर आदे हैं| 
मकान या सूम्यक्ति-कर प्रायः तच नगरपालिकार्ये लगाती हैं। मान था 
द्धनौन के बाषिक मूल्य पर वह कर क्गटा है: वार्षिक मूल्य वार्षिक किराये दी 
आय के बराबर माना दाता हैं | कर की दर लगभग ७१० यापिंक किरादे 
पर होती है । सार्वजनिक उपयोग की इमार हर नहीं क्गता | दर संपत्ति के 
मालिक से वउल किया जाता है | 
पेशे क्रौर व्यापार पर जो कर लब्पया दाता है उसके लगा 
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सार्वजनिक वित्त ६१७ 


की सरकारों द्वारा लगाया जाने लगा है नगरपालिकाएँ ये कर नहीं लगा सकती हैं । 
नगरपालिकाओं फी श्राय का एक साधन लाइसेंस फ़ीस होती है जो विभिन्न कामों 
श्र पेशों पर या श्रमुक स्थान के उपयोग पर लगती हैं। 

नौकरों पर कर तो बहुत कम जग़द्द है पर कुत्तों पर और दूसरे पालतू 
जानवरों पर कर अवश्य है | नाबों पर कर >त्तर प्रदेश मे लगता है । सवारी गाड़ियों 
पर कर लाइसेंत फ़ीस के रूप में ताँगे, मोटर, बैलगाड़ी, रिक्शा और साइ- 
किल्लों श्रादि पर लिया जाता है | 

(२) अप्रत्यक्ष कर--इस श्रेणी में चुगी सबसे मदत्वपूर्ण कर है जो 
नगरपालिका की हद में बादर से माल आने पर लगता है। यह कर गरीपों पर 
पढ़ता है श्र इसलिए इसका बराबर कद विरोध रहा है। इसको वसूल करने में 
बहुत सच द्वोता है। दूसरा कर सीमा-कर (टर्मिनल टेक्स) है जो रेल विभाग के 
ज़रिये नगरपालिका की हद में उपभोग के पदार्थों पर-वसूल किया जाता है चुगी 
का स्थान इस कर को कई नगरपालिकाओं ते दिया पर यह प्रश्नति ज्यादा चली 
नहीं | सीमा-कर सुविधाजनक है--वसूल करने वाले और देने वाले दोनों के लिये। 
इसे धसूल करने का व्यय भी कम द्वोता है | इसलिये चुगी से यह हर तरह से 
अच्छा है। इसकी दर भी कम द्ोती है | सीमा कर के साथ-साथ सड़क या जल 
भा से श्राने वाले माल पर दिमिंनल टॉल' भी लगाना आवश्यक होता है | 


(३) व्यापार कार्यों से आय--नगरपालिकाओं की आय का एक साधन 
वे व्यापारिक कार्य हैं जो वह करती है--जेसे, पानी की व्यवस्था करने पर पानी की 
रेट से होने वाली शराय, बिजली की व्यवस्था करने पर ठप्तसे होने वाली आय, 
नगरपालिका द्वारा बनाए हुए कताईखानों के किराये से होने वाली श्राय, और 
नगरपालिका द्वारा की गई यातायात की व्यवस्था से होने वाली आय इस भेणी में 
आती है। आय के इन साधनों को बढ़ाना चाहिये। 

ज़िला बोर्डों की वित्त-व्यवस्था--ज़िला बोडों का मुख्य काम शिक्षा, 
सडक, श्रस्पताल, सफाई आदि द्वोता है। इसके श्रलावा वे और भी कई काम 
करते ईं जैसे मेलों और प्रदर्शिनियों का आयोजन, टीका लगाने की व्यवस्था, 
आदि | ज़िला बोर्डों की आय के मुख्य-मुख्य साधन इस प्रकार हैं :-- 

“ (९) भूमि उपकर--ज्षिला बोडों की कुल कर से द्वोनेवाली श्राय का 
७० से ६० प्रतिशत्‌ माग इससे मिलता है। लगान के साथ यह उपकर वसूल किया 
जाता है | इख कर को हूगाने का आधार कहीं तो लगान द्ोता दै--जेप्े मद्रास, 
बम्पई, आसाम और मध्य मारत के कुछ हिस्सों में है--आऔर कहीं इसका आधार 
भूमि का वार्षिक मूल्य द्ोता है | कहीं ज़मीदार को दिया जाने वाला रेड! भी 


च््श्द भारतीय अथशास की रुपरेखा 


इसका आधार होता है--जैसे मद्रास के जमींदारी, क्षेत्र में | खेती की प्रमि एऋर 
सूमि के आधार पर मी यद्ट कर दसूल किया दाता है। लगान के सत्र रेप हे 
कर में मी मौजूद हैं । 

(२) पेशे पर कर--राज्यों में कई जिला जोड़ों की आब का साइन उसे 
पर कर हैं । हे 

(३) स्थिति और सम्पत्ति पर कर--यह एक प्रकार का हैसिय्त-कर है| 
यह कर भी पेशे शोर व्यापार की आय के श्राधार पर लगाया छाता दे और 
पेशे तथा व्यापार पर लगने वाले कर के जैसा हीं है । 

(४) दोल्स--लावेजनिक नादों के उण्योग पर टॉल बदल किया जताई 
और कमी-कमी यह कर वसूल करने का अधिकार नीलाम मी कर दिया ऋता है। 
नीलाम करने की प्रथा अनुचित है श्रोर बन्द की ज्ञानी चाहिये | 

(४) जुर्माना किराया ओर लाइसेंस फ़ीस--इन तीनों प्रछार के साइनों 
से भी ज़िज्ञा बोडों को आय होठी है | 

(६) अनुदान--राज्य की सरकारों से जिक्ला वोषों वो काफ़ी सहायता 
मिलती है । इससे राज्य की सरकारों का इन पर नियंत्रण मी रहता है। कर्म 
चढ नियंत्रण और हस्तक्षेप श्रनुचित सीमा तक भी प्हुँच जाता है। 

घास पंचायतों की वित्त-व्यवस्था--हमारे त्वाक्तत शासन ही एक 
महत्वपूर्ण संस्था ब्राम पंचायतें हैं | आम पंचावतों को भी संशत्ति कर, पेशे पर ऋगने 
वाले कर, और लाइसेंस फ़ीस से आय होती है। 

स्थानीय वित्त में छुधार की आवश्यकता--स्प'नौच दित्त छी सघसे बडी 
समस्या यद्द ६ कि इन संल्यथाओं के लाध्न बहुन सीमित हैं। 
होना आवश्यक हैं। भारदीय कर जाँच समिति ने ?६२ 


घुस्ताव दिये थे हद 
(१) लगान को दर कम की जाय ताकि स्थानीय संत्थाआओ के व 5 


्ं 


रे अत! 


ट 


ज् बदन 
५, सरल 


गुज्ञाइश रह सक्के ! (२) प्रास्व की सरकारों को सूमि किराया (आउल्ड रेंड * श्रीर 
कृषि के काम में नहीं श्राने वाली नूंमि की दर में इदि होने से शे आय हा इतसा 
एक भाग स्थानीय संस्थाओं ट्री ठिया छये । (६ मगस्पालिकाडदो का 
विज्ञापन पर कर लगाने का श्रधिकार ढिया हावे। (४) मनोरंडन प्र पा 
( वेडिंग ) पर लगने वाले करे में स्थानीय संस्यात्नों को द्विस्ता दिया हाय | (४) 

पे आदन 


ये। (5) मोदनों * 


संपत्ति और दृत्ति कर्रो की ददूली में सुधार किया छाये। 


कर को कम कंरके प्रान्व की सरकारों को पय-हर ( डॉल ) के स्वत सरापर भा 
मे कर लगाने दिया जाये और उसकी आय स्थानीय उसंत्थाहं को शादी शाप हे 
(७) स्थानीय उंत्थाओं को विवादों की रडिस्ट्री करने पर कह जी हर हद 


सार्वजनिक विच ६.१६ 


दिया जाये | (८) प्रान्तीय सरकारों से सहायता दी जाय। १६४० की वम्बई की 
स्थानीय खराज्य जाँच समिति ने इन सुझावों का समर्थन किया था। उत्तर प्रदेश 
की स्थानीय स्व॒राज्य जाँच समिति ने भी इनका समर्थन किया था और सुझाव भी 
दिये ये--जैसते (६) मद्दाजनों पर कर लगाया जाय ; (प४) प्रान्तीय कोर्ट फ़ीस में 
स्थानीय स्वराज्य संत्याओं को हिस्सा दिया जाये; (7) स्टेम्प ब्यूटी पर 
अधिमार ( सरचाज ) लगा कर स्थानीय स्वराज्य संस्थाश्रों को दिया जाये | ग्राम 
पंचायतों के वारे में भी इस समिति ने कुछ सिफ़ारिश की थीं ; (तर) लगान 
का पाँच ग्रतिशत्‌ पच्चायतोँ को दिया जाये ; (व) भूमि-डपकर का २५९ 
ज़िला बोर्ड पंचायतों को दे दें; (स) जो टिनेन्ड हैं उनसे 'रेन्ट' का ५% लिया 
जाय | स्थानीय संस्थायें कुछ और कर भी लगा सकती हें बेसे बरातों पर कर, 
जब वे सार्वजनिक रास्तों पर चलें, दीवार पर किये जाने वाले विज्ञापन ण्र कर, 
सड़क उपकर आदि। मोटर गाड़ियों और पेट्रोल पर जो कर राज्य की सरकारें 
लगाती हैं उनका कुछ भाग भी स्थानीय स्वराज्य सस्याओं को दिया जा सकता 
है | इसी प्रकार नगरपालिकाए' सवारी गाड़ियाँ--जैसे कार, लौरी आदि पर 
जो कर लगाती ह उनका एक हिल्सा ज़िला बो्डों आदि को दिया जाये क्योंकि 
ये गाड़ियाँ उनकी सड़की का भी उपयोग करती हैं | 
स्थानीय वित्त से प्रश्न पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने १६४६ 
में एक कमेटी (लोकल फाइनेन्स इनक्कायरी कमेटी) नियुक्त की थी। उसकी 
रिपोर्ट १६५४१ में प्रकाशित हुई है। कमेटी ने स्थानीय वित्त-व्ववस्था में सुधार 
करने की किये कई महत्वपूर्ण तिफारिशें की हैं। उनका कहना है कि स्थानीय 
स्व॒राज्थ सध्याओं को कर लगाने के स्वतंत्र अधिकार जहाँ मिले हुए नहीं हैँ श्रौर 
राज्य की खरकार से उन्हें कर लगाने से पहले स्वीकृति लेनी पड़ती है, वहाँ उन्हें 
स्वतंत्र अधिकार दिये जाने चाहिये । उन्होंने इस वाव का भी समर्थन किया है कि 
स्थानीय रंस्थायें अपने वर्तमान वित्त साधनों का पूरानपूरा उपयोग नहीं करती हैं | 
जो कर लगाने का उन्हें अधिकार है, उन करों को भी वह पूर्ण तौर से लगाती 
नहीं हूँ। इसके अलावा कर सम्बन्धी व्यवध्या--जैसे बजट बनाने, दिसाव रखने, 
कर निश्चित करने और लगाने--में मी काफी सुधार की श्रावश्यकता बताई गई । 
कमेटी ने यह रवीकार किया है कि स्थानीय संस्थाओं के वर्तमान साधन सीमित 
हैं और उनमें दृद्धि दोनी चाहिये । इस सम्बन्ध में कमेटी ने यह सिफारिश की 
है कि नीचे लिखे करों से होने वाली आय स्थानीय सस्थाश्रों के दी काम में 
ली जाने की परम्परा डाली जानी चाहिये :--- 
रेल, समृद्री और हवाई तीनों प्रकार की चात्राओं से । 


६२० भारतीय अर्थशात्र की रुपरेखा 


(१) माल और मुसाफिसों पर लगने वाला सीमा-शुल्क--छो भाग्य 
सरकार की करों की सूची में है| बाकी के सत्र कर राज्य सरकारों की तूची में ६। 
(२) जमीन और इमारत पर कर ; (६) खनिज संपत्ति के अधिकारों पर रू : 
(४) किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, या बिक्री के लिये अ्ाने बाले माल हे 
प्रवेश पर कर; (५) बिजली के उपभोय या बिक्री पर कर ; (६) विशरद 
पर (अखबारों में छापने वाले विज्ञापन के अलाग) कर ; (७) माल और मुमारिर 
पर कर जो सड़क या आनन्‍्तरिक जल-बातायात का उपयोग करते हों ; (८) गादियों 
पर कर घिवाय उनके जो मशीन से चलती हैं; (६) पशुओं ओर नावी पर कद 
(१०) टोल्स ; (११) पेशे, व्यापार, आदि पर कर; (१२) केप॑टेशन छर 
(१२) मनोरंजन कर | 

राज्य की सरकारों को स्थानीय स्व॒राज्य संस्थाओं को अनुदान समानदा 
के आधार पर देना चाहिये; और अनुदान के अलावा स्थानीय संत्याशओओं दो 
व्यापारिक कार्मों से जेसे पानी, विजज्ञो आदि की व्यवस्था करके भी शरद 
आय बढ़ाना चाहिए | सिनेमा घर, बानार, समा-मवन आदि दनाकर मी ज्ञाय में 
कुछ इद्धि की जा सकती है | 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि स्थानीय वित्त की अग्याप्त साधन 
की समघ्या की इल करना कितना आवश्यक है और ठसको हल करने के लिये 
चारों ओर ग्रब्ल करते की आवश्यकता है। हस्त व्यापक प्रयत्न के दिना समत्ता 
का इल होना संभव नहीं होया । 

भारत सरकार का राजस्व और व्यय का बजट 
( १६५३-५४ ) 
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परिच्छेद १४ 
मूल आर्थिक समस्था--महगाई और उत्पादन वृद्धि 


देश के श्राथिक जीवन के क्षेत्रों का इमने अब विस्तार पूर्वक अ्रध्ययन 
कियां है । इस अध्ययन का एक ही परिणाम है और वह यह कि हमारे देश की 
श्रार्थिक स्थिति आज अत्यन्त बुरी है। देश में फैली हुई निर्धनता और वेकारी 
अथवा अद्ध-बेकारी इसका जीवित प्रमाण है । हमारी बढ़ती हुई मेंदगाई भौर 
असंतोष जनक उत्पादन की स्थिति इसका रूष्ट लक्षण है। देश के आर्थिक जीवन 
की आज तो मूल समस्या एक ही है और वह यह कि किस प्रकार यद्ध भयकर 
हगाई समात्त हो और उत्पादन में वृद्धि हो । इस परिच्छेद में हम मंहगाई के 
प्रश्न पर थोड़ा वित्तार से अध्ययन फरेंगे । 
हितीय महायुद्ध और मेहगाई : दूसरे महायुद्ध के समय में यद्द मंदगाई 
आरम्भ हुईं थी | स्वात्ञ यह है कि इस मेंहगाई का कारण क्या हुश्रा ! मंहगाई 
का अर्थ है रुपये का मूल्य घट लाना औ्रौर वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाना। दमारे 
समभलने का विषय यद्द है कि उफ्ये का मूल्य तो क्यों घटा और वस्तुओं का मूल्य 
क्यों बढ़ा ! अर्थशात्त्र का सामान्य सिद्धान्त है कि जब किसी चौज़ की मात्रा बढ़ 
जाती है पर उसकी मांग में कोई परिबतेन नहीं दोता तो उस चीज का मूल्य 
घट जाता है। अगर एक ओर मात्रा बढ़ जाय और दूसरी ओर माँग कम हो 
जाये तम तो कहना द्वी क्या १ फ़िर तो उस चीज़ का मूल्य श्रत्यधिक घट जायगा | 
द्वितीय महायुद्ध के समय में इमारे देश में रुपये की यद्दी स्थिति हुईं । रुपये की 
मात्रा में तो दृद्धि हो गई और उसकी माँग में कमी हो गई | इसके पद्ले कि हम 
अपनी इस बात का प्रमाण दें रुपये की मॉग में कमी द्वाने का श्र्थ क्या है यह 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है और रुपये की पूर्ति या मात्रा केसे तय होती दै यद्द 
भी जान लेना है। पहले रुपये की मात्रा को ही लें । किसी भी देश की रुपये की 
मात्रा उस देश की कुल मुद्रा और बैंकों की चालू जमा तथा उपके प्रचलन की 
गति से निश्चित दोती है। जद्दों तक रुपये की माँग का सचध है वह्द इस बात से 
निश्चित होती है कि देश में क्रय-विक्रय की मात्रा कितनी है क्योंकि रुपये का 
काम क्रय-विकय के लिये उपयोग में आना ही है। जब देश में उत्तादन अधिक 
दोता है और व्यापार-व्यवसाय में तेनी दोती है तो दपये के लिए काम श्रधिक 
होता है और जब उत्पादन कम होता है और व्यापार-व्यत्रसाथ में मंदी होती है 
तो रुपये के-लिये काम कम होता है। रुपये की मात्रा श्रौर माँग के बारे में इतना 
स्पष्टीकरण कर देने के व्‌ हम यह देखेंगे कि द्वितीय मद्दायुद्ध के समय हमारे 


६३४ भारतीय अ्र्थशाल्॒ की रूपरेखा 


देश में रुपये की मात्रा में झितनी इद्धि हुईं । और फिर रुपये की मांग के बारे में 
भी विचार करेंगे | द्वितीय महायुद्ध के समय देश में रुफ्ये का क्रितना सार हुश्रा 
यद्द नीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ठ हो सकेगा । 


वर्ष कुल मुद्रा (करंसी ) जमामुद्रा कुल नुद्रा. इनडेक्त 


(अप्रेल से माचें). प्रचलन में प्रचलन में. प्रचलन में... नम्बर 
( करोड़ रुपयों में ) 

अन्तिम शुक्रवार 
१६३६-४० ३३६ श्श्श्‌ श्र ११६०३ 
१६४०-४१ इ्श५ श्७द घ३१ १२७०६ 
१६४१-४२ ४घर २३४ छ्र्‌द्‌ र्ज्श्च, 
१६४२-४३ ७५० ३६१ १,११३ श्छ्छर 
१६४३-४४ ६६१ श्र १,४४० ६७२०६ 
१६४४-४५ ११६७ द्ष्८ १,८४५ श्श्श्च्प 


आधार वर्ष १६३८-१६३६८: १०० 


उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि द्वितीय महायुद्ध के समय हमारे देश 
में कुल रुपये या मुद्रा की मात्रा में काफी [ चार गुना ] विस्तार हुआ | अग्ने 
आपसे भी इस विस्तार का असर रुपये का मूल्य गिरना था चीजों का मंहगा 
होना ही होता | पर रुपये की मांय की दृष्ठि से भी अगर वित्रार किया जावे तो 
इससे भिन्न कोई परिणाम नहीं आ सकता था। इन वर्षों मे देश के औद्योगिक 
आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अ्रगस्त, १६४३६ को १०० मान कर यदि 
चला जाय तो १६३६-४० में १९००३, १६४०-४१ में ११४८३, १६४१-४४ में 
१२३०९, १६४२-४३ में १२५०५, १६४३-४९ में १र६-८ और २६२४-०६ में 
१९१०७ औद्योगिक उत्पादन का इनडेक्स था । कृषि उत्पादन का इनडेकल १६३६- 
३७ से १६३८-३६ के ओलसत को १०० मानने पर १६३६-४० में ६६, १६४०-४१ में 
६८, १६४१-३२ में ६५, १६४२-४३ में १०९ और १६४३-४४ में १०६ शऔर 
१६४४ ४५ में १०१ था। इसका श्रर्थ यह है कि १६०३-४४ के जद से ता हमारा 


हम 
ब्र्ः 


आओद्योगिक उत्तादन गिरना आरंभ हो गया पर १६३३-४४ में भी उसमें रुपरे के 
विस्तार की शअ्रपेज्ञा बहुत कम इद्धि हुई थी। इसी प्रकार कृषि इसइत का 
हाल तो और भी अ्रसतोष जनक रहा | १६४६-५३ तक तो इनहडेंक्स नम्बर ६०० 
से कम रहा और अधिक से अधिक इनडक्स १६४३-४४ में १०६ तह 76ुवा। 
जब औद्योगिक उत्पादन का भ्रधिकृतम इनडेक्स १२६-८ श्र कृषि का १०६ था 
सब रुपये के विस्तार का इनडेक्स ३७२-६ तक पहुँच गया ओर २६५४-४४ में वो 


मंहगाई और उत्पादन इद्धि ६३५ 


औद्योगिक उत्पादन का इनडेक्स १२१०७ और कृषि उत्पादन का १०१ ही रद्द 
गया पर रुपये के विस्तार का इनडेक्स ४४२०४ तक पहुँच गया | सारांश यह है 
कि एक ओर तो रुपये का विस्तार हुश्रा, दूसरी ओर उत्पादन की मात्रा उत्की 
अपेक्षा बहुत कम अनुपात में बढ़ी या फिर कम द्वो गईं। इसका सिवाय इसके 
और क्या नतीजा हो सकता था कि देश में महगाई बढ़ती जाती £ इस संबंध में 
एक बात ध्यान में रखने की और हैं कि जद्दों तक जनखाधारण के उपभोग के 
लिये वल्तुश्नों की उपलब्धि का प्रश्न था उसकी मात्रा में सैनिक आवश्यकता के 
बढ़ जाने से बहुत कमी आ गई। इसका श्रधर भी मंहगाई को बढ़ाना हुआ | 
बाहर के देशों से श्राने वाले माल की आयात में भी कई कारणों से युद्ध -काल में 
कमी हो गई थी। बर्मा के शन्रुश्रों के अधिकार में चले जाने से वहाँ से आने 
वाले चावल का आना बन्द्‌ हो गया। इसी तरद के दूसरे कारण भी उपस्थित 
हुए। यातायात की कठिनाई भी एक कारण था जितके कारण मंहगाई बढ़ने में 
मदद मिली | उपयुक्त तमाम परिस्थितियों के कारण देश में मंहगाई बढ़ने लगी। 
पर इन परिस्थितियों का श्राघार रुपये की मात्रा का बढ़ना और उत्पादन का 
ने बढ़ना बल्कि नागरिक उपमोग के लिये वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा में उल्टी 
कमी आरा जाना ही था | युद्ध-काल में हमारे देश में मंहगाई और रद्दन सह्दन का 
व्यय कितना बढ़ा इसका अनुमान नीचे की तालिका से लगाया जा सकता है :-- 


थोक मूल्य देशनांक रहन सहन का व्यय 
आधार १६ श्रगस्त, १६३६ देशनांक (बंबई) 
वर्ष को समात्त दोने वाला आधार वर्ष 
सप्ताइ-:१०० अगल्त १६३६-२१५० 
१६३६-४० (सितंब्रूमाच). १९४०६ १०४, 
१६४०--४ १ श्श्श्ष्पर १०६ 
१६४१-४२ १३७०० श्श्र 
१६४२-५३ १७१०० १६६ 
१६४१-४४ | २३१६-४४ २२६ 
१६४४-४४ २४४०२ स्र्श 


उपर्यु क्त आंकड़ों का सार यह है कि युद्ध के पहले जो कीमतें थीं वे युद्ध 
समाप्त होने तक ढाई गुनी के लगभग बढ़ गई' । रहन सहन के व्यय में भी लगमग 
इसी अनुपात में वृद्धि हुईं | हमारे देश की इस स्थिति का मुकाबला दुनियाँ के कुछ 
दूसरे देशों से करें तो मालूम होगा कि हमारी स्थिति बहुत खराब रही है। 
उदाहरण के लिये १६३७ को आधार मान कर देखने पर पता चलता है कि 


६३६ भारतीय अर्थंशात्र की रूपरेखा 


अमेरिका में थोक माल की कीमतों का देशनांक १६४४ में १२३ यूनाइटेड 
किंगढम में १५४, कनाडा में १₹२ और आस्ट्रेलिया में १४० ही था | इसभझ 
अर्थ यद्द है कि युद्ध समाप्त द्ोने तक जहाँ भारत में ढाई श॒ुनी क्रौमतें जद गई 
इन देशों में ढेढ़ शुनी या उससे कम बृद्धि हुई । 


युद्ध आरम्भ होने के प्रथम कुछ वर्षों में तो भारत सरकार ने इस मंदगाई 
के प्रश्न की ओर कुछ ध्यान ही नहीं दिया १६४३ के उत्तराष्ट में श्थिदि 
बहुत विगड़ गई तो भारत सरकार नें मूल्य नियंत्रण करना आस्म्म दिया। 
इस समय तक देश की खाद्य श्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। बर्मा से चावल शारा 
बन्द दो गया था। परिणाम स्वरूप बंगाल में अत्यन्त भीषण अकाल पढ़ा शरीर 
लाखों मनुष्य काल के ग्रास बन गये | भारत सरकार ने बढ़ती हुई मुद्रा ह्थिदि 
श्रौर मंहगाई को रोकने के लिये करों की वसूनी जल्दी करना शुरू कर दिया 
( अतिरिक्त ल्ञाभ-कर साल भर की बजाय दर तौसरे मद्दीने वसूल किया छाने 
लगा ) ; रिजर्व चेंक ने सोना वेचना आरंभ किया ; कॉटन कलाथ एड यान 
कन्ट्रोल आडर तथा होडिज्ञ एण्ड प्रोफ़ीटियरिंग प्रीवेन्‍्शन आिडिनेन्ल पास डिये 
गये, और ग्रामीण जनता में छोटे पैमाने पर बचत करने के लिये प्रचार की 
व्यवस्था की गई ; ऋण लेने का सरकार ने कार्यक्रम वनाया ; देश में उत्तादन 
बढ़ाने की चेष्ठा की गई ; बाइर से अधिक माज्न और अन्न मगाने का प्रपन 
किया गया और बड़े बढ़े शहरों और कल्वो में अन्न, वस्त्र, शकर ठथा दूनों 
आवश्यक पदार्थों का राशनिंग जारी किया गया। समरांश यह है फि सरब्गर 
स्थिति को काबू में लाने के चहुँमुल्ली प्रग्त्त करने शुरू किये । इन सबका नतीर 
किसी हृद तक आया। १६४३१ के आलिरो महीनों में स्थिति थींड्ी कांदू 
आई | मंहगाई की गति घोमी पड़ी । तेजी से थो क्लोमते बढ़ने लगी थीं उत्त स्थि 
में थोड़े समय के लिये सुधार श्राया। थोक मूल्य का देशनांक १६४२-४३ 
१७१ से बढ़कर १६४३-४४ में जहाँ २३६-४ पर पहुँच गया था वहाँ १६४४-४० 
में २४४२ तक ही बढ़ा | इसी समय अगस्त, १६४५ में चुद्ध समाम दो गया । 
अब इस युद्ध के बाद की स्थिति पर विचार करेंगे 

युद्ध के वाद की संहगाई की स्थिति : चष युद्ध चमात्त हुआ दा ले 
के मन में यह स्वाभाविक श्राशा थी कि युद्ध-काल की मंहयाई का अन्त हा 
जञायगा, नियंत्रण नहीं रदेगा और आशिक लीवन पृरव चलने लगेया । पर 
यह सब कुछ हुआ नहीं | न मंहसाई में कमी आई श्र न निमनर 
लोगों की आर्थिक दशा वराबर विगढ़ती गई , मंद्दनाई बढ़ती गई श्रोर इसारा 
झायिक जीवन एक प्रकार से संकट की ओर बद़ुता गया। डुढ़ के थे 
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मंइगाई औरप उत्तादन वृद्धि. ६३७ 


कितनी बढ़ी इसका अनुमान नीचे दी गईतालिका से लग सकेगा :-- 
१६ अगस्त, १६३६ में समाप्त होने वाला सप्ताह-१०० 


वर्ष थोक मूल्य देशनांक 
[ अ्प्रेलेन्मा्चे ] 
१६४५-४६ २४४६ 
१६४६-४७ २७३५, ४ 
१६४७-४८ ३०७० 
जनरल परपज्ञ सिरीज अगस्त १६३६ सें समाप्त वर्ष७१०० 
श्€्ड७-४पण इन्पार्‌ 
१६४८-४६ इ७६'२ 
, १६४६-५० इे८५ ४ 
१६४०-३१ ४०६९७ 
१६५१-५२ इरे४ग्द्‌ 
१६४२-४३ रे८० ५ 
मार्च १६४३ श्णशर 


उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि युद्ध के बाद मूल्यों में वृद्धि वरानर 
जागी रही | प्रश्न यह है कि युद्ध समाप्त होने के वाद मूल्यों में यह बुद्धि क्‍यों जारी 
रही । नीचे हम उत्पादन और मुद्रा सम्बन्धी श्रॉक्ड देते हैँ जिससे यह पता 
चलेगा कि युद्ध के बाद के वर्षा में देश की उत्पादव और मुद्रा सम्बन्धी स्थिति 
क्या रही | 


मुद्रा | ओऔद्योगिक उत्पादन 
वर्ष करोड़ दपये १६४६८१०० 
[ अन्तिम शुक्रवार ] वर्ष देशनांक 
अन्तर 
मार्च १६४४५. शध्शर १६४६ १०० 
# रेलंडर. २१७६+२५७ | १६४७ ६७४ 
9 रैदे४ड७. शश््ृेछक श्ण |. रधडफ श्न्व्ज्ह 
# सध्डिण. ररे०३+क २०६ १६४६ १०६०३ 
/ झरंकड़ों में अन्तिम-शुक्रार को | १६३० १०ऋ७२ 
[ अन्तर १६४१ ११६०६ 
श्हडप-शध४६ २. परडरेन्रे  रिक्षर्व बैंक जुल्लेडिन, पष्ठ २६२] 


१६४६-१६९४० -. “रैफनड झग्नेल १६४२ 


द्श्प्र भारतीय अ्रथंशाल की रूपरेखा 


१६५४०-१६५१ कंध्श्न्र्‌ श्ध्प्र १२९८६ 
श्हभ्र१- १६४२ -१७२०० 
॒ करेन्सी-फाइनेन्स रिपोर्ट १६४०-१५ ) [ रिजूव बैंक बुलेटिन 
१६ तथा १६ श्र अपैल १६५३ ] 


कृषि उत्पादन के सबंध में करेन्सी-फ़राइनेन्स रिपोर्ट १६५१-५२ के स्टेट 
१२ से यह प्रकट होता है कि १६४५ में कुल उत्पादन ४ करोड़ ६० लाख टन कै 
लगमय शझ्ांका गया था वह्द १६४६ में ४ करोड़ ७ लाख टन, १६४७ में ४ करोड़ 
२१ लाए ठन, १६४८ में ४ करोड़ ४३ लाख टन, १६४६ में ४ करोड़ ४२ लाख 
टन था। ये श्रांकड़े कृषि वर्ष जो जून में समाप्त होता हैं, से सबंध रखते 
हैं और जिन प्रदेशों से सूचना मिलती है उन्हीं के हैं ।पर यदि सूचना और 
बिना पूचना'के सब प्रदेशों के आधार पर दिचार करें तो १६४८-४६ में कुल 
उत्पादन ४ करोड़ ७८ लाख टन, १६४६-५० में ४ करोड़ ६६ लाख टन श्रौर 
१६५०-५१ में ४ करोड़ ५५ लाख ठन के लगभग था | 

मुद्रा और उत्पादन संबंधी उपरोक्त श्रांकड़ों से नीचे लिखे परिमाण निकाले 
जा सकते.हं | मुद्रा की मात्रा १६४८ के मार्च तक वराबर बढ़ी पर मार्च १६४७ 
को तो इद्धि की मात्रा बहुत ह्वी कम थी और मार्च १६४८ को भी मार्च १६४६ 
से बहुत कम थी। उसके बाद दो वर्ष तक मुद्रा की मात्रा में कमी हुई यद्यपि 
१६५०-५१ में फिर मुद्रा की मात्रा बढ़ गई। १६५१-५२ में इस मात्रा में काफी 
बढ़ी कमी श्रागई | जहाँ तक मूल्यों का संबंध है उनमें १६५१-५२ तक ऐसा कोई 
परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता और वे बराबर बढ़ते दी गये | मूल्यों की यह दृद्धि 
मुद्रा की मात्रा में होने थाले परिवतन से स्पष्ठ नहीं होती | १६४८-४६ श्रोर 
१६४६-४० में जब मुद्रा की मात्रा कम हुईं तब भी मूल्यों में इृद्धि जारी रददी | इसी 
प्रकार श्रौद्योगिक उत्पादन के श्रांकेड्“ों से भी यह स्थिति स्पष्ठ नहीं होती क्‍योंकि 
१६४६ की अपेक्षा १६४७ में केवल *६ से उत्पादन में कमी आई । वैसे और वर्षों में 
उत्पादन बराबर अधिक ही रहा है। कृषि उत्पादन में कमी आई पर मूल्य की 
वृद्धि को देखते हुए यदद कमी अधिक नहीं थी | युद्ध समास होने के बाद १६४१ 
४२ तक मूल्यों में लगभग १३६ गुना इद्धि होगई पर इसके मुकाबले में श्रोद्यौगिक 
उत्पादन में कुल मिलाऋर वृद्धि ही हुई और कृषि उत्पादन मैं मी जो कमी 
किसी वर्ष में हुई तो वह नगश्य सी दी है। स्पष्ट है कि मूल्यों की इृद्धि उप्ताइन 
में जो कमी हुई है उससे कद्दीं अधिक हुईं | इसका यह श्र्थ है कि मूल्यों को इस 
वृद्धि के लिये कोई न कोई मुद्रा सम्बन्धी कारण दी ज़िम्मेदार रद्दा। यद्द मुद्रा 
सम्बन्धी कारण सरकार द्वारा किया जाने वाला प्रति बष बढ़ता हुआ खंच रहा । 


मंहगाई और उत्पादन वृद्धि ६ रे६ 


युद्ध समाप्त दोनें के बाद भी मारत सरकार के अगर राजत्व श्रौर पूँजीगत दोनों 
बणठों के आमद और खर्च को मिलाकर देखें तो बराबर घाटे के बजट रहे हैं। 

इधर १६५,०-४६१ से राज्यों द्वारा बहुत व्यय हुआ ओर राज्य की सरकारों की आर्थिक 
स्थिति त्रिगड़ी | सार यद्द है कि युद्ध के बाद जो मद्गाई हुईं उसमें सरकार के घाटे 

के वित्त का बहुत बढ़ा हिस्सा रहा | इसके अल्लावा कोरिया युद्ध के कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हुई श्रोर उसका असर भी भारत पर पड़ा। १६४६ में 
रुपये का अ्रवमूल्यन किया गया। इसने भी मूल्य-दइद्धि की प्रवृत्ति को प्रोत्सादित 
किया | डालर की कमी के कारण आयात में भी कमी दो गईं। हिन्दुस्‍्तान- 
पाकिस्तान के बीच में कई मद्दीनों तक व्यापार बन्द रहा क्योंकि विनिमय दर का 
प्रश्न नहीं सुलक रहा था। कपास और पटठ्सन की इससे कमी आई और इसका 
अखर भी मूल्यों को बढ़ाने का हुआ । पाकिस्तान' ने आखिर अपने रुपये के श्रव- 
मूल्यन न करने के निश्चय को द्वी कायम रखा | इससे पाकित्तान से आने वाले 
माल का भारत में महंगा पड़ने का असर हुश्ला । उपरोक्त मुख्य-मुख्य कारणों से 
युद्ध के बाद मो मूल्य बढ़ते दी रदे । 

१६४८ में जब मूल्यों में बहुत तेनी श्राई तो भारत सरकार ने इस प्रश्न 
पर कुछ स्वतंत्र अर्थशात्नियों से राय ली। उन्होंने जो मंहगाई के कारण बताये 
थे उनमें उपरोक्त कारणों के अलावा कुछ और कारणों का भी उल्लेख था। 
वे कारण यह थे--(१) पाकिस्तान से जो विस्थापित श्राये उन्होंने अपनी पूँली को 
रुपये में बदल लिया और इससे भी रुपये की मात्रा बढ़ी । (२) रिजव बैंक ने 
भारत सरकार की प्रतिभूतियों के मूल्य को कायम रखने के लिये उनको खरीदा । 
उससे रुपये की मात्रा बढ़ी | (३) चोर बाजार में कमाये हुए श्रौर आय कर की 
चोरी करने वाले रुपये का श्रसर भी मूल्य बढ़ाने का द्वी हुआ । (४) वेतन और 
मंहगाई की वृद्धि । (५) धरकार के ऋण लेने और बचत को प्रोत्साइन देने के 
कार्यक्रम की अछफलता। (६) हमारे देश में निर्मित और बाहर से आने वाले 
दोनों प्रकार के माल की कमी | (७) संहा और माल संचय करने की दृत्ति | यह 
चृत्ति व्यापारियों या सट्ठे करने बालों तक दी सीमित न रहकर सर्वताघारण 
तक में युद्ध-काल में फैल गई थी। (८) भारत सरकार की नियंत्रण नीति की 
असफलता | ये दी वे सब कारण थे जिन्होंने युद्ध और युद्धोत्तर काल में मंहगाई 
को जन्म दिया और उसे बढ़ने दिया । 

संहगाई को रोकने के सरकार के प्रयत्न :--मंदगाई को रोकने के भारत 
सरकार और राज्य की खरकारों ने बराबर प्रयत्त किये | नई मुद्रा की मात्रा 
में सरकार ने धीरे धीरे कमी की । कई प्रकार से कर भी बढ़ाये । बचत को 
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मोत्साइन देने की योजनायें अमल में लाने का अयत्न किया गया | सटे पर 
अतिवंध लगाया गया | कपास में देज कॉन्द्रेक्ट! पर रोक लगादी गई । गेह आदि 
चीजों के आगे के लेन-देन बन्द कर दिये गये | छोना और चॉदो के आगे के 
लेन-देन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। केपीठल इश्यू कन्द्रोल श्रार्डर लागू 
किया शया। राशरनिंग और खमृल्यों का नियंत्रण किया गया। यातायात के 
सम्बन्ध में सुधार करने की कोशिश हुई ओर अन्न आदि वल्तुश्नों को लाने 
लेजाने में प्राथमिकता दी गई ! सरकार ने बह भी वरावर चाह्दा हैकिदेश 
में उत्पादन बढ़े । पर इन सत्र प्रयत्तों का १६४१ तक कोई खाल श्रत्तर नहीं हमरा 
और हमारी आर्थिक स्थिति दिनों दिन संकट के किनारे पहुँचती गई। प्राकृतिक 
और अन्तर्यष्ट्रीय कारयों का भी इस स्थिति को बिगाइ़ने में द्वाथ रहा | ४ 

स्थिति में परिवतेद के लक्षण :--डपयुक्त विवरण से बद्द स्पप्ट होगया 
है कि युद्ध समास होने के वाद भी देश में मंहगाई बढ़ती रही और उल्तादन में 
प्रगति न हो सकी । उदाहरण के तौर पर, बदि १६४८ का हम विचार न करें तो 
१६४६ में १९४८ की और ६६५० में १६४६ की अपेक्षा देश का औद्योगिक 
डत्यादव कम रहा | १६४७ में तो एक प्रकार से देश में उत्पादन संकट ही उत्तन्न 
हो गया था | मूल्यों के बारे में भी यही स्थिति थी। मध्य-श्रप्रेल १६५४१ में थोक 
सूल्यों का देशनांक ४६२०० तक पहुँच गया था | पर सन्तोष का विपय है कि 
१६५१ और १६५ में मूल्यों और उत्पादन सम्बन्धी स्थितियों में दराजर छुघार 
हुआ है | इस सम्बन्ध में हम थोड़ा वित्तार से विचार करेंगे | 

मूल्यों में हास :--जैसा कि ऊपर ठंकेत किया गया हैं मध्य-अप्रेल 
१६४१ में छोक मूल्यों का देशनांक ४६२*० पर पहुँच गया था | उसके आद उममें 
कमी आना शुरू हुआ और दिसदर १६५१ में ४३२,१ तक बह्द गिर गद्य | 
मूल्यों का यह हास १६४२ की मई तक जारी रहा | मई १६४२ में थोक मूल्यों 
का देशनांक ३६७.१ था। उसके वाद मूल्यों में फ़िर तेजी आई और घितंबर १६४२ 
में देशनांक रे८£.० पर पहुँच, गया। पर उसके वाद फिर इसमें हाठ हुआ्रा और 
नवम्भर १६५२ सें थोक मूल्यों का देशनांक ३८३.४ तया दिसंएर १६५२ में २० 
तक पहुँच गया | मूल्यों में लित हाख का यहाँ उल्लेख किया गया है उतके कई कारण, 

अन्दर्सष्ट्रीय और राष्ट्रीय रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कारणों में संयुक्त राज्य अमेरिका 

की युद्ध की दृष्टि से. वत्तुओं की संचव नीति में दिलाई आ जाना, उनः झल्ल- 
करण के कार्यक्रम को लम्बा कर देना, अ्न्तर्गस्ट्रीव कमोडिडी कोन्क्रे व द्वारा 
के श्रन्तर्राष्ट्रीय बटबारे को अधिक न्यायोचित दव्वारे पर करना, श्रनेरित्ा की 


३] 


उत्पादन शक्ति में इद्धि होने से बाजार पर खरीददारों का दवाव कम हव जाता, 
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और -विभिन्न - द्वेशां 'की , साख तथा मुद्रा नीति में-कढ़ाई आरा जाना मुख्य कारण 
(रहे हैं। राष्ट्रीय कारणों -में रिज़र्व बैंक द्वारा साख के-नियंत्रण को कड़ा कर देना 
और रिज़बे बैंक की दर-को ३% से ३३%, नवम्बर २६५६१ में बढ़ा देना, खाद्यान्न 
का. १६५१- में घढ़ी मात्रा -2में आयात होना, औद्योगिक उत्पादन का लगातार 
बढ़ना और - १६५१-४२ के , भारत ससस्‍्कार के. सामान्य बजट में बड़ी मात्रा में 
० सेचत का शअ्रनुमान होना मुख्य,कारण माने जा सकते. हैं | ; 
माचे १६४२ का संकठ़ :--मू्यों में होने वाली इस कमी के सम्बन्ध 
में .एक ,उल्लेखनीय, घटज़ा;का यहाँ जिक्र कर देना भी अनुचित न होगा उस 
धरना का सम्बन्ध १६३२. 'के : प्रास्म्म में मूल्यों में अचानक हास हो जाने से है 
थोक मूल्यों का देशनांक जनवरी १६४२ में ४२०.३ था । वह फरवरी में एक दम 
खगमग १५ पोइ'ठ -गिर गया:और ४१४,८ पर आ गया। मार्च के प्रथम सस्ताइ 
में तो भाव और भी -गिर-गये और मार्च के मध्य तक यह गति और भी तीजक्र 
डो ग़ई | मार्च के उत्तराद्व में.जाकर मूल्यों में बापिस तेजी आना शुरू हुई। मार्च 
में थोक मूल्यों का: देशज्नांक -३२७७"५ तक गिर गया था | अ्प्रौल् में स्थिति में 
थोढ़ा सा सुधार आग्रा पर मई, में फिर मूल्य गिरे और थोक मूल्यों का देशनांक 
३६७'१ तक पहुँच गया। ,उसके बाद, स्थिति में जैसे सुधार हुआ है उसका हम 
ऊपर डल्लेख कर चुके हैं) फररी और मा के पूर्वाद में जो कई वस्तुश्रों के मूल्य 
में अचानक गिरावट आई वह, तिलहन श्रौर तेल में आरूम हुई और वाद में 
कई चीज्ञों में फैल गई जैसे चाँदी, सोना, कपास, गुड़, मसाला जिसमें काली 
मिर्च खास तौर से । उदाहरण के तौर पर गुड़ का देशनांक कोरिया युद्ध के पहले 
( २४ जूत, १६५४० )- ४८४ था और मध्य-अप्रैल १६४१ में ३०५, था| बह 
मध्य-मार्च १९५२ में गिरकर ११६ पर झा, गया । तिलहन में मध्य-अ्रप्रौल १६४१ 
की तुलना में मध्य-मार्च १६४२ में मू गफली का देशनाँक ८११ से ४५२, श्ररडी 
के वीन का ८५६ से ४४६ और श्रल्सी का .६५४ से ३२७६ तक आगया था | 
कच्चे कपास का भाव मध्य-अ्रप्रेल, में ४६१ से मध्य-मा में ३२६ और कच्चे जट 
का १४०० से ४६३ आारगया था | कुल वस्तुओं का: देशनांक मध्य-्ञ्ग्रेल १६४१ 
में ४६२.० से ३६४,६ पर आगया था । फखरी-माच १६४२ में मूल्यों में जो एक 
दम गिरावट आई उसका सबसे मुख कारण सई का व्यापार करने वालों द्वारा 
अपनी क्षमता से धाहर सौदे कर- लेना था। बावजूद अतिकूल प्रद्नृतति के उन्होंने 
भविष्य में कमर्ते बढ़ने की आशा पर बहुत ती. खरीददारी कर डाली | जब उनकी 
यह आशा मंग होने लगी तो घबराकर उन्होंने-वेचना आरम्म किया और इससे 
एक दम बाजार मेँ' गिरावट आ राई .यदह गिरावट तैम्नार-माल में श्रपेक्षाकृत 
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बहुत कम आई थी। सारांश यह है कि सट्टे करने दालों ने कृत्रिम तौर पर मादों 
में तेज्ञी दा कर रखी थी और उसका अन्त होना आवश्यक था | यही हआ मो। 
भारत रुरकार ने पहले तो इस स्थिति पर संतोष प्रकट किया और व्यापाते तया 
व्यवसायी वर्ग के दबाव की अवहेलना करना चाहा पर अन्ततोगत्वा सरकार हो 
अपना रुख बदलना पड़ा। फलतः देश के अन्दर के कुछ चीजों के नियंत्रण के 
( कपड़ा, इस्पात, कच्चा कपास ) ढीला किया गया | विभिन्न वस्तुओं के निर्भाक 
को बढ़ाने और प्रोत्साइन देने के भी कई कदम मार्च और अप्रैल १६५२ 
भारत सरकार ने उठाये | उदाहरण के तौर पर, निर्यात कर कम किये गए (कच्चा 
कपास, मुलायम खारिज रुई ) या बिलकुल हटा लिचे गये ( ऊन, मूगरलों दा! 
तेल, फरडी ओर नाइयर ब्ीन ) | कई चीजों के निर्यात की स्व-क्ृति 
दी गई जैसे गुड़, शक्र ओर कई चीजों के निर्यात की अतिरिक्त स्वीकृति दी ये 
जूट के तैयार माल, कपड़ा अदि के मनिरयात पर जो अतिवंध थे वह कम ऋर निदे 
गये या इठा दिये यये। रबड़ के सामान का निर्यात के लिये फ्री लाइ- 
सेंघिंग” जारी कर दिया गया | भारत सरकार की निर्यात को प्रोत्थाहन 
देने की यह नीति वाद में भी वचरावर जारी है।वचत्तुओं के निर्यात हे 
अतिरिक्त स्वीकृति देकर, क्री लाइसेंसिंग' जारी करक्े, निर्यात उंडं्धी 
स्थान-नियंत्रण को इठाकर, और निर्यात-कर को कमर करके यथा हृठा इरहे 
भारत सरकार देश के नियांत व्यापार को प्रोत्साहन देती रद्दी है। सरदार के 
इस नीति का असर मूल्यों में जो. फ़खरी-मा्च १६५२ में एकदम गिरावद शाम 
थी उसे रोकने का भर मूल्यों में वापिस तेज्ञी लाने का हुआ है। और उंदेर म 
यह कहा जा सकता है कि कुछ चीजों जैसे चाय, कब्चा जूठ, जूट का तैयार मात 
लाख और जत्त को छोड़ कर, अधिकांश खास-खास बल्पुश्नं के मूल्व, दिन 
निर्यात की बत्दुए' भी शामिल हैं, मध्य माच के मूल्यों से कहीं श्रषिक है 
२२ नवम्घर १६४२ को शुद्ध का मूल्य ५६%, कच्चे कपास का २०६०, मू गझुझी मा 
३५० , अलसी का ८८४, अरडी के वीन का २०६% और कपास के दीड़ 
४७७९ मध्यनमाच १६४२ के मल्यों की श्रपेक्ा श्रघिक था। ( रिन्व > 
दिसंबर, १६४२ ) | उसके वाद तो मूल्यों में और इद्धि हुई हैं | हा 
उत्पादन में वृद्धि--बद्द हम ऊपर लिख चुके हू कि देश की उत्तादन ठंवद 
स्थिति में मी १६४१ और १६५२ में चुघार हुआ | १६४६ को १०० मान कर देख 
के औद्योगिक उत्पादन का देशनांक १६४० में १०४०२ था। २६४१ में वह बट * 
११७-२ हो गया। जब फरवरी-मार्च १६५२ में बाजार में अचानक गिराबड का» 
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यह सुनने को मिल्ला कि मिलों के पाल माल अधिक जमा दो रद्दा है और बाजार 
में मांग की कमी है ओर इस कारण से उत्पादन में कम्री करनी होगी । चीज़ों 
के मूल्य में जो तेजी से उठ समय मंदी आरही थी उसका भी इस संबंध में 
विपरीत अत्तर पड़ेगा, यद्द आशुका प्रकट की जा रद्दी थी। पर संतोष का विषय' 
है कि १६४४२ में श्रोौद्योगिक ठत्पादन के क्षेत्र में प्रगति हुई है और १६५२ में 
आओऔद्योगिक उत्पादन का देशनांक १२८-६ तक पहुँच गया | सब प्रमुख-प्रमुल 
उद्योगों जैसे कपड़ा, पट्सन, सीमेंठ, शकर, इस्पात और कोयले का उत्पादन 
१६५१ की अपेद्या बढ़ा है। फरखरी-मार्च १६४२ में मूल्यों में होने वाले हास के 
वाद मी उत्पादन के बढ़ने के कई कारण हैं। तबते पहली बात तो यह है कि 
भारत खरकार ने उत्पादन को प्रोत्साइन देने के लिये व्यववायी वर्ग की मांगों की 
पूर्ति करने के कई कदम उठाये। साख सबंधी नियंत्रण को किपघी दृद तक ढीला 
किया गया ताकि मिलों को कार्यशील पूंजी के लिये साख आसानी से मिल 
सके । उत्पादन और वितरण तथा निर्यात का नियत्रण भी ढीला किया गया। 
उदाहरण के लिये कपड़ों की मिलों को ८०% तक उनकी इच्छानुसार बेचने की छूट 
देदी गई। निर्यात के संबंध में हम ऊपर लिख दी चुके हैं। इसके श्रल्मावा यह 
भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कोरिया युद्ध के बाद संसार के दूसरे देशों की 
श्रपेज्ञा भारत में नियंत्रण की कद्'ई के कारण मूल्यों में कम इृद्धि हुई थो और 
इसलिये उनमें कमी भी कम हुईं। भ्रमिक वर्ग की झ्राय में कोई कमी नहीं हुई । 
किसानों पर मी फ़ररी-मार्च में मूल्यों में कमी का श्रतर नहीं पड़ा क्‍योंकि उसके 
पहले वे अपना माल व्यापारियों को बेच चुके थे । इसके अलावा श्रौद्योगिक कच्चे 
माल के मूल्यों मैं कमी द्दोने का श्र॒सर भी श्रच्छा पड़ा । मज़दूर-पूं जीपति के संबंध 
भी सतोषजनक रहे। उपरोक्त सब कारणों से १६४२ में श्रौद्योगिक उत्पादन बढ़ा 
और वर्ष के आरम्भ में जो संकट की श्राशंका हुई थी, वह निमूल छाबित हुई। 
१६५२ में कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में स्थिति यह रही कि कपास, पठलन, और 
शक्कर के उत्पादन में तो वृद्धि हुई, यद्यपि तिलदइन का उत्पादन अवश्य घटा । श्रन्न 
पदार्थों के उत्तादन में भी १६५४१ की श्रपेक्षा कुछ कमी का अनुमान किया गया | पर 
कुल मिलाकर १६४९२ में देश में श्रज्न सम्बन्धी स्थिति सतोषशनक रही और १६५६१ 
की अपेक्षा १६३२ में श्रत्ञ का आयात भी कम हुश्रा । 

उपसंहार :--उपयुक्त विवरण से यह मालूम द्ोता है कि द्वितीय महायुद्ध 
के बाद देश में जो आर्थिक अततुलन उत्पन्न हुआ था उसका श्रव अन्त हुआ है। 
देश में मेंदगाई कम हुई है, उत्पादन बढ़ा है और आर्थिक-जीवन में संतुलन के 
चिह्न दिखाई पड़ने लगें हैं। एक दृष्टि से यद्द स्थिति संतोषजनक कही था सकती 
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है | ब्रह् ६ंष्टि है वर्तमान को बनाये रखने ( स्टेट क॒श्नो ) की | घर हमें सममना 
जाहिये। कि हमारे देश को मूल आर्थिक प्रश्न देश को जो गिरी हुई आर्थिक स्थिति 
है उसे जैसे-तैसे बनाये रखने की नहीं है। देश की आम ननता और खास तौर से 
मध्यम बरे;कें लोगों पर से महंगाई का चोर इृठा नहीं हे । द्वितीय मद्दायुद्ध के 
प्रहले को अपेक्या-आाज भी लगभग चार गुनी मँँदगाई है और आय गें इद्धि अपेक्षा- 
कृत बहुतु'कम हुई है। अगर पिछले दो वर्षों की स्थिति से आम सतोष अनुमव 
द्ोता:है तो उसंका यही. कारण है कि स्थिति बिगढ़ने से रुकी है और जि गिरी हुई 
स्थिति से जनता श्रम्यस्त होगई थी उसमें कुछ सुधार के चिन्ह प्रक हुए दै। पर 
बासख्वव में तो श्राम लोगों की आर्थिक-स्थिति में कोई उल्लेखनीय छुघार नहीं हुआ 
है | देश के आ्थिक-जीवन में, क्रांतिकारी परिवर्तन करने की बरूरत है ताकि गरोदी 
आर बेकारी मिटे श्रौर आथिक-घमानता शझौर सामाजिक-त्याय की स्थापना हो। 
इसी दृष्टि से मारत सरकार ने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया दै उत् 
पर हम अगले परिच्छेद में विचार करेंगे । 


परिच्छेद १४ 
आशिक योजना 

आज सब्‌ विचारशील व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि पूंजीवादी 
अर्थ-व्यवस्था सामाजिक न्याय और आथिक समानता के ध्येय की पूर्ति नहीं कर. 
सकती | साथ में इस बात में भी कोई मतभेद नहीं है कि देश का आश्िक- 
जीवन पूर्रितया व्यक्तिगत व्यवसायियों के द्वाय में नहीं छोड़ा जा सकता | जनह्वित की 
दृष्टि से उसमें राज्य का हस्तक्षेप होना अनिवाय है। पर इससे आगे विचारों की 
समामता का श्रन्त हो जाता है। जब हम भावी श्रर्थ-रचना के प्रश्न पर विचार 
करना आरम्म करते हैं तो अनेकों प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और 
उन प्रश्नों पर मिन्‍न भिन्न विचार के लोग अपनी झपनी दृष्टि से मिन्न-मिन्न 
उत्तर देते हुए पाये जाते हैं। भारतवर्ष के सामने इस समय णो सश्रसे आधार- 
भूत प्रश्न है वह समाज की इस नई रचना से दी सम्बन्ध रखता है। हम इस 
परिच्छेद में इसी समस्या पर विचार करेंगे | 

हमारा जीवन-दशन क्या हो? : समाड-रचना के प्रश्न पर विचार 
करना जब दस आरूस करते हैं तो सबसे पदला सबाल जो हमारे सामने आना 
चाहिये वह है जीवन सम्बन्धी हमारे दशन का | वर्तमान पश्चिप्त की सम्यता ने 
हमारे सामने जिस जीवन-दर्शन की उपस्थित किया है उसका आधार आवश्यक- 
ताओं को बढ़ाते जाना और उनकी तृप्ति के लिये बराबर प्रयत्न करते रहना है) 
औद्योगिक पूँजीवाद के प्रसार और विकास के लिये इस जीवन-दर्शन को ही 
आवश्यकता थी और इसलिये आज उसका सर्वत्र अचार भी हमें देखने को. 
मिलता है। जित जीवन दर्शन के हम पक्ष में हैं और जो भावी शोषण रद्दित 
ओर वर-विहीन समाज के उपयुक्त हो सकता है उसके अनुखार आवश्यकताओं 
की केबल अमिदृद्धि ही हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। जित समाव रचना का 
ध्येय लाभ कमाना नहीं बल्कि मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होगा, उत समान- 
स्वना के अनुकूल तो यही जीवन-दर्शन हो सकता है कि मनुष्य भ्रपना सच्चा 
उद्देश्य अपने व्यक्तित्त का सर्वतोमुल्ली विकात करना समभे। ऐसी दशा में 
मनुष्य उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना चादेगा जो उप्के व्यक्तित्व के 
विकास में सहायक होंगी। इसका श्रर्थ अपने आ्राप से सरल और सादे जीवन 
की ओर झुकाव होने का दो जाता है और आवश्यकताश्रों की अभिदृद्धि नहीं 
बल्कि उनको परिष्कृत करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य बन जाता है। हम जित 
नयी समाब-स्वना की कल्पना करना चाहते हैँ उसका आधार जीवन सभनन्‍्धी 
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यही दृष्टिकोण होना चाहिये | 
.. हमारा सामाजिक लक्ष्य--ुरक्षा, स्वतंत्रता और अतुकाश : बैवन- 

दर्शन के बारे में विचार कर लेने के बाद दूसरा प्रश्न हमारे सामाजिक लक्षप का 
उत्पन्न होता है | दूसरे शब्दों में हम किस प्रकार की सम्राज-तचना को ठोक 
समभते हैं। यह हम पहले लिख चुके हैं कि मनुष्य का सच्चा उद्देश्य अपने 
व्यक्तित्त का विकास करना है | जो समाज-रचना इस उद्देश्य को पृष्ति में 
संहायक दो बढी हमारे विचार से सही समाज-स्वना समझी जानी चाहिये | 
इस दृष्ठि से भावी समाज-रचना में प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित तीन अर्तों 
की प्रासि होना आवश्यक है--(१) सुरक्षा (२) स्वतत्रता (३) अवकाश | 

घुरक्षा” से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को आधुनिक सम् 
समाज के अनुरूप रद्नन-सहन का दर्जा प्राप्त होना चाहिये | इसके लिए यथेप्ठ 
मात्रा में उत्पादन और न्यायपूर वितरण की आवश्यकता होगी । सुरक्षा! मे 
हमारा अर्थ आर्थिक सुरक्षा है। परन्तु मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिये 
आर्थिक सुरक्षा के अलावा राजनैतिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से 
ध्वतंत्रता!ःं भी चाहिये। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह 
अनुभव होना चाहिये कि वह किसी महान्‌ यन्त्र अ्रथवा व्यवस्था का एक 
पुर्जा अथवा अंग मात्र ही नहीं है, वल्कि अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, 
आओऔर जिस समाज-व्यवस्था में वह रद्दवा है ठसका वह सचालक है। इसके 
अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन-निर्वाह के 
लिये जो काम करना पड़ता है उसको करने के वाद उसके पास “अवकाश! रहे 
जिसका उपयोग वह्द नीवन की उच्चतर प्रद्नत्तियों, जैसे कला, साहित्य श्रादि के लिये 
कर सके | साराँश यह है कि मनुष्य के 'व्यक्तित्व' के विकास की दृष्टि से उत्ती 
समाज-व्यवस्था को श्रेष्ठ माना जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादक 
की दृष्टि से सुरक्षा, नागरिक की दृष्टि से स्वतंत्रता और उपभोक्ता की दृष्टि है 
“अवकाश' प्राप्त हो ! 

सही अर्थ-रवना का स्वहूप : यह तो सर्वमान्य बात है कि उपयु न 
आदर्श को पूरा करने वाली अर्थ-स्वना पूँजीवादी नहीं हो सकती! उस 
स्ररूप जिसे आज मिलीजुली अ्र्थ-ब्यवध्या ( मिक्‍स्ड इकॉनोमी ) कहते हैँ, वह 
भी नहीं हो सकता ! इस संबंध में एक विद्वान लेखक के ये शब्द उल्लेजनीव हैं :-- 
ध्ञ्र्थ-रवना के केवल दो स्वरूप हैं जिनमें से किसी एक को छुनना होगा-- 
(१) राजकीय आधार पर चलने बाली व्यवस्था और (२) व्यक्तिगत श्राधार ५+ 
चलने वाली व्यवस्था |? “इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच में दोनों का सरम्मिधय 
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हो सकता है। पर ऐसी कोई व्यवध्या नहीं हो सकती थो इन दोनों से ही मिन्न 
हो।” जहाँ तक आर्थिक योजना का प्रश्न है इन दोनों प्रकार की व्यवध्थाओं 
में मौलिक भेद है। राज्य संचालित व्यवस्था में देश के उत्पादन साधनों पर 
राज्य का पूर्ण अधिकार होता है और इस वास्ते राज्य सोधी तौर पर आयोजन 
कर सकता है। पर जिस व्यवस्था में व्यक्तिगत व्यवताय की प्रधानता होती है 
वहाँ सरकार सीधा आयोजन नहीं कर सकती | ऐसी घ्यवस्था में राज्य का काम 
यद्द दो जाता है कि व्यक्तिगत-व्यवताय की कमी-वेशी को पूरो करे, उसे 
आवश्यकता पढ़ने पर प्रोत्ताहन दे या उसे नियंत्रित और प्रतिबंधित करे। 
इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यक्तिगत व्यवसाय-प्रधान अर्थ-स्वना गें 
योजना के अनुसार आ्थिक-जीवन का संचालन उतना सफले नहीं हो सकता 
जितना राज्य-सचालित श्रर्थ-व्यवस्या में संभव है। व्यक्तिगत व्यवसाय-प्रधान 
आर्थिक-जीवन में योजना के श्रनुसार काम करने की कठिनाइयों का उल्लेख 
करते हुए जे* आर० बेल्लेरली अपनी इकॉनोमिक रिकन्तट्रक्शन? नामक पुस्तक 
के प्रथम भाग में एक स्थान पर लिखते हैं “ऐसे प्रमाण हैं कि व्यक्तिगत व्यवसाय- 
प्रधान भ्रथ-रवना में राजनैतिक, ओद्योगिक, और सामाजिक ऐसी कई 
कठिनाइयाँ किसी मी योजना के मार्ग में पैदा होंगी कि चाहे अलग-अलग 
होने पर उसमें से प्रत्येक को जीतना सभव मालूम पड़े पर सब मिलकर एक बहुत 
बड़ी कठिनाई के रूप में वे हमारे सामने आवें ।” व्यक्तिगत व्यवसाय-प्रघान अर्थ- 
रचना में जिस प्रकार का आ्थिक-बजीवन का नियंत्रण श्रावश्यक होगा उससे हम 
इन कठिनाइयों का कुछ अनुमान लगा सकते हैँ | यदि सब लोगों को समुचित 
रूप में काम देने की दृष्टि से व्यक्तिगत व्यवसताय-प्रधान अ्र्थ-रवना को कायम 
रखते हुये कोई आर्थिक योजना षनाना चाहते हैं तो “इस तरह की किसी भी 
योजना के तीन मुख्य विभाग होंगे--(१) उपभोक्ताओं के हाथ में क्रवशक्ति का 
विध्तार (२) मूल्यों का नियंत्रण और (२) विशेष योजनारयें जिनका उद्देश्य वेकारों 
को काम देना और विनियोग का नियंत्रण करना होगा |? (जे० आर० वेलेरली), 
इसी प्रवार एक दूसरे लेखक ने आयोजित अर्थ-व्यवस्था में नियत्रण के सम्न्ध में 
लिखते हुए कहा है कि उत्पादन की मात्रा को अधिकतम बनाने के लिये सीमित 
साधनों का दुरुपयोग या अपेक्षाकृत कम आवश्यक कार्मों में उपयोग होने से 
रोकने, तथा सपत्ति का अनुचित वठवारा न हो सके, इस दृष्टि से और मजदूरी का 
नियंत्रण करने, मिल-मजदूर सम्बन्धों को ठीक-ठीक बनाये रखने और सब के लिये 
पूरा-पूरा काम मिल सके इसको व्यवस्था करने की दृष्टि से मूल्यों और आय पर 
भियंत्रण करने के उद्देश्य से भी नियंत्रण श्रावश्यक होंगे | पर इतना सब्र नियंत्रण 
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तभी संमव है जबकि पूँलीपति वर्ग इसमें पूरा-पूरा सहयोग दे। उनका इतना 
सहयोग मिल सकेया यह बहुत शंका का दिषय हैं | बह खतरा हमेशः दना रहेगा 
कि पूं जीपति अलहयोग करके सारी व्यचत्थ्य को झुपचोंय अन्दर से ऋतरल बनाने 
का प्रवत्न करें | वहाँ बह जात भी ध्यान में रखने की है कि डिल अर्थ-रचना रा 
उद्देश्य सबको पूरा काम देने के अलावा उत्तादन की कुशकृता में झधिकत्म इड्धि 
करना ओर न्यावपूर्वक दितरश करना मी है, उम्में उद्योगों क्ा राष्ट्रीब्ऋरए 
अधिक विस्तृत आधार पर करना होगा उनित्वत उस अर्थ-स्वना में ्सिल्त लक्षत 
सबकी केबल पूरा-पूरा काम देना ही है। उच्को काम देने की दृष्टि को सामने 





है| 





रखकर ही जी० डी० एच० कोल ने अपनी 'मोन्च द्ू कुछ एम्ससॉवमेंटा नामक 
पुस्तक में यह लिखा दें क्वि जिन उद्योग! का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक होगा 


उनमें मकान, सिविल एन्नीनीयरिंग, चातावाद और अन्य सावच्ञनिऊ चेदा के इश्योर 
जैसे पूजीगत पदाथों का उपयोग करने वाज्ञे उद्योगों को तो कम 
करना होया। परन्तु कार्य-झुशलता को अधिकतम बनाने के लिये 
और शोपण को कम के कम करने के लिये, और कई उद्योगों क राष्ट्रीवक्लूए 


गत्‌ महायुद्ध में ख्रिटेन और भारत में हो झुका है। इत विद्रेचन का वार यह है 
कि जिस मिलीजुली अर्थ-व्यवस्था कहते ह और जो दत्वतः पूंडीदाःद-ब्यब्त्ण 
ही का एक स्वल्‍ूप है वह कमी तकल नहीं हो सकती। ओर पूंजीवद के ढोपों 
से बचने का एक ही उपाय है कि देश में समाहवादी-ब्यदस्था काण्स की लाव | 
पर यहाँ जद्दाँ चक्र कम से क्रम भान्त का प्रश्न है, एक ओर अशन उपर 
है, वह ह यांवीनी के अर्थ-स्थना सर्चंधी दिचागें का । इस एन आर इम 
विचार करेंगे | 
, गांवीजी के अध्ध-रक़्ना संबंधी विचार : यांधीर्द 
बतंमान उद्योगवाद का दोष उसका एडीवादों आधार तो है ही पर इसके 
है कि उत्तका आधार केन्द्रित उत्ताइन जो बड़े-बड़े कास्खानों मे किया 
जाता है, गइ मी है| उनका तह बह था क्ि केन्द्रित उत्रादद में यद्द ठो अदा 
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व्यचस्था के संचालन करने वा दे 
व्यदस्थापर्ों का वग आह्ञ के इलीपतियों की दनद आम होगे! पर अपन 
आधिपत्य नमा लेगा और श्राम जनता को दह भी कितंद्रवा शा नहां हाप। + 
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इसलिये महात्मा गांधी ने ऐसे खरल झआा्थिक-ल्ीवन' को जिसका आधार स्वाव्लंदी 
गाँव या गाँवों का समूह हो औरः-जिनमें उत्तादन' का छोटे-छोट आ्रामोद्योग में 
विकेद्रीकरण हो, समर्थन किया | उनको यह विचार था कि विकेन्द्रित उत्पादन 
होने पर ही प्रत्येक व्यक्ति सची 'चख्वतंत्रता” अनुमव कर सकेगा। बड़े पैमाने के 
केन्द्रित उद्योगों के खिलाफ एक आपत्ति यह भी है कि उनमें काम, करने वाले 
मक़ंदूरों का जीवन मशीनवत्‌ दोर्जाता-है श्रीर उनके व्यक्तित्व॑ का विकास नहीं हो 
पाता | श्रव॒घह्टाँ तक आधुनिक उद्योगवाद के: प्रति उठाई राई इने आपत्तियों 
और आमोद्योगों के उपयुक्त लामों का सवाल है, गांधीजी के विचारों में बहुत 
कुछ तथ्य है। पर हम यह नहीं कह सकते कि बड़े पेमाने पर चलने वाले उद्योगों 
का जनता श्र उसके प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रण हो ही नहीं सकता और न 
यह:कह सकते हैं कि ग्रामोद्योग सबके सत्र ही व्यक्तित्व के चिंकास में सहायक होने 
वक्षि हैं| इसके अतिरिक्त याद रखने कींवात यह भी है कि हमारा सामाजिक 
लक्ष्य केवल 'खतंत्रता? नहीं है। उसके साथ बढ़ती हुई जनसख्या को रहन-सहन 
का एक समय स्तर मिन्न सके इस दृष्ठि से उनकी 'धुसक्षा', और वे” जीवन 
का आनन्द उठा सकें इस दृश्टिःसे उनके-अवकाश” का प्रश्न भी इमारे खामने 
है। छुर्ा' और अवकाश दोनों की दृष्टि से बड़े पैमाने के केन्द्रित उत्पादन 
की आवश्यकता हो सकती है, यह. बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिये । पर 
इसके विपरीत भारत जैसे देश की अपनी विशेष परित्यिति है बिसमें उत्पादन 
में अ्रपेज्ञाकत श्रधिक श्रम के उपयोग करने को और पूँजी के कम उपयोग करने 
की जरूरत है। इसमें ग्रामोद्रोग का महत्व भारत के लिये विशेष द्वो जाता है। 
उपरोक्त सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि विकेन्द्रित 
उत्पादन के तीन बढ़े लाम हैं| एक तो यह है कि वह सरल और सादा जीवन को 
छपनाने के पक्ष में हमारी मान्यता को व्यक्त करता है। दूसरे उससे समान के 
प्रत्येक नागरिक को एक तरक खतंत्रता मिलने की आशा है और दूसरी तरफ 
हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को अधिक काम दे सकने की सम्भावना है। हम 
साथ द्वी साथ यह भी जानते हैं कि आधुनिक युग में कई रक्षा, शक्ति, खनिज 
पदार्थ, बन, और मशीन इजिनीयरिंग तथा भारी रासायनिक पदायों समत्वी 
उद्योग हैं जो केन्द्रित आधार पर ही चल सकते हैं । इसी प्रकार रेलवे तथा दूसरे 
सार्वज्षनिक सेवा के उद्योगों की बात है। इस खबका परिणाम यद्द है कि आज 
के- युग की अर्थव्यवस्था में दम दोनों प्रकार के उद्योगों का एक समत्वय 
बिठाना होगा | 

»- - भावी अथ-रचना यांधीवाद और समाजवाद का समन्वय : उपयु क्त 
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विवेचन से यद्द तो स्पष्ठ है कि हमारी राय में भावी श्रथ-रचना गांधीजी के और 
समाजवादी विचारों के समन्वय के आधार पर स्थापित की जानी चाहिये। अ्त्र 
प्रश्न केवल यद्द रह जाता है कि इन दोनों के समन्वय का आधार क्‍या दो। 
जहाँ तक ऐसे उद्योग हैं जो स्वभावतः घढ़े या छोटे पैमाने पर ही संगठित किये 
जा सकते हैं, उनके वारे में तो कोई कठिनाई है नहीं। पर जो उद्योग दोनों ही 
आधार पर चल सकते हैं उनके बारे में यह निर्णय करना होगा कि कौन-से 
उद्योग केन्द्रित आधार पर चलें और कोन-से विकेन्द्रित पर | इस सम्बन्ध में एकुतो 
में यद्ट ध्यान रखना द्वोगा कि हमारा यद्ट निर्णय ऐसा हो जिसमें सुरदा, 
स्वतन्त्रता और अवकाश इन तीनों दृष्टियों का सन्तुलन रह सके । दूसरी बात 
हमारे सामने यह रहनी चाहिये कि जहाँ तक उपभोक्ता पदार्थों के और उनमें 
भी खास तौर से अन्न-बत्त्र जेसे जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी 
करने वाले पदार्थों के उत्पादन का प्रश्न है, वह उत्पादन विकेन्द्रित श्राधार पर ही 
किया जाय; क्योंकि जीवन के इस क्षेत्र में स्वतन्त्रता! का अपेक्षाकृत श्रधिक 
मद्दत्व है । इस प्रकार के गांधीवाद श्रोर समात्रवाद के समन्वय पर बनी भावी 
अथ-रचना के द्वारा ही हम अपने सामाजिक लक्षय सुरक्षा, स्वतन्त्रता! श्रौर 
“अवकाश?” की प्राप्ति कर सकेंगे | 

भारत सें आर्थिक योजना के प्रयत्न :--भावी अर्थ-स्वना के बारे में 
सैद्धान्तिक रूप से विचार कर लेने के बाद अब हम इस सम्बन्ध में भारत में जो 
प्रयत्न किया जा रहा है उसका विचार करेंगे। ' 

भारत में श्राथिक योजना का प्रश्न सबसे पहले कांग्रेस ने १६३८ में 
उठाया और उसने एक 'ब्ट्रीय योजना समिति” का निर्माण भी किया। इस 
योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं थे! इश्त योबना 
समिति ने २६ उप-प्मितियाँ बनाई” और इन उप-समितियों ने अपने-अपने क्षेत्र के 
सभ्बन्ध में रिपोर्टे प्रकाशित कीं | इन रिपोर्टों में देश के श्रार्थिक-ज्ीवन के बारे 
में बहुत कुछ जानकारी है। “राप्ट्रीय-योजना-समिति' द्वारा जो योजना प्रस्तुत की 
राई थी उसका क्ुकाव समाजवादी व्यवस्था की ओर था| 

तत्कालीन भारत सरकार ने भी गत्‌ मद्ायुद समाप्त होने के बाद इस 
सम्बन्ध में कछ कारये किया । १६४४ में योजना ओर विकासविभाग की स्थापना 
की गई और सर श्राद्रेंशीर दलाल उस विभाग के कौन्सिल सदस्य नियुक्त किये 
दाये | इस विभाग ने मी एक योज्ञना प्रकाशित को जिसके दो भाग ये-त्एक 
अल्पकालिक और दूसरा दीघकालिक। पर देश का विभाजन हो जाने श्रीर 
स्वतन्त्रता मिल जाने से सारी स्थिति बदल गयी और इस योजना के स्यान पर 


आश्थिक योजना दि 


एक नयी योजना की आवश्यकता पड़ गयी। 

देश के लिये भ्राथिक योजना प्रस्तुत करने के कुछ और भी प्रयल हुए। 
१६४७ में बम्बई के कुछ पूलजीपतियों द्वारा बम्बर योजना या विरला-ढाटठा 
योजना के नाम से एक योजना देश के सामने डपर्थित की गयी | यह योजना 
१५ वष के लिये तैयार की गयी थी | दस दनार करोड़ रुपये खच करने का इसमें 
श्रायोजन था, और इसका लक्ष्य था बढ़ती हुईं जनसख्या का विचार करते 
हुए १५ वर्ष में देश की प्रति व्यक्ति औसत आय को दुगना कर देना | इस 
योजना का आधार पूँजीवाद या। 

एक दूसरी योजना जन-योजना ( पीपुल्स प्लान ) के नाम से मारतीय 
मजदूर संघ ने प्रकाशित को । इसे राय योजना भी कहते हैं। इसकी अवधि 
दस वर्ष रखी गयी और इसमें कुल १५ हजार करोड़ रुपये के खच्च का अनुमान 
किया गया | इस योजना के ध्रनुसार दस वर्ष समाप्त होने पर देश का कृषि- 
उत्पादन चार गुना श्रौर श्रौद्योगिक उत्पादन छु गुना द्वोने का श्रमुमान लगाया 
गया । जनता के रह्दन-लद्दन का दर्जा तीन-गुना होने का अनुमान था। यहदद 
समाजवादी योजना थी | 

तीखरी योजना गांधीवादी योजना थी | इसमें दस वर्ष में तीन हजार पाँच- 
सौ करोड़ रुपये खचे करने का श्रायोजन था| इस योजना में कृषि और ग्रामोद्योग 
का विशेष महत्त्व था। 

फोलम्बो योजना :--दक्िण-पूर्वी एशिया के लिये राष्ट्र मंडल के विभिन्न 
देशों ने फोलम्बो योजना नाम की एक ८६ साल की योजना १९४० में तैयार की | 
इस योजना में भारत ने भी अपने लिये एक योजना शामिल कौ। इसमें कुल 
मारत का जहाँ तक सम्बन्ध है १८४० करोड़ रुपया खर्च करने का श्रनुमान 
स्वगाया गया | कृषि श्रौर यातायात को विशेष मद्दत्व दिया गया । इसका 
उद्देश्य बढ़ती हुईं जनसंख्या का ध्यान रखते हुए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन १६ 
आँस अनाज और प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष १७ गज कपड़ा उपलब्ध कर देना था। 

अथम पंचवर्षीय योजना 

देश के आर्थिक-विकास संबंधी लिन योजनाओ्रों का कपर उल्लेख किया 
गया है उनका कोई व्यावदह्ारिक महत्त्व नहीं था। उन योजनाओं को कार्यान्वित 
करने वाला कोई नहीं था । द्वितीय महाबुद्ध के बाद जो मी सरकारी योजनाएं 
बनी थीं उनका भी इस दृष्ठि से कोई मद्दत्व नहीं रद्द | देश के स्वतंत्र दो जाने के 
बाद और विभाजन के कारण देश की आर्थिक-रियिति में आधारभूत परिवर्तन हो 
जाने से देश के विकास के लिये नई योजना बनाना आ्रावश्यक था| इती इदृष्डि से 


६४२ भारतीय अय शास्र की रूपरेखा 


भारत सरकार ने मार्च १६४० में योजना श्रायोग ( प्लानिंग कमीशन ) की नियुक्ति 
की । इसी योजना श्रायोग ने कोलंत्रो योजना के भारत संबंधी माग को तैयार किया 
और बह कोलंबों योजना का अंग बन गया । कोलंबो योजनो का मुक्ष्य उद्देश्य 
यह था कि हुनिया का ध्यान दक्षिण और दक्तिण-यूद एशिया की विकास की 
संमस्वार्यों की ओर आकर्षित कियां जाये। कोलंबों योजना का मारत सम्दन्धी 
भाग तैयार करने के बाद चोजना आवोग ले देश के लिये एक दिल्तृत योचना 
बनाने का काम द्वाथ में लिया । जुलाई १६४१ में योजना आदोग ने प्रथम प्र- 
वर्षीय योजना का महचविंदा प्रकाशित किया । देश में योजना आवबोग द्वारा प्रलुद 
मसविदे पर खूब विचार विनिमय हुआ । मारत सरकार और राज्य की सरजारों, 
उनके विशेषज्ञों और अन्य लोगों से योजना श्रावोग ने योजना के सम्स्‍स्ध में चर्चा 
की | इस सत्र॒ विचार-विमश के बाद योजना आवोय ने भारत सम्कार को प्रथम 
पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट पेश की | दिसम्बर १६४२ में यह रिशे> 
मारत सरकार ने संघद में पेश की और संछंद ने ढसे स्वीकार कर लिया । अब हम 
' ओज्नना आयोग द्वारा प्रस्तुत देश की इस प्रथम पंचवर्षीय योजना पर ही निम्न- 
लिखित पत्तियों में विचार करेंगे | 
योजना आयोग का दृष्टिकोण और लक्ष्य 
योजना के विषय में सबसे पहलें हमें यह जानना चाहिये कि इस योजना 
के बनाने में योजना आयोग कः दृष्टिकोण क्या रहा है। इसका पता योड्ना 
श्रायोग के इस वाक्य से लगता है :--“आर्थिक योजना को एक व्यापक प्रक्रिया के 
के अ्रविभाज्य अंग के रूप में देखा जाना चाहिये । इस व्यापक प्रक्रित का लद्ूंप 
किसी संकीर्ण और टेकनीकल् दृष्टि से साधनों का विक्राप्त करना मात्र नहीं है। 
उसका लक्ष्य तो समस्त मानवीय शक्तियों क्र विकात करना और एक ऐडी धमाह 
की व्यवस्था को खड़ा करना है जोकि जनता को आवश्यकताओं और आता 
की पूर्वि कर सके ।” [ योजना आयोग की सपोर्ट परिच्छेद ९, पेरा $ ) डरे 
प'क्तियों से यह स्पष्ट है कि योजना श्रावोग की बोचना के हन्व्ध स केबल हा 
दृष्टि नहीं है पर व्यापक सामाजिक-इष्टि है। चद्द ठोक है कि अल कि ठामाडिक 
आदर्शवाद के साथ-दाथ व्यावद्वारिक दृष्टि का समय करने की ओर भी बानदा 
आयोग का ध्यान है। झ्ागे चल कर अपने इछी इृ्डिकोय का सोहना 
ने और त्पष्ट किया है! उनका कइना है कि “/ वर्तमान सामाजिक झ यिक हां 
मर्यादा में आयिक अपयल्नों की पुनब्बब॒ध्या करने का ही प्रश्न नई है 2 2४ 
सामाजिक-आर्िक ढाँचे को ही चदलने की श्राइश्यक्ता हैं 4३ ( अमक अ कल 
१, पेरा ४ ) इस दृष्टिकोण के श्रेदुरूप ही बोजना क्मोशन ने बोडनाओा ह« 


; आशिक योजना! “६५३ 


अधिकतम उत्पादन, पूरा काम; आर्थिक -सम्रानता':और सामाजिक न्याय” के रूप 
में स्वीकार किया है। ._ 


योजना की कार्य-पद्धतिं--जनतंत्रीयं प्रणाली 
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जनतंत्रीय प्रणाली की व्याख्या करते हुए योजना ' श्रायोग लिंलतो है “यह संभव है 
कि केन्द्रीय अनुशासन ( रेजीमेंटेंशन ) और ऊँचें और नीचे स्तर वॉलों में 
तत्काल समानता लाने के लिये ' किये जानें वाले प्रय॑नों के आधार पर किसी 
योजना का निर्माण किया जाय | यह विचार करना भी संभव है कि आम जनता 
में उत्ताह पैदा करने:के लिये यद्द आवश्यक ,हैकि जनता अब “ तक जिन वर्गों को 
पुरानी समाज-व्यवस्था _ की असमानता और ,दोषों.के लिये बिम्मेदार मानती है 
उनके साथ बदला लेने , की;मावना से व्यवहार किया. जाय | परन्तु जनतंत्रीय 
ग्रोजना का तो आधार दी ;यह मान्यता है कि समस्त समान का एक- सपूर्ण इकाई 
के रूप में विकास हो सकता है.और किसी भी समय किन्हीं वर्गों की जो भी स्थिति 
डहो--जिसके लिये कि कोई एक वर्ग या व्यक्ति उत्तरदायी नहीं 5ह_राया जा सकता 
आर जोकि .विभिन्न प्रकार, की ऐतिद्वासिक परिस्थितियों का परिणाम होती है-- 
उसको हिंसा -और धर्ग-द्वेष के बिना ही बदला जा सकता है।” ( परिच्छेद २, 
पेरा १० ) रा 05 
राज्य का.थय्रोजना को कायोन्बित करने में योग 

-जनतंत्रीय प्रथाली;से समाज की व्यवस्था बदलना संभव है--यह योजना 
आयोग की आधारभूत.मान्यता ,है, यह हम ऊपर लिख खुके हैं। पर, योजना 
आयोग यह भी अनुमव कुरता है कि समाज में जो परिवतन आवश्यक हैं वे शीम 
ही किये जाने चाहिये और राज्य ,को श्रागे, होकर इस परिवतेन को लाने में समाज 
का मार्ग दर्शन करना ,चाहिये | राज्य को ;इसके लिये उसके पास उपलब्ध सव 
साधनों और उपायों .का .पूरा-पूरा-उपयोग करना-चाहिये | सह भी योजना श्रायोग 
से स्पष्ट किया है | साय दी उसने ज्यह: भी स्वीकार किया,है कि इसः प्रकार की 
योजना की सफलता समाज --के उन वर्गों पर निभर है जो-आज सत्ता और सुविधा 
की जगहों पर आसीन हैं।। यह आवश्यक है कि-.ये विशेष व जनतंत्रीय व्यवस्था 
को ल्वीकार करें और- जिन परिवर्तनों को शीघ्र करने की उस जनतंत्रके लिये 
आवश्यकता है उनकी एडमियत को वे स्वीकार करें | (रिपोर्ट परिच्छेद २, पेरा १०) 


'दृषड भारतीय अथंशात्त्र की रूपरेखा. 


मिलीजुली अर्थ-व्यवस्था 


योजना आयोग ने यद्द तो स्पष्ट किया है कि देश की अर्थ-ब्यवस्था को 
बदलने में राज्य को महत्त्वपूर्ण योग देना द्ोगा और अ्रपने श्राथिक और सामाजिक 
दायित्वों को अधिक व्यापक बनाना होगा, पर इसके लिये वे यह आवश्यक नहीं 
सममते कि उत्पादन-साघनों का पूर्णतया राष्ट्रीयदरण किया जावे या कृषि, व्यापार 
और उद्योग के छत में से निजी व्यवसाय का सर्वथा श्रन्त कर दिया जावे | दूसरे 
शब्दों में योजना आयोग ने मिलीजुली अ्र्थ-व्यवस्था के आधार को स्वीकार किया 
है, यद्यपि इस षात को वह मानते हैं कि भविष्य में देश के आा्यिक-जीवन में 
राजकीय व्यवसाय ( पब्लिक सेक्टर ) का विस्तार होगा और निजी व्यवसाय को 
योजना की आवश्यकताश्रों के श्रनुसार अपने श्राप को बदलना द्ोगा | 


राजकीय भौर निजी क्षेत्रों के पारस्परिक सम्बन्ध 

इस मिलीजुली श्रथ॑-व्यवस्था में सजकीय और मिज्ी व्यवस्तायों का 
सापेक्तिक स्थान वद्दी होगा जो भारत सरकार ने श६४८ में धोषित श्रपनी 
आ्रौद्योगिक नीति में स्पष्ट किया था । इस ओ्द्योगिक नीति के श्रनुत्तार शस्त्र श्रौर 
युद्ध सामिग्री, एटम शक्ति श्रौर रेलवे राजकीय क्षेत्र के लिये सुरक्षित रखे गये हैं 
जिसमें निजी व्यवसाय के लिये कोई स्थान नहीं द्ोगा | दूसरी श्रेणी में वे उद्योग 
श्राते हैं जिनकी उन्नति और मावी विस्तार के लिये राज्य ज़िम्मेदार दोगा यद्यपि 
आवश्यकतानुसार निजी व्यवसाय का सहयोग लेने की उसे स्वतंत्रता धोगी। 
कोयला, लोहा श्रौर इस्पात, वायुयान निर्माण, जद्दाज-निर्माण, टेलौफ़ोन, तार 
और बेतार के साधनों का निर्माण आदि दूसरी श्रेणी के उद्योगों में श्राते हैं । 
बाकी के तमाम उद्योग तीसरी श्रेणी में श्राते हैं और उनके विकाध और व्यवत्ताय 
का दायित्व निजी व्यवसाय पर है। यद्द ठीक है कि सार्वजनिक छ्वित को च्यान में 
रखते हुए सरकार को यद्द अधिकार रहेगा कि यदि निजी व्यवसाय द्वारा किसी 
उद्योग का संचालन संतोषगप्रद ढंग से नहीं दो रद्दा है तो वह किसी मी व्यवताय 
को श्रपने अधिकार में लेले या उत्तमें श्रावश्यक हस्तक्षेप करे | दी इन्डस्ट्रीज (डेब्लप- 
मेंठ एन्ड रेगूलेशन) एक्ट १६५१ उपयुक्त नीति को कार्यान्वित करने की दृष्टि ते 
' दी पास किया गया है। योजना श्रायोग ने इस पर बहुत जोर दिया है कि आर्थिक 
व्यवस्था एक संपूर्ण इकाई है और राजकीय और नित्री क्षेत्र उसके दो संबंधित 
अग हैं और दोनों अंगों में केवल परिमाण मेद है। निनी व्यवत्ताय के पीछे 
भी सार्वजनिक उद्देश्य दोना चाहिये और श्राज के युग में ऐसे कसा निरी 

व्यवलाय की कल्पना नहीं की जा सकती जो पूर्णतया श्रनियंत्रित और स्वतत्न है। 


झआयिक योजना द्प्प 


संगठनात्मक परिवतेन 

योजना श्रायोग का कद्दना है कि देश के आशिक संगठन में आल कई 
प्रकारं की कमियों हैँ। इन कमियों के फलस्वरूप योजना के सामाजिक लक्ष्यों की 
प्राप्ति में बाघा उत्पादन होती है और योजना के विभिन्न लक्ष्यों या उद्देश्यों में--- 
अधिकतम उत्पादन, पूरा काम, आर्थिक सम्रानता, और साम्राजिक न्याय--जो 
विरोध दिखाई पड़ता है वह श्रोर अधिक तीज रूप में प्रकट द्वोता है । इसलिये 
आर्थिक जीवन में कई प्रकार के संगठनात्मक परिवर्तत करने की श्रावश्यकता 
योजना आयोग ने बताई है और इन परिवर्तनों को दो उद्देश्यों को सामने रख 
कर करने की सिफ़ारिश उन्होंने की है :-- (१) योजना काल में यथासंभव 
सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति की श्रोर प्रगति हो सके, और (२) उन संगठनात्मक 
कमियौं को पूरा करमा जो भविष्य में इस प्रगति को अधिक तेज् कर सकें। इस 
प्रकार के संगठनात्मक परिवर्तनों में योजना आ्रायोग ने इन बातों को शामिल किया 
है :-- (१) भूमि स्वामित्व तथा प्रबन्ध और अन्य आवश्यक कृषि सम्बन्धी सुधार 
जैसे #य-विक्रय या साख व्यवस्था विषयक (२) व्यापार-इस सम्पन्ध में श्रायोग 
ने राज्य द्वारा व्यापार करने की सिफ़ारिश की है। मूल्यों और मुनाफ़ो पर सफल 
नियंत्रण करने की दृष्ठि से योजना आयोग ने कुछ चुनी हुई चीज़ों के थोक ध्यापार 
में राजकीय व्यापार के पछ में अपनी राय दी है। (३) श्रायथिक-जीवन में सहकारिता 
का अधिकाधिक प्रशार--कृषि, श॒ह और छोटे पैमाने के उद्योगों, कृषि सम्बन्धी 
क्रय-विक्रय, रहने के मकान ओर व्यापार के छोत्र में सहकारिता को विशेषतया 
प्रोत्घाइन देने की योजना श्रायोग ने सिफ़ारिश की है| 

अन्य उपाय 

योजना झ्ायोग ने योजना को कार्यान्वित करने के लिये किन-किन 
आर्थिक उपायों ( इकॉनोमिक टेकनीक ) को काम में लेना होगा, हस विषय में 
भी विचार किया है| इस सम्बन्ध में उन्होंने इन उपायों का उल्लेज् किया है :-- 
मूल्य नीति, साख व्यवस्था का संगठन, वित्तीय नीति और नियंत्रण | एक तो 
मूल्य नौति ऐसी द्ोनी चाहिये कि जिससे विभिन्न उत्पादन कार्यी' में साधनों का 
ठीक उसी प्रकार का बट्वारा संभव द्वो सके जैसा कि योजना की दृष्टि से होना 
आवश्यक है | दूसरे मूल्य नौति ऐसी होनी चाद्विए! कि यद्यपि मूल्यों में दीधकाल 
में सापेक्षिक परिवर्तेन श्रोर किसी दृद तक उनमें वृद्धि होना अनिवाय होगा, पर 
फिर भी ये परिवर्तन आय में होने वाली वृद्धि और वितरण में होने वाले परिवर्तन 
के अनुरूप हों, इसका प्रयत्त भ्रवश्य होना चाहिये। यदि यह संभव न दो सके तो 
आयिक योजना से जिन उद्देश्यों की हम प्राप्ति करमा चाहते हैं उनके स्वया' 
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प्रतिकूल परिणाम होगा और -समाजे- को.बढ़ी-कठिनाई का सामना करना पड़ेगा | 
मूल्य-नीति का इस प्रकारें' संचालनः स्करने के लिये आर्थिक नियंत्रण का जिसमें 
साख और द्रव्य-नियंत्रण भी शामिल है उपयोग “करना अनिवार्य दोगां। इसी 
प्रकार दौघ : कालीन दृष्टि, -से “देश -की- साख और बैंकिग व्यग्स्था का भी इस 
प्रकार संचालन करना होगा कि उससे * योजना कोः कार्यान्वित करने में सहायता 
मित्ञे | इसके लिये देश में साखः व्यवस्था का प्रसार:करनां होगा ताकि बढ़ते हुए 
उत्पादन और व्यापार की आवश्यकतासको पूरा करने के लिये द्रव्य की कमी के 
कारण कठिनाई न.हो और फिर भी मंद्रात्रीति की स्थिति को न ऐदा होगे दिया 
जावे। रिजर्व बैंक जिसका किराष्ट्रीग्रकरण किया जा. चुका है देश की सम्पूर्ण 
साख व्यवस्था का इस दृष्ठि से संचालन करेगा। योजना आयोग ने यह आशा 
प्रकट की है कि निजी बैंकों का-रिक्ञर्व बैंक को पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा । आयोग 
ने स्पष्ट शब्दों में कद्दा' है-कि देश की बैंकिंग व्यवस्था द्वी क्‍या सम्पूर्ण वित्तीय 
संगठत को- जिसमें बीमा, स्टॉक एक्सचेंज: ओर विनियोग से संबंध रखने वाली 
दूसरी संस्थाओं का समावेश भी हो जाता“है, योजना'की आवश्यकता के अनुरूप 
व्यवस्थित और संचालित करना द्वोगा। राज्ये की वित्तीय नीति का भी योजना 
की दृष्टि से बहुत महत्त्व है | वित्तीयः नीति के निम्नलिखित लद्र॒य द्ोने चाहियें :-- 
(१) मुद्रा  स्फीति को रोकना: (२) निन्नीः व्यवसाय के क्षेत्र में उत्पादन पर ऋण 
अथवा कर-नीति के कारण विपरीत अत्तर न पड़ने? देना और (३) आय तथा घन की 
असमानता में कमी करना! घंन की अ्रसमानता में कमी करने की दृष्टि के योजना 
आयोग ने मृत्यु कर लगाने की सिफारिंश-की है-। उत्पादन को बढ़ाने के लिये पूँ जी 
की आवश्यकता द्वोती है। पूँजी निर्माण केःलिए समाज में बचत होनी चाहिये। 
क्चत तोन प्रकार से होती है--व्यक्तियों द्वारा, - व्यापारिक-व्यावसायिक सस्थाश्रं 
द्वारा: और - राज्य द्वारा | व्यापारिक-व्यावसतायिक संस्थाश्रों द्वारा होने वाली बचत 
का एक दोष यह है कि उसमें प्रहलेंदन सह्थाशओ्रों के .पास घन का केन्द्रीकरण 
होता है। इसलिये योजना आयोग ने सहकारीः संस्थाओं की बचत पर अधिक 
ज़ोर दिया है और साथ ही में राज्य द्वारा होने वाली बचत को वदाने पर भी 
जोर दिया गया द। राज्य के अधिकार में चलने वाले व्यवसाय से राज्य द्वारा 
होने वाली बचत को विशेष सहायता मिल सकती है| योजना आयोग ने नियंत्रण 
के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यदि देश में आयोजित श्रार्थिक 
संगठन का निर्माण करना है तो नियंत्रण को इमें स्वीकार करना द्ोगा | विचीय, 
द्रव्य सम्बन्धी और व्यापार सम्बन्धी राज्य की जो मी नीति हो उसका श्रष्टर मी 
एक प्रकार के नियंत्रण का पड़ता है। पर इसके अलावा वत्दुओं के टत्वादन, 
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-- झाषागमन और उनको क्राम में लेने वालों में उनके बढवारे पर भी नियंत्रण करना 
आविश्पक दो जाता है। संक्षेप में नियंत्रण ही वह साधन है जिसके द्वारा सरकार 
विभिन्न पक्तीय द्वितों में समन्वय कायम करती है| इसी लिये आधिक योजना में 
नियंत्रण का इतना भद्दत््व है। 
प्रथमिकताओं की समस्या 

जब किसी देश में आर्थिक योजना के कार्यक्रम को तय किया जाता है तो 
उसमें एक बड़ा प्रश्न यह होता है कि जो साधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग किध 
प्रकार किया जावे, किन कामों को पहले लिया जावे और किन को बाद में | योजना 
का उद्देश्य क्या है और योजना को कार्यान्वित करने में किन-किन उपायों को काम 
में लेना है, इनका आपस में एक-दूसरे पर असर तो पड़ता ही है पर इन दोनों 
का असर साधनों की उपलब्धता और उनकी मात्रा पर भी पड़ता है और साधनों 
की मात्रा का अश्रनुभमान लगने पर ही उन साधनों का किसी निश्चित 
प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करने का भी सवाल पैदा होता है । 
योजना आ्रायोग के सामने भी यह समस्या प्रस्तुत हुईं और उसने देश 
के आश्थिक-जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में ,रख कर जिन प्राथ- 
मिकताओ्ों का निर्णय किया है वे इस प्रकार हैं। योजना आयोग ने प्रथम पच- 
वर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और शक्ति को सवोपरि स्थान दिया है। कारण यह 
है कि जब्र तक खाद्यान्न और कच्चे माल के उत्ादन में यथेष्ट वृद्धि नहीं होती है 
ओऔद्योगिक-च्षेत्र में विशेष उन्नति संभव नहीं है। चूँकि राज्य के पास जो भी 
साधन उपलब्ध हैं उनमें से अधिकांश कृषि आदि के विकास में खर्च हो जायेंगे, 
इसलिये श्रौद्योगिक उन्नति प्रधानतः निजी व्यवसाय के प्रयत्नों पर मिर्मर रहैगी। 
लेकिन लोहदा-इस्पात, भारी रासायनिक पदार्थ, बिबली के सामान का निर्माण जैसे 
आधारभूत उद्योगों के सम्बन्ध में राज्य की विशेष जिम्मेदारी है, इसलिये पंचवर्षीय 
योजना में इस बारे में सी ध्यान अमी से दिया गया है| सामाजिक सेवाओं के 
महत्व को समभते हुए भी साधनों की कमी के कारण उन पर सरकारें यथेप्ट 
ध्यय नहीं कर सकेगी | इसलिये योजना श्रायोग ने यह सिफ़ारिश की है कि इस 
क्षेत्र में जनता के प्रत्यक्ष प्रयत्नों को विशेष तौर पर प्रोत्साइन दिया जाना चाहिये। 
. इसी प्रकार स्थानीय विकास की दृष्टि से स्थानीय खाधन और शक्ति के उपयोग 
को भी प्रोत्साहन देने की बात मी योजना आयोग ने कद्दी है। 

राष्टीय साधनों का उपयोग 

देश के लिये जिस पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है उसको 
कार्यानिवेत करने में राष्ट्र के साधनों का कहाँ तक उपयोग होगा यह भी इसमें 

डर 


द्श्र्द भारतीय अथंशाल की रूपरेखा 


जानना चाहिये | इसी पर से हम यह अनुमान लगा सकेंगे कि राष्ट पंचदपोय 
योजना को कार्यान्वित करने में कितनी आशिक शक्ति का उपयोग करने जा रहा 
है। इस प्रकार योजता आयोग, ने जो हिसाव लगाया है वह इस प्रकार हैं। योजना 
आयोग ने अनुमान लगाया हैं कि १६४०-५१ में भारत की राष्ट्रीय झ्राय ६,००० 
करोड़ रुपये के लगभग थी। इसका ६५% उपभोग के काम में आजाता था और 
केवल ४+.० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष पूजी-निर्माण के लिये बचता था। योइना के 
अनुसार आशिक विकास होने के फलस्वरूप १६५४५०-४६ में हमारी राष्ट्रीय आब 
१००० करोड़ रुपया अधिक हो जायगी | इस बीच में राष्ट्र की पूली-निर्माण में 
अधिक रुपया खर्च कर सकने की शक्ति भी होगी । राष्ट्रीय आब में नो कुछ दृद्धि 
होगी उसका ५०% तो बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण उपभोग में रच हो तायगा | 
इसलिये वाकी के ५.०% में से ही जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और नई पूँली- 
निर्माण के लिये रुपया उपलब्ध हो सकेगा। योजना आयोग का कहना द कि 
१६४४-५६ तक पूंजी निर्मोण में ४६० करोड़ रुपये के स्थान पर ६७५ करोड़ रपये 
तक काम में लिये जाने चाहियें | 
यदि राष्ट्रीय आय में १,००० करोड़ से इृद्धि हो जाती है श्रौर पूँजी- 

के लिये उपयुक्त आधार १५९ अधिक साधन काम में लिये जाते हैँ तो योझना 
आयोग ने अनुमान लगाया है कि पाँच वर्यों में कुल २७२०-२८०० करोड़ दप्म 
देश के अन्दर से विकास और पूँडी-व्यव के लिये उपलब्ध हो सकठा है। इस 
२६० करोष्ट रुपया स्टरलिंग पावने से मिल्लने वाले और १५६ करोड़ रुपया 
विदेशी सहायता से प्राप्त होयवा है यह दोनों ही रकम ओर जोड़ दी जावे तो 
कुल ३१४०-३२५० करोड़ रुपया विकास के लिये पाँच दर्ष में उपलब्ध हो सके 
हैं । इनकी ठुलना भें पंचयर्पीय योजना के अ्रनु दर राजकीय पक्ष दारा कुल १६००- 
१,७०० करोड़ रुपया ही व्यव होगा क्योंकि २०६६ करोड़ में से लगभग ४०० करे 
दयया ऐसा है जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कार्मों में होने वाले चालू छात्र के 
है | इसका श्रर्थ यह दे कि देश के पास कुल जितने साधन उपलब्ध हैं 
है लगभग ५०९ दी राज्य द्वारा योजना के कान में आवेगा। योजना आ। ये ् 


दृष्टि में यह प्रतिशत काज्नी ऊँचा है, पर भारत की स्थिति में वह इसे अस्‍नेद 
समभते हैं । 


| 2 


हा 


कक ऊै, 4 ४ 


| ॥। 


ग्रोज़ना की रूपरेखा 
पंचवर्षीय बोहना -के संत्रंध मे मूलभूत दातों का विचार उप्रदु के 
पंक्तियों में किया सवा है| अब हम योजना क्‍या हैं इस विप्रय विस्तारपू 


विचार करेंगे । 


4 
श्र 


आधिक योजना ६५६६ - 


योजना का कुल व्यय और उसका विभिन्न क्षेत्रों में बटवारा--यह 
पंचवर्षीय योजना १६५१-१६४६ तक पाँच वर्षो” के लिये है। १ अ्रप्रैल, १६५१ से 
योजना का झारंभ होता है और २१ मार्च १६४६ को योजना के पाँच वर्ष पूरे 
दो जावेंगे। योजना को श्रन्तिम रूप देने से पहले ही योजना के दो वर्ष तो पूरे 
दो गये | यह योजना पाँच वष्रों में सरकारों द्वारा देश के विक्रात पर छुल २०६६ 
करोड़ रुपया खर्च करने का श्रायोजन करती है। जुलाई १६५१ में जो योजना का 
मदक्नविदा प्रस्तुत किया गया था उसमें योजना के दोनों भार्गों में मिलाकर १७६ हे 
करोड़ €पया ख्च करने का श्रायोजन था और प्रथम भाग में जोकि अनिवाये भाग 
था १४६३ करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव था। अब्र योजना को दो भागों में 
नहीं बाँठा गया है | इसका श्रर्थ यह है कि १४६६३ करोड़ रुपये के अनिवाय भाग 
की तुलना में श्रवर २०६९ करोड रुपये की योजना तैयार की गई है। विभिन्न 
कार्मो पर २०६६ करोड़ झुपये का १४६४९ करोड रुपये की तुलना में इस प्रकार 
बटवारा किया गया है :-- 





( करोड़ रुपयों में ) 
कुल व्यय का प्रतिशत्‌ 
पंचवर्षीय योजना मखविदा. पंचवर्षोयथ. मसविदा 
योजना 

कृषि और आम विकास ३६०५४३ १६१०६. १७४ श्श््८ 
हिंचाई और शक्ति. ५६१०४१ इपण्रे६... रन १००२ 
यातायात और संवाइन ४६७०१० शेपघन१ए९ए.. २४०... २६% 
उद्योग १७३००४ १००*६६ णन्ड ६०७ 
सामाजिक सेवायें ३३६५८१ २५४५२२ श्द्न्ड १७०० 
पुनर्संस्थापन ८४००० ७६००० ४-१ पूण्३ 
ख्न्य ५ 9१-६६ र्पप४ २-४ श्ष् 

रण्दनज८ ए्हर्हर एछमाा. शसाछ 


विभिन्न केत्रों में खर्च बढ़ने का कारण यद्द है कि कई नए आयोजनों को 
योजना में शामिल कर लिया गया दै। जैसे कृषि ओर ग्राम विकास के क्षेत्र में ६० 
करोड़ रुपया सामुदायिक योजनाओं के लिये; और ३० करोड़ रुपया छोटे पैमाने 
की सिंचाई ओर राष्ट्रीय विस्तार सगठन (नेशनल एक्सटेंशन तरस) के लिये शामिल 
किया गया है। सिंचाई के ज्षेत्र में कुछ नई महत्त्वपूर्ण नदी-घादी योजनाओं को 
भी शामिल किया गया है। चम्बल घाटी योजना इन्हीं में से एक है। इसके 
अलावा यातायात के च्ेन्र में रेलवे, सड़क, नागरिक उडडयन, डाक और तार तथा 


६६० पधारतीय अथशाल की रुपरेखा 


बन्द्रगाहों के लिये अतिरिक्त ध्यवस्था की गई है | 

उद्योग के ज्षेत्र में राजकीय भाग में इस्पात के एक कारखाने के अलावा 
कुछ नए आधारभूत उद्योगों की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है जिन पर 
लगमग ५४० करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान किया गया है। गैर ऋरकारी क्षेत्र में 
भी कमोशन ने ४२ उद्योगों के लिये विशेष विकास-कार्यक्रम तैयार किया है। 
घरेलू और छोटे पैमाने के उद्योगों संत्रंधी खच में भी इद्धि की गई है और केन्रीय 
परकार द्वारा होने वाला ख्े ५ करोड़ से १५ करोड़ रुपया कर दिया गया है। 

सामाजिक सेवाओं के छ्च्र में जो नए कार्यक्रम शामिल किये गये हैं, 
उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हँ--मलेरिया की रोक-थाम के लिये १० करोड़ 
रुपये की एक राष्ट्रव्यापी योजना; अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिये 
अधिक खर्च की व्यवस्था; ४६ करोड़ रुपये की लागत की ओ्रौद्योगिक मजदूरों के 
रहने के लिये मकान धनाने की योजना; श्रोद्योगिक शिक्षा के लिये पहले पे 
अधिक धन की व्यवस्था तथा छात्रों के लिये श्रम-सेवा और चुवा-शिविरों की 
योजना । 

इसके अ्त्तिरिक्त कमी वाले क्षेत्रों के लिये १५ करोड़ रुपयों की श्रतिसिक्त 
व्यवस्था की गई है ताकि समय-समय पर देश के विभिन्न भार्गों में होने बाली 
फूलों की खराबी के कारण योजना को कार्यान्वित करने में कोई बाधा उपस्यित 
न हो। स्थानीय घिकास-कार्यों की सहायता के लिये बोजना के अन्तर्गत अदते 
तीन वर्षों के लिये १५, करोड़ रुपये की और लोगों के लिये कार्य का अधिक देन 
प्रदान करने की दृष्टि से समाज हितकारी संगठनों के लिये ४ करोड़ दुपये री 
व्यवस्था की गई है | नीति-निर्धारण के लिये श्रावश्वक जानकारी उपलब्ध करने कल 
विचार से विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से राष्ट्रीय विकांत 
संबधी सामाजिक, आर्थिक और प्रशातनिक समस्याओं की गवेपणा और छानशन 
के लिये २० लाख रुयये की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार पंचवर्षीय योचना 
में प्रारूप ( ड्राफ्ट) योजना की श्रपेज्ञा कई नई दिशाओं में खर्च करने की 
व्यवध्या भी की गई है और परिणाम स्वरूप योजना पर कुल खर्चे १६४६३ करे 
के स्थान पर २०६६ करोड़ रुपये का आँका गया है। 3 

आवश्यक साधनों की व्यवस्था :--पंचवर्षीय योजना पर ढिये जन 
वाले २०६६ करोड़ रुपये के उपरोक्त व्यय में से केन्द्रीय और राज्य की सरकारें डरे 
बनरठों से १२४८ करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। इस ईरक८ करोड मे के 
७२६ करोड़ वो केसद्रीय बजट से ( जित्तमें सी! राज्य शामिन्न मान लिये गये ई 
और ४१२ करोड़ 'ए! व बी, राज्यों से ( काश्मीर सहित ) प्रात होने की सादा 
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है | केस्वीय सरकार से प्रात्त होने वाल्ने ७२६ करोड़ रुपये में १६० करोड़ रुपये 
बजट की चालू बचत से, १७० करोड़ रेलवे से, ३६ करोड़ ऋण से, २७० करोड़ 
छोटी मात्रा की बचत और अल्पकालीन ऋण से और ६० करोड़ जमा 
हुईं रकमों तथा अन्य विविध साधनों से प्राप्त होने का अनुमान लगाया 
गया है । राज्यों के ५३२ करोड़ रुपयों में ४०८ करोड़ घजढ की चालू बचत 
से, ७६ करोड़ जनता से प्राप्त होने वाले ऋण से, और ४४ करोड़ जमा 
तथा अन्य विविध रक्माँ से प्राप्त होने का अनुमान है। इसका श्र्य यह 
है कि शरद करोड़ रुपये में से ७र८ करोड़ रुपया सार्वजनिक बचत से 
अर्थात्‌ १६० केन्द्र, ४०८ राज्य और १७० रेलवे से प्रात होने का अनुमान है और 
५२० करोड़ रुपया निजी बचत से ऋण, छोटी मात्रा की बचत और जमा श्रादि के 
रूप में (३६+९२७०+६०+७६+ ४५ ) केन्द्र ओर राज्यों की सरकारों को 
प्राप्त दोने की आशा है । 

उपयु क्त सामान्य बजट सम्बन्धी साधनों से प्राप्त होने वाहे १९४८ करोड़ 
रुपये के अनुमान के अतिरिक्त अन्तर्सष्ट्रीय बैंक, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलैंड श्रादि से १४५६ करोड़ रुपया विदेशी सद्दायता के रूप में मिल चुका है। 
इसे शामिल कर लेने से कुल रुपया १४१४ करोड़ होजाता है। इसके बाद ६५४ 
करोड़ रुपये की कमी और रहती है। इस कमी को विदेशी सहायता से या फिर 
देश की जनता पर नये कर लगा कर और उससे ऋण लेकर पूरा करना होगा। 
इस कमी को पूरा करने का अ्रन्तिम श्रस्त्र नये रुपये जारी करने का है जिसको 
घाटे का राजस्व कद्दते हैँ। छघटों तक नए, रुपये जारी करने का सवाल है २६० 
करोड़ रुपये तक इस प्रकार से जारी करने की कमीशन की सिफ़ारिश है | कमीशन का 
कहना है कि इस मर्यादा में नया रझपया जारों करने में कोई खतरा नहीं है क्योंकि 
इतना रुपया भारत को इस समय में स्टज्षिग पावने से मिल जावेगा। कमीशन 
का यह मानना है कि थोड़े बहुत परिवतन की तो वात दूसरी है पर देश के भावी 
विकास की आधार-शिला रखते के लिये २०६६ करोड़ के प्रथम आसपास पंच- 
वर्षीय योजना पर खच करना अनिवार्य है। 

कुल व्यय का राज्यों और केन्द्र में बटवारा :--योजना के सम्बन्ध में 
दूसरा प्रश्न यह है कि २०६६ करोड़ रुपये का कुत्ञ व्यय राज्यों और केन्द्र की 
सरकारों के बीच में किस प्रकार बटा हुआ है । योजना में जो बट्वारा है उसके 
अनुसार १२४१ करोड़ रुपया तो केम्रीय सरकार का व्यत्र हैं जितमें रेलों का व्यय 
मी आजाता है और ६१० करोड़ 'ए! राज्यों का, १७३ करोड़ वी” राफ्यों का, 
३२ करोड़ 'सी? राज्यों का और १३ करोड़ जम्मू-काश्मीर राज्य का व्यय है | विभिन्न 


' ६६२ भारतीय अथशाखर की रुपरेखा 


' छल में केन्द्र तथा तथा राज्यों का खच किस प्रकार बठा हुआ है, इसका ब्यौग 
नीचे की तालिका उठे स्पष्ट हो सकेया : 


( करोड़ रुपयों में ) 
केत्र ए राज्य बी” राज्य सी राज्य कुल 
कृषि और ग्राम विकात १८६०३  ११५७*हे रद. दन्‍्छ ६५६५६ 


सिंचाई और शक्ति. २६५०६ २०६०१ द्श्च्ष, ३०४ पू५७०० 
यातायात और संवाइन ४०६०४. १६-०५ श्ज्न४ड पष्ण"प इधर 

















उद्योग १४६०७ श्ष्न्द्‌ ७*१ ल्न्चू श्७२-२ 
सामाजिक सेवायें और श६१०४ श६२०३ . रृदू६.. १०४... ४२३० 
पुर्नसंस्थापन 

श््न्य ४००७. ६००० ००७ -- ५१५ 

१२४० ०४, ६१००१ श्षश्च्र ३१०६ २०४४-०७ 

काश्मीर १६०० 

ह कुल २०६८७ 

जम्मू-काश्मीर के अलावा राज्यों में व्यय का बटवारा इस प्रकार किया गया 

है :-- ( करोड़ रुपयों में ) 
श्र राज्य ध्वः राज्य ध्ः राज्य 

शझासाम. १७-४६ हेदरबाद ४१४५ अजमेर १०४७ 
बिहार घ७०२६ मध्यभारत २२-४२ भोपाल रे*६० 
बम्बई १४६०४४ मैसूर २६०६०  विलासपुर. ०४७ 
मध्य प्रदेश ४३००८ पेप्सू ८श्ड. कुर्ग ००७३ 
मद्रात १४०ब्य४ राजस्थान १६-“८ंर दिल्‍ली छडफ 
उड़ीसा. १७चप४ सौराष्ट्र २००४१ हिमाचल प्रदेश ४५४४ 
पंजाब २००२१ टद्रावंकोर- कच्छु ३०४ 
उत्तर प्रदेश ६७“परे कोचीन १७-३२ मनीपुर १नभ४, 
प० बंगाल ६६०१० तिपुरा २००७ 


विध्य प्रदेश ६९३६ 


६१०-१२ १७३-२६ र्पर 

योजना का विदचीय आधार :--बह हम ऊपर लिख छुके हैं हि 
पंचवर्षीय योजना के कुल २१५६६ करोड़ के खच में १२४१ का रच 

सरकार का और झर८ करोड़ (ए', वी? और “सौ! राज्यों का मिलाकर द्वीगा | 
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पं 


श्राथिक योजना ६६ हे 


केद्रीय सरकार इन १२४१ करोड़ रुपये में से ३३० करोड़ तो चालू राजस्व की 
बचत से और २६४ करोड़ ऋण आदि अन्य पूजीगत प्राप्तियों से ( केपीठल 
रिसीट्स), इस प्रकार कुल ७२६ करोह़ रुपये की व्यवस्था कर सकेगी । इन ७२६ 
करोड़ उपयों में से २२६ करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता के तौर पर राज्यों को दे 
देने के बाद केवल ४६७ करोड़ रुपया केन्द्र के पास बच बाबेगा | १३६६ करोड़ 
सपया इसमें विदेशी सहायता से जो प्राप्त हो चुका है उसे जोड़ दें तो केल्र के पास 
६५३ करोड़ रुपया हो जाता है। राज्यों के पास ४०८ करोड़ रुपया तो चाल्लू 
राजस्प की बचत से श्र १२४ करोड़ ऋण आदि पूंजीगत प्रात्तियों से प्राप्त होने 
का श्रनुमान है | इस प्रकार ६३२ करोड़ तो यह हुआ और २२१९ करोड़ केस्द्रीय 
सहायता का बोड़ने एर कुल ७६१ करोड़ दपया राज्यों के पास होता है। केस 
और राज्यों के साधनों को मिलादें तो १४१४ करोड़ रुपये हो बाते हैं श्रौर ६५४, 
करोड़ की श्रौर ज़रूरत रद्दती है। यह पंचवर्षीय योजना का वित्तीय आधार है | 
इन ६४५ करोड़ रुपयों को प्राप्त करने के लिये नये कर लगाने, ऋण लेने, विदेशी 
सहायता प्राप्त करने या फिर नया रुपया जारी करने के विभिन्न मार्गों का सहारा 
लेन। होगा । 

योजना के परिणासों का मूल्यांकन :--गोजना आयोग ने लिखा 
है कि पंचवर्षीय योजना के परिणामों का मूल्यांकन करते समय केवल राशकीय 
विकास योजनाओ्रों पर ध्यान केन्द्रित करना पर्यात्ष महीं होगा। निजी व्यवसाय के 
क्षेत्र में या निजी प्रयत्नों द्वारा जो विकास योजनायें कार्यान्बित की जायेंगी उनका 
भी इस सम्बन्ध में ध्यान रखना आवश्यक है। ये मिजी प्रयत्न कृषि, उद्योग, 
सामाजिक सेवाओं आदि के सभी क्षंत्रों में होंगे । संगठित उद्योगों और कृषि के 
खल्ावा श्रन्य क्षेत्रों में होनेवाले इन निनी प्रयत्नों का मूल्यांकन करना कठिन है । 
इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए योजना श्रायोग ने राजकीय और निशी क्षेत्रों 
में होने वाले विकास के सम्बन्ध में कुछ आँकड़े दिये हैं | ये आँकढ़े नीचे दी गई 
तालिका में दिये बाते हैं :--- 


१६४०-४१ १६५४-४६ 
१ छूषि ।-- [ आधार वर्ष ] [ योजना का श्रन्तिम वर्ष ] 
खाद्यान्न (लाख टनों में) प२७० ६१६० 
रई (लाख गॉ्ों में) २६७ ४२'२ 


१, इनमें चने और दालें सम्मिलित हैं। १६४६-४० क। ( जिलकों १६४५-५६ के 


१,ए. लक्ष्य निर्धारित करने में आधार वर्ष माना गया था) उत्पादन ६४० 
लाख टन था | 


६६४ भारतीय श्रथंशाल की रूपरेखा 
१६४०-४१ 

जूद.._ (लाख गाँठों में) जे 
ग्ह गा 5 में) ४६९० 
गा चविलनो ह॥ पू १०. 
२-सिंचाई और बिजलीः-- 

बढ़ी योजनाए' ४ 

छीटी थोजनाएं | ( लाख एकढ़ों में ) घू०0०० 

बिनली ( लाख किलोबॉट में ) २३५० 
३--उद्योग :-- 


लोहा श्रौर इस्पात ( लाख टर्नों में ) 
फाउन्ड्रियों के लिये उपलब्ध कच्चा लोहा. ३५४ 


तैयार इस्पात न 
सीमेंट ( लाख “रनों में ) २६५६ 
एल्यूमीनियम ( हजार टनों में ) ३०७ 
रासायनिक खादें ( हजार टनों में ) 

एमोनियम सल्फेट ४४६९३ 

सुपर फ़ोसफेट पूप १ 
इंजन ( संख्या ) बड 
मशीनों के ओजार ( संख्या हजार में ) १०१ 
पेट्रोलियम साफ करना : 

तरल पेट्रोलियम ( लाख गेलनों में ) उपलब्ध नहीं 

बिहुमने ( हज़ार टनों में ) उपलब्ध नहीं 
सूती माल: 

धागा ( लाख पॉंहढों में ) ११,७६० 


मिल का कपड़ा ( लाख गर्जो में). ३७,६८० 

हाथ के करवे का फपड़ा ( लाख ग्जों में ) ८,१०० 

जूट का माल ( हजार टर्नों में ) पध्र 
कृषि यंत्र ४ 

“बिजली से चलने वाले यंत्र ( इज़ारों में ) ३४३ 

डीजल से चलने वाते इजन (हजारों में). #* 

साइकिलें ( दजारों में ) १०१९० 

मद्यतार ( लाख गैलनों में ) ०० 


श्ध्श्श्श्द् 
११६ 
६३९० 
५५१० 


रैपघ०० 
११२०० 
३४९० 


क्र 
१३०७ 
४८९० 
१२७ 


9५००० 
श्प्प०० 
१५० 
४*६ 


छढ्टे० 
३७०३४ 


१६,४०२ 
है. $-। ३००९९ 
१७,००० 


४.०० 
पूछम्0 
पूर्‌ ०९० 
६८४५ ९० 


आर्थिक योजना ६६५ 


४--यातायात :-- 
जहाज रानी (ठनों में ) : 
तथ्वर्ती ( जी० श्रार० टी० इजारों में ) २११०० ३१४५० 
विदेशों के लिये (जी ०शआआर०्टी०हजारों में) १७३०४ रद३०० 
सड़कें + 
राष्ट्रीय राष्ट्र पथ ( इज़ार मीलों में ) ११९६ श्र 
राज्यों की सड़के ( दज़ार मीलों में ) १७५ २०९६ 
उपयुक्त आऑँफड़ों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, प॑चायतें और सहकारी ' 
समितियों के विषय में भी योजना आयोग ने कुछ आँकड़े दिये हैं | 
योजना का राष्ट्रीय आय और कास की दृष्टि से परिणाम :--चह 
तो पहले ही लिखा जा चुका है कि पंच*र्षीय योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय 
में ६,००० करोड़ से १०,००० करोड़ तक की यानो ११% की जृद्धि १९५५-५६ 
तक दो जावेगी | योजना आयोग ने यद्द भी लिखा है कि किन्हीं खास प्रदेशों में 
जहाँ स्थानीय जन शक्ति और बूसरे साधनों द्वारा उत्पादन बढ़ाने का विशेष प्रयत्न 
किया जावेगा बहाँ आय २४% या अधिक भी बढ़ सकती है । छारे राष्ट्र की 
आय में प्रतिवर्ष २५ दृद्धि होगी; इसमें से पाँचवा हिस्सा यानी २०% प्रतिवर्ष पू'जी 
निर्माण के काम में लगाना होगा । योजना आयोग ने यह्द श्रनुमान भी लगाया 
है कि यदि १९५६-४७ से अतिरिक्त आय का ५०४ पूंजी-निर्माण में लगा दिया 
जावे तो कुल आय का १६४०-४१ में जहाँ केवल ४५% बचत्त के रूप में रहता था 
और १६५४-४६ में ६१% हो जाने कौ आशा है वद्द बचत १६६०-६१ में ११% 
झौर १६६७-६८ में २०% तक हो सकेगी | और इस आधार पर यह अनुमान 
योजना आयोग ने लगाया है कि १६७७ तक अ्र्थात्‌ २७ वर्षों में हमारी प्रति 
व्यक्ति वार्षिक आय १६५०-४१ की तुलना में दुगनी दो सकती है। और जहाँ 
तक उपभोग का सवात्न है १६४०-४१ की तुलना में १६७७ में ७०% वृद्धि हो 
सकती है | योजना आयोग ने यह मी स्वीकार किया है कि भारत में जनशक्ति और 
दूसरे लाधन जोकि आज वेकार हैं काम में लेने की यथेष्ट गुजाइश है और बिना 
पूँजी का अधिक उपयोग किये यदि इने साधनों को काम में लिया जासके तो 
विकास का मार्ग अ्रधिक सरुल्न हो सकता है | इस दृष्टि से योजना श्रायोग को 
यह आशा होती है कि लगभग २० वर्षों में ही हमारी राष्ट्रीय आय दुगनी 
हो जावे | 
आयिक विकास से संबंधित दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न लोगों में व्याप्त वेकारी 
को दूर करने का है। हमारा लक्ष्य यह द्दोना चाहिये कि देश में जितने काम कर 


६६६ भारतीय अ्र्थशात्ध की रूपरेखा 


सकने योग्य व्यक्ति हैं उन सबको काम दिया जासके । इस प्रश्न ण्र्यों 
आयोग ने विचार किया है। उनका कहना है कि सबको काम देने का कार्यक्रर 
तभी व्यवहार में पूरी तौर से आ सकता है जबकि देश में पूंच्ी-निर्माण में हाद्ध 
हो | वह लिखते हैं कि अविकसित अ्रय॑-व्यवस्था में वेकारी को दर करना तल 
का कायक्रम नहीं हो सकता, वह तो लम्बे उमव का कार्यक्रम ही हो उहनता है | 
जैसे-जैसे देश का विकास होगा वैसे ही वैसे काम के अवसर मी ऋढं गे । 
निकट मविष्य में काम की स्थिति में क्यः परिततेन संभव है इस धरे 

योजना आयोग का कहना है कि आरम्म में जो लोग नए नए काम में लगेगें दे 
उत्पादन में बहुत इृद्धि नहीं कर सकेंगे और इसलिये यदि उनको झपये में उतनरन दी 
गई तो उसका असर जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की कीमतें बढ़ाने का 
होगा ! एक मर्यादा के बाहर इस प्रकार काअसर वांछुनीय नहीं हो सकता | इस- 
लिये काम की वृद्धि के साथ साथ वह भी ध्यान रखना चाहिये कि उत्पादन में भी 
वृद्धि हो | यदि अल्प काल में यह संमव न हो और खास तौर से खाद्यान्न दैसी 
आवश्यक वस्तुन्नों की उपलब्धि में इद्धि न की जा सक्के तो सब्र को काम देने का 
कार्यक्रम चल नहीं सकता | इसलिये योजना आयोग ने इन प्रास्म्म के कुछ व्रों में 
अपना जोर सत्र को काम देने पर नहीं दिया है उनका कोर इस वात पर है कि 
लोग यथाम्रम्भव बिना मज्ञद्दरी के स्वेच्छा से काम करें श्रौर ऐसे लोगों को काम के 
लिये संगठित करने मात्र में घो रुपया व्यत् हो वही व्यय किया जावे | काम देने 
संबंधी नीति का निर्माण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखने की योजना आयोग 
ने सिक्लारिश की है :-(१) विकास काये के लिये वेकार जन-शक्ति को अधिक से 
अधिक काम में लिया ज;वे | (२) द्रव्य में आय-इडि आग्म्म में कम से कम की 

वे । (३) श्रम की उत्पादन ऋ्षमता बढ़ाने के लिये पूँ ली निर्माण और टेकनीक्ल 
कुशलता को बढ़ाया बनाये | (४) मौजूदा उद्योगों में पुरानी मशीनों आदि को 
हटाने के समय मज़दरों में वेकारी अधिक न वढ़े इसका ध्यान रखा जावे | ( 

कामों में पूँ जी लगाने का निर्णय करते समय अल्प काल में कान बढ़े इसका ओर 
साथ ही साथ भावी विकोस के स्वरूप का ध्यान रखा बावे। 

पंचवर्षीय योजना काल में यद्ययि सत को काम देने का लक्ष्त्र योच्ना 

आयोग का नहीं है पर फिर भी किसी हद तक काम का विन्तार तो द्ोगा 
और जो आज वेकार हैं उनके लिये एक हद तक काम के नए द्वार खुलेंगे | सिंचार, 
पड़त भूमि खेती योग्य बनाना, शक्ति, आधारभूत ट्ययोग, गदायात, दस्दकारमियों, 
सार्वजनिक निर्माण और दुसरे क्षेत्रों में नो विकास ओर बित्तार होगा उसके कार 


ई्न्‍ः 


प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को काम मिलेगा । गाँवों में हिन्ली पहुंचने के 
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खाथ साथ ग्रामोधोग और छोटे पैमाने के उद्योगौं का विकास होगा और उससे भी 
नए काम के साधन पौदा दोगें। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में मी अधिक लोगों को 
काम देने की गुजाइश होगी । 

योजना आयोग ने पंचवर्षोय योजना के कारण कितने लोगों को अधिक 
काम मिलेगा इस सम्बन्ध में कुछ छुने हुए क्षेत्रों के बारे में जो आंकड़े दिये हैं वे 
इस प्रकार हैं :--- 


अतिरिक्त काम 

१, उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग सहित ४ लाख प्रतिवष॑ 
२, सिंचाई और शक्ति की बढ़ी योगनाएँ ७३ ५ 
३, कृषि : नई सिंचाई की भूमि के कारण श्ड ,, . , 
तालाबों में मरम्मत के कारण रह ॥ 9 
पड़त भूमि को खेती योग्य बनाने के कारए ७३... +» 
४. इमारत और निर्माण १ 9 9५ 
“५. सड़कें । ता 
६, ग्रामोद्योग २० ५5 


99 
( आ्भोद्योग में उपयुक्त २० लाख के अल्ञावा 
३६ लाख व्यक्तियों को पूरा काम श्रौर 
मिलेगा । ) 


४७३ लाख प्रतिवषे 
७ 'टेरेटियरी' ज्ञेत्र और स्थानीय काम इनमें काम तो बढ़ेगा पर उसका 
अन्दान लगाना कठिन है। 

योजना आयोग ने पढ़े लिखे लोगों में पाई जाने बाली बेकारी की समस्या 

पर भी विचार किया है। योजना के फलत्वरूप इन लोगों की वेकारी की समध्या 
में कोई विशेष सुधार नहीं दोग', यह आयोग ने स्वीकार किया है| कारण यद्द हे 
कि योजना में कृषि और भावी श्रौद्योगिक विकास के लिये आधार तैयार करने पर 
अधिक ज्ञोर दिया गया हैं। फिर भी योजना श्रायोग ने पढ़े लिखे वर्ग को राहत 
पहुँचाने की दृप्ठि से कुछ सुझाव दिये हैं जो इस प्रकार हैं :-- (१) इज्जीनियरों 
और डाक्टरों जैसे ठेकनीकल लोगों को अच्छा वेतन दिया जावे श्रोर गॉवों आदि 
में निजी चिकित्सालय खोलने वाले छाकुटरों को श्रार्थिक मदद दी जावे। (२) 
व्यापार आदि शिक्षा को व्यवक्तायी वर्ग की मदद से अधिक व्यावहारिक बनाया 
जाये | (३) पढ़े लिखे लोगों में दाथ के काम के प्रति अरुचि कमर की जाये और 
टेकनीकल कार्मों का उन्हें प्रशिक्षण दिया जावे । (४) भिना अनुभव के युवकों को 
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अपेरेन्टिसशिप को सुविधा दी जावे और अधिक उम्र के लोगों के लिये छ्ड 
सैथान सुरक्षित रखे जावें | उपयुक्त प्रयत्नों का यह परिणाम होगा कि विभिन्न प्शों 
में आज को अपेक्षा अधिक अच्छा बटवारा हो सकेगा । इसके अतिरिक्त बोबना 
आयोग ने इस दृष्ठि से भी कुछ सुझाव दिये हैं कि नौकरी चाहने वालों की संख्या 
कमी हो | एक सुझाव तो यह है कि ५०० रु० से ४५००० उ० तक की पूंजी के 

आधार पर चल सकने वात्ने छोटे उद्योगों में पढ़े लिखे लोगों को प्रशिक्षण देकर 
ओर प्रारस्मिक पूजी की सहायता देकर लगाया जाये | दूसरा सुझाव यह है कि 
कारखानों की इमारतें उनके लिये ब्रिजली, पानी तथा यातायात की सुत्रिधा सहित 
राज्य बनावे और उचित किराये पर कारखाने चलाने वालों को देदी जावें। इस्ते 
मध्यम और छोटे पौमाने के उद्योग घंघों को प्रोत्साहन मिलेगा | ब्रिटेन में ऐठा 
किया गया है। 

उपजु क्त पंक्तियों में हमने पंचवर्षीय योजना की मोदी रूपरेखा का वर्णन 
किया है। अब हम देश के आर्थिक विकास से संबंध रखने वाले कुछ मदहत्लपूर्य 
प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन बरेंगे। इसमें त्वमावतः प्रमुख स्थान कृषि और 
उद्योग संबंधी प्रश्नों को होगा | 

पंचवर्षीय योजना में कृषि 

बतमान स्थिति :--भारत का कुल क्षेत्रफल ८११० लाल (कर है। 
इसमें से ६१५० लाख एक्ट भूमि के उपयोग के बारे में आँकड़े उपलब्ध हैं । 
बाकी की भ्रधिकांश भूमि में पहाड़, रेगिस्तान, और नहीं पहुँचे जाने योग्य नंगल 
हैँ। भारत में ६१४५० लाल एकड़ में से कुल ३१२४० लाख एकड़ भूमि पर कृति 
होती है । ७८% पर खाद्यान्न और १७% पर व्यापारिक फसलें होती हैं। शन- 
संख्या की इद्धि के साथ साथ पिछुले ४० वर्षा में कृषि भूमि के क्षेत्रफल में उन 
अनुपात से इड्धि नहीं हुई है। भूमि पर ज्गसख्या का भार यद्यपि बढ़ा है पर 
बहुत कम पड़त भूमि खेती योग्य बनाई राई है। इसका श्रर्थ यह है क्र ऐती 
पड़त भूमि जो स्वयं किसान खेती योग्य बना सकें, बहुत कम है। भूमि की उत्ला 
में कोई कमी आई हो ऐसा नहीं मालूम पड़ता | 

देश में ४४०-४३० लाख टन श्रनाञ पैदा होता हैं और १३० शत 
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाव से १६४४-४६ में लगभग ६७ लाख दन अनाज 

का श्रधिक उत्पादन होना चाहिये। १४ आस के झआाघार पर यह ७८ लाख ह 

होगा | पंचवर्षीय योजना में अधिक उत्तादन का लक्ष्य ७६ लाख सन गला त | 
है । कपास की १६४६ में कुज् आवश्यकता ४३ लाख गा शर पदसन 


[ख गोठें आँकी जाती है । 


80! 


हु 


आिक योजना ६६६ 


पिछली कुछ दशाब्दियों में लिंचाई का विस्तार हुआ है, देश के उत्पादन 
और व्यापार में नई फुसलों ने महत्वपूर्ण स्थान प्रास किया है, कृषि और औद्योगिक 
व्यवस्थाओं का एक दूसरे पर काफ़ी श्रसर पड़ने लगा है, ग्रामीण ऋण ओर 
मदह्दाजन की समस्या पर देश का ध्यान आज पन्द्रह बीस वर्ष पहले जितना था 
उससे बहुत कम है ओर आम ग्रामीण जनता में अपने रहन-सहन के दर्ज को ऊँचा 
करे की इच्छा आज दिखाई पड़ती है। सारंश यह है कि देश की ग्रामीण 
अथ-व्यवस्था सर्वथा निश्चल नहीं रद्दी है और उसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन पिछक्ते 
वर्षों में हुए हैं । 
कृषि छुघार की €ष्टि---योजना आयोग का कहना है कि हमारा लद्षय 
आमीण जनता के मानवीय और भौतिक दोनों साधनों का विकास करना हैं। यद्द 
तमी संभव हो सकता है जब कि हम किसान के संपूर्ण जीवन को एक इकाई मान 
कर उसके सर्वतोन्समुखी बिकास का प्रयत्न करें | हमें उसके सामाजिक वातावरण को 
बदलना है, नए. साधन और नई कार्य-पद्धति से उसे अ्रवगत करना है ताकि एक 
ओर उत्पादन बढ़े और दूसरी ओर न्यायपूर्ण वितरण हो । योजना में इन्हीं बातों 
का ध्यान रखा यया है | 
सहकारिता पर जोर--योजना श्रायोग ने आमीखण श्रथ-व्यवस्था के चिकास' 
के संबंध में सहकारिता के उपयोग पर बहुत ज्ञोर दिया है। 
भूमि नीति--योजना श्रायोग ने भूमि-नौति के महत्व को स्वीकार किया 
है ओर कहा है कि हमारी भूमि नीति ऐसी होनी चाहिये कि कृषि उत्पादन में 
वृद्धि हो और धन और आय का अ्रसमान वितरण दूर हो श्रौर शोषण का अन्त 
 हो। योजना आयोग ने भूमि से संबंधित निम्नलिखित हितों की दृष्टि से इस प्रश्न 
पर विचार किया है :- (१) मध्यस्थ-जैसे जमींदार-जागीरदार (२) बड़े भू- 
स्वामी (३) छोटे और बीच के दर्जे के भू-स्वामी (४) शिक्मी काश्वकार और ' 
(५) भूमिहीन मज़दूर | योजना आयोग का कहना है कि जमीदारी-भागीरदारी प्रथा 
का अन्त होना ही चाहिये। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मद्रास में ज्ञर्मीदारी 
समाप्त करदी गई है और बिहार में होने वाली है। श्रासाम और उड़ीसा में भी 
क्ाबूत पास हो चुका है और शीघ्र लागू होने वाल्ता है। पश्चिमी बगाल में 
इस संबंधी कानून बन रहा है। जागीरदारी समाप्त करने के कादूत राजस्थान, 
मध्य भारत, सौराष्ट्र और हैदराबाद में पात हो चुके हैं श्रौर सौराष्ट्र ्रौर देदरातराद 
में तो लागू भी कर दिये हैं | 
बड़े भू-स्वामी--बढ़े भृ:स्वामियों की समस्या पर जब इम विचार करते 
हैं तो सब से पहला सवाल यह उठता है कि जिनके पास भूमि नहीं है या कम है 
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उनको दे दी जाये या नहीं | योजना आयोग का कहना है कि हमारे देश में चड़े 
भू-स्वामियों की संख्या बहुत कम है | इसलिये भूमिहीनों को भूमि देने या लिनझे 
पास कम सूमि है उनको आ्िक जोत की दृष्टे से और भूमि देने का उद्देश्य इन 
बड़े बड़े भू-स्वामियों से भूमि लेकर पूरा नहीं किया जा सकता | पर इसके बावजूद भी 
सिद्धान्तः योजना आयोग इस पक्ष में हे -कि क्रिसी एक व्यक्ति के पास एक सीमा से 
अधिक भूमि नहीं होनी चाहिये | इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही योचना आयोव 
ने भविष्य की दृष्टि से और खुद काश्त के लिये ज़मीन लेने क्री दृष्टि से एक व्यक्ति 
के लिये भूमि की एक उच्चतम सीमा निश्चित करने कौ सिद्धारिश की है। उनके 
विचार से यह उच्चतम सीमा एक परिवार की दृष्टि से जितनी भूमि वालित्र मानी 
जाय उससे तीन युनी चाहिये । ग्रत्येक्ष राज्य को चाहिये कि अपनी विशेष स्थिति 
का ध्यान रखते हुए वद्द इस उच्चतम सीमा का निश्चय करें। जिनके पास 
इस उच्चतम सीमा से अधिक भूमि पहले से ही मौजूद हो उसके लिये बोनना 
श्रायोग का कहना है कि विना पूरा मुश्नाजिज्ञा दिये डन लोगों से जो भूमि अधिक 
है वह विधान के अनुसार ली नहीं जा सकती, ऐसा हमें ग्ताया गया है। इसलिये 
मौजूदा बढ़े बड़े भूस्वामियों को समस्या को उन्होंने और ढंग से हल करने की 
सिफारिश की है। 

योजना श्रायोग ने इन बड़े बड़े सू-स्वामियों को दो श्रे शियों में वॉच है--एक 
तो वे जो स्वयं अपनी भूमि का प्रबंध करते हैं अथांत्‌ अपने प्रबन्ध में खेती करते या 
कराते हैं और दूसरे वे जिन्होंने किसानों को खेती के लिये भूमि उठा रखी है । दूसरी 
श्रेणी के भू-स्वामियों के लिये योजना ्रायोग ने यह सिफ़ारिश की है कि खुदकाश्त 
के लिये थूमि प्राप्त करने के बारे में जो सीमा ऊपर बताई गई हैं उतनी भूमि को 
छोड़ कर वाकी की भूमि के किसानों को भूमि की मिल्दिवत दिलाने की नौति 
झपनाई जानी चाहिये। इपके लिये पहला कदम तो बह होगा कि जो शिक्ष्मी 
काश्तकार हैं उन्हें ओक्यूपेंसी' के अधिकार मिलने चाहियें। इसके बाद उनके 
पास नो भूमि है उसका मूल्य निश्चित किया जाना चाहिये और बह मूल्य काइत- 
कार को चुकाना चाहिये | यह चुकारा किश्तों में किया जा सकता है | जो भूमि छे 
मालिक हैं उनको मुआवजा 'बोड' के रूपर्म ठीक उसी प्रकार दिया जाना चाहिये 
जिस प्रकार कि ज्ञर्मीदारों-बागीरदारों को दिया गया है या दिया जा रदादे। 
अर्थात्‌ भू-स्वाभियों को इन नोन्‍्डों? पर चूद मिलता रहे और एक निश्चित समय 
में किश्तों ले उनका चुकारा नकद में कर दिया जप्चे । 

जो भू-स्वामी पहली श्रेणी में श्राते है श्र्थात्‌ डिन्होंने भूमि किसानों को 
नहीं उठा रखी है उनके बारे में आयोग ने निभ्त सिक्ारिशें को हैं। एक व्यक्ति के 


आदिक योजनां &७ है 


पास एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि नहीं रहनी चाहिये और यह सीमा प्रत्येक 
राज्य को अपनी द्थिति विशेष का ध्यान रखकर निश्चित करनी चाहिये। दूसरे, 
भूमि प्रबन्ध और उस पर खेती कानून द्वारा निश्चित कार्य-कुशलता के स्तर के 
अनुसार की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में राज्य को आवश्यक कानून पास करना 
चाहिये श्रोर इस कानून में भू-स्वामी के कत्त व्यों का जैसे अतिरिक्त उत्पादन को 
सरकार को बेचने, श्रच्छे वीज पैदा करने और बेचने, तथा कृषि मन्नदूरों की 
मक़दूरी श्रोर काम की परित्थितियों के बारे में निर्धारण भी होना चाहिये । योजना 
आयोग ने यह भी लिखा है कि प्रारम्म में इस प्रकार का कानूत भू-स्वामियों पर लागू 
न करके एक निश्चित सीमा से ( जोकि भविष्य में प्राप्त की जाने वाली या खुद- 
काश्त की दृष्टि से लो जाने वाली भूमि के लिये निश्चित सीमा के बराबर या उस 
से अ्रधिक हो सकती है ) श्रधिक भूमि के मालिकों पर ही लायू किया जा सकता 
है। योजना आयोग ने इस बारे में एक छिफ़ारिश और की है । जिन बढ़े फ्रॉर्मो 
पर ठीक ढंग से खेती हो रही है श्रोर जिनका विभाजन करने से उत्पादन में कमी 
था सकती है उनके अलावा जो ऐसे बड़े फ़ॉर्म हैं जिनका ठीक-ठीक प्रबन्ध नहीं हो 
रहा है वे सारे या उनका कोई भाग जो कि खुदकाश्त या भविष्य के लिये 
निश्चित भूमि प्राप्त करने की सीमा से अधिक हो, उपश॒ुक्त कानून के श्रन्तर्गत 
प्रबन्ध की दृष्टि से सरकार के श्रधिकार में लिया जा सका जाना चाहिये और उसके 
प्रबन्ध के लिये उचित व्यवस्था की जा सकनी चाहिये। इन भूमि पर काम करने 
वाले मज़दूरों और शहकारिता के श्राधार पर खेती करने को तैयार लोगों को ऐसी 
जमीन पर खेती की व्यवस्था करते समय विशेष सुविधा दी जानी चाहिये | उक्त 
कानूत में कानून के लागू करने का समय भी निश्चित दोजाना चाहिये। योजना 
आयोग का ख्याल है कि इस सारी व्यवस्था में दो-तीन वर्ष का समय तो चाहिये 
ही। योजना आयोग का यद्द विश्वास है कि बड़े भू-स्वामियों के लिये जो सुझाव 
उन्होंने किये हैं उनके फलस्वरूप ज्ञमीन का काफ़ी दृद तक पुनः ब्वारा दी 
सकेगा | 
छोटे और बीच के भू-स्वामी :-योजना झ्रायोग ने छोटे भू-स्वामी उनको 
माना है जिनके पास परिवार की दृष्टि से पर्यात भूमि के बराबर या उससे भी कम 
भूमि है और बीच के भूस्वामी वे हैं जिनके पाल इससे अधिक, पर इसकी तीन 
शुनी से कम भूमि है। इन दोनों ही प्रकार के भू-स्वामियों के वारे में आयोग की 
नीति उनको उत्पादन बढ़ाने और सहकारिता के आधार पर उनको संगठित होने में 
प्रोत्साहन और सहायता देने की है। छोटे भू-स्वामियों की दृष्टि से भूमि की चक- 
बन्दी का हर राज्य को अपना कार्यक्रम बनाता चाहिये और साथ दी एक ऐसी न्यू न- 
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तम मर्यादा निरिचत की जानी चा हिये जिसके बाद कि भूमि विभाजन न होने दिया 
जाये । इन दोनों भ्रेणियों के भू-स्वामियों में भी एक तो वे हैं जो स्वयं अपनी नृत्ि 
पर खेती करते हैं; इनको तो दर तरक से खेती में सहायता दी जानी चाहिये] जो ऐस्ते 
भू स्वामी हैं. जिन्होंने कि भूमि किसानों को उठा रखी है उनके काश्तकारों को 
रक्षा के लियं जो भी उपाय किये जावें वे ऐसे सरल होने चाहियों कि उनझे 
आतानी से व्यवहार में लाया जा सके और उनके वारे में यदि कोई समत्यायें 
पौदा हों तो वे गाँव में लोग ही स्वय सुलमा लें। दूखरे इन उपायों का बद्द अत 
भी नहीं आना चाहिये कि लोगों का खेती से दूसरे धर्षों में जाने के प्रवाह में 
बाधा पड़े | 

शिक्सी काश्तकारः-बोच के और छोटे भूस्वामियों के काश्तकारों के 
बारे में योजना आयोग ने कह्दा है कि स्वयं खेती के लिये काश्तकारों से भूमि 
लेने का अधिकार केवल उन्हीं भू-स्वामियों को दिया जाना चाहिये जो खुद या 
अपने परिवार के लोगों हारा खेती करना चाहते हों। पर इस प्रकार ली बाने 
बाली परिवार के लिये पर्यात्ष भूमि तीन ग़ुनी से ज्यादा नहीं दोनी चाहिये | 
इस संबंध में एक अवधि, उदारणार्थ ५ वर्ष, निश्चित करदी जानी चाहियें। 
इस श्रवधि में स्वामी स्वयं खेती के लिये भूमि ले सकता है। ऐसा न करने पर 
काश्तकार को उसी तरह से जैते बढ़े भू स््रामियों के काश्तकारों के बारे में कहा 
” गया है बह भूमि खरीद सकने का अधिकार मिलना चाहिये, जिसे बह नोतता है| 
इन छोटे श्रोर बीच के भू स्वामियों के काश्तकारों को पाँच से दस साल के लिये 
जमीन दी जानी चाहिये ओर उनसे लगान इतना ही लिया जाना चाहिये जिससे 
कि किसान को अपनी वाजित्र मजदूरी तच जावे | उपत्र का एक चौथाई वा पाँचता 
हिस्सा सामान्य तथा वाजित्र समझा जाना चाहिये | 

भूमि द्वदीत सजदूर :--योजना आयोग ने भूमि हवीन मब्दूरों को भूमि 
दिलाने की दृष्टि से श्राचा्य बिनोवा भावे के भूदान यज्ञ के महल को स्वीकार 
किया है | उनका यह भी कहना है कि इस सम्तत्या को हल करने का उप्राव यह 
है कि समाज में संगठनात्मक परिवर्तन किये जावें | इस इृष्ठि से गाँव का सहकारी 
व्यवस्था के आधार पर प्रबंध करना उन्होंने श्रावश्यक बताया है । 

सहकारी खेती :--योजना आयोग ने गांवों की श्रार्थिक और सामादिक 
ह्थिति को सुधारने की दृष्टि से सहकारी खेती औ्रौर श्रन्य सहकारी ग्रइृत्तियों के 
महत्व को स्वीकार किया हैं और यह सिफारिश की है कि छोटे और बीच के दर्ज के 
भू-स्वामी सहकारी खेती को श्रधिकराधिक अपनायें और इसमें उनकी सद्दायता की 
ज्ञावे। भारत में कृषि उद्योग की सबसे बड़ी ग्रावश्यकता उत्तादन बदन का द्द 


आशिक योजना दधरे 


जिसके लिये कि बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी फैलाने और बढ़ी 
पूँ'जी की आवश्यकता है। यह बड़े पैमाने पर कृषि होने से दी संभव हो सकता 
है और इसीलिये सहकारी खेती को प्रोत्ताहन दिया जाना चाहिये। आयोग का 
कहना है कि छोटे पैमाने की कृषि वद्दी सफल हो सकती है जहाँ प्राकृतिक 
परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, पूजी की अधिक आवश्यकता नहीं है और खेती करने 
वाले किसान श्रपने काम में दक्त हैं | 

सहकारी ग्राम प्रबंध :--योजना आयोग का कहना है कि हमें अपने 
ग्राम सुधार का लक्ष्य अधिक व्यापक आधार पर निश्चित करना चाहिये और ऐेव्ल 
सहकारी खेती और श्रत्य सहकारी प्रवृत्तियों तक ही हमारी दृष्टि सीमित नहीं रहनी 
चाहिये | योजना श्रायोग ने इस व्यापक दृष्टिकोश को सामने रख कर ही सहकारी 
ग्राम प्रबंध का आदर्श हमारे सामने उपस्यित किया है। इस सहकारी ग्राम प्रबंध 
में गाँव पंचायत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। याँव की भूमि का प्रबंध और 
भूमि सुधार के कार्यक्रम को कार्यातिवित करना गाँव पंचायत ही का काम होना 
चाहिये | छोठे और बीच के दर्जे के भू-स्वामी अपनी भूमि किसानों को ग्राम 
पंचायत के द्वारा पट्टे पर दें, बड़े भू-ध्वामियों की भूमि जो खेती आदि के लिये 
उपलब्ध हो उसका प्रबंध करना उत्ती का काम हो, और भूमिद्दीन मजदूरों को 
न्यूनतम मात्रा में भूमि देने का काम भी पंचायत को सौंपा जाये | इतना ही नहीं, 
चाध्ततर में सहकारी भूमि प्रबंध के क्षंत्र में गाँव को समस्त भूमि का प्रबंध करना 
और खेती के अलावा दुसरे धर्घों के द्वारा काम चाहने वालों को काम देना और 
सामाजिक सेवाओं को व्यवस्था करना-- समी कुछ होना चाहिये। 

प्रत्येक गाँव या गाँव समूह को अपने अनुकूल सहकारी ग्राम प्रबंध की 
व्यवस्था कार्यमम करनी वाहिये। सरकार का कर्तव्य है कि वह हस विषय में 
आवश्यक मार्ग-दर्शन और सहायता करे और भूमि-प्रबध के लिये आवश्यक 
कानून पास करे | भूमि-प्रबंध संबधी जो कानून पास किया जावे उसके द्वारा ग्राम 
पंचायतों को यह अधिकार दिया जाना चाहिये क्ियाँव में जो जमोन खेती के 
काम में नहीं आरही हैं या जिस पर जमीन का मालिक स्वय खेती नहीं करता है 
उसका प्रबंध ग्राम पचायतें ही करेंगी | इसी कानून में यह भी होना चाहिये कि 
यदि किसी गाँव में भू स्वामियों और ओक्यूपंसी' के अधिकार वाले उन काश्त- 
'कार्सो का बहुमत हो जिन के पाल कि गाँव की आधी जमीन है, तो गाव में 
सहकारी प्रबंध लागू किया जासके और उनका निर्णय सत्र के लिये लागू हो। 
इस संबध में योचना आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि इस 
हृष्टि से कुल भूमि की आधी भूमि का अनुमान लगाने के लिये किसी 
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भू-स्वामी की व्यक्तिगत खेती के लिये प्राप्त करने की मर्यादा से अधिक च्षेत्रकल 
की भूमि गिनती में नहीं ली जावेगी। 

इस सहकारी आम प्रबन्ध व्यवस्था का मूल उद्देश्य एक ही है कि गाँव 
की भूमि और श्रन्य समस्त साधनों का उपयोग समूचे गाँव के विकास को ध्यान 
सें रख कर द्वी किया जा सके | यहाँ यद् बात भी स्पष्ठ करने की आवश्यकता हैं 
कि भूमि-प्रबंध सबंधी कानून क! ताल्छुक न तो भूमि के स्वामित्व से होगा 
जिसके लिये कि हर राज्य में प्रथक्‌ भूमि-सुधार कादून होगा श्र न भूमि के 
लगान या स्वामित्व के लिये मिलने वाले ऑॉनरशिप डिविडेन्ड” से होगा जोकि 
राज्य के काश्वकारी कानून द्वारा निश्चित होंगे | भूमि-प्रवन्ध कानून का उद्देश्य 
तो इतना ही होगा कि गाँव की समस्त भूमि का प्रबंध उसे एक इकाई मानकर 
गाँव की जनता कर सके | सहकारी गाँव प्रबन्ध में खेती परिवार श्रलग-अलग करेंगे 
या कुछ परिवार मिल कर करेंगे, या कई ढंगों को एक ही साथ काम में लिया 
जायेगा | इसका निरणय तो हर गाँव को अपंनी स्थिति का ध्यान रख कर करना 
होगा | पर धीरे-धीरे प्रगति अधिकाधिक सहकारिता के आधार को स्वीकार करने 
की ओर द्ोगी। 

कृषि-मजदूर : कृषि मज़दूर वद्द व्यक्ति है जो खेती के काम में मज़दरी 
पर लगा रहता है | १६५० की जनगणना के श्रनुतार २६"५ करोड़ ग्रामीण जनता 
थी | इसमें से २४७६ करोड़ लोग खेती में काम करने वाले थे। इन २४७८६ , 
करोड़ के १८% लोग कृषि-मज़्दूर और उन पर निर्भर रहने वालों के थे | इसका श्र 
यह है कि हमारे देश में कृषि-मज़दूर और उन पर निर्भर रहने वालों की संख्या 
४॥ करोड़ के श्रासपास है।यह संख्या घहुत बड़ी है। इन लोगों की दशा 
बहुत द्वी गिरी हुई है श्रौर भारत के आम-सुधार का कार्य इनकी स्थिति में जब तक 
सुधार न हो पूरा नहीं द्योसकता | योजना आयोग ने भी इस बात को स्वीकार 
किया है। उनका कहना है कि पचवर्षीय योजना के श्रन्तात देश में जो आशिक 
उनमति होगी और खासकर कृषि श्रौर आ्रामोद्योग के क्षेत्र में जो विकास होगा 
आर ग्राम-विकास की जो सामुदायिक योजनायें अश्रमल में आरही हँ उन सबका 
कृषि-मज़द्र की स्थिति को किसी हृद तक सुधारने का असर होगा | राज्य और 
केन्द्र की योजनाश्रों में पिछुड़ी हुईं जातियों और भूमि दीन क्ृपि-मज़दूर के बताने 
के लिये जो व्यय किया जायगा उसका प्रत्यक्ष लाभ मी कृषि-मज़दूर वर्ग कों 
पिलेगा क्‍योंकि ये लोग प्राय: इन्हीं जातियों के द्ोते हैं । इसके अलावा योजना 
श्रायोग ने कृषि-मज़दरों के लिये और भी कई सुकाव दिये ई, जैसे न्यूनतम मजदूरी 
कानून को बढ़े फ्रा्मों, बहुत कम मज़दूरी वाले स्थानों या सम्पूर्ण विकास के लिवे 
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छुने गए प्रदेशों में लागू करना ; भूदान-आन्दोलन द्वारा भूमि दिलाना और उस 
भूमि पर बसने में उनकी सहायता करना ; मक़दूर सहकारी समितियों का सगठन 
करना और उनके द्वारा स्थानीय सिंचाई और दूसरे निर्माण कार्यों को करवाना ; 
मकान, बेल और अन्य साधन खरीदने और खद्दायक उद्योगों के लिये आयिक 
मदद करना ; छात्रवृत्ति और टेकनिकल शिक्षा का प्रबन्ध करना ; जिन मकानों 
मैं बे रहते हैं और जो उनके नहीं हैं उनसे वे इटाए न जा-सकें इसकी व्यवस्था 
करना . और यॉवों में काम करने वाले लोगों ( एक्सटेंशन वर्कत ) और झाम 
पंचायतों को उनकी उन्नति के लिये ज़िम्मेदार बनाना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जो 
योजना आ्रायोग ने कृषि-मक्भदूरों की उन्नति के लिये श्रावश्यक बताये हैं । 
खाद्य नीति : पचवर्षीय योजना की सफलता के लिये कई दृष्टियों से 

यह आवश्यक है कि देश में खाद्यान्न की कठिनाई न हो और उचित मूल्य पर 
लायान्न मिलता रहे | योजना आयोग ने इस बात के महत्त्व को स्वीकार किया है। 
इसके लिये एक तो वे खाद्य-नियत्रण की आधारभूत व्यवस्था को क्रायम रखना 
आवश्यक, समझते हैं। उनका मानना है कि जब तक कि खाद्यान्न का उत्मादन 
७५, लाख टन के आसपास बढ़ नहीं जाता जैसा कि योजना में माना गया है, 
देश खाद्यान्न की दृष्टि से निश्चित नहीं दो सकता। खाद्य-नियंत्रण की यदह्द नीति 
अखिल भारतीय श्राधार पर तय होनी चाहिये। हाँ, तफ़्तील में राज्यों में 
परिस्थिति के श्रनुघार श्रन्तर द्वो सकता है । कित मूल्य पर लेबी ली जाये ओर 
किस मूल्य पर सरकार अनाज बेचे इसका निरंव केसर की घरकार को करना 
चाहिये । देश के श्रान्तरिक उत्पादन को बढ़ाना, बाज़ार में बिकने के लिये आने 
वाले अनाज की मात्रा में दृद्धि करना, और उसके वितरण की ठीक-ठोक व्यवस्था 
करमा और अनाज का आयात धीरे-धीरे कम करना देश की खाद्य-नीति के मुख्य 
उद्देश्य होने चाहियें। योजना आयोग का कहना है कि हमें अपनी भोजन 
संबंधी आदतों में मी परिवरतेन करना चाद्िये | योजना-काल में रेशनिंग', प्रो- 
क्योरपेंड, और अमुक न्यूनतम मात्रा में विदेशों ले अनाज का श्रायात खाद्य- 
मियंत्रण को सफल बनाने के लिये आवश्यक द्वोंगे, यह भी योजना आ्रायोग का 
मानना है | 

सामुदाधिक विकास योजनायें : हमारे गाँव की स्थिति धुघारने के लिये 
पंच्रषीय योजना में सामुदायिक योजनाश्रों को बहुत महत््व दिया गया है| 
६० करोड़ रुपया उन पर तीन साल में ( यह तीन घाल की योजना है ) व्यय 
करने का प्रस्ताव है। १६४५२ में इन योजनाओं का आरंभ किया गया है। इन 
योजनाओं का उद्देश्य गाँवों का सर्वतोन्मुली विकास करना है श्रौर उस विकात में 
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आमवासियों का क्रियात्मक सहयोग श्राप्त करना उनकी मुख्य कार्व-पद्धति है। 
कार्य-पद्धति के सम्पृत्ध में दूसरी महत्त्वपूर्ण वात यह है कि चूँकि गाँव का समूना 
जीवन एक अविभाज्य इकाई है इसलिये उप्तके सुधार का कार्य अलग-अनग 
विभागों के अलग-अलग कार्यकर्ताओं में न बाँदा जाकर एक ही कार्यकर्ता द्वारा 
किये जाने की व्यवत्या की गई है। यह है गाँव का कार्यकर्ता । 

प्रत्येक सामुदायिक्र योजना में लगभग ३०० गाँव हैं जिनका क्ञेत्रकल ४२०- 
४.०० वर्यममील, जिनकी कुल कृषि भूमि १६ लाख एकड़, और जिनकी कुल 
जनसंख्या २ लाख फे आसपास है| इस प्रकार की ५५ योजनाएँ सारे देश में इस 
समय चालू की गई हैं । 

एक सामुदायिक योजना ३ डेवलपमेंट व्ज्ञाक में बॉदी गयी है | हर ब्लॉक 
में १०० गाँव और ६०-७० हजार जनसंख्या है। हर ब्लाक पाँच-पोाँच गाँव के 
समूह में बाँठ गया है । इस प्रकार के दर पाँच गाँव के एक समूह में एक गाँव 
के कार्यकर्ता को रखने की व्यवस्था की राई है। 

सामुदायिक योजना के कायक्रम में निम्नलिखित बातें शामिज्ञ की गई 
हैं--कृषि और संबंधित विषय, यातायात, शिक्षा (टेकनिकल शिक्षा सद्दित), 
स्वास्थ्य, सहायक काम, मकान व्यवस्था, प्रशिक्षण, श्रोर सामाजिक हित जिम्तमें 
ममोरंजन मी शामिल है | इस कार्यक्रम के बारे में एक उल्लेखनीय बात तो यह 
है कि न केवल कार्यक्रम को कार्याविन्त करने में बल्कि उसके निर्माण में भी गाँव की 
जनता के सहयोग पर यथेप्ठ जोर दिया गया है। योजना आयोग का कहना है 
कि भ्राम-विकास योजनायें शुहू उन्हीं स्थानों में की जायें जहाँ की जनता उन 
योजनाओं फे लिये स्वेच्छा से अपने श्रम या नकद रुफ्ये के रूप में सद्दावता 
देने को तैयार हो । 

कृषि संबंधी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यद्द है कि याँवों में जो खेती 
योग्य जमीन आज खेती के काम में नहीं आ सकती है उसे खेती करने लायक 
बनाया जावे $ खेती के काम में श्राने वाली कम से कम श्राधी ज़मीन पर सिंचाई 
की व्यवस्था की जाये ; अच्छे बीज और कृत्रिम खाद की व्यवस्था की जावे; खेती 
करने और भूमि उपयोग के उन्नत तरीक्लों को प्रोत्साइन दिया जावे; अच्छे औदारों 
और खेती संबंधी श्रावश्यक टेकनिकल जानकारी देने तथा क्रय-विक्रव श्रीर ठाख वी 
अच्छी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जाये; और कम्पोस्ठ दया प्राकृतिक खाद के 
डप्रयोग को प्रोत्ताइन दिया जाये तथा पशु-उघार पर ज्ञोर दिया जावे | इन घब झार्मी 
को करने के लिये देश में कृषि-छुघार प्रचारकों ( एग्रीकलचरल एक्सटेंशन सर्विस ) 
की एक सर्वित कायम की जा रही है और हर पाँच गाँव के पीछे-एक कृषि-ठघार 
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प्रचारक दिया जानेवाला है। यह कृषि-सुधार प्रचारक गाँवों में खहकारिता आन्दो- 
लग को प्रोत्साहन देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करेगा | लक्ष्य यद्द होगा कि हर गाँव 
या गाँव-समूह में कम ते कम एक बहु-उद्देशीय खदकारी समिति कायम हो जाये 
लो कि ग्राम-चिकास के प्रत्येक काम में मदद दे | हे 

यातायात के विकाख का कार्यक्रम यह है कि सड़कें इस प्रकार बनाई जावे 
कि आम-विकास योजना के प्रदेश के अन्दर का भत्येक गाँव सड़क से आधे मील 
से अधिक दूरी परन रहे | योजना यह है कि मुख्य सड़कों का निर्माण और 
उनको कायम रखने का काम तो राज्य था दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं हारा किया 
जाये और गॉव को मुख्य सड़क से मिलाने वाली सद्दायंक सड़कें स्वयं गाँव वाते 
अपने अम से बनाले | 

शिक्षा के छेक्र में सामाजिक शिक्षा, प्रारंभिक और मध्यमिक शिक्षा; काम 
करने वाले ब्चों की शिक्षा, धर्धों संबधी और टेकनिकल शिक्षा सभी के विकास 
और विध्तार का प्रयत्न किया ज्ञायगा । 

स्वास्थ्य के संबंध में यद्द योजना है कि एक सामुदायिक योजना के 
्न्तर्गत तीन तो तीनों ब्लॉबों के प्राइमरी हेल्थ यूनिद्स” होगे और सारे योजना 
प्रदेश के लिए उसके केन्द्रीय स्थान पर 'सेकिन्डरी हेल्थ यूनिठ' होगा जिसके 
साथ एक अस्पताल और एक चलती-फिरती डिस्पेंलरी रहेगी। न केवल बीमा- 
रियों का इलाज करना बल्कि बीमारियों को रोकने के उपायों को जानकारी 
कराना भी स्वास्थ्य संबंधी योजना का मुख्य उद्देश्य होग॥ । 

गामोद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के द्वारा तथा व्यापार 
आदि कामों में प्रवेश करा कर जहाँ तक समव*द्दोगा गाँव वालों की बेकारी-ओऔर 
अ्द्ध-बेकारी को दूर करने का प्रयस्न भी किया जायगा। 

मकानों संबंधी कार्यक्रम का एक अंश तो यह द्ोगा कि गोँवों में श्रच्छे 
मकान कैसे बन सकते ईैं--हसका प्रदर्शन और प्रशिक्षण किया जायगा | कहीं कहीं 
नई बस्ती बसाने, गाँवों में पार्क और खेल के मैदान बनाने, और मकान के लिये 
झ्रावश्यक सामान की मदद करने की कोशिश भी की जायगी। 

आम-छासुदापिक योजना को चलाने के लिये आवश्यक कार्यकर्ताओं को 
शिक्षण देने की व्यवस्था अमेरिका के फोर्ड फाउन्डेशन भी सद्दायता से की गई है | 
तीख शिक्षण केन्द्र देश भर में खोले गये हैं। शिक्षण काल छः महीने का रखा 
गया है और दर शिक्षण-केनद्र में लगभग ७० व्यक्तियों को शिक्षा देने की 
व्यवस्था है| इन शिक्षण केन्द्रों में आम कार्यकर्ता, और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर तथा 
दूसरे आवश्यक लोगों को शिक्षण दिया जाबगा | 
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सामाजिक हित के कार्यक्रम में मनोरंजन, खेल, मेला आदि का समावेश 
किया गया है | 

उपयु क्त सामुदायिक योजनाश्रों की व्यवस्था का भार एक केन्द्रीय समित्ति 
पर है| योजना आयोग द्वी इस केन्द्रीय समिति का काम करेगा | भारत और 
अमेरिका के वीच में ५ जनवरी, १६५२ का जो 'टेकनिकल कोओऑपरेशन प्रोग्राप् 
एज्ीमेंट! किया गया था और जिसके आधार पर ये सामुदायिक योजनायें देश में 
चालू की गई हैं उसमें एक धारा यद्द है कि जो योजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी वे 
भारत और अमेरिका की सम्मिलित अनुमति से की जायेगी और उनका संचालन 
एक केन्द्रीय कमेटी करेगी जोकि भाग्व सरकार द्वारा नियुक्त कौ जायगी। दिस 
केन्द्रीय समिति का यहाँ उल्लेख किया गया है वह यही केन्द्रीय समिति है | इस 
केन्द्रीय समिति का काम देशमर में चलने वाली ग्राम-विकास योजनाशओ्रों संतंधी 
नीति का निर्माण करना और उनकी सामान्य देखरेख करना है | इस केन्द्रीय 
समिति के मातद्तत एक 'एडमिनिस्ट्रेटर है जो देशभर की प्राम-विक्नास ये जनाओं 
की देखरेख करता है। इसके पास विभिन्न कामों के लिये अपना स्टाफु रहता है। 
इरएक राज्य में एक राज्य विकास समिति बनी हुई है जिसके मुख्य मंत्री 
और दूसरे कुछ मंत्री सदस्य होते हैं और राज्य का डेवेलपरमेंट कमिश्नर 
उसका मंत्री होता है । डेवेलपमेंट कमिश्नर राज्यमर की सामुदायिक र योजनाश्रों 
' के लिये निम्मेदार होता है जैसे कि देशभर की योजनाश्रों के लिये फेद्धीय 
<एडमिनिस्ट्रेटर! ज़िम्मेदार दोता है। यदि श्रावश्यकता होती हैतो जिले में 
एक ज़िला डेवेलपर्मेंट श्रॉक्नीसर भी रहता है और इसकी दैसियत एडिशनल 
कलक्टर जैसी मानी जाती है। ज़िले में एक जिला विकास समिति (टिग्ट्रिकट 
डेवलपमेंट कमेटी) होती है जिसका श्रध्यक्ष जिले का कलक्टर ओर मंत्री जिले 
का डेवेलपर्मेट ऑफ़ीसर होता है फ्लोर ग्राम-विकास से सम्बन्धित श्रन्य ऑकीसर 
इसके सदस्य होते हैं | व्यवस्था की दृष्ठि से अन्तिम सीढ़ी सामुदायिक योधषना 
संबंधी प्रदेश की ञ्ाती है। प्रत्येक योजना प्रदेश एक 'प्रोजेक्ट एडज्जौक्यूटिव 
आऑॉकफीसर' के चाज में है और प्रोजेक्ट श्रॉकफ्नीसर' की सद्दायता के लिये ह्वगमग 
१२५ सुपरवाइज़रों और आराम-सेवककों का स्टॉफ़ रहता है। हर योजना प्रदेश में एक 
सलाहकार समिति रखी गई है जिसमे कि गैर-सरकारी तलों का अतिनिधित 
होता है । 

ये सामुदायिक योजनायें दो प्रकार की हैं। एक भेणी में तो वें सापुदाबिक 
योजनाएँ आती हैं जिनमें केवल गाँवों के विकास की योजना है । इनको 
बेसिक प्रोजेक्टः कहते हैं । एक वित्तिक प्रोजेक्ट” पर तीन साल में लगभग ६१ 
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लाख रुपया खर्च होगा । इसमें से लगभग ४८-०७ लाख का रुपया व्यय और 
१-४३ लाख का डालर-व्यय होगा | कुछ योजनाओं में एक नगर केन्द्र के विकास 
की योजना भी शामिल की गई है। ऐसी एक योजना का तीन साल का खर्च 
१११ लाख रुपया होगा | इन १११ लाख रुपयों में से ६४-४५ लाख का रुपया- 
व्यय और १५-४५ लाख का डालर-व्यय होगा | 
-< सामुदायिक योजनाओं पर होने वाला व्यय कुछ तो “नॉन-रेकरिंग” है और 
कुछ रेकरिंग' है। यह व्यप ऋण और तद्दायता दोनों प्रकार से आाप्त रुपये में से 
दोगा | जहाँ तक कि ऋण से प्राप्त द्वोनेवाल्षे झूये का संबंध है उसका पूरा 
जिम्मा भारत सरकार का है। पर जो रुपया सद्ायायता के रूप में मिलने वाला है 
उसमें नॉन रेकरिंग” व्यय में मारत सरकार का हिस्सा ७४% श्रौर राज्य की 
सरकार का २५% और 'रेकरिंग' व्यय में दोनों का ५०% ५०% रखा गया है। 
तीन साल के बाद यह आशा की जाती है कि सारा खर्च राज्यों द्वारा उठाया 
जायगा और वह खर्च 9ति योजना ३ लाख रुपया वार्षिक के लगभग होगा। 
भविष्य में 'बेसिक प्रोजेक्ट! का व्यय ६४ लाख से कम करके ४५ लाख कर दिया 
गया है| मौजूदा योजनाओं के कार्य-ल्ेत में इस तरह से परिवर्तन करने को बात 
सोची गई है कि ख्च ६५ लाख से कम होकर ४५ लाख द्वोनाये | 

उपयु क्त॒ सामुदायिक योजनाओं को कार्यान्वित करने में जो कई प्रकार की 
सामिग्री जैंते व्यापारिक खाद, लोच्दा-इस्पात आदि की आवश्यकता होगी था जो 
कई प्रकार की ठेकनिकल्न जानकारी की जरूरत दोगी बहभी “इन्डो-अमेरिकत 
टेकनिकल कोऑपरेशन प्रोग्राम' के अन्तर्गत किये गये समभोतों के अ्रनुसार प्राप्त 
की जायगी। इस प्रकार कई समभौते भारत और श्रमेरिका के बीच में हुए. हैं. 
जैसे कषिम खाद सम्बन्धी समझौता, कृषि के लिये आवश्यक लोदे और इस्पात 
सम्बन्धी समभौता, ग्र[उन्ड वाटर इरीगेशन! सम्बल्धी सम्रकता लिसक्वा सबंध 
ध्य व वेल! के निर्माण से है, मलेरिया के नियंत्रण सबंधी समझौता, और गाँव 
के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सबंधी समझोता | 

कृषि-दिकास संबंधी अन्य सुस्ताव :--देश में कृषि-उच्चोग को उन्नत 
अनाने के लिये योजना आ्रायोग ने उपयुक्त समस्यात्रों के अतिरिक्त अन्य समस्वाशओ्ं 
के बारे में भी उपयोगी सुझाव दिये हैं। योजना आयोग ने देश में आम-सुधार 
अचार ( रूरल एक्सटेंशन सर्विस ) की समुचित व्यवस्था पर बहुत जोर दिया है | 
यहाँ 'रुरल एक्सटेंशन सर्विसः के सबंध में दो शब्द लिखना अनुचित न होगा | 
हमारे गाँवों के विकाल के लिये इसकी बढ़ी आवश्यकता है कि जो आ्राम-सुधार 
के तरीकों संबंधी जानकारी श्रौर खोज विशेषज्ञों द्वारा की जाती हैँ, उनसे गाँव 
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वालों को परिचित कराया जावे ताकि वे उनका उपयोग कर सकें । इसी प्रकार 
गाँव वालों की समस्याओं और कठिनाइयों को विशेषज्ञों तक पहुँचाया जाये ताकि 
वे उनके हल निकाल सके | इस प्रकार विशेषज्ञों और गाँव के लोगों में वराउर 
सपके रहने की श्रावश्यक्ता है। बिना इस प्रकार के संपर्क के विशेषज्ञों के शान 
का लाभ याँचों तक नहीं पहुँच लकता | इस संपर्क को बनाये रखने का काम 
'रूरल एक्सटेंशन सर्विस! का है जिसके देशव्यापी संगठन की योजना आयोग 
ने सिफारिश की हैं। लंगठन का स्वरूप इस प्रकार का दहोगा। दर पाँच-दस गाँव 
के पीछे एक गाँव का कार्यकर्ता रखा जाये जिसका काम गाँव की विकास सबंधी 
सब त्वातों को गाँव वालों तक पहुँचाना और उनकी समत्याश्रों को विशेषज्ञों तक 
पहुँचाना होना चाहिये | इसके वाद १०० गाँवों के एक ब्लाक के चाज में एक 
'एक्सर्टेशन ऑफीसर! रहे जोकि लत्र-कलक्टर! हो सकता है, ओर वह ब्रम- 
विकास से संबंध रखने वाले श्रन्य ऑफी सररें के साथ मिलकर काम करे | और 
अन्त में दर जिले का कलक्टर जिले के एक्सटेंशन सर्विस का प्रमुख समझा 
जावे और ज़िले के आम-विकास से संवध रखने वाले दूसरे ऑफीतरों के सहयोग 
पे इस काम के लिये वह जिम्मेदार रहे। योजना आयोग ने इस सवंध में यह 
योचना पेश को है कि योजना काल में £ लाख २० हजार गाँवों तक यह संगठन 
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योजना आयोग ने कृषि वित्त के सम्बन्ध में लहकारी साख संस्याश्रों के 

विल्तार पर जोर दिया है। उनका कहना हैं कि १६५५-४६ तक कुल जनहंख्या 
का एक तिद्दाई भाग प्रारन्मिक सहकारी साख समितियों के काय-क्ष तर में श्रा जाना 
चाहिये। कृषि-पदायों के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में भी सहकारिता के सिद्धान्त का 
अधिकाधिक उपयोग करने की सिफ़ारिश की गई है। पश्ु-ठुघार के विपय में भा 
आयोग ने कई एसक्ारिशें की हैं। इनमें सब से महत्तपूर्ण सिफारिश ' को विश्व 
र्क्षीमां सम्बन्धी है। इस स्कोम का उद्देश्य पशुओं की नत्ल सुधारने और उनकी 
काय-क्षुमता को बढ़ाना दे छमेँ लगभग ३ करोड़ रुपये के व्यव का अडुमान 
लगाया गया है | योजना यह हैं कि देशभर में तीन-तीन चार-चार याँव के लगभग 
६०० केन्द्र खोले जावें। हरएक केनद्ध में लयभग ५०० दूध देने वाले पह्ु हों । इन 
नर में चुनें हुए साँडों द्वारा नसल-सुधारे का काम किया बादेगा, दूब के ऊंगठन 
का रेकर्ड रखा लावेगा, और घाध का उत्पादन और पूर्ति बढ़ाने का प्रवत्न किया 
जायगा | वर्नों के सम्बन्ध में भी योचना आयोग ने कई महत्त्ववूण नुझाव ड्यि हूँ । 
लिन प्रदेशों में जंगल काट दिये गये हूँ या जहाँ जंगूलों की ठीक व्यवस्था नहीं ६ 
उन पर तत्काल ध्यान देने के लिये लिफ्ारिश की गई है। त्थायी जंगलों के हे * 
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को बढ़ाने की दृष्टि से दीर्घ कालीन योजना का निर्माण किया गया है। ई'घन की 
समस्‍या को हल करने के लिये गाँवों में पेड़ लगाने की सिफ़ारिश की गई है और 
सस्ते ईघन के रूप में सोफ्ट कोक! के उपयोग को प्रोत्लाइन देने की आवश्यकता 
पर भी ज़ोर दिया गया है। उपयुक्त प्रश्नों के अलावा भूमि की घिसावरट, छोटे 
पैमाने की सिंचाई, अच्छे बीच, अच्छा खाद, कृषि के श्रोजार और मशीनरी, पौधों 
की घीमारी आदि से रक्षा, कृषि सम्बन्धी शिक्षा और प्रशिक्षण, और कृषि 
सम्बन्धी खोज के विषय में मी योजना श्रायोग ने विचार किया है और इन सब 
विषयों में उपयोगी सुझाष दिये हैं | देश में मछुली-उद्योग को उन्नत बनाने के प्रश्न 
पर भी योजना आयोग ने विचार किया है। 

पंचवर्षीय योजना में ग्रामोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योग 

आमोद्योगों का महत्त्व और विकास :--दैश के आ्थिक-विकास की 
दृष्टि से आमोद्योगों के मद्दत्व को योजना आयोग स्वीकार करता है | उनका 
लिखना है “आ्राम-विकास के कार्यक्रमों में ग्राम उद्योगों का केन्द्रीय स्थान है। उनके 
विकास की, इसलिये, उतनी ही प्राथमिकता है जितनी कि कृषि उत्पादन को 
बढ़ाने की |” इन ग्रप्मोद्योगों का मुख्य सम्बन्ध स्थानीय कच्चे माल को स्थानीय 
बाज्ञार के लिये तैयार करने से है | ग्राम्य कल्लाए' और दस्तक्ारियाँ--जैसे छुपाई, 
कसीदा, बर्तन निर्माण और दूसरी दस्तकारियों का भी इत सम्बन्ध में यथेष्ड मह््त 
है। आमोद्योगों के पिकास के लिये योजना आयोग ने जो सुझाव दिये हैं उनका 
सम्बन्ध (१) संगठन (२) राज्य की नीति (३) अनुसंघान और प्रशिक्षण और (४) 
वित्त से है। संगठन की दृष्टि से योजना श्रायोग ने एक तो इस बात पर ज्षोर 
दिया है कि आमोद्योगों के विषय में ग्राम समान को श्रपनी किम्मेदारी अनुभव 
करनी चाहिये क्योंकि स्थानीय साँग के श्लाधार पर द्वी उनका विकार हो सकता 
है | इस दृष्ठि से ग्राम सगठन के पुनानिर्माण की आवश्यकता पर भी योजना 
आयोग ने जोर दिया है ताकि गाँव के लोगों को काम देने का दायित्व गाँव का 
समाण अपना ही माने। ग्रामोद्योगयों के सगठन में खद्दकारिता के सिद्धान्त के 
उपयोग करने की और कारीगरों की सद्कारी समित्यों के निमोण की भी योजना 
आयोग ने सिफ्कारिश की है | ग्रामोथोगों को राज्य द्वारा सद्दायता करने के सम्बन्ध 
में योजना श्रायोग ने खास तौर से इस बात पर ज़ोर दिया है कि प्रत्येक्त आमोद्योग 
को ऐसा क्षच्र मिलना चाहिये जिसके अन्दर वह अपने अप को संगठित कर सके | 
जहाँ किसी आमोद्योग के मुकावले में किसी बड़े पैमाने के उद्योग की प्रतिश्पर्दधां का 
प्रश्न श्राता है घद्दों बौजना आयोग ने सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम बनाने की 
सिफारिश की है। इस प्रकार के सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम में नीचे लिखी एक 
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या अधिक बातों का समावेश द्वो सकता है-- (१) उत्तादन क्ेन्नों का प्रथ्की- 
करण _ (२) बढ़ पैमाने के उद्योग की उत्पादन-क्षमता के विस्तार पर प्रतिवंत (३) 
चढ़ पमाने के उद्योग पर उप-कर लगाना (४) कच्चे माल की व्यवस्था करना और 
(५४) अनुसंधान और प्रशिक्षण श्रादि का समीकरण | सम्मिलित उत्तादन कार्य- 
क्रम के उपरोक्त सिद्धान्त सरकार द्वारा पहले से द्वी स्वीकृत हैं और उनमें से कई 
कार्यान्वित भी किये जा रहे हैँ । उदाहरण के तौर पर सूती वस्त्र उद्योग के क्षोत्र में 
उत्पादन क्षेत्र का प्रथकक्रीकरण (द्वाथ के करघे पर दुनने वालों और बड़े पेमाने 
के कारखानों में ) हो रहा है, मिल के कपड़े पर खादी श्रौर द्वाथ के करवे के उद्योग 
के विकास के लिये उप-कर लगाया गया है, कई छोटे पं माने के उद्योगों के लिये 
कच्चे माल की व्यवस्या की जाती है और खाद्य पदार्थों को नैयार करने वाज्े उद्योगों 
के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया गया है क्रि बड़ पैमाने के उद्योगों का भविष्य में 
विल्तार न किया जावे। ग्रामोद्योयों को राज्य द्वारा सद्दावता का प्रमुख दायित्व तो 
राज्य की सरकारों का दी हे पर उम्तके सम्बन्ध में आ्राधारभूत और व्यायक्ष नीति 
निर्धारण करने और उस्तके अनुकूल ढाँचा तैयार करने का काम केन्द्रोय सरकार का 
है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय तरकार ने श्रामोद्योग मंहल की 
स्थापना की है | इस मंडल का काम खादी और ग्रामोच्रांगों के विकास के कायक्रम 
तैथार करना और उनको कार्यान्वित करना दोगा जिपतमें प्रशिक्षण, ताधन, सामग्री 
का निर्माण और व्यवस्था, कच्चे माल ओर क्रय-विक्रम की व्यवत्या, आनुरंघान, 
ओर विभिन्न उद्योगों छम्बन्धी आ्िक प्रश्नों का अध्ययन भी शामिल होगा । 
राज्यों में इसी तरह के संगठन होने चाहियें जोकि केन्द्रीय संगठन के लड़योंग में 
काम करें | अनुसंघान को प्रोत्ताहित करने की दृष्टि से योजना आयोग ने यई 
सिफ़ारिश की है कि ग्राम टेकनोलौनी के लिये एक प्रथकू संह्या स्थागिन की 
जावे | प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रशिक्षण को व्यवस्था करने ओर प्रशिक्षण तथा 
उत्पादन केन्द्रों को स्थापित करने की सिफ़ारिश की गई है। ब्रामोद्योगों को आविक 
सघहायता दैने की दृष्टि से योजना में २७ करोड़ रूपया ( १५४ करोड़ केन्द्रीय तरतर 
की योजना में श्रौर १२ करोड़ राज्य सरकारों की योजनाश्रों में ) रखे गये हैं शिन 
का उपयोग प्रामोद्योगों और छोटे पेमाने के उद्यो्यों को सहायता देने में छिया 
जायगा। औद्योगिक सहकारी समितियों के निर्मेण पर भी इस ६प्डि से ज्ञोर 
दिया गया है ताकि दमितियों के द्वारा गाँवों में दत्तकारी करने वालों को ऋषिक 
सहायता मिल सके । हे 
योजना आयोग ने निम्नलिखित दस ब्रामोद्योगों के विक्राध के कायक्म 
दिये हैं :-- (१) गाँव का तेल उद्योग (२) नीम के तेल से साइन तैयार करने का 
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उद्योग (३) द्वाथ कुठे चावल का उधोग (४) ताढ़-गुड़ उद्योग (५) गुड़ भर खंड- 
सारी शकर उद्योग (६) चमड़े का उद्योग (७) ऊनी कम्बल का उद्योग (८) द्वाथ 
के कागज़ का उद्योग (६) शहदु की मक्‍्खी पालने का उद्योग और (१०) दिया- 
सलाई का कुटीर-उद्योग | उपयुक्त ग्रामोद्योगों के अलावा खादी-उद्योग के बारे में 
भी योजना आयोग ने कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं पर वे खादी श्रौर ग्रामोद्योग मडल 
( जिसकी स्थापना की आयोग ने सिफ़ारिश की और जो अब स्थापित भी द्वो चुका 
है) के विचारार्थ छोड़ दिये गये हैं । ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम तैयार 
किये गये हैं उनके बारे में श्रागे कार्ययाई खादी और ग्रामोद्योग मंडल द्वारा की 
जायगी ।* इन कार्यक्रमों को कार्याविन्‍त करने का काम इसी मंडल का द्वोगा। 
' आमोथोगों के बारे में ऐसी नई योजनाएँ तैयार करना भी जिनको केन्द्रीय सरकार 
की सहायता की आवश्यकता दोगी, इस मंडल का काम होगा | 
छोटे पैसाने के उद्योग और दस्तकारियाँ :--उन छोटे पैमाने के उद्योगों 
पर छो आम्य श्र्थ-व्यवस्था के अ्रविभाज्य श्रग हैं, हम ऊपर विचार कर चुके हैं । चाकी 
के जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनका विचार श्रव हम करेंगे। इन छोटे उद्योगों को 
दो समूहों में बॉठा जा सकता है (१) दस्तकारियाँ जो परम्परागत कारीगरी से सम्ब- 
न्वित हैं श्रौर (२) वे छोटे उद्योग जो श्रपेज्ञाकृत नये हैं श्रौर जिनका सम्बन्ध उसी 
प्रकार के बड़ों पैमाने के उद्योगों से हैं । इन छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्त्व पढ़े- 
लिखे लोगों को काम देने की दृष्टि से विशेष है। दस्तकारियों का महत्त्व पढ़े-लिखे 
लोगों का घर में. रहनेवाली स्त्रियों को काम देने के ख्याल से विशेष है। 
पिछुल्ले वर्षों में खास तौर से द्वितीय मद्दीयुद्ध के समय में छोटे पैमाने के 
उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है। पर युद्ध के बाद इनकी स्थिति बिगढ़ गई। 
कच्चे माल की कठिनाई, मॉग की कमी और जिल प्रकार के चीज़ों की मॉग हो 
वैसी तैयार न कर सकना इस बिगड़ी हुई स्थिति के कारण रहे हैं | छोटे पैमाने 
के उद्योगों के वारे में उपलब्ध जानकारी की भी कमी है ओर उनके छात्र में अन्र 
तक जो विकास हुआ है पद किसी निश्चित नीति और कार्यक्रम के श्रनुसार नहीं 
हुआ है। पर इन छोटे पौमाने के उद्योगों का विकास देश के लिये बहुत आ्रावश्यक 
है और केन्द्रीय सरकार ने कुछ उद्योगों, जैसे ऊन आर ऊमन का सामान, खेल का 
सामान, कृषि औज्ञार, पीतल के बर्तन आदि, और साइकिल के हिंहसे सम्बन्धी 
उद्योगों के कार्यक्रम राज्य की सरकारों की सलाद से तैयार करना शुरू किये हैं | 
क्षेद्रीय सरकार की योजना में १६ करोड़ रुपये रखे गये हैं. जिसमें से छोटे उद्योगों 
के स्वीकृत कार्यक्रमों के लिये और राज्यों को सहायता के लिये रुपया दिया जा 
खकता है। 
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दस्तकारियाँ :--दस्तकारियों का विशेष लक्षण यह है कि इनका आधार 
कुशल कारीगरी द्ोता है। दस्तकारियों के मावी विक्रास के लिये उनसे सम्बन्धित 
समस्यायों के श्रध्ययन श्रौर जाँच की बहुत आवश्यकता है। योजना आवोग ने 
दस्तकारियों के विकास के सम्बन्ध में +म्रलिखित लिफ़ार्शिं की है :--(१) इन 
दस्तका रियो का वर्तमान संगठन असंतोपजनक है | कारीगरों और खरीदने वालों के 
बीच में व्यापारी दोता है और कारीगर व्यापारी के कहे अनुसार ही माल तेयार 
करता है | बीच का व्यापारी छोटे पैमाने पर काम करता है और दस्तकारियों का 
विकाल इस कारण से रुका रहता हैं। इन दष्तकारियों में लगे हुए कारीगरों को 
अपनी सहकारी खमितियाँ बनाना चाहिये ओर इस दिशा में राज्य की सरकारों को 
उन्हें प्रोत्ताहित करना चाहिये | इससे बीच के व्यापारियों पर उनकी निर्भरता कप 
होगी और उन तक ठेकनीकल जानकारी पहुँचाने में सुविधा रहेगी । इसके श्रलावा 
एक स्थान के सब दस्तकारों को अपना संगठन भी बनाना चाहिये। इस प्रकार के 
संगठन वन जाने से दस्तकारों को कच्चे माल, श्रोज्ञार, टेक्निकल सलाद, नए 
डिज़ाइन आदि सम्बन्धी सद्दायता देने में आसानी रहेगी । (२) दस्तकारियों के 
के भावी विकास के लिये उनके द्वारा तैयार माल की देश के अन्दर और देश के 
बाहर भी माँग में छृद्धि होना श्रावश्यक है। उदाहरण के लिये चनारख, मुशादा- 
बाद, जयपुर, और तबोर का जो पीतल का सामान है उसकी देश के बाहर माँग 
बढ़ सकती है, यदि शौक की चोनों के अलावा श्रधिक उपयोगी चौज्ञों तैयार की 
जावें और आइकों की आवश्यकतानुतार उनकी बनावट में परिवर्तन किया जावे। 
इसी प्रकार बनाश्स की जरी, सलमा श्रादि की साड़ियों और दूभरी चीज़ों की मोंग 
भी बहुत वढ़ सकती है, यदि विदेशी ग्राहकों की पसंद और श्रावश्यकता का आधिक 
ध्यान रखा जावे ! हाल में कॉयर-उद्योग की स्थिति में सिरावट श्राने का भी एक 
कारण यही हुआ है । दस्तकारियों की श्रान्वरिक माँग भी बढ़ाई जा सकती है| 
राज्य द्वारा प्रास संरक्षण और परों में हम दस्तकारियों की चनी चीज़ों का आअधिका- 
घिक उपयोग इसमें बहुत कुछ सद्दायक दो सकता है | जगद्द जगह एसोरिवम | 
स्थापना भी इस दृष्टि से सहायक होगी । (३) दृष्तकारियों के विक्रास के लिये खनु- 
संघान का भी बहुत महत्व है। डिज़ाइन आदि के विषय में; उत्याइन की नई 
प्रणालियों के विषय में और चीज़ों के प्रकार में सुधार करने के विषय में श्रदुतवान 
के लिये यथेष्ट गुजाइश दै। योजना आयोग ने श्रतुसंघान-कार्य के लिये एक केक 
संस्था और विभिन्न प्रदिशिक संध्थाश्रों की स्थापना की घ्रिफ़ारिश की ४ । 
हाल ही यें मारत सरकार ने एक दस्तकारियों संदृधी मंडल का का 
की है । दस्तकारियों के, खात तौर से डत्यादन और बिक्री की दृष्टि से 


आधिक योजना छ्पप, 


विकास में यह मंडल भारत सरकार को सलाह देगा। दस्तकारियों-के विकास के 
लिये भारत सरकार द्वारा ऋण या आर्थिक सद्दायता देने के बारे में भी यह मंडल 
सलाद देगा | यद्द आर्थिक सहायता या ऋण राज्यों की सरकारों और गेर 
धरकारी संत्थाओं को दी जावेगी ताकि वे उसका दल्तकारियों के विकास के लिये 
उपयोग करें। उत्पादन विधि में सुधार, अनुसंधान, प्रशिक्षण, कच्चे माल” की 
व्यवस्था और दस्तका रियों के प्रद्शनालय की स्थापना आदि के लिए यद्द सद्दायता 
काम में ली जायगी | 

छोटे पैमाने के उद्योग :--छोठे पमाने के उद्योगों में द्वाल में स्थापित 
वे उदोग जो शक्ति से संचालित होते हैं ओर हाथ के करघे पर बुनाई, ताले बनाने, 
बर्तन बनाने आदि के पुराने उद्योग आते हैं| नए उद्योगों में बीच के व्यापारी 
का पुराने उद्योगों की अपेक्षा कम -मद्दत्व है। ये छोटे उद्योग तीन प्रकार के हैं 
(१) वे उद्योग जिनमें छोटे पैमाने के उत्पादन के कुछ लाभ हैं और जिन पर 
बढ़े पैमाने के उद्योग का कोई खात असर नहीं है | (२) वे उद्योग जो बढ़े 
पैमाने के उद्योग के साथ चलते हैं, जेसे कोई खास हिस्से तैयार करते हैं या 
उत्पादन की किसी खास श्रवस्था से संबंधित है और (३) वे उद्योग जिनका बड़े 
पैमाने के उद्योगों से मुकाबला श्राता है। ताले, मोमबत्ती, बटन और चप्पल 
आदि के उद्योग पहिली श्रेणी में आते हैं। इन उद्योगों की सबसे बड़ी जरूरत 
उनको सद्दकारिता के आ्राधार पर संगठित करने की दे ताकि उनके माल की बिक्री 
और उनके लिये आवश्यक वित्तीय प्रबन्ध में सद्दायता मिले | साइकिल के हिस्से, 
बिजली का सामान, छुरी, चाकू, मिद्ी के बततन और कृषि औक्ञार सम्बन्धी 
उद्योग वूसरी भ्रंणी में आते हैं । इनमें इस बात की गुंजाइश है कि उत्पादन के 
अमक काम छोटे उद्योगों के लिए सुरक्षित कर दिये जावें | विच, संगठन और 
प्रशिक्षण सम्बन्धी सद्दायता भी केन्द्रीय तथा राज्य की सरकारों को देनी चाहिए। 
द्वाथ के करे का उद्योग तीसरी भ्रेणी में श्राता है | इनके लिए भी बड़े पैमाने के 
उद्योग से कार्यक्षेत्र का प्र थक्कीकरण श्रावश्यक है | वास्तव में दूखरी और तीसरी 
दोनों श्रेणी के उद्योगों के+लिए छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों के 'उत्पादन का 
सम्मलित कायक्रम घनाना श्रावश्यक है | इस तरद्द के सम्मिलित कार्यक्रम में कच्चे 
माल की व्यवस्था, उत्पादन के क्ृत्र विशेष का प्रथककीकरण, बढ़े पैमाने के 
उद्योग पर उप-कर लगाना भी शामिल है और कह्दी-क्दी बढ़े और छोटे पेमाने के 
उद्योगों के उत्पादन का एक ऐसा समन्वित कार्यक्रम मी बन सकता है जिसमें 
दोनों प्रकार के उद्योग आपस में पूरक हों | 

छोटे पेमाने के उद्योगों के विकास में सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकता की 
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पूर्ति के लिए इनमें तैयार माल की अधिकाधिक खरीदने की नौति और 
से आने वाले माल की जगह इनमें तैयार मोल के उपयोग को बढ़ाने कर 
अपनाने की भी योजना आयोग ने तिक़ारिश की है। झ्रौद्योगिक उत्तादन के नए 
केन्रों की स्थापना के द्वारा भी छोटे उद्योगों को प्रोत्ताइन दिया जा सकता है। 
विस्थौपितों को चसाने के लिए जो नगर-केन्द्र कायम किए, गए हैं उनका अनुमद 
इस दृष्छि से अच्छा रहा है। इस सम्बन्ध में ध्यान देने की वात इतनी दी है डि 
इन केन्द्रों में होनेवाले उत्तादन की चिक्री, उद्योगों को स्थापित करने वालों 
लिए आवश्यक पूर्जी और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की छावे | 

योडना आयोग ने प्रशिक्षण, अनुसंघान; और बिच संबंधी समत्वाओं पर 
भी विचार किया है | मोजडा छोटे उद्योगों में काम करनेवाले कारीमर्ग के 
प्रशिज्षण की योजना आयोग ने सिफारिश की है। नई उत्पादन प्रणालियों और 
डिज़ाइन की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनियों का उपयोग भी होना चाहिए। 
बड़े उद्योगों से सम््रन्धित अनुसंघान की संध्याश्रों में छोटे उद्योगों संदंधी अनुरंघान 
के विभाग मी होने चाहियें । वित्त-ब्यवस्था की दृष्टि से एक से अधिक राज्य 
मिलकर भी श्रौक्नोंरिक वित्त संस्थान स्थापित कर सकते हैं, ऐसा योचना श्रायोग 
का कहना है। अन्त में योजना आयोग ने उन उद्योगों का भी उल्लेख किया है 
जिनके विकास के लिए बड़े पैमाने के आधारभूत उद्योगों, जैंते मशीन उद्योग का 
विशस आवश्यक है । ये वें उद्योग हैं जिनमें कारीयरी, प्रशिक्षण और बहुत करके 
शक्ति के उपयोग की आवश्यकता होती है | टेकनोलॉजीकल शिक्षा का विकात्त 
भी छोटे उद्योगों के विकास के लिये आवश्यक हैं, इसका भी योजना आबोग ने 
ज़िक किया है | 

पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और शक्ति 

पंचवर्षीय योजना में कृषि के साथ साथ लिंचाई और शक्ति के साधनों 
विकास पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है | इन योजनाश्नों में कुछ केवल सिंचाई 
संबंध रखती हैं और कुछ केवल शक्ति के उत्रादव से ओर कछ चहु-उद्दशाय 
योजनायें हैं जो सिंचाई, शक्ति, बाढ़ नियत्रण और जल यातायात से सम्बन्दित हैं । 
पचदर्षीय योजना में प्रधानतवा सिंचाई और शक्ति उ्ंधी वद्दी योडवायें शामिल 
की गई हैं जो पहले से ही श्रारंभ हो छुक़ी थीं। इन बोजनाओं में से छात खाद 
बहु-उद्देशीय योजनाओं के नाम इस प्रकार है :--भाकरा नांगल, इरिके, दामोदर 
घाटी और दीराकुड। इन तमाम योजनाओं पर जोकि इत समय कावान्विद कं 
जा रही हैं कुल ७६५ करोड़ रुपये के खर्च का श्रतुमान है। ३१ माच १६४१ ठक 
इंसमें से १४३ करोड़ रुपया खर्च हो छुका था | योजना के पाँच वर्क में इन पर 
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४१८ करोड़ रुपया और खर्च दोने का अनुमान है। ईन योजनाओं के फलस्वरूप” 
योजना के अन्तिम वर्ष में ८४ मिलियन एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई और 
१००८ मिलियन किलोवाट अतिरिक्त शक्ति का उत्पादन होगा और जब ये योजनायें 
पूर्ण हो जायैंगी तो १६६ मिलियन एकड़ भूमि पर सिंचाई और १०४६ मिलियन 
किलोवाट शक्ति का उत्पादन हो सकेगा ! 

उपरोक्त योजनाओं के श्रलावा योजना आयोग ने पाँच नई योजनायें और 
स्वीकार की हैं :---(१) कोसी (२) कोयना (३) कृष्णा (४) चंबल और (४) 
रिहाँद । वैसे तो इन योजनाश्रों पर कुल ख्च २०० करोड़ रुपया से मी ऊपर होगा 
पर पंचवर्षीय योजना काल में इन पर ४० करोड़ रुपया ख़चे होने का अनुमान है। 

बढ़ी योजनाओं के अलावा सिंचाई की छोटी योजनाओं का भी पंचवर्षीय 
योजना भें समावेश किया गया है | ये योजनायें कृषि-विकास के कार्यक्रम में 
शामिल कीं गई हैं और इन पर योजना काल में ४७ करोड़ रुपया खर्च करने का 
खनुपान था पर बाद में ३० करोड़ रुपया ऐसी योजनाश्रों पर खर्च करने के लिए 
और योजनाओं में शामिल कर लिया गया है। इत प्रकार कुल ७७ करोड़ उपया 
खर्चे होगा और ११ मिलियन एकड़ नई भूमि पर इन योजनाश्रों के कारण सिंचाई 
दो सकेगी | 

पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित योजनाश्रों के कापण देश में उपलब्ध जल- 
धाधनों के कैंवल ७ प्रतिशत का उपयोग हो सकेगा | 

योजनाश्रों का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो 
यौजनायें -खाद्यान्व उत्पादन में सद्दायक हों उनको प्राथमिकता दी जावें। बहु- 
उद्देंशीय योजनाओं का निर्माण मी इस प्रकार सोचा गया है कि उनका सिंचाई 
सम्बन्धी लाभ जहदी से जल्दी मिल सके । शक्ति के ठतस्तादन के संबंध में इस बात 
का विचार रखा गया है कि मॉय के श्रनुतार ही उत्पादन हो | उत्पादित शक्ति के 
उचित उपयोग के सम्बन्ध में श्रन्य बातों के साथ साथ इस बात का भी ध्यान 
रखा जावेगा कि गॉवों में बिजली का उपयोग बढ़े | 

पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और शक्ति की जो योजनायें शामिल की गई 
हैँ वे वास्तव में एक लम्बी योजना के अंग के तौर पर हैं | इस लम्बी योजन। का 
लक्ष्य यद्द है कि १४-२० वर्ष के छम्य में. इस समय जितनी भूमि पर सिंचाई 
होती है (४-४ करोड़ एकड़) लगमग उतवी ही भूमि पर ओर सिंचाई द्वोने लगे 
तथा शक्ति के उत्पादन में ७० लाख किलोवाट की इद्धि हो चाये | इस लम्बी 
थोज्ञना में लगमग २००० करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। योजना आयोग 
ने उन आधारों का भी जिक्र किया है जिन पर से इस पहली पंचवर्षीय योजना के 
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चाद जो योजना बने-उसमें सिंचाई और शक्ति की योजनायें शामिल की जायें। 
बिना इस प्रकार की लंत्री योजनाश्रों के सिंचाई और शक्ति संबंधी योजनाओं को 
कार्यन्वित करने के लिए जिस टेकनीकल और दूसरे प्रकार के स्टाफ की आवश्यकता 
होती है और जो मेकेनिकल साधन चाहियें उनका पूरा पूरा उपयोग नहीं हो 


सकता | 
योजना आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि देश में सिंचाई और 


शक्ति का विकास सारे राष्ट्र की दृष्ठि से होना चाहिए और इसलिए विभिन्न 
राज्यों के सहयोग से इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति का निर्माण और उसका पालन 
किया जाना आवश्यक है| विभिन्न राज्यों को आपस में मिलकर सहयोग से काम 
लेने और केन्द्रीय जल ओर शक्ति आयोग को राज्यों को सहायता श्रौर मार्ग-दर्शन 
देने की भी आवश्यकता है | 

योजना श्रायोग ने यद्ट भी लिखा है कि इतनी बढ़ी योजना को कार्यान्वित 
करने के लिये केन्द्रीय और राज्य की लरकारों को आवश्यक श्र्थ-ब्यवध्था और जन 
सहयोग के बारे में नये दृष्टिकोश को अपनाना होगा । श्रर्थ-व्यवस्था की दृष्टि 
से योजना आयोग ने निम्नलिखित सिफ़ारिशं की हैँ :--(१) विकास उप-कर 
लगाना (२) सिंचाई की वर्तमान दर में वृद्धि करना (३) कृषि श्राय-कर लगाना 
श्र (४) सिंचाई श्रौर शक्ति के विकास के लिये ऐशवा स्थायी कोष स्थापित 
करना जिसको साल के अन्च में समाप्त किया जाना आवश्यक न हो। 
योजना शआ्रायोग ने जनता से विभिन्न प्रकार से सहयोग प्राप्त करने पर भी ज़ोर दिया 
है--जैसे ऋण लेकर श्रथवा योजना से लाभ होने वाले प्रदेशों के मजदूरों की 
सद्दकारी समितियाँ बनाकर और उन्हीं से काम करा कर ताकि कमर खर्च में काम हो 
सके यद्द सहयोग प्रास किया जा सकता है। 

पंचवर्षीय योजना में संगठित उद्योग 

यद्यपि पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई और शक्ति के विकाप्त को 
प्राथमिकता दी गई है पर इसका यह श्रय् नहीं है कि योजना श्रायोग ने देश के 
ओऔद्योगिक विकास के महत्व को स्वीकार नहीं किया है। देश में उद्योग धंधों की 
उन्नति एक से श्रधिक कारणों से आवश्यक है, योनना आयोग इस तथ्य को मली 
प्रकार समभता है । 

ओखद्योगिक नीति का आधार ;: देश के औद्योगिक विकास की जो 
योजना पचबर्पीय योजना में स्वीकार की गई है उसका आधार भारत सरकार की 
६६४४८ की श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रत्ताव है। इस प्रत्वाव के अनुसार कुछ 
उद्योग धंचे जैसे शस्त्र और युद्ध सामिग्री, एटम शक्ति का उत्तादन और मियंत्रण॒, 
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आर रेलवे श्रादि केन्द्रीय सरकार के लिये सुरक्षित रखे गये हैं। कुछ उद्योग घपे ऐसे हैं 
जैसे लोददा-इस्पात, दवाई जद्दाज़ और जहाज निर्माण, देलीफ़ोन, टेलीग्राफ और घायर- 
लैत एपेरेटस श्रीर खनिज तेल जिनके मावी विकास का दायित्व सरकार पर छोड़ा गया 
है। केन्द्रीय सरकार को आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत व्यवसाय का सहयोग लेने का 
अधिकार अ्रवश्य है | उपरोक्त उद्योगों के अलावा बाकी समस्त उद्योगों का विकास 
व्यक्तिगत व्यसाय के लिये छोड़ दिया गया है। कुछ चुने हुये उद्योगों पर केन्द्रीय 
सरकार के नियंत्रण की बात अवश्य रखी गई है | उपरोक्त नीति का सार यद्द है कि 
व्यक्तिगत व्यवसाय पर देश का श्रौद्योगिक विकास का भार प्रधानतः छोड़ा गया है। 
इसका कारण यह है कि राज्य के पात साधनों की कमो है भर विकास के लिये 
इतना छत पड़ा है कि राज्य को अपने सीमित साधनों का उपयोग उन्हीं कामों में 
करना चाहिये जो व्यक्तिगत व्यवसाय करने को तैयार न हों । इसीलिये मौजूदा 
उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में भी योजना श्रायोग नहीं है। उसका यह भी 
मानना है कि जो काम राष्ट्रीयकरण से हो सकता है वद्ध बहुत दृद तक नियमन 
आर नियंत्रण से मी हो सकता है। यही वद्द मिलीजुली अर्थ व्यवध्या की नीति 
है जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है और जो योजना आयोग ने देश के 
भावी अ्र4-रचना के आधार के रूप मे स्वीकार की है। 

केन्द्रीय सरकार के द्वारा व्यक्तिगत व्यवसाय के जिस नियमन और नियत्रण 
की बात ऊपर कद्दी गई है उसी को कार्योन्वित करने के उद्देश्य से 'इन्डस्ट्रीज 
( डेवलपमेंट और रेगूलेशन ) एक्ट १६४१ पास किया गया है। १६४२ में इस 
एक्ट में कुछ और सशोधन भी किये गये हैं जिनका अथर राज्य के द्वाथ में नियमन 
ओर नियत्रण की शक्ति को बढ़ाना हुआ है । यद्द एक्ट ३७ प्रकार के उद्योगों पर 
लागू किया गया है। उपयुक्त दद्योगों के क्षेत्र में आनेवाले मौजूदा कारखानों को 
एक निश्चित समय में रजिस्टर कराना होगा श्रौर मौजूदा कारखानों में जो भी 
उल्लेखनीय विस्तार होगा या जो नए कारखाने खुलेंगे उनको केन्द्रीय सरकार से 
लाइसेंस लेना दोगा | सरकार को यद्द अधिकार दिया गया है कि अमुक परिस्थितियों 
में वह किसी भी उद्योग या कारखाने की जॉच करवा सकती है ओर यदि सरकार 
की दिदायतों का पालन न हो तो वद्द उस उद्योग या कारखाने का प्रबंध अपने 
हाथ में ले सकती है। उपयुक्त उद्योगों के विकास श्रौर नियमन के बारे में सरकार 
को सलाह देने के लिये एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ कायम की गई है जिप्में 
उद्योगपति, मजदूर, उपमोक्ता और कुछ दूसरे वर्गों के जिनमें प्रारम्भिक उत्पादक 
भी शामिल हैं प्रतिनिधि रखें गये हैं। इस परिषद्‌ का काम उपयुक्त एक्ट के 
अन्तर्गत बनने वाले नियमों, औद्योगिक कारखानों को जारी की बाने वाली 
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द्विदायतो, या उनको सरकार द्वारा एक्ट के अ्रनुसार ले लेने के विषय में सरकार को 
सलाह देना है। व्यक्तिगत व्यवत्ताय योजना के अनुसार विक्रसित हो और राड- 
कीय ओर व्यक्तिगत व्यवसाय में उचित सहयोग बना रहे इस दृष्टि से उपयु क्त एक्ट 
में विकात-परिषदों को व्यवस्था की गई है। इन विकास-परिषदों के द्वारा उद्योग- 
घर्षों के अन्दर ही इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की जा सकेगी जो उद्योग संदंधी 
समस्याश्रों का अध्ययन करेगी और उत्पादन स्तर, उत्पादन के प्रकार और व्यवस्था के 
विकास के बारे में आवश्यक उपायों का निर्धारण करेगी | इन परिपदों के लिये हो 
टेकनीकल और प्रशासनीय कर्मचारी वर्ग चाहियेगा उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। 
इस सम्बन्ध में होने वाले ख्च के लिये एक्ट में अनुसूचित उद्योगों के निर्मित माल पर 
उप-कर लगाने का सरकार को अधिकार दिया गया गया है। इस प्रकार होने वालो 
आय का उपयोग अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्य आदि में भी किया जा सकेगा । 
योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सात उद्योगों में उपयुक्त आधार 
पर विकास-परिपद्‌ शीघ्र ही क्लायम करने की वात लिखी है :--- (६) भारी रासाव- 
निक पदार्थ (एसिड) और कृत्रिम खाद, (२) मारी रातायनिक पदाथ (एलकेन्नी), 
(१) कागज--जिसमें अ्रखत्ार का कागज़ और पेपर बोर्ड मी शामिल है, (४) चनडा 
ओर चमड़े का सामान, (४) वाइविकिन और उसके भाग, (६) काँच और प्षिरेमि- 
कल और (७) इन्टरनल कम्रश्चन ए जिन और शक्ति सचालित पम्प | 

ओद्योगिक-विकास की प्राथमिकतायें : योजना आयोग ने ओऔद्योगिक- 
विकास की दृष्टि से निम्नलिखित प्रायमिकता स्वीकार की है :-- (१) जूह और 
प्लाईबुड जैसे उत्पादन पदार्थों के उद्योगों और बूती वस्त्र, शकर, साबुन, ओर 
वनस्पति जैसे उपभोक्ता पदार्थों के उद्योगों की वर्तमान डत्पाइन-क्षमता का पूरा-पूरा 
डप्योंग करना ; (२) लोहा और इस्थात, एलूमिनियम, सीमेंड, खाद, भारी 
राखायनिक पदार्थ, मशीन दल आदि जैंते पूंजी और उत्तादक पदार्थों की उत्ताइन- 
क्षमता में इद्धि; (३) उन औद्योगिक कारखानों को जिन पर ययेध्ट पूली लग चुकी है 
पूरा करना; और (४) जिप्सम से गधक, कागज्ञ और रेयोन के लिये लुब्ठी, इच्चे 
था खारिज धातु पदार्थों को अलोह धातु के लिये शुद्ध करने सम्बन्धी नये उद्योगों 
की स्थापना | इस प्राथमिकता के आधार पर द्वी उपलब्ध साधनों का योजना-छाल 
में औद्योगिक-क्षेत्र में उपयोग किया जायगा | 

राजकीय-स्तेत्र :--यह हम पहले लिख चुके हैँ कि श्रौद्योगिक विकात का 
प्रघानत: भार व्यक्तिगत व्यवसाय पर छोड़ा गया है । राजकोय ज्ोत्र में केन्द्रीय और 
राज्य की सरकारों द्वारा औद्योगिक विकास पर कुल ६४ करोड़ दयये व्यय करने को 
योजना है| इन ६४ करोड़ रुपयो में से झ३ करोड़ रुपया तो केसद्रीय सरकार की 
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योजनाओं पर और ११ करोड़ राज्य सरकारों की योजनाओं पर खर्च होगा । राज्यों 
को ११ करोड़ में से ४-८ करोड़ केन्द्रीय सरकार से ऋण के रूप में प्राप्त होंगे । राजकीय 
क्षेत्र के श्रौद्योगिक विकास में व्यक्तिगत पूंजी (देश की और विदेश की दोनों) के 
सहयोग के लिये भी गुंजाइश छोड़ी गई है और लगभग २० करोड़ की इस 
प्रकार की व्यक्तिगत पूंजी लगने का अनुमान है । इन ६४ करोड़ रुपये के अलावा 
योजना में ५० करोड़ रुपये की एक मुश्त रकम और रखो गई है जिसका उपयोग 
आधःभूत उद्योगों और तत्संबंधित यातायात की सुविधाओं के विक्रात के लिये 
किया जायगा | संपूर्ण योजना सम्बन्धी श्रॉकड़ों में उद्योग पर १७३ करोड़ रुपये का 
व्यय बताया गया है,-पर उसकी तुलना में यहाँ केवल ६४ करोड़ दी बताया गया है । 
इस अन्तर का कारण यह हैं कि कई खच जैसे छोटे ओर कुटीर उद्योगों का खच, 
श्रौद्योगिक वित्तीय संस्थान, और ट्रेडिंग एस्टेद्स का खच इस ६४ करोड़ में शामिल 
नहीं किये गए हैं। राजकीय क्चोत्र के औद्योगिक विकास से सम्बन्ध रखने वाली 
योजना में सब्र से बड़ा स्थान लोहे और इस्पात के एक नये कारखाने को स्थापित 
करने का है। इसमें कुल खर्च छः साल में ८० करोड़ रुपया होगा पर योजना 
काल में ३० करोड़ ही खुच द्ोगा । इन ३० करोड़ रुपयों में से १३५ करोड़ रुपया 
व्यक्तिगत पूँजी द्वारा प्राप्त किया जायया | इस कारखाने की अनुमानित क्षमता 
८ लाख टन पिग आयरन और कम से कम ४०,००० टन इस्पात पेदा करने की 
होगी और १६४५-५६ तक यह १३ लाख ठन पिग आयरन का उत्पादन कर सकेगा 
ऐसी आशा है। अ्रन्य योजनाओं में मैसूर राज्य में जलद्दाली की मशीन दल 
फेक्टरी, पेनितीलीन श्रौर डी० डी० टी० फेक्टरियॉ, श्रॉल-स्डील कोच फेक्टरी 
जो रेहवे योजना की अंग है, सिंधरी कारखाने का उरीया और एपोनियम 
नाइट्रेट के उत्पादन की दृष्टि से विल्तार, और लिंधरी तथा चितरंजन के कारखाने 
शामिल हैं | जहयज़ निर्माण के लिये १४ करोड़ रुपया रखे गये हैं जिनका उपयोग 
विशाखापट्टम यार्ड को सरकार में लेने और उसके विकास में तथा जद्दाज़ की 
कंपनियों को कक् और सहायता देने में किया जायगा | राज्य सरकारें की योज- 
नाओ में मध्य प्रदेश सरकार की न्यूज़प्रिंट का कारखाना स्थापित करने की योजना 
ओर मैसूर आयरन एड स्टील वर्कर्स के विस्तार की योजनायें प्रमुख हैं। उपयुक्त 
विवरण का खार यद्द है कि राजकीय द्योत्र में अधिकोश योजनाएँ पूजी पदार्थ या 
महत्वपूर्ण उत्पादक पदार्थों के उत्पादन से सबंध रखती हैं। राजकीय उद्योगों के 
प्रबंध के बारे में मी योजना आयोस ने अपने विचार प्रकट किये हैं श्रौर उनका 
सार यही है कि रोज़ व रोक़ के प्रबंध मैं सरकारी विभागों का हस्तक्षेप नहीं होना 
चाहिये यद्यपि सरकार के प्रति कुल मिलाकर प्रबंधक लोग ज़िम्मेदार तो होंगे 


६२ भारतीय अर्थशात्र की रूपरेखा 


ही। केन्द्रीय सरकार के कारखानों को ज्वाइट स्टॉक कंपनियों के रूप में संगदिन 
किया गया है और राज्य की सरकार्रो के कारखानों को भी इसी रूप में संगदिन 
करने की योजना आयोग ने प्िफारिश की है| 

व्यक्तिगत व्यवसाय का ज्षेत्र--व्यक्तिगत व्यवसाय के क्षेत्र में योबना 
काल में किन-किन उद्योगों का कितना विकास किया जायगा इसकी भी योजना 
ड््योगपतियों की सलाह से योजना आयोग गे तैयार की है। इस प्रकार ४२ संगदित 
उद्योगों के विकास का कार्यक्रम तैयार किया गया है जो एक पृथक पुत्तक के रुप में 
प्रकाशित किया गया है | इस कार्यक्रम के अनुसार व्यक्तिगत व्यवसाय के क्षोत्र में 
२३३ करोड़ रुपया का नया दिनियोग किया जायगा दिसकां लगभग ८०% पूँची 
आर उत्पादक पदार्थों पर होगा । लोहे और इस्पात पर ४३ करोड़, पेट्रोलियम 
रिफायनरीज़ पर ६४ करोड़, सीमेन्ट पर १५६०४ करोड़, एल्मूनियम पर ६ करोड़, 
खाद, भारी रासायनिक पदार्थ और पावर एलकोहल पर १२ करोड़ रुपये का 
विनियोग करने का श्रनुमान है। उपभोक्ता पदार्थों के उद्योगों का जहाँ तक सवाल 
है, मौजूदा क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने पर ज्ञोर दिया गया है। पर रेयोन, 
कायज़, दवाइयाँ आदि के उद्योगों में नए विनियोग की व्यवस्था की गई है। 
बिजली की शक्ति के उत्पादन में भी १६ करोड़ रुपया व्यक्तिगत व्यवसाय द्वारा 
खु्च होगा | 

नये विनियोग के २३३ करोड़ रुपये के अलावा १५० करोड़ रुपया मौजूदा 
मशीनों के स्थान पर नई और अच्छी मशीनें लगाने में खर्च होया। व्यक्तिगत 
व्यवसाय के क्चोत्र में उपयुक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये एक सब से 
बढ़ी आवश्यकता यह है कि अनावश्यक कार्मों में पूँजी लगने से रोकी जाब। 
नई पूँजी जारी करने पर नियंत्रण द्वारा और उद्योगों संबंधी नियंत्रण द्वारा 
इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकेगी । दूसरी श्रावश्यकता यह है कि जिन कामों में 
पूँ"ली लगाना आवश्यक है उनमें पूँजी को ग्रवाहित करने में सुविधायें दी जायें। 
यह सुविधायें अ्रनुकूल राजकोषोय नीति तथा श्रन्य प्रकार से देने की योव्ता 
आयोग ने सिफारिश की है । 

विदेशी पूँ जी--ओऔद्योग्कि उत्पादन की दृष्ठि से योजना श्रायोग ने विदेशी 
पूँजी, झ्द्योगिक उत्पादन मैं सुधार, श्रौद्योगिक ब्यवस्था में सुधार और श्रोद्योगिक 
तथा चैज्ञानिक अनुसंघान के संबंध में मी आवश्यक सुझाव दिये हैं 

विदेशी पूँ जी के बारे में सरकार की वर्तमान नीति का श्राघार किसी प्रकार 
के भेदमाव को नहीं करना, बाहर मुनाफ़ा भेजने के लिये उचित सुविधायें प्रदान 
करना, पूजी को वापिस लैजाने की सुविधा देना तथा राष्ट्रीयकरण द्ोने की हालत 


आशिक योजना द्ह्ड 


॥ में उचित मुझ्ावज्ञा देना है। योजना आयोग का कहना है कि इस सबंध में 
| आधारभूत दिद्धान्त यह होना चाहिये कि नए उत्पादन के लिये या ऐसे कामों के 
लिये जहों विशेष प्रकार का श्रनुमव और टेकनिकल कुशलता चाहिये या 
| जद्दों माँग की तुलना में घरेलू उत्पादन बहुत कम है और उप्तके बढ़ने की 
' कोई आशा नहीं है विदेशी पूँजीका उपयोग किया जाना चाहिये। देशी 
और विदेशी पूँजी के बीच में सम्मिलित रूप से काम करने के जो भी समझोते: 
हों उनके लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक द्ोनी चाहिये श्रोर राष्ट्रीय पूँ नी 
का ऐसे उद्योगों में कितना भाग हो तथा राष्ट्रीय वित का रक्षा के लिये और क्या 
क्या किया जाना श्रावश्यक है इसका निर्णय दर मापज्ञे को देखकर करना चाहिये । 
उत्पादन में खुधार और बेज्ञानिक अनुसंधान :--उत्तादन में सुधार 
करने के महत्त पर जोर देते हुए याना आयोग ने कइा है कि क्वालिटी कन्ट्रोल' 
की पद्धतियों का पूरा पूरा इस दृष्टि से उपयोग किया जाना चाहिये। इस दृष्टि 
से वैज्ञानिक और श्रोद्योगिक अनुसधान के महत्व को भी स्वोकार किया गया है ॥ 
इस ज्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय घटना राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना है। देश के 
विभिन्न भागों में कुल ग्यारद्द प्रयोगशालाश्रों को ( फिगोकल लेबोरेटरो, दिल्‍ली ;,. 
केमीकल् लेबोरेटरी, पूना; मेटेलरजिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर ; फ्यूल रिसर्च इनप्टी- 
ट्यूड, जीलगोरा; सेन्ट्रल्न फूड टेकनोश्ोजिकल्न शिसच इनध्टीट्यूड, मैसूर; सेन्द्रत् डूग 
रित्र्च इनक्टीट यूठड, लखनऊ ; सेन्ट्रत ग्लाव एण्ड सेरेमिकर रिसचे इनस्टीट्यूड: 
कलकत्ता; सेन्ट्रल रोड रिसच इनष्टोट्यूस, दिल्‍लो, सेन्ट्रन तिश्डिंग रिसच' इनप्टो- 
दयूट, रुड़को ; सेन्‍्ट्रत्न लेदर रिस् इनस्टीगि्यूट, मद्रास; ओर सेन्ट्रल एलेक्ट्रो- 
केमिकन्त रिसर्च इनस्टोट्यूट, कारेकुड ) स्थापना को गई है। थोबना में इन 
लेबोरेटरीज के सबध में भ्रपूण कामा को पूरा करने की व्यवध्या की गई है। 
इनके अ्रज्ञावा योजना काल में रेडियो एएडइ एल्ेक्ट्रानिक्त रिकव इनहटीदयूट 
मेक्रेनिकल इन्जीनियरिंग रिसव इनध््टौय्यट और सेन्द्रल सॉल्ट रिसच इनस्टीट यूठ 
की स्थापना ओर की जाने को है। श्रहमदाबाद टेक्सटाइल इनडस्ट्री रिख्चे 
एसोसियेशन, सिल्क एएड आर्ट तिलक मिल्ख रिसच एसोसियेशन, और साउथ 
इंडिया ठेक्सटाइल इनबब्ट्रो रिसर्च एसोसियेशन की स्थापना में मी सरकार ने 
पर्याप्त श्ञापिक सहायता दो है। विभिन्न विश्वत्रिद्यालग्रों में दोने वाले अनुसधान 
कार्य में सहायता देकर, साधनों विशेष का सर्वे कराकर, भारत की आर्थिक ठपज 
बधी कोष तैयार करके ओर समत्या विशेष के बारे में उद्योगों को सलाइ देकर 
तथा सम्मेलन आदि द्वारा भी सरकार अनुसंघान काये को प्रोत्साहन देना 
चाहती 


द्६ड भारतीय अथेशास्र की रूपरेहा 


औद्योगिक व्यवस्था--श्रौद्योगिक व्यवस्था से संबंध रखने बाला सच्चे 
महत्वपूर्ण प्रश्न मैनेज्िंग एजेन्सी व्यवस्था में सुधार करने का है। कम्पनी लॉ 
कमेटी ने इस बारे में कई सुझाव दिये हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं । 

पंचवर्षीय थोजना में खनिज पदाथे 

योजना आयोग ने देश के खनिज पदार्थों के विकास के विषय में भी 
आवश्यक विचार किया है | खनिन पदार्थों के विकास संबंधी नीति की लिफाग्शि 
करते हुए योजना आयोग ने लिखा है कि उक्त नीति के आधार स्तम्भ मिम्न- 
लिखित दो बातें होनी चाहियें--एक तो खनिभ साधनों कौ, श्रपव्यय से रचा 
करना ( कनजरवेशन ) और दूखरे खनिज पदार्थों को जमीन से निकालने के काम 
को वेशञानिक आधार पर संगठित करना ( इकॉनोमिक वर्किज्ञ ) | उपयुक्त नीति को 
कार्यान्वित करने के लिये योजना आयोग ने जो ज्ञो बातें आवश्यक मानी हैं वे इस 
प्रकार हैं :---(१) साधनों का अनुप्रान लगाना--व्यवस्थित शआ्राघार पर जाँच करके 
यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि कौन कोन से खनिन्न पदार्थ किप्त किस 
मात्रा मैं और किस किस मूल्य के उपलब्ध हैं; (२) खनिज पदार्थों को जमीन से 
निकालने के काय की समुचित व्यवस्था करमा--इसके लिये खनिज उद्योग के काम 
में योग्य लोगों का उपयोग करना, केवल बढ़िया खनिज पदार्थ को न निकालना, 
खारिज किये गये ढेर में से अच्छे खनिज पदार्थ को निकालना आदि बातों का 
ध्यान रखना आवश्यक है; (३) तमाम महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों जसे गधक, 
ठ'गस्टन, टिन अदि के विक्तार का पता लगाना; (४) घथिया खनिन पदाथों के 
साधनों का अनुमान लगाना और खनिब पदायों के ड्रोप्रिंग' और प्रोप्तेत्िंग! 
की समस्याओं में अ्रनुप्तंधान करना; (५) खनिज पदार्थ को तैयार या शअरद्ध तैयार 
माल में निर्यात के लिये बदलना; भर (६) 'इ डियन व्यूरो ऑफ माइन्स के द्वास 
भारत और दूसरे देशों के खनिज उद्योग ओर खनिज «व्यापार के श्रर्थशात्र के शरे 
हें ऑकड़े एकत्र करना। योजना आयोग ने विभिन्न खनिज पदाथों के बारे में 
श्रलग अ्रलग से भी आवश्यक कार्यक्रम सुझाया है। इस कार्यक्रम में खनित्र 
साधनों के विस्तार का पता लगाना, उनकी मात्रा का श्रनुमान लगाना; खनिज 
कार्य का सुधार करना, आँकड़ों को एकत्र करना तथा अनुसंधान कार्य को संगठित 
करना शामिल किया गया है | उपयुक्त कार्यक्रम को कार्योन्वित करने का मुख्य 
जिम्मा जिन सरकारों संस्थाश्रों का श्राता है वे ये हैं :--(१) जियोलोजिकल सर्व 
श्रॉफ इंडिया (२) इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स और (३) राष्ट्रीय प्रयोगशाला 
जैसे फ्यूल रिसर्च इनस्टीट्यूट, मेटेलरजीकल लेब्ोरेटरी और ग्लास ओर सिरेमिक 
रिसच इनस्टीट्यूट | इन संस्थाश्नों फे कामों का समीकरण करने के लिये योश्ना 
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आयोग की सिफारिश पर प्राइत्तक साधन और वैज्ञानिक अनुसंधान के मंत्रालय 
ने एक टेकनीकल कोरडीनेशन कमेटी” भी नियुक्त की है! 


पंचवर्षीय योजना में यातायात 


पंचवर्षीय योजना में यातायात के आधारभूत महत्व को स्वीकार किया 
गया है | यातायात के विभिन्न साथनों के संबंध में जो सुझाव दिये गये हैं वे 
नीचे दिये जाते हैं । 

रेत यातायात :--मारतीय रेलों की सबसे बड़ी आवश्यकता उनके 
पुनर्लेस्थापन की है | योजना के ५ वर्षों में कुल ४०० करोड़ रुपया रेलों पर व्यय 
होने का अनुमान है ) इसके अलावा आधारभूत उद्योगों और यातायात के लिये 
जो ५० करोड़ रुपये रखे गये हैं. उनमें से मी रेल यातायात के विकास पर कुछ 
खच द्वोगा । ४०० करोड़ रुपयों में से ८० करोड़ तो केन्द्रीय राजस्व से और 
बाक्की का ३१० करोड़ रेलवे के अपने साधनों से प्राप्त किया जायेगा | 

जहाजरानी--जद्दाजरानी का विकास का जो कार्यक्रम तैयार किया गया 
है उसके श्रनुमार कुल रजिस्ठड स्नेज (ग्रोल ) प्॒मुद्रदठीय और विदेशी व्यापार 
दोनों के छषेत्र में १६४५-४६ तक ६ लाख तक हो बायगा | योजना में शिपिंग 
कम्पनियों को बद्ाज़ खरीदने में अथिक सहापता पहुँचाने के लिये १४ करोड़ 
रुपये रखे गये हैं । 

जद्दाज़रानी के साथ-साथ बन्दरगाहदों के विकास की भी देश में जरूरत है 
कन्डला नाम का एक नया बन्द्रगाह तैयार किया द्वी जा रहा है। इस पर योजना 
काल में १२००५ करोड़ रुपया खर्च होगा । मौजूडां पॉच वन्द्रगाहों ( कलकत्ता, 
विशाखापठनम, मद्राछ, कोचीन और बंबई ) के विकास आदि पर योजना काल में 
१२ करोड़ राये व्यय होने का अनुमान है। इसके श्रतिरिक्त १४०४ करोड़ रुपया 
इन बन्द्रगाददों के अपने पाल से खर्च होगा | श्रॉइल रिफ्राइनरीक्ष को बन्द्रगाह की 
सुविधा प्रदान करने के लिये भी ८ करोड़ रुपया ब्यय होगा | 

सड़क यातायात-पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय मार्गों के विकास के 
लिये मौजूदा कार्मो को पूरा करने, ४४० मील नई सड़क बनाने, ४३ बहुत बड़े 
पुलों का निर्माण करने और बहुत से छोटे'छोटे पुल्न बनाने तथा २२०० मील की 
सड़कों में सुधार करने का कार्यक्रम शामित्न किया गया है। केन्द्रीय सरकार की 
योजना में राष्ट्रीय मार्गों के लिये २७ करोड़ रुपया रखा गया है और छुछ दूसरी 
चुनी हुईं सड़कों के विकास के लिये ४ करोड़ रुपया आऔर रखा गया है। २१०१५ 
लाख रुपये सेन्ट्रल रोड रिसर्च इनस्टीव्यूट पर खत किये जावेगे। राज्य सरकारों 
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की योजना में सड़क के विकास के लिये कुछ ७३-५४ करोड़ रुपया रखा गया 
है | इसमें से ५०-४६ करोड़ रुपया 'ए! राज्यों और १६-६८ करोड़ 'बः राज्यों 
और शेष सी? शाज्यों में रला गया है| 

हवाई यातायात--इस समय हवाई यातायात के क्षेत्र में जितनी कंपनियों 
काम कर रही हैं उनके लिये यथेप्ट काम नहीं है | योजवा श्रायोग ने उनको मिलाकर 
एक सगठन का रूप देने की सिफारिश की है और वोजना में मौजूदा कम्पनियों 
को मुश्राविज्ञा देने के लिये दथा नये हवाई जहाज्ों को खरीदने के लिये ६-४ 
करोड़ रुपया रखा गया है| हवाई यातायात की कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने 
सम्बन्धी क्राबून १६५३ में पास हो गया है। इस क्ाबून के अ्रनुतार देश के अन्दर 
चलने वाले जहाज़ों के लिये एक और विदेशों में जाने वाले जहाज़ों के लिये 
दूसरा खंगठन बनाया जायगा | 


पंचवर्षीय योजना में विदेशी व्यापार और व्यापारिक नीति 


योजना आयोग ने विदेशी व्यापार श्रौर व्यापारिक नीति के सम्बन्ध में 
जो विचार प्रगट किये हैं उनका सार यह है कि आर्थिक विकास का जो कार्यक्रम 
पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया है उसका असर यद्यपि कई चीजों के निर्यात 
को बढ़ाना और कुछ चीजों के श्रायात को कम करना होगा पर कई चीजों का 
थ्रायात बढ़ेगा और कुल मिलाकर विदेशी विनिमय की कठिनाई रहेगी और योजना 
के अनुसार विकास करने के लिये विदेशी सहायता की श्रावश्यकता रहेगी | इस 
दृष्टि से योजना काल में आयात और निर्यात पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। 
निम्नलिखित वस्तुओं के निर्यात में दृद्धि होने की श्राशा है :--बती वत्त; पतन 
का याने और तैयार माल ; मेंगनीज श्रौर तेल ; कोयला और कोक ; कालीमिय ; 
तम्बाकू ; ऊनी कपड़े तथा सिलाई की मशीनें ; वेटरियों ; बाइसिकिलें ; टेक्सटाइल 
मशीनरी ; बिजली के पंखे और दवाइयों जैंसे नए सामान | इसी के साथ पू जी 
पदार्थ, तेल, तैयार ( प्रोटेजड ) कच्चे मात का झायात बढ़ेगा । कतिम लो 
एलूमिनियम, सीमेंट, नकली सिल्क याने, खाद्यान्न, कपास, और पठसन के श्रावातत 
में कमी आ्रायगी | 

व्यापारिक नीति के विषय में योजना श्रायोग ने जिन सिद्धाम्तो को आधार 
मानने की सिफारिश की है वे इस प्रकार हैं :-८ 

(१) योजना के उत्पादन और उपभोग के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक 
होना | (२) निर्यात की मात्रा अधिकाधिक रखने का प्रयत्त करना | (१) विदेशी 
घिनिमय की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये व्यापारिक संतुलन के घादे को 
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नियत्रित करना । (४) योजना के लिये जिन राजस्व और मूल्य नीतियों का पालन 
करना श्रावश्यक दो उनको ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का आयात-निर्यात करना |! 
(४) यथासंभव व्यापारिक नीति में स्थिरता रखना ताकि दूधरे देशों के ताथ*कें/ 
व्यापारिक सबधों और देश के उद्योग और व्यापार की योजना मैं समय-समय 
पर परिवतन न करना पढ़े | 


पंचवर्षीय योजना की समालोचना 


उपयुक्त पंक्तियों में हमने विस्तृत रूप से पंचवर्षीय योजना का विवरण देने 
का प्रयत्म किया है। अत इख योजना के गुण दोषों के बारे में विचार करेंगे | 

मूल्यांकन की दृष्टि क्या हो--इस सम्बन्ध में सबसे पहले हमारे घामने 
यह प्रश्न उपध्थित होता है कि पंचवर्षीध योजना के गुण-दोषों के बारे में हम कि 
दृष्टि के विचार करें। हमारे विचारने को दो दृष्टियों हो सकती हैं--एक तो 
सपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन के आधार पर देश के 
आर्थिक विकास की दृष्टि और दूधरे वर्तमान श्रर्थ-व्यवस्था में बिना कोई क्रान्तिकारी 
परिवर्तन की कल्पना किये उप्षकी मर्यादाओं को स्वीकार करते हुए; देश के आर्थिक 
विकास की दृष्टि । डपयु क्त दोनों दृष्टियों में से जिस हष्डि को हम अपना आधार 
बनाकर चलेंगे उसी के अनुसार हमें पचत्रषोंथ योजना के गुण-दोष मालूम पड़ेंगे । 

कौनसी दृष्टि सही है-यहाँ यद प्रश्न भी उठ संकता है कि उपयुक्त 
दोनों दृष्टियों में से वात्तव में कौन-सी दृष्टि सही है। इस प्रश्न का उत्तर देना 
बहुत कठिन है । यद्द उत्तर केवल तथ्यों और घस्तुगत परिस्थितियों के आधार 
पर ही नहीं दिया जा सकता । इसमें उत्तर देने वाले की व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
दृष्टि श्रौर मावगत परिस्थिति का भी बहुत अपर पड़ेगा । 

इस प्रश्न की जटिलता--दूधरी बात और है । दोनों दृष्टियों में से कोन 
सी दृष्टि सद्दी है, यह प्रश्न इतना सरल नहीं है । इसमें साध्य और साधक 
की बात भी पैदा की जाती है | वह इस तरह से | हम ध्येय या धाध्य समाज- 
व्यवध्था में क्रान्तिकारी परिवतन करना स्वीकार करते हुए भी यह कद्द सकते कि 
यह परिवतन व्यवस्थित रूप से समाज के सब वर्गों के अधिकाधिक सहयोग और 
सद्मति से लाया जाना चाहिये | यद्दी जनतन्नीय पद्धति द्वारा समान-व्यग्रस्था में 
क्रान्ति लाने का तरीका है | योजना आयोग ने इसी दृष्ठि को स्वीकार किया है | 
उनका लिखना है “जनतंत्रीय योजना का मूल आधार यह मान्यता है कि 
संपूर्ण समान का एक समन्वित इकाई के रूप में विक्रात हो सकता है और किसी 
समय विशेष में वर्ग विशेष का स्थान विना वर्ग द्वेणत ओर हिंसा का सद्दारा लिये 
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बदला जा सकता है ।? (रिपोर्ट परिच्छेद २, पेरा १०) इससे भिन्न विचार यह हो 
सकता है कि यदि हमारा ध्येय क्रान्तिकारी है तो हमारे साधनों का भी क्रान्ति- 
कारी द्ोना श्रनिवार्य है| इसका अर्थ अनिवार्य रूप में हिंघा का सहारा लेना 
और जनतत्र का त्याग करना नहीं होता है। तल की बात यह है कि यदि समाज्ञ 
के आधार को बदलना है तो मान्य मूल्यों की चिन्ता किये त्रिना ही तीम गति त्रे 
उस श्आधार को बदलना पड़ेगा । व्यवस्थित विकास के नाम पर देर को बर्दाश्त 
नहीं किया जाना चाहिये और वर्तमान व्यवस्था में जो निहित स्वार्थ वाले वर्म 
हैं उनकी सहमति प्राप्त हो सके इसके लिये प्रयोग नहीं किये जाने चाहियें। यदि 
परिवतन चादइने वालों के द्वाथ में शक्ति है तो उन्हें वेघड़क होकर परिवर्तन 
कर डालना चाहिये | 
योजना आयोग की दृष्टि और सिफारिशों में दोप :--इस सम्बन्ध 
में हमारी समझ में योजना आयोग की दृष्टि में यही दोष है कि वह समाज- 
व्यवस्था को बदलने की बात तो करते हैं, योजना के ध्येय को व्यापक से व्यापक 
अ्रधार पर स्वीकार करते हैं; पर जो उपाय इस ध्येय को प्रास करने के लिये उन्होंने 
सुभाये हैं वे उत् ध्येय के श्रनुरूप प्रभावशाली नहीं है। वर्तमान सामाजिक मूल्यों 
की रक्षा करने की योजना आग्रोग को बहुत चिन्ता है ओर इसी में उनको व्यवत्यित 
विकास और जनतत्रीय व्यवस्था का आधार दिखाई पड़ता है। ज्ञर्मीदारी-जागीरदारो 
प्रणाली के उन्मूलन के पक्ष में उनकी राय है। पर जमींदारों और जागीरदारों को 
मुआवजा देने की मर्यादा को लाँवने की उनकी शक्ति नहीं | राष्ट्रीयकरण इसलिये 
नहीं किया जा सकता है कि सरकारों के पास वर्तमान उद्योगपतियों को मुश्नावजा 
देने के लिये रुपया नहीं । जो किसान बढ़े या छोटे ज़मींदार की जमीन पर बिना 
भूमि सम्बन्धी स्वामित्व का अधिकार रखते हुये खेती करते हैं उनको उस भूमि का 
मालिक बनाने की योजना आयोग ने सिफ़ारिश की दैपर उसमें भी किसान को 
ज़मीन की कीमत चुकानी होगी और ज़मीन के वर्तमान मालिकों को खुद काशत के 
लिये ज़मीन रखने का अधिकार तो दिया ही है पर बीच के और छोटे भू-स्वामियों 
को काश्तकारों से खुद काश्त के लिये ज़मीन ले लेने के लिये पॉच्र ताल तक की 
समय भी दिया है। ज़मीन के न्यायपूर्ण बढवारे के बारे में बोजना आयोग किसी 
प्रमावशाली उपाय की सिफ़ारिश नहीं कर सका है। एक तरफ़ तो वद्द यह कहते हैं 
कि जमीन के न्याय पूर्य बय्वारे की दृष्टि से बढ़े बढ़े भू-स्वामियों की भूमि लेने ते 
और भूमि-दवीनों या कम भूमिवालों में उसे बाँठने से समत्या का कोई हल नहीं 
होगा क्योंकि बढ़ें-बढ़े भू-स्वामी देश में बहुत कम हैं. और दूसरी श्रोर जद भूमि 
होनों की समस्या पर वे विचार करते हैं तो आचार्य विनोवा भावे के भ्रादोलन क्की 
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इस समस्या के हल करने के लिये समर्थन देने योग्य मानते हैं। किसी एक व्यक्ति 
के अधिकार में एक निश्चित मयांदा के आगे भूमि नहीं होनी चाहिये। तत्वतः वह 
इस बात को स्वीकार करते हैं पर इसके अनुसार तत्काल कोई कार्यवाई करने की 
सिफारिश न करके उसे मविष्य के लिये राज्य की सरकारों पर छोड़ देते हैं। 
आमोशद्योग के महत्व को स्वीकार करते हैं पर आमोद्योग के विकास का एक मात्र भाम 
स्वावलबन का जो आधार है उसको स्वीकार नहीं किया जाता । जनतंत्रीय व्यवस्था 
के हामी होते हुए भी समाज में विकेन्द्रित व्यवस्था की स्थापना के लिये कोई 
ज़ोर नहीं देते। योजना का ध्येय सत्र काम कर सकने वालों को काम देना होना 
चाहिये, इसे स्वीकार करते हुए मी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कोई विशेष 
उपाय नहीं सुझाया गया। वद्द इस तरह से सुझाया भी नहीं जा सकता है क्योंकि 
जब तक इस ध्येय को प्राप्त करने के लिये जो मी श्रथ और समाबष-व्यवस्था में 
परिवर्तन आ्रावश्यक हैं उनको करने की तैयारी बिना यद्द प्रश्न इल हो नहीं सकता। 
अथ व्यवस्था के परिवर्तन में राज्य को श्रत्यन्त प्रभावशाली और उत्तरोत्तर विस्तृत 
आधार पर कार्य करना होगा, इस मन्तव्य को स्वीकार करते हुये मी व्यक्तिगत व्यवसाय 
के ऊपर उनकी योजना की सफलता विफलता का बहुत कुछ आधार निर्भर है। ग्रार्मो 
की देश की अ्र्थ-व्यवस्था में कितनी प्रधामता है इसकी जानते हुए मो आम-विक्रास 
की सामुदायिक योजनाओं का आधार पश्चिम में विकसित वह शहरी और केन्द्रीय 
सभ्यता ही है जिस में ग्राम का स्थान गौण और शहर का प्रमुख द्ोता है। इन 
तमाम बातों का सार यह है कि यदि हम समाज और अर्थ-व्यवस्था के वर्तमान 
स्वरूप को परिवतेन करने की दृष्टि से योजना आयोग की पिफ़ारिशों का अध्ययन 
करें तो हमें निराश होना पड़ेगा | समाज में सामन्ती तत्व है ( जागीरदार-ज्ञर्मीदारी 
के ), उनके उन्मूलन की दिशा में योजना आयोग द्वारा निर्मित योजना किसी हृद्‌ 
तक अवश्य सफल होगी पर केवल इतने से दी देश में न्‍्यायपूर्ण भूमि-व्यवस्था 
स्थापित नहीं हो सकेगी | इसी प्रकार देश के बड़े पैमाने के उद्योग धंधों में व्यक्तिगत 
व्यवसाय की प्रधानता रहेगी और जिस मिलौजुली व्यवस्था के पक्ष में उन्होंने 
अपना मत दिया है उसमें उत्पादन साधमों पर व्यक्तिगत स्वामित्व और लाभ के 
लिये उत्पादन के पूजीवादी लक्षण बद्स्‍््तूर कायम रहेंगे | 
स्पष्ट समाज-दर्शन का योजना आयोग की दृष्टि में असाव :-- 
योजना आयोग की सिफारिशों में जो कमियां बताई दे उनका एक मूलभूत कारण 
है| वह यह कि योजना आयोग के सामने किसी एक स्पष्ठ सामाजिक दर्शन का 
चित्र नहीं है। पूँजीवादी समान के दोषों को वे समझते हैं पर फिर भी उसकी जड़ 
, में प्रहार करने का उनमें साहस नहीं मालूम देता ! जनतत्र के वे समर्थक हैं लेकिन 
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उसके गत्यात्मक स्वरूप का विवेक उनमें नहीं है और उत्तके जड़वतू स्वरूप से हो 
वे चिपटे रहना चाहते हैं | आर्मों का चठुमु छी विकास दोना चाहिये इस तघ्य 
को वे मानते हैं पर डल्के लिये ग्राम स्वशासन और ग्राम स्वावलंचन का झाद शे 
उन्हें स्वीकार नहीं है। साम्पवादी समाज से डनको भय है और उसे बढ बाहुनीय 
नहीं मानते | जनतंत्रीय समाजवाद की दिशा में वे बढ़ना चाहते है पर पूँ जीवाद 
समाज के आाधार-त्तंभों को नष्ठ किये त्रिना और मर्वोद्यय के वे प्रशंसक है पर 
संभवतः उसे वे आज के वैज्ञानिक युग के अनुकूल और व्यवद्वारिक नहीं मानते 
हैं। योनना आयोग की योजना में साम्यवाद का वेग नहीं, जनतंत्रीय समा नदाद 
का संठुलन नहीं और सर्वोदय की गहरी दृष्ठि नहीं । ऐसी दशा में पंचवर्षोंय 
योजना भारत में नई समाज-रचना के महान्‌ काब के लिये ठास और हतद्ी 
आधार का निर्माण नहीं कर सकेगी इसमें कोई शक्का नहीं मालूप पड़ती । 
ह योजना की मर्यादा में योजना के गुण-दोष--अच तक हमने योजना 
की आलोचना अधिक व्यापक आधार पर की है | पर अच हम योजना की 
शझालोचना योजना आयोग ने दो मर्यादायें श्रपने लिये स्त्रीकार करली हैं उनको 
मानते हुए ही करेंगे । इस दृष्टि से किखो मो योजना के बारे में मुख्यवः तोन झर्ते 
विचारने की हो सकती हैं (१) प्राथमिकताओं का क्रम (२) साधनों को पर्याक्षता, 


(३) पद्धति की प्रभावशीलता | अब हम इन तीनों ही दृष्चियों से योजना के विषय 
में ब्िचार फरेंगे । 


ग्राधमिकताओं का क्रम--प्राथमिकताओं के संजंघ में विचारने का विप्र व 
यह है कि २०६६ करोड़ की कुज्न योजना में आर्थिक जोबन के विभिन्न पत्ता के 

बविकापत पर योजना श्राथोग ने जिम्त अनुगाद में विनियोग की सिद्धारिश की 
है बह उचित है या नहीं । यह इम लिख चुके हैं कि २०६६ करोड़ रे में से ६२१ 

करोड़ रुपये अर्थात्‌ कुल का ४४-६% कृषि और जिचाई तथा शक्ति पर व्यव दिया 
जायगा और ४६७ करोड़ दयवे श्रर्यात्‌ २४% यातायात पर व्यय कियरा जाबगा | कृषि, 
सिंचाई, शक्ति और यातायात इन सब पर कुल में से १४१६ करोड़ दुयया अर्थात्‌ 
६८-६% या दो तिहाई से मी अधिक व्य4 किया जायगा | इसक्ञी तुन्नना में उद्योग 

पर १७३करोड़ या ८०४०, और सामाजिक सेवाओं पर ३४० करोड़ या १६४३ व्यय 
दोगा। विनियोग के इस विभाजन में कृषि, सिंचाई, शक्ति और यातायाव जैती आर्थिक 
विकास को आधारभूत आवश्यकताओं को जो महत्व दिया गया है वह ठोक है। 
हमारे देश की पिछड़ी हुई अ्रथ॑-ब्यवस्था के विकास के लिये इन प्राथमिक घंधों को 
इस प्रकार प्रायमिकता देने में कोई अनुचित बात नहीं है। इसलिये यइ श्रालोचना 
कि कृषि पर योजना आवोग ने आवश्यकता से अधिक ज्लोर दिया श्रौर उद्योग 
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पर कम इस अर्थ में सही नहीं है| रहा सवाल यह कि सिंचाई और शक्ति की बड़ी 
, बढ़ी योजनाओं पर जितना क्षोर दिया गया है। क्‍या उससे कम ज़ोर देना उचित 
न दोता इस सवाल में किसी हृद तक तथ्य है। योजना आयोग ने अपनी योजना 
की अन्तिम रिपोट में छोटे पैमाने की सिंचाई योजनाओं पर कुछ अधिक व्यय करने 
की बात कद्दी भी है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि कृषि आदि को 
प्रथमिकता देते हुए भी इन बड़ी बढ़ी बहु-उद्देशीय योजनाओं पर कम खर्च किया 
जा सकता था और इस प्रकार बचे हुए साधनों का स्वयं कृषि और अन्य उद्योग 
आदि के क्षेत्र में भी अधिक श्रच्छा उपयोग किया जा सकता था | योजना की यह 
आलोचना कि श्रौद्योगिक विकास पर कम जोर दिया गया है एक अर्थ में सही है। 
योजना में औद्योणिक विकास का प्रधान जिम्मा व्यक्तिगत व्यवसाय पर छोड़ा गया 
। सरकारों द्वारा औद्योगिक विकास पर कुल १७३ करोड़ रुपया व्यय होगा | 
सरकारों के साधनों और योजना आयोग ने मिली जुली अथ-व्यवस्था की जिस 
कार्य-पद्धति को स्वीकार किया है उसको देखते हुए तो उद्योग धंधों पर जो कुछ 
सोचा गया है उससे बहुत अ्रधिक खर्च करने की गुजाइश नहीं दो सकती थी। 
उद्योग धंधों पर जो भी व्यय होने वाला है उसमें श्राधारभूत उद्योगों को ही 
भ्रा थमिकता दी गई है | इसलिये उपलब्ध साधनों की मर्यादा को यदि हम स्वीकार 
कर लेते हैं तो फिर यह कहना धाजिब नहीं रहता कि आधारभूत उद्योगों पर कम 
ज्ञोर दिया गया है। इसके विपरीत उल्ठा यह श्रारोप लगाया जा सकता है कि 
छोटे और कुटीर उद्योगों को उनके मद्दत्व की तुलना में कमर रुपया दिया गया है। 
पर यदि हम देश की जरूरत को देखें ता यद्द बात सही है कि उद्योग धधो श्रोर 
चद्द मी न केवल भारी और श्राघारभूत उद्योगों पर बल्कि छोटे और कुटीर उद्योगों 
पर भी जो कुछ व्यय किया जाने वाला है वह श्रत्यन्त अ्पर्यात है। पर इस दोष का 
निराकरण तो तभी हो सकता है जब कि थोजना आयोग मौजूदा मिली जुली श्र्थ- 
व्यवस्था का आधार छोड़ दे, बड़े पैमाने के उद्योग धंघों का बिना नकद मुआ्रावजा 
दिये राष्ट्रीयकरण किया जाये ताकि उससे होने वाली श्राय सीधे तौर से सरकार के 
हाथ में आ सके और उसका सरकार अ्रपनी इच्छा के अ्रनुसार विनियोग कर सके, 
और इस प्रकार देश के औद्योगिक विकास का भार भी सरफार - प्रधानतः अपने 
ऊपर ले ले | यदि इस नीति का सरकार अनुसरण करती तो सरकारी और व्यक्तिगत 
व्यवसाय दोनों के क्षेत्र मैं मिलाकर जितना विनियोग योजना के अनुसार औद्योगिक 
क्षेत्र में आज करने की बात सोची जारद्दी है उससे कहीं अधिक विनियोग संभव हो 
सकता था | 
साधनों की पर्याप्तता :--योजना कै संबंध में विचारने का दूखरा मद्दत्त्त 
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पूर्ण प्रश्न यद्द है कि योजना को कार्यान्वित करने में जितने खाघनों को श्रावश्यक्ता 
है वे उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं । योजना आयोग ने कुल २०६६ करोड़ रुपया 
में से १२५८; करोड़ रुपया देश के अन्दर से उपलब्ध होने की आशा प्रकट की है| 
१६० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार के रानत्व की बचत से, ४०८ करोड़ राज्य की 
सरकारों की राजत्व की बचत से, १७० करोड़ रेलत्रे की बचत से, और १२० 
करोड़ सावंजनिक ऋण ( ११५ करोड़ जिप्तमें ३६ करोड़ केद्र और ७६ करोड़ 
राज्यों द्वारा ऋण से प्राप्त होंगे ), छोटे पैमाने की बचत (२७० करोड़) और अ्रन्य 
डिपोजिट आदि ( १३६ करोड़ ज़ितमें ६० करोढ़ केद्ध और ४५ करोड़ राज्यों से ) 
से प्रात होने की आशा की गई है। प्रश्न यह है कि क्या योजना आयोग के ये 
अनुमान सही साविंत दोंगे । जब योजना आयोग की अ्रन्तिम रिपोर्ट प्रकाशित 
हुईं थी उस समय भी यह आशंका प्रकद की गई थी कि योजना आ्रायोग के ये 
अनुमान सही नहीं निकलेंगे ) खास तौर से राज्यों के बारे में यह शआ्राशंका थी । 
अन्र जो पंचवर्षीय योजना की प्रगति के वारे में मई १६५३ में पालियामेंद को बज्नट 
सेशन के अ्रन्तिम दिन सरकार ने रिपोर्ट पेश को है उससे यह्द स्पष्ट हो गया है 
कि योजना आयोग का वित्तीय आधार सही साबित नहीं होगा और १२४८ करोड़ 
रुपया देश के श्रन्द्रूमी साधनों से सरकारों को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। केन्द्र और 
राज्यों की सरकारों की राजस्व वचत से १६४१-५२ में १८६*६ करोड़, १६५२-५३ 
के संशोधित अनुमान के आधार पर ६१०३१ करोड़ ओर १६५३-४४ में अनुमानित 
आँकड़ों के अनुसार ६२०५ करोड़ इस प्रकार पहले तीन वर्षों में ३४३०७ करोड़ 
रुपया राजस्व की बचत से प्राप्त होने का अनुमान है। यदि योजना आयोग की 
आशा के श्रनुसार कुल ५६८ करोड़ ( १६० करोड़ केन्द्र और ४०८ करोड़ राज्यों 
के ) रुपया पाँच साल में प्राप्त दो तो आने वाले दो वर्षो में २२४०३ करोड़ रुपया 
यानो ११२ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष प्राप्त इोना चाहिये। इसका अथे है १६४२-४२ 
के संशोधित अनुमान से ४० करोड़ से मी अधिक और १६४३-५४ के श्रनुमान से 
२० करोड़ से अधिक इन दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में सरकारों की राजत्व की बचत 
होनी चाहिये। यद्द आशा कदापि पूरी नहीं हो सकती | क्योंकि १६४१-३२ में जो 
१६० करोड़ के लगमग राजस्व की बचत हो गई उसके तो विशेष कारण ये। 
कोरिया की लड़ाई के बाद णो हमारे देश की निर्यात बस्तओं के मूल्यों में इद्धि 
हुई थी उत्के कारण निर्यात कर वढ़ा दिये गये थे और उनसे केन्द्रीय सरकार फो 
यथेष्ठ आय होगई थी | पर आने वाले दो वर्षो में ऐसी किसी परिस्थिति के 
पैदा होने की आशा नहीं हो सकती | इस संबंध में जब्र हम राज्यों की वित्तीय 
स्थिति का विचार करते हैं तो हमें व्थिति की गंमीरता और अच्छी तरद्द तमर में 
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श्रा जाती है | पंचवर्षीय योजना के अनुसार पाँच ब्ष में राज्यों से राजश्व की बचत, 
सावेजनिक ऋण, छोटे पैमाने की बचत, और डिपोजिद आदि अन्य जरियो से 
५३२ करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा की गई है |- पर प्रथम दो वर्षों में इन 
9,३२ करोड़ के मुकाबल्ले सें राज्या से १०१ कोड्ठ रुपया ही प्राप्त होसका। और 
यह भी उस समय जबकि राज्यों ने अपने रक्षित कोष और नकद रोकड़ से काफी 
मात्रा में रुपया खच कर दिया है | राज्यां की इस स्थिति का अनुमान और तरह 
से भी लग सकता है। योजना आयोग ने राज्यों की सरकारों से यह आशा की 
थी कि वेपोच साल में २३२ करोड़ को अतिरिक्त आय नये कर लगाकर तथा 
' अन्य जरियों से प्राप्त कर सकेंगे । पहले दो वर्षों की जो उक्त रिपोर्ट प्रकाशित की 
गई है उसमें श्रनुमान लगाया गया है फि १६५०-५१ की अपेक्षा १६५१-४२ में 
५ करोड़, १६४२-४३ में ८ करोड़ श्रोर १६५३-५४ में २१ करौड़ रुपये की अधिक 
करों से आय होने का अनुमान है श्र्थात्‌ तोन वर्षों में कुल ३१४ करोड़ की अधिक 
आय हुई है जबकि पाच वर्षों मैं २३२ करोड़ की अधिक राय की आ्राशा की गई 
है | यदि हम केन्द्रीय सरकार को दृष्टि से विचार करें तो देखेंगे कि उससे राजत्व 
की बचत ( १६० करोड़ ), सावंबनिक ऋण ( ३६ करोड़ ), छोटे पैमाने की बचत 
(२७० करोड़ ); डिपोजि आदि जरियों से (४५ करोड़ ), और रेलों से (१७० 
करोड़ ) कुल ७२६ करोड़ की आशा की गई थी। इन ७२६ करोड़ के मुकाबले 
में दो वर्षों में २६२ करोड़ रुपये प्राप्त हुए. । केन्द्र की स्थिति राज्यों के मुकाबले में 
अ्रच्छी रद्दी है इसमें कोई संदेह नहीं है | उपयुक्त विवेचन का सार यह है कि यदि 
हम यह मानलें कि केन्द्र से राजस्व की बचत, सार्वजनिक ऋण, छोटे पैमाने की 
बचत और डिपोजिठ आदि से पूर्ववत्‌ अनुमान के अनतार साधन प्राप्त हो जायेँगें 
तब भी रेलवे से योजना के अतिम दो वर्षों में ६० करोड़ से अधिक के साधन 
प्राप्त नहीं होसकेंगे जबकि पहली तीन वर्षों में १७० करोड़ में से ७८ करोड़ रुपये 
के लगभग ही प्राप्त हुए हैं ओर १६४२-५३ और १६४३-४४ में २०-२० करोड़ 
रुपया प्रास्त होने का ही अनुमान है| अ्रगले दो घ्षों में इम इसी आधार पर और 
४० करोड़ रुपया प्राप्त करलें तव भी ५० करोड़ रुपया कम तो रेलों से मिलेंगे। 
राज्यों से ३३२ करोड़ में से पदले दो व्यों में १०१ करोड़ मिले हैं | अन्तिम तीन 
घ्षों में कुल २०० करोड़ रुपये की और आशा रखलें तव मी २३० करोड़ के लग- 
भग कमी राज्यों के कारण रहतो है। कुल मिला कर १२शक८ करोड़ के अ्रनुमान 
के मुकाबले में लगमग र८० करोड़ या यो कहें कि ३०० करोड़ का घाटा इस 
प्रकार होगा । योजना आयोग ने भ्रपत्नी श्रन्तिम रिपोर्ट में २६० करोड़ रुपये की 
पूर्वि स्टरलिंग पावने के एवज्ञ में नया रुपया जारी करके करने का अनुमान लगाया 
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“था और उसके बाद ५२१ करोड़ रुपय की कमी रहती थी। अब इस कमी में उक्त 
३०० करोड़ रुपया और जोढ़ दें तो यह कमी ८२१ करोड़ की हो जाती है जिसकी 
'पूर्ति विदेशी सहायता, नये कर, सार्वजनिक ऋण और अन्त में नया रुपया जारी 
करके करना पड़ेगा | इन ८२१ करोड़ रुपये में से दो वर्षों में १८६ करोड़ दपया 
“विदेशी सहायता से मिल चुका है। इसको कम कर देने के बाद ६३२ करोड़ रुपये 
की और कमी रहती है। हमारा यह अनुमान जो योजना आयोग ने दो वर्ष की 
प्रगति की रिपोर्ट में लगाया है उससे कुछ द्वी ज्यादा है। उनका अनुमान इस 
अकार लगाया गया है। दो दर्षों में २०६६ करोड़ में से लगभग ४८५ करोड़ रुपया 
खर्च हो चुका है अर्थात्‌ कुल का ३२०%। वाकी १४८५ करोड़ के लगभग खर्च 
करना बाकी है। इसमें से ६०० करोड़ रुपया बजट के साधनों से प्रात होने की 
'आशा है, २१५४ करोड़ स्टरलिंग ' पावने के एवज़ में नया रुपया जारी करना बाकी 
माना जा सकता है और लगभग ७५ करोड़ रुपये विदेशी सहायता के खच करने 
को उपलब्ध हैं | इस प्रकार ८६० करोड़ रुपया हो जाता है और लगमरा ६०० 
करोड़ की कमी तब भी रहती है। यदह्ट कमी किस किस प्रकार पूरी हो सकेगी इस 
बारे में योजना आयोग ने अपनी दो वर्ष की रिपोर्ट में भी कोई निश्चित योजना पेश 
नहीं फी हैं| यद्यपि देश की आवश्यकता और आकांक्षा की दृष्टि से पत्रवर्षीय 
योजना में जो लक्ष्य सामने रखा गया है वह अत्यन्त अपर्यात है फ़िर भी जो ताधन 
उपलब्ध होने की संभावना है वह इन अपर्यात्त लक्ष्यों की दृष्टि से भी ऋहुत कम 
'पड़ते हैं | यही इस योजना की सब से बड़ी कमज़ोरी है। 
कार्य-पद्धत्ति :--योजना के विषय में मर्यादित रूप से विचार करने पर 
तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कार्य-पद्धत्ति का आता है । कार्य-पद्धत्ति का श्र्थ वह्द कि 
योजना में देश के खीमित साधनों के जि जिस प्रकार के विनियोग की वल्पना की 
गई है उसके अनुसार उन साधनों का निर्देशन हो सकेगा या नहीं । ओर योजना 
“को कार्या विन्‍त करने में जनता का पूरा पूरा सहयोग मिल सकेगा या नहीं | 
सीमित साधनों का योजनानुसार विनियोग हो इसके लिये सरकार ने अपने 
हाथ में आशिक जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति ले रखी है। इइडत्ट्रीज़ 
( डेवलपमेंट एन्ड रेगूलेशन ) एक्ट, हिस्सा पूँजी जारी करने में सरकार के 
“नियंत्रण सम्बन्धी क्रानूल, मूल्य नियंत्रण सम्बन्धी अधिकार, विदेशी व्यापार और 
“विदेशी विनिमय पर नियंत्रण और सरकारों की वित्तीय नीति श्रादि कुछ ऐसे 
प्रधान साधन हैं जिन के द्वारा सरकार देश के आशिक जीवन को बोडना के द्वित में 
“नियंत्रित करना चाहती है। पर सरकार की इस नियंत्रण नोति के बारे में व्यवसायी 
वबगे को बराबर शिकायत है। उनका कद्दना यह है कि एक ओर तो सखकार 


आध्थिक योजना छ०५, 


व्यक्तिगत व्यवसाय पर देश के आर्थिक विकास में बहुत कुछ दायित्व डालना चाइती 
है और दूसरी ओर व्यक्तिगत व्यवसाय को कार्य की स्वतंत्रता नहीं देना चाहती, और 
अपनी वित्तीय नीति से पू/जी निर्माण और विनियोग दृद्धि के मार्ग में बाधा 


उपस्थित करती है। ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन है कि सरकार इस योशिंगों को. 


कहाँ तक सफलता के साथ कार्यान्वित कर सकेगी और देश' के व्यवत्तायी वर्ग का 
कितना वाधह्तविक सहयोग उसे प्राप्त हो सकेगा | 
है जनता के सहयोग का जहाँ तक सवाल है, योजना आयोग ने इस प्रक्ञ पर 
जोर तो बहुत दिया है। पंचवर्षीय योजना राष्ट्र की योजना है और राजनेतिक 
दलों को मिलकर इसमें सहयोग देना चाहिये इस पर सरकार का बहुत जोर है ) 
“भारत सेवक समाज” नाम की एक पए्थक्‌ संस्था द्वी इस कार्य के लिये स्थापित 
की गई है। उसमें सत्र पार्टियों का सहयोग चाहा जाता है। आम विकास की 
सामुदायिक योजनायें और देशव्यापी 'रूरल एक्सटेंशन सिस! की स्थापना से भी 
जन सहयोग प्राप्त करने में सहायता मिलने की श्राशा की जाती है। इस दृष्टि से 
सरकारी प्रशासन में झावश्यक सुधार पर भी योजना आ्रायोग ने जोर दिया है | 
सरकारी कर्मचारी वर्ग में ईमानदारी और कार्य कुशलता की दृष्टि से सुधार कियां 
जाना आवश्यक है। जिले के वर्तमान प्रशासन में मी इस दृष्टि से सुधार करने 
की जरूरत है कि वद्द पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने मैं पूरा पूर योग दे 
सके । इस दृष्टि से प्रत्येक गाँव में गाँव पंचायत का उपयोग किया जावे इस विषय 
में मी योजना आयोग ने जोर दिया है। विश्वविद्यालय, सामाजिक सेबा की 
संस्थायें, स्वायत शासन संध्याये, भी योजना को कार्योन्वित करने 'में अ्रयना श्रपना 
योग दें, यह योजना आयोग चाहता है.। पर घास्तव में सवाल यद्द है कि इन 
सब्र आशाप्रों की पूर्ति कितनी होगो | विभिन्न राजनेतिक दल इस योजना को 
दलगत राजनीति से ऊपर देख सके इसके कोई विशेष लक्षण नहीं दिखते | 
योजना के विषय में जनता को खास उत्साह हो ऐला भी नहीं मालूम पड़ता | 
कारण यह है कि आम जनता के लिये इस योजना में आशा की कोई विशेष भल्क 
दिखाई नहीं देती । सामुदायिक योजनाओं का अनुभव भी एक सा नहीं मालूम 
पड़ता । स्वयं सरकार के प्रशासन और कर्मचारियों में ही किसी प्रकार के कोई सुधार 
चिह्न दृष्यगोचर नहीं होते | भारत सेवक समाज ने अभी कोई प्रगति की नहीं 
है । इन सब बातों का एक साथ जब विचार करते हैं तो कोई उत्साह वद्ध क 
चित्र उपस्थित नहीं होता है । 
थोजना की प्रगति और उपसंहार--उपयुक्त पंक्तियों में इमने योजना 
श्रायोग द्वारा प्रथम दो वर्ष की प्रगति संबंधी प्रस्तुत रिपोर्ट का उल्लेख किया है। 
इस संबंध में यहाँ दम कुछ विस्तार पूरक लिखेंगे। 


७०६ भारतीय अथंशात्र की रूपरेखा 


योजना के कुल श्नुमानित व्यय २०६६ करोढ़ में से पु८+ करोड अगर 
३०% प्रथम दो ब्षों में खचे हुआ है | योजना आयोग का कहना है कि आ 
में बोजनाओं को कार्योन्वित करने में और उनको गति देने में थोड़ा उमव लगदा 
है। इसीलिये योजना आयोग ने यह आशा शक की है कि आगे के तं,न बरों 
में कार्य की गति तेच्व होगी। ब्रोनगा आयोग की यह वात या तो हही है पर 
शंका इंसलिये होती है कि इन दो वर्षों में भी प्रारंभिक तैयारी पूरी हुई नहीं 


कप 


है। राज्यों की सरकारों ने कुल मिन्नाकर जैंसा चाहिये वैसा काम नहीं किया है 
जनता के सहयोग प्राप्त करने के लिये कोई खास प्रयत्न नहीं किये गये 
राज्य भर की योजनाओं को जिले और याँव के आधार पर विमाजित करके 
सहयोग से उसे कार्यान्विव करने की दिशा में भी कोई विशेष प्रगति नहीं 
है। ऐसी दशा में आने वाले वर्षों में योजना का कान कितनी तेजी से 
सकेगा यह देखने की वात है | 

योजना में विभिन्न क्षेत्रों में उत्तादन के जो लद्॑ंच निश्चित किये गये हैं उन 
की दृष्टि से विचार करने पर इन दो वर्षों में निम्न स्थिति सामने आतो है। ऋुपाठ 
आर पटसन जैसे कच्े माल का उलादन वढ़ा है और इसका असर ऋओद्योगि 
उत्पादन में १६४०-४१ की श्रपेज्ञा लगमभ २०% इद्धि होने का हुआ है। दूत 
वस्त्र, सीमेंट, लोहा और इत्पात, पेपरोड, एमोनियम चलफेद आदि उद्योगों 
उत्तादन विशेष वढ़ा है जत्र कि कुछ ए जीनिवरिंग ओर दूसरे उद्चोयों 
घटा भी है | कृषि में खाद्यान्न के काम में आने वाली थृूमि का क्षेत्र 
शआौर इसलिये खाद्यान्न के उत्ताइन में इंद्धि को भी आशा की 
यातावाव में मी उन्नति हुईं है । सिंचाई और शक्ति के क्षेत्र में मी 
लनक बताई गई है। बड़ी चड्डी योजनाओं से १४२ मिलियन ए! 
भूमि पर लिंचाई हुई है। मुद्रा स्क्ीति पर सफलता पूर्वक नियंत्रण 
ग्राम सामुदायिक योजनाओं और 'नेशनल एक्छर्टेशन सदित! के 
शुरूआत हुई है। यही दो वर्षों की कुछ तफलतावें हैं | पर इस उंद्॑ 
याद रखने की जरूरत है कि कई उपयु क्त लफलताओं का अर य पंचवर्षाव 

रेखा दैयार होने के पहले के शुरू हुए कार्यक्रमों को भी है। 
योजना आवोग की दो व की रिपोट में कुछ कनियों को दरफ़ भी ध्याद 
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आया है| राज्यों की सरकारों द्वासा योजना के व्ाहर 
तथा दसरे कामों पर जिनका विकास से संचंध 
प्रहत्ति देखी गई है | मृनि उधार के कोन में 


श्रार्थिक यौजना ७०७ 


सहकारी खेती तथा छोटे पैमाने की सिंचाई संबंधी कार्मों में राज्य की सरकारों ने 
डीचित ध्यान नहों दिया है | योजना के वित्नीय आधार में जो कमी सामने भ्र ई 
है उसका उल्लेख दम पहले कर चुके हैं । 
योजना के दो वर्ष की प्रगति का जो विवरण हमने प्रस्तुत किया है उससे * 
योजना के भविष्य के बारे में क्या कल्पना वनती है १ इतना तो स्पष्ठ है कि इस 
योजना द्वारा देश की आर्थिक स्थिति में कोई बढ़ा सुधार नहीं हो सकता | जब तक 
देश में वेकारी की मात्रा बहुती जाती है तब तक किन्हीं उद्योगों में कुछ इद्धि का 
बहुत महत्व नहीं है।यह मी संभव है कि वह वृद्धि स्थायी न रहे या विदेशी 
निर्यात के श्राधार पर ही उत्पादन को कायम रखा जाये | जब तक देश के वर्तमान 
आर्थिक ढोँचे में आमूल परिवर्तन नहीं होता, सब काम कुर सकने वाल्लो को काम 
नहीं मिलता, हमारे आमोद्योगों को पुनर्जीवित नहीं किया जाता, और कृषि और 
उद्योग की वर्तमान व्यवस्था को अधिक न्याय पूर्श और विकसित आधार पर 
संगठित नहीं किया जाता तब तक थोड़े बहुत उद्योगों के उत्पादन में शद्धि, सिंचाई 
ओर शक्ति की कुछ योजनाओं का कार्यान्वित हो जाना, कृषि के क्षेत्र में किये गये 
छोटे मोटे छुघार और कुछ आम विकास की सामुदायिक योजनायें देश की करोड़ों 
जनता के भविष्य को उज्ज्वल नहीं बना सकेगी | 
सामुदायिक योजनाओं की समालोचना 

- आम विकास की सामुदायिक योजनायें क्या हूँ इस बारे में दम पहले लिख 
चुके हैं | हमारे गाँवों के विकास की दृष्टि से योजना आयोग और सरकारें इन 
योजनाओं के मदत्य पर अत्यधिक ज़ोर दे रही हैं। यहाँ दम इस विषय में कुछ 
विस्तार से वित्रार करेंगे किआम विकास की ये सामुदायिक योजनायें वास्तव में 
हमारे गोवों के विकास की दृष्टि से कितनी उपयोगी सिद्ध होगी | 

सामाजिक विचारधारा का अभाव :--इस संबंध में सब से पहले 

प्रश्न यह है कि आख़िर इन ग्राम विकास थोजनाश्रों के प॑छे हमारे गाँवों के 
विषय में सामाजिक दर्शन क्या है। हम यह लिख चुके हैं कि भारत के गोंवों की 
उन्नति तभी हो सकती है जत्र दम समान के संगठन के प्रत्येक गाँव या गाँव 
समूह को श्राधारभूत इकाई के रूप में मानें और उसमें स्वशासन और ख्ावलंबन 
के आधार पर सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को संगठित किया बाये | स्पष्ट है 
कि जिन ग्राम विकास योजनाओं को श्राज देश में कार्यान्वत किया जारदा है वे 
ऐसे किसी श्रादर्श से प्रेरित नहीं हैं। गाँवों के विकास के प्रश्न पर ये योजनायें 
इसी दृष्टि से विचार करती हैं कि गाँव की अपेक्षा मंडी के केन्द्र में, और मंडी के 
केद की अपेश्ा उससे बढ़े क़त्वे में और उधके बाद उससे भी बड़े कल्ले में 


छ्ण्८ भारतीय अर्थशात्र की रूपरेखा 


सुविधाओं का अ्रधिकाधिक केन्द्रीकरण हो | इसका श्र्थ यही निकलता है।हि 
शहरों और क॒स्तरों की अपेक्षा गाँवों का समाज में गौण स्थान है और दाँतडों शो 
सदा ही शहरों की ओर अमुक साधन और सुविधाओं के लिये देखना पड़ता रहेगा 

वर्तमान आर्थिक संगठन में कोई परिवतेन नहीं :--दूसरा बढ़ा दोप 
इन योजनाश्रों का यह है कि ये यह मान कर चलती हैं कि देश के वर्तमान आगिड 
संगठन में कोई बड़ा परिवर्तन किये बिना ही हमारे याँगों को दशा सुघर सहझतौ 
है। इन योजनाओं मैं गाँवों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कोई श्राघास्मूत 
परिवर्तन करने का प्रयत्न नहीं है। न भूमि के समान वितरण का प्रश्न इल करने 
की ओर इन योजनाओं का ध्यान है, न आरामोद्योगों के विकास के बारे में इनडे 
सामने कोई स्पष्ट चित्र है और न ग्रामीण जनता को वर्तमान शिक्षा प्रणाली प्र 
मुक्त करके अधिक उपयोगी शिक्षा देने की तरफ़ उनका कोई ध्यान है। याँत्रों में 
फैली हुईं वेकारी और अद्ध-बेकारी का अन्त भी इन योजनाश्रों के:द्वारा होना 
संभव नहीं है। 

विदेशी प्रभांव--तीसरा बड़ा दोष इन योजनाओं का यह है कि यह 
विदेशी रुपया, विदेशी साधन-सामग्री, टेकनिकल कोपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 
नियुक्त विदेशी विशेषज्ञों की सलाह और विदेशी सम्यता और संस्कृति से बहुत 
प्रभावित होंगे | देश के स्वाभिमान और स्वतन्न विकास की दृष्टि से यह अत्यन्त 
हानिकर है। इसके अतिरिक्त इन योजनाज्रों में जो मशीनें, तथा दूसरी तामग्रो 
चाहियेगी उनके कारण विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी। और यदि आगे 
चल कर ये सब सामान देश में तैयार नहीं होने लगेगा तो हमारी विदेशों पर यह 
निर्भरता बहुत घातक सिद्ध होगी | आम विकास के ये केन्द्र देश में जगह जगद 
विदेशी सत्ता और दृष्टिकोण से प्रमावित ऐसे स्थान बन जायँगे जिनसे न केवल 
मारतीय प्रतिभा के अनुकूल भारतीय विऋकस का कोई उदाहरण और प्रेरणा नहीं 
मिल्नेगी बल्कि इनके कारण देश में विदेशी प्रभाव के ऐसे स्थ4 खड़े हो जायेंगे हो 
कि किसी भी समय समूचे राष्ट्र को खतरे में डाल सकते हैं । सामुदायिक योजनाओं 
पर कुल शे८'इ८ करोड़ रुपया व्यय होगा | इसमें से ३४'रे८ करोड़ रुपयों की 
व्यवस्था भारत सरकार और ४ करोड़ रुपये (८'<ं७ मिलियन डालर) को व्यवस्था 
अमरीका की सरकार करेगी | भारत सरकार का रुपया फंड वी और श्रमरीका की 
सरकार का रुपया फड 'ए! सें जमा होगा। अमरीका से मिलने वाला रुपया इन 
विकास योजनाओं में काम में आने वाले श्रमरीकी माल पर ही खर्च किया जावेगा 
और वद अमरीका की सरकार की सलाह से ही खर्च होगा। इस डॉलर को५ 
में से जो अमरीका सरकार से प्राप्त होगा ५४% डालर तक भारत सरकार चितने 
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श्ावश्यक सममेगी उतने डालर राज्यों को ऋण के रूप में दिये जायँगे और राज्यों 
से जब इस ऋण को वापिस रुपयों में चुकाया जायगा तो वह फंड “बी! ( भारत 
सरकार का ) में जमा .होगा जो कि दोनों सरकारों की सम्मति से द्वी आर्थिक 
विकास की योजनाओं पर खर्च होगा | 

इस आर्थिक और राजनेतिक दाखता को भली प्रकार समझने के लिये 
हमें ५. जनवरी, १६४२ को भारत सरकार और अमरीका की सरकार के बीच में 
जो 'देकनीकल कोपरेशन एप्रीप्रें” हुआ और जिसके अन्तर्गत आम विकास की ये 
योजनायें कार्यान्वित होंगी उत्के विषय में भी कुछ जानकारी करनी चाहिये | इस 
समझौते के अनुसार अ्रमरीका की सरकार ३० जून १६५२ तक ५० मिलियन 
डालर (लगभग २४ करोड़ रुपये) का एक फंड ए? का निर्माण करेगी और इसी 
प्रकार भारत सरकार २५ करोड़ रुपये से अधिक का एक फंड “बी” का निर्माण 
करेगी | इसके अलावा अमरीकी सरकार लगभग ४ मिलियन डालर और खर्चे 
करेगी जिसमें श्रमरीकी विशेषज्ञों का खच, उन भारतीयों का शिक्षण-व्यय जो 
विदेश (अ्रमेरिका)शक्षा के लिये मेजे जायेंगे, और अमरीकी सरकार से मिलने वाली 
ठेकनीकल सहायता का खु्चे शामिल होगा | इसी सममभौते में यह भी स्पष्ट कर 
दिया गया है कि फड 'ए! और फंड बी” दोनों ही का रुपया भारत सरकार और 
अमरीका की सरकारें दोनों ही जिन योजनाश्रों को स्वीकार करेंगी उन पर ही व्यय 
किया जा सकेगा | इस प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये इस 
समभौते के अनुसार एक केन्द्रीय समिति (७ सदस्यों से अधिक की नहीं ) भारत 
सरकार नियुक्त करेगी किन्तु इस समिति की कोई सिफक्कारिश जिसका असर श्रम- 
रीकी सरकार के रुपये को खच करने का होगा श्रमरीकी सरकार के भारत स्थित 
धेकनीकल कोपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन' के डाइरेब्टर की स्वीकृति के बिना 
व्यवहार मैं नहीं लाई जा सकेयी | चूं कि सामुदायिक विकास योजनाश्रों का रुपया 
इन्हीं फंड 'ए? श्रौर फंड 'बी' में से आयगा इसलिये ये प्रतिबंध इन योजनाश्रों 
पर भी लागू हैं। न केवल अ्रमरीका से प्राप्त रुपया हम अपनी इच्छानुसार व्यय 
नहीं कर सकेंगे बल्कि हमारे अपने रुपये के बारे में मी हमें यह स्वतन्नता नहीं 
होगी । इससे भ्रधिक श्रयिक दासता क्‍य। दो ककती है! राजनैतिक दासता का 
अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि टेकनीकल कोपरेशन एडमिनिस्ट्रे शन! 
का डाइरेक्टर और उसका स्टाफ़ उन सब विशेष अधिकारों का उपयोग करेंगे जो 
रानदूतावास को मिलते हैं। जो विशेषज्ञ 'टिकनीकल कोपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन! से 
पिलेंगे वह डाइरेक्टर के आदेश में काम करेंगे, अमरीका की सरकार उनको नियुक्त 
करेगी, और वे भी उन तमाम विशेष अधिकारों का जिसमें भारतीय न्यायालय में 
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उन पर मुकदमा नहीं चल सकता यह अधिकार भी शाप्रिल है, उपयोग 
करेंगे | 

अत्यन्त खर्चीली योजना--इन योजनाओं का एक वड़ा दोप यह भी 
है कि यह बहुत खचीली होंगी। ऐसा होना स्वाभाविक है क्‍योंकि थे योजनायें 
श्रमरीकाजैते धनो और साधन सम्पन्न विशेषज्ञों के दिमाग की उपज हैं | 
की स्थिति, लोगों का मानत, उनकी सभ्यता और संस्कृति की पृष्ठभूमि सर्वया 
दूसरी है | यह आशा करना व्यर्थ होगा कि विदेशों परिस्थितियों की उपत्र ये 
योजनायें भारत के ग्राम विकास के प्रश्न को हल कर सकेगी | * 

ऊपर से लादी हुईं थोजनायें--इन योजनाओं के बारे में यह भी 
आलोचना की जाती है कि योजना के कार्यकर्ताओं का व्यवहार ऑफिसरी मनोइति 
से प्रभावित रहता है | लोगों में योजना के प्रति स्वाभाविक्र उत्साह और सहयोग 
की भावना नहीं देखने को मिलती | यद्यपि इस संबंध में दो तरह की राये आती 
हैं फिर भी इतना तो मानना द्वी होगा कि कुल मिलाऋर स्थिति बहुत संतोषजनक 
नहीं है | कुछ श्रपवादों की बात दूभरी है । 

उपसंहार-आम पिकाल की सामुदायिक योजनाओं के विषय में जो 
विचार ऊपर व्यक्त किये गये हैं उनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इनके द्वारा 
दमारे गाँवों के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। अ्त्र तक की 
जो रिंपोर्ट इन योजनाश्रों के बारे में मिलती हैं उनसे भी यही विचार पुष्ट होता 
है। जिन सरकारी कर्मचारियों के सुपुरदे यह काम किया जारहा है उनमें जीवन का 
कोई नया दृष्टिकोण, श्ओर काय के लिये कोई विशेष उत्साह नहीं मालूम पड़ता । 
जनता का सहयोग भी ऐसी स्थिति में बहुत मात्रा में नहीं मिल सकता। राज्य 
की सरकारों द्वारा भी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और रुपये की व्यवस्था में देरी की 
शिकायत आती रहतो है। इन सन्च बातों का यदि ध्यान रखा जाये तो हमारा 
उक्त विचार हो सही मालूम पड़ता है । यद्द तो ठीक हैं. कि आखिर थोड़ा बहुत 
काम तो थोहनाश्रों के कारण होगा ही, कुछ सड़कें और रास्ते बन जायें, पानी 
पीने और लिंचाई के लिये कुछ कुये श्रादि खुद' जायेंगे, कुछ स्कूल खुज् जायँगें, 
अध्पताल और इडिस्पेंस्रियों की सुविधा मी पहले से थोड़ी ज्यादा हो जायगी, 
थोड़ी नई जमीन खेती के लायक हो जायगी और कुछ भ्रौर छोटे मोदे सुधार हो 
जायँगे | पर ग्राम जीवन को समूचा बदलने का काम इतने से ही नहीं हो 
सकता | और यह कार्य इन आम विक्रास योजनाओं से पूरा नहीं हो सकेगा | . 


प्रकाशित हो गया ! प्रकाशित हो गया !] 
हिन्दी में अथेशास्त्र सिद्धान्त पर सर्वश्रेष्ठ 
मौलिक और प्रामाणिक ग्रन्थ 


अर्थज्ञास्त्र के सिद्धान्त 
प्रिंप्रिपलत शंकर सहाय सक्सेना 


( डीन, कॉम फैकल्टी, राजपूताना विश्वविद्यालय ) 
द्वारा रचित 
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प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने अथंशास्त्र के आधुनिकतम सिद्धान्तो की सरल 
भाषा और सजीव शैलो में गम्भीर विवेचना की है। हिन्दी मैं यह सिद्धान्त विषयक 
प्रथम प्रामाणिक मौलिक अन्य है| ग्रन्थ की सौलिकता इसकी सबसे बढ़ी विशेषता 
है | विश्वविद्यालयों की बी० ए० तथा बी० कॉम० परीक्षाओं के लिए तो इस ग्रन्थ 
का अ्रध्ययन अत्यन्त उपयोगी छिद्ध होगा | 

नीचे दी हुई विधय-सूची से पुश्तक के प्रतिपादित विषयों का श्राभात हो 


ण् विषय-सूची 


पहला भाग अर्थशास्त्र का विषय 

१--अर्थशास्त्र का विषय, २--आर्थिक जीवन का विकास, ३--ऊुछ 
आधारभूत आर्थिक विचार तथा आवश्यक परिमाषाएँ । 
दूसरा भाग 'डपभोग 

४--उपभोग : श्रावश्यकताएँ, ५--उपमोग : उपयोगिता-हाठ का नियम, 
६--सम-सीमांत उपयोगिता निवम तथा उपमोक्ता की बचत, ७--माँग | 
तीसरा भाग उइत्तत्ति 

८--उत्पत्ति, ६--भूमि अथात्‌ प्राकृतिक देन, १० श्रम, ११- श्रम की 
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पूर्ति तथा ननसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्त, १२-शअ्रम-विभानन, १३--पजी 
१४-व्यवस्था, १४--मैनेजिंग-ऐजेन्सी-पद्धति, १६--एकाधिकार तथा संयोग, 
१७--सहका रिता, १८--धन्यों का राष्ट्रीयकरण, १६--कऋ्रमागत हास नियम | 


चौथा भाग विनिमय 


२०--विनिमय, २१--बाजार, २२--मूल्य निर्धारण, २३--उत्पादन-व्यव 
तथा सामान्य मूल्य, २४--वास्तविक लागत और मूल्य, २४--परस्पर सम्न्धित 
मूल्य, २६--एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य, २७--मूल्य और अपूर्ण प्रतिलद्धा। 


पाँचवा भाग मुद्रा तथा विदेशी विनिमय 


श्प--विनिमय का माभ्यम, २६--मुद्रा .के प्रकार, २०--कागजी मुद्रा, 
३१--साख मुद्रा, ३१-सुद्रा का मूल्य, र३--द्रा का मूल्य तथा म॒द्रा-मात्रा 
सिद्धान्त, ३४--घुद्रा-प्रमाण, ३२५--विदेशी विनिमय, रे६--विनिमय का प्रदन्ध 
आर नियन्त्रण, ३७--अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, इं८--मुद्रा और वंकिंग, १६--मिन्न 
प्रकार के बैंक, ४०--बैंक के कार्य, ४१-बैंक की लेनी-देनी का लेखा, 
४२--विनियोग नीति तथा लेनी, ४३--हेन्द्रीय बैंक, ४४--केन्द्रीय बैंक द्वाग 
साख तथा द्रव्य का नियंत्रण, :५--समाशोधन शृह या किलयरिंग हाउस, 
४६--द्वव्य-बाजार, ४७--अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, ४८- व्यापार-चक्र, ४६--श्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार, ६०--मुक्त व्यापार तथा संरक्षण । 
छुठा भाग वितरण 

५१--वितरण का स्वरूप, ५२--लगान, 'औ३--मजदूरी, ४४--मजदईूरों 
सम्बन्धी अन्य समत्याएँ, ५५---सूद, ५६--लाम | 
सातवाँ माग राजस्व 

५७--राजस्व, ४८-राजकीय व्यय, ४६--राजकीय आब, ६०--कर-भार 
६१--राष्ट्रीय ऋण । 
आकार डिमाई अठपजी पृष्ठ संस्था १०६६ 

मूल्य १२॥) रु० 

आज ही स्थानीय पुस्तक बिक्र ता से अपनी प्रति सुरक्षित करवा 

लीजिए अन्यथा दूसरे संस्करण की अतीक्षा करनी पड़ेगी | 


श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा 


